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छाफफद्रांपप5 


भारल का आिक्र विक्रास 


(छ८.050०च्रात एछएउक्टा.09जएकपए 0& उ5ए07 ०) 


मारखीय विज्विद्यालयों की डिग्री कक्षाओं के विद्यार्थियों के विमिच] 


हा० प्‌० पी० गौड़, एम० ए०, एम० कॉम०, पी-एच० डी०, साहित्यरत्व, 
अध्यक्ष, ग्र्थशास््र विभाग, वी० एस० एस० डी० कॉलिज, कानपुर । 
भरो० पी० एल० गोलचलकर , एम० ए०, बी० कॉम०, 
( उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार विजेता ) 
भ्रध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, राजकीय कॉलिज, गुना । 
डा० सी० बी० मामोरिया, एम० ए०, एम० कॉम०, पी-एच० डी०, 
( उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार विजेता ) 
> ( सदस्य; फेकल्टी ग्रॉफ कॉमस, राजस्थान विश्वविद्यालय ) 
अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, महाराणा भूपाल कॉलिज, उदयपुर | 
प्रो० एस० पुम० शुफ्ल, एम० ए०, एम० कॉग-, एस-एड० वी०, 
चाणिज्य विभाग, डी० ए० वी० कॉलिज, कानेठुर । 











: चतुर्ध स्नोधित एवं परिवाद्धित संस्करण 


आगरा 


“नवयुग साहित्य सदन, 
उच कोर्ट के शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के प्रकाराक 
मूल्य + ११) वा ३११ र० २५ नये पंछे 





प्रथम संस्करण--१६५४ 
द्िश्लीय संशोधित एवं परिवद्धित सह्करण--!६५६ 
तृतीय संझोधित एवं परिवर्दधित सस्करश--१६४६ 
चतुर्थ स्योधित एवं परिवर्धित संडरण--१६६१ 











अकाप्षक-नवप्रुग साहित्य सदन, ३२७६, लोहामण्डी, भ्रागरा | 
मुदक --खरो राजेलदुमाट जैत, हिन्द प्रेठव, ३२७६, लोहामर्पू 





चतुर्थ संस्करण की मुमिका 


“चुत्तक का तृतीय संस्करण इतनी घल्प भवपि में समाप्त द्वोक़र उसका चतुर्थ संस्करण -- 

* प्रदाशित होना ही पुरतक की लोकप्रियता का परियय देता है। भतः यह सं(कररा 
पाठकों को प्रस्तुत करते समय सेलकों एवं प्रकाशकों फो हप॑ हो रहा है ॥ 

ह इस संस्करण में भारम्म से भन्त तक प्रद्यावषि संशोधन किये गये हैं. सपा 
प्रधावधि झ्ाँकड्रों का समायेश भो किया गया है। साय ही, माया की सरलता की 

पीर विशेष ध्यान दिया गया है । 

४५... “हम विश्वास है कि पुस्तक में प्रस्तुत नवीन सामग्री, भ्रधावषि भाँकड़े, सरल 
भाषा एवं विवेचन शैली से यह पुस्तक केवल “भारत के शायिक विकास" के 
पाठकों को ही नहीं प्रपितु “मारत को प्राधिक समस्पापों” के भ्रष्ययन प्रध्यापत« 
*कर्तापं को भी प्पतो लोकप्रियता रा परिचय देने में सफल होगी । 





* >>शेसकयण 


तृतीय संस्करण की भूमिका 
जैसककनलनलनननबनननमन न नस सनम न +न नस ञकञनञ मनन न क न क्‍नक्‍+क्‍- 3 _ कम न »-+-«ञमनमन-झ सन -म3भ- मम >झ>_+-०. 
प्रकाशकों की झोर से पुस्तक के संशोधत की सूचना काफ़ी पूर्व झाने के बाद भी 
कुछ कठिनाइयों के कारण इसका संशोधित संस्करण तत्काल प्रकाशित न हो सका, 
जिसका हमें खेद है। साथ ही साथ हें भी है कि यह संस्करण ऐसे समय में 
प्रकाशित हो रहा है कि जब विद्याशियों मे अध्ययन के प्रति विशेष जागरूकता एवं 
खेतना रहती है ६ 


पुस्तक मे प्रारम्भ हे भ्न्त तक केवल भ्रधावधि संशोषन ही नही किये गये हैं 
अपितु भनेक प्रध्याय पृरणंतया 'वदल दिये ग्रये है। साथ ही, पुस्तक में आवश्यक 
अद्यावधि प्रॉकड़ो एवं साप्तप्री का समावेश किया गया है। भाषा की सरलता कौ 
झोर विशेष ध्यात दिया गया है। साथ ही, भनावश्यक तालिकाएं हटा ली गई हैं १ 


इस संस्करण के संशोधन मे हो नही अपितु कुछ अ्रध्याधों के लिखने में भी 
प्रो० बो० पी० भ्रोवास्तव ग्रोल्डमेडलिस्ट, सागर विश्वेविद्यालय तथा महारानी 
लक्ष्मीबाई कॉलेज के हमारे साथी ने हमे मोलिक सहायता की है। उनके प्रति क्नि 
शब्दों मे झतशता व्यक्त करें, यही हमारी समझ से परे है 

नवीत प्रामप्री, भद्यावधि प्राक्डे, सरत भाषा, गहन एवं विस्तृत विवेचन 
लो से पुस्तक विद्याथियों मे प्पनी उपयोगिता वा परिषम देगो, ऐसा विश्वास है। 
साथ ही, सामान्य प्राठकों को भी देश की विभिन्न समस्यामोों का परिचय देने में 
सफल होगी। 


>लेसकंगण 


तृतीय संस्करण की सूमिका 

प्रकाशकों की झोर से पुस्तक के संशोघत की सूचना काफ़ी पूर्वे झावे के दाद भी 
कुछ कठिनाइयों के कारण इसका संशोधित संस्करण तत्काल प्रकाशित न हो सका, 
जिसका हमें सेर है। साथ ही साथ हें भी है कि यह संस्करण ऐसे समय में 
प्रकाशित हो रहा है कि जब विद्याथियों मे अध्ययत के प्रति विशेष जागरूकता एवं 
खतरा रहती! है. ३ 

पुस्तक ये प्रारम्भ से प्र्त तक केवल प्रधावधि संशोधन ही नही किये गये हैं, 
अपितु भनेक प्रध्याय पूर्णतया ध्वदल दिये गये है। साथ ही, प्रुस्तक में आवश्यक 
भदधावधि प्रॉकड्ो एयं सामग्री का समावेश किया गया है। भाषा की सरलता की 
झोर विशेष ध्यात दिया गया है । साथ ही, भवावश्यक तालिकाएं हटा ली गई हैं ६ 


इस संश्करण के संशोधन मे ही नही भपितु कुछ अध्याप्रों के लिखने में भी 
प्रो० बो० पी० श्रीवास्तव गरोल्डमेडलिस्ट, सागर विश्वेविशालय तथा महारानी 
सत्मीबाई कॉलेज के हमारे साथी ने हमे मौलिक सहायता को है। उसके प्रति क्मि 
शब्दों मे कृतशता व्यक्त करें, यही हमारी समभ से परे है ! 


नवीव सामग्री, भद्यावधि झाक्डे, सरत भाषा, गहन एवं विस्तृत विवेचन 
थौली से पुस्तक विद्याधियों भे प्पदी उपयोगिवा का परिचय देगे, ऐसा विश्वास है। 
साथ ही, सामान्य प्राठफ़ों को भो देश को विशिन्न समस्याओं का परिचय देते में 
सफल होगी । के 





+लैसब्गण 


पृष्ठ क्रम 

अध्याय ५. ० ४३-५४१ 

भारतोय कृषि ( सन्‌ १८५७ के पूर्व एवं पश्चात) 

सद्‌ १८५७ के पूर्व इप, सन्‌ १८५७ के बाद कृषि, कृषि 

परिवर्तत युग, बोजना काल, भारतीय कृषि की वर्तम्राव दया, 

प्रथम, द्वितीय व तृतीय पच-वर्षीय योजना, श्रधिक प्रन्न 

उपजाञो श्रान्दोलन, चावल उत्पादन का जापाती ढंग, भूमि 

क्ृषिकरण एव केन्द्रीय संगठन, भुदान एव ग्रामदान ग्रान्दोलन, 

मुरक्षण । 


अल भच-७चे 


पिन 
८ 


75.» भारतीय कृषि की समस्‍यायें 
कृषि दी अविवर्सित दशा के कारणगा, खेतों का छीटा ग्लौर 
बिखगा होता, दम झाय, कृषक की ऋणुग्रस्तता, खेतो की 
पर्याप्त वनस्पति खाद नहीं मिलती, खेत में स्थायी उन्नति 
की कमी, खेती के पुराने तरोके, उत्तम बीजों की कमी, 
परधुप्रो की दशा, जन-सख्या में वृद्धि किन्तु बोई हुई भूमि 
में कमी, सहायक उद्योग-धन्धों की निदान्त कमी, फल के 
रोग भौर दात्रु, प्राकृतिक कारण, पर्याप्त सिंचाई की सुवि- 
धाझ्रो का श्रभाव, क्रय-विक्रय की अमुविधायें, कृषि पू'जी 
का प्रभाव, भारतोय किसान साधक या बाघक, समस्या का 
हल, कीडो व पदुप्री से फसल का बचाव । 

“. परिशिष्ट 
भूमि की उत्पादकता बढाने के सुकाव । 

फिर हर ब० ७३-६७२ 

भारत में कृषि जोत._ 35 

उप-विभाजन का श्र्थे, पजाव मे भरू-स्वामियों की जोत, जोत 

के अपछण्डन का अर्थ, उप-विभाजन झोर अ्पल्षण्डन के कारण, 

उप-विभाजुन ओर प्रपलण्डन से हानियाँ, उप-विभाजन और 

अपलण्डन के लाभ, उप-विभाजन एवं अपसण्डन को दुर बरने 

के उपाय, भाथिक जोतों का सरक्षण, स्वामित्व एव सदस्यता 
सफलता, झ्राथिक सहायता, मध्य-प्रदेश मे चक्वन्दी, उपसहार। 

परिशिष्ट 

भूमि के चक्बन्दी की प्रगति ॥ 


कि 052 


_रनननननननन-न+न 
[ प्रथम सएड है। 


पृष्ठ क्रम 
अध्याय १० बल कहे ३-७ 

हि +5__विपश्रेश 

दविपय का क्षेत्र प्रध्ययन का महत्व ॥ 

२ ६-११ 
जैगोलिक्‌ ब्रावावरण एस आर्थिक हे 
जलवायु, शैँ' भूमि, धरातल 
की रचना, वे प्वत्ति, खनिज सर्म्सत्ति, ओऔगोलिक स्थिति) 

११०९६ 


६ माप 
प्ञामामिक एवं चार्गिक संस्यायें दया आर्थिक विकास 
मै, जाति प्रणाी, परिभाषा, उगम, जाति प्रषा के भाषिक 
प्रवतति, सु 
कुदुप्व प्रणाली, संप्रक्त झुदुम्ब ॥ली के प्राषिक परिणाम 
दीप, उत्तराधिकार कानून, उत्तर <. कामूनों के 
| एवं बाल: विवाह, 
दर्शन का प्राषिक परिणाम, उपसंहार । 
[ द्वीय खरड || 
२६-४ 
संगठन-शाचीन एवं आपुनि 
(मं का विभाजन, गाँव “की झ्रावश्यकताए.+ चोकीदार, 


की नियुक्ति, गम पंचायतें, पंचों 
की योग्यता, यंचायत के भय, कार्य, गाँवों का स्वाव- 
झम्बन, का ही झोर परम्परा की झाधिक 
द्वीवत पर अभाव, नगर, जीवन में परिवतंन के 
कारण और्मी वी स्वावलम्बत तट होना, ग्रामीण ब्यवधायों 


झलर घन्धों परिवर्तन 


पृष्ठ क्रम 

अध्याय ५. 238 20] ४३-५४१ 

भरतोय कृषि ( सन्‌ १८५७ के पूर्व एवं पश्चात) 

सन्‌ १८५७ के पूर्व दृप, सत्‌ १८५७ के बाद कृषि, कृषि 

परिवर्तन युग, बोजना काल, भारतीय कृषि को द्त॑म्रान दशा, 

प्रथम, हितीय व तृतीय पच-वर्षीय योजना, अ्रधिक प्रन्न 

उपजाओ श्रान्दोलन, चावल उत्पादन का जापानी ढंग, भूमि 

क्ृषिकरण एव केन्द्रीय संगठन, भरुंदान एवं ग्रामदाद प्रान्दोलन, 

मुरक्षण। 
द श ४ ४४०७३ 


+-_» भारतीय कृषि की समस्‍्वायें. 
क्ृपि दी अविवर्सित दशा के कारगा, खेतों का छोटा झोर 
बिखर होगा, दम आय, कृषक की ऋणग्रस्तता, खेतो की 
पर्याप्त वनस्पति खाद नहीं मिलती, खेत में स्थायी उन्नति 
की कमी, खेती के पुराने तरीके, उत्तम बीजों की कमी, 
परधुप्रो की दशा, जन-सख्यां में वृद्धि किन्तु बोई हुई भूमि 
में कमो, सहायक उद्योग-धन्धों की नितान्त कमी, फसल के 
रोग भोर शन्बु, प्राकृतिक कारण, पर्याप्त द्िचाई की सुवि- 
घाओ का श्रभाव, क्रय-विक्रय की श्रमुविधायें, हृषि पू"जी 
का प्रभाव, भारतोय किसान साधक या बाघक, समस्या का 
हल, कीडो व पसुम्री से फसल का बचाव । 

प परिशिष्ट 

भूमि की उत्पादकता बढाने के सुझाव । 

डक हि कद 3३-६४ 

भारत में कृषि जोत._ रॉ 

उप-विभाजन का भ्र्थे, पजाव में भू-स्वामियों को जोत, जोत 

के अपलण्डन का अर्थ, उप-विभाजन भोर भ्रपक्तण्डन के कारण, 

उप॑-विभाजुब और अ्रपश्ण्डन से हैगनियाँ, उप-विभाजन और 

अपलण्डन के लाभ, उप-विभाजन एवं अ्पखण्डन को दुर करने 

के उपाय, भाथिक जोतों का सरक्षए, स्वामित्व एवं सदस्यता, 

सफलता, आधथिक सहायता, मध्य-प्रदेश मे चक्बन्दी, उपसहार। 

परिशिष्ट 


भूमि के चक्बन्‍्दी की प्रगति । 


[४ 


पृष्ठ क्रम 


अध्याय ४. हद हुए (६ 


फ्त 


भारत में सिंचाई 
अब, सिंचाई का महत्व, भारत में तिचाई का क्षेत्र, सिंचाई के 
विभिन्न साधन, तहरें, कुए, नलकूप, तालाब, भारत सर- 
कार की प्लिचाई तीहि, ईस्ट इप्डिया कम्पनी द्वारा हिचाई 
कार्य, प्राइवेट कम्पनियों द्वार निर्माण कार्ये, सरकारी ऋणों 
हारा सिचाई विर्माण हार्य, पंजाब के नहर उपनिदेध हथा 
अग्य स्थानों ये रक्षात्यक्र नहरों का निर्याक, विचाई द्ादोग 
के दाद रिर्माण कांयं, पृद्धोत्तर तिचाई निर्माण दाय॑ मे प्रगति, 
योजना-काल में सिंचाई झायेक्रम, शिचाई से होते वाली 
हातियाँ । 
परिशिष्ट 
तृतीय पंच-वर्षीद योइना और हिचाई सुविधायें ) 
ि शा रा ह्नरेर 
बहुमुख्ली नदी घाटी योजनाएँ: 
डहमुल्दी योजदायें, प्रमुख बहुमुख्ी योजनायें, भाकरामांगल 
सोडना ( पंजाब ), दामोदर घाटों बोडना, कोही योजना, 
होरकुन्ड योजना, तुड्डमद्य पोडना, रिहन्ड योडता, चम्शल 
योजता, वोयना-्योजवा (वम्दई), शाकरप््रा योज्वा [वम्बई), . 
मपूणशी योबदा, नागा नसागर योजना ( आांप ), फद्रा संप 
मोजमा, भचदुष्ड योजना, ध्िचाई व्यवस्था के मांगे में कब्ता- 
इपाँ, बाड नियत्नण, उच्च-स्वरोय सद्िति, चार क्षेत्र, सतत में 
वृद्धि नहीं, तटबंधों को उपयोगिवा, मू-संरक्षण, बाड़ रोडने को 
योजनापों की बाँद्र के लिए राज्यों को ऋण । 
१०. हे जा 33१२०१२७ 
आमीय ऋण एवं झण सत्रियम 
ग्रामीण ऋण का मरदुणाद, उ्‌ १६२६ की मत्दी का प्रभाव, 
ऋण वा परमार, ऋण सेने का उद्देर, ऋण के वारण, ऋण 
पे होने दाली दुराश्याँ, ऋण काबूत से ग्रारठीय हृपझ का 
संरक्षण, महाइवों पर नियल्वरा, मृत्ति बदलाव काहुन, प्राधु- 
निक शा सन्नियष, प्रच्तक्ञातीन दर्ज दावूल, बंगाल महाजन 
कातूत, दम्दई हृषि सक्धारद् कादूत, मद्राप् इपि गृक्ति काबूत, 


[ ५) 


पृष्ठ क्रम 
सूलपन घटाने के उपाय, विविध उपाय, ऋण सम्पत्ति के 
नवीन उपाय, महाजन को लाइसेस्स प्रादि की प्राप्ति, हिताव 
सम्बन्धी कातून, निष्कप । 


अध्याय ११, हल ल्‍्ब 
कृषि उपज की विक्री_ 


वर्तमान विक्रय संगठन, श्रृषि उपज की विन्री अ्रणालो के दोष, 
कृषि उपज की विज्नय श्रणाली में सुधार वो दशा, सहकारी 
विक्नय समितियों के कार्य, सरैया ( सहकारी ) समिति के 
सुझाव, भारत सरकार झौर कृषि उपज विक्नय सम्बन्धी कार्य, 
योजना ग्रवधि मे, निप्कपे ॥ 
हू रहे न (0 ६ १७४-१६३ 
भारत में श्रकोल 
हिन्दू-काल भे दुभिक्ष, ईपट इण्डिमा कम्पती के शासत-काल में 
दु्भिक्ष, प्रिटिण काल मे दुर्सिज्ष, सत्‌ १६०० के बाद सन्‌ 
१६२४३ में दंगाल का भीषण दुशिक्ष, प्रर्ाल निवारण के 
प्रपल, प्रत्राल एव सर्वका लिंक सक्नट है, प्राल के लक्षण, 
प्रकाल के फारण, श्राकस्मिक कारणा, प्राधिक ( सवेकालिक 
कारण ), दुभिक्ष के श्राथिरु प्रभाव, भ्रक्राल निवारण के 
उपाय, प्रतिरक्षात्मक् उपाय, प्रकराल निवारण नीति, ब्रिटिश 
झासव-वाल़ भौर भ्रापुनिक प्रकाल निवारण नीति, कीस्पवेल 
प्रकाल जाँच समिति ( १८६७ ), सर जॉन स्ट्रेचे प्रायोग 
( १८८० ) एव ग्रक्नल-निवारण नियम, प्रकाल की प्राथमिक 
स्थिति मे, सर जेम्स लॉयल भ्रकाल आयोग (१८६८), घुडहैड 
आयोग सन्‌ ६६४४, भकाल निवारणा की वर्तमान नीति, 
संक्टकालीन सहायता संगठन, प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय सहायता 
बरेप । 
० रैके रा 58 १६४-२१४ 
हमारी खाद्य समस्या 

+ खा सझएथा की पट अम्नि खांद्य समस्या के कारएु भसस्त- 
लित भाद्वार, इस हेतु सरकार ने क्या किया, सरकार की 
खाद्यान्न नीति, प्रधिक अन्न उपजाग्रो आन्दोलन, श्रधिक झन्न 
उपजाो श्रानदोलन झसफत क्यों, खाद्यान्न नीति स्रमिति, 


* १५७-१७३ 


पृष्ठ क्रम 
खाद्यान्न योजना सव्‌ (६४७ ५२, प्रधिक भत्त उपजामों जाँच 
समिति ( सन्‌ १६५२ ), खाद्यान्न जाँच समिति सन्‌ १६५७, 
दृषि म भी सम्मेलन ( अयस्व सम १६६० ), विष्कर्ष । 
परिशिष्ट 
शेहें एवं चावल के क्षेत्रों को समाप्ति का संकेत 
अध्याय १४. हक 5७ २११५-२३१ 
भारत में कृपि उस्तादन 
फलों का सापेक्षिकर महत्त्व, खाद्य फसलें, भ्रखाद्य फरलें, फन 
और तरकारियोां, तृतीय पंच-वर्षीय योजना ॥ 
हर हा न ३३२-२४६ 
लय 0 
कृषि साख एवं अथ व्यवस्था 
मारतोंय इृपि की विशेषता, किसान की प्राथिक झ्रावइयक- 
ठायें, कृषि साख के खोत, भन्य संस्थार्ये, दृषि प्रथें ध्यवस्था 
में सुधार के लिए बुछ सुझाव, कृषि साख प्रमण्डल, भ्खिल 
भारतीय हृषि साख सर्वे समिति, कार्यडाही, द्वितीय योजना, 
तोसरी योजना | 
कस रद हब्कन कब्म_ २४७-२७० 
भूमि ज्युव॒स्था कानून और जमींदारी उन्मूलन 
भू-स्वामित्त्व, मुंमि का स्थाई वन्दोदस्त, स्थायी बन्दोडस्त के 
पक्ष में, जमीदारी प्रया के दोष, काइतकारी सम्बन्धी सपन्चियम, 
जमीदारी उन्मूलन, प्रतिफ्त ( हानि पूठि ) वा भाघार, जमों- 
द्वारो उन्पूलन तथा भूमि मुधार का व्यावहारिक रूप, सह- 
कारी कृषि ही क्‍्यों। + 
». ७५ ५५ ह | २३६-र८७ 
कार नाते एवं नियोजन 
कृषि नोठि, हृषि विभाग के कायें, झाही हृधि कमीशन, हृषि 
सम्मेलन सन्‌ १६२८, झक्ाल जाँच क्मोशन ( सन्‌ १६४५ ), 
कृषि नियोजन, दुसरी योजना में, द्वितीय योजना काल की 
डपलब्धियाँ, प्रालोचना, ठुतीय पंच-वर्षोष योजना । 


पृष्ठ फ्रम 
अष्याय १८. कग्ग० ८८ ३८८-२६६ 
क्रेपि मूल्यों का स्थिरीकरण 
कृष्णमाचारी समिति, मूल्य स्थिरीकरण के सुझाव, मूल्य 
स्थिरीकरण से लाभ, क्या हुग्ना, वर्तमान मूल्य नीति । 
७ रह २६७-३१६ 


सामुदायिक विकास योजनायें 

वर्तमान ग्रामोत्यान के प्रयत्त, सा्मुशयिक विकास योजनायें, 
योजना को व्याप्ति, सामुदायिक विकास क्षेत्रों के प्रकार, 
विकास का कायंक्रम, कार्य प्रगति का सम्य-विभाजन, साम्रु- 
दायिक विवास योजनाग्रो का सगठत,वित व्यवस्था,वार्यारम्भ, 
द्वितीय पच-वर्षीय योजना, वित्तीय श्रायोजन, योजना की 
प्रगति ( १ भ्रप्नेल सन्‌ १६५६ ), जन सहयोग एवं प्रशिक्षण 
कार्यक्रम, बलवन्तराय मेहता समिति, सामुदायिक कार्यक्रम के 
मूल्यात्न संगठद की रिपोर्ट, सामुदायिक विकास सम्मेलन, 
सम्पेलन के मिखेय ओर पिफ़ारियें, झगामगो कायंक्रम, 
निष्कर्ष । 





(द्वितीय भाग] 


अध्याय १. ५ 


भारतीय उद्योगों का विकास 

आरतीय उद्योग सदर १६५७-६० के पूर्व, प्राधुनिक उद्योगों 
का विकास, सन्‌ १८१७-६० के उपरान्त, प्रधम विश्व-युद्ध में 
और उसके ब्राद, द्वितीय विश्व युद्ध काल, युद्धोत्तर काल (सन्‌ 
१६४५-६०), विभाजत का परिणाम, भौद्योगिक विकास की 
भाघुनिक प्रवृत्तियाँ॥ 


आ्रौद्योगिक नीति 

राष्ट्रीय भौद्योगिक नीति, उद्योग विकास एवं (नियमन) 
झधिनियम, १६४१, झोद्योगिक विकास समितियों के काये, 
प्रालोचना, नवीन नीति सनू १६४६, नवीन नोति की भाव- 
इयकता, नवीन नीति के भाषार, नवीत नीति में सहकारिता, 
सरकार की जिस्मेवारियाँ, उद्योगों का वर्गीकरण, निजी क्षेत्र 
एवं सरकारी नीति, परस्पर पूरकता का सिद्धान्त, प्रामीण एवं 
खधु उद्योग, सन्तुलित भ्रापिक विकास, भप्रोद्योगिक शान्ति, 
सन्‌ १६४८ एवं सब १६५६ को नीति को तुतता, एक 
विहंगम दृष्टि। 

३ 24] 


लघु एवं कुटीर उद्योग 
बुटौर घन्धों का वतंमान महृत्त्द, कुदीर उद्योगों की 
प्राचीन स्थिति, बुटोर उद्योगों की भवनति, -भवनति के 
कारण, भाधुतिक ओऔद्योगिक संगठत में कुटोर उद्योगों झा 
स्पान, मारत में गूह उद्योग बन्धों के जोदित रहने के कारण, 
झुटीर उद्योग किन्हें कहेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपप्रक्त 
कुटीर घन्षे, कुटीर उद्योगों की वर्तराव सम्रस्यायें, शुदोद 
उद्योग एवं सरकार, राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉरोरिधन, मोयोगिक 


पृष्ठ-क्रम 
१-१७ 


१८-१२ 


३२-१६ 


[ छ ] 


ह पृष्ठ क्रम 
संस्थान, वक्नोरी सहायता, प्राथिक सहायता, वेक ऋण 


गारन्दी बोजना, पच-दर्षोष योजनाम्रों में, दूरी योजना में 
श्रगति, तीसरी योजना में 
अध्याय ४. पु * ल्श्तछा 


की कनडे म़्पह्प 
संगठित उद्योग (१) 

_-चूर्ही देख उद्योग, प्रथम विश्व युद्ध एवं पश्चात, युद्धोत्तर काल 
में, उद्योग को प्रशुस्क सरक्षए, द्वितीय विश्व युद्ध के पूचे, 
द्वितीय विश्व युद्ध एवं पश्चात्‌, वह्ल नियन्त्रण, विभाजन का 
वच्ध उद्योग पर परिणाम, उद्योग की समस्‍यायें, डी० एस० 
जोशी समिति, उद्योग का वर्त प्रान संस्ट (१६६०), द्वाथ कर्षा 
ध्ोर मिल, उत्पादन नीति, दीधंकरालिक दक्ष्य, लोहा एवं 
इस्प्रात उद्योग, उगम एवं विकास, प्रथम विधत्र युद्ध, सरक्षण, 
द्वितीय विश्व युद्ध एवं युद्धोत्तर वाल, मूल्य नियन्त्रण, उद्योग 
की वर्तमान स्थिति एवं भविध्य, उद्योग का प्राधार, सरकारी 
क्षेत्र में, तीसरी योजना मे, संक्षेप में, पटसन उद्योग, उगमे एवं 
विकास, प्रथम विश्व शुद्ध काल, पुद्धोत्तर जूट उद्योग, द्वितीय 
विश्व बुद्ध एवं बाद में, मारत का विभाजन एवं रुगये का झव- 
मूल्यन, वर्तमान भ्रवस्या, वर्तमान समस्‍यायें, जूट के मूल्यों में 
कमी, प्राधुनिककरएा, नवयुग का प्ारम्म, झक्कर उद्योग, 
उगम भोर विकास, द्वितीय विश्व युद्ध एवं पश्चात, व्यवत्ताय 
का वितरण एवं विशेषतायें, पच-वर्षीय योजनायें, सन्‌ १६५६- 
६० वर्ष, उद्योग की वर्तमान समस्या में, सुफ्राव ॥ 

2, डा ५3 _ ६४-१६१ 

संगठित उद्योग (२) 
कागज उद्योग,) विकास, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विदव युद्ध 
एवं बाद में, बतंमान स्थिति, उद्योग की समस्‍यायें एवं समा- 
धान, सीमेट उद्योग, उप्रम एवं विक्रास, विश्व युद्ध प्रथम, दी 
इल्डियन सीपेट मैन्यूफंद्चरस एसोपसियेशन, दी सीमेट मार्केटि्ल 
कम्पनी, दो एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लि०, दितीय विश्वग्ुद्ध 
भौर सीमेट, कोयला उद्योग, वर्तमान स्थिति, श्रेष्ठ कोयले के 
सोमित भअण्डार, द्वितीय पंच-वर्षीय योजना मे, विवेकीकरण, 
कोयला खदानों का पुनर्गठन, तीसरी योजना में, उद्योग को 
समस्‍यायें | 


[ग।] 
पृष्ठ क्रम 


अध्याय ६ ४५४ ४३ ११२-१३१ 


भारतीय तटकर नीति 

सम्‌ १६२१ के पूर्व, तटकर भायोग, विवेकात्मक सरक्षण 
नीति का्यंखूप में, विवेशत्मक सरक्षण नीति की झात्ोचना, 
सरक्षण नीति का मूल्याकन, द्वितीय विश्व-युद्ध एवं युद्धोत्तर 
सरक्षण नीति, प्रस्थाई प्रशुल्क सभा की भालोचना, भारतीय 
तटकर झ्ायोग सत्‌ १६४६-४०, झाविक उन्नति को रूपरेखा, 
भायोग की झन्य सिफारिशों, स्थायी प्रशुल्क सभा, भाषोग के 
कारें, जाँच के सिद्धान्त, वर्तमात सरक्षण नीति, घाहो भधि- 
मान, विकास एवं हेलु, ल्रियात्मक पहलू, मारत झौर क्षाहों 
अ्रधिमान, वतंमान स्थिति, भोटावा व्यापार समझौता, प्रशुल्क 
सुविधायें प्राप्त करते समय, अधुल्क सुविधायें देवे समय, वर्तें- 
मान नीति 

कि हक १३१-१३८ 

श्रौदोगिक श्रम 


श्रमिक वर्ग का विकास, श्रमिक्रों का वितरण, भारतोय 
श्रमिकों की विशेषताएं, भारतीय श्र मेको की प्रशमता, क्या 
भारतीय श्रमिक वास्तव में भ्रकुशल हैं, कार्यक्षमता बढ़ाने के 
लिए सुझाव । 


पल 


पा ११६-१४६ 
भारतीय श्रमिकों की छह समस्या 
गृह समस्या का हस पभावश्यर, गृद्द समस्या के हमे के अयत्म, 
सरकार की गृह निर्माण ख़ोजना, संग्योधित योजना, कोयला 
खान एवं पभन्‍्य पोद्योगिक श्रप्तिवों के लिए, उपहार । 


ओद्योगिक सम्बन्ध-कलद और श्रमिक-संघ 
प्रौद्योगिक कलह, भौद्योगिक भापड़ों के कारण, प्ोद्योगिक 
शान्ति वी व्यवस्था, स्वतन्त्र-मारत में, इष्डस्ट्रिवल डिस्प्यूट्स 
मधितियम स्‌ (६४७, झोद्योगिक कलह ( झपील घदालत ) 
प्रधितियम सनू १६५०, पंच-वर्षीय योजना में, शमियों का 
प्रबन्ध में हिस्सा, श्रम संघ, उदंश्य, श्रम संधों के लाभ, 
अमिक सो से हानियाँ, भारत में श्रम-सघ-प्रान्दोबत, श्रमू- 


१४६-१६२ 


[ घ ]] 


सो का उय्म एवं विकास, सन्‌ १६२६ का ट्रेंड यूनियन एक्ट 
प्रौर श्रम प्रान्दोलव, श्रम-सघों के कार्य, श्रभिक-संघों के 
विकास में बाधाएं' एवं उनके दोप, दूसरी पव-वर्षोष योजना 
में, राष्टनिर्माण में श्रम-संघ, श्रम-संघ प्रधिनियय सन्‌ १६२६, 
श्रम-सघ ग्रधिनियम सन्‌ १६४७ ॥ 

अध्याय १० 8 3 १६३-१७७ 


श्रम-कल्याण एवं सामाजिक सुरचा 

श्रम-कल्या सा, भारत में भ्रावश्यक्रता क्यो, श्रम वल्याण काये 

की ध्याप्ति, मारत में श्रम कल्यारा, नियोक्ता, श्रम-संब, राज्य 

सरकारो द्वारा बल्याए-काय॑, बम्वई में, मध्यप्रदेश में, पंजाब 

मे, उत्तर-प्रदेश में, बंगाल राज्य में, वैधानिक श्रम-वल्याण 

काये, पन्य, सक्षेप में, सामाजिक सुरक्षा, भारत में, कमेचारी 

सरकारी बीमा प्रधिनियम सन्‌ १६४८ प्रावश्यक क्यो, शासन 

प्रबन्ध, ग्रधिनियम से मिलने वाले लाम, भ्रन्य सुविधाएं, 

क्म॑चारी राज्य वीमा निगम का प्रर्थ अवन्ध, कर्मचारी राज्य 

बीमा निगम की ब्रियाएं, प्रत्तर्राट्रीय श्रम सगठत एवं श्रमिक, 

उपसहार । 
» हर नम पड १७७-१८७ 

शअ्रम-सब्तियम 

उग्म, ख़ान में काम करने वाले श्रमिकों के लिएं, बगोचा 

उद्योग, यातायात उद्योग, ग्रन्य प्रधितियम, श्रमिक क्षतिपूतति 

अधिनियम सन्‌ १६२३, मातृत्व लाम अधिनियम, भृत्ति मुग- 

तान अधितियम सन्‌ १६३६, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम समर 
१६४८, उचित भृत्ति, उपसद्यार। 
५ रैर रे हर १८८-१६१ 
पंचवर्षीय योजना में श्रम-नीति एवं कार्यक्रम 
दूसयीे योजना में श्रश्न-तीठि, ठीहरी योजवा में, श्रमिकों का ८ 
प्रबन्ध में हिस्सा, सामाजिक सुरक्षा, प्रशिक्षण + 
ञ. रझे बन १६२-२२७ 
भारत में आर्थिक नियोजन 
प्राधिक् नियोजव का भर्थ एव उद्देश्य, भारत में नियोजन, 
योजना आयोग सचु १६५०, प्रथम पंच-दर्षोय योजता, योजना 


[कं 


् पृष्ठ क्रम 
के उद्देश्य, विकास कार्यक्रम में प्राथमिकता, योजव। की मुख्य 
बातें, उत्पादन सामग्रो एवं प्रध॑-व्यवस्था, अर्थ-पवत्थ, योजना 
में कृषि, सिंचाई एवं विद्युत, उद्योग, यातायात एवं सवाद- 
बाहत, झन्य, दूसरी पंच-वर्षीय योजना, झाधिक पहलू, योजना 
को रूपरेखा, राशि का बटवारा, योजना मे विनियोग, सरकारी 
क्षेत्र, निजी क्षेत्र, कृष एवं तिचाई, श्रौद्योगिक्ष विकास, 
यातायात एवं सम्बादवाहन, सामाजिक सेवाएं, राष्ट्रीय शाय, 
रोजगार, भयथे भवन्ध, योजना की प्रगति (सन्‌ १६३१-१६६१), 
योजना व्यय एवं पू'जी विनियोजन, राष्ट्रीय भाय में वृद्धि, 
उद्योग भोौर खनिज, तघु तथा ग्रामोद्योग, विद्युत, यातायात, 
योजवा का पुनमूल्यातन, वर्तमाच स्थिति, आालोचचात्मक दृष्टि, 
तृतीय प्रंच-वर्षीय योजना, तीसरी योजना के उद्ेश्द, स्व्य स्फूर्त 
” “विकास, समाजवादी ढाँचा, योजना की लागत, योजना 
के लिए भाषिक शाधन, भ्रय॑-व्यवस्था, भतिरिक्त कर, हीनाय॑ 
प्रबन्धन, विदेशों मुद्रा, निजी पूंजी, उत्पादव एवं विउ्रास 
के लक्षण, भौद्योगिक उत्पादन, नेवेली योजना, श्रौद्योगिक 
मशीनरी, खनिज तेल, उर्वरक का उत्पादन, भालोचनाएं ) 
अध्याय १४. 00, ६७५ र२२८-२५१ 


यातायात : रेल यातायात 
>१8-१-याठायात का भय, यातायात भोर झारथिक धमाव, रेल- < 

यातायात, भारत में रेलवे «का विकास, रेव्चे निर्माण 
गारन्दी पद्धति के दोष, सरकार द्वारा रेल-निर्माण सन्‌ 
१८६६-१८७६, नई गारमन्टी पद्धति सन्‌ १५६० १६०० 

५ बुद्धपूर्वें काल में ( सद्‌ १६१४ से १६४३ ), भोकवर्थ समिति 
द्विदीय विश्व युद्ध काल ( सत्‌ १६३६-१६४५ ), युद्धोत्तर काल 
मे, रेलों का सापूहीकरण, खणप्ड-स्तर पद्धति, झालोचनात्मक 
हेष्टि, रेलो का प्रशासन, रेलो के भाडे, रेलो का श्र प्रबन्ध 
संशोधित प्रतिज्ञा भ्रस्ताव सन्‌ १६४४, भरुदियाँ, पच-वर्षोय 
योजना मे रेलें, प्रगति, दूसरी योजवा में प्रगति तोम़रो 
योजना में ३ 


# हैडें, न - 


छः 


२१५१-२६७ 
संडक यातायात 


भारत में सड़कों का विकास, सड़क विकास नि, 


| 


पृष्ठ क्रम 
योजना (सन १६४३ ), प्रथम परच-वर्षीय योजना मे, 
अन्तर्राट्रीय सडकें, राज्यों का सड़क विकास कार्यत्रम, सड़को 
का दीघं-वालीन कार्यत्रम, सडको का श्वासन प्रवन्‍न्ध, मोटर 
यातायात एवं वैलगाड़ो, रेल एवं मोटर प्रतियोगिता, रेल-घड़क 
सामजस्य, सडक यातायात का राष्ट्रीयकरण । 
अध्याय १६. ६४ 20 २६८-२६० 
जल यातायाद 
नदी यातायात, नदी यातायात का विकास एवं प्रवनति, जल 
यातायात की बर्तमान स्थिति, जर यातायात के विकास की 
पभोर, पच-वर्षोष योजनाएँ, नवीन विकास, समुद्री यातायात, 
जहाजी उद्योग के विकास की प्ोर, जहाज-निर्माण, पंच- 
वर्षीव योजनाओ मे, दूसरी योजना में प्रगति, नवीन विकास । 
# ९७ हो रे २३४०-शे८५ 
चायु बतायाव 
रग्प्र एवं विकास, बायु यातायात परिषद सदर ६२६, विकाप्त 
की शोर, साञ्राज्य बरायुन्डाक योजना, द्वितीय विश्व-युद्ध 
काल मे, बापु यादाधात जाच समिठि से १६४०, वायु-मार्ग 
बॉर्पोरिश्ान योजना, राष्ट्रीयरण हो गया, इन वैधानिक 
निंगमो के निर्माण से लाभ, राष्ट्रीयकरए के बाद, पंच-वर्षोय 
योजताओ मे, वायु परिवहत् निगम । 
4 -म ८ विदेश लक २८६-३ १६९ 
भारत का विदेशों व्यापार 
मुस्लिम काल में भारतीय व्यापार, प्रथम महायुद्ध के पू्व॑, 
प्रथम महायुद्ध काल सन्‌ (१६१४-१८), प्रथम महापुद्ध के भ्न्त 
तक भारत के व्यापार की दिशा, विश्व मन्दी का काल (सन्‌ 
१६२६-३५), द्वितीय महापुद्ध के पूर्व, विदेशी व्यापरर को 
विधेयताएं, द्वितीय मक्षयुद्ध काल में (सव्‌ १६३६-४५), 
द्ितीय महायुद्ध के काल में विदेशी व्यापार को दिशा, विर्यात 
विपरंबण, भ्रायांत नियम्वण, युद्धोत्तर काल (सन्‌ ६४५-६१) 
आयात नीति की आलोचना, निर्यात नोति, पच-वर्षोय योजना 
मे, विदेशी व्यापार की वर्तेमान दया, भारत के विदेशी 
7 यतंमान व्यापार की विशेषताएं, पच-सूत्री प्राम्दोलन, राजकीय 
व्यापार तनिग्रम, निर्यात जोखिम बीसा निगम, निर्यात 
प्रोत्ताहन समिति ॥ 





भारत करा खाकर पिक्रास 
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का लेबनान प्ोर जोन में अ्वेश । इसी प्रकार पत्येह झधिक क्रिया का परिणाम 
राजनंतिक दृथि से भाँका जाता है। इसलिए राजनंतिक कदम उठाते समय उसके 
भाथिक परिणामों को देखने के लिए गत इतिहास का भनुभव उपयोगी होता है । 
आराषिक एवं भ्ोद्योगिक नीति बनाते समय उसके राजनेतिक प्ररिणामों को देखे बिना 
हम भागे नहीं चस सकते । इसी भ्रक'र कृषि नोति भपनताते समय कृपकों की वर्तमान 
स्थिति, उनके भाषिक स्रोत, उनमें प्रचलित सामाजिक एवं घामिक रूढियो का क्‍ग्रष्यपन 
महत्वपूर्ण होता है । 

स्वतन्त्रता के पश्चातु अपनी प्राथिक उन्नति के लिए भारत स्वय निम्मेवार है, 
प्रतः हमारे भाविक विकास का भध्ययन भत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। क्योकि बिता इस 
प्रष्यपन के हम भावी नीति का सफल संचालन नहीं कर सकते । राज्य की भ्ािक 
नीति के सबालन तथा देश के स्‍भाथिक जीवन को सुहृढ, उन्नत एवं सन्तुलित बनाने के 
लिए मुद्रा एवं धलन सम्बन्धी नीति, राजस्व नीति, कर-नीति भादि का एक 
दूसरे पर होने वाला प्रभाव भो दृष्टि मे रक़नना द्वोगा, इसलिए भ्राविक्त विकास का 
प्रष्यपत महत्त्वपूर्ं हैं। इसो भध्ययत के झाधघार पर भारत की विभिन्न प्राथिक 
सप्तस्याम्रो का समुचित हूल होकर देश पभ्धिभोतिक कल्याण (७८७४७ एछ- 
थि79) की प्रोर भ्रधिकाधिक भग्रसर हो सरूता है। इसी प्रकार विभिन्न देशो के 
पराथिक विकाप्त के प्रध्ययन से हम भारत की तुलना उन देशो के साथ कर सकते हैं 
तथा उनके प्राथिक प्रयत्नों की सहायता से भपनी समस्‍यायें सुलझाने में भी सफल हो 
सकते हैं । 


अयसे मस 


आस्ताविऋ 


अध्याय १. विपय वेश ? 
हा रे* भौगोलिक वातावरण एवं झआधिक विकाय । 
». हे- सामाजिक एवं भाषिक ससयायें तथा प्ाधिक विकास । 


पल 


वायु दोनो हो झाधिक उन्नति के लिए बाघक होती हैं । दूवरी भोर समक्ीतोष्ण जलवायु 
से मनुष्य को काप्त करते का उत्माह रहता है, जिसमे ऐमे प्रदेशों का आविक विंकाप्त 
भ्रवाधित रूप से हो समता है। इस प्रकार जलवायु से मनुष्य की धरम करने की शक्ति 
एद उत्साह श्रभावित होता है। इमलिये यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में सम्यता 
का विकास तो उप्ण देशो मे हुआ, लेकिन सबसे अधिक भ्राधिक विक्रास छ्लीत एवं 
सम शीतोष्ण प्रदेशों मे हो हुप्रा । 
जलवायु का प्रभाव मनुष्य के कार्य जीवन ((ए०४गाहु ॥॥0) पर भी 
पडता हैं। ज॑मे--शीत देशो के मनुष्य स्वस्थ, दीर्ध जीवी, भ्रधिक कुशल एवं परिश्रम 
होने हैं तो उष्ण देशो के मनुष्य प्रस्वस्थ, भल्वजीवी तथा श्रालमी होते हैं । इसी कारण 
दे प्रदता ग्राथिक विकास शीक्र गति से नही कर पाते | झलदायु का प्रभाव मनुष्य के 
स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता हैं, क्योकि जहां ऋतु परिद्रतंत समय-समय पर होता 
रहता है वहां प्रत्येक मौसमी परिवर्तन के कारगु स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। जँसे- 
भारत मे श्षोत, वर्षा एव ग्रौष्य ऋनु में मौप्रमी परिवतेन के कारण भिन्न-भिन्न बीमा- 
रियां होती है, जिनसे हमारी कारयक्षम्रता प्रभावित होती है । 
प्रत्येक देश की फमलो एवं वनस्पति पर वहाँ की जलवाधु का प्रभाव पड़ता है 
भ्ौर प्रत्येक देश के उद्योग घन्धे वहाँ की वनस्पति तथा फमलो पर निर्भर रहते हैं । 
इस कारण प्रत्येक देश का भ्ौद्योगिक विकास जलवायु पर निर्भर रहता है, जैपे-भारत 
में मूठी वस्ध का उद्योग वस्वई श्रौर प्रहमदादाद मे ग्रधिक विकृत्तित है, जहाँ भारत के 
कुल बस्तर का ७०% वस्त्र निर्माण होता है, क्‍्थोंकि वम्वई एवं प्रहमदावाद में इस 
उद्योग के लिये भ्रावरयक उष्ण एव प्राद्र' जलवायु है। उत्तर-प्रदेश तथा विंदार की 
जलवायु गन्ने के लिए पोषक होने से इन राज्यो मे शक्कर व्यवसाय केन्द्रित है। 
यातायात पर भी जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है, किस्ती भी देश की 
प्राधिक उन्नति यातायात के विकराप्त पर निर्भर रहती है, जँसे-जहाँ पर हिम 
वर्षा प्रधिक होती है वहाँ के स्थल मार्ग हिम वर्षा में बन्द हो जाते हैं प्रथया धीत 
प्रदेशों में नदियों का पानो जम जाता है, जिसमे वदियों भ्रथत्रा समुद्र का उपयोग निश्त 
तापक्रम में जल यातायात के लिए नहीं हो सकता । उदाहरणाय॑--वाल्टिक सागद 
छोत ऋतु में जल यातायात के लिए निरुपयोगी हो जाता है, इसो प्रतार कनाडा कौ 
सदियाँ भी भ्रधिक सर्दी पडने पर जम जाती हैं। वायु-यातायात पर भी जलवापु का 
प्रभाव होता है, वषोकि दायु-पात्तायात के लिए तिरभ्र श्रावाश रहना ग्रावशपक होता 
है । यदि जलवापु के कारश भप्राकाश स्वच्छ नहीं रहते, श्राँधी प्रयवा कुहरा रहता है 
तो उससे वायु-यातायात की खतरा बना रहता है। इससे स्पष्ट है कि देश को जलवायु 
का प्रभाव वहौ के नीतियों के स्वास्थ्य, कार्यक्षमदा, उद्योग घन्धे, सम्येता एवं याता- 
यात पर होता है । 
(२) भूमि अयवा निसर्गदत्त वस्तुर्यें--अषंझा्र में भूमि के भ्रन्तगंत उन 
सब वस्तुश्नो का समावेश होता है जो प्रकृति मानव समाज के उपयोग के लिए उदारता 


अध्याय ९ 
विपय-अवेश 
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ड़ 


“भारतीय अर्थशास्र” शोर “भारत का श्रार्यिक विश” ये एक ही जीवन के दो हैं, 
जिनमें से पहला केवल वर्तमान स्थिति का अध्ययन करता हैं तो दूमरा भूत एवं बतमान के 
अध्ययन के साथ ही भविष्य का निर्धारण करने में सहायक होता है ।” 


“भारत का भ्राथिक विकास” इस विपय को कुछ प्रर्यशास्तरियों ने 'मारतोय श्र्थ- 
शास्त्र! नाम दिया है । परन्तु वास्तव में भारतीय भ्रय॑ंग्ास्र नाम ठोक नहीं है, क्योंकि 
भारतीय प्रथंद्ास््र मे प्रयंशास्र के नये सिद्धान्तों की विवेचता न वर भ्रथंशास्त्र के 
सामान्य छिद्धास्तों को ही भारत की ग्राथिक स्थिति की पृष्ठ भूमि में लागू किया जाता 
है। भारतीय पयंशास्त्र “प्राथिक विचारों के इतिहाम” (प्ाड0ए णए॑ छ6000- 
796 प0प्रष्टा)) की भाँति भारतीय श्र्ंशाम्त्रिपो की प्राथिक विचारघाराप्रो का 
इतिहास नही है प्रौर न इसमे ऐसे सिद्धान्तो का प्रतिपादन ही किया गया है जो प्रथधें- 
धात्न के सामान्य सिद्धान्तों से भिन्न हों एवं मारतीय परिस्थिति में हो विशेष रूप से 
लागू होते हो । अपितु भारतीय प्रयंशासत्र भयवा भारत के भ्राथिक विकास के प्रन्तगंत 
हम देश के उपलब्ध मेसगिक, मानवी एवं आरिक साधनों का उपयोग भ्रधिभोतिक 
उन्नति के लिए किस प्रकार किया गया है, किस प्रहार हो रहा है एवं क्रिस प्रकार 
होना चाहिए, इसका विवेचन करते है । दूसरे शब्दो में, भारत को राजनैतिक, सामा- 
ज़िक एवं प्राथिक एृ्ठ-म्रुप्ति में भारत का भाविक जीवन किम्त प्रकार विकमित होता 
गया, उसकी प्राथिक समस्याएं तथा उनको हल करने के उपाय एवं योजनाप्रो के 
अध्ययन वो हम “भारत का प्राथिक विज्रास” कह सकते हैं। इस प्रह्धार इस विषय 
के भ्ग्तगंत भारत के नंसगिक स्रोत एवं उसका पभ्राथिक जीवन पर प्रमाव, हमारी 
सैप्गिक रचना एवं उसका आध्िक जीवन पर प्रभाव, हमारी सामाजिक एवं घामिक 
सह्याप्रों का भारत के ग्राथिक जीवन पर प्रभाव आदि का प्रध्ययन किया जायगा। 
प्राथिक एृष्ठ-भूमि में हमारा भ्रोद्योगिक विकास एवं उसको समस्याएँ, कृपि एवं कृध 
समस्याएं, मुद्रा एवं वेडिंग का विकास एवं उनको समस्याएं झादि विभिन्न विपयों का 
प्रध्यपन होगा । इसी प्रतार राजनैतिक पृष्र-मुमि मे राज्य द्वारा उद्योग एवं भर्ष॑- 
व्यवस्था की उन्ति के लिए कौनसी नीति समय-समय पर भ्पनाई गई तथा उसके 
क्या परिशाम हुए, भादि का भ्रव्ययन हम करेंगे । इस प्रकार देश को राजन॑तिक, 
ड्रे 


(२ ) ध्रूमि को उवंरा्क्ति में वृद्धि, 

( ३ ) वर्षा की पर्याप्तता, 

(४ ) वन-सम्तत्ति पर झाधारित उद्योगो का विक्रास, 

(५ ) इमारती लक्डी, ई चन तथा प्रोषधोपयोगी वनस्पति दो प्राप्ति ) 


इसी कारण भारत मे प्रति दर्ष बच महोत्सव मनाया जाता है तथा पद वर्षीय 
योजना में वन के विकास पर काफी बल दिया गया है। पर 

(५ ) खनिज सम्पत्ति--किसी भी देझ वी आर्थिक उन्नति के लिए खनिज 
सम्पत्ति वा होना ग्रत्यग्त आवश्यक है तथा उसका जीवन के ढंग पर गहरा प्रभाव 
पड़ता है । वर्तमान युग मे किसी भी राष्ट्र की औद्योगिक उन्नति के लिए खनिज सम्पत्ति 
होना अत्यन्त महत्त्वपूर् है, क्योकि किसी भी देश के झोद्योगीक रण के लिए खनिज 
सम्पत्ति प्रनिवाये है। भारतवपं को ही देखें तो यह स्पष्ट होगा कि भारत में खनिज 
सम्पत्ति पर्याप्त द्वोते हुए भी उसका पर्याप्त विदोहन नहीं क्या गया है। भारत में 
कोयले की खानें होने हुए भी यहां वा कोयला निम्त कोटि का है तथा कोयले की खानों 
को वितरण ठोक से नहीं हुआ है। फलतः भारत को दक्षिण पश्रफ्रीका से कोयला 
भायात करना पडता है। परन्तु भ्रन्य खनिज सम्पत्ति भारत मे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
हैं, बेवल उनका प्रारथिक विक्रास के लिए समुचित रीति से विदोहन करने को प्रावश्य- 
कता है । प्रन्य देशो को शोर देखने से यह स्पष्ट होता है कि इद्जलेंड, प्रास्‍ट्रे लिया 
भ्रादि के प्रौद्योगिक एव ग्राधिक विवास का ग्राघार वहाँ की ज़निज सामत्ति ही है । 

(६ ) भोगोलिक स्थिति-- देश वी भोगोलिक स्थिति पर उस देश के 
वारिज्य एवं उद्योग का विकास निभंर रहता है। भोगोलिक दृष्टि से यदि देश विश्व 
के भध्य में वसा हुप्रा है, जहाँ से उसे विश्व के सब देशों से व्यापार करने मे सुगमता 
होती है तो उम्र दशा मे उस देश का श्राधिक विकास ज्ञीत्न गति से हो सकेगा । जल, 
मार्ग की सुगमता, सुरक्षित व्यापारिक मार्य तथा विश्व में चेद्धीय स्थिति होता किसी 
भी देश के भ्राथिक विकास के लिए प्रत्यन्त ग्रावश्यक्ष होता है। उदाहरणायं, इद्लेड 
को विश्व मे कैन्द्रीय स्थिति है, चारो तरफ से जल मार्ग उपलब्ध होने से उसको विश्व 
के साथ व्यापारिक सम्वन्ध प्रस्थापित करना सुगम हुमा है। भारत की स्थिति भ्राधिक 
विद्यास की दृष्टि से भनुकूल है । तीन ओर समुद्र से घिरा हुम्मा होते के कारणां जल- 
मार्ग भी उपलब्ध है, परन्तु समुद्र तट क्टा-फदा न होने से भच्छे वस्दरगाहों की कमी 
है । इसी प्रकार मध्य पूर्व एडिया से व्यापार करने के लिए भ्रनुवूल स्थिति भी भारत 
वो प्राप्त है, जिसका उपयोग ग्रायिक विक्राम के लिए हो सकता है। 

इससे स्पष्ट है कि किसी भी देझ का प्राधिक विकास वहाँ की जलवायु ग्रादि 
भोगोजिक्त परिस्यितियों पर निर रहता है । मारत मे भ्रनुकूच भौगोलिक्त परिस्यिति 
उपलब्ध हैं । परन्तु यहां के उपलब्ध साधनों का विदोहन भारतीयों ने झपने प्राधिक 
विव्वास के लिए नहीं किया है | सोभाग्य से भारत मे वन सम्पत्ति, पशु सम्पत्ति, खनिज 
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का लेबनान पोर जोडन में अ्वेश । इसी प्रकार अत्येह् आधथिक क्रिया का परिणाम 
राजनंतिक दृष्टि से भाँका जाता हैं। इसलिए राजनंतिक कदम उठाते समय उसके 
भाथिक परिणामों को देखने के लिए गत इतिहास का अनुभव उपयोगी होता हैं । 
भ्राषिक एवं भ्रोद्योगिक नीति बनाते समय उसके राजनैतिक परिणामों को देखे बिना 
हम पागे नहीं चस सकते । इसी प्रक'र कृषि नोति भपनाते समय कृषकों को वर्तमान 
स्थिति, उनके भाषिक स्रोत, उनमें प्रचलित सामाजिक एवं घामिक रूढियो का मध्यपत 
महत्वपूर्ण होता है । 

स्वतन्त्रता के पश्चातु अपनी प्राथिक उन्नति के लिए भारत स्वय निम्मेवार है, 
प्रतः हमारे भाविक विकास का भध्ययन भत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। क्योकि बिता इस 
पअ्रष्यपन के हम भावी नीति का सफल संचालन नहीं कर सकते | राज्य की भावयिक 
नीति के सबालन तथा देश के स्‍भाथिक जीवन को सुदृद, उन्नत एवं सन्तुलित बनाने के 
लिए मुद्रा एवं चलन सम्बन्धी नीति, राजस्व नीति, कर-मौति श्रादि का एक 
दूसरे पर होने वाला प्रभाव भो दृष्टि मे रखना होगा, इसलिए शभ्राविक्र विकास का 
प्रध्यपत् महत्त्वपूर्ण है। इसी भध्ययत के भाषार पर भारत की विभिन्न प्राथिक 
ससस्याग्रो का समुचित हूल होकर देश भधिभोतिक कल्याण (७६७४७ एए९- 
0) को भोर भधिकाधिक भ्ग्रसर हो सरुता हैं। इसी प्रकार विभिन्न देशो के 
प्राथिर विकाप्त के प्रध्ययन से हम भारत की तुलना उन देशो के साथ कर सकते हैं 
तथा उनके प्राथिक प्रयत्नों की सहायता से भपनी समस्‍यायें सुलझाने में भो सफल हो 
सजते हैं । 


2. अध्याय रे न 
भोगोलिक वातावरण एवं आर्थिक विकास 
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“भारत का आ्राथिक विकास नज़रबन्द हैं।” 
>-वौरा हेल्‍सटी । 
“भारतीय समाज की परिस्थितियों के लिए सबसे अविक उत्तरदायी स्वयं भारत है ।” 
--सर एडवर्ड ब्वट । 


छिसी भी देश का प्राधिक विकास वहाँ के मानवो एवं नैसग्रिक्त साधनों पर निर्भर 
रहता है, इसलिए देश के झाधिक विकास मे सैसगिक साधनों और भोगोलिक वाता- 
बरण का प्रभाव भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्णा है। किसी देश क्री जलवायु, घरादल वी रचता, 
खतिज सम्पृत्ति एवं-वन सम्पत्ति पर उम्र देश का ग्राप्रिक्र विज्राप्त निर्भर होता है, 
प्योकि इन्हो के विदोहन से मानव श्रम शी ग्राथिक उन्तति कर सकता है; इसलिए , इसलिए यदि 
भौगोलिक वातावरण को हम देद्य के भाथिक जीवन व३ प्ाघार पहे तो अनुचित 
न होगा । 

देश के भाविक विक्ाप्त के लिए तथा मातव समाज को प्रधिभोतिक प्रगति 
के लिए इनका समुचित एवं वैज्ञानिक रीति से उपयोग करना भावश्यक्र होता है तथा 
इस उपयोग के ढग पर ही देश वो श्राधिक उन्नति तथा प्रवनति निर्भर रहती है । 
मैतगिक साधनों के विदोहन करने वा वाये प्रत्येक देश के मानव समाज द्वारा होता 
है, इसलिए प्राथिक विक्यस के लिए दूसरा महत््वपूर्"णो एव प्रभावशाली घटक 
(४०४०7) “मनुष्य” होता है। इस क्र कसी भी देश का झाधिक विकास नैसगिक 
साधनों की वहुलता भथवा कमी, उस देश की जन-सत्पा एवं जवता की विशेषतारय्यें 
तथा काम करने की भादर्ते, वहाँ की सामाजिक, घामिक एवं राजमंतिक सस्थायें तथा 
वहाँ के वंघानिक एव राजदेतिक वातावरण पर निर्भर रहता है। इन्हो विश्ेषताम्रों 
के कारण भ्रनेक देशों से नेसगिक साधनों वी सम्पन्नता होते हुए भी उनमे से एक देदा 
ग्राधिक दृष्टि से उन्नत शिखर पर रहता है दो दूसरा देश भ्राधिक दृष्टि से विछडा हुप्रा 
होता है। भाधथिक विकास के लिए नैधगिक साधनों का विदोहन करने का काम मनुष्य 
बा होता है प्रोर वह प्रपने झाधिक विक्रास के लिए उतका विदोहन कहाँ तक कर 
सकता है, इस पर भावधिक विकास निर्भर होता है ॥ उद्ाहरणाघं, भ्रमरीका भौर भारत 
के ग्राथिक विकास की तुलना करने से यह स्पष्ट होता है कि भारत मे न॑सगिक साधनों 


है 
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जिम्मेवार है | राजनतिक गुलामी एवं टत्कालीन भावकोय नीति के बारण हूँ। हमारे 
यहाँ झिक्षा के दि्रास और आधिक विकात दे पअ्यल सच्चे दिल से नहीं किये यये 
यदि बात में शिक्षा का पर्यात्र विकास होता तथा चर्म को हम सही ऊष में समन 
पाते" तो उम्मवतः भारतीयों को ऋ्टिवरादिता एवं सक्ुच्तित मनोवृत्ति का अन्ठ हो 
जाठा । 

(२) जाति प्रस्याली--हमारी छामाजिक सस्थाप्नों में म्रदसे प्रसुख स्थान 
बावियणानो वा है । घ्ररठीय दावियों का विर्माए बहा की घामिक परम्पराप्रों के 
कारण ही हुआ है, जिन्होंने सामाजिक संगठन हो गनेक पृथक वर्खों में (जातियों में) 
बांट दिया है | जाति प्रपा मारतीय छामाजिक सगठत को अपनी विद्येषठा है, जो प्स्य 
देशों ठया धर्मों में इस रुप में नहीं है । उमाज का विभाजन विभिन्न जावियों में होते 
से उनको प्राथिक ठया खामाजिक ह्िाए भी प्रपी जातीय परम्पराप्रों के अनुसार 
होठ है, जिसप्रे देश के प्राधिक विकास में इतावर्टे झ्रादी है, इसलिए मारतीय सामाजिक 
एवं झादिक जीदन पर जाति प्रछानो के प्रम्ात्रों का प्रस्ययन आझावच्यक् है, क्‍्थोंकि 
“जाति प्रछानी तथा मंगुछ कुटम्ब प्रछाली ने प्रनादि ढाल से बुदधस्ब, सम्राव पा 
किसी ब्यवस्वाय भ्रथवा सध के सदस्यों वा नियमन डिया है, जिसमे उतद्रा जन्म से 
सम्बन्ध रहता दा 


परिमापा-- 

जिस पद्धति में एक दंश के निवासी पपनो रोटी -ेटो व्यवहार प्राव्रस्त में करते 
है ठथा उसका एक ही नाम होठा है, उसे एक जाति कहां जाता है। श्री स्प्रे के परतु- 
सार : “जो आाषस में रोटो-देटो ब्यवृहर बरते ई ऐसे समूह को जाति बहा जाता 
है । दूमरे शब्दों में : “ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनकों एक नास से पहिचाना जाता 
ई तथा जो एक ही परम्परागत ध्यवसाय करते टू” उसप्रे जाति वहेँये ।६ इग्र प्रतार की 
जातियाँ कर्ट उपजातियों में मी विभाजित हैं ठया इनमें ऊंच-नीच भाव होने हैं, जिससे 
इनके भापझोी रोटी-देटो व्यवहार भी नहों झोते ! 
डगम-- 

जाति-प्रणाली वा जन्म क्रिस प्रतार से हुप्ठा, इस सम्बन्ध में विश्चित रूप से 
कुछ भी नहों कहा जा सत्ता | कुछ मारतोय लेखकों के प्रनुपार भारतीय जाति का 
उपयम एऐतिद्ाश्विह्ड डठाया गया है॥ भारत + प्ादि निद्रास्ियाँ को दिन नोगों ने युद्ध 
में हराकर अपता अ्रद्धत्त स्पाप्ित किया वे कृमशः यहाँ के निदासों हो गये । 
इनमें विद्ययी लोग झपने को पराडियों से उच्च द्शाय मानते थे। इस प्रकार जिठनी 
दातियों ने यहाँ पर प्रपवा श्रदुत्ध जमाया उतनो छावियाँ यहाँ पर दनीं | इसके दाद 











भ. 3. घने दा सही अरे दै--वत्‌ थारवते ददु घर्ने--द्सात के स्थावित्त के लिए जो 
नियम आवर्यद है वह १ दि 
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वायु दोनो ही झाधथिक उन्नति के लिए बाघक होती हैं । दूमरी शोर समशीतोष्ण जलवायु 
से मनुष्य को काप्त करते का उत्माह रहता है, जिसमे ऐमे प्रदेशों का प्राथिक विंकाप्त 
प्रवाधित रूप से हो समता है। इस प्रकार जलवायु से मनुष्य की श्रम करने की शक्ति 
एवं उत्साह प्रभावित होता है । इसलिये यह कहा जाता है कि प्राचीन कान में सभ्यता 
का विकास तो उ्य देशो मे हुआ्ना, लेकिन सबसे अ्रधिक श्राधिक विक्रास छीत एवं 
सम शीतोष्ण प्रदेशो मे हो हुप्रा ॥ 
जलवाधु का प्रभाव मनुष्य के कार्य जीवन (०7 ंदगाहु ॥॥6) पर भी 
पडता है। ज॑मे--शीत देशो के मनुष्य स्वस्थ, दीर्ध जीवी, भ्रधिक कुशल एवं परिश्रमी 
होने हैं तो उष्ण देशो के मनुष्य अ्रस्वस्थ, भ्ल्वजीवी तथा प्रालमी होते हैं । इसी कारण 
दे झ्रपता प्राधिक विकास क्षीघ्र गति से नही कर पाते । जलदायु का प्रभाव मनुष्य के 
स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता हैं, क्योकि जहां ऋतु परितरतंत समय-समय पर होता 
रहता है वहां प्रत्येक मौसमी परिवर्तत के कारगु स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। जैसे- 
भारत मे शोत, वर्षा एवं ग्रीष्म ऋतु में मौप्रमी परिवतेत के कारण भिन्न-मिन्न वीमा- 
रियां होती है, जिनसे हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है । 
प्रत्येक देश की फसलों एव वनस्पति पर वहाँ की जलवायु का प्रभाव पड़ता है 
भ्ौर प्रत्येक देश के उद्योग घन्धे वहाँ की वनस्त्रति तथा फसलों पर निर्भर रहते हैं । 
इस कारण प्रत्येक देश का प्रौद्योगिक विकास जलवायु पर निभभर रहता है, जैपे-भारत 
में मूठी वस्ध का उद्योग वस्बई शभौर प्रहमदादाद में ग्रधिक विश॒त्तित है, जहाँ भारत के 
कुल वस्र का ७०% वस्त्र निर्माण होता है, क्थोंकि वम्बई एवं भ्रहमदावाद में इस 
उद्योग के लिये भ्रावश्यक उष्ण एव प्राद्र' जलवायु है। उत्तर-प्रदेश तथा बिहार की 
जलवायु गन्ने के लिए पोषक होने से इन राज्यो में शक्कर व्यवसाय केन्द्रित है ॥ 
यातायात पर भी जलवायु का गह॒रा प्रमाव पड़ता है, किप्ती भी" देश की 
प्राधिक उन्नति यातायात के विकाप्त पर निर्भर रहती है, जँसे-जहां पर हि 
वर्षा भ्रधिक होती है वहाँ के स्थल मार्य हिम वर्षा में बन्द हो जाते हैं प्रधवा शीत 
प्रदेशों में नदियों का पानों जम जाता है, जिसमे वर्दियों ग्रथ॑ंत्रा समुद्र का उतयोग निश्त 
द्ापक्रम में जेल यातायात के लिए नहीं हो सक्ता। उदाहरणाय॑--वाल्टिक सागर 
छीत ऋतु में जल यातायात के लिए निश्ययोगी हो जाता है, इसो प्रतार क्माडा की 
सदियाँ भी भ्रधिक सर्दी पडने पर जम जाती हैं। वापु-यातायात पर भी जलवायु का 
प्रभाव होता है, वषोकि दायु-पात्तायात्त के लिए तिरभ्र भ्रावाश रहना आवश्यक होता 
है । यदि जलवायु के कारश भ्राकाश स्वच्छ नहीं रहते, श्राँधी प्रयवा कुहरा रहता है 
तो उससे वायु-यातायांद की खतरा बना 'रहता है॥ इससे स्पष्ट है कि देश को जलवाधु 
का प्रभाव वहाँ के ननर्वात्ियों के स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, उद्योग घन्षे, सम्यता एवं याता- 
याठ पर होता है ६ 
(२) भूमि अयवा निसर्गदत्त वस्तुर्यें--भ्रपंशात्र में भूमि के श्रस्तगंत उन 
सव वस्तुश्रो का समावेश होता है जो प्रकृति मानव समाज के उपयोग के लिए ददारता 
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से देती है। भुमि झ्थवा निसगंदत्त दस्तुओ पर ही मानव प्माज को उत्पादन घक्ति, 
चहाँ के उद्योग घग्धे एवं झाथिक प्रगति निर्भर रहती है ॥ किसी भो देश मे उत्पादन के 
लिये भूमि महत्त्वपू्ां साधन है, जिसके विता जिसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो 
सकता। इन प्रकृतिदत्त साधनो पर ही जन-संख्या का घनत्त्व निर्भर रहता है। जित 
प्रदेशों मे कृति ने झत्पन्त उदारता से काम क्या है वहाँ पर जन-संख्या का घनत्त् 
अम्य प्रदेशों की अपेक्षा प्रधिक रहेगा । इसलिए भूमि को देश के झाथिक विकास का 
केन्द्र कहना अद्िक उपयुक्त होगा, क्योकि इसी पर मातव की ग्ाथिक क्ियार्ये निर्भर 
रहती हैं । इसी प्रकार भूमि का प्रभाव सभ्यता के विकास पर अधिक होता है, क्योकि 
जहाँ निसगगं की उदारता के कारण उसका प्राथिक विकास सम्भव होता है भोर जन- 
संख्या का घनत्व दटता है, उन्ही क्षेत्रों मे मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा निम्र्गं पर 
विजय प्राप्त कर भ्पनी भ्रधिक उन्नति कर सकता है । परन्तु किसी भी दशा में उसकी 
भाथिक क्ियायें निसमंदत्त प्रसाधनों मे हो सोमित रहेगी | 

(३ ) धरातल की रचना--घरातल की रचना पर भूमि की उपजाऊ शक्ति 
निर्भर रहती है तथा भ्रूमि मे जो रसायनिक मिश्रण पाये जाते हैं उनका प्रभाव उप देश 
में होने वाली खनिज सम्पत्ति पर पड़ता है। इसो प्रकार वह प्रदेश कितने झक्षाँश एवं 
रेखाँश में दसा हुआ है, इस प्राकृतिक स्थिति का प्रभाव उस देझ्व में होने वाली वन- 
स्पति तथा फसलो पर पडता है, क्योकि प्र्नौझ एवं रेखाँश पर ही किसी देश की 
जलवायु निर्भर रहती है । भूमि के नोचे पाये जाने वाले रसायनिक मिश्रणों पर भूमि 
की उपजाऊ शक्ति निर्भर रहती है, जिस पर किसी भी फसल की उपजाऊ शक्ति 
निर्भर रहती है । इस प्रकार घरातल की रचना पर उस देश की उपज तथा उसमे पाई 
जाने वाली छनिज पम्पत्ति निर्भर रहती है। इसका प्रभाव देश के उद्योग-धन्धों एवं 
मानवी भ्राधिक कज्ियाप्नों पर होने के कारण्य घरातल को रचना पर भी देश का 
झाविक विकास निर्भर रहता है। 

(४ ) वन-सम्पत्ति--प्रत्येक देश की वन-सम्पत्ति उस देश के घरातल की 
रचना एव जलवायु पर निर्मेर रहती है । फिर भी वन-सम्पत्ति का प्रभाव प्रत्येह देश 
के उद्योग घन्धो पर पडता है, जैसे--नावें भोर स्वीडन के जिज्ञाल वन प्रदेशों मे लक्ड़ो 
को भधितता के कारए वहाँ लावें, कागज, दियासलाई झादि बनाते के उद्योग-धत्घों की 
प्रषिक्ता है। भारत मे मिल्‍्चु ओर गंगा नदो के मंदानों में अच्छी एवं उपजाऊ मिट्टी 
के कारण वहाँ को फसलें अच्छी होतो है, फचतः वहाँ जन-संख्या का घनत्त्व प्रधिक 
दौ हे सतरी अफपत्ट पतिनिजा देशों नो जरूप्ाधु' जे अपुछतार पशु दर नी होते है ८ वन अदेशों 

“की झधिकता एवं कमी का प्रभाव जलवायु पर होता है तथा उससे भूमि का कटाव 
(80 पराण्डां०्यो भी नही होता । इस प्रकार वन-सम्पत्ति एवं पशु सम्पत्ति का 
: प्रभाव वहाँ के उद्योग-घन्धों एवं मनुष्य के प्लाथिक जीवन पर पडता है । 
- इमके झलावा वनों से निम्त लाभ होते हैं :-- _ 
(६ ) नदियों को बाढ़ मे कमी, « ० 


(२ ) ध्रूमि को उवंरागक्ति में वृद्धि, 

( ३ ) वर्षा की पर्याप्तता, 

(४ ) वन-ससत्ति पर झाधारित उद्योगों का विकास, 

(५ ) इमारती लक्डी, ई चन तथा प्रोषघोपयोगी वनस्पति दो प्राप्ति) 


इसी कारण भारत मे प्रति दर्ष बच महोत्सव मनाया जाता है तथा पद वर्षीय 
योजना में वन के विक्नास पर काफी बल दिया गया है। पर 

(५ ) खनिज सम्पत्ति--किसी भी देझ वी आर्थिक उन्नति के लिए खनिज 
सम्पत्ति वा होना ग्रत्यग्त आवश्यक है तथा उसका जीवन के ढंग पर गहरा प्रभाव 
पड़ता है । वर्तमान युग मे किसी भी राष्ट्र की औद्योगिक उन्नति के लिए खनिज सम्पत्ति 
होना अत्यन्त महत्त्वपूर्श है, क्योकि किसी भी देश के झोदोगीक रण के लिए खनिज 
सम्पत्ति प्निवाये है। भारतवपं को ही देखें तो यह स्पष्ट होगा कि भारत मे खनिज 
सम्पत्ति पर्याप्त द्वोते हुए भी उसका पर्याप्त विदोहन नहीं क्या गया है। भारत में 
कोयले की खानें होते हुए भी यहां वा कोयला निम्त कोटि का है तथा कोयले की खानों 
को वितरण ठोक से नहीं हुआ है। फलतः भारत को दक्षिए प्रफ्रीका से कोयला 
भायात करना पडता है। परन्तु भ्रन्य खनिज सम्पत्ति भारत मे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
हैं, बेवल उनका प्रार्थिक विक्ञास के लिए समुचित रीति से विदोहन करने को प्रावश्य- 
कता है । प्रन्य देशो को शोर देखने से यह स्पष्ट होता है कि इड्जलेंड, प्रास्ट्रे लिया 
प्रादि के प्रौद्योगिक एव ग्राधिक विवास का ाघार वहाँ की ज़निज सम्त्ति ही है ॥ 

(६ ) भोग्रोलिक स्थिति-- देश वी भोगोलिक स्थिति पर उस देश के 
बारिज्य एवं उद्योग का विकास निभंर रहता है। भोगोलिक दृष्टि से यदि देश विश्व 
के मध्य में वसा हुप्रा है, जहाँ से उसे विश्व के सब देशों से व्यापार करने में सुगमता 
होती है तो उम्र दशा मे उस देश का श्राधिक विद्रास ज्ञीप्न गति से हो सकेगा । जल, 
मार्ग की सुगमता, सुरक्षित व्यापारिक मार्य तथा विश्व में ेद्धीय स्थिति होता किसी 
भी देश के भ्राथिक विकास के लिए प्रत्यन्त ग्रावश्यक्ष होता है। उदाहरणायं, इद्धलेड 
को विश्व मे केन्द्रीय स्थिति है, चारो तरफ से जल मार्ग उपलब्ध होने से उसको विश्व 
के साथ व्यापारिक सम्वन्ध प्रस्थापित करना सुगम हुग्ना है। भारत की स्थिति श्राधिक 
विद्यास की दृष्टि से भनुकूल है | तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ होने के कारण जल- 
मार्ग भी उपलब्ध है, परन्तु समुद्र तट क्टा-फदा न होने से भच्छे वस्दरगाहों की कमी 
है । इसी प्रकार मध्य पूर्व एशिया से व्यापार करने के लिए भ्रनुवूल स्थिति भी भारत 
वो प्राप्त है, जिसका उपयोग ग्राथिक विक्राम के लिए हो सकता है। 

इससे स्पष्ट है कि किसी भी देझ का प्राविक विकास वहाँ की जलवायु ग्रादि 
भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर रहता है । मारत मे प्रनुकूच भौगोलिक्त परिस्यिति 
उपलब्ध हैं । परन्तु यहां के उपलब्ध साधनों का विदोहन भारतीयों ने झपने प्राधिक 
विवास के लिए नहीं किया है । सोभाग्य से भारत मे वन सम्पत्ति, पशु सम्पत्ति, खनिज 
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सम्पत्ति भादि भौद्योगिक विकास के लिए प्रावश्यक सभी सैंसयरिक साघत उपलब्ध हैं, 
जिसका विदोहन करने के लिए जन-संझ्या वी भो झधिकता है । परन्तु हमारे नागरिकों 
में उत्साह की कमी है | इसके साथ ही एशिया मे केन्द्रीय भौगोलिक स्थिति तथा 
भारतीय व्यापार एवं उद्योग को सहायक राष्ट्रीय सरकार भी उपलब्ध है। इसलिए 
यह विश्वास के साथ वहा जा सकता है कि भविष्य में भारत उपलब्ध सैतगिक 
साधनों का प्रपने झ्ाथिक विकास के लिए अवश्य हो विदोहन कर प्रपनी प्राथिक 
उन्नति से चमक उठेगा ॥ 


् श्रध्याय रे हे 
सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएँ तथा आधिक विकास 


(52लं् बाएं रिीड्डा०प्र ॥5छ5प005 छावे ्िटण्फ्र्फांद ए«र०ंक्फ्०ट्णा) 


“बारोबी और धर्म भारतीय भर्यव्यवस्या के दो प्रमुख तथ्य हैं” 
>-प्रामोण साश्ष समिति की रिपोर्ट, १६५४॥ 





मनुष्य की प्राथिक परिस्थिति एवं विकास पर जिस प्रकार भौगलिक स्थिति का प्रभाव 
पडठा है. उसी प्रकार देश को सामाजिक, राजनतिक तथा धार्मिक सस्थाप्रों का प्रभाव 
भी मधुष्य के आधिक विकास एर पडता है। मदुष्प जिस साम्राजिक वातावरण में 
रहता है उससे उसके विचार एवं कार्य घाक्ति को प्रेरणा मिलती है। घामिक संध्याएँ 
एवं प्रचलित घाभिक रूढियो के झनुमार मनुष्य के उद्योग-घन्घे प्रमावित होते है, इस- 
/लिए भ्राथिक् विकास मे भारत की राजनतिक, घार्मिक एवं साभाजिक संस्थाओं का 
बहुत बड़ा हाथ रहा है ! सामाजिक एवं घािक सस्यामो ने जितना हमारे श्राथिक 
विकास को प्रभावित किया है उतना सम्मवत्तः भन्य देशो में ध्यायद ही प्रभावित किया 
होगा। भारत मे प्रत्येक सामाजिक किया के पीछे घामिक भावना रहती है| उद्दाहर- 
णार्थ, मकान की सीद छुदवाने के लिए मुहर्ते देखा जाता है, बीज बोने के लिए प्रधवा 
खेती का प्रारम्भ करने के लिए भी मुहूर्ते देखा जाता है । स्पष्ट है कि हमारी सामाजिक 
एवं झायिर ह्ियापों के पीछे धर्म का कितना हाथ है । भाज भी घमम निरपेक्ष भारत 
के मनत्रीगण बद्रीनाथ एवं केदारनाथ की यात्रा सरकारी ब्य्य से करते है* भौर राष्र- 


बी +............ 


$ नवभारत टॉइम्प--१०-७-अपाना | 
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पत्ति बिना मुहं के परदग्रहश नहीं करते। भारत में समाज द्वारा वजित कोई भी 
व्यवसाय प्रथवा घन्घा नही क्रिया जा सकता है। यहाँ तक कि जीवन को श्रावश्यक 
वस्तुओ्रो के सम्बस्ध में भो धर्म का निर्शय माना जाता है। इसी कारण भारत के 
प्राथिक थीवन एद विकास के प्रच्ययन के लिए यहाँ की सामाजिक एवं घा्िक 
सस्थाप्रों का अ्रध्ययत आवश्यक है। 


भारत के प्राप्रिक विकास मे जिन धामिक एवं साम्राजिक सस्याग्रो तथा 
रूढियों वा विशेष हाथ रहा है वे निम्न हैं :-- 

(१) धर्म (8शाहाण)) ५. 5 

(३ ) जाति-प्रसाली (02४6 ठ5झ0४) । ४ 

(३) समरुक्त बुद्ुम्ब प्रणाली (व0776 शिक्ययोए 5807) । 

(४ ) उत्तराधिकार कातून ([/598 0 शछााशव68 6 9900९- 

88700) । 
(४) पर्दा प्रथा एक बाल विवाह । 
(६ ) भारतीय दर्शन । 


(१ ) धर्म--भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में घममं का प्रत्यधिक्र महत्त्व है । 
हमारे यहाँ के खान-प्रन के घामिक दन्‍्धन, जाति प्रथा का श्रस्तित्व, प्रहिसा 
परमो5धर्मः का भ्रवलम्बन झ्रादि घामिक भावना्रो के कारण भारतीय प्रतेक उपयोगी 
वस्तुएं प्पने उपयोग में नहों लाते । भारतीय जीवन का झादझ्य ही “सादा जीवन एवं 
उच्च विचार” मात्रा जाता है, परन्तु 'साश जीवत! का यह तात्पयं नहीं कि मनुष्य 
प्रयी प्रधिभौतिक प्रगति के लिए प्रयत्ष न करें । इस विचारघारा के बारण ही भारत 
में एक साधारण नागरिक झपनी वर्तमान भ्राधिक्र स्थिति में सम्तोष रखने का प्रयत्त 
करता है तथा भहत्त्वाकाँक्षा भ्रथवा भविष्य के विषय में कुछ प्रयत्त नहीं करता। 
भ्रद्विसा परमो5घर्म: के तत्व के कारण हमारे किसान घुन पश्रादि से श्रश्न श्रथवा फसलो 
की रक्षा के लिए कीटनाशक रसायनों (]98९0%727068) का उपयोग नहीं करते 
भोर छुपाछूत की भावनाप्रो के कारण वे हड्डो, मैला इत्यादि खादों का उपयोग नहीं 
करते । समाज के बन्धनों के कारख किसाव मुर्गी इत्यादि पालने के लामकर धन्ने भी 
मही करते । इस प्रकार भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में घ्मं का महत्त्व होने के 
कारण रूढिवरादिता एव सकूचित प्रवृत्ति की प्रधानता हो गई है।# इस प्रवृत्ति के 
कारण हम प्रत्येक पहलू को घार्मिक एव सामाजिक दृष्टि से देखते हैं एवं प्राधिक 
विकाम हारा प्रधिभौतिक प्रगति के लिए प्रयत्त नही करते $ 

फिर भी हमारी पिछंडो हुई प्राधिक स्थिति वी सारी जिम्मेदारी केवल घामिक 
भावनापरो पर द्वी नही लादी जा सकती, क्योकि प्राथिक श्रवस्था के लिए केवल घर्मं 
ही जिम्मेवार न होते हुए हमारो गत झाथिक परिस्चिति एद राजनैतिक ग्रुलामी 
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जिम्मेवार है | राजनैतिक गनामी एवं टत्काज्ोन भासकोय नीति के कारण हैं। हमारे 
बहाँ झिल्ा के दिशास और आविक विकास के प्रयल सच्चे दिल से नहीं हिये गये । 
यदि भारत में शिक्षा का पर्यात्र विकास होठा तथा चर्म को हम सही अर्थ में समन्‍्छ 
पाते* तो उम्मवतः भारतीयों को हटिव्राहिता एवं सक्षुचित मनोदृत्ति का प्रन्ठ हो 
बाठा । 

(२) जाति प्रखाली--हठारी ठाम्राजिक सस्थाप्रों में प्रदसे प्रसुख स्थान 
बातियणांमी का है । भारतीय बातियों का निर्माए बहाँ की घामिक प्ररम्परा्धों के 
कारण ही हुआ है, किन्‍्दींने सामाजिक सग्ठत को प्रनेक पृथक वर्सो में (जातियों में) 
बाँद दिया है | जाति प्रथा भारतीय छाम्राजिक संगठन को अपनी विशेषता है, जो अन्य 
देशों ठया धर्मों में इस रूप में नहीं है । उमाज का विभाजन विनिन्न जातियों में होने 
है उनकी ध्ाथिक ठया खामाजिक हिस्यए भी प्रपती जातीय परम्पराप्तों के प्रनुमार 
दो है, जिलम्रे देश के प्राधिक विकास में ऋावर्टे शादी है, इसलिए मारतीय सामाजिक 
एवं झादिक जीवन पर जाति अएछानो के प्रभावों का ग्रध्यपन आवश्यक है, क्योंकि 
“डाति परछानी तथा म॒ंग्रुक कुटुम्व प्रछादी ने प्रगादि ढाल से कुदुम्ब, सम्ाव ठपां 
किसी ब्यवस्नाय भ्रथवा सध के सदस्यों वा नियमन डिया है, जिम उस््रा जन्म से 
सम्बन्ध रहता दा ।/ 


परिमापा-- 

जिस पद्धति में एक दंध के निवासी घपनो रोटी -ेटो व्यवहार आपस में करते 
है था उसका एक ही नाम होठा है, उसे एक जावि कहा छाता है। श्री सप्रे के पनु- 
सार ; “जो ग्राषत में रोटो-वेटो ब्यवरहार बरते ई ऐसे समूह” को जाति कहा जाता 
है | दूसरे शब्दों में : “ऐसे ब्यक्तियों का समूह जिनको एक नास से पहिच्राना जाता 
ई तथा छो एक ही परम्पाायद व्यवसाय करते टै” उस्रे जाति वहँगे ॥९ इस्र प्रवार की 
जातियाँ कर्ट उपजातियों में मी विभाजित हैं ठया इनमें ऊच-नीच भाव होते हैं, जिससे 
इनके भाप रोटी-देटो ब्यवद्वार की नहीं झते $ 
डगम-- 

जाति-प्रणाली वा जन्म क्रिस प्रतार से हप्रा, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से 
कुछ नो नहों कहां जा सता | कुछ मारतोय लेखकों के प्रनुपार भारतीय जाति का 
उयम एऐतिहाश्विक दठाया गया है॥ भारठ + प्रादि निवास्तियोँ को जिन नोगों ने युद्ध 
में हशाकर अपना अद्भुत स्पाएिति किया वे हृमशः यहाँ के निदासों हो गये । 
इनमें विद्ययो लोग अपने को पराजियों से उच्च दर्णाय मानते थे | इस प्रतार जिठनो 
दावियों ते यहाँ पर प्रपना श्रझुत्त जमाया उतनी जाठियाँ यहाँ पर दनीं | इसके दाद 

















भ. 3. घने का सही झूर्य दै--बत्‌ थारवते दद्‌ घनें--म्नाज के स्थावित्त्त के निए जो 
नियम झआावरयऋ हूँ वह घने है। ५ 
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जब कुछ सुवारको ने जाति प्रथा के विरुद्ध विद्रोह किया तथा दो जातियो मे रोटी बेटी 
का व्यवहार किया तब ऐसी जो सन्तानें हुई! उनको उन जातियों ने बहिष्कृत किया 
तथा एक तीसरी जाति का निर्माण हुम्आ। श्रीमद्मगवदुगीता के “चातुव॑ण्यम्‌ भया 
ख्टम ग्रुर॒क््म विभागश:” जक्ति के झनुमार व्यक्ति के श॒ुण एवं कर्मों के प्रतुतार 
उत्तको चार वर्णो-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य एवं शुद्र-मे विभाजित किया गया | इस प्रकार 
प्रारम्भ में गुर तथा कर्मों के भ्राधार पर समाज का विभाजव चार जातियों में हुपा 
तथा इसके वाद वर्णंशकर से झनेक उप-जातियाँ सामते भाई । इस प्रकार क्मे एवं 
गुण भेद से वरणु-व्यवस्था निर्माण करने का हेतु समाज की घारमिक एकता कायम 
रखना था। “वर्णाना ब्रश्हाणों ग्रह” उक्ति से तथा द्वाह्मणो की कम निप्ता के कारण 
इनका समाज में सर्वोच्च स्थान था, परस्तु इन्होने स्वार्थ तथा प्रयनो प्रतिष्ठा कायम रखने 
के लिए प्रन्य वर्णों को विद्याध्ययन से दूर रखा तथा मनमानी कर भ्रनेक जातियो वा 
निर्माण क्या | गीता के प्रनुमार केवल समाज के स्थायित्त्व के लिए वरणं-व्यवस्था 
निर्माण को गई थी, जिनमे केवल वही व्यक्ति किसी वर्णो का हो सकता था णो उस 
वर्ण के प्रनुपार कर्म करता हो । झ्ोगे चलकर इन्ही बर्णों को जातिह हा जाने लगा 
तथा गुर एवं कर्मों की प्रघनता केवल नाम मात्र ही रहो, जिप्तसे किसी भी व्यक्ति 
की जाति उसके जनम से ही निश्चित हो जातो है ॥ 

इसके श्रलावा जाति अथा के उगम सम्बन्धी पाश्चात्य विद्वानों के प्रनेक तक 
हैं । श्री जे० एस० मिल के झनुसार जातियो का निर्माण श्रम विभाजन के शरनुमार 
विया गया है। इसी प्रवार श्री सेनार्ट के सिद्धान्त के अनुसार ज्वतिया प्राचीन बारां 
दे सस्थाप्रो की विकसित रूप है। कुछ भी हो, जाति प्रथा प्ननेक ऐतिहासिक परिवरतंनो 
के बावजूद भी भ्रवाधित रही तथा समाज मे भ्रपना भप्रस्तित्व बनाये हुए है भौर उसका 
प्रभाव हमारी श्राधिऋ ब्रियाग्रो पर पडता है ) 

भारतीय जाति-प्रणालो की तुलना कही कही योरोर्रीय देशो के शिल्तर सधों 
((9-६व५7)09) तथा व्यवसाय सच्चो (९700 &78-677005) से की जाती है। 
इसमे श्डा नही कि प्राचीन काल मे यहाँ की जातियाँ शिल्प-सद्ठ के रूप भे ही थी 
भौर उतका सगठन भी व्यावस्तायिक झाधार पर हो था, जैता कि श्रीमद्भगवदुगीता के 
बचनो से स्पष्ट है | कम के प्रनुमार जाति का विभाजन चार बर्णों मे किया गया तथा 
प्रतैक का विभाजन उतेकी क्रियांत्रों के भ्रतुसार भ्रनेक उप समूहों में हुम्ना, ज॑से-लोहे 
का काम करने वाले लुहार, चमड़े का काम्त वरने वाले चर्मकार ( चमार ) प्रादि। 
पर-तु इनमे जातीयता नहीं थी । कोई भी व्यक्ति एक सद्ड से दूसरे सद्ध मे जा सकता 
था तथा रोटी बेटी व्यवहार भो होते थे । इस प्रकार योरोपीय सद्च वाल्तव में राज्य 
एवं सामस्तवादियो के भ्रत्याचारों से बचने के लिए बनाये गये संगठित दल थे, लेकिन 
हमारे देश मे जातिया पूट और भ्तेकता के कारण बनी । 
जाति प्रथा के आर्थिक परिणाम-- 

गुण--( १) जाति प्रणाली के भस्तित्व से श्रम-विभाजन की प्रगति हुई 
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है तथा प्रत्येक जाति पपने पैतृक व्यवसाय को भ्रवाधित रखठी है, जिससे कुमवत+ 
की वृद्धि हो कर भारतीय कार्य बुधनता आज भी दनी हुई है। जाति प्रथा के कारण 
ही हमारे यहा बुट्ीर उद्योगों वा ग्रश्तित्त आज मी देखने को मिलद्य है । 

(२ ) प्राचीन कान में जब राज्य द्वारा शिक्षा सस्याप्रों की स्थापना नहीं 
होती थी, उम्र समय जाति-प्रणाली ने शिल्प्र शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा द्वारा 
सहायता वी । उद्ाहरणायं, पिता अपने पुत्र अषवा इुट्धुम्दियों को प्रपने व्यवक्ताय 
प्रयवा शिल्प की शिक्षा निःशुल्क एवं बडी लगन केनसाथ देता था । 
है (३) पैतृक व्यवसाय परम्परागत चालू रहने के कारण व्यावसायिक एवं 
शिल्प सम्पस्धी वुझलता की डृद्धि होते में जाति प्रघा सहायक होठी यो एवं हुई है। 
इसके साथ ही बृद्मम्व को विसी व्यवसाय भ्रववा शिल्प को स्प्राति उमके व्यावसायिक 
उन्नति में सहायक होती थी तथा उसे विज्ञापत आदि की ब्रावश्यक्ता नहीं पड़ती थी ॥ 

(४ ) जाति प्रया मे प्रत्येक जाति की उन्नति के श्रयत्त उनकी पंचायत्तों 
द्वारा किए जाते थे ठथा ये पंचायतें उन जातियो के वृद्ध अथदा अयोग्य व्यक्तियों 
के पालत-पोपणा के लिए जिम्मेवार दी । इसके श्रलावा जाति पचायतों द्वारा जातीय 
व्यवसाय का नियम्रत भी होता था । 

(५) जाति प्रया के कारण प्रत्येद् व्यक्ति का धन्धा उसके जन्म से दी 
निश्चित हो जाता था, जिसकी तेयारी वह ग्रगने बचपन से ही करता था। इससे उसे 
बडा होने पर ब्यवयाय ध्रथवा नौक रो की खोज सें नहीं भठकना पडता था । 

(६) जाति प्रथा से विभिन्न जातियों में सहकारिता रही, क्थोंकि प्रत्टेक 
जाति एक दूसरे पर निर्भर थी । 

स्रामाजिक दृष्टि मे जाति प्रया ने हिन्दू सप्ाज की बाह्य ग्रान्नसणों से सुरक्षा 
करने में तथा अपनी भ्रान्तरिक एकता बनाये रखने मे सहायठा पहुँचाई है। बुकर्मों 
के फन्नस्वरूप जाति से बहिप्द्त हो जाने के भय से प्रत्येक जाति को प्रवनति से रक्षा 
भी हुई है । 

जाति प्रया के दोप--परन्तु जाति प्रथा के उपयुक्त आथिक गुण होते हुए 
मी जाति प्रया के कारण व्यक्तियत उत्साह एवं प्रारम्मण वृत्ति (78098) को 
गहरी ठेश्व पहुँची है॥ जाति प्रथा से उपरोक्त साभ श्राचीन कान में मिलते रहे, परन्तु 
भाव जातीयता अपने नग्त एवं विद्वत स्वर्य में है।इस कारण हमारी प्राधिक 
उनति के लिए वह ग्राज किसी भी प्रकार से सहायक नही है। जाति प्रया के भ्राविक 
दुष्परिणाम निम्द है $ 

(१) जाति प्रया का महत्त्वगू्णं दोप यह है कि जाति प्रया श्रमिकों वी 
ग्रतिशोलठा में दाघक होती है | एक जाति के लोग भन्य जाति का व्यवसाय नहीं कर 
सकते, जिससे समाज में ध्रप्रतियोगी-समूझे वा निर्माण हो गया है, जिससे क्राथिक 
विदा में रवादट प्राठी है । मनुप्य केवल श्रपने जातीय शिल्प भ्रथवा ब्यवसाय को ही 
कर सकता है। इस कारण श्रमिकों में व्यावसायिक गतिशीघश्वठा नही रहती । 
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(२ ) जाति प्रथा भे केवल जातीय-ब्यवसाय करना पड़ता है। इससे व्यक्ति- 
गत रुचि का ध्यक्ताय से कोई रुम्बन्ध नहीं रहता। पलतः प्रारम्भण वृत्ति एवं 
भभ्वेपण, सुघार आ्रादि के लिए जाति प्रथा मे वोई स्थान नहों है। इससे झोौद्योगिक 
एवं आर्थिक विकास में रुकावटें आती हैं| ब्राह्मण की रुचि किसी शिल्प में भले ही हो, 
परन्तु उसे ब्रह्म कर्म ही करना पडेण । इससे राष्ट्रीय सम्पत्ति एवं उत्यादनश्षीलता प्रभा- 
वित होती है । 

( ह ) जाति प्रथा की धामिक भावनाओ्रो के कारण ही विदेश याता ( समुद्र 
यात्रा ) भारत में वजित है। इसी कारण विदेशों व्यापार को प्रधिकाश भारतियों ने 
मही श्रपनाया । फ्लतः देश का विदेशी व्यापार ,ज्षियों के हाथ मे चला गया, 
जिससे भारत को प्राथिक हानि हुई । 

(४ ) श्रम की गतिश्लीलता के साथ ही जाति प्रथा [जी की गतिभीलता में 
भी बाधक होती है, क्योकि प्रत्येक जाति वा व्यवसाय सीमित रहता था। एक 
जाति के लोग दूसरे व्यवसाय में पूजी नही लगाते थे । फल्नतः देश की पू'जी कीं 
गतिश्लीलता में जाति प्रथ! बाधक द्वोने के राण्गु देश के प्रौद्योगिक वितरास के लिए 
भी जाति प्रथा वाधक रही । इससे देश में बड़े पैझाने वाले उद्योगों की स्थापना में 
बाघा श्राई, क्योंकि ऐसे उद्योग प्रारम्भिक स्थिति मे विदेशी पूंजी ढरा ही स्थापित 
बिए गए । 

(५ ) जाति प्रथा के कारण श्रम के महत्त्व कों भी गहरा धका लगा है, 
क्योकि ऊँचे वर्ण की जातियो मे धारीरिक श्रम करता, यहा तक कि हल का छूना 
भी पाप समझा जांता है। इस कारण ऐसे लोग कोई भी उत्पादन का काम नहीं 
करते है, जिसमे देश की श्रम झक्ति का एक बडा भाम बेकार ही जाता है श्रौर राष्ट्रीय 
सम्पत्ति की वृद्धि दे लिए निरपयोगी हो जाता है । ब्राह्मण का लड़का 'ग्रोश्मु भवति 
भिक्षादेहि”” वा ग्राधार लेकर भीख माँगना पनन्द करेगा, परन्तु अपने श्रम से प््ती 
रोदी नही क्मावेगा । 

(६ ) जाति प्रथा ने जहाँ प्रारम्भिक अवस्था में समाज में एकता एक 
सहकारिता की भावना भरी, उस जाति प्रथा से श्राज हिन्दु समाज का विघटन हो 
रहा है तथा परस्पर घृणा, दप एवं फूट वो भावना वढ़ रही है। इसमे सामाजिक 
प्रव्यवस्था के साथ ही श्राधिक गअ्रव्यवस्था भी बढदी है । विभिन्न जाति वालो को पू णी, 
बुद्धिमत्ता एवं व्यापारिक तस्त्र सहकारिता से काम नही कर सस्ते । भारत के आधिक 
हृष्टि से पिच्डा हुआ होने का यह भी एक कारण है ॥ इसके अलावा जीव शात्ियो के 
अनुसार एक ही जाति में परस्पर विवाह होने से जातीय प्रवन॑ति होती है, जिससे 
कार्यक्षमता का ह्वाप्त होता है। 

(७ ) सामाजिक एव राष्ट्रीय दृष्टि से सम्यूणं सम्राज मे एकता होना राष्ट्रीयता 
के लिए पोपक होता है । इसके विपरीत जाति प्रथा से समाज का विभाजत्र प्रनेक 
वर्गों मे हो गया है, जिससे राष्ट्रीय एकता में बाधा आती है 4 
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(८) जाति अथा से फिजूल खर्ची को प्रोत्ताहम मिलता है, क्योंकि प्रत्येक 
जाति में शादी, जन्म, मृध्यु भ्ादि विशेष भ्रवसरो पर विश्येष प्रकार वी. दावतें देनी 
पझ्रावश्यक होती है । इन सस्कारो पर खर्चा होता है, जिससे फिजूल खर्ची को प्रोत्साहन 
मिलता है तथा ऋण भार बढ़ता जाता हद १;, है 
ज्ञाति प्रथा की अवन॒ति -- पु 

प्राज-वल झ्राधुनिक शिक्षा के कारश जाति प्रधा को गहरा धक्का लगा है 
तथा विचारशील व्यक्ति जाति प्रथा. की सामाजिक एवं भाथिक ब्रुराइयो के वारण इस 
श्रया का पझम्त करते के लिये #दलाशील है, भतः जाति प्रथा का प्रस्तित्व आज प्रत्यन्त 
शिविल रूप में है । छुपा छूत के विचार वा सगभग प्न्त हो गया है तथा प्रस्तर्नातीय 
विवाह ह्राज खुले भाम हो रहे हैं। इसी प्रकार एक जाति झपने जातीय व्यवसाय 
प्रयवा शिल्प के झलावा ग्रन्य व्यवसाय करती हुई दिखाई देती है, जिससे ,यह स्पष्ट 
है कि व्यवसाय एवं जाति का प्राचीन काल में जो सम्बन्ध था वह सम्बन्ध अब हूद 
गया है। केवल खान-पान एवं विवाह सम्वन्धो बच्चन रह गये है, जिसमे भी शियिलता 
आती जा रही है । 

जाति प्रथा की शिविलता के लिये ग्राधुनिक महाविद्यालयोन शिक्षा, पश्चिमी 
सम्णता से सम्पक एवं उसका प्रभाव, शहरों का विकास, विरुत्तित यातायात के साधते 
तथा सम्पूर्ण समाज की वंघानिक समता, ये प्रमुख वास्ण है। इसके अलावा प्रार्य 
समाज ग्रादि सुधारक सम्प्रदायों ने छुपा छूत और जाति-पाँति के बन्यन को गहरी 
चोट पहुँचाई है। राष्ट्रीय आन्दोननो के कारए जाति-पौत के बन्धन हूट गये तथा 
वर्तमान शासन जाति-पाँति के मेद-भाव को मिटाने के लिये प्रयत्नशील है । 

इतना होते हुए भी जादि पाँति के बर यनों को शिथिलता हमको केवल शहरी 
जीवन में हो दिख ई देती है । गाँव में जातोय यन्वन्‌ शिथिल तो भव्य हुए है, परन्तु 
बहाँ पर प्रब भी जातीयता का प्रभाव खान-पान, विवाह एवं छुप्रा-छुत मे देखने को 
मिल्लता है। वारण, हिन्दू-समाज में जाति-प्रया की जड़ों इतनी गहरो जा चुकी हैं कि 
उनवो सरलता से उखाड़ फेंकता स्‍झसान नही है। यह काम घीरे-घीरे ही पूरा हो 
सकेगा ६ इसमे न तो देशव्यापी झान्दोलन ही सफल हो सकता है भौर न किसी कानुन 
हो ही जाति प्रधो का भनन्‍त हो सकता है| प्रपितु मानसिक विकाप्त के साथ ही यह पूर्ण 
होगा । 

(३) संयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली (उगंणा छएवफ्मो ३ 59भ९9) -+ 

वह हिन्दू समाज वी दूसरी विशेषता है । यह प्रथा भनन्‍्य किसी सम्राज में बहुत 
ही कम देखने को मिलती है । सबुक्त चुद्गुम्ब-प्रणाली के भन्तगंत परिवार के सब व्यक्ति 
पीढियों तक एक ही वुद्धग्व मे रहते है तथा उनका खान-पान, सम्पत्ति ग्रादि सब कार्य 
सुक्त रूप में होते है । इस पद्धति मे बुद्॒म्ब के किसी भी व्यक्ति का श्रपवे निजी परि- 
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दार से भ्लग रहना बुरा समभा जाता है। सयुक्त बुढ्धम्व प्णालों में दुढुम्व के सदस्यों 
की समुचित व्यवस्था के लिए वृटुम्ब वा वर्त्ता, जो साधारएत: सबसे बुज्॒ग होता है-- 
जिम्मेदार होता है । बुट्॒म्व के सदस्य पपरी सम्पूर्शों भ्राय इसी व्यक्ति के परम जम्रा करते 
हैं, जो उमका उपयोग डुद्धस्‍्व के व्यय के लिए समुचित रीति से कर्ता है। इस पद्धति 
में पंठृत्र सम्पत्ति का प्रोढियों तक विभाजन नहीं होता तथा श्वादी क्‍झ्रादि सस्कारों 
को करने वी श्म्मिदारी वर्त्ता वी ही होती है। इस प्रतार दम सयुत्त बृट॒म्ब प्रणाली 
को हिन्दू वानून वा प्राघार कटे तो ग्रनुचित न होगा । इस प्रकार समुक्त हु टुम्द 
प्रणाली में एक ही प्रकार वे घामिऊ विचार रह खबते है तथा इसमें मठमेद के लिए 
कोई स्थान नही है 

इस प्रथा ने उगम के सम्बन्ध मे मत्तभेद हैं। यह तो सभी स्वीडार बरते है 
कि प्रपने बुटुग्य के साथ मनुष्य के सबसे घनिट्ट सम्बन्ध होते है, श्रतएव कुट्ुम्व के सभी 
व्यत्ति एव ही स्थान प्र रहे तो अच्छा है। सपुक्त बृट्॒म्ब प्रछाली की सफलता सदस्यों 
वी स्ह्रेषरिठा पर दिभर हूंठी है, को बृटुम्व की »ला।ई एवं उन्नति के लिए प्रत्येक 
को ही घोद् घोढः त्याए ठथा “ बुदुम्व के लिए प्रत्येत्र एव प्रत्येक के खिए एक” (कर्ता) 
इस भावना से ही कम करना पदता है। इस परस्पर सदमावता एवं सहायता के 
कारण बुद्ुग्व की एवला बनी रहती है | हमारे विचार से बुद्ुम्ब प्रसाली का निर्माण 
क्ृपि युग में हुग्ना होगा, जब मनुप्य स्थायी रूप से भ्रपनी हृषि मृम्रि के प्रास-पास घर 
बनावर रहने लगा । इसमे कुट्दुप्य वा प्रत्येक सदस्य अपनी योग्यता 3 ग्रनुमार कपाता 
है दया सारो वमाई बर्ता के पाम एकत्रित होती है झौर कर्त्ता बुट्ुम्ब के प्रधिकतम 
हिंद के लिए उम्त विनियोग वरता है। इस प्रकार समाज के विभिम्न घटवों के 
एकीव रण के लिये बुटुस्व॒ प्रथा वा विक्नास हुम्रा होगा । इसीलिये यह एक साम।जिक 
सस्था के रूप मे भ्राज भी प्रचलित है। सपुक्त बुद्र॒ुम्ध प्रणाली को भारत की तत्वालीन 
आधिक एवं राजनैतिक स्थिति से और भी वल मिला है । 


संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के आर्थिक परिणाम-- 

गुण-( १ ) संयुक्त प्रशानी का सबसे बडा साम्र है एकता, क्योंक्रि एकता 
के कारए महाम्‌ कार्य भी सुगम हो जाते है । >> 

(२ ) एक बुट्ृश्व के सदस्य यदि अपनी पत्ती तथा बच्चो सहित भ्रलग-अलग 
रहते है तो उमवी जीदिका का व्यय बड़ जाता है, परन्तु सपुक्त ब्रुदुम्ब श्रणाली में रहने 
से सबका ध्यय एक्थ्ित होने से मितव्ययिता श्राठी है। मायाध्ष मे, बहु परिमाण उत्पादत 
की भाँति एकत्रित बुद्रम्द पद्धति में मो मितत्ययिता द्वोती है 

(३) सबुक्त दृद्धम्ब प्रणाली मे पस्चिर के सदष्यो को कर्ता के अनुश सन में 
रहना पड़ता है तथा बुटुस्व॒ के लिये स्द्रार्ध त्याग भी बरता पड़ता है। इस कारण 
परिवार के सदस्यों में प्रनुन्नासन, स्वार्थ त्याग ठया सहकारिता की उन्नति द्वोती है । 

(४ ) वुद्रग्व के सभी व्यक्तियो'के साथ समानता का व्यवद्वार किया जाता है 


अध्याय ४ 
ग्राम संगठन-प्राचीन एवं आधुनिक 


(एग[5४९ 0/82णॉ३द्रीणा--मैएलेल्फ ब्यठे कैी०पं धो) 








“यह प्राचीन ग्राम-समाज मु के समय से आज तक बराबर चला आया एँ ओर झनेक 
कै है हे अ 
राजवंशों दया साम्राज्यों के एदन के बाद भी जोदित हैँ ।? 





+-रस्मेशचनद्र दत्त 
“तीस कोटि सम्तान नग्न तन अषज्तुवित, शोपित, निरख जन । 
मूढ़, असम्य, अशिक्धित, निर्धन, नतमस्त& तदतल निव्रासिदी। 
भारतमाता श्रामवासिती ४! 
+-ुमित्रानन्दन पत ॥ 


भारतीय प्राचीन गाँव भोर प्राघुनिक गाँव में भ्रन्तर स्पष्ट है। प्राचीन काल में गाँव 
एक पूरा इकाई वे रूप में था, विस्तु श्राज उसका वह रूप नहीं रहा, झ्राज प्रत्येक 
ग्राँव एक बड़ी इकाई वा केवल एक भाग है । परन्तु इसका यह प्रध॑ नही कि प्राचीत 
गाँव पश्ग्य गाँवों, कस्वों व शहरों से पुर्"णा रूप से पृथक था। प्रपितु वर्तमान प्रवस्था 
के विपरीत प्राचीन काल में भारतीय जोवन भधिक सहयोगी झोर प्रजातन्व्ात्मक था । 
हर गाँव भपनी प्रलग स्थिति रखता था झौर देनिक भावश्यकताप्रों के लिए वह बाहरी 
दुनियां पर निर्भर नही था । प्रपनी उपयोग की सम्पूर्ण वस्तुएं वह स्वय पैदा करता 
था घोर उपभोग के बाद जो झुछ बचता था उसे विश्येप प्वसरों के लिए भण्डारों में 
जमा करता था । खाद्य पदार्थ केवल उसी मात्रा में बाहर मेजे जाते थे जिततना सर- 
कारी प्रौर प्रत्य धरकारी दठारयों के लिए प्रावहयक होते थे । इसमें से भी भधिकतर 
भाग सरकारो प्रान्नानुमार गाँव में ही सरकारो कमंचारियों में वित्तररा के लिए जमा 
रखा जाता था। गाँव में भोज्य पदारय्ों के प्रल्नावा कपास भी प्रचुर मात्रा में उत्पन्न 
होपी थी । खेतों से कपाम चुनने के पश्चात्‌ ओऔरतें घर पर उसको रुई निबरात लेती 
थीं भौर फिर सूत काठतो थो। इसी सूत से गाव के जुलाहे कपड़ा बुनते थे। इस 
अर कपड़ा तंयार होने पर स्थानोय दर्जो या धर की र्वियो द्वारा उसको साधारश 
पोषक तैयार को जाती थी ॥ यदि रंगीन कपड़े की ग्रावक्घकता होतो तो रंगरेज द्वारा 
सूत या कपड़ा रंगवा लिया जाठा था | यह सही है कि किसानों को जो कपड़ा उत्त 
समय मिलता था वह धाज को मांति अच्छी किस्म, रंग भोर डिजाइन का नहीं होता 
था किर भो उन्हें श्रावश्यवद्धा के भनुसार प्रचुर माता मे कपड़ा मिल जाता था $ 


बेहद 
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( ५ ) सपुक्त वृद्धम्व प्रणाली में बुटुम्द के पालन-पोषणा के वाद जो शेप रहे 
चही सचित क्या जा सकता है। इसका परिणाम यह होता है।कि सयुक्त कुट्ुम्द 
प्रणाती में पृ जी सदय नहीं होने पाती, जिससे बहु परिमाण उद्योगों की स्थापना एवं 
विज्ञास में दाघा झ्ाती है। क्योकि बहु-परिमाण उद्योगों के लिये ग्रधिक परिमाण में 
पूजी की झावश्यक् ता होती है 

(६ ) समुक्त बृट्॒म्व प्रणाली में स्वार्य त्याग को मांवना होना भावश्यक होता 
है, पर*तु मनुष्य स्वभाव से द्वी स्वार्यी होता है।इस कारण सम्पूर्णा बृद्रम्ब के लिये 
यह प्रपना स्वार्थ त्याग नहीं करना चाहता । फ्लल: झापस में वमनस्यथ बट जाता है 
हथा बुट्ुम्व के सदस्यों का जीवन शान्विधूर्सा नद्दी रहता है 

उक्त दोपों के कारण यह प्रथा झ्ाथिक विकास के मार्ग में बाधक होती 
है। इसके झलावा वुछ ऐसी थ्ाधुतिक प्रवृत्तियाँ झआ गई हैं जिनसे समुक्त वृद्गुम्ब 
प्रणाली का यिघटन हो रहा है तथा प्रत्वेक्ष मनुष्य ध्यक्तिगत स्वदस्त्रता चाहदा है। 
पराइचात्य रुस्‍्थता एवं सम्दृति का सम्पर्क, विश्वविद्यालयीन शिक्षा तथा यातायात की 
सुविधाम्रों ने कारण सयुक्त दुंद्ु॒स्व प्रशालों का श्राजकल लोप हो रहा है झौर ऐसे 
केवल इनें-मिने कुदुस्ब ही देसने करे मिलते है। इसके श्रलावा श्राजकत रोजगारी के 
विभिन्न स्थानों के प्रवमरों के कारण भी सपुक्त कुठुम्द प्रणाली का अम्तित्व समात्त 
होता जा रहा है 
(४) उत्तराधिक्रार-वानून (३७६ ०६ [०४7०० 6८ 8प९८८९४४०४) -- 

सपुक्त कूद्॒म्ब प्रणादी का उत्तराषिक्रार कानूद से घनि८ सम्बन्ध है। दिस्दू 
समाज में उत्तराधिक्रार कानून सुक्त कुदुस्‍्व प्रणात्री वो प्रोन्‍्छाहन देता है, क्‍योंकि यदि 
बूटुम्व बी सम्पत्ति सयुक्त हा तो वह कूटुम्व भी प्रविभक्त (सपु्त कूटुस्ब) माना जाता 
है । इसी प्रकार जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि सम्पत्ति का कातुव से बेंटवारा हो 
गया है तब तर ऐसी पैतृक सम्पत्ति भी सदुक्त समझी जाती है। मारत में दो प्रकार के 
उत्तराधिकार वानून प्रचलित हैं ; मिताज्षत ठया दवामाग | दयशमाव उत्तराधिकार 
बानून वेवल बड्ाल में प्रचलित हे तथा शेष भारत में मिवाक्षरा कानून हिन्दू समाज की 
सम्पत्ति के सम्बन्ध में लागू होता है । मिताक्षरा कानून के अनुसार प्रत्येक पुरुष सन्‍्तति 
(१0६)6 ८०78) को जन्म से ही ( अर्चादु गर्भ मे थाने ही ) पैतृक सम्धत्ति में साय 
लेने का भ्रधिकार मिलठा है। किन्तु जय ठक ऐसी पैतृक सम्प्रति का वैटवारा कातुनन ने 
माँगा जाय तब तक उस सम्सत्ति का स्व्ामित्त संयुक्त समझा जाता है। ण्ठिा को 
सम्पत्ति का बाद केइव उवक लडहा मं ही समानता सर हियरां जाता है। कोई 
लड़का चाह तो पिता के जं.बन काल मे द्वी झपना हिस्सा ले सता है | दया माय पद्धति 
मे पुत्र केवव दिता वी मृत्यु के बाद हो सम्पत्ति का स्दामित्त्व श्रॉस॑ करते है, उयही 
जोवित ग्रवह््या में नही । इन दोनो काठूनों में एवं अन्तर स्पट है कि जब तक बूठुम्य 
वा विभाजन नट्ठी होदा दव तह सम्पत्ति के बेदवारें का प्रदद द्वी उत्स्वित नहीं होता, 
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परवितु सभी सदस्यों का पैतृक सम्पत्ति पर समान भधिक्षार होता है पर्लु कुदुम्त के 
सदस्य का प्रपनी कमाई हुई सम्पत्ति पर झधिकार होता है, मिस पर उसे कानूनों रूप 
में प्रधिवार प्राप्त करना ग्रावदयक होता है । झ्न्यया वह समुक्त कुटुम्य वी सम्तत्ति ही 
मानी जाठो है । 

इसी प्रकार मारत में सुसतमानों ही पैदृक सम्पत्ति मॉहोम्मेडव लाँ के प्रवुपार 
देदल पुस्ष सदस्यों में हो विभाजित ने होते हुए पुदप एवं छो सगे सइहईों में दिमा- 
जित को जाती हैं। इस प्रतार हिन्दू तथा सुसलयात दोनों के ही समाजों में सम्पत्ति 
का विभागन होता है, जिसका प्रमाव देश बे ध्राथिक विज्रास पर पड़ता है। 


उत्तराधिकार नियर्मो के आर्थिक्र प्रभाव-- 

उत्तराघिकार नियमों के ग्रतुमार कुटुम्ब का विभाजन होने पर उम्पत्ति बा 
विभाजन भी कुदुम्व के सदस्योंमे हो जाना है।* यद्यपि यह वेंटव्रारा कमो-क्रमी 
केवल प्रापसी वैमनम्प को दूर करने के लिये होता है तथा वैधानिक दृष्टि से वह सम्पत्ति 
संयुक्त हो रहती है | परतु इसमे उसके प्राथिक परिणामों में कोई भ्रन्तर नहीं पड़ता, 
क्योकि सम्पत्ति के टुरड-दुश्ड्टे हो ही जाते हैं। इड्नतैंट प्रादि योरोपीय देधों में प्रवलित 
उत्तराधिह्वार नियम के अनुसार सम्पत्ति पर केवल ज्येष्ट पुत्र वो ही प्रधितार मिलता 
है तथा भप्रन्य छोटे भाइयों को प्रपदी भ्राजीविका स्वय ही खोगनी पड़ती है। यो रोगीय 
उत्तराधिकार नियमों के सम्बन्ध में डो० जॉनमन ने बहा था; “इस पदति में केवल 
एक हो मूर्ख को बुठ॒म्व मे सर्देव बनाये रखने का शुण है ॥”१ इससे यह स्पष्ट है कि 
हमारे उत्तराधिकार बानूत से कूटुम्व में अनेक मूखों वा निर्माण होता है भौर उन्हें 
स्पिरता मिलती है । इसके विपरीत हम यह कहेंगे कि हमारे उत्तराधिकार कानूनों में 
सम्पत्ति का विभाजन बुटुम्ब के सदस्यों में समानता से होता है, इसलिए हपारे यहाँ 
साम्यवाद को दस मिलठा है। धोरोपीय उत्तराधिक्षार नियम से धुजीवाद की प्रवृत्ति 
बढ़ती है तथा पूजी का एशश्रोकरण वेवल रुद् ब्यक्तियों तक ही स्ोमित रहता है । 
इससे यह ताहय॑ नहीं कि हमारे उत्तरािक्षार काजुनों के प्राविर दुष्परिणाम नहीं 
होते ॥ 
गुण $ 

( १) भारतीय उत्तराधिक्रार नियर्मों के श्रनुसार कुटुस्व के अत्येक पुरप 
व्यक्ति को सम्पत्ति वा श्रधित्तार मिलता है, जियसे उसे घपनी जीवन नौरा को संसार 
सागर में छोड़ते के लिए रुद् न कुछ आधार हो जाता है । इससे उसे यपता जीवंत 





१. देशी राज्यों में और छुछ जमींदारों में सम्पत्तिका बेंडबारा न होते हुए बढ 
केक ७येष्ठ पुत्र वो दी मिलता है, जैने-इड्ननेंड दे उत्तरापिकार कानून से दोता है। 


कि: ६ 935 (86 सह3ः ण॑ एशएशए३गछ ण्णप्र छा6 0००) खंछ पढ़ 
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पभारम्म करते के साधत मिल जाते हैं, जिनको वह भपने परिथप्र एवं हशलता से बढा 
सकता है। 

(२ ) सम्तत्ति का वितरण सभी भाइयो में श्रथया सदस्यों मे समानता से 
होते से सम्पत्ति वे वितरण में समानता झा जाती है तथा पूंजीवाद की प्रवृत्तियों को 
कोई ह्थान नहीं मिलता 
दोप-- 

( १ ) भूमि का विभाजन प्रनेक टुकडो मे कर दिया है, जिससे कृषि योग्य 
भूमि बिखरी हुईं है तथा टुकडो मे वेंट गई है । इस कारण हृषि का व्यवसाय नहीं हो 
सकता भ्रौर न उसमे कोई स्थाई सुधार द्वी किये जा सकते हैं। मारत में जनता का 
जीवन-स्तर गिर गया है, क्ृ पि-उद्योग किसी प्रत्रार लामकर नहीं रहा है भ्रौर त कृषि 
वार्थों के लिये यन्द्रो का उपयोग हो सफलता से किया जा सत्ता है। फलतः भारत 
फो श्रघिकतर जन सख्या दरिद्रता एवं ऋणों में फैंसी हुई है। हॉ० मुरुर्णी ने लिखा 
है ४-- भारत मे दरिद्रता मूमि एवं मनुप्य के अ्रतुपात का परिशाष है ४ छुद्योकि 
भारत की हृषि मूमि का विभाजन एक भोर छोटे-छोटे एवं दिखरे हुये दुक्डों मे होता 
है श्रोर दूसरी झोर कृषि पर निभर जत-सस्या बढती जाती है। इसी बारणा भारत मे 
चक्बन्दी का भ्रमाव है | 

(२ ) सम्पति का बँढवारा हो जाने से पूंजी सग्रद नहीं होते पाती तथा 
बहु-परिमाणा उद्योगों की स्थापना पू'जी के प्रभाव के कारए रुक जाती है| 

(३ ) पैतूस सम्पत्ति के बंटवारे के चिए आपस में मुंक्रदमेबाजी होती है, 
जिसमें घन वी फिज्ूल सर्ची होती है। 

(४ ) सम्पत्ति का बेंटवारा होने के कारण मनुष्य को धपजीविशा का साधने 
मिल जाता है, जिससे वह अपदी उपजीविका कमाने के लिये प्रपवा उपलब्ध साधनों 
को बढाने के लिये प्रयत्न नही करता । परिणामस्वरूप साहस एवं प्रारम्भ वृत्ति 
(7787790६४७) के लिए कोई प्रोत्माहन नही मिलता ६ 

सम्पत्ति पर प्रधिकार होना न्याय है, परन्तु उसके बेंदवारे का प्रधिक्रार होता 
श्राधिक दृष्टि से हानिकारक है, इसलिये उत्तराधिक्रार नियमों में परिवर्तन झावश्यक है । 
विशेषतः इस टृष्टि से कि मूमि का विभाजन वुद्ध सीमा के वाहर त जाने पावे 
(६५ ) पर्दा एवं चाल-विवाइ-- 

उक्त सामाजिक एवं घा्षिक सस्थाग्रो के श्रतिरिक्त भारत में पर्दा एवं बाल- 
विवाह भी प्रचतित हैं, जिसमे समाज में प्नेक बुराइया आती हैं तथा उसके कारण 
आाधिक दुष्परिणाम भी होते है । पर्दा प्रया के कारण मारत में भोरतें जीवन-सम्राम 
में सक्रिय माग नहीं ले सकती है, जिसमे पर्दानननोत छ्ियों वो उप़लह्य बुद्धि एव श्र्त 
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का सम्बुर्णा उपयोग नहीं होता है । पर्दा पद्धति का झवलमस्बन भारत में मुसलमानों के 
हमलों के कारए हो किया गया था, परल्तु अब परिवत्तनशील परिस्थिति से इसका 
पन्त होना ही लाभत्गर है और वह शिक्षा प्रसार के साथ होता भी जा रहा है। 
पर्दा श्रधा के बारण पवि छ्रिपों को प्रपने साथ झहरों में नही ले जाते, फलताः वे 
हुए शो में फेंस जाती है! इससे सामाजिक बुराइयां तो पाती हैं, परन्तु साथ ही उनको 
प्राथिक वाक्ति का भी अपब्यय होता है । पर्रानशीन औरतों को खुली हवा एवं स्वच्छ 
प्रकाश ने मिलने से उसको सन्‍्तान का मानसिक एवं शारीरिक विरासत प्रभावित होता 
है, जिससे प्राथिक दृष्टि से देश को कार्यक्षप एवं स्वस्व श्रजा नही मिलती । 


बाल विवाह दूसरी सामाजिक कुरीति है, जो शारदा-कानूत होने पर भी भारत 
के गाँवों भौर झहरो में भी प्रचलित है। हिन्दू समाज में सन्‍्तानहीन व्यक्ति का 
(स्त्री म्यवा पुरुष का) मुंह देखदा भी पाप सम्रका जाता है।इस कारण प्रत्येक 
व्यक्ति योग्यता एवं भयोग्यता का विचार न करते हुए विवाह बन्धन में पड़ जाता है 
तथा विवाह बचपन में ही हो जाते हैं। झ्ाज भी ग्रावो मे तथा शहरो से बाल विवाह 
होते हैं। इससे जन-सख्या बढती है तथा भल्गायु मे होने वाली सन्‍्तान का मादसिक 
एवं ध्ारोरिक विकास भी ठीक से नही होने पाता ) इसी कारण भारत मे प्रमुतिकाल 
में ह्लियों बी अधिक मृत्यु होती है तथा बाल मृत्यु की सल्या अन्य देशों को भपेक्षा 
प्धिक है । दूसरे, बचपन में विवाह होने के कारण खतरियो का शारीरिक एवं मानसिक 
हास हो जाता है, जिससे वे कार्यक्षम एवं स्व॒स्थ प्रजनन के लिए गअक्षम हो जाती हैं । 


यद्यवि शिक्षा-विकाम एवं समाज सुधारको ने इन प्रथाश्रों एवं कुरीतियों का 
प्न्त करने के लिए प्रयत्त किए हैं, फिर भो भभी तक वाछनीय छफलता नहीं मित्री 
है। इन कुरीतियो का गन्त होना देश के भावथिक विकास के लिए पत्यन्त भावश्यक 
है। प्रादीन काल में समाज को स्थिरता के लिए ये प्रथाएं झ्रावश्यक थी, इसलिए 
, इनका विकास हुप्रा । परन्तु प्रव समाज को स्थिरता एवं भ्राविक विकास के लिए इन 
प्रधाप्रों था उन्मुलन ही प्रावश्यक है भोर इसो मे हमारा भाधिक एवं सामाजिक हित 
है । इन प्रधाओ्रो के कारएा जन संख्या को अधिकता, फिजूल खर्ची, भूमि का टुकड़ों में 
विभाजन, प्राथिक साहस एवं वितियोग पूंजी का प्रभाव, मानसिक एवं घारीरिक 
“अ्रस्वास्थ्य भ्रादि भाषिक दुष्प्रिए्ाम देखने को मिलते हैं । इसलिए इन बुराशयों से 
बचने के लिए इनका या तो भन्त ही हो जाना चाहिए भयवा इनमें इस प्रकार झाव- 
इयक सुधार हो, जियसे इत आर्थिक दुष्परिणामों से देश की रक्षा होकर देश का 
अधिक तिकास समुत्यित शेति से हे! सके ; 


भारतीय दूर्शव का झर्थिक परिणाम-- 


कुल विद्वानों के अनुसार भारत की झधिक अदतत्ति का अघान कारण यहाँ 
की दा्निक्ता भोर सासारिक जीवन के प्रति हिन्दू घ्मं का हृष्टिकोश है। भारतीय 
दर्शनों से प्रार्माधिक उन्नति एवं प्ररलोकिक जीवन को महत्व दिया है तथा प्धि- 
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रही है। झाय॑ समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्णा, सेवाथम, प्रादि के प्रभाव से समाज 
व्यवस्था बहुत परिवर्तित हो गई है । जनता में भौतिक उन्नति के प्रति उत्साह भौर 
भ्राधिक लाभ की क्राद्या से कार्य करने की भवृत्ति बढ रही है। श्र किसी ब्यवत्ाय पर 
किसी जाति विशेष का एबा[थिकार नही है $ 

साराश यह है कि आज का ग्राथिक जीवन, घ॒र्मं श्रौर समाज से प्रभावित न 
होकर उनके सुधार करने के लिये प्रयत्नशील है, जिससे हमारी घामिक एवं सामाजिक 
संस्‍्थायें झ्राविक विकास के लिए बाघक न होकर पोपक बने । 


| 
७ 
दा 


द्वितीय खण्ड 


मारतीय कृषि 
ग्राम मंगठत-प्राचीन एवं प्राघुनिक । 


» भारतीय कृषि ( सन्‌ १८५७ के पूर्व एवं पश्चात्‌ ) 


भारतोय हृधि की समस्याएं 
भारत में कृषि जोत १७५ 
भारत में विचाई। 


« बहुसुखी नदी घाटी योजेनायें 
१०. 
हा 
१२. 
३0] 
११. 
न 
१७. 
१८ 
१६. 


ग्रामीश ऋण एवं ऋण धन्नियम ॥ 
हृषि उपज को विश्नो ्ट 
भारत में प्रकाल | ८/ 
हमारी खाद्य समस्या । 
भारत में कृषि उत्तादन । रु 
कृपि साध एव प्र्य व्यवस्था । 
अमि व्यवस्दा जूजत भौर ज़मोंदपी अ्लल,ं 
कृषि नीति इर्व नियोजन 
कृषि मूल्यों का.स्विरोकरण 
सामुदायिक विकास योजनाएं । 

| 


क्र 


हा । 


सुख समृद्धि मे सहायक था, परन्तु दुर्मिक्ष के समय उन्हे बाहरी सहायता की झावश्यकता 
पडती थी, जो यातायात के साधनों के अभाव मे बठिताई से पहुँच पाती थी। फल- 
स्वरूप गाँव के बहुत से निवासी काल के गाल में चले जाते ये। यही फारण था कि 
एक गाँव से दूसरे गाँव के सृत्य मे बहुत भ्रन्तर रहता था। माँव वालो की यावश्य- 
बतायें जीवनोपयोगी साधारण वस्हुओ तक हो सौमित थी | इसी से गाँव के शिल्पी 
भी साधारण कोटि को चीजें ही बनाया करते थे भ्रोर उनके घन्धों में श्रम विभाजन 
का अभाव था । प्राचीन काल मे भारत की जिस शित्प कला की इतनी प्रशसा को 
ज,ती है वह नगरो में पाई जाती है, गाँव मे नही । 


मुद्रा का अमाव-- 

प्राचीन गांव सग्ठन की विश्येपता मुद्रा का प्रभाव थी। स्वावलम्धन के 
कारण विनिमय बहुत कम होताथा। हर एक व्यक्ति प्पनों प्रावश्यकताप्रों 
प्रो 9ति या तो स्वय करता थाया दूसरो को श्रन्नादि देकर उतसे भ्रपनी 
भावश्यवता की वस्तुयें ले लेता था। श्रतएव प्रत्यक्ष विनिमय का बाहुल्य था पौर 
मुद्रा की झावदयकता कम पड़ती थो। मुद्रा की ग्रावश्यक्ता केवल राज-कर देने मे 
होती थी, जो प्राचीन काल में उपज के रूप मे ही लिया जाता था। भ्रैग्रेजी राज्य की 
स्थापना से जब मुद्रा के रूप में भूमि कर देना भ्रनिवाय हो गया तब इृपऊ को प्रपती उपज 
सक्ष्त दामो मे बेचकर लगान जम्मा करना पडता था। ऐसे प्रवसरो पर व्यापारियों की 
बन ग्राती थी, क्योंकि वे मनमाने भाव पर किसान वी उपज खरीदते थे और किसान 
की प्रावश्यकता उसे सस्ता बेचने को दाध्य करतो थी। फिर भी वस्तुमों का भाव 
प्रायः परम्परा से निश्चित होता था। प्रतियोगिता का ग्रभाव घोर छड़ि की प्रस्वता 
थी, श्रम की पगतिशीलता और कूप-मडूरता भी ग्राम-्सगठन की विश्ेपतायें थी । 


रूढ़ि और परम्परा का आधिक जीवन पर प्रभाव-- 
ग्राम्य झरथिक जीवन मरे रूढ्धि प्रौर परम्परा वा महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है 
प्रतियोगिता के प्रभाव मे प्ररम्परागत नियमों का पालन होना स्वाभाविक ही था| 
किसान जो लगान बहुत दिनों से देता श्रा रहा था उसमे जमीदार वृद्धि नहीं करता 
था। इसी प्रकार जमीदार जो भेंट वेगारी प्रादि विसान से लेता था उप्रमे कियो 
” भ्रकार का परिवर्तत नहीं होता था। झ्ाजकल की भांति न तो विसान जमौदार के 
विछ्द्ध ग्राव्राज उठाता था भौर न जमीदार हो लगान बढाने के लालच से एक किसान 
से जमीन लेकर दूसरे को देता था । इसका कारण यह भी था कि देश की जन-सल्या 
कम और भूमि पर्यात थी, इसलिए भूमि के लिए किप्तान उतने उत्सुक नही थे शिततले 
प्राज है। इम्र कारण उनमे प्रतियोगिता नहीं थी । उस अश्ान्ति ओर प्रब्यवस्था के 
ग्रुग मे किसात और जमीदार का मित्रतापूर्ण सम्बन्ध होना आवश्यक भी था, क्योकि 
एक को दूसरे के सहयोग वी प्रावश्यरुता थी । विसान की झावश्यत्रता जमीदार को 
इसलिए थी वि लड्ने के लिए सेना वी आदश्यकता पड़ती थी और किसानों मे से ही 


अध्याय ४ 
ग्राम संगठन-प्राचीन एवं आधुनिक 


(एग[5४९ 0/82णॉ३द्रीणा--मैएलेल्फ ब्यठे कैी०पं धो) 








“यह प्राचीन ग्राम-समाज मु के समय से आज तक बराबर चला आया एँ ओर झनेक 
कै है हे अ 
राजवंशों दया साम्राज्यों के एदन के बाद भी जोदित हैँ ।? 





+-रस्मेशचनद्र दत्त 
“तीस कोटि सम्तान नग्न तन अषज्तुवित, शोपित, निरख जन । 
मूढ़, असम्य, अशिक्धित, निर्धन, नतमस्त& तदतल निव्रासिदी। 
भारतमाता श्रामवासिती ४! 
+-ुमित्रानन्दन पत ॥ 


भारतीय प्राचीन गाँव भोर प्राघुनिक गाँव में भ्रन्तर स्पष्ट है। प्राचीन काल में गाँव 
एक पूरा इकाई वे रूप में था, विस्तु श्राज उसका वह रूप नहीं रहा, झ्राज प्रत्येक 
ग्राँव एक बड़ी इकाई वा केवल एक भाग है । परन्तु इसका यह प्रध॑ नही कि प्राचीत 
गाँव पश्ग्य गाँवों, कस्वों व शहरों से पुर्"णा रूप से पृथक था। प्रपितु वर्तमान प्रवस्था 
के विपरीत प्राचीन काल में भारतीय जोवन भधिक सहयोगी झोर प्रजातन्व्ात्मक था । 
हर गाँव भपनी प्रलग स्थिति रखता था झौर देनिक भावश्यकताप्रों के लिए वह बाहरी 
दुनियां पर निर्भर नही था । प्रपनी उपयोग की सम्पूर्ण वस्तुएं वह स्वय पैदा करता 
था घोर उपभोग के बाद जो झुछ बचता था उसे विश्येप प्वसरों के लिए भण्डारों में 
जमा करता था । खाद्य पदार्थ केवल उसी मात्रा में बाहर मेजे जाते थे जिततना सर- 
कारी प्रौर प्रत्य धरकारी दठारयों के लिए प्रावहयक होते थे । इसमें से भी भधिकतर 
भाग सरकारो प्रान्नानुमार गाँव में ही सरकारो कमंचारियों में वित्तररा के लिए जमा 
रखा जाता था। गाँव में भोज्य पदारय्ों के प्रल्नावा कपास भी प्रचुर मात्रा में उत्पन्न 
होपी थी । खेतों से कपाम चुनने के पश्चात्‌ ओऔरतें घर पर उसको रुई निबरात लेती 
थीं भौर फिर सूत काठतो थो। इसी सूत से गाव के जुलाहे कपड़ा बुनते थे। इस 
अर कपड़ा तंयार होने पर स्थानोय दर्जो या धर की र्वियो द्वारा उसको साधारश 
पोषक तैयार को जाती थी ॥ यदि रंगीन कपड़े की ग्रावक्घकता होतो तो रंगरेज द्वारा 
सूत या कपड़ा रंगवा लिया जाठा था | यह सही है कि किसानों को जो कपड़ा उत्त 
समय मिलता था वह धाज को मांति अच्छी किस्म, रंग भोर डिजाइन का नहीं होता 
था किर भो उन्हें श्रावश्यवद्धा के भनुसार प्रचुर माता मे कपड़ा मिल जाता था $ 


बेहद 
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भूमि का विभाजन-- 

उस समय प्रत्येक गाँव को सीमा होतो थी और वहाँ दी सम्पूर्ण भूमि पर 
गाँव वालो का सामूहिक अधिकार था, व्यक्तिगत स्वामित्त्व की प्रया न थी। गाँव के 
बूढ़े लोग वहाँ रहने वाले परिवारों की आवश्यकतानुयार भूमि का वेंटवारा कर देते 
थे । जमीदारी प्रथा मे लोग पूर्णो झनभिन्न थे और खेती मे जिंसी का भो विधेपाधिकार 
मान्य नहीं था। भूमि गाँव की सामूहिक्र सम्पत्ति होती थी श्रौर उत्ता वितरण वहाँ के 
परिवारों में एक निश्चित ग्रवंधि के लिए होता था । पशुग्रो वे चरने के लिये बडे बड़े 
चरशगांह रखे जाते थे श्रोर उनकी नस्ल पर धूरा घ्याने दिया जाता था । दूध व दूध 
सम्वन्धी वस्तुए” बच्चे व बूढ़े, कि्योर व नौजवान, भ्रपय और सद्दायक श्रादि प्रत्येक के 
लिए प्रघुर भात्रा मे उपलब्ध द्वोती थी। वनम्पति घी और ऐसे अ्रन्य पदाय न तो 
मिलते ही थे और न बाहर से मंगवाये ही जाते थे। दूत देने वाले पह्ुप्नो को बाहर 
शहर में नही भेजा जाता था, जिसमे वे क्सारखाने के श्षिक्नार नहीं हो सबते यथे। 
यद्यपि यह सही है कि पशुप्रों का उत समय वाहंर भेजना ग्रासान ने था, गभनागभन 
में कई दिक्कर्ते थी । कोई ग्रमवासी उस समय जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता 
था । भगर कोई ध्यक्ति पशुओं वा ठीक रीति में पालन नहीं कर सकता था या नस्ल 
को खराब कर देता था तो ग्राम समाज उसको सहत नहीं कर सकता था | प्रत्येक गौव 
घन-धास्य से पूरा या, प्रद्ृति दक्षावान थी। उन्हें खेतों को तीन वर्धों में एक वर्ष से 
भ्रधिक योदने की ग्रावश्यक्ता न थी ॥ यहा यह मात लेबा झमगत ने होया कि ग्रकाल 
के समय किसी भी ठरह को बाहरो सहायता मिलना सम्मव नहीं था । दूर के स्थानों 
से नाज लाना गत्थस्त कठित था, किस्तु धक्ाल को थो अ्रवस्वाए आज हम देखते हैं 
दे शायद उन्हे कमी अनुभव ही नहीं करनी पडी थी । यदि कभी प्रनाज की क्‍मो हो 
भी जाती तो वे लोग इतना भझतान इकट्ठा रखते थे कि ग्रासानी से उस कठिताई को 
पार किया जा सके : पैदावाद का एक निश्चित भांग राजा को दिया जाता था और 
कुछ भाग मन्दिरों, शिक्षा सह्याग्रो व सामाजिक अवसरों के लिये रखा जाता था। 
शाँव की आवश्यकताएं-- 

गाँव की झस्य झ्रावश्यकठाएँ गहुत ही। साघारण झौर कम थी, जिनकी पूर्ति 
स्थानीय वस्तुओं से झासानो से हो जाती थी | उनको प्रूति के लिए कभी बाहर नहीं 
देखना पडता या । कुम्हार तालाव से मिट्टी खोइ कर झपने चवक्ते पर वर्तत बना लेता 
थां, फिर उन्हें झाग में पका कर गाव वालो को पृत्ति कर देता था, किन्तु उसे कमी 
नकद पंसा नहीं मिलता था, क्योकि दह भी एक गाँव का सदत्य होता था, झत; उसे 
फसल पर उसके परिवार के पं,परा के लिए काफ़ी प्रनाज दे दिया जाता थ। । मृत 
जाववरो की खाल को उतारने का काम चम्रार करता था शोर उसका चमड़ी बना 
“कर जूते व अन्य वस्तुर्ये तैयार करठा था । घोवी प्रपने साधारण दड् से गाँव वालों 
के कपड़े साफ़ कर लाता था। तेली तैल तिकाल देता झौर इस तरह वह भी एक 
जरूरी प्रावश्वकठा को पूरी कर देता था 
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चौतीदार गाँव का वैतनिक नौकर होता था। वह गाँव में ज्ञान्ति भर 
व्यवस्था, चोरी व डकैती श्रौर हत्या आदि बातों के लिए जिम्मेदार था। यदि गाव 
में किसी के यहाँ चोरी हो जाती दो उसके लिये उसे जिम्मेदार होता पड़ता था श्रौर 
जितना भी नुकसान द्वोता उसे स्वयं पूरा करना पडता था ) उसे मुखिया को झाज्ञा का 
पालन करना होता था श्लौर जब कभी उसे पचायत बुलाने का झादेश दिया जाता, तो 
वह प्चों को बुलाकर इक्ट्रा करता था । इन सेवाझ्मों के बदले में उसे कुछ जमीन दी 
जाती थी, जिस पर कर नहीं लिया जाता था, बल्कि वह झ्राम कोप से छुकाया 
जाह्य था ) 
पट्वारी-- 

पटवारी या गाँव वा खजाश्वी व्यवस्थित रूप से ग्रांव का हिंसाव रखने के 
लिए जिम्मेदार होता था | वह कृषि थोम्य भूमि के दुकड़ों तथा खेती करने वाले 
किसानों प्रादि का लेखा रखता था $ सम्मिलित कोप तथा राजा को दिए जाने वाले 
कर वा हिसाव भो वह रखता था| उसे छेतो करने के लिये कुछ भुमि मिलतो थी 
भ्रौर फसल पर कुछ ग्रनाज दिया जाता या ॥ 

वास्तव में गाँव व काम चलाने में ये हो व्यक्ति मुख्य होते थे । इनकी नियुक्ति 
गाव के लोगो द्वारा होती थो, भ्रत: स्वाभाविक रूप से इन्हें गाँव के लोगो के प्रति 
डरफ़ादारी के साथ काम करना पढठा था । दुसरे हूप मे वे प्रजा के सेवक थे, णो प्रजा 
द्वारा चुने जाते थे भौर वफादारी के साथ जनता के प्रति भ्रपने वत्त'ब्यो को निमाते 
ये। भाँवो में निम्न प्रकार के ब्यदमायी रहते थे, जैसे--वुम्हार, मोची, घोड़ी, नाई, 
तैली, छुद्दार, सुनार, बढई, ग्वाला, वैद्य, संगोतकार इत्थादि ६ 

चौकीद्वर, मुत्षिया भोर पटवारी गाँव के मुख्य स्तम्भ होते थे । मुखिया या 
सर-पंच गांव की सरकार का प्रमुख व्यक्त होठा था | चोकोदार उम्तके आाघीद नौकर 
होता था भौर पटवारी उसको गाँव का हिंसाव तथा अन्य रेकार्ड रखने में सहायता 
देता था । प्रत्येक गाँव में एक पंचायत थी, जिसके ग्राधोन ये तीनों अधिकारी प्रजा 
के सेवक की भांति काम्र करते थे 
मुखिया और उसकी नियुक्ति- 

मुखिया का एक विशिष्ट स्थान होठा था भौर याँव के लोग यह स्थान उसी 
को देते थे जो लोकग्रिय होता था कर | मुखिया का चुनाव सारे गांव की जाति मिल 
कर करती थी झ्ौर जब कभी वह्‌ लोगों का विश्वास खो देता तो उसके स्थान पर 
दूसरा व्यक्ति छुन जिया जाता था | लेकिन यह स्थान ऐसा नहीं था जिश्कके पीछे 
लोग मत प्राप्त करने के लिए आज वी माँति उचित ओर अनुचित साधन काम में 
ले । यह श्रेय तो केवल उसी को प्राप्त होता था जिसे सद लोग चाहते हों । 
अधिकाश मत्त प्राप्त करठा कोई महत्त्व नही रखता था | चुनाव की प्रद्ति तथा उसको 
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धनुद्तता को देंसेने के लिये किसी दाहर के व्यक्ति की आवश्यकता नहों होती थी ॥ 
गाँव वाले स्वय यह भली प्रक्गर जानते थे वि हमे इस उच्च स्थान के लिए किसे 
चुनना है ? 

मुश्तिया वी व्यायर्नप्रयता हमेशा सशय से परे होतो थो। इस पद के लिये 
मजिस्ट्रेट वी प्राज्ञा या पुलिस अधिकारी को सिफारिश भो कुछ काम नही देती थी । 
बड़े बड़े आदर्मियों का पक्ष प्राप्त कर लेता व्यर्थ था। उसका चरित्र ही उम्का सबसे 
बडा सहयोगी होता था और इसी से वह्‌ हर परिस्थिति में अपने आयतो सही मार्ग 
पर चला पाता था। उसके बत्त'ब्य भी उतने ही विज्ञाल होते थे । छोटे-छोटे मामल्ो 
बा निपटारा तो बह स्वेय हो विना किसी कानूदी रूप झोौर कोर्ट पीस के हल कर 
देता था | उम्र सम्य वी शासन व्यवस्था वी सफलता और सुखी जोवन का कारण 
यह था कि लोग झयने अधिवारों वी अपेक्षा दत्त ब्यों का मधिक ध्यान रसते थे । 

प्रादोन गात्रों की व्यवस्था के बारे में मुरत्र व'त यह है कि सम्पता के उदय 
के उत दिनो मं जब मानव मस्ठिप्क का पूरा रूप से विकास भी नहीं हो पाया या, 
भारतीय गाँवो के प्राचीन निवासी अपने याँव की ध्यवस्था इस कलाह्मक दद्ठ से कर 
लत थे कि जिसे जान कर झासचर्य होता था। पमस्त भगदा वा निपदारा, चाहे वे 
सामाजित, घामिक, दीवानी, फ्रौजदारी और कर सम्बन्धी वैसे भी क्‍दी न हो, लोग 
स्वय वृठ कर बर लेते थे । उ-हे वक्लोलों द वर्तमाव खर्चीली न्याय व्यवस्था बी कभी 
झावश्यय दा ही नहीं हुई । 


प्राम पंचायतें-- 

याम पचायतें ग्रपता कार्य भिन्न-भिन समप्रितियो द्वारा किया बरती घो, लेकिन 
झ्ाज हमारे पास उनका कोई विवरश नहीं है। फ़िर भी चिगलपुर जिले के एक गाँव 
के मब्दिर म प्राप्त दो शिला लेखो के विवरण के अनुमार ६ बर्मेदियाँ होती थी -- 
( १ ) वापिक कमेटी, ( २) उपवन बमेटी, ( ३ ) तालाब उमेटी, (४ ) स्वर 
कमेटी, ( ५ ) स्याय वमेटी तथा ( ६ ) प्रन्तिम पंचवरा बमेटी | ग्रम्तिम कमेटी का 
कोई स्पट्टीक रण नहीं दिया गया, फिर भी उसके दो अर्थ लग,ये जाते है: ( ञ्र ) यह 
भ्राम निरीक्षण के लिए थी भोर (व ) यद्द विन्ेष प्रव्वांट के कर एकत्रित बरते के 
लिए होती या । 

इन कमेटियों के सदस्यों का चुनावें साध।श्ण सभा द्वारां डिया जाता या 
जिसमें दच्चे व बूढ़े सव शामिल होते थे । परन्तु मताधिकार केवल युवक लोगो को ही 
हा था $ इस प्रद्यार सारी व्यवस्या एक प्रजातस्वात्मर ढड् पर श्लायारित थी। 
सह हो सबता है कि जो तरोके अपनाये गये थे वे इतने स्रट झौर निश्चित नहीं ये 
दस आज है । फिर भी इस ठथ्य को अस्वीकार नही दिया जा सकता कि प्रजातन्द 
बे चइनाव वी मुस्य बातें दियान में मली-माँति विद्यमान थी | चुनाव बा ढद्ध बहुत 
है। दविकर होता था, उसके विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रादीन भाश्त में गँव के लोग 
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प्रजात व तथा सरवार वे वर्तमान तरीकों से विल्तुल अनमिज्ञ न थे। “एक गाँव 
जिसमें १२ गलियाँ होतीं उसे ३० वार्डों में बाँठा जाता था, फिर जो व्यक्ति इत 
वार्डों मे रहते थे वे एक टिकट पर अपना नाप्त लिखा देते थे। पहले टिकट बाड़ों के 
अ्नुमार इलम-पलय वष्डल में जमा किये डाते, फिर हर एक वप्डल पर बडे का नाम 
विख दिया जाता था । फिर वष्डल इबट्रे बर छन्हें एक घड़े मे रख बर झाम सभा के 
सामने रखा जाता था। एक पुरोहित घडे को लेकर खा हो जाता था, जिससे कि सब 
लोग उमे देख स्के। वह एक क्द्योर बालक को उस घडे में से एक वष्डल निवाल 
लेने के लिए भपने पास दुनाठा था । इस बष्डल में जो भो टिवट होते वे फिर दूसरे 
घड़े में रख दिए जाते थे । इसके पश्चात्‌ वह लडका उस घडे में से एक टिकट निकाल 
क्र एक प्रवियारी दे हाय में दे देता या जो अपने हाय वी पौँचों श्रेंगुलियाँ फ्रलाकर 
उसे ग्रहण करता था । बह फिर उस टिकट का नाम पढ़ कर सुना देता था।तव 
पुरोहित सारी सभा में उसकी सूचना कर देता था । इस प्रवार हर एक वार्ट वा प्रति- 
निधित्त्व करने दाले ठीस़ नाम छाटे जाते थे | तीस में से १२ वाधपिक कमेटी, १२ 
उद्यान कर्मंटो भोर ६ ठालाव कमंटी के लिए नियुक्त कर दिये जाते थे (० 
पंचों की योग्यताएँ -- 

उक्त बमेटियों के लिए गाँव के हर एक व्यक्ति को नहीं चुना जाह्य घा। 
क्वेवल योग्य व्यक्ति ही इसमें लिए जाते थे । पुरुषों ठया स्लियों के लिए सदस्यता खुली 
थी। पंचों की योग्यताए निम्त प्रकार निश्चित होती थीं:-- (१) उसके पास गवि वी 
एक-चोथाई से भी भ्रधिक म्ुमि हो, जिसका वह कर देता हो। (२) उसके प्राय प्रपने 
दी मुहल्ले मे मकान होना ग्रावश्यक है | (३) उसकी उम्र ७० घर्ष से कम झौर ३५ 
बे से श्रधिक होनी चाहिए । (४) उसे मन्त्रों और दाह्मणों के बारे में ज्ञान होता 
चाहिए । विद्येप घामिक पुस्तकों का ज्ञान होने पर सम्पत्ति सम्बन्दी वई अयोग्यताए 
दूर हो सकतो थीं । (५) उसका व्यापार से परिचित होना जरूरी था। (६) उसका 
भागशाली होना तथा उसकी आय ईमानदारी की भाय होना प्रावश्यक थी। (७) 
जो व्यक्ति पिछले तौन वर्ष क्सो मी कर्मटो में न रहा हो | (८) जो पहले सदस्य रह 
चुडा हो, लेक्नि उचित द्विखाव न रख सत्ता हो, उससे सव सम्बन्ध हटां लिए जायें। 
(६) जो व्यक्ति किसी विशेष दोप के प्रपरादी हो, वे छुनाद में नहीं लिए जा 
सातेथे। 

यहा इन क्मेटियों के कार के बारे में विस्तृत प्रकाश डालना असद्भद होगा, 
लेकिन इतना तो सहो हैँ कि इन कमेटियों की नियुक्ति गाव को तमाम गति विधियों 
ठया समस्याश्रों दा समाधान करने के हेतु हो होती थी । उन्हें ही इन छोटे गण राज्यों 
वी व्यवस्था वा घ्यान रखना पड़ता घा। मिन्न-भिन्न वातों का निर्णय या तो अलग-अलग 
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धर्मेटियों द्वारा होता था या पंचायतों द्वारा जो इसी काम के लिए बुलाई जाती थी। 
अगर विसी काम को पूरा करने में कोई कठिनाई होती थी तो मुखिया द्वारा गाँव के 
योग्य, भ्रमुभवी व्यक्तियों को बुला लिया जाता भर उनकी सल्नाह से निर्णय दिया 
जाता था । निरंय करने का ढज्ञ ऐसा नही था जैसा कि श्राजकल बहुमत द्वारा होता 
है । बहुमत के विपरीत वे लोग सर्वेसम्मत निर्राय पर पहुँचने का प्रयत्द करते थे श्ौर 
इसमे प्रायः वे सफ़ल भी होते थे । 

पचायत द्वारा दी गई भ्राज्ञाओ ओर सजाओो को मूर्त रूव देने के लिए उन 
दिनो जेलो एवं अ्रधिक कमंचारियों की श्रावव्यकता नहीं थी । श्रपराधी स्वय अपना 
दोप स्वीकार कर पचायत द्वारा दी गई आाज्ञाओं वा बालन करते थे । यह उस समय 
के उच्च सामाजिद सग्रठन का परिणाम है । उस सम्रय एक भ्रपराघी के लिए सबसे 
बडो सजा यहो होती थी कि समस्त'गाँव का समाज उसका सामूहिक रूप से बहिष्कार 
क7। जो श्रपराघी गाँव के समाज का निएंय नही मानता था, उस्ते 'ग्र।म द्रोही” कहा 
जाता था । इस प्रकार यह सजा उस समय की सबमे बडी सजा होती थी । जो ब्यक्ति 
समस्त गाँव के जतमत का निरादर करता था उसे जाति से भ्रलग कर दिया जाता घा 
श्रौर कुछ विशेष घामिक विधियो पर रोक लगा दो जाती थी। इत सामाजिक बन्धनों 
और ४#िप्कासन से वह घोडे ही समय में ऊब जाता था भशौर झ्त में उसे गाँव के 
अ्रधिदारियों के स'मने भुकना पडता था। उस समय जातीय कत्तव्य भ्रोर जनमत के 
प्रति श्रादर की भावना इतनी उच्च थी कि नियम भज्ञ करता कोई जानता हीन था 
झौर पञ्ञायत की श्राज्ञा्रो का पालन बिना किसी कठिनाई के हो जाता था । 
पंचायत के अन्य कार्य-- 

पंचायतों का वाय॑ स्याय सम्बन्धी गामन तथा सामाजिया भागड़ो के निशांय 
करने तक ही सीमित नही था भवितु वे गांव की सफाई की ह्लोर भी ध्यान देती थी 
और व्यापक रोपो को दूर बरने से भी कम सहत्यक ने थी; गाँव मे स्वस्थ्य सम्बन्धी 
व्यवस्था की भावश्यवदा प्रतीत होती थी भौर इसोलिए गाँव की गलियों की सफाई 
तथा कूडां करंट को दूर फेकने के लिये महतरों का उपयोग किया जाता था। जब 
किसी व्यक्ति वी मृत्यु हो जाती थो तो उसको जलाया जाता या, क्योक्रि भारोग्यता 
की दृष्टि से यह व्यवस्था ही सबसे उत्तम थी । मुर्दों को जलाने का स्थात गाँव से वाफी 
दूर या नदी के क्निरे रखा जाता था । जाववरो की मृत देहों को भी चभार लोग 
गाँव से दूर ले जाते थे भौर वे उनका चमडा उतार कर जाति के उपयोग के लिए 
प्रदान करते थे । यद्यपि भाज वे सब व्यवस्थायें है, किन्तु गाव का वह सहयोगी जीवन 
नष्ट हो गया है। इसके भतिरिक्त सिंघाई के लिये तालाबो को खुदवाना, कुए बनवाना 
भौर गाँव फी सव सडको को व्यवस्थित रखने वा काये भी गांव को जाति द्वारा ही 
क्या जाता था । 

यह विवरण पचायतो के कार्य तथा उनके उद्देश्य प्राप्ति के साधनों की झलक , 
देता है। यहाँ यह पूछा जा सकता है कि प्राचोन, काल में ऐसो कौनसी शक्ति थी, 
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जिसमे इस सामाजिक संस्या को अन्षुष्य बनाये रखा भौर क्यि प्रकार गाँव के लोग 
५ एक सूत्र में बंघ वर सहयोगी जीवन बिता सके ॥ उत्तर हम झारम्म में हो दे हुके हैं 
कि उस युग के लोगो में एव मूल मादना यह भरो हुई थो कि वे हमेशा भपने व्यक्तिगत 
लाम वे विपरीत समाज के प्रति झपने वत्तंव्यों पर झधिक ध्यान दें । फिर भी एक 
जाति जो व्यक्ति यत अधिवारों के प्रति उदार भावता लेबर झपने स्‍ापसो कर्तव्यों को 
ईमानदारी के काथ पूरा करने को तसर रह वह क्‍या नहीं कर सवधी । इसी भावना 
से थे दिदद दे इतिहास में आइव्यंजनक कार्य कर सके हैं । 
टेसरी झावना जो ग्रःम निवाण्ियों के जीवन को भ्रमावित करती थी, बढ़ 
थी वि ईश्वर ही उनके भाग्य का निर्णय करता है। चूंकि पंचों मे ईश्वर को भक्ति 
निवास बरहो है, प्रतः उनके हाथों मे अपना भाग्य सुरक्षित है। यही एक कारण है 
कि झाज भी समस्ठ देश से लोग पचायत को वडो झादर की दृष्टि से देखते हैं भ्रौर 
जब बमी उसके सामने जाते है तो शूूएँ उत्चाई का प्रयोग करते है । इसके झवावा 
एक पश्रौर मो बारण है दो पचायत दी सफ़वता के लिए विशेष था। उस समय वी 
पंचायतें प्रायः एक ही स्थान की जनता द्वारा बनाई जातो थी, झतः सत्र लोग एक 
दूसरे से मलो प्रकार परिचित होते थे ॥ इसलिये जब वोई भी मामला पचायतों के 
सामने भाठा तो उसकी सच्चाई वे सरनठा से मालूम बर लेते थे शोर जब एक वार 
सच्चाई श्रक्ट हो जाठी है ठो फिर न्याय करते में तोकृण बुद्धि वी प्रावश्यक्रा नहीं 
रहती थो । 
गाँवों का स्वावलम्धघन-- 


रेज व सड़कें दनमे से पहले गाव वालो वो बाहर से बहुत कम सम्बन्ध था। 
उनकी प्रावश्यक्ताएँ सीमित थों, जिनके पूर्ति गाँवों मे ही हो जाती थी। वमी-कभी 
डियी भेजे या वाजार से वुद्च विलासिता को चोजें या नमक प्रादि देसो बलुए, वो 
गाँव में नहीं मिलती भी, खरोद ली जाती थी । 

झावागमन के साधनों के प्माव में गाँवों का स्वावलम्बन प्रौर उनका एकोको- 
पन प्रनिवायं था। १६ वी शताब्दी के मध्य तक भारत में पझ्रावागमन के मार्गों में 
केवल गया श्रोर 5 धु नदियाँ मुख्य थी । दुछ सडक थी, परन्तु वे कच्ची थो, जिन पर 
बरसात में बैलगाडियों का स्‍्राना-झावा बड़ा कठित था । नदियों पर पुलों का प्रमाझ 
था, इसलिए दरसात में उन्हें पार करना एक कठिन समस्या थी । सड़कों पर यातायात 
बी कठिनाई इससे झोर भी दढ जाठी थी कि दे सुरक्षिठ नहीं थी । उसे पर प्रायः चोर 
झौर डाडुप्रों के भ्र्ट हुआ .दरते थे | ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी सड़कों के बनाने या 
उनकी मरम्मत कराने की शोर घ्यान नही दिया, क्योकि उसझा काम तो व्यापार 
वरना शोर अपने हिस्सेदारों को अधिक से भ्रधिक लाभाद देना था, पठरव श्रावागमत 
बे कठिनाइयों के बारण भ्रास्तरिक ब्यापार की वृद्धि होना कठिन था । इससे हर एक 
थाँद को स्दावलग्दी होना पड़ता था । साघारणतः गाँव बालों झा एकादीपन उनके 
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हा । 


सुख समृद्धि मे सहायक था, परन्तु दुर्मिक्ष के समय उन्हे बाहरी सहायता की भावश्यकता 
पडती थी, जो यातायात के साधनों के अभाव मे बठिताई से पहुँच पाती थी। फल- 
स्वरूप गाँव के बहुत से निवासी काल के गाल मे चले जाते थे । यही फारण था कि 
एक गाँव से दूसरे गाँव के सृत्य मे बहुत भ्रन्तर रहता था। गाँव वालों की यावश्य- 
बतायें जीवनोपयोगी साधारण वस्हुओ तक हो सौमित थी | इसी से गाँव के शिल्पी 
भी साधारण कोटि को चीजें ही बनाया करते थे भ्रोर उनके घन्धों में श्रम विभाजन 
का अभाव था । प्राचीन काल में भारत को जिस शित्प कछा को इतनी प्रशमा को 
ज,ती है वह नगरो में पाई जाती है, गाँद मे नही । 


मुद्रा का अमाव-- 

प्राचीन गाँव सग्ठन की विश्येपता मुद्रा का प्रभाव थी। स्वावलम्धन के 
कारण विनिमय बहुत कम होताथा। हर एक व्यक्ति प्रपनों प्रावश्यकताप्रों 
प्रो 9ति या तो स्वय करता थाया दूसरो को श्रन्नादि देकर उनसे श्रपनी 
भावश्यवता की वसतुयें ले लेता था। श्रतएव प्रत्यक्ष विनिमय का बाहुल्य था पोौर 
मुद्रा की झावशयकता कम पड़ती थो। मुद्रा की ग्रावश्यक्षा केवल राज-कर देने मे 
होती थी, जो प्राचीन काल में उपज के रूप में ही लिया जाता था। भ्रैग्रेजी राज्य की 
स्थापना से जब मुद्रा के रूप में भूमि कर देना भ्रनिवाय हो गया तब इृपऊ को प्रपती उपय 
सक्ष्त दामो मे बेचकर लगान जमा करना पडता था। ऐसे प्रवसरो पर व्यापारियों की 
बन ग्राती थी, क्योंकि वे मनमाने भाव पर किसान वी उपज खरीदते थे और किसान 
की प्रावश्यकता उसे सस्ता बेचने को बाध्य करतो थी। फिर भी वस्तुमों का भाव 
प्रायः परम्परा से निश्वित होता था। प्रतियोगिदा का ग्रभाव घोर छड़ि की प्रबक्‍ता 
थी, श्रम की प्गतिक्षीलता और कूप-मूरता भी ग्रामन्‍्सगठन की विशेषतायें थी | 


रूढ़ि और परम्परा का आधिक जीवन पर प्रभाव-- 
ग्राम्य झ्राथिक जीवन में रूढ्षि प्लौर परम्परा वा भहत्त्वपूर्णा स्थान रहा है ॥ 
प्रतियोगिता के प्रभाव मे प्ररम्परागत नियमों का पालन होना स्वाभाविक ही था| 
किसान जो लगान बहुत दिनों से देता भ्रा रहा था उसमे जमीदार वृद्धि नहीं करता 
था। इसी प्रकार जमीदार जो भेंट बेगारी प्रादि जिसान से लेता था उप्रमे कियो 
” भ्रकार का परिवर्तत नहीं होता था। झ्ाजकल की भांति न तो विसान जमोदार के 
विछ्द्ध ग्राव्राज़ उठाता था भौर न जमीदार हो लगान बढाने के लालच से एक किसान 
से जमीन लेकर दूसरे को देता था । इसका कारण यह भी था कि देश की जन-सल्या 
कम और भूमि पर्यात थी, इसलिए भूमि के लिए किप्तान उतने उत्सुक नही थे शितते 
प्राज है। इस कारण उनमे प्रतियोगिता नहीं थी । उस अश्ान्ति ओर अ्रव्यवस्था के 
ग्रुग मे किसात और जमीदार का मित्रतापूर्ण सम्बन्ध होना आवश्यक भी था, क्योकि 
एक को दूसरे के सहयोग वी प्रावश्यरुता थी । विसान की झावश्यत्रता जमीदार को 
इसलिए थी वि लड्ने के लिए सेना बी आदश्यकता १ड़ती थी और किसानों मे से ही 
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सैनिक झाते ये ) उप्र किसाद भी जानता या कि जमोंदार ही हमादे जावे मात्र बा 
रक्षक्ष है । उपको धरक्ति और समृद्धि में द्वी हमारी समृद्धि है। दसो मे वह अमींदार 
की ब्राज्ञा मानने को दाब्य था । 

इस प्रकार मत्रदुरी मी परम्तरा से चली ग्राती थो । देझतों में णो मनेदुर 
काम बरते थे उन्हें मजदूरी झत्न के रूय में मिल्नती थी । प्रप्न की मात्रा निश्चितु थी 
प्रौर परम्धरा से चत्री ब्राती थी । मित्र मित्र कायों के लिए विभिनर दर थीं, जेसे खेत 
जोठने, काटने, पानी चढ़ाने प्रादि के 





के लिए असग-प्रतय दर निश्चित थीं। छार कहा 
जांचुता है कि दुछ वर्ग के लोगों वो, झँसे दुम्हार, लोद्रार, व्ट प्रादि को हल 
बाटने पर प्रन्न दिया जाता था, दसके अतिरिक्त छुद्ध प्रन्य सेदाओ्ों के विए भो फल 
बाटमे पर ग्रत दिया छाठा था, जैसे नाई, घोदी, प्राती भरने वाले बहार, चमड़े का 
सामान देते दाला मोंची ग्रादि | बहुत से मारयों में श्रव भी यह प्रया चती झाती है और 
परम्परामत मजदूरी घग्न के रूय में दो जाती है। दसमें एक सुविधा यह थी हि मुठा 
का सूत्य चने या गिरने से मजदूर पर कोई प्रमाव नहीं पढया और मजदूर को शोर 
में मजदूरी बढाने वी माँग भी सहों द्वीतो । बललुप्रों का मूच्य भी परम्परागत था ॥ 
प्रद्धियोगिता का चमाव द्वोने के कारण हर एक चोज वा निदियत्‌ घूल्य चना धावा 
था। उसमें परिवर्तत की ब्रावश्यक्षत नहीं समक्को जाती थी, क्योंकि मूल्य मुद्रा 
में नहीं चुकाया छात्रा था | प्र्यक्ष विनिमय को प्रयावठा थी, इसलिए क्रिस वस्तु के 
बदचे में दुयरी बस्तु को निश्चिव संख्या या खाद्ा दी खाने को प्रस्याती थी और उच्में 
परिवर्तन नहीं द्वोठा था । परन्तु मूल्य की यह परम्परा मिन्न-मिन्न स्थानों या प्रन्‍न्ठों के 
लिए मिन्न भिन्न थी। सारे देश में एक मूल्य कमी न था, क्योंकि देश के एक गाय से 
हुखरे भाग में प्राने-डावे वी कटिताई थी॥ प्रर्सशगत मूत्र में ऋमो-हुसी प्ररितर्तत 
भी द्वोठा था, परलु ऐसा तमो होवा था जब दुर्मिन्न, महासारी था दियी शहर को 
दँवी प्रापदा के कारण माँग प्रोर प्रति के प्रनुतात में प्रस्तर हो जावा था। 
नगर-- 
जन ग्रण्यना के अ्रमाव में यह अट्ना कढ़ित है कि सन-सद्परा का दितवा श्रद्ि- 
शत नगरों में प्रीर किवदा गवों में दसतठा था, परल्तु १६ वो झताबदी के दारम्भ में 
अनुमावद्। १० प्रविध्वत जतन्यस्या नयरों में दसती थी। यह ध्यान में रहे ड्वि उसे 
दिनों यद्ाँ पर उद्योग-पन्घे वेबल चगरों में हो देच्द्रित नहीं ये, बर्तू गावों वो जगदा 
में मो शिल्पी थे, जितकी जोविका उद्योग-बन्यों ते चवती थो । खेती पर निर्मेर रहते 
: वालों की संस्प्रा ६० श्रत्धिश्ठ से प्रध्रिक नई थी । 
दन दिवोँ के प्रमुख नगर या तो तीर स्थानों में, जंग्रे--का्नी, प्रयाग, गया, 
पु इन्यादि या राजघानो में थे, जेंस-दिल्लो, लखनऊ, आगरा, लाहौर, पता इत्यादि । 
य धापारिक केद थे, घैसे--मिर्जापुर, मु, दंगवोर इत्यादि ) इसमें थे ती्॑-स्वानों 
में देबल पढ़े या तौर्व॑-यात्रियों को ही बस्ती नहीं वो, वरन्‌ ब्यापराते त्रोर भिल्‍्यों भी 
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वहन थे, जैमे--वनारख में पीतत झौर तावे के वर्तत भो बनने ये, जो तीय॑-यात्रियों 
को प्रावश्यक्ता की परूति करते थे । राजधानियों वाले दगर भी कम महत्वपूर्ण नहीं 
थे। राजाओं और नवादो का आश्रय पाकर श्रनेक मिलो वहाँ बसते थे, जो धरती 
अद्ृव कला का बराबर प्रदर्शन करते रहते थे। भारतवर्ष.की जो प्राचीन क्लायें संवाद 
भर में प्रसिद्ध थो उनके प्रोस्माहन का पूरा श्रेय इन राज्ाप्रों शोर नद्ावों को हो था । _ 
भ्रग्नेजी राज्य की स्थापता से ज़्यों ज्यों उनका पवन होता गया त्यों-त्यों ये नयर उजड़ते 
थयए । दिजयनगर, बाजापुर, मद्रिदावाद देविगिरी, ढाका झ्रादि नगरो का द्वास इन्ही 
कारणों से हुग्ना । 

नगरो का जीवन देहाती जीवन से थजिन्न था ॥ वगरों के लोग उद्योग घत्पो 
और व्यापार से अपनी जीविका चलाते थे । उनमे शित्पियों के संघ थे, जिनका संगठन 
बहुत प्रच्छे था। प्रत्यक्ष विनिमय कम था प्रौर मुद्रा का ब्यवहार प्रधिक होता था। 
साख-प्नों में हुन्डी का प्रचार अ्रधिक था। देश के एक कौने से दुसरे कौने तह रुपये 
का लेन-देन हुन्डियों से होता था । इससे व्यापार में बड़ो सुविधा थी और मद्ाजनी 
प्रथा का पर्यात विकास हो चुका था , 


आरम्य जौयन में परिवर्तन के कारण (एड छ 7ब70अंध००)-- 

प्राम्य जीवन में घीरे-पीरे परिवर्तन हो गया, डिसके निम्न कारण सेः-- 

( १) देश के झास्तन का वेन्द्रोयकरणा-प्रग्नेजी राप्य वी स्वापरदा द्ोने पर 
ग्राम पचायतो का मद्ृत्त् जाता रहा । प्रनेक न्याय सम्पत्यित अधिकार पश्रायुनिक युग की 
कचदृरियों श्ौर न्यायालयों ने ले लिये । पुलिस कम॑चारियो ने रक्षा तथा श्रपराधियों का 
पता लगाने का काम प्पने हाथ में लिया | इस श्रक्रार मातशुजारी वसूतर करने का 
वाम जो गाँव का मुखिया या जमीदार करता घा, झव सरफारी कम वारी करने लगे । 
सक्षेत्र में, पश्चायतों को किसी प्रकार के भ्रधिक्ञार नही रहे ग्रतारव बोरे-बीरे उसझा 
लोप हो गया । यह सच है कि अंगरेजी राज्य की स्थापना के पूर्व देश में श्लान्ति भौर 
सुव्यवस्या का अ्रमाव था | केन्द्रीय सरकार शक्तिझादी नहीं थी प्ौद प्रावगमत के सायन 
भी नही थे । इन्ही कारणों से ग्राम-पद्मायतों की हृढता और शासन का केन्द्रीयकरण 
भ्रनिवार्य था ॥ 

न्‍ (२ ) व्यक्तिवाद की बृद्धि--आंग्रे जी राज्य की स्थापना के पूर्व समुद्र का 
प्रधिक प्रचतन था| सम्योत्ि पर झिछझदर सापूहिंदई अधिकर था। गाँवों मे 
मूमि पर ग्राम-वासियों का सम्पूर्ण समुक्त श्रधिकार या ॥ अवएव व्यक्तिवाद का प्रचलन 
मदी था। अप्रेजी राज्य में व्यक्तियत झचिक्वार की प्रयानता स्व्रीतरार की गई और 
प्रत्येक व्यक्ति कोस्ध्पी सम्पत्ति समूह से पृदक करने की स्वतस्त्रता दी गई। झ्तएव 
ग्राम संगठन की नींद द्विच गई । सामूहिक सम्पत्ति का लोत हो गया झोद भाईचारे 
का सम्बन्ध भी समाप्त हो गया 

३ ) ग्रावागमन के साथनो में क्रॉति--रेख झौर सड़कों के वि्मोण से 
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आ्रावागमन की सुविधायें बड़ गई, जिससे एक गाँव वा दूसरे गाँव से सम्बन्ध बढ़ने 
लगा | इतना हो नहीं, गाँवों का उम्यन्ध नयरों से मो वढ यया और गाँव का जीवन 
नगर से प्रमावित हुए दिता न रह स्ता । ग्राम का एकाकीपन न£ हो गया झोर वे 
बाहरी.विश्व वे सम्प् से अधिक्राथिके गाने लगे। फ्वत: प्रायीन ग्राम संगठन 
प्रत्तब्यत्त हो गया । 
ग्राम्य जीवन में इन कारण से निम्न परिवर्चत हुएु:--- 
( १) झ्ार्मो का स्वावलम्बन नए होना-- 
ग्राम संगठन के टूटने का सबसे वड़ा परिणाम यह हुप्रा कि गांव वा स्व्राव- 
लम्बन नए ही गया ॥ झ उम्गो आवश्यकता की सभी वस्वतुर्ये बाहर से प्ातो हैं। 
धीरे-धोरे रहन सदन था डग भी परिवर्जित टुम्मा है और जीवन का रतर ऊँचा उठता 
जा रहा है। दूयरी प्ोर ग्राम वेवल झ्रपनी आवश्यकता वी ही बल्लुर्यें नहीं उसन्न 
करता, वरन्‌ वाजार की माँग के झनुसार दूसरों की ग्रावइप्रकरठ के विए भी चीजें 
उत्पन्न चरता है ६ श्राम का एकापररेपन सह होने से दुर्निक्ष की तीआढा कस हो यई । 
अब देश के एक भाग में भ्रन्त की कमी होने पर दूसरे भाग से या विदेश से प्रनन मेंगा 
कर उसकी पूर्दि की जाती है, जिससे मनुप्णें को प्राय हानि कम होती है। देश के 
विभिन्न भागों में जो विभिन्नता रहठी घी वह भी भव वम हो गईं है। ग्राम सगठन 
के हटने से मुद्रा का प्रधिकाधिक प्रयोग भी होने लगा है। प्रत्यक्ष विनिमय का लोप 
हो रहा है प्रौर परम्परागत्त मूल्य, मजदूरो भादि के बदले देश के प्रत्य भागों में समान 
मूल्य का प्रदलत हो गया है। यावाप्रात के साधनी को वृद्धि से गाँवों को जनता गतिं- 
शील द्वो गई है। शव लोग घर का मोद्द छोड कर जीदिरा की खोज में दुरूदुर जाते 
लगे हैं, सम्मिनित ढुट्म्ब टूटने लगा है श्रौर जाति प्रथा की कट्टरता कम होने लगी 
है| जो गाँव नथरों के समोपर दे वहाँ के निद्रा नयर में काम करके झ्राय बढ़ा लेते 
हैं। इस प्श्र ग्राम-संगठन दे हटने से लोगों वी आधिक दा में सुधार भी हुया है । 
(२) झामीण व्यवसायों और घन्चों में परिवर्तत-- 
( १ ) कृपि--ग्रामीए व्यवसायों में सबसे मुस्य इृषि है, अ्रतएवं पहले उस्ती 
+ पर दिचार करना झावश्यक है । खेठी के टक्ष में ठो कोई परिवर्तन हुप्रा नहीं! वहीं 
प्राना हल शोर दही पुराना दु्व भ्रद तक्ष चला प्रा रहा है । कृषि विभाग घोर सहक्षा< 
« रिठा विमाय के प्रयत्तों के फतस्वह्प कुछ नए भोजार दर दीजों का प्रचार हुंपा 
है। खाद बनाने का टड्ट भी कुछ खुबरा है भोर रखायतिक खादों का उपयोग बढ़ 
* ; रहा है, परम्तु भ्र॒मी तक देश के अधिकाँश भागों में पुराता दद्ढ ही प्रचलित है । 
भारतीय इंपि में जो परिवर्तन देखने में झा रहे हैं। वे निम्न प्रकार के हैं--- 
(व) इृषि का व्यवसायी+रण, (त) किसानों की वेदखनो गौर उतकी मूमि का पहाजनों 


* के हाथ में जाना, (ग) मुमि का वेंटवारा शोर विखरी खेतों तथा (घ) भजदुरों को 
कमी भ्रौर नगरों की वृद्धि! ' 
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हु (के ) कृषि के व्यवसायीकरण का मुख्य कारण यातायात के साधनों को 
वृद्धि है। स्वेज नहर के बन जाने से इ गलेड से व्यापार अधिक होने लगा है, जिससे 
यहाँ की उपन अ्रधिकाधिक मात्रा में निर्यात होने लगी। सन्‌ १८६१ के लगभग 
भमेरिका में श॒ह युद्ध छिड जाने से वहाँ की रई का निर्यात बन्द हो गया, प्रतएव 
लक्काशायर की मिलो को मिश्र और भारत से रई मेंगाना भ्रावश्यक हो गया । रई का 
भाव चढ गया ओर कपास उत्पन्न करने वाले देश सम्पन्न हो गये । लिलहन की माँग 
भी विदेशों मे बढ रही थी, झतएव विदेशी बाजार की मांग की पूर्ति करने में भारत 
के किसान प्रधिक तत्पर हुए। उघर पंजाब भौर उत्तर-प्रदेश प्ादि में नहरो का 
विस्तार होने से द्वेती की उन्नति होने लगी भौर प्रवाद्य पदार्यों की खेती दिन पर दिन 
बढने लगी । उपज का स्थानीयकररा भी होने लगग। वम्बई झ्रौर बरार में रुई, 
मध्य प्रान्त मे कपास और तिलहन, पजाब मे गेहूं, उत्तर-प्रदेश में गन्ना झौर बंगाल में 
पटसन की खेती का प्रधिक प्रचार होने लगा । संक्षेत्र में, भव किसान भपनी प्रावश्य- 
कताप्रो की पूर्ति प्रत्यक्ष नही वरन्‌ प्रप्रत्यक्ष बप से करता है। भत्र वह शिसमे लाभ 
देखता है वही फसल बोता है भौर नगद दाम पाने पर भावश्यकता को पन्य वस्तुएं” 
मोल ले लेता है । 

मुद्रा के भधिकाधिक व्यवहार के फलस्वरूप झब किसाव को लगात, कर, सूद, 

मजदूरी प्रादि मुद्रा मे ही देना पडता है, जिससे उसे ग्रपनो फसल की उधर बेचने को 
बाघ्य होना पड़ता है। अतएव भन्न का लेन-देन करने वाले महांजनों श्रौर विदेश 
भेजने वाले व्यापारियों की सख्या भी बहुत बढ गई है। इस प्रकार बहुत से नए 
व्यवसायी उत्पन्न हुए हैं। 


( ख ) किसानो की बेदखली का कारण उनको ऋणग्रस्तता है। भ्रूमि के 
बेंटवारे श्रौर उसके मूल्य मे वृद्धि होने झ्ादि के कारण उन्हें ऋण लेने में प्रधिक 
सुविधा होने लगी है। घीरे-घीरे ऋएा बढ जाने पर महाजन कानून की सहायता से 
किसान को खेत से बेदखल करा देता है ॥ 


(ग) भ्रुमि का बेंटवारा भोर बिखरी खेती दित पर दिन श्रधिक होती जा 
रही है, क्योकि भाधुनिक ज्रदृत्तियो के कारण सपुक्त परिवार प्रणाज्ी बा प्रन्त हो 
गया है तथा वह नाम मात्र के लिए शेष रह गई है । 


( घ ) गयरों में वए-नए घन्घों के खुलने से देहाती जनता उघर श्राकपित हो 
रही है और जीविका के लिए गाँव छोड कर नगरो मे जाने लगो है ॥ जिनके पाप 
भूमि नहीं है उनके लिए गाँव छोड कर नगर में मजदूरी करना लाभदायक होता है, 
अ्रतएव खेती के लिए मजदूरों की कमी का अनुभव होने लगा है। इसके भ्रतिरिक्त 
जीवन स्तर बढ जाने से कुछ सम्पन्न किसान भव छोटा काम करने में हिंच क्ने लगे हैं। 
जो काम वे स्वयं कर लेते थे उत्के लिए श्रब मजदूर रखने लगे हैं भौर मजदूरों का 
प्रभाव होता जा रहा है । 
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सम्‌९३ ९३६ मे द्वितोय विश्व युद्ध आरम्भ होने तथा कृपि उपज के मूल्य बढ 
जाने से किसानो को काफ़ी लाभ हुआ भौर उनका ऋणछा प्रभार भी कम हो गया। 
सत्‌ १६४३ से देश में भत्त घान्यों की कमी के कारण उपज बढाने के लिए “प्रधिक 
अन्न_ उपजाप्रो' योजना बनी, जिमसे कृषि सुधार के लिए काफ़ी प्रयत्न किए गए 
और शभ्राज भो देश को कच्चे क्‍्लौद्योयक माल एवं खाद्यान्न मैं भ्रात्म निर्भर बनाने के 
लिए राष्ट्रीय सरबार प्रयलज्ञील है। इससे सन्‌ १६३६ के बाद झौसत किसान की 
झाधथिक स्थिति भच्छी हो गई । 





उक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि १६ वी शताब्दी के प्रन्त तक कृपको की 
स्थिति विशेष सन्‍्तोपजनक नहीं थी । किध्ानों को झाथिक दशा गिरी हुई होने से तथा 
देश में सस्ते दर पर समुचित परिमाण में साख की सुविधा न होने से कृषि-उद्योग में 
पू'जी वितियोग का स्तर नीचा रहा । इससे किसानो को सदंव समुचित सिंचाई के साधनों 
का प्रभाव ही रहा तथा वे भूमि पर स्थाई सुधार करने भे भभमर्थ रहे । वर्षा की 
श्रनिश्चितदा से भारत को कुल कृपि भुमि मे केवल १६% पधिचित भूमि होगा हमारे 
कृषि उद्योग में पूजी शिनियोग के निम्न स्तर की भोर सक्ेत करता है। इसी दोप के 
कारण कृषि उद्योग एक भनिश्चित व्यवसाय है। पूंजी विनियोग के निम्न स्तर का 
दूसरा प्रभाव कृषि मे स्थायी सुधारों का अभाव है, जैसे--लेतो को सीमा-बद्धता तथा 
समुचित खाद का झभाव झादि | भारत की १६ वी झताब्दी की बत नीति का प्रमुख 
झज्ठ जज्ञल सफाई! (7020072589070ऋ) रहा है, गिससे भूमि का कठाब होता है 
तथा मर्भूमि पैदा होती है । इस झद्टुरद्गी नीति के फल झ्राज भी हमको स्पष्ट दिखाई 
देते है। तीसरे, पूंजी की कमी के काररा ही कृषि कार्यों की पद्धति एवं यन्त्रों मे 
किसी भी प्रतव्रार वा सुधार नही हो सका, क्योकि किसान प्रपने सोप्रित साधनों से 
आधुनिक हृपि यस्त्रों को भपनाने से प्रवमर्थ था पूंजी को कथी का चौथा प्रभाव 
हमारी पशु-सम्पत्ति पर हुम्ना । भारत में जहाँ कषि-ज्क्ति के लिए पशुध्रो का भ्रघिक 
उपयोग होता है वहाँ उनकी नस्ल (76९0) घुधारने के लिए कोई भी प्रयत्त किपान 
स्वय नही कर सकता भौर न सरकार ने ही १६ वो शताब्दी में ऐसे कोई प्रथत्त किए । 
इस स्थिति मे किसान को विवज्ञ हो कर अपनी जीविका कमाने के लिए काम करना 
पडा,.जिससे वह शारोरिक एवं भानसिक दृष्टि से उत्साहहीन एवं निराशावादी वन 
गया । ऐसी स्थितियों में कृषि भूमि भे विस्तार होते हुए भी यदि भारत की प्रति एकड़ 
उपज कम रही तो झाश्चय नहीं, क्योकि यह परिस्यिति वा दोप था किसान का नही । 
योजना काल-- 
परन्तु झाजकल भारत को राष्ट्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए जो 
विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित हो रहो है, उसे क्पि का उज्ज्वल भविष्य स्पष्ट प्रतीत 
होता है भौर हम कह सकते है कि दल का किसान वास्तव में भारत का भाग्य विधाता 
होगा । >््््िडिल 
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और पूरद्धि के नियमों द्वारा मुल्य निर्धारण होठे लगा है) यातायात के साधनों में दिन 
पर दिन उन्नति होने से मूल्य पर केवल स्थानीय परिस्थितियों का हो नही, वाह्य 
परिस्थितियों का थी प्रभाव पडता है । 

( ४ ) भुद्रा की प्रधानता--अग्रेजी राज्य की स्थापना होते ही मालगुजारी 
मुद्रा मे ली जाने लगी । इससे पुरानी रूढि को कुछ घक्का लगा, परन्तु वुछ दिनो के बाद 
मुद्रा में निश्चित लगाने भी रूढिगत हो गया श्रौर अ्रव सृत्य के चढने या गिरने का 
प्रभाव लगाते पर नहीं पड़ता भा, लेक्नि जन-सल्या की वृद्धि ओर भूमि को बढती हुईं 
माँग के फरस्वरूप किसानों में भी प्रतियोगिता भ्रा गई और लगाते मे वृद्धि होने लगी। 
यह सच है कि लखगान में इतनी ठीव्रगा से चढाव या उतार नही होता जितना मुल्य में 
होता है, फिर भी लगान रूढिगत न होकर प्रतियोगिता से प्रभावित होता है॥ तगरो 
में मकान के क्राये मे कमो-कभी प्रतियोगिता क्षा इतना परिणाम देखने मे झाता है 
कि किराया कई गुना बढ जाता है श्रौर कातून द्वार/ उसे रोरना भनिवाय॑ हो जाता 
है । किसानो का लगान भी भिन्न-भिन्न कानुनो द्वारा निश्चित किया गया, जिभसे 
जमीदार किसानो की प्रतियोगिता से लाभ उठा कर मनमाना लगान न बढा सके । 

सन्‌ १७५० के पश्चात्‌ इज्ललेड द्वारा भारतीय घन का प्रपहरण प्रारम्भ हो 
गया । जैसा कि सद्‌ १७६७ में माकिस सैलिसवेरी मे कहा या ; 'इड्जडलेड का प्रधाव 
उद्देश्य एशिया के उपनिवेश्यों से घन धाप्त करवा था, न कि उन्हे लाभ पहुँचाता ।/ 

सम्‌ १८४५८ तक भारत के कच्चे माल का नियति हो रहा था। भारत से हाथ 
के बने हुये सामाव का तिर्यात कम हो रहा था श्र इड्ढलेड से कपड़े भोर घानु के 
बर्तन स्रादि का ग्रायात वढ रहा था। इड्डलेंड की श्रौगनिवेशिक नीति भौर श्रोद्योगिक 
ज्ञाति के फलस्वरूप वस्तुप्रो के मूल्य मे छास न होइर भारत में निर्यात की प्रपेक्षा 
आ्रायात की माता बढ़ा दी गईं, जिससे हमारे देश का घत इड्धलेड जाने लगा। इस 
सम्रय भारत में पूंजी नही ग्रा रहो थी और देशी उद्योग घन्घों की भ्रवतति की गति 
इस प्रकार तोब थी कि सन्‌ १८७०-७५ के भास प्रास इस देश की झौद्योगिक दशा 
पतन की सीमा पर पहुँद गई थी | 

श्रद; १६ वी शताब्दी के ग्रारम्पर मे प्रचलित पुरानी ग्रथ॑ व्यवस्था, जो गाँव 
की प्रात्म निर्भरता पर झाघारित थी, विदेशी शक्तियों के सम्पक मे भ्राने से बदलते 
लगी । 


अध्याय ४ 
भारतीय कृषि (सत््‌ १८५७ के पूर्व एवं पश्चात) 


(एएमरंहफ वैट्टापंटपॉएएल 8०6०९ 6: 46687 285 7) 








“एपष्ट ई दि भारत दो थ्रायिक समस्या वी बृ्जी हृपि के मानदगड में पार और उपज राक्ति 
बड्नने में निहित दे, न कि इन्हें छेडकर बड़े पैमाने पर उद्योग के निर्माण में । कपड़ों की कय.- 
शक्ति में वृद्धि ही औदोगिक विकास के लिये एक सटढ शाधार प्रस्तुत कर सकेगी 7 
-+जी० डी० एच० बोल | 
“कृषि उद्योग भारत की दलित जातियों शरीर व्योगों में से एक हैं।” 
+-डॉं० बलाउस्टन । 


इृपि-इद्योग की प्रधानता भारत को अप व्यवस्था का प्रघान लक्षण है। कृपि-व्पयवस्वा 
ही भारत को सम्पुर्णं साथ सामग्री दया हमारे उद्योगों के लिए श्रधिक्तर कच्चा माल 
देती है। हाँ, गत बुछ वर्षों मे हमारी खाद्य निमरता_ दूसरे देझों के ग्रायात पर निर्भर 
हो गई, परन्तु त्रमणः भारत स्वय-निर्मरता बी ओर श्रग्रमर होता जा रहा है । छषि- 
प्रधान देश होते हुए भी भारत का यह उद्योग गिरी हुई दछ्या में है।# कृषि उद्योग की 
अनेक समस्याएं हैं, जो समुचित संगठन के अभ्रभाव को शोर सहेव करती हैं। इस 
समध्याप्रो वा विवेचन यथास्थान होगा ४ 

इस प्रध्याय का हेतु सन्‌ १८५७ के पूर्व एवं पश्च,त्‌ कृषि-उद्योग को स्थिति 
नौप्ती रही, यह देखने का है । इससे पूर्व हम यह स्पट करवा चाहते हैं कि इस प्रकार 
का भध्ययन तान्त्रिक दृष्टि से दोपपूर्शां है, क्योकि भारतोय दृषि को स्पष्टन: दो सामयिक 
भागो में नही बांदा जा सवा भोर न सत्‌ (८५७ के पूर्व एवं पश्चात्‌ की स्थिति 
बताने को कोई रेखाबद्ध विभाजन ही क्या जा सकता है ! यह वात पझन्‍्य देशों की 
प्रपेशा भारत के लिए विशेष रूप में लागू होती है, क्योंकि प्राचीन काल से भारत का 
प्रमुप व्यवसाय कृषि ही रहा है, इसलिए यदि हम १६ दीं झताद्दी के प्रारस्मिक वर्षो 
वी कृषि की स्थित्ति का प्रध्ययन करने के साय १६ वी थताब्दी के उत्तराद्ध' में कृषि 
उद्योग में शक्तिशात्री घटकों के कारण कीनसे एवं कंते परिवर्तत हुए, यह देखें तो 
समुचित होगा । । 
खन्‌ १६५७ के पूर्व कृपि - मे 

१६ वीं धद्ध-शतादद के पूर्वाद्ध/ में भारत को इृपि की स्थिति कौ विवेचना 
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में वातायात एवं सम्वादवाहन साथवी का सबसे पहिले विचार करना द्वोगा। क्योकि 
इन साधनों के विकाप्त एव उन्नति पर ही देश का आधिक एवं श्रौद्योगिक कलेवर 
निर्भर रहता है । श्रो० मॉरिसन ने कहा है ;---जत्र जन-य्राताग्रात श्रसम्झव हो तथा 
स्थलवाहक घीमे एवं अविश्वसनीय हो, उस दक्शा में त्िनिमय केवल उन्ही बस्लुप्रोज़क 
सीमित रहवा है जो मनुष्यों द्वारा एव जानवरों द्वारा सुगमता से ले जाये जाते हो।” १६ 
वी भद्ध' शताब्दी मे, ग्र्थात्‌ सन्‌ १६५० के पहिले भारत में जल-यातायात के थोड़े 
से भैसगिक साधन उपलब्ध थे, जैसे--गद्ला तथा सिन्‍ध नदी, लेकिन स्थल यातायात 
दोपपूर्णं था । सडर्कों यातायात के लिए दोपपुर्ण थी शोर उनकी बंही स्थिति थी, जो 
इंज्ललेंड की सड़कों क्रो १८ वी शताददी के प्रारम्भ मे थी।! समुचित सडको का लंग- 
भग प्रभाव था । मुगल झासको द्वारा बनाई गई कुछ सडक अ्रवश्य घो, परन्तु उनकी 
स्थिति विशेष सन्तोपप्रद नहीं थी श्लौर उत्त पर सर्देव डाकुय्यो एवं छुटेरो का भय बना 
रहता था। इस सह्ोणं एव ग्रस्तव्यस्त परिस्थिति के बारण भारत का प्रान्तरिक व्यापार 
नाम मात्र का था, जिसमे बाध्य हो कर ही जत-सख्या छोटे-छोटे भसम्बद्ध समुदायों में 
बेंट गई थी तथा बे प्रपनी झावश्यक्ता की पूर्ति अपने ध्मुदाय में ही कर लेते थे । दूसरे 
एब्दों में, गाँवों में आत्मनिभेरता घी । ऐसी स्थिति मे गाँवों की झास्म-निर्भरता का 
प्रभाव हमारे कृषि सगठन पर पड़े दिना न रह सका, जिसकी तिम्ने विशेषतायें थी 
(१) जनता के प्रत्येक समूह मे झथव्रा याँत मे एक हा प्रकार की फसलों 
की उपज ह्वोती थी । प्रत्येक गाँव को अपने साध्यान्न भपने गाँव में 
ही उपजाना प्रावश्यक था | इस कारण भूमि को उदबंरा शक्ति एवं 
उपयोगिता की उपेक्षा करते हुए प्रत्येक गाँव की भ्रधिकाश कृषि-मूमि 
खांद्ान्न वी फमलों के लिए काम में लाई जाती थो, जिससे उपज 
कम होती ची। 
किन्‍्ही भी विश्ेप स्थानों में कृवि-उत्पादन का मूल्य वहाँ की माँग एवं 
पूर्ति की स्यिति पर निर्भर रहने के कारण विभिन्न गावो में एक ही 
बरतु की कीमतों में ग्राश्वयंक्ारी अन्तर था। इतना ही नही, श्रपितु 
उसी गाँव मे समयानुतार कौमतों में ब्रन्तर भो बहुत अधिक रहता 
थां। वीमतो के इस भ्रत्तर एवं प्रनिश्चितता के कारण कृषि उद्योग 
दतरे में खानी नहीं था तथा जनता की खाद्य स्थिति में भी खतर- 
नाक प्रनिश्वितता थी | इसलेए श्राचीन भारत के इतिहास में भीषण 
एव विस्तृत श्रकालो का होना कोई हझ्ाइचर्य नहीं था, श्रपितु इृषि 
प्रकायथा का एक साधारण बक्षस था )) 
( ३ ) गांवों वी अत्म-निर्भरता एवं परिस्थिति-वश ग्रसम्बद्धता से ग्रामीण 
उद्योगो की सुरक्षा हुई तथा वे भविष्य मे भी जीवित रह सके ॥ इस 


(२ 
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कारण कृषि आय में होने वाले उतार-चढाव एवं भ्रमिश्चितता के 
परिणामों से ग्रामीणों की रक्षा हुई । 

(४) सीमित बाजार क्षेत्र होने से विनिमय माध्यम के लिए धातु मुद्रा की 
आ्रावशयकता प्रतीत नही हुई, क्योकि मादचव उस्राज का चरम लच्य 
प्रपनी झावश्यक माँगो को पति था। इस कारण खाद्याप्तों ने ही 
प्रधिकतर क्रय-विक्नय व्यवहारों मे विनिभय माध्यम की सुविधा दी, 
जिससे वस्तु विन्मिच-ही उस कल मनी विशेषता थी | मानव समाज के 
प्राधथ्रिक सम्बन्ध स्थिति एवं परम्परा से ही चलते थे, भाज को भाँति 

.परवियोगिता एवं झनुबन्धों से नहीं। « 

५) १६ वो शताब्दी के पूर्वाद्ध में कृषि उद्योग की उपरोक्त विश्वेषताप्रों 
के अतिरिक्त दूसरी गहत््वपूर्ो एवं उल्लेखनीय विशेषता राजनैतिक 
झस्थिरता के कारण कृषि-उद्योग वा ग्राथिक क्लेवर बहुत प्रभावित * 
हुप्रा, क्योकि ऋझूणा देने मे जनता सशक थी तथा उतके जोबन एवं 
धन सरफति नी सुरक्षा का समुचित अवन्य नही था ; बशर को दर 
अधिक होती थी, जिससे कृषि मे पू'जो का विनियोग बहुंत कम होता 
था और कृषि उद्योग को आवश्यक पूंजी नही मिलती थीं। कृषि पर 
दुर्यंभ एवं भंहगी सास सुविधाम्तो के भयानत्गा परिणामों की हम 
कल्पना ही नही कर सकते । 

(६ ) युद्दों की मधिकता, भकालों की झाकस्मिकता एवं प्रशिक्ता का गहरा 
पॉरशाम हमारे इप-उच्चोग पर विपरीत दिशा मे हुआ्रा । इन नैक्षगिक 
आपदाओ से जने संख्या की वृद्धि पर लौह नियन्त्रण रहा तथा भारतीय 
कृषि-ब लेवर प्रस्त-व्यस्त नही हुप्। । सारँध में, ययू १८५७ के पूर्व 
भारतोय कृषि को प्रवस्था स्थिर एवं पिछड़ी हुई दशा की प्रतीक थी । 


सन्‌ १८५७ फे बाद कृपि-- 

१६ वो झताब्दो के उत्तराष््' के प्रारम्भ्रिक दस वर्षों में भ्र्पाद ला डलहौजी 
के समय यातायात एवं सवादवाहन के साधनो में सुधार हुआ । इसका कारण १६ वी 
शताब्दो में इद्भुलेंड के सभी क्षेत्रों में-ओ्रदोगिक, कृषि एवं यातायात-क्रान्ति होना,पा, 
जिसका प्रयारे क्रमश अन्य देशों में हुआ । शत 452८ के पहिले बाड़ बे/क ने अपने झथर के पहिले वा अधिक ने झपने 
शासन-काल में उत्तरी भारत की सडको में सुधार किया, परन्तु यातायात एवं सवाद- 
वाहन में विशेष पंर्सितंद लाड डलहोजी के शाएन-वाल (सन्‌ १८४८ से १८४५४) में 
ही हुए, जितका-अ्भार-कृषि-उद्योग पर आर दक्ष । इस इस अवधि में केवल सठको में ही 
सुधार एवं विकास नही हुआ, बल्कि डावखानों का भी संगठन किया गया तथा त्तार 
व्यवस्था का झारम्म हुमा | इसी प्रकार सड़को के विकास एवं सुधार के लिये सार्वजनिक 
निर्माण विभाग (2, ५४, 30.) भी स्थापित क्या गया । सद्‌ १८६५७ के स्वादन्थ्य 
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बुद्ध [ जिसको झंग्र जो ने गदर कहा है ) के कारण अंग्रेज धासको को देश में राज- 
नैतिक सत्ता मजबूत रतने के लिए रेल के विस्तृत जाल को प्रादरयदता प्रतीत हुई । 
फलस्वरूप १६ वी छताब्दी के झनन्‍्त तक २५,००० मोल रेल-मार्ग तथा १,७३,००० 
मील स्थल मारे बनाए गये, जिसमे ३७,००० मील पक्की सडके तथा १,३६,००० मील 
बच्ची सडकें थी । इसी प्रकार सन्‌ १८६६ मे स्वेज नहंर खुल जाने से भारत मे जहाजी 
एवं बन्दरगांह की सुविधाग्रों मे भी सुधार हुमा ।* 

१६ वी श्रद्ध शताब्दी मे दूसरा उल्लेखनीय एवं महत्त्वगूर्ण परिवर्तन देश को 
राज्न॑तिक सत्ता का ईस्ट इन्डिया कम्पनों के हाथ में केन्द्रित होना घा। राजनैतिक 
सत्ता के के'द्रीयकरएा एवं यातायात सुविधाम्रो के सुधार तथा विकास के कारण देश 
में जतता झोर सम्पत्ति की पूर्ण सुरक्षा हो गई | इन दो बातो के कारण देश की पभय्य॑- 
व्यवस्था में ऐसे शक्तिशाली घटकों था प्रादुर्भाव हुआ, जिनसे हमारे हृपि उद्योग में 
महतत्त्वगूरां परिवतंन हुये । 

यातायात के साधनो के विकास के कारण हम्रारा विदेशी व्यापार बढ़ गया। 
भारतीय वच्चे माल के लिए विदेशों से भी मांग पाने लगी । व्यापार को वृद्धि के साथ 
ही रेल यातायात की सुविधाम्रो ने बगीचा उद्योग तथा बडे पैमाने के उद्योगों की प्राधु- 
निक ढम पर स्थापना होने मे बढावा दिया तथा भारत मे प्राधुनिक उद्योगों का विकास 
होने लगा । यातायात सुविषाझो के कारण गाँवों का एकाकीपन न४ हो गया, जिससे 
कृषि उत्पादन के सूल्यो मे होने वाले उतार-चढ्यव कम हो गये तथा विभिन्न बाजारों 
के मूल्यों में समानता रहने लगी ॥* 

इस परिवतेन का परिणाम इृपि के व्यवसायीकरण के रूप में हुमा, क्योंकि 
यातायात के साधनों में सुधार एवं विकास्न के साथ भारतीय गाँवों की पृथकता नह 
होकर उनका सम्बन्ध बाहरी विश्व से भो होने लगा। साथ ही व्यापारिक विस्तार फे 
बारण बाजारों का भी विवास होने लगा ॥ फलस्वरूप भारतीय विसान दें बल साद्यान्नो 
की ही उपज न करते हुए प्न्‍्य वस्तुओ्रो की भी उपज करने लगे, जितकी भ्रन्य बाजारों 
में माँग थी । इससे भारतीय कृषि उत्पादव लगभग विश्व के सभी देशो मे जाने लगा । 
कृषि के व्यवसायीकरण का दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण था भमरीकी गृह थ्रुढ, जो सन्‌ 
१८६३-६४, _के लगभग हुप्ला | इस युद्ध से भारतीय किसानो को यह ज्ञात हुमा कि 
पश्चिमी बाजारों के कितने पास थे भौर इसी कारण उनतो विदेशी बाजारों को महत्ता 
का ज्ञान हुप्ना ३ ग्रमरीकी गृह-युद्ध के कारण लकाश्ञायर की कपड़ -मिलों को रुई 
मिलना बन्द हो गया, इसलिए वे भारत एवं मिश्र पर रई वो पूति के लिए तिभेर हो 
गई । फलस्वरूप भारत का रुई का निर्यात वढ गया तथा वीमतें ऊँची होने से भारतीय 
किसानों एवं नियर्तिकर्त्ताओं मे काफी लाभ कमाये | इस अवधि मे रुई क्वी कीमत भी 
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२७ श्राने प्रति पॉंड (सन्‌ १८५६) से ११"४ झाते श्रति पोंड (सन्‌ १८६४) हो गई 
तथा स॑ई का निर्यात सत्‌ श्८श६ में ५,०६,६६५ याँटो से वढकर सब्‌ हृ८६४ में 
१३,६६,५१४ गाँठ हो गया । इस परिस्थिति के करण भी मिल्त-भिल्त प्रान्तो मे भूमि 
की उस झक्ति एवं छलदायु के झदुसार कृपि उपज का विशेषीकरण होने लगा, 
जिसका प्रिणाम इृषि-उद्योग को समृद्धि मे हुमा । 


इसी प्रकार पजाव, उत्तर-प्रदेश तया ग्रन्य राज्यों में सिंचाई की स्थिति में 
सुबार होने के कारण कृषि भूमि का भी विस्तार हो गया तया कृषि फसलो के विशेषी- 
करण को बुझवा मिला ( उदाहरणायं, बम्बई तथा सच्य-प्रदेश से रई, उत्तर प्रदेः 
एवं पंजाव मे हेहूँ ध्रादि । इस प्रकार कृषि का विश्येषीकररा हुआ तथा खाद्य फसलों के 
स्थान पर पटसन, यन्ना, दिसहन आदि प्रौद्योगिक फसलो की उपज की खेती को प्रधिक 
महत्व दिया गया । धिच।ई के राश्तो की उन्नति के साथ इन फंसलो की उपज बढने 
त्गी ! 8८4 

यातायात सुविधाश्ो के राथ प्रतियोशिता का बोलबाबा हुपा। फलस्वरूप 
जहाँ ह पे उत्पादन एवं उसके वितरण पर भच्छे परिणाम हुए, चहाँ कृषि कल्नेवर को 
प्रतिफोगिता के कारण गहरी चोट पहुंची, क्योकि प्रतियोगिता के कारण विदेशी 
[विज्लेपतः इड्लेड को) यन्त्र निमित माल भारत धाने लगा, गिम्॒सते प्रतियोगिता करने मे 
भारत के कुटीर-उद्योग प्रममर्थ थे। फलत: प्रतियोगिता एवं प्रन्य विदेशी प्रभावों के 
कारण यहो के कुटीौर-उद्योगो की अवदति होने लगी, जिप्तमे किसानो के सहायक 
उद्योगों के नप्ट होने के साथ हो कृषि पर जन-सल्ष्या का प्रभार बढने लगा, तथा 
कृषि सगठत का वलेवर बाधित हुप्ना । इसके अलावा नैधगिक भवरोधों (20578ए8 
(006८%5५) को तीजता कम हो जाने के कारण जन संख्या में वृद्धि होने लगी । भारत 
में इस प्रव्धि में संगठित उद्योभों का वित्रास होते हुए भी उसमें प्रतिरिक्त एव विस्पा- 
पित जन संस्था वो काम नहीं मिल सकता था | फलस्वरूप कृषि भूमि की तृप्णा बढ़ 
गई ठथा किसान भझ्पनी जीविका वमाने के हेतु कृपि-भूमि को प्रात्त करने के लिए 
इधर-उघर भटकने लगे | 

भारतीय सरकार की द्ृपि नीति इस भ्रवधि मे उपेक्षातृरं हो रहो + हाँ, कृषि 
कार्यो को देखरेख के लिए सब १६७० में एक आदी कप विभाग... (9फ०ल्‍ंगे 
-70ए४४०08४७॥ ०६ & 8707९) खोच्ा गया | यह सन्‌ १८७८ में बन्द कर 
दिया गया, जो सरकार की कूपे सम्बन्धी उपेक्षापूर्"ण नोति का परिचायत्र है। इस 
विभाग को_ बन्द, करने का श्रमुख कारण राज्य- सप्कारों के. उचित सहयोग का 
झगाव था... 

किसानों द्वारा कृषि योग्य मुमि वी अनवरत माँग के कारस भूमि को कीमतें 
बहने लगी तया जमीदारों की स्विति मजबूत हो गई, जिन्होंने इस परित्यिति का 
भ्च्चा लाभ उठाया । चेयान व्यदष्या में भी झासकझो हारा ऐसे अनेक परिवर्तत किये 





ब्द पु 


गये १ जिनसे क्रिसानो को दिसी भी प्रकार का लाभ न होते हुए उनसे मध्यस्थ पनपने 
लगे भ्ौर किसानों की अआ्राधिक दज्ा विग्इतो गई । 

कुटीर-उद्योगो की घवनति एवं अन्य उपरोक्त स्थिति वा महत्वपूर्ण अम्ाव 
हृषि मुमि पद पडा, क्योकि कुटीर-उद्योगो को विल्थावित जन सल्या के लिए कृपे के 
प्रलावा दूसरा कोई साधन न था | इसके अलावा भारतीय उत्तराधिकारी कानून भी 
दोपपूर्ण थे, जिससे कृपि भूमि का विभाजन ठुकडो मे होता गया, जो इघर-उघर विसरे 
हुए होते थे । फलस्वरूप ऐसे छोटे-छोटे एवं बिख्वरे हुए खेतों पर खेती करना प्रनाधिक 
हो गया । म 

अनाथिक इंपि सम्रठत के कारश किसानो की निर्भरता साहुकारो पर वढ़ गई, 
वबयोकि उनकी उपज गिर गई । इससे कृषि उद्योग में विशेष लाभ न रहा। फनत३ 
उनको प्रपने कृषि कार्यो के लिए हो नहीं, ग्रवितु प्रन्य कार्यों के लिए भी साहुफ़ारों से 
ऋण लेने पढ़े झोर साहकार यह एक ऐसा मृत है, जिसकी छाय! से बचना कठित है। 
बयोकि उसका मूलघन ब्याज के साथ बंटता जाता है । इस प्रवृत्ति को सम्पत्ति के 
व्यक्तिगत स्वत्त्वो की मान्यता से बल मिला, क्योकि कृषि भुम का हस्तातरण किसी 
भर व्यक्ति को भ्रवाधित हो सकता था । 

इस प्रकार सैंद्धान्तिव' दृष्टि से कृषि के व्यवसायीकरणा से किसानों को लाभ 
हुमा, यश कहा जा सकता है) परन्तु वास्तव मे कृषि व्यवसायीकरर्ा से बहुत कम 
लाभ हुआ, वयोकि हमारे यहाँ वी कृषि उपज की विक्रय प्रथा दोपपूर्णा थी और प्राज 
भी है तथा उसमे यातायात वी कठिनाइयों का सामना भी करना परडवा था । इसका 
परिणाम यह हुग्ना कि कृषि-भूमि का हस्तास्तरण किसानो से साहुशारों वो हुप्रा, जी 
कृषि से प्रतभिन्ञ थे । ५ 

सम्‌ १८७० में १८८० की श्रवधि में ग्रनेक राज्य प्रकाल से पीडिंत रहे, 
जिससे हरृषि व्यवसाम को गदरो चोट पहुँची,। इस परिस्थिति की जाँच के लिए सद्‌ 
१८८० की झ्काल जाच समिति ने सरकार से झनुरोध किया कि कृषि विभाग का काये 
पुनः प्रारम्भ किया जाय, परन्तु सेव्‌ १६८६ तक कृषि के सुधार के लिए कोई उत्लेख- 
सीय सरकारी बापंवाहो नही वी गई ॥* हां, किसानो वी ऋ-प्रश्तठा को दूर करने 
तथा उनको स्थायो हृषि-सुधार के लिए मु सुघार कातून (7,800 [7970ए8- 
7060६3 8०6, 588) तथा इषक ऋण-कातून (8 8प6परॉधप्रण४/8 0358 
&0०॥, 584) से हकावी ऋणो की सुविधायें दी जाने लगी | परन्तु ऋण देने को 
ये प्रधाये इतनी दोपप्रुर्णं थी क्रि इनसे क्रिसानो को बहुत कमर लाभ हुप्ला, वयोंकि इन 
ऋणो के सम्वस्ध में अनेक जिलो के क्सानों को तो जानकारी मा नही दी गई थी। 
इस प्रकार सन्‌ १८६५ तक किसानों की ग्राथिक स्थिति में ब/त हो कम परिवतंन हुए । 





. लगान व्यवस्था का विवेचन आगे किया गया है। 
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कृषि परिवर्तन घुग-- 

सन्‌ १८९५ डे सन्‌ (६१४ के बीत वय में कृषि झवस्था में महत्ववूररं परि- 
बर्तन हुए । इस कारण इस युग को कृषि परिवर्तन बुय (पपथषाडाधणा व औएप- 
6ए0५७) कहते हैं । इन परिव्तंनों का निश्चित विकास क्रम सश्नेप में देना कठिन हैं, 
परन्तु इस युग में निम्न प्रमुख परिवर्तन हुए ३-- 

(१) फसलों को उगाते समय उतके व्यावसायिक महत्त्त कीओर अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा 

(२) किसानो को फतलो का व्यावसायिक महत्त्व पनुभव होते ही उन्होने 
कृष भूमि का खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें उगाने मे उचित वित- 
रण किया । 

(३) हिसानो की भ्राथिक स्थिति मे पर्याक्ष सुधार हुपा ).०४ 

(४ ) यातायात साथनों के विक्रम के कारण किसावो को कृपि उदादन 
विभिन्न बाजारों में बेचना भ्रधिक सुविधाजनक हो गया। 

(५) इस झवधि में जन-सख्या में काफी दृद्धि हुई, परन्तु देश में ऐसे उद्योग- 
घन्धो की फ्रमी थी, जिनसे इंस जन सख्या को काम मिलता । फलतः 
जन-मंख्या का प्रभार कृषि भूमि पर बढ़ गया तथा भूमि का छोटे छोटे 
एवं बिखरे हुए खेतों में विभाजन हो गया । में विभाजन हो गया ॥ शोझा 

(६ ) हषि भूमि को माँग बढने के कारण कृषि भूमि को कोमतें बढ गई 
तथा ह्हश-पस्तता के कारश उनका हस्ताग्तरण गैर कृषिकों मे हो 
गया। ये लोग इस भुभ को झनेझ किसानो में खेवी के लिए बाॉँटने 

थे, जिसमे उन्हे अधिक लगान मिलता था। 

(७ ) भारत प्रमुख रूप से कच्ने माल का निर्यात करने वाला देश बन गया, 
क्द्योकि जहां पहिले कच्चा माल केवल देशी कुटोर-घन्घों को प्रति के 
लिए ही उगाया जाता था, वहाँ कुटोर-उद्योगो की प्रववति से तथा 
विदेशी सम्पर्क से वह निर्यात के लिए उगाया जाने लगा। 

सन्‌ १६१४ से सन्‌ १६३६ तक कृषि की स्थिति मे कोई उल्लेखनीय परिवतंन 

नहों हुए, क्योकि सन्‌ १६१८-१६ के भीपण भकाल मे किसानो _की, कमर तोड़े दो 
औौर देश में साथान्नो की कमी हो गई। सन्‌ १६२०-२१ में गलले की कमी के कारण 
खाद्यान्न को कीमतें बढ गई । इसलिए सद्‌ १६२७ तक लगभग कृषि उपज मुल्य 
ऊँचे हो रहे। सन्‌ १६२७ में विनिमय दर में परिवर्तन से कृषि उपज फीमतें फिए 
गिरने लगी तथा सद्‌ १६२६ में भाविक मन्दी झा गई, जो सन्‌ १६३३१ तक रही। 
इस मन्दी में विसानो को भवड्ढर सत्त्ट का सामना करना पड़ा भौर उत को ऋणश-मध्तता 
बढ गई । यह्‌ स्थिति सन्‌ १६३६ तक रही । 
भाग्म्राबविज्धु ४ 


हे 
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सम्‌'| &३६ मे द्वितोय विश्व युद्ध आरम्भ होने तथा कृषि उपज के मूल्य बढ 
जाने से किसानो को काफी लाभ हुआ भौर उनका ऋणा प्रभार भी कमर हो गया। 
सन्‌ १६४३ से देश में ध्न्न घान्यो की कमी के कारण उपज बढाने के लिए “भ्धिक 
अन्न उपजाओो' योजना बनी, जिससे कृषि सुधार के लिए काफ़ी प्रयत्न किए गए 
और श्राज भो देश को कच्चे झोदयोगिक माल एवं खाद्यान्न मैं भात्म निर्भर बनाने के 
लिए राष्ट्रीय सरकार प्रयत्नशील है। इससे सन्‌ १६३६ के बाद झौसत किसान को 
झाधिक स्थिति भच्छी हो गई ॥ 





चक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि १६ थी शवाब्दी के क्‍्रग्त तक कृषकों को 
स्थिति विशेष सम्तोपजनक नही थी । किक्षानों को झ्राधिक दश्चा पिरी हुई होने से तथा 
देश मे सस्ते दर पर समुचित परिभाण में साख्र की सुविधा न होने से कृषि-उद्योग में 
पू'जी विनियोग का स्तर नीचा रहा । इससे किसानों को सेव समुच्चित धिचाई के साधनों 
का प्रभाव ही रहा तथा वे भ्ृभि पर स्थाई सुधार करने भे ग्रसमथे रहे। वर्षा की 
अ्रनिश्चितता से भारत को कुल कृषि भूमि मे केवल १६% घिचित भूमि होना हमारे 
कृषि उद्योग में पूजी विनियोग के निम्न स्तर को भोर सकेत करता है । इसी दोप के 
कारण कृषि उद्योग एक भनिश्चित व्यवसाय है। पूंजी विनियोग के निम्न स्तर का 
दूसरा प्रभाव कृषि में स्थायी सुधारों का अभाव है, जैसे--छेतो को; सीमा*बद्धता तथा 
समुचित खाद का प्रभाव झादि | भारत की १६ वी झताव्दी की बत नीति का प्रमुख 
झद्ठ जड्ञल सफाई! (722/072845870फ) रहा है, जिससे भूमि का कटाव होता है 
तथा मझुभूमि पैदा होती है । इस अंदुरदर्शो नोति के फल भ्रॉज भी हमको स्पष्ट दिखाई 
देते है । तीसरे, पूंजी की कमी के कारण ही कृषि कार्यों की पद्धति एवं यन्‍्त्रों मे 
किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो सका, क्योकि किसान अपने सीमित साधनों से 
भझाधुनिक कृषि यम्त्रो को अपनाने से प्रवमर्थ था | पूंजी को कभी का चौथा प्रभाव 
हमारी पशु-सम्पत्ति पर हुग्ना । भारत में जहाँ कृषि-क्षक्ति के लिए पशुध्रो का भ्रधिक 
उपयोग होता है वहाँ उनकी नस्ल (]36९0) सुधा रने के लिए कोई भी प्रयत्न कितान, 
स्वय नही कर सकता झौर न सरकार ने हो १६ वो शताब्दी में ऐसे कोई प्रथत्न किए । 
इस स्थिति मे किसान को विवश्ञ हो कर अपनी जीविका कमाने के लिए काम करना 
पडा,.जिप्तसे वह शारोरिक एवं भावसिक्त दृष्टि से उत्ताहहीन एवं विराशावादी वन 
गया । ऐसी स्थितियों में कृषि भूमि मे विस्तार होते हुए भी यदि भारत की प्रति एकड़ 
उपज कम रही तो झ्ाश्चयं नही, क्योकि यह परिस्यिति वा दोप था किसान का नही | 
योजना काल-- 

परन्तु आजकल भारत को राष्ट्रीय सरकार द्वादा ग्रामीण विकास के लिए जो 
विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित हो रहो है, उनसे ऋषि का उज्ज्जल भविष्य स्पष्ट प्रतीत 
होता हैं भौर हम कह सकते है कि कल का किसान वास्तव में भारत का भाग्य विघाता 
होगा । नह्ज्त्क््त््ज्स्ल्क्ड्कक््ह्लज 


[ हर 


मारतीय कूृपि को बनमान दशा-- 

भारत की ८२८ प्रत्िधत जन-संख्या प्रत्यक्ष रूय से खेती पर लिर्मर है, इसो_ 
मे कृषि वा मद्दत््व स्पष्ट है । गाँत्रों में कियानों के गतिरिक खेत-मजदूर, बटुई, सुहार 
इत्यादि घ कारीयर हैं, खेठी प्र निर्मर रहते हैं। संसार में चीन के भतिरिक्त प्रन्य 
डिसी भी देश में इतने भ्रधिक मनुष्य खेती पर तिर्मर नहीं हैं । यदि छित्तों वर्ष वर्षा 
की बमी से अभ्रववा धन्य प्राइतिक कारणों से फवसे नष्ट हो छाठो हैं दो भारठ का 
प्राधित्र ढांचा हिन जाग है। फसलों के नष्ट हो जाते से कृषि निर्यात्र कम हो दाते हैं 
किसान के पास रुपया नहीं होता । इसी दारण वह विदेशों से भाने वाल्रा माल तथा 
भारठीय मिलों में तैयार झाल को खेद नहीं सकता | दूसरे भब्दों में, भारतद्प वा 
व्यापार बम हो जाता है ग्योर उद्योग-घन्ये शियिल पड़ जाते £ ठथा सरदार को पूरी 
मालगुजारी नहीं मिलती । रेजों को दुस मास ढोने के लिए मिलता है तथा डिस्तान 
मेले झौर यात्राधों को कस जाते है, जिससे घाटा होता है ! इससे स्पष्ट है कि देश का 
सम्पूर्ण टाँचा खेती पर ही निर्मर है | 

जिम्न उद्योग पर देश को लगमग ठोन-चौधाई जत-संख्या निर्भर है, दसतरी 
दा प्रन्यन्त पिरी हुई है ) भारतदर्ष में मिन्न-मिन्न फसलों को प्रति एकड़ पैदावार 
प्रन्य देशों की प्रपेक्षा बहुत ही बम है ४. 
५ खत (६३० की मनन्‍्दीं के ग्रवसाद के पशचात्‌ ठथा सन्‌ (६३३ के प्रशचात 
जन-संख्या में वृद्धि के कारण देश में खाद्य-स्थिठि वड़ो शोचनोय हो गई थी। इसके 
पश्चात्‌ द्रह्मा के अलग हो जाने से यह समस्या ओर कठित हो गई । दिदीय महादुद्ध ने 
ठो खाधय-संकट दही उपल्यित कर दिया। फलस्वस्थ लग्रातार १०-१२ साल तक 
देशवाध़ियों वो खाद्य-नियन्तरा का सामना वरना पड़ा और कई स्थानों पर ठो- हमिल्ल 
को म्रमस्या उत्पन्न हुई, डिम्तु सम्मबत: विप्रक्तियों का ग्रन्ठ नहीं हुप्रा था। देश के 
विभाजन ने देश को झर्य-ब्यवस्था को टांग ठोड़ हो, क्‍योंकि पंजाव भोर पिन्य के 
उपजांऊ भाग पाजिस्वान में चले गये झौर दिप्त्यापितों के कारण देश में श्वाद्य सकट 
झा यया । स्ववन्त्र सारठ के सम्मुख इस क्षेत्र में एक विधम प्ररिस्यिति थी, किस्तु 
भारत सरबार ने बढ़े म्तर्जठा ठया दूरदर्शवा से काम लिया। गत वर्षोंसे हृप 
विकास के दिये निम्द कार्य हुये है, झिनका यथास्थान विवेचन होगा । 

(१) प्रथम, हितीय एवं तृतीय पंच-वर्षीय बोजना--जिसके प्रस्ठर्गत 
खाद्य-सामग्री तथा कच्चे मात के उत्तादन पर विशेष जोर दिया यया है ॥ 

प्रधम पंच-वर्षीय योजना में हृपि के विज्यम्न को स्र्दोच्च प्राथमिकठा दो गई 
खाद्यान्न एवं बच्चे माल के उत्पादन पर विभेष दल था। इसमें पर्यातत सफ़दलता मित्ठी । 
फतस्वल्प भारत सरदार ने इृपि नीठि सम्बन्धी नीति की घोषणा को, जो निम्न 
बादों पर भाषारित है :-- 

(१) इृषि उपज के सूल्यों का समुचित सदर बनाए रखता । 

(२) इंपि उपज के हेतु विक्षय, सण्डार एवं साख मुविधाप्नों का प्रायोजन । 

















श्र ] 


( ३ ) भूमि सुधार जिसमे कृषि को अधिक कार्यद्षम बनाने का प्रतोभन 
एवं सामाजिक स्याय प्रदान करने की दृष्टि से कृषि उद्योग के पुनर्गठन का भी 
समावेश है । दे 

इन उद्देश्यों को लेकर ही दूसरी योजना में कृषि नियोजन का निम्न आधार 
अपनाया गया था :-- जनरल 

( १ ) भरूमि-उपयोग का नियोजन । 

(२ ) प्रत्पफालीन एवं दीघंकालीन उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण | 

( ३ ) विकास कार्यक्रम एवं सरकारी सहायता को उत्पादन लक्ष्य एवं भूमि- 
उपयोग नियोजन के साथ सम्बन्धित करना, तथा 

(४ ) समुचित मूल्य नीति का नि्धरिण । 

जहां प्रथम योजना में साधान्न एवं उत्पादन पर विश्येप घल्ल दिया गया था वहाँ 
दूसरी योजना में हृषि भ्रथ व्यवस्था के विभिन्न झड्ञो के विकास पर पर्याप्त बल दिया 
गया है । इससे कृरपि उद्योग सुहृद श्राघार पर सगठित होकर यढतो हुई जन सस्या एवं 
भौद्योगिक विकास के हेतु खाद्यान्न एव श्रौद्योगिक कच्चे माल वो प्रृति करने मे सफल 
हो सकेगा । 

(२) अ्रधिक अन्न उपजाओं श्रान्दोलन--इस प्रान्दोलन का श्रोगशेशु 
सत १६४३ में किया गया ।” इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य 
सरकारों की निश्चित बोजनाम्ो को सहायता दी गई | इनमें कुए, तालाव, छोटे बाँघ, 
चलकूप एवं नहरो वा निर्माण एवं दुरुती, खाद एवं बीजों के वितरण का समावेद्य 
होता है । इसी दृष्टि से वेन्द्रोप रसायनिक खाद्य कोप (00॥॥79]) 8:02९7 
]700]) वा निर्माण हुआ है, जहा से प्रमोनियम सत्फ्ेट क्षा समान वीमतो पर हृपकों 
को वितरण होता है । 

( ३ ) चावल उत्पादन का जापानी ढज्भ--उक्त भ्रान्दोलन के प्रस्तगंत 
सन्‌ १६४३ से चावल के हेतु जापानी पद्धति का उपयोग भ्रारम्भ किया गया | फल- / 
स्वरूप चावल वा कृपि क्षेत्र सन्‌ १६४३-५४ के ४०२ लाख एक्ड से सन्‌ १६५६-५७ 
में २३९०४ लाख एकड तथा चावल प्रत्ति एकड़ औसत उत्पादन १३९३३ मन से 

१६०६ मन हो गया। हर 

(४ ) भूमि का कृपिकरण एव केन्द्रीय ट्ेंकटर सगठन (प्ौ8०॥०728- 
ध०ा)--वेत्रार एवं कॉँसपुक्त मूमि का कृषिकर ख करने के लिए केन्द्रीय ट्रेव्टर सगठन 
स्थः 'वित हुआ, जिसके प्राप्त ग्रारम्भिक ग्रवस्‍्था में २०० ट्रैक्टर थे तथः सम १६५१ में 
२४० नए ट्रैंवटर खरीदे गये । इस कायज्नम के अन्तर्गत प्रथम पच-वर्षीय योजना मे 
१०"८४ लाख एक्ड भूमि का केन्द्रीय ट्रैवटर सगठन द्वारा त्या १७ लाख एक्ड भूमि 


१. देसिए खाद्य समस्‍या! अध्याय 
2. [0809--4953. श 
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का शज्य ट्रैवटर संगठनों द्वारा कृषिंकरण किया यया। सब १६५७-५८ के मस्त में 
केत्रीय ट्रैंवटर सगठन द्वारा कुल १६ लाल एकड भूमि कृषि के प्रन्तंत लाई गई तथा 
झासाम प्रौर मध्य-प्रदेश में श्रमशः २,३८७ शोर २६,८८८ एवंड भूमि जगल की 
वीक किक सकल 

सफाई की गई | 

(४ ) भूदान एटं ग्रामदान झान्दोलन--पअ्रनुमान है कि देश में ४५ लाख 
भुमिहीन हृपि मजदूर हैं, जिनके लिए जमीदारो उन्मूलन के दाद भो कोई भ्ाज्ा किरण 
नही थी । इस हेतु भाचार्य वितोत्रा भावे ने मुदात झाग्दोलन भारम्म किया और उसी 
का विस्तृत रूप ग्रामदान भ्ान्दोलन है | इस कार्य में विभोवाजी को काफी सफचता 
मिली है तथा इस श्रान्दोलन_को झांसवीय एवं राजनंतिक समर्थन भी है। क्योकि इस 
भ्रा दोलन मे रजिनेतिक झग्रख/डेवाजी के लिए कोई स्थान नहीं है) “ग्राम प्रान्दोलन 
के भ्न्तगंत ४,३२० याँव मिले हैं, जहां एक पशहोन, सजीव भोर सक्तिय लोकतत्व 
स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ।”* इसी प्रकार भुद्ाात झारदोचत में 
दिसम्बर सन्‌ १६५७ तक ४३,८१,८७१ एकड भृभि प्राप्त हुई, जिसमे से ६,५४,६४१ 
एक्ड भूमि का वितरण किया गया है।* इस झआन्दोतन की सफलता इसी बात से 
प्रमाणित होती है कि सरकारी तौर पर आमदान झान्दोलन तथा सामुदायिक विकास 
भान्दोलन को सम्बन्धित करने की योजना बन छुकी है, जो दूसरी योजना काल में 
प्रयोगात्मक रूप में कार्यान्वित हो रही है ।२ 

(६) भूरक्षण (80] 0०४४शए५४४०७)--भूमि के कठाव एवं रेगिस्तान 
के विस्तार वी समस्या का हल वरने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रोय म्‌रक्षण सभा 
को स्थापना को है । इस सभा ने सन्‌ १६५३ से भूमि-क्टाव रोकने एवं मिट्टी के 
पृथकरण को समस्या (80 809]9839) के हल का काये प्रारम्भ किया। सभा के 

' भ्न्तगंत देहराइुन, कोटा, वेल्लरी, उठक्मण्ड तथा, वसाड़ मे खोज, परीक्षण एवं प्रयोग 

केन्द्र हैं। इसके प्रचावा जोधपुर में रेगिस्तान जगलीकरण (8070४ 0॥) 
स्टेशन है, जहाँ पर रेगिस्तान का प्रसार रोकने एवं भूमिक्त्टाव सम्बन्धी समस्याप्रो का * 
प्रध्ययत होता है। सन्‌ १६१६-५७ मे इसके अन्तर्गत प्रयोग एवं खोज के हेतु दो उप 
स्टेशन चण्डीगढ़ एवं ग्ागरा में स्थापित किये गये हैं ) 

इन विविध प्रयलो से भ?रत को कृषि उद्योग ब्रमशः उन्नति कर रहा है। 
_7 ॥ अदानायज्ञर रध-ज्य5, पृष्ठ ३ 

३, भूदान-यज्ञ १४-३-४८, पृष्ठ १११ 


रे. यैलवाल ग्रामदान सम्मेलन सितम्बर, १६५७ तया सामुदायिक विकास सम्मेलन 
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इस प्रत्रार कृषि-उत्पादन का सूचनाक जो सन्‌ १६५५-५६ मे ११५*६ था वह 
सन्‌ १६५६-५७ में १२३६ तथा सव्‌ १६५८-५६ में १३१९० हो गया, जो कृषि की 
प्रगति का परिचायक है ॥ 
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अध्याय ६ 
भारतीय कृषि की समस्याएँ 


(28तं८णॉ।एरर्ण 77%करलिफा३ 03] फवार) 








+“भारतीय इर्वप्र की समरयाओं का कारण कपक का ऋशान आर निरचरता न होते हुए: और निरचरता न होते हुए वे 
बट्रिन पररिर्िथात परिर्थितियाँ हैं [उनमें उसे श्र उसे '्रपना उद्योग वरना पडता है। भारतीय #पर्क को कष्टमय 


गयूति का कारण-सय कसिताइण है. मनोवेजानिक नही? 











“भरत एक सम्पप्न देश है, जिसमें विन शर्त अदा ढक यह कहावत भारत पर 
पूर्णतः लागू होती है। भारत को भूमि उरजाऊ है भोर जलवायु सेती केः लिए अ्रमुकूतत 
होने हुये भी भारत में कृषि उद्योग वी दशा भ्च्छी नहीं है। भ्रन्य देशों वी तुलना में 
यहाँ वी प्रति एकड़ उपज बहुत हो कम है :--१ 
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भारत में प्रति एकड़ उपज ही प्रन्य देशो वी तुलना में कम नही प्रपितु विभिन्न 
रा््यों बी प्रति एक्ड उपज में भी मिप्नता है तथा प्रति वर्ष इसमें मिन्नता रहतो है ॥९ 
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बीच श्रकसर दूसरे व्यक्तियों के खेत प्रा जाने से प्रायः लडाई-भगड़े होते रहते हैं । 
कभी-कभी पडोसियों के पद्मु फसलो को रौंद डालते हैं | इन्ही कारणों से गरौब किसान 
अपने खेतों से अच्छी फसल के रूप मे पूरा फायदा नहीं उठा सकता, श्रतः खेतो की 
फसल कम हो जाती है | 

(२) कम आय--खेत़ो के छोटे होने के कारण किसानो को झाय भी 
कम होती है । सैंन्ट्रल वेकिय जाँच कमेटी के झनुस्ार--“भारतीय किसान की भौछत 
झामदनी लगभग ४२ रुपये प्रति दर्प है। फलस्वरूप उसे अपनी जमीन झौर घर वार 
बेचने के लिए बाध्य होना पडता है । इसी कारण प्रच्छी फुमल होने पर भी किसान 
ऋणश ग्रस्त रहते है ।”' सरकारी रिपोर्टों के प्रनुतार सन्‌ १६११ में किसानो पर कुल 
कर्जा ३०० करोड रुपये, सन्‌ १६२६ में ५३३ करोड रु०, सन्‌ १६३१ में ६०० करोड 
रुपये श्रोर सन्‌ १६३७ मे यह १,००० करोड रुपये तक बढ़ गया था। इस प्रकार 
उसका क्जें बराबर बढता ही गया । ऋण का बोक लदा हुआ होने के कारण! किसान 
जब ऋण छुकाने मे असमर्थ हो जाता है तो उसे साहुझर के यहाँ ग्रुमामी को जिन्दगी 
बितानी पड़ती है | बस्बई, मद्रास, विहार, उड़ीसा श्रोर भासाम में इस तरह की गुलामी 
प्रथा मौज़द है । 

वास्तव में भारतीय किसान इसलिये खेतों नहीं करता कि उसे कुछ पग्राधिक 
लाभ हो, बल्कि इसलिये कि उसे पेट भर भोजन मिल सके। खेनी से मिलने वाली 
झ्ामदनी प्रति व्यक्ति बहुत कम है । भारतीय किसान की वापिक झाय सन्‌ १६३१०३२ 
में ५१), सन्‌ १६३७-३८ में ४७) और सन्‌ १६४२-४३ में ६१) घो, कित्तु यह 
श्राप विदेशी क्सिानों के मुकाबले में ( जो ६५ पोण्ड>5 १,४२५ रु० ) विलकुल 
नगण्प सी प्रतीत होती है । भारतोय क्सिन प्रति एकड से बहुत ही कम गाय प्राप्त 
करता है । औम॑त रूप से एक एकड से उप्ते ३) रु० मिलते हैं, जबकि बेत्जियम, 
तीदरलेड, स्विटजरतेड प्रादि देशो में १२ प्रॉंड से १५ प्रोड, डेनमार् में ६ से १२ 
पड, जमेनी, फ्रास्त और इजड्धलेड में ६ से ६ पौंड तथा रूमानिण, प्रलवेनिया घोर 
गूगोस्लेवेकिया में हे पौड प्रामदनी होती है । इतनी कम आमदनी वाले किसान से यह 
भाज्ा नही की जा सकती कि वह अपनी खेती में सुधार करने की कोशिश करे ॥ भला 
जब किसान भ्रपना पेट नही भर सकता तो खेठो को क़िस्त प्रकार उवंरा बता सकता 
है। इसलिए सबसे पहले उसकी आधिक दशा शौर रहन-सहन के दर्जे को सुधारा जाय 
तो स्वय हो खेती वी दर्चा सुधर जावेगी $ 

(३ ) कृषक की ऋखाग्रस्तता--कर्ज बढने का एक मुख्य कारण यहें भी 
है कि भारत के किसानो को खेती के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पडता है । कभी 
अत्यधिक वर्पा के कारण या बाढ़ झा जाने से खेती न४ हो जाती है, तो कभो उसके 
बेल मर जाते है या प्रनाज की दर गिर जाने से उसे हानि होती है ॥ कभी-कभी उसे 
अपने दाल बच्चो की दादी के लिए साहाकर से अधिक ब्याज पर रुपया कर्ज पर लेवा 
पड़ता है । कभी त्यौह्वारो पर या मौत पर अपने पुरखो का श्राद्, कथा श्थवा प्न्य 


[१५६ 


धामिक कार्यों के लिए उसे रुपयो की प्रावश्यकता पड़तो है। ऐसी स्थिति में उमे 
भपना खेत गिरवी रस कर वर्ज पर रुपया लेना पडता है। इस प्रकार किसान की 
गांढी कमाई का रुपया जमीदार भ्रौर साहूत़ार खा जाते हैं तथा कुछ वकीलों की जेबों 
में भी पहुँच जाता है / जैसे--जमोदार ८%८, वकील श्ादि २%, साहुकार १५॥७ 
रैयत, ३२%५। 


जहाँ एक बार ऋरा लेना युरू हुमा कि वह पीढो दर पीढो बढ़ता हो जाता 
है। सन्‌ १६६६ के कृषि कमीशन के झब्दों में--“भारतीय किसान ऋण मे जन्म 
लेता है भौर ऋण मे ही मरता है तथा ऋण्प को भावी पीडियो के बिए छोड़ जाता 
है। यह ऋण पीढी दर पीढी बढता हो रहता है ४” गरीबी भोर ऋण-प्रस्तता के 
कारण किसान अपने खेतो को भली प्रक्रार सेवा नही क्र सकता भौर न वह खेतो की 
पैदावार बढाने के लिए ही कुछ कर सकता है, जिससे खेतों की पैदावार दिन प्रति 
दिन कम होती जा रहो है । 


(४ ) खेतों को पर्याप्त वनस्पति खाद नहीं मिलती--भारत की सुमि की 
उपरा-ध्रक्ति बिलकुल हो गिर गई है । इसका मुख्य कारण वनस्पति खाद की कमी 
है । कृषि सम्बन्धो वैज्ञानिकों का मत है कि यहाँ की भूमि की उत्पादन शक्ति इतनी 
गिर गई है कि इससे भ्धिक अब गिर भो नहीं सकती । जद्र कोई फसल छिसी भूमि 
में बोई जाती है तो वह उस भूमि से कुछ निश्चित भ्रश ख्रीच लेती है, जैसे --नाइट्रोगन 
या लवण झ्रादि। भूमि से इन अंशो की कमी होने से उसक्तो उ्व॑रा-शक्ति कम हो जाती 
है, इसलिए इस क्षति की यूति करने के लिये खाद को प्रावश्यक्रता है । जितनी पुरानी 
भूमि है, उत्तनी हो उसमे भ्रधिक खाद देना श्रावश्यक है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति 
बढ़े | कभोी-कभो तो उत्तम खांद से ५% उत्पत्ति भे वृद्धि हो जाती है | गहरी खेती में 
तथा एक भूमि मे एक ही वर्ष में कई फमलें उत्पन्न करने के लिये खाद देना प्रावश्यक 
हो जाता है। भारत के कई स्थानों से तो तीन फसलें उगाई जाती हैं, जहाँ खाद 
देना प्रावश्यक होता है । 

स्ाद कई प्रकार की होती है :- योबर, कम्पोस्ट, मल-मूल, खली, रसायनिक 
एवं हरी खाद । भारत मे ये सभी प्रकार की खायें उपलब्ध हैं, परन्तु उतका सदुपयोय 
नही होता । क्योकि खाद देने का तरीका ठीक नहीं है। साधारणतः खाद का ढेर 
खेठो मे कर दिया जाता है, जिसका २३%, अंश वर्षा, हवा एवं घृप से न& हो जाता 
है । फलतः झन्न भौर धन का झ्प-ब्यय होता है । 

गोबर अथवा पशुओं का मल-मूत्र एक मॉलिक खाद है, जिसे ईघन की कमी 
के कारण जला दिला जाता है । डॉ० वाल्कर के झनुसार--कुल गोबर का ४०%, 
खाई देने प्रें, ४०% जलाने में तथा २०% भनुचित तरीके से मह होते में फार * 
भाठा है ए! पशुझ्रो का मुत्र तो साघारणतः व्यथं ही जाता है, क्योंकि उसके उपयोग 
के लिए कोई भो प्रयत्त नहीं होता । 
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चाहिए । इस सम्बन्ध में चीन और जापान से को किया जाता है वह भारतीय किसानों 
के लिए स्ंधा श्रनुकरणीय है । वहाँ खाद की कमी को पूर्ण करने के हेतु- पेड पोधों 
की पत्तियाँ, उनकी थासायें, घास, चियड़े, अ्रन्य सडे गले पदार्थ, राख, चूना प्रादि 
सभी प्राप्य वस्तुयें खाद धनाने के काम में लाई जाती है। भारत में भी इस प्रकार का 
प्रयत्न होना चाहिए कि जो खाद बनाई जावे उसका वितरण म्युनितर्पैल्टियो, ग्राम 
परचायतो प्रौर सरकारी समितियों द्वारा हो ॥ 
द कृषि के लिए उन्नत किस्मो की फसलो को अपनाना चाहिए ६ उदाहरश के 
लिए, अमेरिका में श्रव तक गेहूँ की ५० नई जातियाँ निकाली गई हैं, जो बीमारियों, 
प्मुप्रो, झनाडृष्टि श्रयवा सर्दों के कोहरे के झ्न्तर से मुक्त हैं। इस उन्नत जाति के 
बोने मे वहां पिछले ४ वर्षों मे ( सन्‌ १६४२-४६ ) ५,००० लाख टन दुशल की वृद्धि 
हुई है । सर रसल व कहना है कि उन्नत बीजों द्वारा पैदावार में कम से कम ह० 
प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है। भारत मे गेहूं, गन्ना, चावल्न शोर कपास की कुछ 
सुप्रसिद्ध उन्नत जातियो को विस्तृत रूप से सफलतापूबंक भ्रपनाना भी यह भ्रकट करता 
है कि श्रन्य फसलों में भी इस्त प्रकार के परिवतंनो की सम्भावना: हैं । 

विशेष जाति का चुनाव करते समय कैबल उपज प्राध्ति का ही नहीं बल्कि 
रोग, भनावृष्टि तथा बाद सहन करने की प्रदृत्तियो पर भी विचार करता चाहिए॥ 
ऐसा भ्रतुमान है कि उन्नत जाति के बीजों को बोने से गेहूँ, चावल व जूट की पैदावार 
में भौसतन २ मन को वृद्धि हुई है । इस प्रकार ज्वार व बाजरा में १ मन, मूंगफली मे 
१*७५ मन, बिनौला में ०*५ मन तथा गन्ने मे ९०० मन की वृद्धि हुई है ; 


कोड़ों व पश्चओं से फसल का बचाव-- 

वर्तमान समय से श्नेकानेक कीडों, चिडियो, टिडियो, दीमक प्रथवां पशुओं 
द्वारा भी हमारी फसल में कमी हो रही हैं, प्रतः इतको रोकने के उपाय द्वोता प्राव- 
इयक है | दीमक श्रादि कीडो को रोकने के लिए खेतो मे फसलो को हेर-फेर के साथ 
बोया जाय भ्रयवा य्रहरे हल चला कर व्यर्थ घास-फूस को खेतो से निकाल दिया जाय | 
पानी के लिए उपयुक्त नालियाँ बनाई जायें भौर जो पौबे सूछ जायें उन्हें शीक्र ही 
हटा दिया जाय | फमलो को जंगली पशुग्रो से बचाने के लिए खेत के चार्रों श्लोर 
क्टीले तारों की मजबूत बाढ़ लगाई जावे, परन्तु रात मे फसलो वी रखवाली करना 
भी जरूरी है । फसलो में कब कीडे लगते हैं भोर उनको कंसे दूर किया जा सकता है, 
इसके लिए देख-रेख भ्ान्दोलन चालू किया जाय, जो समय-तमय पर किसानों को 
इससे सूचित करते रहे । इन वार्षो से फप्लल को सुरक्षा होकर उत्पादद में दृढ़ 
अवश्य होगी । 

आस-पाप्त के लगे हुए खेदो के किसान आपस मे मिलकर सम्मिलित खेती करें 
तो औजार, पद्म श्रादि के खच मे कमी श्रा जायगी तथा इस बचे हुए धन को मृमि के 
. सुधार में लगाया जा सकता है | 
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बरसात का पानी धीरे-धीरे खेतों को कादता रहता है । पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर- 
प्रदेश मे तो लाखो एक्ड भूमि नदियों के क्टाव के कारण नए्ट हो गई है) पानी के 
बहाव का भी ठीक प्रवन्‍्ध नही होता है और किसी-किसी स्थाव पर प्राहो रुके कर 
दल दल हो जातो है । खेतों वर इमारतें नहीं बवाई जाती, जिससे बहुत हानि 
होती है + 

(६) खेती के पुराने तरीके - क्सान परम्परागत ढग से खेती करता है 
और जो नये तरीके है, उनको निर्धतता, अज्ञान के कारण नहीं अप्रदाता । खेत जोतने 
के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग क्या जाता है, जिससे लोहे का फत लगा रहता है ! 
इससे केवल ७//-- ५/” जमोन खुदतो है। खेत बराबर करने के लिए सरूडी का 
पटरा होता है तथा दीज या तो छिडक दिए जाते हैं या जुताई के साथ-साथ डाल दिए 
जाते हैं । 'सीडड़िल' या 'सीडहोक्म' यन्त्रों का प्रयोग बहुत कम होता है। निराई 
तथा गुड़ाई के लिए खुरपी ही काम मे लाई जाती है | काटने से भी किसी मशीन का 
प्रयोग नही क्रिया जाता, बल्कि हंसिया से फसल क्ाढी जातो है । पशुप्रो द्वारा खलि- 
यान माँडा जाता है और हवा मे उड़ा कर भूसा अलग निकाला जाता है। थुंशसे 
(7'0॥९४॥४७४७), विज्ञोबर (१५)४४०%&७य) भ्रादि का प्रयोग नहीं होता । इस प्रकार 
उसके सत्र यन्त्र पुराने है । नये यन्‍्त्रो के प्रयोग से, जंसे--हल, पानो खीचने के पम्प 
भादि से कार्य-कुशलता अधिक बढ सकती है । 


(७ ) उत्तम बीजों की कमी--किसान उत्तम बीजो का प्रयोग नही करता 
झौर बहुघा उसको मिलता भी नही है | वह गाँवों के बनियो या महाजनो से बीज सेता 
है, जो भच्छा नही होता, जबकि अच्छी उपज के लिए अच्छा, मोदा तथा स्वस्थ बीज 
भावश्यक है । परन्तु भारत के कुछ ही राज्यों मे प्रगतिगील बीजों का प्रयोग १५%, 
से भ्रधिक नही है )" अच्छे दोजो का उपयोग बढाने के लिए भारत सरकार ने सद्‌ 
सत्‌ १६५७ ५८ में २०३ करोड़ रु० की आ्थिक सहायता तथा १९४ करोड़ रु» का 
ऋण विभिन्न राज्यों में २५-२५ एकड के १,४१६ दोज फार्मों को स्थापना के लिए 
स्वीकृत किया | इसके साथ ही संब-प्रदेशो ([ा0॥ प्रक्षाए00789) में १२ बीज 
फार्मों की स्थापना के लिए ३८० लाख रुपए स्वीकृत किए,* जिससे अच्छी किस्म का 
बोज पर्यात् मात्रा में वितरण के लिए उपलब्ध हो सके ॥ 

भारतीय कृषक दीजो के सम्बन्ध में भो बेफिकर है और वह पच्छे बोजो को 
रखने के लिए प्रयत्तशीत नदी है। वास्तव में परिस्थितिवञ् उसे ऐपा करना पडता डर 
भर फिर उसे महाजनों या बनियो से ऊंचे दाम प्र अच्छे विस्म का बोज नहीं 
मिलता, जिसका परिरतम फसलों पर होता है । 
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(८) पशुम्तों की दशा--यदधषि भारतीय कृषि मे माथ भ्ौर चैल का 
बहुत झधिक महत्त्व है। उनके बिता खेतो की छुवाई नहीं हो सकती, कुझो से सिंचाई 
नही हो सकती और न फसलो के भ्रण्डार ही भरे जा सकते हैं शोर ने हमारे भोजन 
के लिए दूध जैसा पौष्टिक पदार्थ हो मिल सकता है। किन्तु फिर भी हमारे यहाँ पशुप्रों 
को दक्षा भच्छी नहीं है । समस्त भारद मे २६१ करोड पद्चु हैं । इनमे से प्राथे प्रायः 
पिरी हुई हालत मे हैं, जो खेती को किसी प्रकार की सहायत्ता नहीं पहुँचा सकते $ 

पशुओं की खराब अवस्था होने का मुख्य कारण चराग्राहो क्री लापरवाही, 
दोपपूर्ण जनन ([87९९0!56), किसानो को निर्धनता एवं प्रशिक्षा है। उदाहरणाये, 
उत्तर-प्रदेश मे जगलो को काट कर पहाडियो पर भी खेत बनाये गये है । चरागाहो के 
ठीक न हीने से पशुझो की कमी होती जा रही है। इसके;प्रलावा हृपि भी ऐसी की 
जाती है जिससे भूसा ध्ादि प्रथिक नहीं मिलत।, ताकि पशुश्रो की वुढ़ि हो सके॥ 
साधारणत्या चराग्राहों मे ५ महीने पश्चुप॥ओ की चराई हो सकती है । इसी तरह बंगात 
में प्रायः सभी स्थानों पर रास्तों के किनारे, तालाबों के प्रास पास, ज्ेठो की मेडो पर 
ही पशु अपनी गुजर कर सकते है । जमीन का कोई भी भाग ऐसा नही है, जो कृषि 
के उपयोग में न लाया गया हो । फसल काटने के वक्त कुछ समय के लिए प्रवश्य 
उन्हें जाने को मिल जाता है, विन्‍तु बाकी समय मे उनका बुद्ध भी प्रबन्ध नहीं होता। 
परिणामस्वरूप पशुप्रों की दशा गिरतों जा रही है ॥ 

चारे की कमी के कारण पशुम्ो की नस्ल भी बहुत खराब है, क्योकि हमारे 
शहरो थ गाँवों में जो वेकार तथा खराब जाति के साड घूमा करते है, उनसे हो 
सन्तानोत्पत्ति होती है । फलस्वरूप नई नस्‍्लें बिगड़ती जाती है । इसके ग्रतिरिक्त इसमें 
पशुओो की बोमारी भी सहायक होती है। इन्ही कारणों से हमारे प्मु खेनो के कार्यों 
के लिए पू्णो हप से लाभदायक प्रिद्ध नही होते । इस्नोलिए भारत में पशुम्नो की प्रति 
१०० एकड सरूया ७५, है, जबकि हॉलेड मे यही सस्या ३८, सिथ्व मे २५ है । 

(६ ) जन-पतरया में दृद्धि, और बोई हुई भूमि में कमी--भारत की 
जन-मख्या बड़े घेग से बढ रही है, अदएव जब तक इस पर रोक थाम न हो, तब तक 
हिन्दुस्तान वी खाद्य-पमस्या हल नहीं हो सकती । सच वात तो यह है कि पहले की 
भपेक्षा सभी देशो को जत-सख्या मे काफी वृद्धि हुई है, लेबिन साथ ही उन देशों में 
खाद्य-सामग्री का उत्पादन भी बढ्य है | उत्पादन हो क्यो, बल्कि इन देशों म शक्ति को 
संचित रखते हुए योडी मेहनत से अधिक से ग्रधिक उत्पादन प्राप्त करने के साधनों में 
भी उन्नति हुई है। निम्त आक्डो से स्प४ है कि भारत के किसानो के पास जमीन 
कितनी कम्त है ३-- 





देय जब सह्या फल ना क्षेत्रकल॒ प्रांत भनुष्य पीछे भूमि 
हे लाल (लाय एक्ड) का हिस्सा (एकड) 
जापान ६६०३० २३०१६० जन 
चीन ४,१००० २,०८०० ७ डच 
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भारतवपँं ३,१६६९४० ३,०२१"१० श्र 
सोवियत खत १,६४०० ७,०००९० चर 
ब्रमेरिका ३,२४०० ४,१३०१२० क््ड 
कनाडा १००३० ३,०००१० रद 


किन्तु नीचे की तालिका से स्पष्ट है कि भारत की जन-सख्या को वृद्धि के साथ 
खाद्य उत्पादन कम होता गया ४-- 





बे जन-सल्या क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति वीया ही पनाज 
(नाथ). (लाक् एकड) गया (क्षेत्रफल). (लाख ठन) 
१६१३-३२. २,३६०६ .. १,३००५० न्यू हा 
१६२१-२२ ३२,३३०६ . १,१८०*६० #ोदुड ३४००३० 
१६३१-३२ २,१५६०८. १,१६०६० ०्दर घ००-१० 
१६४१-४२ २,६५०८ १,१६०५० ०२ ५०१७० 


यह भी उल्लेखनीय है कि एक ओर तो कुल कृपि भूमि के साथ साथान्न के 
अन्तर्गत बृषि भूमि का प्रतृपात तो कम हो रहा है और व्यापारिक फप्लो के उत्पादन 
क्षेत्र मे वृद्धि हो रहो है। 
* (१०) सहायक उद्योग-धन्धों की नितान्त कमी--भारत में ऐसे व्यक्ति 
भधिक है, जो दिना जमीन के हैं शौर जो मेहनत-मजदूरी करके पेट पालते हैं। 
उन्हे खेतों मे काम साल के कुछ ही महीनों मे, जब फसलें दोई भौर काटी जाती हैं, 
मिलता है * बाकी वर्ध के प्रम्य समय में वे बिल्कुल बेकार रहते है, क्योकि कृषि के 
साथ साथ चलने वाले घत्घो को बडी कमी है। फचतः यह समय ये मफदूर ब्यथे 
में खो देते हैं। फमल नट होने या भोले पड़ने या झ्काल होने पर तो इनकी दशा भौर 
भी बुरी हो जाती है, क्योंकि खेतो मे पूरे साल भर भी इनको यथेष्ठ काम नही मिल 
सकता । डा० राघाकमल मुकर्जी के अनुसार--'उत्तरी भारत में केवल २०० दिन के 
लिए खेतों मे काम मिलता है ।” डा० स्डीटर के मतानुसार--“साल मर में केवल ५ 
महीने ही मद्राप्ती काश्तकार खेती मे लगे रहते हैं ।” मेजर जेंक के कथतानुथा २--- 
“बंगाल में जब हिसार जूठ नहीं बोता है तथ वह ६ महीने फालतू रहता है, किन्तु 
पझगर वे जूट और चावत्त वो देते हैं तो उन्हे छुद्ाई झोर प्रगस्‍्त में ६ सप्तीहे के लिए 
और कार्य मिल जाता है 7” क्रो कीटिंग का कहना है--'दबिसन वस्बई में १८०० १६० 
रोज के लिए लेतो मे भिक कार्य रहता है 7” पंजाब में श्री कंलवड्ड के भनुसार-- 
“द्वात्र भर में छिर्फ १५० दित का ही बाम रहता है ।” रॉयल कृषि क्मीणन ( सब 
१६३८ ) के झपुयार दियामों को साल भर में ४ महीने तक कोई काम नही रहता । 





$ सन्‌ २६४१ के पूर्द के अड्डों में परकिस्तान के थाँडद्े भो सम्मिलित हैं। 
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दे इस समय को व्यर्थ ही झादियो, कगटो भर आलस्य मे गवां देते हैं, ्रतः भूमि पर 
झौर भी झधिक भार बढ जाता है । 


(११ ) फसल के रोग और शन्र्‌-यदि खेत भच्छी तरह से न जोता 
जाय, अच्छी खाद ने डाली जावे या कम खाद डाली जावे, श्रावश्यातता से ग्रधिक या 
कम पाती दिया जादे तो फसल निबंल हो जाती है श्रोर उप्तमे कीडे लग जाते हैं। 
उदाहरण के लिए, चावल मे फूट रॉट ([700$ 706) श्ौर ब्लास्ट (85%) कीड़े, 
गन्‍ने मे मोसेक ()[08%0) और रेड रॉट (२९१ 700), मत्नई में स्मट्स (5एपा9), 
मूंगफली में विल्ट (६०॥४) धादि । इन कीडो से फसल को बडा नुकसान होता है| 
एक जगह फसल में कीडे लग जाने से प्न्य स्थानों की फसल पर भी प्रभाव पडता है। 
ये कीड़े प्रोधो की जडो से मिलने ब/ःले भोजत को खा जाते है, जिससे पौवा भच्छी 
तरह नदी बढ पाता । कई प्रकार के पअ्न्य कीडे, जैसे - टिट्टियाँ, घास दि्ु (37988 
ज०एए०७), चोटे-छोटे चीटे तथा दीमक आदि भी फमल को समूचा ही न2 कर देते 
हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि कीडे समस्त पृथ्वी को दस प्रतिशत फपलो को नह 
कर देते है। केवल भारत में ऐसी हानि सन्‌ १६२१ में १३,६०,००,००० पौड की 
कूती गई थी। 

कही-कही ब-दर, सुप्रर, मीदड, चूहे तथा जगली जालवर भी खेतो को बहुत 
हानि पहुंचाते हैं। रॉयल कमीशन के प्ननुसार बम्बई प्रान्त में इनसे प्रति बप॑ ७२० 
लाख रुपये का नुउ्सान होता है । उठर प्रदेश भोर मध्य प्रदेश में यह नुक्सान प्रौर 
भी अधिक होता है। परीक्षा से मालूम हुमा है कि एर चुड्ा साल में ६ पोड ग्रनाज 
सष्ट करता है भौर भारत में धुल ८० करोड़ चूहे माने घाते है। भरत: उनसे एक वर्ष 
में २२ करोड रुपये की हानि होती है । फसलो के इन झ्वश्ुप्रों से बचने का एक मात्र 
उपाय यही है कि खेतो मे बाडे लगाई जावें झौर कोटाणुनाशक द्रब्यों का उपयोग 
जिया जाय । 

( १२ ) प्राकृतिक कारण--भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, श्रत८ जिस 
थपं मानसून दोक समय पर नहीं आते तो हमारे द्,प कार्य विल्कुन झक जाते है प्रोर 
कभी-कभी तो प्काल पड़ जाता है । अनुमान है कि प्रति परैच वर्ष में एक वर्ष प्रष्चा, 
एक बुरा और तीन ब्रनिश्चित वर्ष होते है | श्रतः हमारो फले कमी तो श्रच्छो और 
कभी प्रौसत से भी कम होती है । कई बार अधिक वर्पा होते, असामयिफ वर्षा होने, 
ओझोले गिरने या वाढ़ भाते के कारण भी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसो प्रस्‍स्था में 
किसान के लिए अधिक ब्याज पर ऋणा लेने के भ्रतिरिक्त और शो चारा नही होता । 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमको सन्‌ १६५८ की वर्षा से मिलता है, जिसमे फसलो का 
अत्यधिक हानि हुई है । ३2; 

( १३ ) पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का अमाव--भारतीय हपि वर्षा पर 
निर्भर रहती है, अतः मानसून का कृषप कार्यों मे विश्येप महत्त्व है। अच्छे वर्प से पानी 
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की विश्येप प्रावश्यक्ता नहो होती, किन्तु सूखे समय में थिचाई ग्रावश्यक्र हो जाती है ॥ 
सखवारी प्रॉँक्ड्रों के अनुसार भारत मे लगभा ५६३ मिलियन एकड़ भूमि में ५०% 
महरो, से २१९८ कुओ से, १५९६ दाबाबों से और १०१६ ब्रन्य साबनो से सिंचाई होती 
है। यद्यपि भारत में सिचाई का क्षेत्रफल ५६३ लाख एकड भूमि है, जबकि सयुक्त राष्ट्र 
प्रमेरिवा मे २०० लाख एवंड, रू में 5० लाख, जापान में ७० लाख, मिश्र में ६० 
लाख, मेक्सिको में ५७ लाख झौर इटली में ४०"५ लाख एकट भूमि हैं। फिर भी यह 
मात्रा हमारे लिये पर्यात्त नही है, झतः देश के विध्रिन्न भागो में ठोक समय प्र फसलों 
को पानी ने मिलने से प्रायः एक न एक फसल नष्ट होकर जाद्यान्तों की कमी हो 
जाती है। 


( १४ ) क्रय-विक्रय की श्रसुविधाये--साधारणतः खेती को पैदावार देश 
में ही खप जाती है, क्योकि प्भी तक हमारे यहाँ खेती व्यावध्ायिक्र पैमावे पर वहीं 
होती । इसके भलावा हमारे यहाँ प्रन्य देशों की तरह मिश्रित खेती भी नहीं होती, 
ताकि कई तरह की पैदावार मिल सके । ऐसी टस्थिति में यह छम्भव नहीं कि बड़ी 
मात्रा में कृषि उल्तादन विदेशों को भेजे जा सकें | मोटे रूप में हमारे यहां पंदा होने 
बाली क्राय शोर कॉफो वा सीव-घोबाई भाग, रपास का दो-तिहाई भाग, सूट का 
एक्-तिहाई भाग, झलसी वा झाघा भाग और मूगफलो का पाँचवा भाग विदेशों को 
निर्मात होता है। झ्राम तौर पर किसान झरने खादे के लिए रखकर बातो पदार्थों को 
भपने पुराने कर्ज चुकाने, लयान देने तथा भन्‍्य पझ्रावश्यक कार्यों के लिए बेच देते हैं । 
यही भतिरिक्त प्रदार्थ नगर-वाझ्ियो का भरण-प्रोपण करे हैं | 

भारत वा कृषि उद्योग ऐसे करोडो व्यक्तियों के हाथ मे है, जिन्हे न तो इस 
बात वी शिक्षा ही मिली है कि भच्छे ढंग से भोर सुचारु रस विश्येप लाभ के लिए 
बिस प्रवार उत्पादन क्या जाप और न वे अपनी दरिद्रता के कारण खेती सम्बन्धी 
वैज्ञानिक तरीको, सूचनागो तपा उस्तुप्रों के माव-ठाव उम्बन्धों क्ातों रो हो परिचित 
होते है  फलतः किसान के भज्ञान का लाभ व्यापारी उठते हैं। हमारे निर्याद्‌ ब्यापाद 
में इतने भ्धिक दलालो का हाथ रहता है कि वे किसान से मनमाना फायदा छठाते 
हैं । गरीव किसान प्पने खेतों और गिरी हुई आधिक अ्रवस्था के कारए इतना प्रधिक 
उपज नही कर पाता कि वह बड़ो-बड़ो मण्डियो मे जाकर अच्छे भाव पर बेच सके ॥ 
दलालो वो अधिकता झोर माल बेचने में कई अध्वस्थ तरोकों का प्रयोग होने से गरीद 
किसान को अपने एक रुपये की फ्सल में से सिर्फ दो झाने ही मिल पाते हैं प्रोर वाकी 
रुपया इछासो, तुछावटियों, धर्मादा, पत्लेदारों, स्पूनित्पिल टैसस प्रादि खर्नों में ही 
समाप्त हो जाता है। विश्लेपक्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश व पंजाव से 
अधिकतर माल इन दलालो वी सहायता से बेचा जाता है। कभी-कमो तो महाजन 
क्दानो को इस श्वर्ते पर रुपया देते है कि फसल पकने दर उनको ही बेची जावेगी 
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इस भ्रवार के वार्यों मे गरीब विसान को आथिक नुकसान बहुत होता है, क्योंकि उसे 
अपनी फसल का पूरा लाम नहीं मिलता | इसका मुख्य कारण माल बेचने की पर्यातत 
सुविधाओं का मे होना है । बाजारों में कई प्रकाद के बॉँट काम मे लाये जाते हैं। 
कभी-कभी तो खरीदने श्रोर बेचने के घांठ भी भलग-प्रलग होते हैं। इसके प्लावा 
विसान से मात्त खरीदते समय कई प्रकार की कटोतियां की जाती हैं, जैसे - तुल्ाई, 
दिनाई, पस्लेदारी, घर्मादा, खाता दलाली, भ्ाढत, करदा भादि । इनके भ्रलावा चोको- 
दार, भगी, मुतीम, भिशती, प्रादि सभी को इसमे से कुछन कुछ छुकाना पड़ता है। 
फलतः किसानों को काफ़ी हानि होती है श्रोग उसकी उपज का ४२'३ से ५७७ प्रति- 
बत्त दलालो भौर भ्राढतियो की जेब मे चला जाता है। १ भक्‍ट्ूवर सन्‌ १६४८ से 
बाँटो की नई प्रणाली लाग्र की गई है, इसका सभी क्षेत्रों में उपयोग द्वोने पर ऐसी 
आशा है कि नापतौल की सभी असुविधायें दूर हो जावेंगी । 


( १५ ) कृषि पूजी का अभाव--ह_ृपक के पास कृषि में विनियोग के लिए 
पर्याप्त पूजी नही होती । इस कारण वह झेदो के लिए खाद नहीं खरीइ सकता है 
झौर मे पशुझो को खिला-पिला ही सकता है। सिंचाई के लिये पानी प्राप्त नहीं कर 
सकता है और न भ्रधिक उपयोगी कीमती श्रोजार ही खरीद सकता है। भारतीय 
किसान विस्तृत खेती करता है | चीन भोर जापान के किसानो की तरह गह्टरी खेती 
नहीं कर सकता । इन कारणोौ से भारत में खेती की औसत उपज कम है । 


( १६ ) भारतीय किसान साधक या वाघक--भारत मे कृपि की प्वतत 
अ्रवस्था के बारण कृषक की दण्मा अत्यगत थोचतीय है। वरतुस्थिति से भ्रनभिज्ञ लोग 
इसवा ३ सुझुय वारण किसान को मानते हैं ॥ भारतीय किसान को मूर्ख, भ्रपने घस्वे के 
विपय में कुछ भी न जानने वाला भौर श्रत्यन्त रूढिवादी कहा जांता है । प्रारम्भ में 
कृषि-विभाग भी समभता था कि भारतीय किसान ००2 बढ़ना नही जानता, किस्तु सर्व- 
प्रथम कृषि विशेषज्ञ डा० वोयेल्कर ने भारतीय किसानु/की भ्रशसा करते हुए कहा-- 
>भारतीय किसान लेती के सम्बन्ध मे पूरा ज्ञान रखता है शौर जिन विपरीत परि- 
स्थितियो मे उसे उद्योग चलाना पड रहा है, उनको देखते हुए वह श्रठ्ठ किसान है 4 
भारत का किसान ब्रिटेन के किसान को बराबरी नहों करता, किन्तु बह उससे कुछ 
बातो में बढ जाता है । उनका कहना है कि उन्होने भारत जैसा मेहनती झौर होपियाद 
किसान नही देखा, जो इतनी लगन झोौर सावधानी से खेती करता हो ।” क्रमग्ः भव 
तो कपि-विभाग के अधिकारी भी इस बाठ को मानने लगे हैं कि भारतीय किसान को 
साधारणतः खेती धारी के सम्बन्ध में कुछ ओर नहीं सीखना, परस्तु वैज्ञानिक सेती के 
लिए उसे चुछ नई आवश्यक बातें अवश्य छीछनी होगी 

उत्तम बीज, खाद, हल, बल, गहरी जुताई और चकवन्दी के लाभ को वह 
म जानता हो, यह बात नही है, किन्तु जिस निर्घतता भौर उपेक्षा के वातावरण में वह 
जीवन ध्यतीत कर रहा है, उसमे बह खेती कौ उन्नति नहीं कर सकता | इन विधम 
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परिस्थितियों के कारए वह निराश्ावादी और भाग्यवादी हो जाता है। फिर भी जिस 
+सहनशीलदा झौर लगन का वह परिचय देता है, वह केवल सराहनीय हो नहीं भपितु 

इस बात की सूचक है कि पूर्य सुविधाएं होने पर वह भन्य देशों को तुलना में भी 
सफल हो सकता है । 

यह स्व विदित है कि झाज का शिसान सर्वया भपद भौर भशिक्षित हे तथा 
उम्रके छेती करने का ढंग भत्यन्त पुराना है। वह सफाई की झोर विश्येप ध्यान नही 
देता । फलस्वरूप वह पझनेक रोगो का शिकार हो जाता है तथा उनसे ग्रसित होकर 
भपने स्वास्थ्य को नष्ट कर छेता है झरेर उसकी कार्य्रक्ति में बहुत कमी प्रा 
जाती है । 
समस्या का हल-- 

सयुक्त-राष्ट्रसंध (ए-४,0) के कृषि भोर खाद्य विभाग के (77.&.0.) 
डाइरेबटर श्री एन० सी० डॉड ने भारत को कृषि उन्नति के लिए निम्न सुझाव दिये 
हैं :--जगलो को काटने की प्रणाली पर कड़ा नियन्त्रण कर भूमि क्टाव (80]! 
पर/08807) को रोका जाय । (२) नल-कूपो द्वारा ठिचाई के क्षेत्रों मे वृद्धि करता । 
(३) रसायनिक खाद के उपयोग में वृद्धि करने की भपेक्षा दाल वालो (()07७7 
(07098) फैंसलो का भधिक उपयोग किया जाय, जिससे उनके द्वारा बाइट्रोजन सम्रह 
करने तथा पाती को प्रधिक समय भूमि में रहने को प्रणाली का विकास हो। (४) 
छ्लेती में मशीन वा प्रयोग खेतो के नये ठुकड़े तक ही सोमित कर देना । भारत की 
सम्पूर्ण कृषि में मध्नीमो का प्रयोग करना एक सूखंता का कार्य है, क्योकि इससे भारत 
में एक लम्बे समय मे प्रचलित खेती के उपयोग मे चाघा उपस्थित हो सकती है । 

इस स्थिति का सायना करने के लिए उचित उपाय तो यही है कि देश मे 
वाफ़ी उत्पादद किया जाय भौर देश को खाद्यान्नो की वृद्धि से झ्ात्म निर्भर बनाया 
जाय | यह कार्य तीन प्रकार से किया जा सकता है :-- 

(१) इषि के भस्तगंत भूमि का क्षेत्रफल बढाकर । 

(२ ) भूमि की प्रति इकाई से उत्तादन बढाक र | 

(३) वतंमान कृषि योग्य भूमि को भनुत्पादक होने से दबचाकर। 

+ (१) हृपि के झन्तर्गत भूमि का क्षेत्रफल वढाकर--इृषि के भन्न्गंत 
भूमि में वृद्धि करने का भर यह होगा कि बेकार भूमि शोर कृषि-योग्य भूमि पर (जो 
३१५६ होती है ) हॉए की क्ञाए । रिउझन्देह गढ़ ऋाजरोफ है, अजए इता ठफाप्ट की 
भूमि पर खेती करने के पहले यह मालूम करना होगा कि क्नि कारणों से वह बेकार 
थो। सम्भव है किन्‍्ही भागो में कम वर्षा, किन्‍्हों में अधिक और किन्‍्हों में कीड़े मशोड़े 
गा दीमारियों के भ्रथदा घास-काँस के कारण खेती न को जा सकी हो | भझतः इन 
बारणो का पता लगाकर कौनसे तरीके काम मे लाये जायें, इसको सोचना होगा ? 
इसके भतिरिक्त बेकार जमीन पर खेती करने का उपाय द्वोना जरूरी है | ऐसी भूमि 


६ ] 


को जो नदियो, तालावो भ्ोर रेल मार्गों के दोनो ओर देवार पड़ी है, उसका पूरा 
ब्यौरा मावूम वर विसानों को या ऐसे व्वक्तियो को दे दो जाय जो उस पर शीक्र से 
धषीध्र खेती कर सर्वे प्रथवा वहा जत्दी उगने वाले वृक्षों को लगा कर बढती हुई ई'धन 
को समस्या वो हल करें| के-द्रोय सरवार की ट्रैक्टर व्यवस्था कमेटी ने इस सम्बन्ध 
में काफ़ो सराहनीय कार्य किया है । अब ठक तराई, मध्य-मारत श्र राजस्पाव संबरों 
के एक वडे भाग वो भुमि को ट्रैबदरों द्वारा हृपिशयोग्य बना दिया गया है । ऐसा 
झनुमान है कि यदि देकार भौर बजर भूमि के कम से कम चौथाई भाग पर ही खेती 
को जाय तो हमारी खाद्यान्न उत्तत्ति काफी हृद दक बढ़ राकेगी । 

बुद्ध लोगो का भगुमान है कि इस प्रकार की बुल भूमि वाह्तव में देश को 
जन ससस्‍्या वी तुलना में बहुत थोडी है, जिसमे प्रधिकाँस को दशा ऐसी है कि उस पर 
कृषि करते से कोई ८चत नहीं होगी | दूसरे, इस प्रकार को भूमि कु उचित रूप से 
विवास व रने क लिए दीघंरालीब कार्य्रम दनाने पड़ेंगे। उनके प्रनुसार यदि इस 
प्रवार वी सारी प्राप्य सूमि हृपि के झन्तगंत कर ली जाय तो भो इन पर उत्पन्न होने 
बाली फसलो से देश के उत्तादन में कोई वृद्धि नहीं होगो भौर न खाद्य समस्या मे हो 
सुधार द्वोगा 
(२) भूमि की प्रति इकाई से उत्पादन बा कर--दससे निश्चय ही 
लाग होते वी सम्मावना है । भारत मे प्रति एक्ड चावल की उप सिर्फ ८५० पौंड 
ही हो | है, जबकि थाईलेड में इसकी उपज ६५० परौंड, सयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में 
१,६८० पोड, मिश्र में २,००० पौंड, जापात में २,१५० पौड, स्पेन में ३,५०० पौड 
झौर इटली में ३,००० पौड एबड है। इसी प्रकार प्रन्य फसलों को भो यही दगा है | 
फिर यह प्रश्न उठत है कि दूसरे देशो मे प्रति एक्ड उत्पादन का छोर इतना ऊँचा 
है वो यह भारत में ही क्यों नद्टी हो सकता । इस प्रश्न पर विचार करके हम इस 
परिणाम पर पहुँचे है कि फसलों को उयाने की प्रस्याली मे हो कोई बडा दोप है, जो 
न्यून उत्पादन ये लिये उत्तरदायी है । जब तक इन दोपो को दूर नहीं किया जा सकता 
तब तक खाद्य समस्या के हल करने वी झाशा करना व्यर्थ है 

सभी श्रान्तों में सिचाई के पर्याप्त साथन प्राप्त नही है, प्रशएवं सबत्ते बडो प्राव- 
इयक ता इस वात की है कि जिन जिन भागों में दर्पा कम होती है वहा भिचाई के 
साधन प्रचुर यात्रा मे प्रस्तुत किये जाये । उदाहरण के लिये, दक्षिण भारत में भूमि 
मे प्रसमतल होने के कारए पहाडियो के दीच बच बना कर वर्षा का पानी रोका जा 
सकता है ६ पहाड़ी भागों मं भी सोतों, नदियों दया नालों को रोक कर छालाब की 
आइति के वाँघ बनाये जा सकठे है झयवा सरकार झपनी और से तकाबी देकर स्यू ब- 
घंल बनाने मे मदद बर सकती है । इसके ग्रठिरिक्त वतम्रान बुओ बी मरम्मत 
वी छानी चाहिए प्यवा उसके निकाले जाने वाले पानी का उपयुक्त उपयोग किया जाय, 
जिससे सोची हुई मूमि से घोड़े ही समय में दो फछलें मिलने लगेगी भौर प्रति एक्ड 
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वर्षा की कमी यूखी खेही! को अखालो (7079 फ्रझाम्णंण्ठ) को सपवाकर 
भी दूर कर सवते हैं। इस तरह के प्रयोग इन्डियन कॉसिल श्रोफ एग्रीकल्चर रिसर्च 
द्वारा पंजाब मे रोहतक, वम्दई, झोलापुर, दोजाएुर, टैदरादाद, रायपुर झर मद्रास में 
हजाएं कैस्धों पर किये गये हैं। इस प्रणाली से न सिर्फ औम्नत वर्ष में हो उल्षत्ति को 
जा सकती है, धपितु यूसे वर्षों मे भी कुछ न कुछ पैदा किया जा सकठा है । 


यह कहा जा सदहा है कि प्रन्य वातो में सुधार करने से भी दस प्ररार वी 
सफलता मित्र सब है । प्रत्येश फल के छाथ दुचछ्ध ऐसो दातें नो है जिनका पूर्व॑ 
उपयोग फसल की प्रधिक से अ्रधिऋ प्राप्ति के लिए प्रावश्यक होता है, जैसे खाद 
इसका दूसरा उदाहरण है। भिन्न-मिन्न कैदियों भोर विद्वानों ने वार-बाद इस पश्रोर 
सकेत विया है। कि भारतीय मिट्टी में नेत्रजन को कमी है। डा० चर्त॑ ने प्रतुमान 
लगाया है कि भारत में श्रति वर्पे २६ लाख टन,नाइट्रोजन वी झ्रावश्यकता पडती है ॥ 
यह पूठि १३२ टते अमोनियम सत्फेट श्रयवा ५२*६० लाख टत गोबर की खाद से पूरी 
को जा सकती है । 


डा» प्रावाय॑ के भनुसार यदि वबूल, खेजडा घ्ादि जल्दी परपने वाले वृक्तो को 
लगाकर गोवर को जलाने से बचाया जा सक्रे तो प्रति वर्ष हमको इस पतिरिक्त मोवद 
बी खाद से १०० प्रतिशत नाइट्रोजत मिल सकता है, जिससे खाद्यान्नों में १०० लाख 
टन थी वृद्धि की जा सकतो है। 


इसके झलावा किसान खाद की कमो प्रपने खेत भ्रौर पशुझों के बाड़े में मंले 
और भूई कर्बाठ से कम्पौस्ट बनाकर स्वयं खाद की पूर्ति कर सकते हैं। टा० सो० एन० 
प्राचायं के प्रनुसार---''भारत के ५,००० धहरों में लगमग ६ करोड व्यक्ति रहते हैं, 
यहि उनके संले को कम्पोस्ट बनाने में उपयोग किया जाय तो प्रति वर्ष १०० साख 
टन उत्तर खाद मिल सकती है, जिससे उत्पादन में १० लाख दन की प्रष्ठि दर्षे 
वृद्धि होगी ।”” 
कम्पोस्ट के प्रत्लावा तिलहन की खाद भो जाम में लाई जा सकठो है। इसके 
अगवा सेठो में हरी खाद, ढेचा, गवार, सनई, मोल, सोयाफ़नी झादि का भो अयोगय 
किया जा सकता है। विदेशों में खेतों को उदरा-डक्ति बदाने के लिए बनावटो खादों 
का भी प्रयोग किया जाठा हैं, किस्तु भारत में उनका प्रयोग खर्चीता और मुश्किल 
ट्ोता है। कई विद्वानों को बहना है कि खेतों को दनावटो खादों से दूर रखा जाय । 
प्रमेरिका में डा० क्वार्क शोर रोलट, इद्धन्नेंप्ड के झोल्मेट औौर मोकरोड ठथा मारव 
में डा० मेक्रीसन तया बी० बी० गाय का तो क्यन है कि खेतो में निरन्‍्तर देनावटी 
खाद देने से यद्यपि दो फसलें पंदा होती हैं फिर भी उनमें उतने पोषक तत्त्व नहीं होते, 
जितने गोबर झीए प्रस्थ खादों से तैयार को गई प्यपलों में होते हैं॥ फिर भारत के 
किसान गरीब है, उनके लिए इस खाद का उपयोग प्रमम्मद है। पझ्ठः वर्तमान छमये 
मं खेतों से भ्रधक से अधिक उपज प्रात फरमे के लिए सत्र प्रकार के श्रयल करने 
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चाहिए । इस सम्बन्ध में चीन और जापान से को किया जाता है वह भारतीय किसानों 
के लिए स्ंधा श्रनुकरणीय है । वहाँ खाद की कमी को पूर्ण करने के हेतु- पेड पोधों 
की पत्तियाँ, उनकी थासायें, घास, चियड़े, अ्रन्य सडे गले पदार्थ, राख, चूना प्रादि 
सभी प्राप्य वस्तुयें खाद धनाने के काम में लाई जाती है। भारत में भी इस प्रकार का 
प्रयत्न होना चाहिए कि जो खाद बनाई जावे उसका वितरण म्युनितर्पैल्टियो, ग्राम 
परचायतो प्रौर सरकारी समितियों द्वारा हो ॥ 
द कृषि के लिए उन्नत किस्मो की फसलो को अपनाना चाहिए ६ उदाहरश के 
लिए, अमेरिका में श्रव तक गेहूँ की ५० नई जातियाँ निकाली गई हैं, जो बीमारियों, 
प्मुप्रो, झनाडृष्टि श्रयवा सर्दों के कोहरे के झ्न्तर से मुक्त हैं। इस उन्नत जाति के 
बोने मे वहां पिछले ४ वर्षों मे ( सन्‌ १६४२-४६ ) ५,००० लाख टन दुशल की वृद्धि 
हुई है । सर रसल व कहना है कि उन्नत बीजों द्वारा पैदावार में कम से कम ह० 
प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है। भारत मे गेहूं, गन्ना, चावल्न शोर कपास की कुछ 
सुप्रसिद्ध उन्नत जातियो को विस्तृत रूप से सफलतापूबंक भ्रपनाना भी यह भ्रकट करता 
है कि श्रन्य फसलों में भी इस्त प्रकार के परिवतंनो की सम्भावना: हैं । 

विशेष जाति का चुनाव करते समय कैबल उपज प्राध्ति का ही नहीं बल्कि 
रोग, भनावृष्टि तथा बाद सहन करने की प्रदृत्तियो पर भी विचार करता चाहिए॥ 
ऐसा भ्रतुमान है कि उन्नत जाति के बीजों को बोने से गेहूँ, चावल व जूट की पैदावार 
में भौसतन २ मन को वृद्धि हुई है । इस प्रकार ज्वार व बाजरा में १ मन, मूंगफली मे 
१*७५ मन, बिनौला में ०*५ मन तथा गन्ने मे ९०० मन की वृद्धि हुई है ; 


कोड़ों व पश्चओं से फसल का बचाव-- 

वर्तमान समय से श्नेकानेक कीडों, चिडियो, टिडियो, दीमक प्रथवां पशुओं 
द्वारा भी हमारी फसल में कमी हो रही हैं, प्रतः इतको रोकने के उपाय द्वोता प्राव- 
इयक है | दीमक श्रादि कीडो को रोकने के लिए खेतो मे फसलो को हेर-फेर के साथ 
बोया जाय भ्रयवा य्रहरे हल चला कर व्यर्थ घास-फूस को खेतो से निकाल दिया जाय | 
पानी के लिए उपयुक्त नालियाँ बनाई जायें भौर जो पौबे सूछ जायें उन्हें शीक्र ही 
हटा दिया जाय | फमलो को जंगली पशुग्रो से बचाने के लिए खेत के चार्रों श्लोर 
क्टीले तारों की मजबूत बाढ़ लगाई जावे, परन्तु रात मे फसलो वी रखवाली करना 
भी जरूरी है । फसलो में कब कीडे लगते हैं भोर उनको कंसे दूर किया जा सकता है, 
इसके लिए देख-रेख भ्ान्दोलन चालू किया जाय, जो समय-तमय पर किसानों को 
इससे सूचित करते रहे । इन वार्षो से फप्लल को सुरक्षा होकर उत्पादद में दृढ़ 
अवश्य होगी । 

आस-पाप्त के लगे हुए खेदो के किसान आपस मे मिलकर सम्मिलित खेती करें 
तो औजार, पद्म श्रादि के खच मे कमी श्रा जायगी तथा इस बचे हुए धन को मृमि के 
. सुधार में लगाया जा सकता है | 


[ 


किसान प्रपने काम में पूरो रूचि ले, इसलिए यह जरूरी है कि जिस जमीद 
को वह जोतता है उत पर उसका हक हो, तभी वह अपनी खेतों समझ कर सुधार 
कर सकता है। इस तरह खेतों को प्रति एकड पैदावार अधिक हो कर हमारी खाद्य- 
समस्या का हल हो सकेगा ठथा विदेशों विभिमय वी बचत हो सकेगो । 

कृषि व्यवस्पा के उत्थान के लिए देश को पंच-वर्षाथ ग्रोजनाप्नों में हृषि 

उद्योग के विकास एवं सुधार को पर्याप्त स्थान दिया गया है। फलस्वरूप कृषि उल्ादन 
में वृद्धि हुई है। तीसगे योजना में भी कृषि नोठि का लद्ध्य यही है कि बढ़तो हुई 
जन-सख्या को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हो सके तथा विकसित द्योद्योगिक प्रय॑-ब्यवस्था 
के लिए स्‍प्रावश्यक कला माल उपलब्ध हो एवं दृपि-पदार्थों का विदेशों को निर्भात 
स्म्मव हो । योजना कालीन कृषि नीति के प्रमुख तत्त्व निम्न हैं :-- 

(१) झूमि-उपयोग का नियोजन | 

(२) दोप॑कालोन एवं ग्रत्यकालीन लक्ष्यों का निर्धारण । 

(३) योजना के भनुसार विक्षास कार्यत्रमों, प्रुमि-उपयोग योजना, खाद का 
बेंदवारा, उत्पादन लह्यों की प्रूि के लिए सखारी सहायठा को 
सम्बन्धित करना, तथा 

(४ ) समुचित रृषि मूल्य नीति का निर्धारण । 


इस प्रकार हृषि झाधार को मजबूब बनाकर उत्पादन वृद्धि के लिए कृषि 
उद्योग को नया धान्त्रिक मोड़ दिया जा रहा है; जिससे निश्वय ही हुपि उद्योग की 
समस्याप्रो का निवारण होकर हृषि उद्योय का सन्तुलित विक्तात्त हो सकेगा । 


प्रिशिष्ट 

भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के खुक्राव-- 
डृषि झोर पशुपालन मण्डल की “फसल प्रौर मिट्टी” का चार-दिदसोय सम्मेलन 
११ जूत सन्‌ १६६० को राँदी में हुग्ला | इस सम्मेलन ने मूमि की उत्थादकठा बढाने 
के लिए बई महत्त्वपूर्ण सिफारिशों की, जिनका प्रभाव दुरगामी सिद्ध होगा। सम्मेसन 
की श्रमुख सिफारियें निम्न हैं :-- 
( १) पानी का ब्रधिक से प्रधिक उपयोग कर सकने के लिए यह जानझारो 
एकत्र करना झावश्यक है कि क्षिस स्थान को मिट्टी कंसी है। इस उद्देश्य वी पूर्ति के 
लिए प्िचाई भारम्भ होने के पहले गौर सिंचाई झारस्म होने के वाद भरुमि का सर्दे 


हे 
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किया जाय । पानी जमा होने के सम्बन्ध में यह सुझाव है कि निश्चित मूमि के लिए 
निश्चित मात्रा में नहरो से पाती छोडा जाय तथा किसानो के. लिए यूलें बनाता भ्रनि- 
बार्य कर दिया जाय । इसके अलावा नई सिंचाई योजनाश्रो से जिस प्रदेश में व्िचाई 
होने लगे उसमे जनता को सही ढड्ढ से बसाने के लिए एक ध्रसिल मारतीय मत्डत 
संगठित किया जाय | 

( २ ) सम्मेलन बी घारणा है दि दृषि को व्यावशधाणिक घम्पे का झूप दिया 
जाय । क्योकि श्रनुमन्धान के परिखामों कया उपयोग न करने क। कारणा यह भी है 
कि खेती को उद्योग के रूप में नही लिया जाता। अतः उद्योगों के विश्रास व उनकी 
सहायता के लिए जो प्रगतिशील नीतियाँ और प्रोत्माहन के उपाय प्रपनाये गये हे, उन्हें 
सती के सम्बन्ध में लागू किया जाना चाहिए । 


वैज्ञानिक पद्धति से कृषि होने के लिए दुछ बातें प्रावश्यक हैं, जैमे कृपकों की 
भाधिक दशा सुघारने के लिये कपि-पदार्थों के भाव ौ्थिर दो, उचित समय पर भौर 
काफी परिमारा मे ऋण का प्रवन्ध हो प्रादि ॥ भतः इत बातों की समुचित व्यवस्था 
होनी चाहिये । 

(३ ) सम्मेन को सिफारिश है कि रहायनिक साद, कोड़े व खरपतवार 
नाझक दवाधो, झ्रोजार श्रोर ढृषि सम्बन्धी मशीनों के उद्योगों को क्षीक्र विःर्तित 
क्या जाय, जिससे कृपको बी झावश्यवतायें पूरी द्वोते लगे। यह मी पावशयक है कि 
कृषि-प्रतुसन्‍्थानो के परिणामों की उपयोगिता को जाँच जरद से जल्द की जाया करे, 
जिससे उसका लाम॑ प्रविलम्व ठठाया जा सके । 

(४ ) सम्मेलन की सिफारिश है कि अमेरिका के “सिसत्टी युशल क्वव!” के 
प्राधार पर भारत मे भी जिसानों के झक्तिश्ाली सगठन का विशप्त किया जाता 
चाहिए । 

(५ ) रहायनिक खाद को समस्या पर विचार करते समय सम्मेलन ने यह 
प्रनुभव किया कि नेनजनोय पाद के उत्ादन एवं मांध का भन्तर घीरे-घोरे बढ़ता जा 
रहा है भौर सरकारो क्षेत्र के वारखाने ड्वितीय पंच-वर्षी: योजना में निर्धारित लक्ष्य 
पूरा नही बर सकेंगे । भ्रत: निजी क्षेत्र वो रसायनित खाद के कारताने खोलने की 
छूट देनी चाहिए । खाद्य-उलादन को जो उच्च प्राथमिकठा दी गई है उसे दृष्टि में रखते 

* हुए रसायनिक खाद-कारखानों की स्थापना को मी उठनी ही उद्य प्राथमिकता मिलनी 
चाहिए ॥ भ्रनुमात है कि तीलरी पंच-वर्षीय योजना मे ग्व तक १२*५ लाख टन 
नैचडनीय खाद की भ्रावश्यक्तता द्वोगो? 

सम्मेलन में यह भी सिफारिश को है कि ४,००० जन-सख्या ते ऊपर के सब 
गावो भौर पचायतों में वम्पोस्ट खाद का निर्माण प्रनिवायें क्या जाये। दोटे गाँवों 
में भी पंचायतों को बिन्नो के लिए कम्पोस्ट खाद का प्रोत्माइन दिया झाय। यह भी 
पझ्नुभव क्या गया कि ई घन प्रात करने के लिए यदि वजर मुम्ि में वृक्ष प्रादि लगाये 
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जाये तो गोबर की वरवादी रोको जा सशतो है । सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि 
खर-पतवार नउ करने के बारे में देदा व स्थान के भनुकुल भनुसन्यान किये जायें | 

(६ ) सम्मेलन को घारणा है कि गिचाई, खाद व झन्य साधनों से झधिरक- 
तम लाभ उठाने के लिए फरल प्रणाली शुरू करते को आवश्यकता है॥ यह काम 
पीध्रातिभीघ्र सम्पन्न किया जाय भोर यदि झ्ावश्यक हो तो कानून भी बनाये जाय 
भर किसानो को प्रोत्साहन दिया जाय ।१ 

इन सिफारिशों के कार्याग्वित होने पर कृषि-ठपज की वृद्धि होने में सफचता 
मिलेगी । 


अध्याय ७ 


भारत में ऋृषि-जोत 


(एच्राक ०६ एलेवांडए३ रैंप तांबे 





हा! की पूजी अति दर्ष सिउड़्ती जा रहो है और वे आहत तथा अ्रचम्भित से छड़े देख 
क््‌ ४ 


--ए० जो० स्ट्रोट ॥ 


“आमोण भारत का अध्ययन करते समय तोन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है: जनता, 
भूमि और उपज १ 


भारत की भूमि छोटे-छोटे क्सारों की भूमि है, जहाँ प्रति व्यक्ति उपयोग में लाई गई 
भुमि का भाकार केवल छोटा ही नही, मपितु प्राविक हृष्टि से झ्रनाभवर भी है । देश 
के बहुत से भागों मे खेत इतने छोटे छोटे पाये जाते हैं. कि उनका क्षेत्रफल अईढ एकड़ 
या ३१३ बर्गे गज है। भारत में खेती की जोद केवल छोटो ही नहीं, परन्तु वह 
कई टुक्ड्रो मे बंटी हुई भो है। सापारणतया सेदों के उप-विभाजन झोर पिखरे हुए 
(9४9 890श५४४07) होने के कारण भारतीय कृषि पर बुरा भझसर पड़ा । इस 
बारणए कृपक का जीवन-स्तर केवल निम्न हो नहीं रहा, स्‍भ्पितु वह भपने खेतो से न 
तो पूरा उत्पादन ही प्राप्त कर सकता है भौर न उम्रको भाय ही बढ पातो है। सत्य 


]. भागतीव समाचार-१ जुलाई सुन्‌ १६६०, पृष्ठ २६२-३२६४ | 


2. एश्एुणई ० (०ग्र्ण488४ ए 0976:79 ० पड 2 वां: 
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तो यह है कि जब तक खेतों का श्राकार छोटा है शोर वे दिखरे हुए हैं, तव तक दृपि 
के उत्पादन भ्रौर श्राय मे वृद्धि को धाशा करना व्यय है | 


सबसे पहले श्रो कोटिग्ज का ध्यान खेतों के उप-विभाजन श्रोर भ्रप-सण्डन को 
झोर ग्राकर्षित हुम्ना, जिन्होने इस बात की ओर इद्यारा किया। मोटे रूप में बम्दई 
ब्रान्त में--विशेषकर कोकेण, पश्चिमी तथा दक्षिणी ग्रजरात के हरे-भरै चावल के 
खेतों प्रौर बगीचो मे जोत के टुकई एकदम प्रसह्य सीमा तक पहुँच गये। इन भागों 
के बुछ क्षेत्रों में लेनो की जोत झ्राधे एकड से भी कम पाई गई। श्रो कोटिग्ज के 
अनुमार भारत के लिए जोत सम्बन्धी दो प्रमुख समस्याएं हैं ;--( १ ) जोत का 
छोटा होना और ( २ ) जोत की चकवन्दी न होते हुए उनवा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में 
बिखरे हुए होता ॥"* ज्ञाही कृषि प्रायोग सत्‌ १६२६ ने भी इन्ही समस्याप्रो की ओर 
स्यात दिलाया है | इस सम्बन्ध में सन्‌ १६४६ में सरैया सहकारी भ्रायोजन समिति ने 
लिखा था :--प्रलामकर खेत कृषि उत्पादन वृद्धि में सव॒से बड़ी वाघा है ।” समस्या 
के दो पक्ष ह-- खेतों का वेवल भाकार हो छोटा नहीं द्वोतां बल्कि एक ही किसान के 
खेत एक चक में त होकर दूर-दूर फ्रैलते जा रहे हैं ।* 


उप-विभाजन का श्रर्थ (श८६णंगए्ट  5प9-0ए#00)-- 

जोत के उप-विभाजन से हमारा प्राशय खेतो के छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटे होने 
से है। उदाह रणाथ, यदि एक किसान के पास ४० एकड भूमि है भोर उसके पाँच 
लड़के हैं, तो उसको मृत्यु के पश्चात्‌ उस्तती यह भुमि प्राठ श्राठ एश्ड के ५ द्ुकडो में 
बेंट जासैगी | जवकि भ्रप सण्डन से हमारा भ्राशय जोतों के भिन्न-भिन्न ट्ुक्डों से वेंढे 
होने के भ्तिरिक्त उनका विभिन्न भागो मे विखरे होने से है । उक्त उद्दाहरण में यदि 
किसाने की ४० एक्ड भूमि पहिले ही से तीन टुकडो में बंटी हुई है तो उसकी मृत्यु के 
बांद प्रत्येक भाग की भुमि भिन्न-भिन्न प्रकार की होने के कारण पॉाँच-पाँच टुकड़ों में 
बेंट जायेगी, जिससे सारी जोत एक क्षेत्र में न रह कर गाँव के विभिन्न भागों में होगी । 

रॉयल दृषि झ्रायोग सन्‌ १६२६ के अनुसार हम जोत को समस्या का प्रध्यपन 
निम्न प्राधारों पर कर सकते हैं :-- 7 

(१) झ्ू-स्वामियों (8६00-0०06798) की जोत का उप-विभाजन । 

(२) इंपको को जोत का उप विभाजन । 

(१) अभ्रुस्वाभियों की जोत--भारत के विभिन्न भागो में जोत के सम्वन्ध 
में समय-समय पर हुई जाँच से स्पष्ट है कि देश के सभी भागों मे जोत का धाकार 
समान नही है ॥ 

१. ह९४४एा85 : अडा"0६ए०४॥ 9:7०ीशा गा. ऐथ्ऑशफओ वात, फछुछठ 
३ अं छ९एणईप ०६ धार ए०-०फुधाना।एढ एऐ]3गप्राग३ एणण्यां।(९९, 9. 24. 
9. २०फुण+ ण ाढ र०्फ्डो €०छ7॥/53707 णा 860६ ७४९, एए 32-33, 
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पंजाय में मू-स्थामियों की जोत--* 








मु-स्वामी औसत जोत कुल जोही गई भूमि वा ९५ 
१७:६५% ६ एकड़ से कम १ % 
४०२९ से ५ एबड़ 440८5 
२६२% ५ से १५ एकड़ २६६% 
११८% १४ से ५० एकड ३५"६%, 
३७% 2० एकड़ से ग्रधिक २५"७% 





इसो प्रसार सन्‌ १६३६ की जाँय के भनुसार ६३७ मू-स्वासियों के पास % 
एकड़ से कम की जोत थो, जो कृपि भूप्ति के १२% थी ।९ फलस्वरूप पंजाब में 
०३४ टन प्रति एक्ड उपज थी, जो भ्ौसत प्लाकार के खेत में केवल ३ टन थी ) 

इसी प्रकार यत्‌ १६१७ में बण्वई पध्रास्त में डाबटर मान से थूना जिले के 
पिएला सोदागर गाँव में जाँच वी । उनझे प्रनुखार--सन्‌ १७७१ मे प्रति जोत का 
प्षैत्रफत लगभग ४० एक्डू था, लेकित सद्‌ १५१८ में बहू १७॥ एकड़ रह गया भौर 
सन्‌ १६१४ १४ में वेवल ७ एकड हो रह गया | ७७% जोतें २० एक्ड से कम को 
थीं भोर ४८% तो १० एक्ड से भी कम की घों | डा० मान के भनुसार गत ५०-६० 
वर्षों में सेतों के भ्रावार में क्‍्राश्वयंजनक प्रिवर्तेन हुआ्रा 3 सव्‌ १९३६-३७ में ४६%, 
जीते ५ एकड़ ये बम, २६% ४ से १४ एकड तक, ११% (४ से २५ एकड़ तक झौर 
२०% २५ से (०० एक्ड तक की थो | इन आँकड्ों के श्रनुसार भौसत जोत ११०७ 
एकड़ की होती है प्रोर प्रति एकड पोछे केवल ०"१६ टन भ्वनाज पैदा होता है।४ 
' मद्रास प्रान्त में भी खेतों बी जोत बहुत हो छोड़ो है।, तिप्तावेली जिले 
(मद्रास) में भ्रधिकाँच जोत (४८९८) तो दो एकड़ से भी कमर की थो। परन्तु खद 
१६१६ के वाद तो जोतों के प्राकार में झौर भी कमी हो गई ६ 

एलाउड आयोग के भनुसार वेंगाल में जिनके पा २ एकड़ से भी कम भूमि है 
ऐसे परिवार ४२९ हैं दथा जिनके पास २ से ४ एकड़ तक भूमि है, उनका प्रतिशत 
२१ से भी कम है।९ 





थी केलवर्ट वी जाँच सन्‌ १६२५ । 
मोल्कूणार ठ दकद 0798 कठवव 0 ऋटणारएां५ ऊा्वण।ए 939, 
५. में, ॥(ा0 : गाते छ0 7,38605 बं॥ 9 ॥)000389 ए्ागए०, ४०- . 
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(२) कृपकों की जोत--जैसा कि ऊपर वहा जा चुका है कि भ्रू-स्वामियों 
वी जोतें बहुत ही झनाथिक हैः--- 


सन्‌ १६२८ में श्रो कैलदर्ट ने पजाब के क्सानो की जोत का प्रम्ययन किया 
था। इस जांच के प्रनुमार :--२२% किसानों के पास १ एक्ड से कम के सेत्र ये 
३३% के पास १ से ५ एक्ट, ३१% के पास ५ से १५ एक्ड, १२३% के पास १५ 
से ५० एकड शौर घोप १९८ के पास ५० एवड से अधिक के सेत थे । पूरे पंजाब 
का क्षेत्रफल २६ से ३० करोड एक्ड था, जोकि २० करोड खेतों में बेटा हुमा था (१ 
उत्तर-प्रदेश में खेसों वी जोत, ज्यों-ज्यों पश्चिम से पूर्व वी श्रोर तथा दक्षिण 
से उत्तर वी प्रोर बढते है, बम होती जाती है ।९ उत्तर-प्रदेश वैतिंग जाँच समिति के 
अनुसार ;--5त्तर-प्रदेश के दक्षिणी जिलो में श्रौसत जोत १०८ से १२ एक्ट्र थो प्रौर 
उत्तरी जिलो में ६ से ७ एक्ड थी | पश्चिमी भागों में ८ से १०२ एकड, पूर्वी जिलों 
में ३३ से ४३ एक्ड झोर दक्षिणी जिलों मे ५ से ५ड एक्ड थी, जबकि सम्पूर्ण उत्तर- 
प्रदेश के लिए भौसत जोत ६ एकड़ मानी गई है ।2 इस प्रतुमान के भ्राधार पर यह 
निर्पारित क्या गया है कि प्रास्त के भ्रधिकाश खेत २३ एकड से ४ एकड के वोच में 
हैं ।४ गोरखपुर जिले में (सत्‌ १६४३ वी प्रद्नाल जाँच समिति) प्रधिक उपजाऊ भूमि 
वी इकाई ४”८ एक्ड है, किन्तु मामी जिले मे, जो वम उपजाऊ है, खेतों का भ्राकाद 
१२ एक्ड है । इस विपय में सन्त समिति का बहता है कि उत्तर-प्रदेश के सेतो का 
औसत झाकार २६८ एव्ड से ३:३६ एकड है । इससे स्पष्ट है कि ६४०८, किसानों के 
खेत प्रनाधिक है, जो सम्पूर्ण खेतो के क्षेत्रकत का ५४८ एकड है। ७८% जोतें 
बुल खेनों के क्षेत्रकत का ६% हैं, जबकि इतनी जोतें १ एक्ड से भो कम ही है ।* 
बंगाल के ३ क्सिानों की जोत ४ एकड से भो कम है। लगभग ४६% 
किसानों के खेत २ एक्ड से कम, २८% विसानों के खेत २ से ५ एक्ड, १७% 
किसानों के ५ से १० एकड़ भौर €% क्सातो के १० से भ्रधिक एक्ड वे लेत हैं ।९ 
बम्वई राज्य के कुछ भागो में भो जोत सम्बन्धी जाँच की गई है ;--थाता 
जिले के भिवण्डो ताबुगा सन्‌ १६३७ में ६६% जोत ५ एक से कम, २५"१५% की 
॥ से २५ एक्ड, ४३%, को २५ से १०० एकड्र श्रौर १९ की १०० से २०० एक्ड 
की थीं ।७ बम्बई मे सन्‌ १६३६-३७ में २०८ किसानों की जोतें १५ एकड से बम 


4. मम. एगरएथा 5६ ९बाप €& एलॉगाढ जे ५० एप्४05, 9, 74. 

2... 8. छशह0 $ जफ्राधाल 2872०0णा07९ 7 [70क्‍9, ए- 66. 

3... २6०४६ ०१06 ए, ए, ऐकापंगड सिवुपाएए (०्जागरा(९९५ 

+. एं., 9, &हाबयिम 0]586६5 ए०घाणो(९९ ए९एणा: 93, ७. 30 

5, ए. ए. 2व्रक्काअतबय हैफैजामिएक एण्म्राा ९६ 77९9०, छ. 24 

6 छलाइगे गाव रिटएटएए०७ ए०गगंउ४०फ0 रिध्ुण॑७ #ण, [[, फए- 
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थो।* मद्रास में भो खेतों को जोत भनाथिक है, वहाँ ४) खेतो का भाकार केवल 
२४% ही है ५१ 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि देश में खेतों का ग्रौसत झाकाद एकसा नही है । 
सब १६३१ की जनगणना के आधार पर प्रति किसान पौछे कृ पे भूमि भौर खेत का 
आकार निम्न था३ ३-- 








प्रति किसान कृषि खेतो का भौतत 
प्रान्त 
भूमि एयड झ्राकार एकड़ 

बम्बई श््च्प श्र 
मध्प प्रदेश श्रण्३ पाधू 
पंजाब क्व्द जार 
मद्रास ६६ ५ 
बद्भाल ३०६७ र्ड 
असम डे ५ 
युक्त-प्रान्त ३३ हू० 
बिहार-उडीसा २६६ ४ झोर ५ के बोच 


जोतो का उप-विभाजन केवल भारत मे ही नही, किग्तु विदेशों मे भी पाया 
जाता है । उदाहरण के लिये, जछान में खेतों को जोत बहुत ही छोटी है। दो करोड़ 
कि्तानो के खेत १३ एकड़ से भी कम हैं भौर स्‍भनन्‍य २ करोड के १३ से २६ एकड़ के 
खेत है | चीन मे भी खेठो को जोत बहुत छोटी होती है । फ्रास में हमारे देश की तरह 
उप-विभागन के कारण कभी-क्भो तो खेतो का झाकार संज्वर को बेज तक छोटा हो 
जाता है । बाल्स्न प्रायईप मे दक्षिणी-पुर्वी बल्शेरिया के एक गांव मे ३१२३% जोत 
२३ हैक्टर से कम, ४२% के २ से ५ हैक्टर, २२३९ के ५ से ७३ हैकटर, ११३% के 
७३ से १० हैवटर और १०% के १० से १५ हैक्टर के हैं । 

यदि भारत को छुलना भन्‍्य देशो से करें तो ज्ञात होगा कि जोतों के सम्बन्ध 
में हमारी हियिति दयनीय है, णो निम्न तालिका से स्पष्ट होगी :-- 





देश जोत (एकड़ मे) 
अमेरिका ३४३ 
इज्जलिड २० 
डेनगरारके 0 
हालेड २६ 


3. वैशा2 छा & 8379 ४ ते एेएाओ रि०्जेथा३ ७६ 53. 
2, ए४००३१४९३१ (0फ्रण्ञा।६९७ २९७०६, 9. 56. 
3. शणग्गरवे 38पंपणेषणर 9. 27. 


छंद ] 


स्वीडन र्श 
जमनी ३२१५ 
फ्रान्स १०१६ 
बेल्जियम श्र 
भारत द्द्‌ 


वलननननननसन+-न नमन पेन न«-+«+«+»>०«+« भर मरने -म9म०-नन 3०3. २3०२८ 
ज्ञोत के अपखराडन व अर्थ (ए:ब्डप्राट्एब्तठ्त ०६ नि वित्त 8$)-- का 
सेतो के छोटे-छोटे होने के साथ ही उनके एक चक में न होने के दोष को 
भपलण्डन कहते है ; यह देश के सभी कृषि भागों मे है ॥ 
भारत मे खेतों के भ्पखण्डन को कल्पना निम्न तालिका से होगी +-- 


भारत में भूमि की जोत (कुडुम्बों का प्रतिशत) 


प्राप्त /१एक्डसे रेसेश भसे१० १० एबड्ड 





कम एक्ड एकड से भ्रघिक 
आासाम कप & र७४ २११ १६१९६ 
पश्चिमी बड़ाल ३४९७ रेघा७ २०९० १६६ 
मध्य-प्रदेश ४९९० ञ-+ २१० ३०१० 
उड़ीसा भ्र०ा० २७० १३३ है? ऋ 
मद्रास ४१० ३१४० ३० ११४० 
उत्तर-प्रदेश भ्श्द २५४ २८ ६० 
प्रेप्यू पड ना 7७६ ३७० 
बम्पई (गुजरात जिले) २७५ २५९७ २२९३ २४५ 
दकने श्धाप १६०७ श्दा८ डंडा ७ 
कर्नाटक श्षार श्ष््जु २१७ _४६६ 
पह्ाव (्रविभाजित) २०१० १८९० डै०ा० १६४० 
(है एकड. (६ एकडू (रह एकड (प३एकड) 
से कम) से कम) से कम) 
मैसूर दर श्श्र न श्श६ _ 





भूमि के भ्ररखण्डन की समस्या भारत मे ही नही, प्रपितु कई योरोप्रोय श्रौर 
पुशियाई देशों, विगेयकर खत्स, स्विट्जरलैंड, जमंती, बलग्रेरिया, चीन प्रोर जापान 
में भी इतनी ही विक्ट है। उदाहरणाथे, चीन मे कई किसानो के खेत ५ से ४० 
ट्ुकडों तक बेटे हुए हैं, जो कि सम्वे-लम्बे टुकड़े, जमीन के कौने भौर कटार, बिना 
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बोच के खेत एक मीज़ से भ्रधिक दुरो पर स्थित है ।* इसी प्रकार जमंती भोर स्विद- 
जरज़ैड से भी इस समध्या का जटिल रूप है। स्विटजरलेड की गत जन-गणता के समय 
२,११३ एकड के ५३० ऐसे खेत थे, जो ५० से भी अ्रधिक ट्ुकडो से बेटे हुए थे ।१ 
उप-विभाजन और अपखएडन के कारणए-- 

( १) जन-संख्या मे बुद्धि--यह इस समस्या का सूल कारण समा जावा 
है । पिछली प्द्व' शताब्दी से भारत को जन-सख्या में काफी वृद्धि हुई है--सव्‌ १६०१ 
से सन्‌ १६११ में जन-संख्या में ६७%, सद्‌ १६११-२२ मे ०'€ %, सद १६२१-३१ 
में १०"७%, सन्‌ १६३१--४४ में १५% झौर सन्‌ १६४१-४१ में १३% की वृद्धि 
हुई। प्रधिकांश जन-सझ्या कृषि पर निर्भर होने से कृधि पर लगे हुए लोगो की जन" 
सख्या बढ गई है, लेकिन उसी अनुपात में कृष्प भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि मही हुई । 
फ़लतः बोई गई भूमि का वितरण प्रति व्यक्ति कम हो ग्रया । सन्‌ १६११ में प्रति 
व्यक्ति ०९० एकड भूमि बोई जाती घी, सन्‌ १६२) मे यह क्षेत्र्ष केवल ०८८ 
एकड, सर्म १६९३१ में ०८१ एकड़, सत्‌ १६९४१ में ०७२ एकड भौर सन्‌ १६५१ में 
इससे भी कम क्षेत्रफल रह गया | स्व४ठ है कि ज्यो ज्यों कृषि पर निर्भर जन-संश्षया में 
वृद्धि होती गई, त्यो-त्यो भूमि की भाँग बढी भौर पुराने खेतों थे' ठुकडे होते चले गये | 

(२ ) व्यक्तिवाद का विकास --भारत में आधुनिक-काल में व्यक्तिवाद का 
इतना भप्रधिक विकास हुमा है कि संप्रुक्त-पारिवारिक प्रणालो प्रायः नष्ट हो छुक्ी है। 
कुट्म्ब विघटने में पुरुष-व्याक्ति परथक-प्ंथक हो जाते है भोर खेत तथा सामूहिक सम्पत्ति 
का बेंटवारा भी करते है, जिससे कृषि भुमि का बेंटवारा होता है, क्योकि वही जोवन 
निर्वाह का एकमाश्न साधन होता है । थी 'क्लो' का कथन है-''जब बेटवारे का निश्चय 
हो णाता है तो प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि समानाधिकार के कारएा सारी 
सम्पत्ति मे उत्कों समान रूप से भाग मिले, यहाँ तक कि घर-द्वार, खेत, बगीचे, तालाब 
भौर वृक्ष तक बाटे जाते हैं । कभी-कभो तो वृक्ष पर लगे हुए शहद के छत्तो तक का 
बेंटबारा होता है झोर कई बार ठो वेवल वृक्ष की टहनियो भौर फ्लो पर हो नहीं 
बल्कि उसकी छाया का भी बेटवारा करने के उदाहरण पाये जाते हैं (३ 


' * (३) कुटीर उद्योगो की प्रवर्नति--भारत को भधिकांश जन-सख्या खेती 
पर निर्भर है, इससे सेती से भरधिक आय श्राप्त नहीं होती। साथ ही, देश में 
कुटीर-धन्घो की भवनति के कारण बढती हुई जन सख्या के लिए कृषि के भलावा 
उपलजेोतविका का अन्य साधन न रहा । भतः खेत्ती पर जन-सख्या का भार बढ रहा है, 
जिससे उपयोग मे लाई जाने वाली भूमि का भी बेंटवारा होता जा रहा है। 

(४ ) उत्तराधिकार न्ियम--भूमि का छोटे-छोटे ठुकड़ो मे बेटे होने का 
3, रे पा. पृच्कछथज : 7.57 दे. स्‍.689या उठ छछां05, छ. 39. 
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मुख्य कारण देश में उत्तराधिकार के नियमों का होना भी है। कानून की हृथि से 
हिन्दुप्नो में सब पुत्र श्रपनी पैतृक ससपत्ति मे समान रूप से ध्धिकार रखते हैं | मुसल- 
मानों में भी पिता के सव पुकऋ-पुत्रियाँ सम्पत्ति के भधित्यरी होते हैं, भ्रतः पिता की 
मृत्यु के वाद सब सम्पत्ति और भूमि सारे उत्तराधिकारियों में बराबर-बराबर बेंद जाती 
है । इससे खेतों का उप विभाजन ही नही, बल्कि उनका अपक्षण्डव भी होता है । मे 
नियम थताब्दियों से भारत में श्रचलित हैं, फिर भो उप विभाजन तथा अ्रपखण्डन 
प्राचीन-काल से नहीं था, इसलिए भाज उत्तराशिक्रर सियमो को भूमि विभाजव का 
मुख्य वारण नही माना जा सकता । इस समश्ष्या ने के वल पिछली चार पाँच शताब्दियो 
से ही हमारा ध्याव भ्राकधित किया है | खेतो के विभाजन वी प्रवृत्ति को ग्रामीणों की 
गिरती हुई प्राधिक स्थिति ने प्रोत्साहन दिया है भौर उत्तराधिकार तियम इस प्रवृत्ति 
को बल देने मे सहायक हुए हैं ।* 

(५) भारत में उद्योगी का धीमा विकास--डुटीर उद्योगों की श्रवनति 
होने के बाद कृषि जन सख्या को एक तो सहायक उद्योग-घन्घो का श्रभाव ही गया | 
फुलेत; उनकी कृषि ब्राय कम हो गई तथा बेकार समय के लिए कीई सहायक व्यवसाय 
नही रहा | साथ ही, भारत में ग्राधुनिक संगठित उद्योगो का विकास भी श्रत्यरत धीमी 
गति।से हुप्रा । परिणामस्वरूप कुटीर उद्योगो पर निर्भर रहने वाली जन सरया का कोई 
वैकल्पिक व्यवसाय न रहा । इन सबका प्ररिणाम यह हुप्रा कि कृषि पर ही जन-सल्या 
का प्रभार बढ़ता गया । 
उप-विमाजन और अपखराडन से हानियाँ-- 

भूमि के उप विभाजन झोर अपख०डन से केवल क्रपि व्यवस्था का सन्तुलन ही 
तही बिगड़ा, प्रपितु सम्पूर्ण कृपि-ब्यवस्ाय अनाभकर हो गया है। जेतो क॑ छोटे छोटे 
होने से तिम्नलिखित हानियाँ हुई है :-- 

( १ ) अधिक व्यय- छोटे छोटे खेतों के होने से उत्त!दन व्यय बढता है, 
और प्रति एकड़ उत्पादन व्यय मे कमी नही झाती । खेत के प्राकार छोटे होते हैं तो 
उत्पादन की प्रति मात्रा पर उत्पादत व्यय बढता जाता है । खेतो के छोटे होने के साथ- 
साथ किसान के भ्रम्य खर्चे, जो उसे अपने परिवार के भरण-पोपण, एक जोडो बैल 
और कुछ भोजार रखने मे होते है, उनमे कमी नही भावी । यही नही, लेतो में ब,ढ 
लगाना तथा बीज भ्रोर खाद भादि डालते में भी प्रधिक व्यय होता है । के 

(२) समय की हानि--किसान का बहुत सा समय व्यय नए्ट हो जाता है, 
क्योकि उत्के खेत छोटे-छोटे भ्रौर एक चक में न होने से उसे बैल, हल भ्रौद झौजार 
इत्यादि इधर से उबर ले जाने पते हैं । घनुमान है कि खेतो के ५०० मीटर दूर होने 
के कारण लेतो को जोतने झौर मजदूरों से काम लेने पर ५*३% व्यय बढ जाता है, 
खाद को ढोने में २०% ग्रे २५१५ ठक और फसलो के ढोने में १५% से ३२% तक 
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भधिक व्यय होता है । इसलिए खेत जब एक दूयरे से १ मोल की दूरो पर हो तो 
केबल जुताई पर ही ११% से १७% तक व्यय भधिक दो जाता है ।* 

(३ ) कृषि श्ृपि की हानि- खेतों के छोटे-छोटे होगे के कारण बाढ प्रादि 
बनाने में केवल खर्चा ही भ्रधिफ नहीं होता, बल्कि ४% तक भूमि का क्षेत्र चष्ट हो 
जाता है। 

(४ ) स्थायी सुधारों की असम्भवता- कृषि मे स्थायी सुधार नही किये 
जा राकते, बच्चों कि पहिले से ही खेतो का झ्राकार इतना छोटा होता है कि कभी-कभी 
तो प्रुराने हल भी भूमि से घुमाये बही जा सकते । ऐसी अवस्था में आ्राधुनिकर ढल्ल 
के कृषि श्रोजार, मशीें, ट्रुह्थ्र, विनोवर भादि काम में नही लाये जा सकते । 

(५ ) पर्याप्त छिचाई का झभाव-क्भी-कभी तो सिंचाई के पर्याप्त साधते 
होने पर भी खेतो के दूर होमे के कारणा उनकी भविंचाई नहीं की जा सकती । यदि 
पिचाई के प्राधुनिक साधनों के उपयोग के लिए कृपक किसी प्रकार पर्याप्त घन संग्रह 
कर लें तो भी खेतों के छोटे प्राकार के कारण कुझ या नल कूपो वा उपयोग नही 
कर सकता | 

(६ ) वेज्ञानिक खेती का उपयोग न होना-- खत छोटे होने के कारण वह 
प्रच्छे बोज, भ्रच्छी खाद और वैज्ञानिक ढ्थों का पूर्णा उपयोग नही कर सकता, क्योकि 
उत्पादन व्यय से भनुपात परे भ्रधिक वृद्धि होने का भी डर रहता है (६ 

(७ ) सेतो की सीमा नही डाली जा सकती--खंगों के छोटे-छोटे श्रोर 
फंले होने के कारए न तो उनके चारों ओर बाघ ही बाघे जा सक़ते है भ्ोर न सीमा 
ही बाँधी जा सबती है। परिण्यामतः जड्ली पश्चु उनके खेतों का नुक्सान करते 
रहते है। 

( ५ ) मार्ग बनाये में अडचत--बिखरे हुए खेतों में जाने के लिए मय 
बनाने पते हैं । इसलिए छुते हुए सेतो मे पगडण्डियाँ इनानी पड़ती है, जिससे कठिन 
परिश्रम का एक बहुत बड़ा भाग यो ही नथ्ट हो जावा है ॥ 

(६६ ) पारस्परिक कलह--किसानो मे पटुंदारो झोर पडोस के खेत वालों 
से सर्द परस्पर कलह होते रहते हैं, जिससे मार-पीट तक की नोयत भा जाती है तथा 
मुकदमेबाजी मे बहुत सा धन एवं समय नब्द होता है । 

( १० ) उचित देख-भाल का झभाव--छोटे-छोटे द्धेत होने के वारणा 
कृषक खेतों की देख-भाल स्वयं नही कर सकता, इसलिए उम्ते जितनी सम्हाल+र लेती 
करनी चाहिए उतनी वह नही कर पाता । ६ 

( ११ ) गहरी खेती असम्भव--भारतीय इृपक न तो गहरी खेडी ही कर 
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घर ] 


॥ 
पाता है भौर न विस्तृत खेती ही, क्योकि दोनो प्रकार की खेती के लिए पर्याप्त पूजी 
प्रावज््यक होती है। विदेशों मे कृपक भ्रपत्ती राय बढ़ाने के लिए खेती के साथ-साथ 
साग भाजी थ॑दा करने, अ्रप्डे, दूघ, मक्खन झौर शहद के लिए मु्गियाँ, पश्चु भौर 
मविखियां भी पालता है, परन्तु भारतीय किसान अपने छोटे ख़ेतो के कारण पशुप्रो के 
लिये चारा तक पैदा नही कर सकता, फिर सहायक उद्योगो की बात ही कैसे की जा 
सउती है ? 

(१२ ) कभ-ग्राय-- खेतो के छोटे-छोटे होने के कारण खेती एक भल्ाभकर 
व्यवसाय हो जाता है । जँसा कि उत्तर-प्रदेश के कुछ भागों की जाँच से स्पष्ट है ;-- 
तीन एक्ड से कम की जोत पर प्रति वर्ष श्रति एकड ४०) र० व्यय था भौर उससे 
प्राप्त भ्राय केवल ४१ रु० १ भ्राना। अर्थात्‌ श्रति एवड शुद्ध भ्राय कैवल १ रु० १ 


भ्राह्ना ही थी ।१ 


डउप-विभाजन और अपखरडन के लाभ-- 

छोटे-छोटे ज़रेतो से केवल हानि हो नहों हाती, बल्कि इनसे कुछ लाभ 
भी हैं :-- 
( १ ) विभिन्न उर्वरा झक्ति का लाभ--जव खेत छोटे-छोटे भ्रोर बिखरे हुए 
हंते है तो किसान को भिन्न-भिन्न खेतो की उवंरा शक्ति श्रौर जलवादु सम्बस्धी झव- 
स्थश्यों का पूरा पूरा लाभ मिलता है | कारश, जब गाँव के एक भाग में एक खेत में 
वर्षा होती है तो गाँव के दूसरे भाग के खेत में जुताई झ्रादि करके बीज बोया था 
सकता है | इस प्रकार किसान के परिश्रम ऋौर पश्ुम्को के श्रम का पूर्णा उपयोग किया 
जा सकता है। 

(२) कृषि आय का सन्तुलन--डा० राघाकमल मुकर्जा के प्रतुसार ' वर्षा 
की कमी का सभी खेतों पर एक्सा प्सर नही पड़ता, क्योकि जब एक खेत की फसल 
अनावृध्धि या अतिवृद्टि से न/्ट हो जाती है तो दूसरे खेतों को फसल इस श्राथिक हानि 
को दूर कर सकती है, जिससे कृपक की झााय का सन्तुलन हो जाता है। यही कारण 
है कि भारतोय क्सात अपने छोटे छोटे खेतो पर हेर-फेर के साथ लेती करता है ।१ 

(३) माँग और उत्पादन का सन्तुलन-खजेतो के छोटे छोटे होने पर 
उत्पादको श्रौर उपभोक्ताझो में परस्पर निकट सम्पर्क स्थापित हो जाता है। इस कारए 
उत्पादकों को उपभोक्ताओं की आवश्यक्ताओ का ठोक-ठीक ज्ञात रहता है, जिसके 
अनुसार कृपि उत्पादन होता है । इससे कृपक को साँग के लिये भटकना नहीं पडता और 
न उत्पादनांधिवय का ही भय रहता है। इतना ही नही, अपितु तेजी भ्ौर मन्दी के 
कारण व्यापार मे जो सघर्ष उत्त्त होते हैं थे क नही होने पाते । उत्पादको को आवक 


. ॥7, ए. फातछ]९९: *<िप्णाणगाए कष्गीशा$ 6 कफ्तिशा 70॥, 
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पे पा 


लाभ न होने से बुछ व्यक्तियों ने हाथ में घन एकत्रित नहीं होता और न प्रसमाव 
वितरण्य की समस्या ही श्रात्ती है । 

(४ ) उपलब्ध श्रम का पूर्ण उपयोग--छोटे छोटे खेतों के उत्तादन में 
किसान प्रायः प्रपते बच्चे और स्रियो के थम का पूरा उपयोग कर सकता है । दुध्रे, 
उत्हे अपनी इच्छा झोर सुविधानुस्तार काम करने की स्वतन्त्रता रहती है ॥ 

(५) श्रम एवं पूजी में सहयोग--छोटे-छोटे खेतों के कारण किसान या 
जमीदारों का ग्रपने मजदुरो से सीधा सम्बन्ध होता है, इसलिए काये करने मे सदभाववा 
रहती है | इसके भ्रतिरिक्त उनमें परस्पर सहयोग रह कर राघपे नही होने पाता | 

( ६ ) अनावश्यक देस-भाल--दोटे-छोटे खेतों पर काम करने में श्रमिक 
को प्रपनी योग्यता एवं कुशलता के प्रदर्शंत तथा उन्नति का यथेठ्ठ ग्रवसर मिलता है। 
इस भ्रक्ार की उत्पत्ति में अधिक देख रेख*नही करनी पढती, इसलिए इन पर होने बाले 
ख्चों में भो कमी भ्रा जातो है । 

यद्यपि उप-विभाजन एवं प्रपसडन से बुछ लाभ होते हैं, फिर भी उतसे होने 
बाच्ची ह्ातियों को ठुघना में यह भावश्यक है कि इृपि के इस महत्त्वपूर्णा दोप का विया- 
रण किया जाय 


आर्थिक जोत 
हे (६८०७०: सि०वािणछ) 

भारत में प्धिकाश्न जोत झलाभकर एवं भ्रनाथिक है। प्रतः रपि मे उत्पादन 
डडाने एवं बिसाने का जोवन-स्तर उच्चत करने के लिए भारतीय जोद या क्षेत्रकल 
भाधिक स्तर तक बढाना पावश्यक है । छृपक और उसके परिवार का श्रम, उप्तके हल 
एक बैल की जोडो भोर भ्रोजार एक प्रकार से श्रम भौर पूजी वी अविभाज्य इकाई 
है | इसलिए एक कृपक के पास इतनी भूमि होनी चाहिए जिससे वह श्रपने श्रम और 
पूर्नी का उचित प्रयोग कर सके तथा कृषि की लागत को पूरा करने के बाद उसे श्रपये 
परिवार के निर्वाह के लिए पर्यात झाय प्राप्त हो। यदि भुमि वम हुई तौ श्रम भौर 
पूँंजो का उचित उपयोग न हो सके गा, जिससे उपज की लागत वढ जायेगी । 

म्रूमि को झापिक जोत के सम्दन्ध ;में अ्रप॑-श्ात्वियों के भिन्न भिन्न मत हैं। 
थी कीर्टिग्ज * के झनुसार--/जोत की भाधिक इकाई वह है जो कसी ब्यक्ति को 
आवश्यक लागत को निकाच कर प्पना झोौर झरने परिवार का उचित आराम के साथ 
निर्वोह कर सके इसका भवसर दे [” उनके भनुस्ताद ४० से ५० एबंड की जोत 
प्राविक होगी | डा० सन के प्रनुपार--“जोत की भ्राथिक ।इकाई वह होती है, जो 
एक ग्रोसत कुदुस्व के लिए सन्‍्तोषजनक न्यूनतम स्वर प्रदान कर,सक्षे ।” इनके अनुसार 
दक्षिणी भारत के गाँवो के लिए २० एवड पर्याप्त होगे ।९ स्टेनले जैवस्स के श्रनुसार--- 


4. कद धंाहु5 : ररिपवा 2००9०ग9 व0 80ण94ए 06९०७॥, छ. 52-53, 
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“ग्राथिक इकाई वही है जो एक कृपक को न्यूनतम-स्तर प्रदाव करके एक ऊँचे जीवन- 
स्तर को सम्भव बना (सके ।” इनके झनुसार उत्तर-प्रदेश के लिए ३० एकड़ भूमि 
भराथिक जो्तुंहोगी (१ 
उत्तर-प्रदेश कांग्रेस €ैपि समिति के अनुसार--/न्यून कौमतो के समय जोत 
वो इकाई १५ से १० एकड़ तक होनी चाहिए, किन्तु यदि कृषि घस्तुओरो का मूल्य 
काफी ऊँचा, लगाव कम तथा सिंचाई शोर कृषि के साधन उपलब्ध हो तो जोत का 
छेत्रफन कुछ कम भी किया जा सकता है ।॥”* 
श्री डालिंग के अनुसार--'पजाब से एक क्रिस्ताव को स्यूनतवम स्तर श्रदान 
करने के लिये कम से कम ८ से १० एक्ड भूमि चाहिए, यदि उसके पास श्राय के भन्य 
साधन न हो । अनुमान है कि पंजाब में जो कृपक बँंटाई प्रथा के प्रनुसार खेती करता 
है ऐसे प्रौसत दर्जे के एक परिवार के लिए कम से कम ३० से १२ एकड भृमि 
झावश्यक होती है ।'3 
पलाउड क्मीझ्न के अनुसार “बह्णाल मे शौसत जीवन-स्तर के ग्रामीण दुदुम्ब 
के लिए ५ एकड भूमि प्रावश्यक है । किन्तु जिन भागो मे भूमि पर दो फसलें पैदा की 
जाती हैं वहाँ २३ एकड भूमि प्राधिक जोत हो सत्रती है तथा जिन भागो में भूमि की 
कम उर्व॑रा शक्ति के कारण केवल एक फसन पैदा होती है वहाँ कम से कम १० एकड 
भूमि होनी चाहिए ।/* 
मध्य-प्रदेश के लिये कुमारप्पा उद्योग जाच समिति मे २० एकड वाले खेत 
को लाभकर जोत माना है, क्योकि इस ग्राकार वाले क्षेत्र से क्सिान का साधारण 
जीवन-निर्वाह द्वो सकता है और उसको पूरा रोजगार मिलकर उसकी एक जोडी बल 
«कभी पूरा उपयोग हो सकता है ॥* 
सर टी० विजयराधवाचारी के श्रनुसार मद्रास मे भूमि की झ्राथिक जोत कम 
से कम ४ से ६ एबड होनी चाहिए ।'!६ 
राजस्थान के पश्चिमी भागो के लिये जहां भूमि रेतीली, कम उपजाऊ गौर 
बम वर्षा वाली है, एक क्सिन को कम से क्रम १५ से २० एक्ड भूमि प्रावश्यक 
होगी, किन्तु पूर्वी भागो में यह जोत १२ एकड तक यी हो सकती है । 
इस विवरण से स्प४ है कि जो जोत देश के एक भाग में आर्थिक हो सकती है 
वही भ्रग्य स्थानों में श्रनाथिक भो हो सकती है। इसलिये झाथिक णोत का क्षेत्रफल 
निर्धारित करने मे निम्त बातो पर घ्यान दना झ्रावश्यक है--- 
3-९ फे. फोह्का0ड॥9. शैहाप्प्ाणाज) छिीसआ5 ए ]29॥9, 9. 23 
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का परीक्षण हो रद्या है तथा इस हेतु वैधानिक एवं प्रशासकीय झोपचारिक वयय॑ पूर्णठा 
वी बोर है। सन्‌ १६५८-५६ में इस हेतु १०-१६ लाख हु० वा श्रायौजद था, जिसमें 
से केवल ३९८० लाश रु० व्यय हुप्रा 


महाकरौगल क्षेत्र की चक्वन्दी योजनाओं के लिए पच-वर्ष म योजना का बुत 
धायोजन ३६०४० लाख रु० था, जिसमे से प्रथम तीन वर्ष में केवल ७-७८ लाख र० 
व्यय हुआ्ा । इसी प्रवार सन्‌ १६१८-४६ मे ८२० लाख एकड भूमि की चक्बन्‍्दी 
भस्तावित थी, परन्तु वेवल २९१४ लास एक्ड भूमि वी ही चकबन्दी हुई है तथा 
०५६ लाख एक्ड भूमि की चववन्दी के लिए प्र/रम्भिक वायंवाद्ी हो चुकी है ।+ 


डपसंदा र-- 

उक्त तथ्यों पर विचार करने_पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रत्येक 
विस्तान उत्पादन के लिए झपनी भ्रूम्म का उपयोग स्वेच्छानुसार करमे के लिए स्वतस्त 
हो ॥ इसलिये जब तक वह भूमि क एक द्वग्डे को जोद्रता रहे तद तक भूमि पर उसका 
अधिकार स्वामित्व के समात ही स्थायी रूए से बनता रहे । उसका सह प्षिकार चाहे 
कादून ये प्राघार पर हो प्रथवा उसे इच्छानुसार भू-स्दामित्त प्रधिकार खरोदने वो 
स्वतस्तता हो । इसे श्रतिरिक्त देश के विभिन्न भागों के लिए ग्राविक णोत का क्षेत्र- 
फल निर्धारित प्रिया जाय तथा कृप भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी प्रविततम सीमा 
((शशाहह्ट) निश्चित की जाय | प्राथिक जोत का क्षेत्र न्यूनतम १० एजड द्वा शौर 
किसी भी दश। में शझ्ाविक़ जोत से बम भूमि का उप-विभाजन ने हो । इस सम्बर्ध में 
यद्यपि विभिन्न राज्यों में अधिनियम लागू हो गये हे, छिर भी उनमे बडाई से पालन 
होने वी झ्रावश्यकता है । भ्राथिक जोत हसने वाले कृषक प्रपने उत्तराक्तरारियों की 
वयसस्‍्वता तक उनके भरख प्रोपणा के लिए जिम्मेवार हो। इस टेंदु उत्तराधिकार 
तियमों में झ्रावश्यक संशोधन तिये जायें। गाँव वी बेकार भूस को हृषि योग्य बना 
बर उसवा वितरण प्रनाधिक जोत थाले हृपको एवं भूमि ह्वीन द्ृपकों वो किया जाय। 
बतंमान समय मे भारत मे प्रति ब्यक्ति हृषपि श्रूस केवल ०"*३६ एक्ड है, जो इस 
सम्बन्ध में ोचनीय ग्रवस्था की सूचक है, प्रतः भूमि विहीन एवं झनाबिक जोत वाले 
बृपको के झ्राविक साधन बढाने के लिए सहायक उद्योगों को स्याप्रता एवं विकास 
किया ज'प ६ 

कृषि वी मूल समस्या अ्रनाथिक जोत की है प्ौर पूर्णा चकवन्दी के प्रभाव में 
स्थाई एवं वास्तविक प्रगति नो बल्पना नहीं बी जा सत्ती, घत: चत॒रत्दी को आय- 
प्िव ता देनी होगी है। ग्रामीण कैमो वी अ्र्धयक उम्नति के लिए हृपि दद्योग के इस 
सर्वध्यापी दोप को दूर करवा होगा । प्र्थाव्‌ उत्तराधिकार नियमों में परिवर्तत करना 
होगा, विससे “प्रयेक उत्तराधिकारी को सभी खेतों में वरावर-यरावर माय मिलता 
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सफल प्रयास विये गये हैं। फ्रान्स, डेनम्राकं, ह्विटजरलैंण्ड, ह्ाल॑ण्ड, जमेती भोर 
जापान देशो के झनुभव से स्पष्ट हो गया है कि कृपक स्वेच्छा से भ्रपने खेतों की 
चकबन्दी करने के लिये तैयार नहीं होते | इसलिए प्रायः सभी देशो में कानून फे द्वारा 
चक्वन्‍्दी और भविष्य मे उपविभाजन तथा अ्रपखण्डन को रोकने के लिये कान्नृती 
भयास किये गये हैं । कीटिंग्ज के भनुसार ये प्रयास निम्त थे :---ह 
(१) वर्तमान इपको की भूमि प्निवाय॑तः अपने प्रधिकार मे ले लेना । 
(३ ) दुच भू स्वामियो के तैयार होने पर भन्य भू स्वासियों के लिये खेतों 
की चकबन्दी झनिवाय॑ं करना । 
(३) चक्‍वदी विये हुये खेतो के भविष्य भे भ्रपलण्डन के विरुद्ध भायोजर 
करना। 
(४ ) चक़बन्दी किये हुये खेतो को रहन से बचाया | 
(५ ) चकबन्दी किये हुये खेतो को दूसरे खेतो से न मिलने देना ॥ 


आशिक ज्ञोतों का संरक्तण-- 


भविष्य में जोत का उप-विभाजन एवं भ्रपलड़न रोकने के लिए यह प्रावश्यक 
है कि वर्तमान जोतो को छोटे छोटे होने से रोका जाय श्ौर *विखरे हुए देतों की 
चकबन्दी कर दी जाय । इस द्णा में सबसे पहिले उत्तराधिकार नियमों में परिवर्तन 
होगा, जिससे परिवार का सदसे बड़! पुद् ही अचल सम्पत्ति का प्रधिकारी हो सके।॥ 
यदि इस प्रकार वी व्यवस्था हो गई तो हृषि प्रद्र जन संझुया का भार भी कम हो 
जायगा प्रौर धन्य उद्योग-धन्धो के विकास के साथ बुद्ध व्यक्ति उनमें लग जावेंगे । 

भूमि बेंटले-बैंटते एक निश्चित सीमा पर पहुँच जाय तो उसका विभाजन रोक 
दिया जाय भौर जद एक विसान को श्राथिक जोत के श्रघिकार प्राप्त हो जाये तो 
उनका विभाजन होना कानून द्वारा प्रवंध कर दिया जाय ॥ 

जोतो का विभाजन (एवं अ्रपसण्डन रोकने के लिए प्रथम पच-वर्षीय योजनए के 
पहिले ही धम्बई, दिल्ली, पजाव और पेप्सू में भ्रावश्यक प्रधिनियम लागू किये गये हैं 
प्रथम योजना काल में एक निश्चित न्यूततस सोमा से कृषि भूमि कम न होने देने से 
रोकने के लिए विहार, हैदराबाद, उडीसा, राजस्थान एवं सौराष्ट्र मे भूमि के विभाजव 
एवं हस्तान्तरण का नियमन करने के लिए भधिनियम बनाए गये हैं। मध्य>प्रदेश में 
मध्य-भारत और भोपाल क्षेत्र की कृषि भूमि की न्यूनतम सोमा १५ एकड नियत को 
गई है। इसी प्रकार विश्य-प्रदेश की कृषि भूमि के लिए घिचित भूमि का ५ एकेड 
भौर प्िचित भूमि का १० एकड न्यूनतम सीमा है। झान्म राज्य के हैदराबाद क्षेत्र की 
कृषि भूमि के लिए २ से २४ एक्ड, उत्तर-प्रदेश मे ६ऐं एकड़ तथा दिल्ली के ण्ल्ष्‌ 
ह प्रमाप एकड़ न्युवतम सौमा है । भुमि के उय-विभाजन या इस्तान्तरख से यदि भूमि 
का क्षेत्र इस सोमा से कम होता द्वो तो उस पर काठूनी रोक रहेगी। उप-विभाजन एवं 
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प्रपसेण्डन रोकने के लिए कामून का कड़ाई से पालन होना पावश्यक है, तभी वॉछित 
परिणाम होंगे। 

(३) स्वेच्छापुर्वक चक्बन्दी--इस समस्या को हल करने के तिए सबसे 
प्रच्था उपाय किसानों हारा स्वेच्चापूवंक झपने भूमि की चकवस्दी झौर सरकार द्वारा 
झनिवारय चक्तवन्दी है। रवेच्द्धायुवंक चकबन्दी की दो कठिनाइयाँ हैं :-- 

(प्र) स्वेच्छापुवंक काम करने मे कापी देर लगती है भ्रौर चकृवन्दी का 
काये शीघ्रता से नही हो सरता । इसके अतिरिक्त जमीदार या महा- 
जन भी चकवन्दो के कार्य मे रुकावट डालते हैं । 

(4 ) किसातो को यह समझाना बहुत कठिन है कि चकवन्दों से उनको 
लाभ होया । विसानर चाहेया कि उसके बदले में सिलके वाली भूमि 
की किस्म पहले वाली किस्म से भिन्न न हो ॥ वह नहीं चाहता कि 
नई भूमि कम उपजाऊ प्रथवा सिंचाई के साधतों से रहित हो । हर 
एक किसान झपनी पैठुक भुमि को बदलने के लिये तैयार वही होता, 
स्थोकि यह इसे पूरजो की घरोहर समझता है। कभो-कभो उसे यह 
भो डर रहता दै कि चकवन्दी के कारण भूमि पर उसका शधिकार 
नट्ट हो जायगा । इसके भतिरिक्त गाँव का पटवारी चकबन्दी के मार्ग 
में रोड भटकाता है । इस कारण स्वेच्छापूवंक चकब्नन्दी के प्रयोग 
सफल नहों होते | 

“उ्यक्तिगत प्रयत्नो से चकवन्दों करने की पद्धति जमंनी, फ्रास, डेन्मार्क तथा 
जापान भादि देशों में प्रपफ़न रही है । ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश के लिए--जहाँ 
किसानो मे घोर झज्ञान है--यह प्राशा करना किये उदारता एवं दुद्धिमानी से 
ध्यक्तिगत रूप से भ्पनी जड़ता छोड़कर चह्तवन्दो के हेतु तैयार होंगे, यह बे बल हठ 
है... कीटिग्ज  सक्षेप में इस मांगें में निम्न बाघाएँ हैं :-- 

( १) पक को घशिक्षा एवं भनज्ञान, 

(२) पंतुक झ्रृि के प्रति प्रेम, 

(३ ) प्िच्ााई के साधनों को तुलनात्मक पनुश्नतता, 

(४ ) मृमि सत्वन्धी अ्रधिकारों की विश्िन्नता एवं उनके छिन जाने को 
ग्राशंका ३ 

(२) कानुन द्वारा चकवन्दी--कुछ राज्यो ने कानुन द्वारा चकबस्दी भनि- 
दार्य की है। सबसे पहिले मध्य-प्रदेश ने सन्‌ १६२८ में चक्रवन्दी भधिनियम स्वोकृत 

किया । इस कानून के प्नुसार कोई भी दो या इससे अ्रधिक मु स्वामी हपक, जिनके 
पास गाँव की ३ से कम भूमि न हो, चक्वन्‍्दी के लिए प्ावेदन दे सकते हैं । झ्ावेदन 
की स्वोकृति पर भूमि की चक्बन्दी योजना गाँव के झोष लोगों पर भी झनिवार्य रूप 
से लागू होती हैं। इस भर्तिनियम के प्रनुसार २५ लाज एकड़ कृषि भूमि वो चकबन्दी 
मार्च सन्‌ १६९५४ तर हो चुकी है । उत्तरप्रदेश में चकवन्दी कानून सन्‌ १६३६ में, 
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बम्बई में सन्‌ _६४७ से, पंजाब से सन्‌ १६३६ एवं १६४८ में, दित्लो मे सद्‌ १६३६ 
झोर १६४६८ में तथा जम्मू एव कश्मीर राज्य में भो स्वीकृत किए गए है, जिनके भनु- 
सार चक्व-दी काय॑ हो रहा है| ं 
है प्रथम एवं द्वितीय पच-वर्षीय योजनागों से भूमि की चकबन्दी के भदृत्त्त की श्रोर 
संकेत किया गया है । योजना भायोग की यह सिफारिश है कि सामुदासिक विकास के 
पन्‍्तगंत कृषि कार्यक्रम में भूमि की घकवन्दी का प्राथमिक कार्य होना चाहिये | इस दृष्टि 
से सामुदायिक विक्रास प्रधिकारियों ने इस सम्बन्ध वी उपल्त्ध पद्धतियो का श्रत्ययन 
कक है, जिससे इस समस्या के हल के लिये उपलब्ध भ्रच्छे श्रमुभव की प्राप्ति 
| 
प्रथम योजना की भ्वधि में बम्बई मे २१ लाख एकड़, मध्यप्रदेश मे २० लाप 
एकड, पजाब श्रौर पेप्सू में क्रमशः ४८ और १३ लास एकड़ तथा उत्तर-प्रदेश मे ४४ 
लाख एक्ड भूमि की चवदन्दी की गई है । द्वितीय योजना काल में विभि्न राज्यों में 
४५० लाख एकड भूमि को चकबन्दी का कार्य-क्रम था | निम्न तालिका से इस सम्बन्ध 
में प्रगति की कल्पना होगी :-- 








छूपि जोतों की चकबन्दी * 
१६५६-६१ १६५६-६१ ३६-१२-५७ ३६-१२ ५७ 
राज्य के लिये ग्रायोअव का लक्ष्य को पू्ं... को चालू वाम 
लास रुपये लाख रुपये एकड एकड 
भार श्ग्प्र्३ प्रु०० ज+ १,६२,३४१ 
श्रतम १४४२५ १३८२ तू ब्कल्ु 
बिहार १६८६७ शृपाौग० न्न- २,५५,८८५ 
बम्बई ७६-३६ ७२८१ १३,६४५,२७५  ११,७६,५४२ 
मध्य-प्रदेश ५४“२५ १६१२५ २१,६५४,३५ २,१६ ६४२ 
मद्रास ११९५० पर. न- नल 
मधुर १४"५१ १५९०४ ३,६८, १३४. ४,५१,११० 
उडीता भ्ौ०० प्र.ए ७रे हर 
पजाव १७२००० १५७७र ५५,८०,८5७४  ५६,(७,४रे८ 
राजस्थान ३२५ १००० २१,००० ३,६२,११६ 
उत्तर-प्रदेश 8 ४००००. १३,६८,५६२ ३३,३५,१२६ 
बंगाल १४४२५ फे8. हट. -“+ ध्द् 
दिल्ली रघ५ न्श्र्ह्‌ ३२,० है,.८३४ हा 
हिमालय प्रदेश &*५० ११८ २१,७६२ २६,१०४ 
मनोपुद न्र्& है 2] बन न 
पाडचेरी ७.२० -- ना ता 
योग ४४६६६ ३६०४१ रै४५,७२,१७६ १२०,३२६,२१० 
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(३ ) सहकारी प्रयत्नों द्वारा चकवन्दी--चकवन्दी वा काम सन्‌ १६२० 
- में सहकारी विभाग के अन्तर्गत पजाब मे घुष् हुमा ! इस काम की प्रगति बहुत हो घीरे- 
घीरे थी। सन्‌ १६४८ वरू ७ लाख एकड मूमि की चकब॒न्दी तब हो सक्रो, जबकि सद्‌ 
१६४८ वा झन्तिम पजाव ग्राराजो ( चकक्‍वन्दी राव ट्ूक्कररा रोक ) अधिनियम पास 
किया गया । सहकारी विभाग के प्रचार से किसानो पर अनुकूल प्रभाव पडा ओर सन्‌ 
१६४७ ४८ के प्रन्त तक राज्य में ६,४७३ चनबन्दी रामितियाँ थी, जिनकी सदस्यता 
२ लाख से अधिक थी | इन समितियों द्वारा की गई चकबन्दी के काररा खेतों की 
सख्या १८२४ लास से घट कर २९८६ लाख रह गईं। सन्‌ १६११ में गाँवों मे चक- 
बन्दी वो माँग बहुत बढ़ गई, अतः सरकार ने चकबन्दी योजता में परिवर्तत वा निर्णय 
किया । नई योजना भ्रप्ेंल सर्‌ १६५१ से लागू हुई, जिसके भनुसार प्रत्येक जिले मे 
खक्वरन्‍ंदी के लिए एक तहसील चुनी गई । नई योजना के श्रम्तगेत ग्रगस्त सन्‌ १६५७ 
तक कुल ४७ तहरीलों मे से ४० तहसीलो में चकवन्दी करने का निदचय क्विया गया 
है भौर वाकी ७ तहसोलो मे सन्‌ १६५६ तक चकबन्दी करने को योजना है। पुरानी 
योजना के प्रनुसार भाज ४४ तहसीलो मे चकवन्दी होनी थी प्रौर बाकी ३ में सन्‌ 
१६६१ तक चक्वन्दी समास्त करने का इरादा था | तालय यह है क्रि'चकुवन्दी कार्ये 
का अभ्रधिकतर भाग पुरानी योजना की तुलना मे अब ४ वर्ष पहिले पूर्ण हो जायगा 
भ्रौर बाकी तहमीलो मे भी पहिले से दो साल पूर्व चक्वप्दी समाप्त हो जायगी । 
चकवन्दी करने भे कठिताइया थो, जो कुछ हद तक गानसिक शोर कुछ हद 
तक टेशमीकल थी ) औसत भारतीय कृषक की सातसिक प्रवृत्ति के कारण उसमें प्रपनी 
भूमि से भ्रलग्र होने के विचार से छुछय हो गई है । चफबन्दी के लाभ किसानो के सामने 
व्यव्टारिक रूप मे रखकर इस ध्रवृत्ति मे परिवर्तत क्रिया जा रहा है) दूपरी वात, 
जिछ पर इस काय को सफ़नता प्राघारित है, वह यह है कि कर्मचारी विचारपूर्ो, 
स्पष्ट भर भपने काझ में दिलचस्पो रखने वाले, शिक्षिव, थ्ोग्ण झौर इससे भी प्रश्टिक 
ईमानदार ड्वोने चाहिये. मविकतर कठिवाइया उस समय होती है, जब भूमि का झधि- 
कार दिया जाता है या घदिया भूमि आप्त करने वाले को उसकी बढ़िया भूमि के बदले 
मुघावजा देने का प्ररत ऋता है । कभी-कभी यह दोष मी लगाया जाता है कि कुछ गुटों 
पोर व्यक्तियों की तरफदारी की गई है । यह कहा जा सकता है कि न तो स्वेच्छापूर्वक 
सहयोग से ही मोर न कानून द्वारा ही चकबन्दी की समस्या सुन्काई जा सकी है। 
इध्का सबस्ते बडा कारण यह है कि ग्रामीण लोगो में शिक्षा का अभाव है, भ्रतः जब 
तक उनमे शिक्षा का प्रचलन नही होगा तव लक समस्या ठोक प्रकार से हवन नहीं हो 
सकेगी ॥ 

(४) संयुक्त ग्राम व्यवस्था-उपरोक्त सुकावों के श्रतिरिक्त यह भी 
सुमाव दिया जाता है क्रि याँवों मे संयुक्त ग्राम व्यवस्या लागू को जाय | इस 
व्यवस्था के प्रनुमार भ्रत्येक भुमि-स्वामो के भूमि के स्वामित्व सम्यन्धी भछि 
कार को माना जाता है, परन्तु प्रबन्ध के लिए मू-स्वामी प्रपनो-पपनी भूमि 
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क्रो देने हैं श्लौर इस सम्मिलित मूमि पर गाँव वाले शझ्रापस में मिल कर 
खेनी करते है भूमिसे प्रात्त होने वानी आ्राय को दो भागों से विभाजित किया 
जाता हैं :--एक तो, वह श्राय जो काम करने के वारण होती है श्रौर दूसरी, जो 
मृमि स्वामभित्त्व के कार होती है। विभाजन नकद या छिझत में दिया जाता है, लेकिन 
प्रतियोगिता के भ्रावार पर भी यह विभाजन हो सकता है, डिन्‍्तु साधारणतः यह 
ग्यवस्था रिवाजी द्वोती है । सेव कौ सम्यूराँ प्राय काम करने बालो में बेट जाती है 
तथा श्लेप भ्राय से लगान भादि चुका दिये णाते है और जो छुछ दचता है, वह मू- 
स्वामियों में वाँट दिया जाता है । वास्तव में संयुक्त ग्राम ब्यवस्था का सुझाव बहुत 
भ्रच्छा है, किन्तु उम्रत्रे पपनाने के पूर्व सरकार श्र इपक के दीच में सम्पर्क स्थापित 
करने वाले समस्त मध्यस्थो का अ्रन्त होना जरूरी है । 


( ४ ) सामूहिक कृपि-- कुछ व्यक्तियों का कहना है कि भूमि के व्यक्तिगत 
स्वामित््त की समाप्त कर समस्त भुमि का राष्ट्रीयदरण कर देना चाहिये । राष्ट्रीयरण 
के पश्चात्‌ सारी भूमि को बड़े-बड़े ट्ुक्डों मे विभाजित करके प्राधुनिक पद्धति से उत 
पर छेती पी जाय | इसमें काम करने वाले ब्यक्तियों को उनकी प्रावश्यक्रता के अनु« 
सार प्राय का भाग देना चाहिए ॥ हिस्तु इस प्रकार की व्यवस्था ब्रान्तिकारी द्वोगी, 
क्थोकि इसमे खेती करने वाला व्यक्ति भुमि का स्वामी नही, श्रपितु एक मजदुर होगा। 
इस प्रकार की व्यवस्था में प्रजातस्त्रात्मक भावना नहीं है श्र व्यक्तिगत विकास की 
सम्भावना भी कम है। साथ हो, इसमें बहुत से खेतिहर मजद्गर बेकार हो जावेंगे, 
क्योकि वैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा कृषि वी जायगो | इसमे सबसे बडी प्रसुविधा यह 
भी होगी कि प्रत्येक किसान, जिसके प्रास मुमि के छोटे-छोटे टुकढ़ें है, थे सामरिक 
लैती के लिए झीत्र तैयार न होगे, क्योकि ऐसा करने से उनके झिकार वाली भूमि 
का पृथक अ्रस्तित्व ही मिट जाता है। वे सोचते हैं कि ऐसा वरने पर भविष्य के 
बन्दोवस्त में उनकी भूमि उनके स्वामित्व मे म रहहर सम्रिति वी हो जायगी। श्रतः 
भविष्य में छुछ समय तक सामूहिक खेतों भारतीय द॒पि क्षेत्र में प्रपनाना सम्मद 
नहीं है । 


(६ ) सहकारी कृपि--जोठ के उप-विभाजन एवं अ्रपश्षण्डन के दोपों को 
दूर करते के लिए यह भी सुभाव है कि किसान सहकारो प्रणाली द्वारा कृषि करें 
इस प्रकार की खेती में सभी मालिक क्मिमन प्रपने छोटे-छोटे खेतों को एक बड़ी इकाई 
में मिला देते है भौरधे भपनी भूमि, पूंजी तथा पशुओं को एकत्रित करके इन धर 
बडी इकाइयों पर सहकारी प्रणाली द्वारा खेती करते हैं ॥ प्रत्येक क्रिसान का इस इकाई 
मे व्यक्तिगत ग्धित्वार रहता है ओर इसके लिए उन्हे लाभ का एक पग्रश मिल जाता 
है। इसके भतिरिक्त खेतों मे काम करने वाले व्यक्तियों को वाम के लिए मजदूरी के 
खूप में शेष लाम का अभ्न वाँट दिया जाता है॥ इस प्रकार वी खेती करने से किसानों 
को कई लाभ होते है, जैमेः--बड़े पैमाने पर झाया उघार लेते की, कच्चे माल 
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चरोेदने ठया उपज को बेचते की सुविधा भ्रादि । इस प्रसार की खेठी के लिए अधिक 
धत को भावश्यकठा होठी है, किस्तु भारतीय हृपक इतने दरिद्र हैं कि वे किसी बाहरी 
संहायहा बिना प्रपठा वाम नहीं चत्रा सकते । 

सहकारी खेती को झपनताने ये कई कठिताइयाँ भी है :-- 

(१) दिखाद को सूझ्रि में बहुत प्रेम होता है, अतः वह इन्हें किछों भी 
प्रकार छोड़ना नहीं चाहता ! ऐसी स्थिति में भौर विशेषकर जद गाँव 
में अ्न्प-विददास हो खौर शिक्षा का भ्रमाद हो, सहतारी खेती 
सफलतायूबंक नही चलाई जा सकती 

(२) यदि क़िसो प्रकार छोटे-छोटे खेत्रों को मिलाकर बड़ी इकाइयाँ बता भी 
लो जायें तो उन्हें सुचार रूप से रखने के लिए पोग्यता भ्रौर ब्याद- 


हारिक ज्ञान की झावश्यकता होगी, जिसका मिलना भारतीय ग्रामीणों 
में प्रसम्मव है । 


इन उपरोक्त कठिनाइयों को परिश्रम से दूर किया जा सद़ता है। गाँव के 
इुशल व्यक्तियों को खेती की देखभाल करने के लिये शिक्षा दी जा सकती है । 
सरकार देश के विभिन्न मार्गों में बेकार पडो हुई मूमि को प्राथुनिक सापनों द्वारा खेठो 
के सोग्प बनाकर ग्रामीणों को सहकारी सेठी के लिए दे सकती है। सरकार दिसानों 
में सहकारी खेती के प्रति शचि पैदा करने के लिए भ्पने खेतों में प्रदर्शन श्रादि के 
द्वारा इस प्रणाल्री के कामों को जिसानों को प्रस्यक्ष रूप से सममा सकती है। स्‍्लारम्म 
में एक गांव से यह प्रयोग भ्रारम्म क्या जा सकता है भौर किसातों के तैयार हो 
हो जाने पर प्रदर्शन द्वारा यन्‍्त्रों, वैज्ञानिक खादों, अच्चे वीजों को सस्ती दिल्ली द्वारा 
सहवारो खेर्ठों को प्रोस्लाहन दिया जा सत्ता है । इस ब्रटतालों के द्वारा जिसानों की 
जोतें घलांमकारी मे रह कर झ्ाथिक इक्ादयों मे थदल जायेंगी। 


भविष्य में मूमि से ग्रथिक उत्यादन प्रात्त करने घ्ौर इृपऊों के झाथिक जीवन 
को सुखमय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सेतों के सयठन पर विचार करें। 
परल्तु इस बात पर विश्चय करने से प्रहिले हमें देश की तिम्द प्ररिस्यितियों पर भी 
ध्यान देना आ्रावश्यक है :-- 
(१ ) हम एक प्रजादस्तात्मक विधान में विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा 
विश्वास विकास में है, क्रान्ति में नहीं 
(२) प्रत्येक प्रकार को मूमि से सुघार करते समय हमें यथाद्क्ति भ्धिक से 
के अधिक व्वक्तियों को वाम देना है। क्योकि मूत्रि सीमित है और काम 
करने दाले लोगों की संख्या अधिक | 
(३) भारतीय किसान परम्परा से मरूमि के व्यक्तिगत उपयोग के झधिकार 
को ग्रपने प्रा्यो से मो अधिक समझता है ॥ 
(४ ) कार्येस इृषि सुधार समिति के अ्रगुसार हर भुत्रि सुधार में ठीन वार्ता 
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का समावेश होना झावश्यक है--(भ) प्रति एक्ड उत्पादत वृद्धि, (व) 
क्ृपक का व्यक्तिगत विक्ाय, (सै) क्रिसान के वर्तमान सामाजिक छार 
में उन्नति । 
(५ ) सहकारो #पि को सफज्ता के लिए श्री झर० कै० पाठिल के द्वारा 
प्रस्तुत प्रतिवेदन के भनुसार दो प्रमुख बातें आवश्यक हैं-- 
(ञ्र) सहकारी ढृषपि को अ्रपनाने में कूपक को पूर्ण स्वतन्त्रता हो, प्र्थात 
उस पर उसको सहकारी कृपि के हेतु वंघानिक प्रतिवार्यता न हो ॥ 
(शथ्रा) सहकारी कृषि को सदस्यता छोडने के लिये द्ृपक स्वतम्त्र हो, परस्तु 
इस स्व॒तन्धता का उपयोग वह केवल फसल की कटाई के बाद ही 
कर सके, ऐसा बन्धन हो ३ 
फिर भी दूसरी पंच-वर्षीय योजना में कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए सहकारी 
कृषि को महत्त्वपूर्ण स्थाता दिया गया है | प्रथम प्च-वर्षीय योजना क्षाल में ही लग- 
भाग सभी राज्यों मे सहकारों कृष समितियों के सगठन के लिए नियम एवं उपनियम 
बनाये गये । दूसरी योडना को भ्रवक्ति मे राष्ट्रीय विकास वरिपद्‌ ने सितस्दर सत्‌ १६५७ 
में नि्ंय किया कि दूसरी योजना कौ प्रवंधि में प्रयोगात्मक तौर पर ३,००० सहकारी 
कृषि फार्मों की स्थापसा बी जाय | इस निरंय के भ्रतुसार दिसम्वर सव्‌ १६४८ ते 
२,०२० सहकारी क्षपि फार्मों की स्थापना हुई है ,जो निम्न हैं :--+ 
सहकारी कृषि समितियाँ* 
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बिहार २७ 
बम्दई डर 
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कैरल ५५ 
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दिल्ोष योजनाकारों के शनुधार “द्वितीय पच वर्षीय योजना को पग्रवधि का 
मुझ्य बाय प्रावश्यक उपकरणों द्वारा सहवारी इपि के विकास के लिए मुहृढ नींव 
दनाना हैं, जिससे लगमग १० वपों में देश के अ्षिकाँत क्षेत्रों में सहदारी सिद्धास्तों 
पर कृषि होने लगे ॥! 

भ्रव चूंकि कांग्रेस के वगलोर भ्रधिवेधत में सहकारी इृषि या प्रस्ताव स्वीहठ 
दो चुरा है इसलिये सहकारी हृरुषि भारतीय हृपि-जीवत का पक महत्त्वपूर्णां थरद्ञ हो 
गईं है । इछक्रो सफलता से वरार्मान्वित्त बरतने के ल्लिए नियुक्त “कार्यकारों दल! ने 
अपनो रिपोर्ट प्रस्तुन की है, जो साराश में निम्न है +-- 

सहृवारी हपि प्र्मित “यह हृपकों वा स्वेच्दा सगठन है, जिसका उद्देश्य भूमि, 
श्रम और इृपि साधनों बा उपज वटान एवं लोगों को बाम देने के लिए प्रच्छी ठरह 
उपयोग करना है श्रौर जिसके भ्धिवांश सदस्य स्वय कृपि-करार्य करें ।/# स्वेच्छापूर्णो 
सहवारों हृ/प को धत्साइन देने के लिये दल वा मुभाव है कि जिन प्रदेशों में ऐसे 
बातुन ई जिनके अनुसार अहुयत यदि चाहे तो सहकारी हृपि संगढ़त में सम्मिलित होने 
को वाब्य किया जा सबता है ॥ ऐसे कानूनों को रहु कर देना चाहिये 

चुने हये सामुदायिक विद्ञास क्षेत्रों मे जहां सहकारिता वा वाम भच्दा है, 
झगले चार वर्ष में श्रत्येक्त चार जिल्लो मे एक के दर से ३२० मोरेल सहरारी शॉय 
योजनायें आरम्भ वी जाये ) उ)लू व में ४० बोजनायें प्रारम्भ की जाएं, प्रत्येक 
योजना में १० सहकारी समितियाँ वनाई जाये । इस भरक्रार सद्‌ १६६३-६४ के भ्रन्त 
तक ३,२०० समितियाँ काम करने लगेंगी । इनको सफलता से यह श्राशा है कि भनन्‍प 
क्षेत्रों में भी २०,००० सहकारी कृपि-समितियाँ और बन सर्जेयो । 

निम्न महत्त्वपूर्ण कदम श्षीध्र हो उठाने चाहिये :-- 

(१) सहकारी क्रपि समिति के सदस्य ही इस काम में भ्रगुग्रा हो, 

(२) च्रमिति के सदस्यों के द्वितों या स्वार्यों में सघपं न दो । 

(३) सदस्यों की सहया या समिति बा श्रावार इतना ही होना चाहिये कि 

लोग एक दूसरे को जानते हों । न्‍ 
(४) प्रत्येक सदस्य को प्रवन्ध में भाय लेने का अधिकार हो 4 .- 


#. ९०६ ० 6 एताताड वल्कफ ० ९०णुशाशर्पर० एथााजड ३ 
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स्वाभित्त एवं सदस्यता-- 

सहकारी कृषि में जो भूमि शामिल हो वह साधारणत: ४ वर्ष के लिए 
हो 4 भूमि पर सदस्यो वा श्रक्षुण्य मधिकार रहे धौर पृथ्रेक होने वाले सदस्य को यदि 
पह भूमि न दो जा सके तो उतनी ही पैदावार को जमीव उसे याविस दी जाय । 

समिति में ऐसे सदस्यो को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जो स्वय कृषि न 
बरें। इनकी भूमि का सहकारी कृषि मे समावेश करने के स्थान पर उसे पह्टे पर 
लिया जाय । सदस्यों को अपने एवज में काम करने के लिए दूसरे व्यक्ति को देने की 
प्रनुमति न दी जाय । सहकारी कृषि समितियों को ऐसे डुटोर एवं ग्रामीण पन्पे भी 
झ्रारम्भ करना चाहिए जिनमे सदस्यों को काम मिल कर उनकी यूरो श्रम शक्ति वा 
उपयोग हो $ 
लफलता-- 

सहकारी कृषि की सफलता इस बात से भाक़ी जाती चाहिए कि उसके सदस्यों 
की सम्मिलित था कुल प्राय क्तिनी हुई, न कि दैविक मजदूरी से | योश्य धर परि- 
श्रमी द्ारय॑कर्त्ताप्रो की अ्रधिक मजदूरी मिलती चाहिए। सहकारी कृप के लाभ से 
कृषि वे विकास, सुरक्षित कोप, भोजन कोप श्रादि के लिए यथोजित घन रखकर बाजी 
रकम सदस्पो में उनके: काम के अनुसार बोनस के रूप में बॉटना चाहिए। बोनस भूप्ति 
के हिसाव से भी दिया जा सकता है। ऐसी मशोतों को काम में लिया जाय जिनसे 
बेषारी न बढे, जैप्ते पिचाई के लिये पम्प आदि । 

सहवारी कृपि वी सफलता के लिए वृषको, सहवारी मतियों, शिक्षकों, विशेष 
भ्रधिकारियों, सावंजनिक कार्यकर्त्ताओं एवं सम्बन्धित कर्मचारियों को नई ट्रेविंग देने 
तथा पनुसधान बरने के लिए सहृत्ारी हि को राष्ट्रीय सस्था स्थापित की जाथ। 


आधिक सद्दायता-- 

बैंको भ्रादि द्वारा सहकारी कृषि का महत्व न समझने, सहकारी कृषि समिति 
द्वारा जमीन भादि की जमानत देने में श्रसम्थंता के कारणा इन समितियों को बाफ़ो 
कठिनाई हुई है । इसलिए सरकार को चाहिये कि प्रत्येक सप्तिति को उपज के कप - 
क्रम्ों के भनुसार अ्रधिकदम ४,००० रु० तक ना काम देना चाहिए। जो ऋण भ्ल्प, 
काल में ही छुकाया जाने वाला हो उसे सरकार की यारन्टो बिना ही केन्द्रीय सहकारी 
बैको से सीधे मिलना चाहिए । 

भूमिपतियों की सामध्ये बढाने के लिए प्रत्येक सोसाइटी से भ्रधक्तम २,००० 
रु० के क्लेम्रर ले । ये गेम्रर समिति को क्षक्ति बढ़ाने के लिये है उन पर निमन्द्रण करने 
के लिए सक्षे १ 

सहकारी खेती के कार्यक्रम पर लगभग ३४१२६ करोड़ रु० व्यय होगा, निममें 
से २८०६५ करोड दहृपि समितियों को सहायता के लिये, ४२४ करोड ट्रेनिंग और 
झ्िक्षा के लिए तथा २६७ करोड़ ₹० कादीग्ररो फर व्यय निया जाय ॥ 


[ ६४ 


.. (६) ध्रूमि का ग्रामीणीकरण--श्री विनोदा छी के प्रदर्तन में चद्ाया 
गया भुदान ब्रान्दीतन का सदस्य कमझ्मः ग्रामनदान या दृमि के ग्रामोणीवरण में 
दिनांझ २३ मई सन १६५२ को दिया गया है, डिस दिन संयरोठ ( उत्तर-अ्रदेश ) का 
प्रढ़िला गवि ग्राम-दान में मित्रा | इस झान्दोठन के बारशा ३१ अ्रगस्त सन १६५८ 
सब्र ४,४४० दम ग्रामनदान में मिले है। इस सम्बन्ध थे मैसूर ( एलवाल ) में सब 
पक्षों व राजकोय नेताप्रों की परिषद्‌ में ग्रामदान को मास्त को नूसि समस्या का सही 
इल प्रस्तुत बरने वाला प्राथमिक स्थान माना गया | फसस्वख्य नये राष्ट्रीय विस्वार 

: बेवा खंड ध्रौर सामुदायिक विक्षाय योजवारयें ग्राम दान क्षेत्रों में दी प्रास्म्म होंगे । 
क्थोंकि इन गाँवों से दिक्रास कार्य की सफ़तता हेतु जो जत-सहयोग एवं स्वामित्व का 
त्याग, प्रादि प्राथमिक बातों को आवश्यवता द्वोती है, थे पृर्य हो गई हैं । 

इन ग्रामदानी क्षेत्रों में गाँव की पूर्णा वेक्रारी दूर करने के लिए व सदारो 

व्यवस्था के झनुस्प सामूहिक, सहकतारो व ब्यक्तियठ व्यवस्था में कृषि को व्यवस्था के 
मिन्न-भिन्न प्रयोग परिस्थिति के प्रमुख उ्िये जायेगे। इन क्षेत्रों में सु स्वामित्व के 
विसयन वे बारए भूमि बा हस्ठान्तरए ऋण व विजो की हृष्टि से नहों खरे पा, 
परन्तु मूमि पर कार्य न करने झयत्रा उसबा समुचित उपयोग ने घरने पर भूमि-व्यवस्था 
में हर-फर हो सवे गा । इस प्रकार भारत के गरोद व प्रशिक्षित दृपडों के लिए यह 
ब्रामी्यीव रण गतिशील शव प्रातस्ताय योजना वा भाग होने के साथ ही उसमें व्यक्ति] 
गत विदाय के लिए लामरर होया । 

इस परद्धहि के विम्त ल्लाम है :-- 

[ श्र) गाँव को ग्राम उमा या पै्रायठ या सहकारी संध्या की ऋग लेने एवं 
मुगतान करने को ठथा सहकारी सहयोग प्राप्त करने को शक्ति मे वृद्धि 
होगी, जो ग्राम! उन्नठि की झ्राघार शिना है । 

(व) पक वी उसकी उपत्र का उचित मूल्य मिलेगा, क्योंकि दिक्नर की 

जिम्मेदारी ग्राम सभा आदि को होगी ॥ 
इस प्रकार की व्यवस्था में फयवों का योजनाकरण सम्मव होगा, 
जिसमे खाद्यान्न समस्या को ध्रॉयमिकता मिलेगी ॥ 

(द ) ब्रभो हृथि कार्य सायूहिक इद्ध पर होते के ऋरण उत्तादन व्यय में 

इसमे श्रौर प्र्ति एकड उपज में वृद्धि होगी +# 

प्राम-दान प्रान्दोलन के व्यय के हेतु भारत खरकार ने सब १६५६-५७ में 
११६२ लाख र० तथा सन्‌ १६५७-४८ में १० लाख झ० वा पश्रायोजन जिया था । 
मध्य-अदेश में चकवन्‍दी-- 

गत वर्षों की भाति मध्य-प्रदेश के केवल महाकोशल क्षेत्र में हो च्रकबन्दी 
योजना वार्पान्वित हो रही है । इस योजना को भशन्‍्य क्षेत्रों में लागू करने के प्रस्तावों 





(स 


बजे 


लत मल न कल २०० लेजर: 
* मृदान दज साप्तादिआ से । हि 
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का परीक्षण हो रहा है तथा इस हेतु वैधानिक एवं प्रशासकीय धौपचारिक वायय पूर्णंदा 
वी ओर है। सन्‌ १६५८-५६ में इस हेतु १०६१६ लाख रु० वा प्रायोजन या, जिसमें 
से केबल ३८० लाख ₹० व्यय हुप्रा । 


महात्रोशल क्षेत्र की चक्वन्दी योजनाओं के लिए पच-वर्ष य योजना का ठुले 
आयोजन ३६०५० लाख र० था, जिसमे से प्रथम तीन वर्ष मे केवल ७-७८ साख र० 
व्यय हुझा । इसी प्रकार सन्‌ १६४८-४६ में ६२० लाख एकड भूमि की चक़बन्दी 
प्रस्तावित थी, परन्तु बेबल २९१४ लास एक्ड भूमि की ही चक्बन्दी हुई है तपा 
०५६ लाख एक्ड भूमि वी चब नदी के लिए प्र(रम्भिक वार्यदाही हो चुकी है ।४ 


डपसंहार-- 

रक्त तथ्यों पर विचार करने पर हम इस निष्कर्प पर वहुँचते हैं कि प्रत्येक 
बिसान उत्पादन के लिए झपती भूमि का उपयोग स्वेच्छानुसार करमे के लिए स्वतस्त्र 
हो ॥ इसलिये जब तक वह भूमि क एक ठुकडे को जोतता रहे तव तक भूमि पर उसका 
अधिकार स्वामित्त्त के समात ही स्थायी रूए से बता रहे । उसका यह प्रधिरार चाहे 
कानून वे प्राधार पर हो प्रथवा उसे इच्दानुसार सू-स्वाद्ित् भ्रधिक्षर खरोदने वो 
स्वतस्तवा हो । इसत्रे श्रतिरिक्त देश के विभिन्न भागो के लिए प्रारविक जोत का क्षेत्र 
फल निर्धारित तिया जाय तथा हाप भूमि के स्वामित्व सम्जन्धों प्रवितततम सीमा 
(0शहए्टी निश्चित की जाय। झ्राधिक जोत का क्षेत्र ्यूबतम १० एजड हा झौर 
किसी भी दह्य। में आर्थिफ़ जोत से व भूसि का उप-विभाजन न हो । इस सम्बन्ध में 
यद्यपि विभिन्न राज्यों में प्रधिनियम लागू हो गये हे, फिर भी उनमे कडाई से पालन 
होने वी झ्रावश्यक्ता है | श्राथिक जोन रखने वाले दृपक भ्रपने उत्तराधित्रारियों की 
वयस्वत्ता लक उनके भरण प्रोपणा के लिए जिम्मेवार हो। इस हेतु उत्तराधिकार 
नियमों में ग्रावश्यक सशोधन तिये जायें। गाँव वी नेकार भूम को क्ृपि योग्व बना 
बर उसवा वितरख झक्‍ह्नाथिक जोत वाले हृपको एवं भूमि द्वीन वृपको वो किया जाय । 
बत्तेमान समय में भारत मे प्रति ब्यक्ति कृषि भूमि वेवल ०"३६ एक्ड है, जो इस 
सम्बन्ध में श्लोचनीय अवस्था की सूचक है, झतः भूमि विहीन एव झनाविक जोत वाले 
वृपको के हक्‍्राविक साथन बढाने के लिए सहायक उद्योगों को स्यापता एवं विकास 


् 


किपा जय । 

कृषि वी मूल समस्या ध्रनाथिक जीत की है भौर पूर्ण चकवस्दी के प्रभाव में 
स्थाई एवं वास्तविक भ्रयति को कल्पना नहीं की जा सकती, झतः चकयन्‍दी को आ्वाय- 
प्िव॒ ता देनी होगी है ग्र।मीर छेत्रो बी श्राथिक उन्नति के लिए दृषि दयोग के इस 
सर्वध्यापी दोप को दूर करना होगा प्र्थाद्‌ उत्तराधिकार नियमों में परिवतंव करना 
होगा, बिससे “प्रयेक्र उत्तराधिकारी को सभी खेतों से बरात्र-यराबर माय मिलता 
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है (/१ तभी हम कृषि भूमि को उप-विभाजन एवं झपेखण्डन रूपी 'झाधिक सूकृम्यो/र 
के दुष्परिणामों से दवा सकेंगे ) 








प्रिशिष्ट 
भूसि के चकवन्दी की प्रगति* 
हु श्षश्ष्द् का चक्वदो 
ए जल चत बन्दी 
प्रदेश आयोजन शा काये की पूर्ति चानू है 
(लाख रु०) [लाख एकड) (लांस एकड) [(ल।ख एकड़) 
प्रा्ध २०'शदे भू ००४ न २०३६ 
प्रवण १४/रश १३८२ च-+ आरम्भ नही 
विहार १८६७ € ५० ७००५ ०७२ 
बम्बई छह र६ उरपरे रण १२ १८६५ 
जम्मू-कश्मीर त+ न ल्-+ आरम्भ नही 
केरल 5 तन 5 
मध्य-प्रदेश ४४२५ १६२२४ ३३९३६ २६० 
मद्रास १४"२० न े आरम्भ नही 
मैसूर १४५१ १५०४६ छा डह ०१ 
छड़ीसा 2९०० बे न आारन्भ नही 
पंजाब ६५९०० १५६७२ ६५-५५ ४२ परे 
राजस्थान ३२५० १०००० ३-६७ ७१६ 
*तत्तर-प्रदेश ड् घ्‌००० ३०३० २६९४५ 
पश्चिभो बगाल १०९२५ त- ज- आरप्म नहीं 
दिह्लो २८५ ० श्६ २०२ ३१-८-५५ से 
बाम बन्द है 
हिमाचल-प्रदेश ६१५० श्प्द ०६३ ०१३२० 
मणीपुर ०२६ कब न झारम्म नहीं 
योग __३-१३४६ ३१९६१ १६१*५५७ १०५२८ 


पे (०च्र5णा है -(07 ० 980००] ४०0१फ६8६--०. 8. 5(0०:५०१, 
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४. केबल तेलंगाना जिले में 3 

५. मद्गाकौशल चोत में दो । 

६. पहिले के बम्बई राज्य के ४ जिलों में 
+ योजना में समाविष्ट नही । 


किये 


भाव्ग्राग्वि० ७ 


अध्याय ८ 
भारत में सिंचाई... 
[फलं2बातंग्ज कररं3) 





“मारतवर्ष में सिचाई द्वी सब कुछ हैं। पानी भूमि से मूल्यवान है, वगरेकि जब भूमि पर जल 
पहता है तो उपज शक्ति में कम से कम छ गुनी रद होती दे और पह भूमि मी उपजाऊ दो 


जाती है, जो बन्‍जर थी, अतः भारत में सिचाई हूँ। धव कुछ है।” 
--सर चाल्स ट्रेंबी लिपन 


नहीं हें और इससे 


“मारतवर्ष के सिंचाई के सावनों से विशाल सावन सिसी धन्य देश में ने 
प्रवित्र निर्माण कार्य संसार में वर्भी नृद्दी किया गया है 7? कक 
था +-सर जे० सट्रंची ॥ 


भारत की हृपि प्रमुख रूप से वर्षा पर हो निरभर है। भारत के प्रनेक भाग ऐमे है, 
जहाँ पर केबल नाम मान्न की ही वर्षा होती है, जँसे--राजयूत्ाना, दक्षिणी-पश्चिमी 
पज।ब । इसलिए ऐसे क्षेत्रों मे जब तक सिंचाई के खोत उपलब्ध नहीं है, ठथ तक कृषि 
ब्यवसाय होना प्रसम्भव हो जाता है । भारतोय जलवा को विद्येपता हैं कि कई भागों 
में वर्षा देर से होने के कारण या बिलकुल न होने के कारण फ्सर्ले नष्ट हो णाती हैं, 
जैप्े--चावत, गन्ना आदि । कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं, दिनके लिए पती का प्रधिक 
परिमाण में होना आवश्यक है । डॉ० वॉयल्कर के झब्दों मे--“प्रातवी और खाद गे» 
दोनो ही क्ृपको की प्रमुख झ्रावश्यकताएं होती है ।'/# इसे हृष्टि से वर्षा की पर्याप्नता 
के प्रमाव में भूमि की सिंचाई के लिये नदियों का तथा वर्षा से उतन्नब्ध प्रानोंके 
उचित उपयोग के लिए #त्रिम साधतो का होना ग्रत्यन्त प्रावश्यक है ॥ भारतीय वर्षा 
वी झनिश्चितता, वर्षा का झसमान बितरण अवर्पा श्रयवा झति वर्षा आदि के कारण 
भिचाई के कृत्रिम साधनों का ग्रस्तित्व एवं उनकी परयत्नता झृाथे उद्योग की सफ़तता 


के लिए झावश्यक है ॥ 
अथे-- 
छिचाई से प्रभिप्राय है कि जिन प्रदेशों से प्राइतिक साधनों से कृषि के लिए 
पानी वी व्यवस्था नहीं है वहाँ नदो, तालाब, नहरो श्रादि कंत्रिम झाघ॑नों से पांतो 
पहुँचाने की व्यवस्था करना । ग्रयवा “जहाँ इृषि योग्य मुभि प्र होने वालो फम्मलों के 
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लिए वर्षा से होने दाला पानी वा प्रदाय कम है, वहाँ कृत्रिम साधवों द्वाए पानी के 
नि्यान्ध्रत प्रयोग को मिचाई वहलते हैं ।/* 
धिचाई का महस्व-- 

भरत जैमे देक्ष में जहाँ पर मर-मूमि ठया भद्ध' सस-मूमि क्षेत्र कुच मूमि के 
प्रनुषात से झधिक है, वहां पर्यात खाद्यान्न तथा ब्रीद्योगिक कच्चे माल के प्रदाय एवं 
राष्ट्रीय समृद्धि के हृश्चिकोण से सिंचाई के पर्यात साधनों का होना ब्रत्यन्त ग्रावशयक 
है । इस सम्बन्ध में श्री० नोल्म का क्यन है--'शिंचाई के कार्यों ने जीवन की रक्षा 
बा य्रवस्ध किया है, वद्योडि मूमि की उपज, उसके सूल्य तथा उसस्ने प्राप्त आय मे बृद्धि 
हुई है । इस कारण दुभिक्ष के समय में इस सहायता की भावश्यर्ता पडतो है। प्रतः 
ये सस्पयूएँ क्षेत्र वो सम्य बनाने में सहायक हुए हैं।४/ 7४ जिन्होंने द्ुनिक्ष देखा 
है, उन्हें ठिचाई के विषय में यह बात स्पष्ट है कि इनसे सुरक्षा श्रौर हित में वृद्धि हुई । 
जो सुरक्षा का प्रभाव समझ सकते हैं-योग्य व्यक्तियों वी सह्यतायं कार्यों में रोज- 
गारी, स्रियों वा मिट्टी ढोता, बच्चो का दु्ंल प्रौर क्षीएकाय होना, पशुझों दा मरता 
भौर सेठों का तृर्प रहित होना--वे सिचित क्षेत्र में जाते ही धन्तर प्रठुमच कर सकते 
है ब्योकि वहाँ हरी-भरी फरातें, श्रन्न का श्राधिक्च भोर गुराम्बद्ध बुद्ुम्द दिखाई देते हैं 
तथा बच्चों में इघर-ठघर खेलने की शक्ति होती दै, इसलिए इन दो परिस्थितियों में 
प्रमन्नता का भ्रन्तर मुद्रा के मापदण्ड से नहीं प्रा जा सकता ।/ 

पघ्िचाई मे केवल हृषि भौर हृपक की ही उम्नति नहीं होती है, बल्कि रुम्पूरों 
प्र्थ-व्यवस्था वा विज्रास, व्यापार में उन्नति, उल्तादन में वृद्धि, उद्योगों का विस्तार, 
क्रय-शक्ति में वृद्धि, सबारो झाय मे बुद्धि, दुर्भिन्न-सहायता व्यय में कमी तथा जन 
संख्या के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि होती है | विचाई साधनो के निर्माणं से वेगारी 
कम होती है । सक्षेप मे, देश मे भ्राथिक समृद्धि भौर सम्पन्नता गा साम्राज्य छा 
जाता है । 

धिचाई के साधनों से सरकार भौर इृपक दोनों फो ही लाभ होता है, क्‍योंकि 
इसमे दोनों को ही भाय बढ़ती है। सन्‌ १६५०-५१ में सरकार को १४ करोड़ एपये 
की झ्राय केवल पसिंचाई के साथनों से हुई थी। वर्नाईं डार्ले के झब्दों मे--'भारत की 
वृद्धियद जन-सख्या वी खाद्यान्न प्रति होना अत्यावश्यक है । वह समय दूर नहीं जब 
प्रत्पेक मू-माग पर कृषि करना झनिवाये होगा तथा जनता को खाद्यान्न पूर्ति के लिए 
भ्रौर भी भधिक मरूमि नो भावश्यकठा होगी ।”इसलिए घिचाई को महत्ता अत्यधिक है। 
मारत में सिचाई का क्षेत्र-- 

भारत के बुल दृपि-क्षेत्र मे से लगभग १८% कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं 
उपलब्ध हैं| पद १६५५-५६ में समाप्त होने वाले ७ वर्षों के छिचित क्षेत्र में &६६ 
लाख एब्ड भूमि की वृद्धि दो गई है +--# 


# [003--958. 
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( लाख एकड में ) 
स्विचाई का साधन १६४७-४८ १६५५-५६ कुल्न वृद्धि या कमी 
नहरें शहद रश्र नी शेड 
तालाब सच १०५ न २५ 
कुए श्र १६८ न डरे 
भन्य ध््ड भ्र्ष जी] 
योग ४६७ ३६३ न ६६ 


भारत में कुल कृषि योग्य भूमि ७१*८३ करोड एकड है, जिसमें से ३०२४ 
करोड एव5 भूमि पर प्रति वर्ष खेती होती है। इस भूमि में ५६३ एकड भूमि प्रथवा 
लगभग १/५ भांग को ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है, जो विश्व के किसी भी 
देश के घ्विचित क्षेत्र से ग्रधिक है! समुक्त राष्ट्र अमेरिका मे २०० लाख एकड़, रूस में 
८० लाख एक्ड, जापान में ७० लाख एकड, मिश्र में ६०७ लाख एब्ड, मंविसको मे 
४५७ लाख एकड तथा इटली मे ४५ लाख एकड भूमि में सिंचाई होती है। भारत में 
घिंचाई का महत्त्वपुर्णा साधन “नहरें! हैं, जिनमे १२५ करोड २० से भ्रधिक पू'जी लगी 
हुई है । इसी कारण भारत “तहरो का देश' माना जाता है । 

नि भारत मे सिंचित क्षेत्र विश्व के सभी देशों से अधिक होने के प्रमुख कारण 
निम्त हैं :-- 

(१) नहरो को खोदने के लिये सबसे अच्छे मार्ग उत्तरो भारत में गज्ञा- 
यमुना के मैदान भोर दक्षिणी भारत मे पूर्वी किनारे की मदियों के 
डेल्टा हैं, जो समतल हैं । इन भागो में भूमि का ढाल इतना घोमा है 
कि नदियों के ऊपरी हिस्सो से निकलती हुई नहरो का पानी सारे 
मेंदात में सरलता से फैल जाता है। 

(२) उत्तरी भारत वा गयानयमुता का सैदान झोर दक्षिण भारत्त के पूर्वी 
क्नारो की नदियो के डेल्टाग्रो की भूमि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी 
के बने हुए है, लो बहुत ही उपजाऊ हैं। भ्रत: सिंचाई होने पर उत्तम 
फसलें पैदा होती है । 

(३) इन भागो में चट्टानें बहुत कम और मिट्टी मुनायम है। इसलिए नहूरें 
खोदमे मे बडी आ्रासानी होती है तथा खच॑ भी भ्रधिक नही होता । 

४) उत्तरी भारत के मँदान में हिमालय पव॑त को बर्फ से ढकी चोटियों से 
निकलती हुई बडो-बंडी नदियाँ साल भर पानी से भरी बहती हैं, 
जिनमे ग्रयाह बानी रहता है । 

५ ) देश की प्रधिकाश जन-सख्या खेती में सलग है, भतः खेती के लिये 
स्िचाई की भ्रधिक माँग है । 

सिंचाई के विभिन्न साधन-- 
भारत में गिचाई के लिये भिन्न भिन्न साधन काम में लाए जाते हैं) कारण, 
देश के विभिन्न भागो में श्राकृतिक दक्शा की विभिन्नता है, जँसे-उत्तरी भारत में 
विशेषव्र नहरो और कुझ्रो से तथा दक्षिण के पठारो मे तालाब से सिंचाई की जाती 
है | कुल मिंचित भूमि वी ४१ 038 नहरो, ३० प्रतिशत कुशो, १६ प्रतिशत 
तालाबी ओर अन्य साधनों हारा सिंचाई होठी है ४ 
जया 5 जझुफवंण्शप्रेध० पटढा छे०४७ 959, 
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११४ ] 
वह विशेष तोर से वार्य की श्षीद्रता के सम्बन्ध में होना चाहिए, श्रतः ऐसे काय॑ मे 
पूंजी श्रधिक लग सकती है और बाढ़ आदि के समय पूरे तौर से प्राप्ति न हो तो घ्यान 
दिया जा सकता है। इस ग्रकार यह गवेषणावूर्णां कार्य इस सि८्कर्ष पर पहुँचता है कि 
अप्रत्यक्ष रूप से सिंचाई के कार्य का क्तिना ही महत्त्व हो, जिसे हम उत्पादक श्रेणी मे 
पाते हैं, वह प्रत्यक्ष प्राय से कम होता जायगा, भव; उन क्षेत्रो में जो श्रकालप्रस्‍्त हैं, 
सिंचाई वाय॑ पूरा महत्व रखते है ।/” 

इन सुझावों में हम आधुनिक झताज्दी को लिधाई नौति का जन्म मानते हैं। 
इस युग में जो उत्पादन का हाथ में लिया ग्रया, वह त्रिवेणी नहर का था | पन्य 
उत्पादन कार्य जो मध्य प्रदेश मे हाथ मे ले लिए गये थे वे भहानदी, बैनगगा, दुष्डला 
औ्ौर रमेतक नहरो वा काय॑ था। बम्बई में भी इस प्रकार का वाय॑ हाथ में ले लिया 
गया था, जिसमे प्रवोरा ग्लोर नीरा नहरो छा बाये महत्त्वपूर्णां है । 


युद्धोचर सिंचाई निर्माण काय में प्रगति-- 

सत्‌ १६१६ के पश्चात्‌ सिंचाई प्रान्तीय विषय दने गया, इसलिए प्रास्तीय 
सरकारें झद नहरो के निर्माण में उत्साह ले रही हैं, लेकिन ५० लाख रुपये से प्रधिक 
की योजना प्रारम्भ करते पर भारत सरकार की स्वीइ्ृति प्रावश्यक्र है। उत्पादक व॑ प्रन्य 
कार्यों के लिए ऋणा लिया जा सकता है । इसके प्रलावा प्रान्तीय झ्राय दुभिक्ष संरक्षण 
एवं सद्दायता कार्य मे भी खर्च की जा सकती है। महायुद्ध के पन्‍रचात्‌ कई घिचाई 
कार्यो का विकास हुआ्ना है, जंसें--संतलज घाटी बाँध, जो कि २१ करोड़ की लायत 
से उत्‌ १६३२-३३ में बनाया गया, जिससे राजस्थान के थीक़ानेर डिवीजन की ५० 
लाख एक्ड भूमि पर सिंचाई होने लगी । दूसरा कार्य सक्कर बांध का था, जोकि प्राज 
पाविस्तान में है॥ इस पर ४० करोड रुपये खं हुए झोर ७५ लाख एक्ड मूप्रि की 
सिचाई को जाने लगी | 
योजना काल में सिंचाई कार्यक्रम-- 

भारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ ध्िचाई कार्यत्रम में तेजों से विकाप्त हुप्ना है, 
विशेषतः भ्रघिक झन्न उपजाझो आन्दोलन के अन्तगंत ओर सन्‌ १६५१ वे बाद पश्च- 
वर्षीय योजना के फलस्वरूप । 

प्रथम पश्च-वर्थीय योजन! में ७२० करोड रु० लागत को सिंचाई योजनाम्रों का 
समावेश क्या गया था, जिसमे १५० योजनाएं तो ऐसी थी जिनक्री लागत १० ताख 
रु० से अधिक की थी झ्लौर २०० योजवाएं दुलंभ क्षेत्रों के स्थायो सुघार के सम्बन्ध 
में थी । इन २०० योजना्रो में ३३ बहुमुखी एवं सिंचाई योजनाएं” थी, जिनकी प्रत्येक 
की लागत १० करोड रू० से अधिक थी | इन योजनाप्रो में कुछ तो ऐसी थी जिन पर 
योजना के झारम्भ॑ के पुर्व ही ८० करोड र० व्यय किया गया था ।£# 
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पतुत्थादक दो भाग रखे गए हैं दया सभी प्रशार दो बोजनाों के लिए शण लिया 
जाग है ॥ 


गत ६७ वर्षों से ठिचाई में स्थिर स्प से विकास हो रहा हैं--सत्‌ १८७८ में 
छिचाई के घन्ठगंठ १०९४ मिलि० एक्ट छेत्र था) सत्‌ १६१६-२० में २८१ मिलि० 
धुकड प्रन्‌ १६२२-२३ में ३३ मिल्लि० एड, सद १६२६-२७ में ३१९६ मिलिं० एयड, 
मद्‌ १६२६-३० में ३२९४ मिसि० एकड, छत्‌ १६३६-३७ में ४८४२ मिलि० एकड़, 
सन्‌ १६४५-४६ ठया सन्‌ १६४७-४८ में ८८६३ मिलि० एड तत्ा सव्‌ १६४०-४४ 
में सगमग ५१९४ मिखलि० एकड था । 

ग़ठ वर्षों से मवीद योजरायं से सारे देश में ध्िचाई प्रोर विद्युत शक्ति की 
द्विपा में पर्यात कार्य हुपा है । पोड़ी बहुत प्राथमिक ग्रवेषशा के बाइ कई सबीत 
योजनाशों पर निर्भाण वाये प्रारम्म हो चुछ्म है । कुछ का तिर्माणोदेश्य सिर्फ ठिचाई 
है तपा उवसे विद्युत प्राप्ति भी वो झायगी, जो बहुमुखी योडवायें होंगी) भाज ३३५ 
विन्न-मित्र योजनायें, जिनकी कुल लागत २६० वरोडू झसया है, देश के मिप्ननमिन्त 
भागों में चायू हैं । 

नई योजनाप्रों के स्रमात्त हो जाने पर न केवल जल-विद्य,व शक्ति के उत्ादन 


में हो वृष्धि होगी, दल्कि इनसे विचाई के क्षेत्रफत भौर परिणामतः पतन उद्तादन में 
भी निम्न प्रवार छे वृद्धि होगो-- 
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कुय (ए०॥)-- 
के भारत में दु"भों द्वार सिंचाई प्राचीन काल से होती रही हैं गरोद झिसानों के 
लिए कुए ही दिंचाई के उपयुक्त साथन हैं, क्योंकि इनके खेद छोटे-छोटे झोर दिखरे 


श्ण्ड ] 


हुए होते हैं तथा पर्याप्त मात्रा मे ये खाद भो दे नही सकऊते॥ कु"ए दो प्रकार के होते 
हैं--कच्चे भर पक्के | कच्चे कुएं वहुन थोड़े व्यय में बनाए जाते हैं भौर पक्के कुभ्ों 
में प्रपेक्षाइत ग्रधिक निर्माण व्यय होता है । 

कु ओ द्वारा उन्ही भागो मे ठिचाई लाभकर होती है जहाँ पानी धराठल के 
निकट हो ॥ इसलिए पद्ञा का मैदान कुओो द्वारा विंचाई के लिए भ्धिक उपयुक्त है, 
क्योकि यहा सभी भागो मे भूमि को घरातल से थोड़ी गहराई पर जल मिल जाता है । 
दूसरे, जिन भागो में श्रधिक वर्षा होती है वहाँ मो थोडों गहराई पर ही जल मिल 
जाता है, परल्तु जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ अ्रधिक्त गहराई पर कुँझ्ो में जल 
मिलता है । इसी कारख पूर्दो उत्तर प्रदेश मे १०-१५ फीट गहराई पर जल मिल जाता 
है, जबकि पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में ५०-६० फ्रोट पर तथा पश्चिमी राजस्थान में 
२००-३०० फीट गहराई पर जल मिलता है। उचले कुए छिद्ते होते हैं, रिन्‍्तु गहरे 
कु"ध्री में सदैव जल मिलता है। वर्षा के दिनों में तो दोनों ही प्रकार के कुप्रो में 
पर्यात जल मिलता है, किन्तु शुष्क ऋतु में उबले कु"ए भीम ही सूख जाते हैं । विचाई 
की दृष्टि मे कुप्रो का सबसे श्रघिक महत्त्वपूर्णा भाय पूर्वी पह्ञाव से विहार तक का 
गड्ढा सिंधु का मेदान है । 

कु प्रो द्वारा मिंचाई के लिये पश्चिमो उत्तर-प्रदेश, पूर्दी पंजाब, पश्चिमी बंगाल, 
मध्य-प्रदेश, बस्वई भौर मद्रास भ्रधिक प्रसिद्ध हैं। कुप्रों द्वारा उत्तर प्रदेश में ५१९५% 
पूर्वी पजाब मे २५"४%, मद्रास में १७०८%, झोर बम्वई में १४% धिंचाई होती है । 
पूर्दी उत्तर-प्रदेध शौर बिशर में तो कुए ही थिंचाई के मुख्य साधन हैं । कारण, यहाँ 
पर जल भूमि के निबट ही मिल जाता है, भ्रतः फसलों को पाती की झावश्यकता कम 
रहती है, इसलिए इत भागों में प्रधिकाश्मतः कच्चे कुए ही प्रधिक बनाये जाने है । 
पश्चिमी बगाल में भ्रधिक वर्षा होते हुए भो मिचाई की कभी-कभी ब्रावश्यक्ता 
धइती है ५ कुझो से सिचाई पाने के लिए मद्रास प्रान्त का दक्षिणी भांग, नोलगिरि 
और इलाइची की पहाडियो का पूर्वी भाग मुख्य है, जो गस्तूर से कोयस्व॒ट्टर होता हुप्रा 
टिनेवेली तक फैला हुमा है । वम्दई के दक्षिणी प्रठार से लगा कर परिचमी घाद के 
पूर्वी भार्गों तक कु प्रो द्वारा ध्िचाई की जाती है $ 


कुओं से सिंचाई के लिए जल कई प्रकार से ऊपर उठाया जाता है। पूर्वी 
भागो के भ्रधिक दर्पा वाले स्थानों में कुझ्ो से पायी ऊपर लाने के लिए प्रायः 
हल्के पानी उठाने के साधन ६ मनुष्य, ढेंकली शादि ) काम में लाए जाते हैं, दिन्‍्तु 
पश्चिमी भागों मे चरस, रहट झ्ादि के भलावा यान्त्रिक साधनों का भी प्रयोग किया 
जाता है ॥ 

कुझो से छिचाई मे कई दोप हैं ४-- 

६ १ ) यदि लगातार भ्रधिक समय तक कुधों से पानी तिकाला जाता है तो 
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दे क्षोध्र ही सूख जाते है प्रथदा जिम वर्ष वर्षा कम होतो है, उस वर्ष तो पानी भोर 
भी कम हो जाता है ) 

(२ ) कुझो दारा सिंदाई करने में व्यय और प्ररिक्षम दोतो हो भधिक 
होते हैं 

(३ ) झुझों से केवल सीमित क्षेत्रो मे ही सिंचाई हो सकृतो है, इसलिए क्चा 
कुझा भषिक से मधिक तीन एकद और पक्का कुझा १५ से ५० एकड भूमि तकु ही 
सोच सकता है । 

(४ ) बहुत से कुमों का पानी खाय होता है, जो डिचाई के तिए उपशुक्त 
नहीं होता ॥ 

(४ ) कुझो के जल मे खनिज मिश्रण का प्रभाव रहता है, क्योकि वह एक 
स्पान से निकलता है 


भारत मे कुो द्वारा हिचाई को और भी झपिक उन्नत बताया जा सकता है । 
रॉयल कृषि भायोग मे इस ठात पर जोर दिया है कि सरकारी संस्याए कुधों.को 
बनाने से मदद करें | इसके भलाबा सरक्षार को भी कुझो को खुदवाने के सिए किसानों 
को तकादी ऋण भादि उदारतापूर्वक देना चाहिए। कुझो से सिंचाई करने वाले 
किसानों पर सिंचाई का भार ऋधिक न पडे, इस बात को भी ध्यान रखना भावश्पक 
है । ऐसी भाशा है कि निकट भविष्य में कुझो द्वारा प्िचाई बढने की भ्धिक सम्मावता 
है, जिससे जन-साधारणा पर भाषा भार, जो जन-सबूषा को वृद्धि के साथ-सांच बढ रहा 
है, कम द्वो जावेगा । 


सत्‌ १६०३ के प्रथम मारतीय मिंचाई झायोग का मत था क्रि देश में कोई भी 
ऐसा सिचाई का साधन नहों हैं जो कु भ्रों हरा ध्िचाई से होने वाले लाभों को तुचनां 
में खड़ा रह सके । दास्‍्तव में कुभो को सिंचाई नहरो को धिचाई से उत्तम है। इस 
कारण भधिक भन्न उपजाझो भान्दोलन के अन्तर्गत कुझों के निर्माण की और पर्याप्त 
ध्यान दिया गया है । सन्‌ १६४४ के दुभिक्ष भायोग ने राज्यों में कुभों को वृद्धि के 
लिए निम्य प्िफारिशें की थी:--[ भझ ) भूमि से पानो की प्राप्ति का पूरा भवुसन्धान 
करना ३ ६ भा ) ऐसे सुच्यठल्थित क्मेारियों के समुदाय की, जो ग्रादीर जनता को 
कुझो को सोदने को मदर एवं सलाह दें। ( इ ) तकावी ऋण भादि दिये जावें | 
( ई ) पानी निकालने के उत्तम तरोके की सुविधा ( विशेषतः उन क्षेत्रों में जहाँ पर 
पानो की सतह कांफो गहरी है ) दी जावे ॥ 
नल-कूप-- 

कुछ हो वर्षों से विदाई के लिए विद्युत शक्ति द्वारा चालित कुझ्ो से अभ्या- 
न्तरिक जल उपलब्ध किया जाने लगा है। नल-कूप की योजना चालू करने का सबसे 
पद्टिा प्रधा्त श्री विलियम स्टैंम्प ने किया था । नल-कूरो द्वारा सदसे स्‍भधिक 
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सिचित क्षेत्र उत्तर-प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ पर २,३०० नलबूप हैं।# इसके 
निम्न कारण है :-- 

( १ ) यहाँ के अधिरकाँश कुझो में पाती का खोत पृथ्वी कौ ऊपरो सतह से 
३० फीट से भी कम गहराई पर मिलता है । इन कुझ्ों मे क्रो-पसारी पम्प लगाये 
जाते है, जो एक यूनिट विजली से २,१०० से ४,१०० गैलन तक तक पानी खौच 
लेते हैं 

(२ ) यहा पर पूरे ही वर्ष सिचाई की श्रावश्यक्रता रहती है। कारण, 
खरीफ में गन्ना, घरी, कपास प्रादि तथा रदो मे गेहूं, चना, चाय प्रादि की फयलो के 
लिए पानी की अ्रधिव आवश्यकता होती है। 

उत्तर-प्रदेश के नल-कूत क्षेत्र दो भागों मे विभक्त हैं;--(१) गन्ना नदी के 
पश्चिम की झ्रोर के वे भाग जिनसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर और 
भलीगढ सम्मिलित है जहा वर्षा कम होती है; लेकिन पानी का स्रोत मुमि के घरातल 
से २५-३० फ़ोट की गहराई पर ही मिल दाता है। (२) गा नदी के पृर्षप को ग्रोर 
के थे भाग जिनमे बिजनोर, मुरादाबाद और बदायूं के जिले सम्मिलित हैं, जहाँ जल 
स्रोत भूमि से १५-२० फोट की गहराई पर ही मिल जाता है। गगा की नहरो से 
उत्पादित सस्ती बिजली इन कुश्रों को चलाने के लिए उपलब्ध है, जिससे भ्रत्येक कृए 
से १३ वर्ग मील भूमि की सिंचाई की जाती है । 

नल-बूपो द्वारा ध्िचाई करने से कई लाभ हैं: -- 

(१) नल कूपो में केवल एक बार ही व्यय करना पडता है तथा इसके 
प्रबन्ध का ध्यय भी बहुत क्रम होता है । 

(२ ) प्रत्येक् नल-कूप पर एक क्मंचारी नियुक्त होता है, जो इृषकर को 
ग्रावइपद तानुसार जल ताप कर देता है ५ इसलिए कृपछो को नहरो के पानी की तरह 
प्रतीक्षा नही करनी पडती शोर न खेतो में व्ययं पानी ही वहता है ।॥ 

(३) कुओ का जन नह॒रो के जल की श्रपेक्षा अधिक लाभदायक होता है। 

नल-कूप योजना को प्रारमस्भिक दक्षा मे यह भय था क्रि ग्रम्यान्तरिक जल को 
अ्रधिक मात्रा में प्राप्त करमे से कही उसका जलखस्ोत इतना नोचा न हो जाय कि साधा- 
रण कुए भी सूख जाए! भौर कृषि को नुक्सान हो । परन्तु विश्येपज्ञो का विचार है कि 
इसके द्वारा जितता जल श्राप्त किया जावेगा, उससे कह्दी प्रधिक जल वर्षा द्वारा भूमि 
में श्सि कर प्रम्यास्तरिक जल खोत को त्राप्त होता रहेगा । भारत में नल मूप प्रभी 
हाल ही में भिक परिमाण मे फले हैं, इसलिए सरकार द्वारा इस कार्य के लिये प्रधिक 
सलाह व सहायता की प्रावश्यव्रता हैं तथा कुछ ऋण भादि की भी सुविधा मिलनी 
चाहिए ॥ 

साघारणतया स्यू बवैल योजना को उफ़त्र बनाने के लिए चार बातें प्रावश्यक 
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है।--(१) वह पानी जो भूमि पर यहा कर लाया जाता है, घरातल के लिए पर्याप्त 
हो, जिससे वह स्थायी रूप से पाती की माँग को पूरा कर सके। (२) पानी 
का घरातन ५० फीट से प्रधिक गहरा न ही तथा उसका तल साधारण तल से नीचा 
हो | (३) भिचाई को माँग प्रौसत रूप से साल भर में ३,००० घन्टे हो ( (४) विद्य. 
धक्ति की सुविधा हो, बिग्यह्ा मूत्य दो पैसे प्रत्ति इकाई से अधिक न हो 

भारत अमेरिका देविसकल सहयोग कार्यत्रम तथा प्रधिक अ्रन्न उपनागो 
प्रार्दोलन के पब्रन्तर्गत प्रथम योजना में क्रमशः २,६५० भौर ७०० तथा राज्य सरवारों 
की योजनाप्रो वे प्रस्तगंत २,४०० नल कूपो का निर्माण उत्तर-श्रदेश, पेप्सू भौर 


विह्वार में होता था । इसका वितरण एव प्रगति नवम्बर सन्‌ १६५७ तक इस सम्बन्ध 
में निम्वव्त्‌ थी :--- 
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बम्बई राज्य थी प्रथम योजना मे ४०० नल कूपो के निर्माण का लक्ष्य था, 
जिसमें से दिसम्बर सन्‌ १६५५ तक १६८ नल कूपो का निर्माण हो चुका है ।' इसके 
प्लावा नवम्बर स्रत्‌ १६१७ तक पंजाब, उत्तर-प्रदेश, उत्तरी गुजरात में श्रधिक प्रन्न 
उपजाधो आन्दोचन के पस्तंद १,००६ नल कूप खोदे गये हैं। इसी प्रकार दूसरी 
मोजना के भन्तगंत उत्तर-प्रदेश भौर झलम में ३६६ नल कूप खोदे गए हैं। फनस्यरूप 
मनलकूप झौर लघु-विचाई योजनाप्रों से सन्‌ १९५७-५८ मे लगमग २२ लाख एक्ड 

भूमि को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो जावेंगी ॥# दूसरो योजना मे विभिन्न राज्यो 
में १० करोड़ की लायत से ३,५८१ तल झूप्रो के निर्माण का लक्ष्य है, जिससे लगभग 
६१६ हजार एकड़ भूमि दिचाई के प्रन्तगंत भा सकेगी । 
तालाब-- 

भारत में तालाबों से १६ लाज एइड भूमि को सिंचाई होती है भोर ये तालाब 
दक्षिणी भारत की विशेपता के परिचायक हैं । 

तालाव दक्षिण की दिशेष परिस्थिति कै द्योतक हैं ; क्योकि, 

(१) दक्षिरा वी नदियाँ वर्फीली नहीं है, ६इमलिए वे सिर्फ वर्षा के पानी 
पर ही निर्भर हो कर बहती हैं । दक्षिण में ऐसे बहुत से मरने प्रस्पात हैं, जो वर्षा के 
बैग से प्रभावित हो कर बद्ते हैं, परन्तु वर्षो के वाद सूख जाते हैं | 
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( २) इस प्रकार नदियों व जल भ्रपातो की प्रस्थायी दशा तथा दक्षिण का 
पहाडी घरातल, दोनो स्थितियाँ इस बात के लिए एक बडो भारी बाघा उपस्थित 
करतो हैं कि वहाँ नहरो का निर्माण कंपते हो ॥ 

( ३ ) इसके प्रनावा वहाँ को हृढ चद्टानें भो पाती को सोख नहीं सकतो, 
इसलिए कुझो का तिर्माण होना असम्भव है। परन्तु घड़े बडे जलाश्यों प्रौर जल 
भण्डारो का जल श्रासानी से बाघ बना कर, तालाबो का निर्मार करके खेतों को 
निरन्तर पानी पहुँचाया जा सकता है। 

(४ ) साथ ही वहाँ वी जन सख्या बिखरी हुई है, इमलिए वह स्वय बाघ की 
योजना के लिए उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करती है । भ्रतः यही एक सुव्यवस्थित भर 
सुविधाजनक उपाय है, जिससे वर्षा का पानी सग्रह द्वारा मिचाई के प्रयोग मे लाथा * 
जा सकता है, भनन्‍्यथा वह यो ही बह कर वेक़ार चला जावेगा ॥ बाघ निर्माएं यौजना, 
विद्येपतः मद्रास में अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच चुहो है 

बाध विभिश्न भ्रकार के हो सकते हैं। यह वम्बई की फाइफ कील और विटिंग 
से लेकर पेरियर भील तक बडे हो सकते हैं॥ एक छोटे «ग्राम मे छोटे बाघ द्वारा 
४ एक्ड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है| वडे वडे बाघ बहुत कम है, क्योकि उनमें 
चतुर इज्जीनियरो, वैज्ञानिक यम्त्रों प्रौर घन की श्रावश्यक्ता होती है, इसलिए केवल 
सरकार ही इतने बडे कार्यों का सम्ग्रदन कर सकती है परन्तु जिस प्रकार देश के 
छोटे छोटे क्षेत्रो वो समुचित रूप मे रखना कठिन काय॑ है, उसी प्रकार सरकार 
छोटे छोटे बाघों बे काय॑ को कठित समझती है। यद्यपि विश्वेपज्ञों द्वारा यह सिद्ध हो 
चुका है कि लम्बे समय मे ये धाध मुल्यवात्‌ सिद्ध होगे, भार रूप नहीं। इसलिए 
इनके निर्माण का भार ग्राम वी जनता पर ही छोडा जा सकता है, जो भप्रपना ध्यान 
इस भोर केनिद्रित कर सकती है | इसके लिए एक दोर्ड बनाने प्रोर एक ऐद्वी निर्यारित 
नीति द्वारा सचालन की भावश्यकता है, जिससे यह कार्य सरल हो । 


मार्त सरकार की सिंचाई नीति ([मंडब्पंगा ०८३४ ० (॥० 6एएश॥- 
प्राए7६ ण॑ 708)-- कि 

भारत मे मिचाई बहुत प्राचीन झुग से होती झा रही है, जिध्का-प्रमाण पुराने 
कुझ्रो भौर बाघो के प्रस्तित्त से मिलदा है ॥ उदाहरण के लिए, मद्रास के चिंगलपुर 
जिले में दो बाघ हैं, जो कि ८५/६ वी शंताब्दी के बतलाये जाते हैं, शोर प्रेमी भी एक 
बहुत बड़े भू भाग की गिचाई करते हैं ॥ प्राचीन-काल मे जो बाघ भादि बदाये जाते 
थे, वे छोटे पैमाने पर ही बनाये जाते थे, इसलिए झाथिक दृष्टि से भमाज के प्रनुकूत भी 
होते थे, परन्तु बड़े बड़े वायो का झभाव था । नहरें भी बनवाई जाती थी, जैपे-- 
पश्चिमी यमुना नहर १४वीं सदी से बनवाई गई थी। पूर्वी बुना लहर मुगल 
बादशाहो द्वारा बनवाई गई थी । कावेरी नदी के डेल्टा से सिंचाई की नहरें दूसरी 
पताब्दी की बती हुई हैं, जोकि कुलियो द्वारा वतवाई गई थी, लेकिन मुगल साम्राज्य 


[ १०६ 


के पतन के पदचात्‌ सद्‌ १८०० के आस-पास नहरों की मरम्मत बन्द सी हो गई! 
डा० बीरा एन्सटी के प्रतुसार--/पूजी एवं इज्नोनियरिज्ञ योग्यता,वा प्रभाव, ऋण 
की प्रस्थिरता भौर दाह्म व विदेशी प्रान्ममण तया भाग्तरिक उपद्र॒वों ने ठिचाई के 
विस्तार को रोक दिया ।“ भतः १८ वी रुदो में यमुना नहर वी हालत बिगड़े गई 
ग्रौर झगलों से ढेंक सी गई) रमेशचन्द्रदत्त के अ्रनुमार रेलवे में धन वा प्रपध्यय 
जितनी बड़ी वेवकूफ़ी थो, उतनो हो बड़ी बेवदूफ़ी सिंचाई में कजूमी करना था [7 

(१ ) ईस्ट इश्डिया कम्पनी द्वारा सिंचाई कार्य-- 

(क ) पुरानी नहरों श्रादि का सुधार--ईस्ट इश्टिया कम्पती मे अपना 
पमस्त ध्यान सिंचाई पुघार की धोर केन्द्रित किया तथा उसने झ्पनोी घन राशि का 

«एक बड़ा भाग सरमस्मत भौर सुधार कार्य पर ब्यय क्िया। ने महत्त्वपूर्ण कार्य इस 
प्रतार हैं :-- 

( ३ ) सन्‌ १८२० भे पश्चिमी यमुता नहर को खुछारा यया । निर्माण कार्ये 
बहुत जल्दी में जिया गयां था, इसलिए इसके झास-पाम के भागों में दलदल बन गये । 
बरनाईं डालें के नुसार--/दोपपूर्ण एव श्ीघ निर्माए के बारएण पानी वा उपयोग 
दीक से नहीं हुआ, जिशसे देश के भधिकाश भागों में दलदल बन गये, जिसका रवाइ्ध्य 
पर भी युरा प्रसाव प्रा )" सन १८७३ में इस नहर का धुत निर्माण क्रिया ग्रया 
तथा नालियाँ खोदो ०ई झोर उसका काये ठीक रूप में यूएूं विया गया 4 

(२ ) सन्‌ १८३० में पूर्वी यमुना सहर का सुधार किया गया, ले।केन दोप- 
पूर्ण निर्माण बार्य से इसमें भी जल वितरण सम्बन्धी हानि हुई, इसलिए इस नहर का 
भी पुनः निर्माएं बिया गया । 

(३) छत १८६६ से सर झार्घर बरंटन ने काबेरी ग्राड एनीक्ट बाय बनाने 
के कार्य को प्रपने हाथ में लिया। यह बाँध २,५६२ फीट सम्बा ओर ५ सके ७१ फीद 
ऊंचा था | नोचे कु प्रो का भी निर्माण किया गया, जिसमे २२ छोटे मार्ग बनाये गये, 
ताकि समय पर भिट्टो बाहर निकाली जा सक्के | सन्‌ १८४३-४४ में यह भ्रधिक विह्तृत 
किया गया तथ; काबेरी का बाँध वनाया गया । यह वौध सम्‌ १८६६-१६०२ में पुनः 
निर्माण कार्य द्वारा पूरा किया गया था । 

(से ) नवीन सिंचाई योजना व निर्माण--ईह८ट इश्दिया कम्पनी मे 
नवोन छिच्ाई कार्यों छा भी निर्माण क्षिया ३-- 

(१) पुरानो नहरों को मरम्मत भादि करने से इश्चोनियरी को जो सफलता 
प्राप्त हुई, उससे उत्साहित होकर उन्होंने भिन्न भिन्न प्रान्तों मे बई नवीन योजनाम्रों को 
दनाने का निश्वय किया, जिससे भक्ाल फ्रो छाया दूर हो । प्रिणामस्वर्प ऊपरी 
गेंगा नहर का निर्माण हो संबा, जो सर श्रोदी वेन्टले द्वारा सदर १८४०-१८५० पें 

श् 


एे. 908, "पक ए८०४०फआां० घरां+[ण ३ ण॑ [90; ण्यातेश ९ स्व 
छम्मपंक्र एण९०, ए. 550. 
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बनाई गई थी 4 इस नहर ने प्नकाल क्षेत्र को एक धनी एवं समृद्ध भू भाग में परिणित 
कर दिया। 

(२) इूसरा महत्त्वपूर्ण वार्य जो कम्पनी द्वारा जिया गया, वह ऊपरी बारी 
दोप्नाव नहर को योजना थी । उसमे हंसली नहर का कार्य सन्‌ १६४७-१६४४ में 
समाप्त हुप्रा । 

(३ ) सन्‌ १८४६ मे ग्रोदावरी नहर का तिर्माण किया ग्रया | नदी के बाये 
किनारे पर पूर्वी डेल्टा का सिर था, जिसमे आवागमन बन्द था तथा छोटे-छोटे मार्ग 
बने हुए थे। दो बाघो ( ढोलेस्वरम ४,६४० फुट लम्बा तथा राली बाघ २,८५७ फुट 
लम्बा ) ने गोमती व गोदावरी नदी को सुध्यवस्थित रूप से झपने महान्‌ कार्य थे नियो- 
जित कर दिया । उनका के"द्वीय कयलिय ११,६४५ फुट ऊँचा तथा डेढ़ मोल के घेर 
बाला बना, जिनमें ३ नहरें व बाँव योजनायें सम्मिलित धी। यद्यपि यह एक महान 
सफलता थी, फिर भी पुराने पदार्थो व यन्त्रो के कारण यह वार्य दोपपूरं ही रहा ॥ 
अतः सन्‌ १८६० में दो नहरो वी व तीन मुख्य बायो वी दीवालें बनाकर इसके स्तर 
में सुधार किया गया । इससे प्राप्त स्िचाई की सुविधा ने गोदावरी के डेह्टा का प्राम्य- 
जीवन ही सुखी बना दिया । भ्रत: उस प्रदेश मे जहाँ कि भ्क्राल की छाया रहती थो, 
एक समृद्धशाली भाग बन गया है । 


(४ ) #ष्णा नदी बाँध योजना का कार्य सन्‌ १८५२ से आरम्भ किया गया, 
जो रानू १८५५ में समः्तत हो गया | इसके अलावा कई छोटे मोटे झ्लोर कार्य भी सुधारे 
गये । कम्पनी ने पजाब की नहरो को भी सुधारने मे सहायता पहुँचाई, जिसमे सबसे 
महत्त्वपूरां कार्य बेगारी नहर और फुनेली नहर वा था। 

ईस्ट इण्डिया वम्पत्ी ने रेलो के श्रम्युदय से पूव॑ बुछ्ध महतत्वपूरां कार्यों को 
प्रपने हाथ में लिया, जिसका प्रमुख घ्येय दुभिक्ष का सामना करना था | इज्ज लेड मे, 
जहाँ महरो का निर्माण झ्ावागमन के लिए किया गया, वहाँ भारत में विचाई के 
उद्देश्य से क्या गया । 

(२) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा निर्माण कार्य--इस प्रकार नहरों वी 
सफलता देख कुछ प्राइवेट वम्प्तियों को भी उत्साह हुम्रा कि वे इस वार्य में एफलता 
प्राप्त करें, लेकिन उनके कार्य प्रसफच ही रहे । ये उपयुक्त नहर निर्माण कार्य कम्पनी 
की झ्ाय से किये गये थे, परत: उसकी झाधिक स्थिति पर इनका प्रभाव पड़ना झनिवाय॑ 
था । इसलिए सन्‌ १८५७ मे कोर्ट प्रॉफ डाइरेवटर्स ने यह प्रस्दाव रखा हि नहर 
निर्माण काय॑ प्राइवेट कम्पत्तियाँ ही करें। सर प्रार्थर कॉटत ने उत्साहवद्ध'क योजनायें 
प्रस्तुत की । उसमे कई नहरों के निर्माण का प्रस्ताव क्रिया, जो तुद्ढ मद्रा शौर कृष्णा 
नदी के दीच वाले क्षेत्र को जोडने चाली थी । इस योजना के अनुसार ४ बाँध तुद्ढ मद्रा 
व छृष्णा नदी पर वाँदे गये, जिनके द्वारा ५ नहरो के पानी का वितरण काये हो 
सकता था । इसके साथ ही ६०० मोल नहर मांग या नदी-मार्य सुघार कर यातायात 
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योग्य बनाये जाने की भी योजना प्रस्तुत को गई भोर एक तटीय नहर द्वारा इृष्णा 
बंदी का डेल्टा मद्रास से जोड़ दिया गया | इसके झलावा ६०० मील का वायें पूना 
और वंगलौर के सध्य में भी हुआ, जिसत्ा खर्चे २० लाख पौंड था । एक दूमरी योजना 
स्ंथाल पहाटियों ये ढाका तक सिदाई काम की थी, जो कानपुर के समीप गया दी 
तहर से भ्रलग ५५० भोल लम्बो नहर द्वारा जोड़ो जाय | इसके झलावा २०० भील 
लम्बी एक नहर गंगा झोर सतलज को जोड़ने दालो थो, जिससे उत्तर-प्रदेश, पंजाब 
झौर वाल में प्विंचाई की सुविधा प्राप्त हो सके । उडीस़ा नहर द्वारा करांची से कलकत्ता 
प्रौर मद्रास के बीच ४,००० मील लम्ता जल मार्ग प्रस्तुत बरने वी योजना 
बनाई गई 


दो कम्पनियों ने इस कार्य को भपने हाथ में लिया | पहली, सन्‌ १८४६ में 
स्थापित ईस्ट इण्डिया सिंचाई नहर कम्पनी, जिसने अपना कार्य सन्‌ १८६३ में चालू 
किया । इसने उड़ीसा व मिदनापुर में नहरें वनाई, परन्तु सन्‌ १८६६ तक इसकी पू"जी 
समाप्त दो गई, जबकि एक बहुत बडा कार्य ग्रभी पूरा नही हुप्रा था । लेकिन उसे श्रति- 
रिक्त पूजी प्राप्त न हो सत्ते, झदः सरकार मे 8,००,००० पौंड देकर इस बाये को 
अपने हाय सें लिया । यह विषाई योजना छुपषक जनता के लिए लाभशयक प्रमार्ित 
हुई भौर इनमे नावें चलामै की मुविधा भी प्राप्त हो सकी । परन्तु प्राधिक हृष्टि छे यह 
काये सफल नहीं कहा जा सकता या, क्थोक्रि जिस समय यह योजना बनाई गई उस 
समय इस बात का घ्यान नहीं रखा गया कि यहाँ वर्षा ६०// होती हैं। ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने भी इसी नहर के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया, परन्तु पूंजी को कमी 
के कारण कायं भ्रधुरा ही रह गया | इसलिए सरकार द्वारा यह कार्य पूराहिया 
गया । दूमरी कप्तनो सत्‌ १८६२ में मद्रास िचाई कम्पनी के नाम से बसी, जिसकी 
पूजी १० लाख परॉंड ची | इस कम्यती ने करमूल कड़्प्पा नहर वा कार्य ग्रपने 
हाथ में लिया | इपका अनुमानित व्यय ४,५०००० पोंड था, परन्तु जब निर्माण कायें 
चानू हुआ तो साये पूंजी मास हो गई । इमलिए्‌ कम्पतों ने सरकार से ६,००,००० 
प्रोंड ऋछ लेकर इस कार्य फ्ो पूरा क्रिया और बाद में सरकार ने ही इस कम्पनी 
को ११,८५,५०० पौड में खरोद [लिया | स्पष्ट रूप से इन कम्पनियों ढो असफचता 
प्रादि का कारण कम्पनियों की तात्कालिक लाम की इच्छे। तपा अनुभव का प्रभाव 
एवं स्थानीय दशा थो 


सरकारी ऋणों द्वारा सिंचाई निर्माण कार्य - 


सन्‌ (८६६ के भकाल के फलस्वरूप जो हानि हुई, उसको ध्यात में रखते 
हुए मह भनुभव किया गा कि सिंचाई कार्यों को जल्ही ही महृत्ता प्रश्न को जानो 
चाहिए, भत्त: भारत सरवार के मन्त्री ने इस स्रिद्धान्द को समान लिया कि उल्तादक 
कार्यों के लिए ऋण ड्रेकर भी कार्यों को किया जाना चाहिए। इस नवीन नीति के 
परिणामस्दरूप ५ महत्त्वपूर्ण नहरो का निर्माण उत्तर-प्रदेश, बम्वई, सीमाप्रान्द, पजाव 
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में किया गया:--(7) खरहिन्द नहर (पूर्वी पणाव) (२) विचलो ग्रद्मा नहर (उत्र- 
प्रदेश), (३) स्वात वी दिचलो नहर (सिन्ध सीमा-प्रान्त), (४) रेगिस्वान की नहर, 
(५) मुथा नहर (वम्बई)। इस प्रतार यह एक महत्त्वपूर्णो कार्य था, जिंदसे पानों के 
विवरण का काये सुगम हुआ्रा तथा प्रवाल से दे क्षेत्र बचे । 
पंजाब के नहर डपनिवेश तथा अन्य स्थानों में रक्षा।त्मक नड॒रों का निर्माय- 

इसो समय सरकार अनुमव करने लग्री कि ग्रकाल घोषित क्षेत्रों को सहायता 
दी जाय | सन्‌ १८८० की दृभिश्ष प्रायोग की प्रवाजित विज्ञप्ति के बाद रक्षात्मक 
नहर निर्माए कायं म पर्याद्ष प्रयति हुई | सन्‌ १८१८ से ही सरपार ने दुर्भिक्ष फड 
झादि के लिये १३ करोड रुपया प्रतय से निश्चित किया था, जिसमें से ७५ लाख इ० 
रक्तात्मक रेलवे प्रोर सिंचाई काय पर ब्यय होता घा। पहिला रक्षात्मक्त बाये बेठवा 
तहर के निर्माण से घानू हुम्रा, जो उतर प्रदेश में है । इसके झ्व।वा ऋषिउल्या बाघ 
(जिसमे बाँध, नहर, जल सण्डार है), नीया तहर (दम्खई प्रान्व में) भर पेरियार मदी 
( मद्रास प्रान्त में ) का निर्माए कार्य हाथ में दिया। टिन्व में दो महत्वपूर्ण कार्य 
हाथ में लिए गये--जमराव नहर, जो पूर्वी नारा और सिन्ध के दीच में है तथा 
पश्चिमी नारा नहर । 

इस प्रवार दे रक्षान्मक गाय के झलावा नहरों का निर्माण कार्य पजाव में 
प्रारम्म विया गया । इस योच्ना ने वृक्षों से रहित रेग्रित्ताव झोर उन्ड़े हुए मृ मागों 
की हरे-मरे रूप में परिशित कर दिया । भचलम भौर सतलज नदी के बीच के भाग में 
५” मे १५११ ठक वर्षा होती थी तथा खाले झोर घम्तियारे लोग रहा करते थे, परत; 
अन्य स्थानों वी सरकार ने नहर निर्माण को एक नवीत योजना भारम्म की। प्राप- 
मित्र गवैपशा कार्य कठिनाइयों से मरा था । मलेरिया के क्षेत्र में जिया जाने बाला 
कार्य और भो अ्रसुविधाजवक था | कारण, पूरा कर्मचारी दत बीमारो का शिक्रार हो 
जाता था, जिम्से श्रम दरना मुश्क्लि दो जाता था । उत्त समय केंवद श्रम की हो 
बाधा उपह्यित न होती थी, वरन्‌ ईटें बनाने तथा चूना पकाने के लिए ई घन ग्रादि की 
बाघा उपस्थित होठों थी । 

पहली उपनिवेश् नहर वे रूप में सोहाग नहर का नाम प्रादर वे साथ लिया 
जा सकता है ठया इसके साथ ही सिंघनई नहर मुलठान जिले में खोदी गई। पहली 
खहर को बाद मे सतलज को नहूरो से मिला दिया गया । इन नहरो द्वारा पूंजो लागठ 
प्र ४०% लान हुमा | परिणामस्वल्प उत्तादन में काफ़ी वृद्धि हुई और संदकार ने 
उत्वाहित होवर निचली चिनाव नहर विक्राली । मेंवम ग्रौर सदलज के बीच वा भाग 
ठीक रूप से कार्य में न ला सतने स इन नहरों द्वारा उसका मद्दत्व प्रौद मो बट गया। 
द्रति परिवार पीछे हृपकों को मृमि दो गई। इस प्रकार पञ्ाव में चिनाव उनिवेश की 
सन्‌ १६६३ मे, मेलम उपनिवेश को सत्‌ १६०३१ मे, जमराव उपनिदेश को सन्‌ १८६८ 
में सिन्‍्द में स्थापना हुई ॥ 


( ११३ 
पघिचाई श्रायोग के बाद निर्माण कार्य-- 


सन्‌ १८६६-१६०१ के दुभिक्षों के परिशामस्वरूप सरकार ने मिचाई झभाषोग 
की स्थापना की | उत्पादक कार्यों के सम्बन्ध में भ्रायोग का विचार था--- चुनाव, भ्र्थे 
भौर निर्माण कार्य के भनुमार हर एक उत्पादक कार्य रक्षात्मक है । उनके द्वारा जो 
प्रत्यक्षा झाय होती है, वह एक सम्पदा है। विशेषतः उन ग्रकायों वबाढों के समय 
जब प्रन्य दिश्या में तनाव होता है। जैसा उपर बताया जा चुफा है कि यह राष्ट्र 
की सम्पदा को बढाने का एक महान्‌ साधन है, जिसके ब्यय का बहुत बडा भाग पुनः 
सरकार को प्राप्त हो जाता हैं। घनी प्रावादी वाले भागो को जन-सर्या इस झोर स्‍ाक- 
पघित होती है इसके साथ ही झक्नाल के समय भागे हुए व्यक्ति धरणा पाते हैं । यह नवीन 
क्षेत्र कृषि कार्य के उपयोग मे झाते है, जिससे कृषि का बिकारा होगा, जन जीबन को 
मु क्षा मे वृद्धि होगी व रेलवे किराया भ्रादि सस्ते होगे तथा देश के प्न्‍्य भागों मे 
उत्पादन प्रासानी से पहुँचया जा सकेगा । इम्ही कारणों से यह सुझाव रखा जा सकता 
है कि प्रत्पेक क्षेत्र मे उत्पादक कार्य को महस्व दिया जाता चाहिए । नए बाँधों के 
निर्माण के बदले प्राबादी व बस्ती के झनुधार वाँधो व नह॒रो का निर्माण होना 
चाहिए । यईि उम् पर भी प्रधिक स्‍्ावश्यकता हो व कोष कौ कमी हो तो उसमे सह- 
कारिता के भ्राघार पर ब्यवस्था की जा सकती है।” इस प्रकार तिवाई भायोग की 
सिद्तारिसें बहुत ही पूल्यवान सिद्ध हुई तथा व्यय व कार्य पहले से दूना हो गया। 
इसी नीति के पनुसार नयीन कार्यों का श्रोयरोरशा हुमा । 

सव॑ प्रथम जो कार्य हाथ में लिया गया, बह नि्बाघ योजना (ट्रिपल प्रोजेक्ट) 
थी, जिसमे ऊपरी भेलम नहर (१६१५), ऊपरी चिनाव नहर (१६१२) तथा नीचे 
को बारी दोग्माब नहर (१६१५) शामिल थी। इसो सप्रय निचली भंचम नहर का 
भी निर्माण हुमा भोर ऊपरी स्वात नहर का निर्माण उत्तरी-पश्चिमों सोमाप्रान्त में 
हुप्ला । दुभिक्ष भ्रायोग को इस दिज्ञा में रंकावट को कोई इच्छा न थी | उसका मन्तब्य 
इस प्रतार है :--“हमारी यह घारणएा नहीं है कि हम क्सिी दुभिक्ष से पीडित दोच 
की उत्पादक सुरक्षा को खतरा पहुँचायें, भतः उन क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार की सुरक्षा 
नही है, वहाँ उसके लिये भ्ावश्यक माँग वी जा सकती है, परन्तु अन्य के लिए यह 
सोचा जा सकता है हि उत्पादक भागों को तुलना में बाह्य झाय कम होगी । दूसरे 
दाब्दो मे, पूरो व्यय सम्पत्ति की खालिस आय २० गुनी से अधिक नहीं है, इसलिये 
उनके मूल्य के बारे में हमे सम्यक्‌ विचार करता चाहिए तथा जो भाग उत्पादक ढक्क 
से धमुरक्षित है, वहाँ बह घन राशि व्यय की जानी चाहिए, जो लगान से ३० घुदी से 
अधिक न हो म्यवा लागत पूजी पर २९% के रूप मे ब् भर मे आप्त होती रहे । 
इसके झलावा अप्रत्यक्ष भाय व अन्य उत्पादक कायें इस बात की स्वीकृति दिलवाते 
हैं कि भाशा को गई पूजी है दम गत होता है तो हमे उस पर ध्याव देना चाहिए ६ 
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वह विशेष तोर से वार्य की श्षीद्रता के सम्बन्ध में होना चाहिए, श्रतः ऐसे काय॑ मे 
पूंजी श्रधिक लग सकती है और बाढ़ आदि के समय पूरे तौर से प्राप्ति न हो तो घ्यान 
दिया जा सकता है। इस ग्रकार यह गवेषणावूर्णां कार्य इस सि८्कर्ष पर पहुँचता है कि 
अप्रत्यक्ष रूप से सिंचाई के कार्य का क्तिना ही महत्त्व हो, जिसे हम उत्पादक श्रेणी मे 
पाते हैं, वह प्रत्यक्ष प्राय से कम होता जायगा, भव; उन क्षेत्रो में जो श्रकालप्रस्‍्त हैं, 
सिंचाई वाय॑ पूरा महत्व रखते है ।/” 

इन सुझावों में हम आधुनिक झताज्दी को लिधाई नौति का जन्म मानते हैं। 
इस युग में जो उत्पादन का हाथ में लिया ग्रया, वह त्रिवेणी नहर का था | पन्य 
उत्पादन कार्य जो मध्य प्रदेश मे हाथ मे ले लिए गये थे वे भहानदी, बैनगगा, दुष्डला 
औ्ौर रमेतक नहरो वा काय॑ था। बम्बई में भी इस प्रकार का वाय॑ हाथ में ले लिया 
गया था, जिसमे प्रवोरा ग्लोर नीरा नहरो छा बाये महत्त्वपूर्णां है । 


युद्धोचर सिंचाई निर्माण काय में प्रगति-- 

सत्‌ १६१६ के पश्चात्‌ सिंचाई प्रान्तीय विषय दने गया, इसलिए प्रास्तीय 
सरकारें झद नहरो के निर्माण में उत्साह ले रही हैं, लेकिन ५० लाख रुपये से प्रधिक 
की योजना प्रारम्भ करते पर भारत सरकार की स्वीइ्ृति प्रावश्यक्र है। उत्पादक व॑ प्रन्य 
कार्यों के लिए ऋणा लिया जा सकता है । इसके प्रलावा प्रान्तीय झ्राय दुभिक्ष संरक्षण 
एवं सद्दायता कार्य मे भी खर्च की जा सकती है। महायुद्ध के पन्‍रचात्‌ कई घिचाई 
कार्यो का विकास हुआ्ना है, जंसें--संतलज घाटी बाँध, जो कि २१ करोड़ की लायत 
से उत्‌ १६३२-३३ में बनाया गया, जिससे राजस्थान के थीक़ानेर डिवीजन की ५० 
लाख एक्ड भूमि पर सिंचाई होने लगी । दूसरा कार्य सक्कर बांध का था, जोकि प्राज 
पाविस्तान में है॥ इस पर ४० करोड रुपये खं हुए झोर ७५ लाख एक्ड मूप्रि की 
सिचाई को जाने लगी | 
योजना काल में सिंचाई कार्यक्रम-- 

भारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ ध्िचाई कार्यत्रम में तेजों से विकाप्त हुप्ना है, 
विशेषतः भ्रघिक झन्न उपजाझो आन्दोलन के अन्तगंत ओर सन्‌ १६५१ वे बाद पश्च- 
वर्षीय योजना के फलस्वरूप । 

प्रथम पश्च-वर्थीय योजन! में ७२० करोड रु० लागत को सिंचाई योजनाम्रों का 
समावेश क्या गया था, जिसमे १५० योजनाएं तो ऐसी थी जिनक्री लागत १० ताख 
रु० से अधिक की थी झ्लौर २०० योजवाएं दुलंभ क्षेत्रों के स्थायो सुघार के सम्बन्ध 
में थी । इन २०० योजना्रो में ३३ बहुमुखी एवं सिंचाई योजनाएं” थी, जिनकी प्रत्येक 
की लागत १० करोड रू० से अधिक थी | इन योजनाप्रो में कुछ तो ऐसी थी जिन पर 
योजना के झारम्भ॑ के पुर्व ही ८० करोड र० व्यय किया गया था ।£# 
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प्रघम योजनाप्नों में इन योजनाप्नों पर ३८० करोड र० ब्य्य किए गए ठया 
झेष राधि दूसरी योजना को अवधि में व्यय होगी | प्रथम योजना कान में २ २० लाख 
एकड़ मुमि पर स्िचाई सुविधायें दटाने का लद्दर था, परन्तु योजना काम्त में ३६३ 
लाख एकड़ भूमि को घिचाई के झन्ठर्यत बद्यया गया, जिसमें १००लाख एकड़ विचाई 
की लघु योजनाप्रों ठया धेप ६६ लाख एकड् वृहत योजनाप्रों की यूवि से दढा 4 

दहुसरी योजता में प्रथम योजना की प्रपूणें योजनाओं को पुरा वरमे ठपा नई 
योजनाप्ों की रीठि के लिए ३८5० करोड़ झ० का झायोजन है। इस राशि मेंसे 
२३ करोड़ प्रथम योजनाप्रों की पूद्धि के लिए ब्यय होगा झौर झेप दूसती योजना 
काल में समाविष्ट १६५ नई योजनाप्रों पर व्यय किया जावगा ।* 











(सकल >> 3» सन ० मम >> ० रकम नमक न - किम क न + कलम _«+_-न्‍त«+ रन अ>न> मम >० मनन के ऊतक 
पनुमानित योजनाप्रों बी जुल झनुमानित च्वुमि पर झनुमानिठ 
लायत सख्या ज्ञागठ डिचाई लान 
(करोड़ ६०) (लाख एकड़) 
१० मे ३० करोड़ रु १० १६१ डे 
४५ से १० करोड़ र० श्ड १५ 
१से ५करोहइर० देश दर इ्ड 
१ करोड़ र० से कम १४३ हु १५ 
योग ७६५ ३४६ श्ड्ए 


33 मीन लज माफ 3:42. 40-42: जज लक जी: आज अजब, अल अीक3>0:/ जिम 
स्पष्ट है कि दूसरी योजना में मध्यम दिचाई योजनाप्रों को अधिक महृत्त्द 
दिया गया हैं । इससे ३५ करोड़ झ० का आयोडत प्िन्ध नदी से भारत को मिलने 
वाले पाती के हिस्से के उपयोग के लिए ब्यय होगा। इन योजनाप्रों के फलस्वरूप 
दूखरी योजना को पूर्ति पर २१० लाख एकड् से ठिचाई का क्षेत्र बड़ेया, जिउमें से 
१२० साख एकड़ दृदत मध्यम. थिंदाई योजना से ठया शेप ६० लाख एकड़ लघु- 
दिचाई योजनाप्रों से लाभान्वित होगा। झतस्वख्य खाद्यान्न इतादन में सिचाई मुवि- 
धाप्रों के दिकास से ४*२ मि० टन से बटेगा, ऐँपा प्रनुमात है ॥९ कै 


सिंचाई से द्ोने चाली दानियाँ-- 


विंचाई मे प्रुमि के उत्पादन में डृद्धि होते के साथ हो काफ़ी द्वानिमाँ भी हुई 
हूँ। नगरों ढाय दीपिठ क्षेत्र में मात्र इतना सठेत हाँ छार्ता ईं।के उसमें हर समय 
पानी भरा रहता है ठथा दलदल हो जाठा है, जिउसे मच्दर भादे पुँदा हो जाते हैं। 
प्रघिक धिचाई के झारण मूमिदा ज्षार फ़ैर जाता है, जिससे नूमि हपि के झयोग्य 
दो बाती है। पंजाद प्रान्त में ११,२५,००० एकड़ प्रोर बम्दई में नोरा घाटी में 





३- प्:४2४5४3४ एै<ग्य 2800४, 958. 
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५१,००० एकड मृमि जल रेखा के ऊँचे हो जाने तथा भूमि पर क्षार फैच जाने से 
द्वेती के प्रयोग्य हो गई है ॥ 

प्रोफेसर बृजनारायण ने इस खतरे की सूचना देने वालो मुस्य बार्ते इस प्रकार 
बतलाई हैं :--( १) एक या दो वर्ष तक बारनी! की फलें असाधारण रूप में 
भ्रच्छी रहती हैं। (२) तीसरे वर्ष इस दोष में भूमि के ऊपर 'कालर” के घब्बे 
दिखाई देते है, जिससे बीज नहीं उगते | ( ३ ) धीरे-धीरे उत्पादव कम द्वोने लगता है 
झौर वह धध्वा सारे खेत में फैल जाता है। (४) नहर के पास के 
गड्ढो का पानी मुचेले रथ का हो जता है। (५ ) धीरे-धीरे पाती ऊपर वी स्‍घोर 
बढता जाता है। (६ ) सोते के पानी वाला स्तर घीरे-धोरे सतह की प्ोर बढता 
णाता है। ( ७ ) उस क्षेतर के पीने का पानी स्वाद रहित हो जाता है झौर उम्र सारे 
वातावरण में एक प्रक्नार को दुगगन्ध फंलने लगती है । 

बास्‍्तव में बात यह होती है कि मिट्टी में जो नमक या क्षार का भ्रश होता है 
वह पानी वी सतह की मिट्टी बे साथ साथ ऊपर की ओर बढ़ श्राता है। नहरो द्वारा 
बाढ़ या वर्षा का जल रुक जाता है ॥ दूसरे, नहरों का भी जल बढ़ता है । इसका 
प्रभाव मिट्टी पर थरुरा पडता है भ्रौर घोरे-घीरे जमीन के दीचे के क्षार पदार्थ ऊपर की 
शोर वट्ने लगते हैं। इस प्रकार मिट्टो की उदंरा भक्ति जाती रहती है । 

इस दोप से बचने के लिये तिम्नलिल्चित उपाय करते चाहिये ;-(१ ) 
व्यू बल तथा सालियों प्रादि के द्वारा प्रादी को वाहर निकाल देगा । (२ ) बढ़ भूमि 
जिस पर नहरें बढती है उसको बज्नीट से भार देना, परन्तु इस व्यवस्था से अन्य नालो 
की स्थिति में कोई सुधार न होगा । ( ३ ) रकी हुई वालियों को खोल देना। (७४ ) 

' नहयो द्वारा भिकषाई को रोकना । घिंचाई की व्तंमान आइस्था मे क्प्री-क्ी अत्यधिक 

पिचाई हो सक्षपी है। झतः उक्त उपायो द्वारा हम इस दोप से मुक्त हो सकेंगे। 


परिशिष्ट 


तृतीय पंचवर्षीय योजना ओर सिंचाई सविधाएँ-- 
योजना श्राय्ोग की राय मे कृषि श्रघ॑त्रस्त्र के पुननिर्माण और श्रोद्योगीकरण 
का पथ तेजो से प्रशस्त बरने के लिए विचाई भ्रौर बिजलो साधनों वा तेजी से विकास 


“करना बहुत जरूरी है ।# 
2 2-7 न + टनन कट 
# नवभारत टाइम्स श्रगस्‍्त १२, १६६० 
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देश मे प्राप्त नदों जल साधनों के एक अ्रंश का ही उपयोग हो रहा है | व्‌ 
१६५७ में इन साधतो का अनुमान १ अरब ३५ करोड़ ६० लाप्ल एक्ड छुठ लगाया 
गया था । प्राकृतिक वारणो से स्िफ़ ४५ करोड एक्ड फुट जल साधनों का ही विचाई 
के लिए उपणोग किया जा सकता है ॥ 

दित्तीय योजना के अन्त तक सदियों में बहने वाले ११ करोड ६० साख एकड़ 
फूट पानी का ही उपयोग हो सके गा, जो उपयोग में आ सकने दाले जल साधतो के २६ 
प्रतिशत भाग के बरावर है । तृतीय योजनाकहाल में उपयोगी पानी का ग्रतिद्यत बढ 
करके ३६ प्रतिशत हो जायगा । 

पहली योजना के आरम्भ में सिर्फ ५ करोड १५ लाख एकड भूमि की सिंचाई 
होती थी । रानू १६६०-६१ तक ७ करोड एक्ड भूमि की धिचाई होने लगेगी । 
तोसरी ग्रोजता के अन्त में £ करोड़ एफ्ड भुमि मे सिंचाई होने लगेगी । अनुमान 
है कि पाँचवी योजना के पभ्रन्त तक साड़े भ्राठसे सौ करोड एकड़ तक भूमि को 
व्िचाई होने लगेगी। तृतीय योजना में इस दीघंकालीन लक्य को सामने रखा 
या है | 

पहली भ्रौर दृसरी योजना मे धिचाई की बड़ी और मध्यम श्रेणी की योज- 
नाओं प्र १४ झरब रुपये का भ्रृमानित व्यय होगा । इन योजवाप्नो का जब पुरा- 
पूरा विकास हो जायगा तब ३ करोड़ ६० लाख एकड भूमि पर विचाई हो पकेगी ! 

पहली भोर दूसरी योजना अवधि से ओ परिवत्पनाएं शुरू की गयी उनको 
पूरा करने के लिए ६ स्‍झ्रब २० करोड रुपये की झ्रावश्यक्ता होगी । इन परिकल्पताओं 
पर ४ मरब ७० करोड़ रुपया तो तृतीय योजना काल में तथा शेष चौथी योजना काल 
में खर्चे किया जायेगा। 

भाषोग्र का कहना है कि देश के बुछ मांगे में जैसे पंजाब भे पदछ्ाट को 
समस्या गम्भीर रूप घारण कर चुको है । तृतोय योजेता कान मे इस समस्था को 
हत बरने के लिए बड़े पेमाने पर कार्योवाई करने का विचार है इसी प्रकार केरल 
जँसे राज्यों मे जहाँ समुद्री लहरो से भूमि का कटाव होता है, इस समस्या को हल करने 
के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए | 

तृतीय योजना में बाढ तियन्वणा, पानी की निकासी, पनसाट भ्ौर जमीन के 

“ कटाव को रोकने के कार्यत्रमो प्रर ८० करोड झुपया खर्च करते वा विचार है । बह 
रकम धघिदाई को मदद से लो जायमी । दिचाई के लिये तृतीय योजना में साड़े छः 
* घरव रुपया रखा गया है । 

चारे पर-- 


योजना प्रायोग ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि हाल के वर्षों मे घिचाई 
के लिए णो व्यवस्यायें की गयी वे आयः सभी राज्यो में घाटे पर चल रही हैं झौर 


* सम्पदा--अगस्‍्त १६६० 
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विभिन्न कारणों से उनसे पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है। प्रायोग ने इस 
समस्या पर गम्भीरता से दिचार करके निम्न बातें सुकायी । 

( १) पिचाई योजवाश्ो हारा सिंचाई की जिन सुविषाप्ों की व्यवस्था की 
गयी है उनका तेजी से उपयोग हो ॥ 

( २) भावपाजशी की दर में फेर-वदल को जाय और जल उपकर लगाया 
जाय | 

( ३ ) खुशहाली कर वसूल किया जाय । 

यह भी जरूरी है कि किसी क्षेत्र के लिए पिचाई की योजना मंजूर होते ही 
उस समूचे क्षेत्र मे यथाह्यीज्ष विकास खड स्थापित कर दिये जायें । 
जल उप-कर-- 

भ्रायोग का यह भी सुझ्काव है कि जिन इलाको के लिये सिंचाई की व्यवस्पा 
की गई है. परम्तु जहाँ इस सुविधा से लाभ उठाना या मे छठाना किसान की इच्दा पर 
निभंर है, वहाँ समूचे इलाके वी जनता पर भ्रनिवार्य॑ जल उप कर लगाया जाय । इस 
उप-कर की श्रदायगी के लिये यह जरूरी नही कि कोई किसान मिंचाई सुविधा का 
उपयोग करता है भ्रथवा नदी । यह सभी को देना होगा । 


अध्याय ६ 


बहुमुखी नदी घादी योजनाएं 


(0(र्ाँघ फ़ष्फए०5० उराए०-- बी लए 2च्गुल्ट:ओ 


“बहुमुसी बदी योजनाये आदि वस्तुतः देश के नए तार हैं, किन्‍्हें भारतीय श्रद्दा के साथ 
तया विदेशों यात्री आश्चर्य के साथ देखते हैं 





+-प्री भेहरू 

*बहुमुली योजना उन कई उद्दे श्यों को एक साथ पूरा करने का ढंग है जो वास्तव मेंएक दी 
समस्या के विभिन्न रूप हैं ४? 

+>जुई मम्फ्ड 


चहुमुखी-योजनायें 
(॥(एॉफ्त-फष्णाए०३९ एम्जु००५) 

भारत में खाद्य पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिये सिंचाई को सुविधामों मे भोद 
अधिक वृद्धि करते को तत्कालीन प्रावश्यकृता है । यह भनुमात लगाया गया है कि 
भारत मे सिंचाई के लिये जितना पातो उपलब्ध हो सकता है उसका केवल ६% ही 
अब तक कार्य मे काया ग्रया है । भेष प्रानी व्यर्थ ही समुद्र में वह जाता है मौर प्रति 
वर्ष झनियन्श्रित बाढो से इतनी घन प्रौर जत की हानि होती है, इसका भनुमान भी 
सहीं लगाया जा सकता है । 


भारत के स्वतस्त होने के पश्चात्‌ केन्द्रीय भौर राज्य सरकारों द्वारा जब धक्ति 
आओ सिचाई की वृद्धि के लिये कई योजवाएंँ बनाई गई हैं । इन योजनाओं की पूरति 
पर न केवल देश में तिचाई के साधनों मे वृद्धि द्वोर्री, वरन्‌ जल-शक्ति में वृद्धि, वाढ 
नियन्त्रण, जल-मागे, भामोद-प्रमोद प्रौर मछलो परुड़ने धांदि, सभी कार्यों मे सहयोग 
प्रा होगा । ये कभी बहुमुखी योजलायें यहजाती हैं ! 


 बहुमुस्ती योजना उत कई उद्देश्यों को एस साथ पूरा करने का ढंग है जो 

. वास्तव में एक ही समस्या के विभिल रूप हैं (/ इस घकार हम ने दो किसी पक्ष नि 
उपेक्षा ही करते हैं मोर न हमारा दृष्टिकोरा एकोगी रह पाता है। उस क्षेत्र की सभी 
प्रावश्यक्रतामों और सभी साधनों फो ध्यान में रखते हुये बहुमुखी थोजना विकास कार्य 
करतो है। किसे नदों का सम्पूर्या शध्ययन हसो दग के भ्न्तयेत सम्भव है। नदी की 
स्वाभाविक अथवा प्राइतिक प्र्व्यवस्था तथा साधनों में अनावश्यक उलड-फेर न फद 
इनका इस प्रकार विकास किया जाता है कि समाज को अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो 
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विद्युत केन्द्र को प्राप्त हो गई। इस केन्द्र की पूरा क्षमता ६०,००० दिलोबाट तक 
बढ़ाई जा सकती है| 

प्रचेट ट्विल पर वांघ बनाने का कार्य चालू है, जिसका प्रमुख उद्देश्य दाढ निय- 
न्त्रस्ा है। यहाँ पर १,३६१ एक्ड फीट पानी संग्रह होगा तथा इसकी सद्भायता से 
४०,००० किलोबाट बिजली का उतादन हो सकेगा। इसकी कुल लागत १८२५ 
करोड़ ₹० होगी तपा सव्‌ १६५६ मे पं होने की आ्राशा थी । 

दुर्गापुर बराज श्रायनमोल से २५ मोल और दुर्गावुर रेलवे स्टेशन से १ मौल 
पर है। इसकी सम्बाई एवं ऊँचाई क्रमझ, २,२७१ और २८ फीट है ॥ इस वाध वी 
नहर पद्धति से १०२६ लाख एकड़ भूमि को विचाई सुविधायें उपबब्ध हो गई है। 
इसका उदुधाटन सन्‌ १६५५ में क्या गया। इसके ग्नलावा दलकत्ता से कोयले की 
ख!नों तक हुयली नदी से जब यातायात वी सुविधायें भी वहाँ की नहर पद्धति से उप- 
लब्ध हो गई । इसको कुल लागत २२१६८ करोड़ रु० है। जब यातायात की सुविधायें 
सन्‌ १६५६ तक उपलब्ध हो सकंगी, जितसे २० लाख टने भाल का यातायात हो 
सकैगा । 

वोकारों थर्मल स्टेशन विहार ह्वित कोनार बाघ की निचली घारा पर 
१२ मोल दूरी पर है। इसमें ५०,००० किलोवाट विद्यूत उत्पादक तीन इवाइया हू 
तथा ७५,००० फ्लोवाट को चोथी इकाई को शीघ्र ही स्थापता होतो है। इस केन्द्र 
से जमगेदपुर और बर्न॑पुर के लौह उद्योग, घाटशिला की ताँवे वो खानों, विहार भोर 
बंगाल की कोयले की खानो, धिन्त्नी एवं कलकत्ता तथा ग्रासनसोच्र के प्रासपास के 
सीमेंट और इच्चोनियर्िंग कारखानों को विजन्ली का प्रदाय होगा। इस कैच का 
उद्घाटन फरवरी सन्‌ १६४५३ में हुप्रा 
(३ ) कोछी योजना-- 

यह विहार बी महच्ववूर्ण योजना है, जो विदाई, विद्युत, जलमार्गं, वाढ 
नियन्त्रण, मिट्टी के कद्ाव से सुरक्षा, मलेरिया वियल्त्रण, मत्त्य उद्योग गौर मनोरंजन 
की सुविधायें प्रदात करेगी । इस योजना के झनुधार हनुमाननगर ( नैयाल ) से तीन 
मील दूरी पर कोसी नदी पर एक वराज बनेगा । दूसरे, कोसी नदी के दोनों तटों पर 
१६४० मील लम्बी दीवारें बताई जावेंगो। तीसरे, हन्रुमानतगर बराज से पूर्वी कोसी 
नहर का निर्माण होगा, जो लयमंग १३६४ लाख एकड़ मूमि को विंचाई सुविधायें 
देगी । इस प्रमुख नहर की सुपरॉल, प्रतापगंज, पूर्णिया भोर श्र्रारिया, ये चार शाखायें 
होगी । ये सभी कार्य चालू ग्रवस्था मे हैं प्रोर १५० मील वी तटबन्दी वा काम पूर्णंदा 
पर है। इस योजना की लागत ४४६ करोड रु० है ।॥ 
(४ ) दीराकुएड यीज्ञना-- 

हीराजुण्ड योजना के अन्ठगंत महानदी के प्रानी का उपयोग समलपुर भ्ौर 
बोलागिर जिले के ६७ लाख एकड़ मृुमि को धिचाई सुविधाएं देने के लिए किया 
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जायगा । हीरावुण्ड बांघ संमलपुर रेलवे स्टेशन से ६ मील दूरो पर होगा। इसबी 
लम्बाई एवं ऊँचाई क्रमशः १५,७४८ झौर २०० फीद होगी तथा इसमें ६९६० मि० 
शकड़ फीट पानी रहेशा । इससे निकलने वाली नहर एवं उयकी दाखाएं ६१९५ 
साख मोल तथा इसकी सहायक नह्‌रें ४६० भील सम्दो होंगो और जतमार्ग (५४४७६०७४ 
(00प7६९5) वी लम्बाई ६,५०० मील होगी । इस योजना की लागत ७०७८ 
करोड़ र० है । 


इस योजना का काये सद्‌ १६४८ में घरारम्म हुप्रा तथा हीराकुण्ड का प्रमुख 
बाघ पग्रोर उध्तके भ्रवरोध सन्‌ १६४७ में पूर्णो किए गए। यहाँ पर एक विद्यूत गृह 
भी बनाया गया है, जिसमें ४०,००० विलोवाट इसादन क्षमता की दो इकाइयाँ 
(6७०७९७८५४7७ 8 ७७708) हैं, जहां से होराकुण्ड भल्युमिनियम फेबट्रो, फरसुगुडा, 
राजगगपुर, रूरवे ला, जोडा, ताजचर, चौद्ार और वारगढ प्रादि स्थानों पर बिजली के 
भ्रदाय की व्यवस्था पूरा हो गई है तथा दिसम्बर सन्‌ १६५६ से धरक्ति का प्रदाय 
झआरग्म रिया गया । प्रमुख नहर प्ौर सहायक नहूरों की खुदाई का कार्य [रा हो 
गया है, जहाँ से मिचाई की सुविधायें सितम्बर सद्‌ १६५६ से दी जाने लोगी हैं। 
फलश्वरूप इस योजना से नवम्वर सन्‌ १६५७ लक लगभग १*४५ लाख एकड़ भुमि 
दिचाई के प्रन्तगंत भा गई। 


डेल्टा निचाई को एक १४६२ करोड रु० की योजना स्वीकृत की गई है, जो 
सन्‌ १६६० मे पूर्ण होने पर कटक शोर पुरी जिल्ो की १५७ लाख एकड्ट भूमि को 
स्थायी ध्िचाई सुविधाए देगी | इसी प्रकार विद्य,त-श्क्ति की भ्रधिक माँग की पूर्ति 
करने वी दृष्टि से विद्यू त-गृह के विकास फी योजना भी स्वोहृत को गई हे, जिससे 
विद्युत गृह्द की विद्यत्त उत्लोदन-क्षमता २,३२,५०० किलोवाट हो जायगी । 

इस योजना की पूर्ति पर दामोदर घाटी का प्रवेश भारत के प्रत्यन्त समृद्ध 
भागों प्रें गिना जायगा, क्‍योंकि यह प्रदेश खनिज पदार्थों से सम्पन्न है | 


(४ ) तुझ्भद्ठा योजना-- 


सह योजना श्रान्प्न प्रौर मैसूर राज्य द्वारा भारम्भ को गई है तथा दक्षिण 

भारत वी सवप्ते बड़ी यहुमुखी योजना है । इस योजना के पनुसार तुद्ढभद्रा नदी पर 
७,६४२ फीट लम्दा भौर १६२ फीट चौड़ा वाँध बनेगा, जहाँ से नहरें निकाली जायेंगी 
ठया बाँध के दोनों धोर जल-विद्युत केसर होंगे। यह वबाँघ द्वितीय विदत्र युद्ध की 
सगाप्ति के माद प्रारम्भ होकर छुलाई राद १६५३ में पूरा हो गया तथा इसमें ३० 

- लाख एक्ड फोट पानी की संग्रहण क्षमता है॥। इसके दोनों झोर से नहरें निकाली 
जायेंगी जो १३ लाख एकड़ मुमि को सिंचाई करेंगी | इस योजना में तीन विद्युत 
केन्द्र घनाए जायेगे, जिनकी उत्पादन क्षमा ६६,००० विलोवाट होगो | बाघ पर 
ह्पित विद्यूच-गृह में ६,००० विलोवाट उलादन-क्षमता ज़ाडी दो बिजली उत्पादक 
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इकाइयाँ झा गई हैं तथा तीनो विद्युत गृह सन्‌ १६६७ तक पूर्ण होने को प्राशा है। 
इस योजना को कुल लागत ६० करोड रु० है । 
(६) रिहंड योज्ना-- 
कह यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्त्वपूर्ण योजना है। यह बाँध मिरजापुर 
जिले में पिपरी के पास रिहृड नदी पर बताया जायगा, जिसकी ऊँचाई एवं लसाई 
जमद; २६४४५ एवं ३,०६४ फोट तथा तथा पानी सग्रहरा क्षमता ८६ लास एकड 
फीट होगी । इसी बांघ पर प्रारम्भिक प्रदस्था में २४ लाख क्लोवाट वा विद्युत कैद 
बनेगा, जिसकी प्रन्तिम विद्य त॒ उत्पादन क्षमता ३ लाख किलोबाट होगी । इस योजता 
से उत्तर-प्रदेश में १४ लाख एक्ड झौर बिहार में ५ लाख एक्ड भूमि को स्िचाई हो 
सकेगी। इसकी अद्रुमानित लागत ४५"२६ करोड ₹० है ग्रोर सद्‌ १६६१-६४ में 
पूर्ण होते का अनुमान है । 

इस योजना से सोन नदी की घाटी का प्रज्ञात प्रदेश गगा से सम्बन्धित हो 
जायगा तथा बड़े-बडे जहाज हुगली से रिहृड तक चल सकेंगे तथा खनिज पदार्थों के 
घ्मी प्रदेशों का प्रौद्योगीकरण किया जा सकेगा। यह योजना पूर्वी रेलवे के कुछ भागों 
को ब्रिजली की पू्ि करेगी, जिससे २०,००० डिब्बे कोयले की बापिक बचत हो 
सकेगी | 


(७ ) चम्बल योजना-- 

चम्बल योजना की प्रयम सीढो पर राजस्थान प्रौर मध्य-प्रदेश दा/सबर समुक्त 
रूप से कार्य कर रहे है । इस योजना के अनुमार तीन बाँबो मे से प्रत्येक पर एक विद्यूत्त 
क्षेन्र, कोटा के पास वराज (88779 80) एवं इसके दोनों प्रोर नहेरें बनाई जावेगी | 
पहिली सीढी पे ग्रान्धीसागर बाँध बनेगा, जो कालाइद स्टेशन से लगभग ५ भील 
दूरी पर होगा । इसकी ऊँचाई, लम्बाई एवं पानी सग्रहण शक्ति कमझः २१२ द 
१,६८० फीट एवं ५७०३ लाख एकड फ़ोट होगी। गांधी सागर विद्युत केन्द्र पर 
३३,००० किलोवाट वाली चार विद्युत उत्पादक इकाइयाँ होगी । “इस योजना का 
झनुमानित व्यय ४६४६ करोड र० होगा तथा इसकी पूर्ति पर यह राजस्थान की १४ 
लाख एक्ड धौर मष्य-प्रदेश वी १२ लॉस एकड भूमि को भिचाई सुविधाए' प्रदान 
करेगी । इसका झ्ारम्भ जनवरी सन्‌ १६५४ मे हुप्ना तथा भ्रथम सीढी जून सन्‌ १६५६ 
में पूर्णा होने का अनुमान है ॥//# 
( ८ ) कोयना-योजना ( वम्बई )-- 

उत्तरी सताग जिले के देशमुखबाडी के पास कोयदा नदो पर २,२०० फीट 
लम्पा एवं २०७"५ फीट ऊँचा बाँध बताया जायया। इसमे पानी सग्रहण शक्ति 
३६,०४४ मिं० घन फीट होगी। इसी बांध पर एक विद्युत वेन्द्र होगा, जिसमें 


+ साप्ताहिक हिन्दुस्तान + र८ मितम्बर, श्६४८ | 
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में से बुद्ध राशि देहातों मे मेजी है, परन्तु इन सबके विद्द्ध दो दातें ध्यान में रखनी 
चाहिएः--छोटे क्सान लगाने भोर ऋएा छुकाने के लिए श्रपनी फसल वा थोड़ा भाग 
ही बेचते है भौर दूसरी श्रोर उपमोग पद्म्षों के मूत्य में बहुत प्रधिक्र वृद्धि हुई है। 
इससे यह सम्मव प्रतीत होता है कि इस वर्ग के किसानो वे ऋषा में कोई विशेष कमी 
नहीं हुई ।””* गाडगिल हूपि शर्थ उउस्समिठि वा इसरो प्रत्नार का मठ सत्तेत में 
निम्न है*:-- 

(१ ) सम्‌ १६४४ में ऋणा की राशि सन्‌ १६३६ वी प्रपेक्षा कम हो गई, 
परन्तु इसके पद्चातु ऐसी प्रतिक्रियाएं प्रारम्म हो गयीं जिससे इस 
राध्ति में फिर वृद्धि हुई ॥ 

(३ ) हृषि पदार्थों कौ मूल्य वृद्धि दुद झुक गई थी झौर उत्पादन व्यय वी 
वृद्धि लगभग दृषि परून्य वृद्धि के वरावर हो चली थी । 

( ३ ) बड़े-बड़े जमीदारों और बाइतकारों को इस मूल्य वृद्धि से प्रवश्य लाभ 
हुमा, परन्तु छोटे छोटे प्रलाभक्री खेतों वाले किसानों को कोई 
वास्तविक लागम नही हुप्रा 

(४ ) बह हुई प्राय का ऋण चुकाने में ठप्योग किया गया हों भषवा 
इसको उपमोग्य पदार्थों पर खर्च ने किया गया हो, इसका कोई प्रमाण 

नही मिलता । साथ ही हमे यह भी घ्यान रखना चाहिए कि मविध्य में 
किसानों को इतना लाभ होने वाला नहीं है, सम्मवठः उन्हें कठिन 
समय का सामता वरना पड़े ॥ 

फ्रूणु का प्रभार -- 
केद्बोय बेंक जाँच समिति ने ऋण-प्रस्त दृपक्त पर ऋण के मार का घनुमान 
इस प्रत्नार लगाया है--उत्तर-प्रदेश में प्रति कृपक औसत ऋण १७२ ८० पाया गया। 
मद्रास प्रान्त में लगान % प्रति १ रु» के पीछे लगमग १६ र० ऋण था । मध्य-भारत 
में प्रति एक्ट € र० ५ ग्राने ऋण प्रात गया और प्रति परिवार पर श्रोसत ऋण 
२२७ द० था| विद्वार श्र उडीया में भी प्रठि परिवार २५७ ₹० से ३०७ र० तक 
ऋण पाया गया | बगाल मे प्रति व्यक्ति भौसत ऋण लगमग १४७ ९० प्लौर १५२ 
४० के वीच था। वम्त्रई प्रान्त से प्रति परिवार पर ११४ र० से २२५ र० ऋण था। 
ऋणश से मुक्त कृपकों की भी जाँच वी गई, समुक्त प्रान्त में लगभग ६३६ प्रतिशत हृपत 
ऋण) महीं थे । मब्य प्रान्ठ में लगमय ४६ प्रत्ितत ऋण मुक्त थे श्लौर वम्वई में १३ 
प्रतिशत । उत्तर-प्रदेश की बेर जाँच समिति ने पपनी रिपोट मे लिखा है--छोटे-छोरे 
किसान, जिनके पास ठुद्ध खेव है, भ्धिक ऋण थे, क्योंकि उन्हें श्रववी जमीन वेचर 

हो सुविधा भात्त थी । 

३१, “रिपोर्ट ऑफ पेमिन इन्कावरी कमीशन” (फप्ा»), पृष्ठ ३००। 

३. ग्राडगिल कृषरि-थर्थ उपसमिति को रिपोर्ट, पृष्ठ छ रा 
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इस बोजना की लागत ८६"३३ करोड ₹० है तथा सन्‌ १६६३-६४ में पूरा हो 
जायगा । 
(१२) भद्वा-संघ योज़ना-- 

यह मैसूर सरकार की बहुमुखो योजना है, जिससे शिमोया, चिकभगयुर, 
चितलदुगग तथा बेलारी जिले वी २९३४ लाख एक्ड भूमि को विचाई सुविधाए' उपलब्ध 
होगी । साथ हो, ३३,२०० किलोवाट विद्यूत क्षक्ति का उत्तादन कप्र हो सकेगा बाघ 
की ऊँचाई एवं लम्बाई १०६ एवं १,४०० फोट होगी, जिसमें ३६,०३५ मि० घन 
फीट पानी रह सकेगा । इसहे दोनो प्रोर २१२ मील लम्बाई की दो नहूरें निकाली 
जावेंगी । इस थोजवा का कार्य सन्‌ १६४७-४८ में प्रारम्भ हुम्रा था तथा सन्‌ (६६१ 
तक पूरा होने की झाशा है । योजदा को लायत २४"४२ करोड़ ४० है। 
(१३) मचकुएड योकहुना[-- 

यह प्रान्ध्र प्रोर उड़ीसा राज्य वी समुक्त सोजना है, जिससे इन प्रदेशों की 
सीमा पर मचकुण्ड नदी पर १७६ फीट ऊँचा भौर १,३४५ फीट सम्दा एक बाघ 
बनाया गया है । इसमे २७,२०० मि० घन फोट प्राती सग्रहण॒-क्षमता है। इस बाघ 
पर जो विद्यू त-ग्रह बनाया गया है उसमे १७,००० किलोवाट वाली तीन विजल्री 
उत्पादक इकाइयां हैं। २३,००० क्लोवाट वाली तीन श्र इकाईयाँ धढ/ई जावेंगी, 
जिससे इसकी विद्युत उत्बादत क्षमता १,२०,००० क्लोवाट हो जायगी । 

इन योजनाग्रो के प्रलादा निम्न योजनाएँ भी है :-- 


नाम योजना लागत भिचाई सुविधा. विद्युत शक्ति. पूरांता 





(करोड र०).. (एकड) (किलोवाठ) 

मलपुभाह (क्रल) जे ३५,००० दे १५५५ 
प्रमीमुभार (मद्रास) ३०५ तन धब्का न 
पेरियर (ब्िवाकुर) १०४८ न ७,०४,००० ३2 
लोवर भवानी (मद्रास) €*५१ २,०७,००० के १६५६ 
कप्सावती (१०बच्चाल) २५"५६ ६-५ लाख 5 १६५७ 
कुन्दाह (मद्रास) बे३४४ अल (६,००० डा 
गरावती विद्युत 

गीजना (मैसूर) २२९६६ न १,७१,००० १६६१ 
तवा (मध्य-प्रदेश) शा ३४ ५,5५,६७२ ता रे 





उक्त योजना के श्र॒लावा श्रनेक छोटी-मोदी गोजनाएं देश में कार्याल्वित 
हो रही हैं । फलस्वरूप दूसरी योज ना की समाप्ति पर मिंचाई के भ्रत्तर्गत १३ करोड 
एक्ड भूमि में वृद्धि होगी । प्रथम योजना की चानू थोजनाग्रो की पूर्ति होने पद &० 
लाख ठया दूसरी योज्ञना की नवीन योजनाप्ो की पू्ि से ३० लाख एकड़ मूम्रि 


[ १२७ 


सिंचाई के प्रन्तर्गंत बढ़ेगी । फलस्वरूप सन्‌ १६६१ तक भारत की घिचित भूमि ८"&८ 
करोड हो जायगी । इस प्रकार पाँचदी पंचवर्षीय योजना के प्न्त तक श्रर्थात्‌ सन्‌ 
१६७५-७६ तक लगभग १८-१६ करोड एकड़ भूमि के लिए िचाई सुविधाएं उपलब्ध 
दो जावेंगी ।*१ 


इस प्रकार प्रथम योजना के प्रारम्भ में भारत की विद्युत्त उत्पादन दाक्ति २३ 
लाख किलोवाट थी, जो योजना को समाप्ति पर ३४ लाख किलोवाट हो गई। दूसरी 
योजना के प्रस्त में थह्ठी ६६ लाख किलोबाट हो जायगी श्रौर तीसरी बोजना की 
समाप्ति पर १*६ करोड किलोबाद होगी ।९ इस विकास से जन गणना वमिश्नर 
सन्‌ १६४६१ को याद प्राठी है कि---“'विश्वास नदी होता है, किन्तु फिर भी सत्य है 
कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना के भ्रस्तगंत उत्लिखित शभ़िचाई के नये साधनों द्वारा सीची 
जाने वालो कुल भूमि पंग्रेजी राज्य के सौ वर्षों मे निभित साधतों द्वारा सिचित भूमि 
से प्रधिक होगी । इसका बारण यह है कि पुरामे दिनों में क्िचाई के साधनों का 
प्राधिक दृष्टियोण्य से लाभप्रद होना साधघारणतः पनिवाये घा, रिन्‍्तु भ्राज यह बन्धन 
नही रह गया है ।” 


सिंचाई व्यवस्था के मार्ग में कठिनाइयाँ-- 


श्षिचाई की बहुमुखी योजनाओं को पूरा करने के लिये भारतवर्ष में समुक्त-राषट्र 
प्रमेरिका भोर इप्नलेड वी भाँति थरुशल कम्पनियों भोर विशेषज्ञों का भभाव है । इससे 
इनके निर्माण में याधा पड़ती है। भाधुनिक जल नियम्त्रण योजनाप्रो के निर्माष् मे 
समय ॥। मुल्य सबसे भ घक है, भरत: निर्माण की ध्रीघ्रतम विधियों को कार्यानिवित 
करना उचित होगा । यदि निर्माण वाल प्रधिक हो गया तो व्यय भी निश्चित ही 
बढेगा । ऐसा भझनुमान विया गया है कि एक वर्ष की देर हो जाने से कुल व्यय से 
१०% की वृद्धि भ्रासानी से हो सकती है । इसके भतिरिक्त वह क्षेत्र उतने समय तक 
प्भो सुविध,भो से बचित रहता है । 

भारत में विचाई की व्यवस्पा का विवास करने में निभ्न कठिनाद्ियां है।-- 

(१) वित्त की समस्या- दिचाई योजनाओं «को लागू करने मे सबसे बडी 
कठिनाई वित्त वी है, जिसके लिए बहुत प्रधिक रुपयो की प्ावश्यकता पडती है । 
पंच-वर्षोय योजना के प्रनुसार बड़ो खिचाई योजनामो के लिए ३८३१ करोड तथा ४२७ 
करोड़ झ० वी बिजली के लिए भावश्यव॒ता पड़ेगी । इसके साथ ही कु भो तथा तालाबों 
का निर्माण्म करने के लिए व्यक्तियों झोर सहकारी समितियों को कुछ प्रतिरिक्त घन की 
भावद्यकता होगी ) इस घन को प्राप्त करने के लिए पच-वर्षीय योजना में ऋण लेने, 
राजस्व को भाय रे राह्मयता लेने, विशेष भवतुदानों, जल पूर्ति कर झौर लगाते मे वृद्धि 


१. भारतीय समाचार १५-६ १६६० 
2. 770635, 
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करने श्रौर पिचाई तथा विदराप्त कर (8९6९7706॥॥ [,0४७) लागू करने वी व्य- 
वस्था की गई है । 


(२ ) टेवनीक्ल ज्ञान का ग्रभाव--घव की बसों वे साथ ही योजनाप्रो 
को कार्याग्वित करने के लिए आवश्यक टेकनीकत कर्मचारियों वा भी श्रम्ातर है। प्रायः 
सभी वडो योजनाप्रो में विदेशी टेकनिशियनों को नियुक्त क्या गया है, जिस पर 
प्रनावज्यक रूप में अधिक व्यय होता है, इसलिए यह जरूरी है कि देश में भारतियो 
को झिक्षित करने के लिए अनुसम्धान भर ट्रेनिंग वेन्द्र खोले जाये || 


' (३ ) झावश्यक सामान की कमी-भारत में इन योजनाप्रों के लिए इस्पात्‌ 

श्रौर सीमेंट की कमी है, इसलिए यह जरूरी है कि इनका उत्पादन बढायां जाय प्रौर 
जो कुछ सामान उपलब्ध हो सके उसको सबसे पहिले विचाई वे निर्माए वाय॑ में 
लगाया जाय । 

(४) पानी का श्रनुचित उपयोग और वरबादी--भारतीय किसान 
प्रानी का उचित उपयाग नही करता है। विभिन्न क्षेत्रों मे विभिन्न फसलों के लिए 
झ्रावश्यक पानी की मारता अलग-अलग होती है, परन्तु भारतीय ज़िसान विना सोचे- 
समझे पानी का उपयोग करता है। पानी की प्रधिकता खेती के लिए उतनी ही हानि- 
कारत है जितनी कि उसकी म्यूनता 4 एक समय में अधिक पानो देने वी प्रपेज्षा वार , 
बार पानो देवा अधिक लाभदायक तिद्ध होगा । पानी की इस वर्बादी को कुछ हृद तक 
नहरो को प्रक्का बनाने श्रौर काम में लाय गए प्रातों को मात्रा के झ्राघार प्र धिचाई 
कर लागू करने से रोका जा सकता हैं $ 

(५) पानी का गलत बँटवारा--मारतीय हिसान प्रपने खेत को खीचने 
के लिए बहुत समय तक वर्पा के भ्रागमन की प्रतीक्षा करता है श्रोर जब वर्षा में देर 
हो जाती है तब ध्िधाई के लिए नहरो श्रौर नल-कूयों से पाती लेने के लिए मागता 
है, १रन्तु सब किसानो को एक ही समय में नहरो और नल कूणें से प्रावश्यक्र पाती 
मिलना सम्भव नहीं है, क्योंकि भारत में नहरों और नल दूपो का पानी किसान को 
श्रौसत प्रावस्‍्यक्ता से कम है । इस प्रकार की भाग-दोड से शिचाई की व्यवस्था पर 
बहुत भार पडता है, जिसरी कम करने के लिए स्सिनों को अपनी आवश्यक्ताए 
पहिले से ही दर्ज क्रानी चाहिए, लेकित रजिस्ट्रों के क्रमानुसार हो उन्हें पानी मिलना 
चाहिये ॥ 

ये कठिनाइयाँ प्रसाब्य नही है, इसलिए उचित प्रयत्नों से इतको हसे किया जा 
सबरतठा है । यदि विय्यन सद्याग दें और प्री को उचित रूप से व्यवहार में लाने की 
आावश्यवता को समझें तथा बढुमुखी नदी घाटी योजवाद्ो के साथ साथ फ़र्रोभूत होने 
बालो योजनाग्रो पर झोर दिया जाय तो देश की सिंचाई व्यवस्या में अ्रवध्य ही 


सुघार द्वोंगा । 
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बाढ़ नियनन्‍्चणु-- है 
कृषि उद्योग को सफलता एवं विकास के लिए जितनी झ्वर्षा से रक्षा होने के 
लिए सिंचाई साधनों की आवश्यस्ता है उतनी हो प्रावश्यकुता फसलों की बाढ़ से रक्षा 
करने की है, परन्तु इस श्र सन्‌ ६६५८ तक कोई ध्यान नही दिया ग्रया था । सन्‌ 
१६५४ गह एक ऐपा वर्ष था जिसमे ग्रप्रत्याश्ित बाढे गाने से देश की असीमित हानि 
हुई । फलस्वरूप भारत सरकार ने वितम्वर सन्‌ १६५४ में बाठ नियन्त्रण कार्यक्रम 
बनाया, जिपके तीन खण्ड हैँ :--तत्कालीन, झल्पकानीन और दीघ॑कालीन | 
दत्कालीन खण्ड को पझ्रवधि २ वर्ष है, जिसमें बाढ़ सम्दन्धो गहन खोज और 
आँकडों के एंकतोगरए) का समावेद था । दूसरे खण्ड को झवधि भ्रगले ५ वर्ष को 
थी, जिसमें बाढ सुरक्षा साधनों को कार्यान्वित करता था, जेसे-- तटवन्दी और नहरों 
में सुधार । तीसरे झूप में कुछ नदियों की सहायक नदियों पर स््राहों-तास्ाव तथा 
आवश्यक अतिरिक्त तटबन्दा का निर्माण होना था । 
इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए एक कैन््रीय बाढ़ वियन्‍तण सभा तथा 
१२ राज्यों में वाद नियन्नण सभाए' बनाई गई हैं । इन सभाग्रों को तारित्रिक मामलों 
में सहायता देने के लिए. सलाहकार समितियाँ भी है। इसके ग्लावा केर्द्रोय बाढ़ 
निमम्वण सभा को सहापता के लिए चार नदी प्रायोग ( बढ ) [छिए९ए (!0छाव- 
85707 (+१0०05)] भी हैं। केख्ोय बाढ़ विय्स्तरा सभा से २४:०६ करोड़ ₹० 
लागत की ५४ योजनाएं स्वीकृत की है । इनमे से प्रत्येक की लागत १० लाख रु० से 
अधिक है। इसके झलाव। ४०६२ करोड रु० लागत की ६४ याजनाएं विचाराधीन 
हैं। विभिन्न राज्यो एवं सघोय प्रदेशों ([709 0'९777/09703) मे "६५ करोड 
र० को ४७७ प्रन्‍्य योजनाएँ स्वीकृत की यई है । 
भभी तक बाढ-नियन्‍्तण का जो कार्य हुआ है उप्तमें उत्तरप्रदेश के ३,२०० 
गाँवों का घरातल ऊँचा किया गया, कोसी नदी पर १३५ मील की तटदन्दों तथा 
१,६०० मील की प्रन्य तटबन्दियां की गई हैं । इसके ग्रमावा जो भन्‍्य काये इस 
दिशा में हुए उहोने सन्‌ १६५७ को बाढो में अपनो सकृतता का परिचय 
दया ।१ इसके झलावा ४६,८०० वर्ग मील क्षेत्र के चित्र विभान द्वारा लिए गए झौर 
३४,५०० वर्ग मोल भुमि को समतल किया यया ।ह 
उद्च-स्तरीय समिति-- 
+.. उपलब्ध जानकारो के झाधार पर बाढ़ नियत्त्रण की समस्या का विचार कर 
रक्षात्मक साधनों प्र सलाह देने के लिए एक उन्च-स्तरीय समिति श्रनू १६५७-५८ 
वर्ष में बनाई यई, जिसने अपनों ध_्रतिवेददा भारत सरकार को अस्तुत कर दी है । 


3. उ8872 2958. हे 
2... शरावाबए रण्रणा4 पें०ए, पु 3, 4958. 
भा०्प्राग्वि० € 
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समिति ने बाद की रोक-याम कै लिए निम्न सुझाव दिये हैं :--# 

भारत में बाढ़ की समस्या के तीन रूप हैं--(१) जमीन का पानी में डूब 
जाता, (२) नदियों के क्िनारो को काठता भोौर (३) नदियों को दिज्ला या घारा 
बदलना । स्थिति के अनुसार इनके लिए विशेष उपाय करना होगा । 
बार क्षेत्र-- 

समिति ने बाढ़ नियन्त्रए। के लिए पूरे देश को चार क्षेत्रों में बाँदा है :-- 
( १) उत्तर पश्चिम वी नदियों का क्षेत्र, (२ ) गंगा नदी क्षेत्र, ( ३ ) ब्रह्मवुत्र गदी 
क्षेत्र भौर (४ ) दक्षिण की नदियो का क्षेत । क'इमोर मे बाढ का मुख्य वारण यह 
है कि भेलम का पाट प्र मुहाना चौडा न होते के कारण उसवा पानी चारो भोए 
फैल जाता है । पजाब में जल की निकासी ठीक से नहीं होती । गंगा की धाटी में भी 
मुख्य समस्या है कि पानी चारो ओर भर जाता है प्रौर गाव डूब जाते हैं। कही-कहों 
किनारो के कटाव से भौर पानी को निक्रासी ठीक न होने के कारण भी क्षति होतो है। 
बोमी नदी की घारा बदलती रहती है धोर इसमें बहुत मुक़सान होता है। सुम्दरबन 
के प्लेत्र में दाढ के साथ ज्वार आने के भारएण किनारे घतक जाते है। ब्रह्मपुत्र तथा 
उसकी सहायक नदियों को बाढ़ से किनारे बहुत कटते हैं भौर कभी-कभी भूमि पानी में 
डूब जाती है। दक्षिए में मुत्य समस्या नदियों के मुहातरो के भास-पास के क्षेत्र का 
छजलमस्न होना है । 

समिति में बाढ से होने वाली क्षति का अनुमान लगा कर वंताया! कि यदि 
बाढ़ न प्राए तो देश की राष्ट्रीय ग्राय प्रति वर्ष एक भ्रव रुपये बढ़ सकृती है। सबसे 
अधिक क्षति प्रसम में होती है । सन्‌ १६५० से भव तक वाढ़ से सबसे भ्रषिक क्षति 
गया के मैदान में हुई, इसके बाद ब्रह्मपुत्र की घाटी मे । 
ज्ञति में दृद्धि न्ीं-- 

रिपोर्ट में कह्दा गया है वि क्षति के भ्रांकडों से यह प्रकट नही होता कि इधर ठुछ 
वर्षों मे बाढ से होने वाली क्षति मे वृद्धि हुई है ॥ सबसे प्रधिक क्षति फसलों को प्रौद 
उसके बाद गाँवों भौर शहरों को सम्पत्ति को पहुची | इसके बाद सावंजनिक इमारतों, 
सड़को, पुलो भ्रादि का नम्त्र झाता है ॥ क्षति के भासड़े भी झभी ठोक से इक्ट्ू नहीं 
किम्रे जाते | समिति ने इसके लिए विधि बधाई है, जिससे क्षति का ठोक ग्रनतुमान 
लग सके । 

समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्र विशेष के लिए प्रलग-भलग 
बाढ-नियम्त्रणा योजनाएं बताई जानी चाहिए और जहां तक सम्भव हो, इन योजनाप्रों 
का सिंचाई और बिजली योजनाप्रों से मेल बैठना चाहिए। बहुमुखी योजनाप्ों पर 
विचार के समय उनके बाढ रोकने के पहलू पर भी विचार होना बाहिए प्रोर सरके 
लिए एक साथ घत स्वीकार किया जाना चाहिए । 


* भारतीय समाचार दिनाक जून १४, १६४८--पृष्ठ ३२० । 
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तदबवन्धों की डपयोगिता-- हि 

समिति इस नठीजे एर पहुँची है कि वाढ-दियन्वछा के लिए ठटवन्ध बहुत 
उपयोगी हो सकते हैं, यदि उन्हें ठोक तरीके से वनाया जाये, उनकी डिआइन सही हो 
भौर थे उपयुक्त स्थानों पर बनाये जायें | किन्तु ठटवन्धों के साथ-साथ दाढ का पानी 
इबट्ठा बरने के लिए जलाशय आदि भो बनाए जाने चाहिए। इनवो मरम्मत भी 
अवश्य होती रहनी चाहिए | इन कामों मे काफी लागत पड़ सवती है झौर नदियों के 
बहाव और मार्ग के भनुस्गर इनमें परिवर्तत मी होता चाहिए । छमिति ने दाइ-नियन्त्रण 
के दूसरे उपायों पर भी विचार किया है, जिन्हें दो वर्गों में वाट दिया गया है-- 
( ६ ) बाढ़ रोकने के उपाय और (२) क्षति कम करने के उपाय ! बाढ़ योफने के 
कई उपाय हैं, जैसे-- वाढ का पाती जमा करने के लिए जलाशय बताता, धारा पर 
नियन्त्रण, गाँवों, वस्तियों झादि को ऊँचाई पर बस्ाता धौर प्रानी के बहाव का ठोक 
भ्रवन्‍्ध करना । 

झति घटाने के मी कई उपाय है, जँसे--लोगों को बाढ़ क्षेत्रों से हूटाकर दूसरी 
जगहों में बताना, वाढ़ की पहले से सूचना देता झौर बाढ़ का बोमा करना | समिति 
ने विभिन्न राज्यों में बाइ-नियन्तण के इन उग़ायों को सफ़वता झौर श्रुटियों पर विचार 
क्या है। 
भू-संरक्षण-- 

समिति ने इस्त बात पर भी जोर दिया है कि बाढ-निय-वण के लिए नदी के 
तल में वालू, मिट्टी नं जमने दो जाएं। इसलिए भु-मरक्षण बहुत प्रावश्यक है। जमोन 
बा वटाव रोवने से घारा में मिट्टी कम देह कर जाती है झोर इससे बाढ़ की कुछ रोक 
द्वौती है । 
दी जमीन का क्टाव रोकने के तटोक़ों में मेंददो, मरहकों था कटी जमीन को 
मरना भोर न पर पेड लगाना, सोदोनुमा खेत वनाना झादि है) ये काम बहुमुखी 
याँषों के क्षेत्र में, हिमालय की तराई में, गगा के मंदात में भोर दक्षिण को पठारी 
मूरम में होने चाहिए | काम झीझ्रठा से और उपरोक्त क्रम से होना चाहिए। राज्य 
सरकारों को जमोन का कटाव रोजने के काम कराने के लिए विभाग या मण्डल बनाने 
चाहिए ग्रौर उन्हें समुचित प्रधिक्वार देना चाहिए | 

समिति ने राय दी है कि जिन राज्यों में बहुत वाढ़े' भावी हैं, इन्हें इसके 
रोकने को योजनाएं बनाने के लिए विशेष हुकड़ी बतानो चाहिए । 

जहाँ बाढ़ से खतरा बहुत हो, उसके लिए तात्कालिक उपाय किये जाें। 
इसके बाद ऐसे उपायों और कार्मो को हाय में लेना चाहिए, जिनसे भागे चल कर 
बाद झरने भ्रोर भ्श्न वी पैदावार बढने मे मदद मिले | 
बाढ़ रोकने की योजनाओं की जाँच के लिए राज्यों को ऋण--० 

भारत सरकार ने राज्यों को दाढ रोकने कौ योजवताशोों की जाँच करने के 

# भारतीय समाचार १-६-४६, पृ० २६२-२६३३॥ * 
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लिए उन्ही छार्तों पर ऋण देने का निणंय किया है, जिन झततों पर उन्हे योजनाप्रो के 
लिए ऋण दिया जाता है । 

बाढ रोकने की योजनाग्रों के लिए दूसरे आयोजन में ६० वरोड रुपया रखा 
गया है । इसमे से पड़ताल, कोसी और दामोदर घाटी निगम को बाढ़ निय॑-त्रण योज- 
नाप्नों ओर ने न्द्र शाशित राज्यो वो बाद नियन्त्रण योजताप्रों के लिए १६ करोड ६१ 
लाख रुपया रखा गया है। दावी ४३ करोड ६ लाख रुपया राज्यों को बाढ़ नियन्त्रण 
योजनाएं चलाने के लिए दिया जायेगा । राज्य सरकारों को सन्‌ १६५६-५७ में ८ 
करोड़ ३६ लाख रपया म्ौर सन्‌ १६५७-४८ मे ८ वरोड १६ लाख हे का ऋण 
देना स्वीकार किया गया था। सन्‌ १६५८-५६ में ८ करोड रुपया ऋणा दिया गया। 

योजना के सीमित साधनों को ध्यान में रख कर राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने 
हाल ही मे कुछ निरंय विए हैं थ्रद उन्ही दिशंयो के अनुसार मण्डल वो बाद- 
नियन्त्रण योजनाझो पर होने वाले खर्च पर फिर से विचार करना होगा । 

इन विविध प्रयत्नों के फलस्वरूप वाढो से होने वाली हानि में भारत को रक्षा 
हो सकेगी तथा दृपक को अपने विक्रास के लिए निश्चितता एवं निश्चयता का बाता- 
घरण हो उत्पन्न से गा, ऐसी प्राग्मा है । 


भ्रध्याय ६१० 
ग्रामीण ऋण एवं ऋण सन्नियम 


(रपाबों 0०9६ & 965६ ,८हांऑ६ाणण) 





* ग्रामीण ऋण संकट का सूचक हैँ, जबकि श्रौद्योगिक ऋण सामान्य हैः 
-+दंगाल वेकिंग जाब समिति को रिपोर्ट ॥ 


ग्रामीण ऋणा भारतीय हृषि वी महत्त्वपूर्ण समस्याश्रों मे से एक है । भारत की समृद्धि 
कृषि पर निर्भर है भौर तीन-चौथाई से प्रधिक्र जत-सस्वा झपना उदर पोपणश इ्सी 
पर करती है । परस्दु भारो छण के कारण आ्राज भारतीय विसान पिछटा हुप्ना है गौद 
कृषि वी दक्ा दयनीय है । इसमें सन्देदद नहीं कि ग्रामीण ऋण की समध्या का कोई 
ओऔ प्रभावशालों हल हमारे झ्राथिक वार्य-क्रम का पहिला ददम होगा । ऋरा इृपक को 
अनुत्यादक बता देता है, जिसका मार पीढ़ी दर वीदी बढ्ता चल्रा जाता है। इस प्रकार 
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आरतोय दुपकों का ऋण छूषि के प्दंनाश का कारण है। वुल्फ के सतुसार :-- देश 
भह्दाजनों के चंग्रुल में है, इसलिए कृषि की भसफलता का कारए ऋण ही है (/! 
अआामीण ऋण का अनुमान-- 
समय-समय पर भारतीय छृपको को ऋण-प्रस्तता का झयुमान लगाया गया 

है। सन्‌ १८७४५ में डेक्रन रॉयट्य कमोशन के प्रनुसार ब्रिठिश भारत के इृषकों में से 
ई ऋहणी हैं, जिनका भौसत भहए ३७१ र० है। रान्‌ १८८० भोर सन्‌ १६०१ के 
दुर्भिष्त कमीशन के प्रनुसार कम से कम हूं कृपक ऋष ग्रस्त थे और उनके खेत तेजी से 
भहाजनो के पास जा रहे थे । सन्‌ १६११ मे सर एडवर्ड मैंशलेगन के अनुसार द्विटिश 
भारत का कुल ऋणा ३०० करोड हपप्ा या भौर सन्‌ १६२४ में सर डालिंग के भनु- 
सार कुल ६०० करोड रुपया था। प्रात्तीय बेकिंग इल्तशायरी कमेंदो प्रोर भारतोय 

के द्रीय बेविय इसव्व'यरी कटी ने उक्त झनुसानों के झाघार पर खोज करके 
सन्‌ १६३४ में भारतीय ऋण का पूरा लेखा €०० करोड रुपये का बताया । वौच के 
इस समय में कृषक वी झामदनो तो घट वर झाघी हो गई, परन्तु सद १६३५ में डा० 
पी० जे० धॉमस ने १२,०० करोड़ रुपये ऋण का प्नुमान लगाया था | उस समय का 
रुख ध्याधार को सन्‍दी की शोर था धौर ज॑तते-जंसे कच्चे माल की कौमरतें कम होने 
लगी, ऋण का वास्तविक भार बढ़ता गया। सर यॉमस ने इप बात को सोचा कि 
वास्वविक ऋण तो २,२०० करोड़ झाया है। कीमतो को इस गिरावट ने एक साधारण 
कृषक के लिये शूल का भुगतान भो ग्रसस्भव कर दिया। भन्‍दी के कठोर भद्दार के कारण 
ऋण) भविष्य के लिए बदता जा रहा था । कृषि साख विभाग की सन्‌ १६३७ की खोज 
के भनुसार सन्‌ १६२६ से सम १६३२ को कृषि उपज को कीमतों मे मन्दी के कारण 
ऋणा क। भार वास्तव में कृपक को रुपये की तुलना से कई ग्रुना प्रघिक कष्टदायक है ॥ 
उन्होंने इसको १,८०० करोड़ रुपया भाक्ा था | इस रकम पर वाधिक व्यांज यदि 
सत्र सोची दर पर भी लगाया जाय, तो १०० करोड़ रु० से भषिक होगा ) 


प्रास्तीय वैक्रिंग जाँच समितिणो के प्रनुध्ार विभिन्न श्रास्तों के ऋण के पाँकड़े 
१६२६ में तिम्त थे--+ 








प्रान्त करोड़ २० 
मद्रास १५० 
बगाल १०० 
प्रंज्ाव श्श््‌ 
उत्तर-प्रदेश श्र्ड 
मध्य-प्रदेश, वरार रे६३ 
बिहार, उड़ीसा श्श्र्‌ 
झसम' श्र 
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गाडगिल दृषि उप्र समिति के अनुसार ऋण के ये पाते विद्सनीय नहीं 
है । परन्तु फिर भी उनसे साधारण प्रवृत्ति का परिचय मिलता है । प्रामोणा साख सर्वे 
समिति को रिपोर्ट के अनुसार मन्‍्दी के प्रश्वात्‌ वी झव्रधि में सन्‌ १६२६-३० की 
प्रपेक्षा ऋए को मात्रा में वृद्धि ही हुई है ।९ 


सन्‌ १६२६ की मन्‍्दी का धमाव-- 
उन्‌ १६२६ में बाजार भाव गिरने के साथ-साथ छृषि पदार्थों के मूल्य बहुत 
कम हो गये, परन्तु लगान मोर प्रन्य मर्दों मे किसी प्रतार को क्मो नहीं हुईं। फलत; 
किसान की श्राय कम श्र व्यय प्रधिक हुप्रा | मन्‍्दी का तत्कालीन प्रभाव यह हुप्रा 
कि ऋणा का मोद्धिक भार ही नहीं, वल्कि वास्तविक भार मो बहुत अधिक बढ गया ।* 
सन्‌ १६२६ की भक्‍नन्‍दी के पश्च त्‌ जो सर्वे हुए उनमे इस निष्पर्ष वो पुष्टि होती 
है ॥? उत्तर-प्रदेश को ऋण निवारण समिति (सन्‌ १६३६८) वे प्रतुवार ''मन्दी के वाल 
में सारे राज्य में ब्याज या ऋण चुकाना स्थगित हो गया था नए ऋणा पर ब्याज की 
दर छढ़ गई थी , लेक्नि राज्य के समस्त ऋण में वृद्धि प्रवश्य हुई॥” इसी प्रकार 
बच्नाल के भ्राथिक प्रापरीक्षण बोड (१६३५) के पभनुसार--“बयाल के प्रायः सभी 
जिलों में हृपि ऋण में वृद्धि हुई, फलस्वरूप डिसानों के पास बुछ भी नहीं बब पाता 
यथा।" सन्‌ १६३४५ में श्रो सत्यनाय ने मद्राय की जो जाँच को थी, उसमे भो स्पप्ठ है 
कि मन्दी के मय किसानों पर ऋण बहुत भधिक बढ़ गया था। रिजर्व वेंक के वृषि 
सास विभाग ने भी भपनी रिपोर्ट में इस ठथ्य की पुष्टि की है। ऋण वा यदि पदापों 
में मूल्यांवन किया जाये तो निश्चित रूप से भव यह सत्‌ १६२६ को मन्दी के बाद 
पहिले से दुग॒ना हो गया है ४ श्री एम० एल० डालिग ने भी पंजाब में मन्‍्दी के बुरे 
प्रभाव वा वर्णात करते हुए लिखा है ;-सन्‌ १६२१ में झेरशा हृपि ऋएा वा प्रतुपाद 
€० करोड़ रुपए या, परन्तु ६ वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १६३० में मेरा झनुमान १४० करोड़ 
रुपयों का है ।*₹ 
जद्दों तक दि ऋण वा प्रश्न है, मन्‍दी का दूसरा पक्ष भी है। बुद्ध विद्वानों 
का मठ है कि भन्‍दी से उत्पन्न परिस्थितियों के बारण ऋण वृद्धि की गति धीमी हुई। 
भन्‍्दों से किसानों की कठिनाई निःसन्देद्व वढ़ो, परन्तु साथ ही उसने ऋण छुक्ाना भी 
स्थगित कर दिया था । इससे साहुकार का ऋण देने का सामब्य कम हो गया धौर ऋर 
राषि मो घटी | इस समय भूस्वत्त्व का हृस्तान्तररणा मो बहुत भ्रधिक हुप्रर, जिसमे ऋण 
में कमी हुई । प्रतः साटूकार मी वसूली क्ठितता से कर पाते थे, इतलिए उन्होने 
4«. ए०. 3. 24.0, 988९ 225-26. 
2, गाइगिल कृषि अर्य उप्र-समिति की रिपोर्ट, ४० ५। 
३. डा० हणउमार शर्मा रिजर्व बैंक एएड रूरल केडिट, घ० १३१ 
४, प्रेलियनरी रिपोर्ट श्ॉत एग्रोघ्ल्वरल क्लेडिट (रिज्य बेर) सन १६१६, 
१्२। 
5... एक : एघ्प-ुंएए ए0उद्बाई३ गि ए:05:च27/9 354 06६0, 9. 7 
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प्रधिक छूट देकर 'ऋण राशि में क्मो को | कृषि प्लाभकार होने के कारण कम ऋण 
लिये गये भौर ऋण भी उतनी सरलता से नही मिलते थे | उक्त युक्तियों में सत्य का 
कुछ भग हो सकता है, परन्तु इन सब बातो ने मन्‍्दी के अ्रभावों को रोका हो, ऐसी 
कोई बात वस्तुस्थिति से सिद्ध नही होती । ऋषि पदार्थों के मूल्य जो इस काल में पिरे 
उससे प्रामीश झर्थ भवस्वा में जो उथल-पुघल मचो वह सर्वे विदित है । 

मुद्धकाल उन (१६३६-१६४५) मैं कृषि मूल्य, विशेषकर खाद्यान्न मौर 
तम्बाकू के मूल्य कच्चे माल दया भोद्योगिक पदार्षों के मूल्य को तुलना में बहुत 
कम बढ़े । परन्तु पक्क माल की कोमतें बढतो हो जा रहो थी। इसलिये कृपर फे 
उत्पादन भ्यय में वृद्धि हुई । सद्यपि सगाने झौर प्िचाई की दरें स्थिर थी, फिर भो 
परिव्यय के प्रत्य मदो मे वृद्धि होतो जा रहो थी । प्रतः यह निविवाद है कि कृषक की 
कय-शक्ति में कमी हुई, क्योकि कृषि मूल्यों को भपेक्षा भ्रौद्योगिक मूल्यों में 
प्रधिक वृद्धि हुई । फलत: कृपक वर्ग, विशेषकर खेतिहर मजदूरों गौर छोटे कृषकों की 
प्राय में कमो हुई । 


कृषि मूल्यों को इस प्रसाधारण वृद्धि के जो लाभकारी प्रभाव कुछ क्षेत्रों पौर 
कितानों के कुछ वर्गों पर हुए, उनके कारण कुछ विद्वानों ने भपने मत प्रकट किये 
है :- गुद्ध-काल मे कृषि ऋण की राशि में कमी हुई है, इस मत की पुष्टि के लिये 
सामाग्यतः निम्न तथ्य दिये जाते हैं :--- 

(१) भूम्ति सुघार ऋण प्रघिनियम ([,७00 [छा970४९॥6४६ ॥30998 
७४0) ठपा कृषि ऋएणा भषिनियम (# 80078] /0008 
206) के प्तयंत दिये गये ऋण युद्ध-काल में प्रधिक छडाये गये 
हैं भोर भ्रप्रात (076 8:५४०7॥78) ऋण को राशि भी कम हुई 4१ 

(२) सहकारी समितियों के प्रॉकडो से पता लगता है कि उनकी कालातीत 
ऋण राशि जो सन्‌ १६४०-४१ में १०३ करोड़ स्पया थो, वह सन्‌ 
१६४२-४३ में & करोड रुपये रह गई ३९ समितियों फो पहले की 
अपेक्षा ऋणा भी कस देने पड़े । 

(३) $पि भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के कारण मद्रास प्रान्त में किसानों 
ने भूमि बन्धक बेको के ऋण समय से पर्व हो छुका दिये तथा बम्बई 
प्रात से भी दस्ती प्रकार को सूचनायें प्राप्त हुई हैं । 

रिजव॑ बेक ने प्रान्दीय सरकारों झौर धन्य संस्थाधों की सहायता श्े.जो 

गुदकालोन कृषि परिस्थिति को जानकारी प्राप्त की है, उससे पता चलता है कि 
सामान्यतः किसानो ने सहकारी समिति का, साहरार का एवं सरकार का ऋण चुकाने 
का प्रयत्त क्या है। 


]. ग्राइगिल समिति दी रिपोर्ट, ए० ७। 
2. डा> शर्मा रिजये बेंक एएड सरल केडिट, पृ० १४) 
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भ्रतः कुछ विद्वानों ने इन देथ्यो से निष्फर्ष निकाला वि युद्ध-काज्ष में किसानों 
ने प्रपता ऋण चुकाया, इसलिये ऋण की राशि कम हो गई है, परन्तु इस मत को 
स्वीकार करने से पहिले उल्लिखित तथ्यो वा विष्लेपणा करना भ्रावश्यक है। 

भूमि सुधार ऋण विधान भोर कृषि ऋण विघान के झन्तगंत दिये गये ऋण 
की प्रदायगी समस्त कृषक वर्ग को भ्राधिक उन्नति की द्योतक वही मानी जा सकती। 
इन विधानों के भन्तगंत ऋण वडी राशि में कभी नहीं दिया गया, भ्तः वे कृषि 
भर व्यवस्था के सम्पूरं भ्रड् नही माने जां सकते ।'”* इस प्रकार का ऋण भप्रधिक्तर 
किसान झकाल या अन्न सक्ट के समय हो लेता है, भ्रतः किसो भी वर्ष सारे भारत में 
उसकी राधि ३५ लाख से भ्रधिक नही हुई, जबकि हरि थी बापिक प्राथिक झाव- 
इयकता ४०० करोड रुपये ग्रारी गई (९ जब विसाव सरकारी ऋएा लेता है तो उसको 
बसूली कडाई के साथ की जाती है, भ्रतः किसान उसे चुकाने के लिये प्रयत्त करता है। 
इस प्रकार के ऋणा को भदायगी क्साल बी भझ्राधिक स्थिति में सुघार की द्योतक'नहो, 
बल्कि सरकारी ऋण से मुक्त होने की चिन्ता की द्योतक है। 


भ्रूमि बन्धक बेंको के ऋणा समय से पूर्व चुकाये जाने वी बात पर भी ध्यान- 
पूर्वक विचार बरना चाहिए। निरसन्देह जमीदारों मौर बडे-वडे किसानों को कृषि 
मूल्य वृद्धि से लाभ हुआ्रा है भौर उन्होने अपने ऋण में कमी भी की है, परन्तु हमारे देश 
में मद्राप्त प्रात्त को छोड कर भूमि वस्घक बेको को सस्प्रा कितनी है ? और जहाँ इस 
प्रकार के 4क है भी, उनसे लाभ उठाने की स्थिति में कितने प्रतिशत किसान है ! बडे 
किस्तानो को भी जो लाभ आरम्भ मे हुआ, उममें प्रव कमी भारम्म हो गई है। झृषि 
उत्पादन व्यय श्रौर कृषि मूल्यो की वृद्धि में भव विशेष अन्तर ,नही है, प्रतः जिस लाभ 
के कारण सम्‌ १६४१-४४ में कमो हुई, वह कम होता जा रही है। मद्रास की भूमि 
चन्धक बेको से भव फृपक फिर ऋण लेने लगे हैं ।*२ 

रिजवं बैक की रिपोर्टों प्रौर प्रान्तोय सरकारों के विवरण से कुछ ऐसी 
घारणा बन गई है कि युद्ध मे ऋण चुकाने की प्रवृत्ति बदी है, इसलिये ऋण की 
राशि में कमी हुई । निम्सदेह सव्‌ १६४३ के पश्चात्‌ कृषि मूल्यों मे वृद्धि विशेषकर « 
जादान्नो के मूल्यों मे सामान्य स्तर से कही प्रधिक हुई है । इसका लाभ कृपको को! 
भवध्य हुप्मा है, परन्तु यह मत समस्त ग्रामीण जतता के सम्बन्ध में स्वीकार वरने से 
पूर्व समस्त स्थिति का विश्लेषण करना झावश्यक है। प्रयाघारण कृषि मूल्य वृद्धि 
से केवल वे दृषक हो लाभ उठा सके हैं, जो प्रतिरिक्त उस्तादन करने की स्थिति मे थे। 
ऐसे किसान जो भपनी खेती से अ्रयने झनाज का खर्च निकाल कर वाजारो मे श्रनाज 
बेच सकते थे उनको ही बाजार के बढते हुए मूत्यो से लाभ हुआ है, परन्तु छोटे-छोटे 


4. प्रगा6 0077 सगे ए7०्स्‍ी९घ४-व9 छ३ 0 5. ॥0]93, 0 88. 
२. बेन्द्रीय बक जाँच समिति सन्‌ १६२६।॥ 
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किसान जिनके परास् छोटे-छोटे खेठ थे ग्रौर जो खेती से जैमे तैसे प्रपने लिए श्रनाज 
प्रौर लगाद का काम चलाते थे, उनके बाय बाजार में देवने के लिये बहुत कम अवाज 
था । इसलिए उनको बाजार के बटते हृए मार्वो में क्या साम हो सकता था ? भ्रवाल 
जाँच जमीशमन ने प्र स्तीय यरदारों से इस सम्बन्ध में जो मत प्राप्त किए हैं, उनसे उक्त 
बात ठिद्ध द्वोती है कि छोटे किसान कृषि मूल्य यृद्धि से लाभ उठाने वी स्थिति में थे 
हु नही |» 

सुप्रसिद्ध हृपि प्रधश्ार्दी श्री मनीलाल नानावटी के प्रनुसार “बढे-ब्े जर्मीदारों 
और वाइतकारों नो लाभ हुप्रा, परन्तु यह निविवाद सप से कह्मा जा सकता है कि ग्रामीण 
छसता को विशेष लाम नहीं हुए 7" खेविहर सजदूरों धफ्ा छोटे कानों वी श्राविक 
परिम्यिति में युद्ध के बःरणा जो परिवर्तन हुए, उसके सम्बन्ध में कोई पिश्वसमीय 
आराबड्दे प्राप्त नहीं हुए, भ्रतः इस विपय पर हम देवल विश्रेषज्ञों श्रौर जाँच समिति के 
मत पर ही निर्मर रहने है । 

बुसारप्या हृधक्ीय सुधार समिति ने इस विपय को वैज्ञानिक ढद्च से विदेचना 
वी है | पमिति ने छा० सायहू खरे सहमत होते हुए ऋण के प्रभावों के सम्बन्ध में 
लिखा है ४-+ 








(६१) हृपि झूस्य वृद्धि की प्रपेक्षा हपक के विवाह ब्यय भौर उपादन व्यय 
में प्रधिक वृद्धि हुई । 

(३) इषपक भपनी प्रावश्यक्ता के खारे पदाये॑ सौमित मृमि होने के बारण 
रक्‍्य उत्पन्न नहीं कर सकता, भ्रतः युद्धवालीन मूल्य वृद्धि से लाभ के 
बजाय श्य्रिव्वाण में हानि ही हुई । 

(३ ) खेतिहर मजदूरों को केवल घवाज में जय मजदूरी मिनी है तो उसे 
छोड़ऋर मजदूरी की दरों से वृद्धि का कोई लाम नहीं हुमा । 

(४ ) सहकारी समितियों में ऋए की ब्रदाययी झौर ऋण में कमी होने पर 
बुद्ध लोगों ने यह घारणा बना ली थी कि ऋण भाजा में काफी कमी 
हो गई है | परन्तु यह घारणा बहुत कुछ गलत थी, क्योंकि बहुत वड़ी 
संस्या में ऐसे कियान ऋण प्रसत थे, निनरो आथिक स्थिति ठीक ने 
दोने से सहकारी समितियों से उनवा कोई सम्बन्ध नहीं था ॥ 

ग्रताल छाँच सम्रिठि भी [ जो दुछ्ारप्पा समिति मे परहिले निम्ुक्त हुई थो ) 

उक्त मत की ही थी:--'जिमिन्न प्रास्तों द्वारा मेजे हुए विवस्खों से ऐसा काता है कि 
छोटे विसानों को कोर्ट लाम नहों हुप्रा । इसमें सम्देह नहों दि इृपि श्रूमि कया मुल्य 
बढ़ा है | मजदूरी को दरो शोर रोजगार में दृद्धि होने के कारण ऐसे डिग्रानों को 
झाय में मो नो सहायक बन्पे करते है, बुद्ध वृद्धि हुई है । सिपाहियों से भी प्पने बेदन 


$ बुटदेंड कमीशन रिपोर्ट ( फाइनल), पृ० ६७-६६ । 
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में से बुद्ध राशि देहातों मे मेजी है, परन्तु इन सबके विद्द्ध दो दातें ध्यान में रखनी 
चाहिएः--छोटे क्सान लगाने भोर ऋएा छुकाने के लिए श्रपनी फसल वा थोड़ा भाग 
ही बेचते है भौर दूसरी श्रोर उपमोग पद्म्षों के मूत्य में बहुत प्रधिक्र वृद्धि हुई है। 
इससे यह सम्मव प्रतीत होता है कि इस वर्ग के किसानो वे ऋषा में कोई विशेष कमी 
नहीं हुई ।””* गाडगिल हूपि शर्थ उउस्समिठि वा इसरो प्रत्नार का मठ सत्तेत में 
निम्न है*:-- 

(१ ) सम्‌ १६४४ में ऋणा की राशि सन्‌ १६३६ वी प्रपेक्षा कम हो गई, 
परन्तु इसके पद्चातु ऐसी प्रतिक्रियाएं प्रारम्म हो गयीं जिससे इस 
राध्ति में फिर वृद्धि हुई ॥ 

(३ ) हृषि पदार्थों कौ मूल्य वृद्धि दुद झुक गई थी झौर उत्पादन व्यय वी 
वृद्धि लगभग दृषि परून्य वृद्धि के वरावर हो चली थी । 

( ३ ) बड़े-बड़े जमीदारों और बाइतकारों को इस मूल्य वृद्धि से प्रवश्य लाभ 
हुमा, परन्तु छोटे छोटे प्रलाभक्री खेतों वाले किसानों को कोई 
वास्तविक लागम नही हुप्रा 

(४ ) बह हुई प्राय का ऋण चुकाने में ठप्योग किया गया हों भषवा 
इसको उपमोग्य पदार्थों पर खर्च ने किया गया हो, इसका कोई प्रमाण 

नही मिलता । साथ ही हमे यह भी घ्यान रखना चाहिए कि मविध्य में 
किसानों को इतना लाभ होने वाला नहीं है, सम्मवठः उन्हें कठिन 
समय का सामता वरना पड़े ॥ 

फ्रूणु का प्रभार -- 
केद्बोय बेंक जाँच समिति ने ऋण-प्रस्त दृपक्त पर ऋण के मार का घनुमान 
इस प्रत्नार लगाया है--उत्तर-प्रदेश में प्रति कृपक औसत ऋण १७२ ८० पाया गया। 
मद्रास प्रान्त में लगान % प्रति १ रु» के पीछे लगमग १६ र० ऋण था । मध्य-भारत 
में प्रति एक्ट € र० ५ ग्राने ऋण प्रात गया और प्रति परिवार पर श्रोसत ऋण 
२२७ द० था| विद्वार श्र उडीया में भी प्रठि परिवार २५७ ₹० से ३०७ र० तक 
ऋण पाया गया | बगाल मे प्रति व्यक्ति भौसत ऋण लगमग १४७ ९० प्लौर १५२ 
४० के वीच था। वम्त्रई प्रान्त से प्रति परिवार पर ११४ र० से २२५ र० ऋण था। 
ऋणश से मुक्त कृपकों की भी जाँच वी गई, समुक्त प्रान्त में लगभग ६३६ प्रतिशत हृपत 
ऋण) महीं थे । मब्य प्रान्ठ में लगमय ४६ प्रत्ितत ऋण मुक्त थे श्लौर वम्वई में १३ 
प्रतिशत । उत्तर-प्रदेश की बेर जाँच समिति ने पपनी रिपोट मे लिखा है--छोटे-छोरे 
किसान, जिनके पास ठुद्ध खेव है, भ्धिक ऋण थे, क्योंकि उन्हें श्रववी जमीन वेचर 

हो सुविधा भात्त थी । 

३१, “रिपोर्ट ऑफ पेमिन इन्कावरी कमीशन” (फप्ा»), पृष्ठ ३००। 

३. ग्राडगिल कृषरि-थर्थ उपसमिति को रिपोर्ट, पृष्ठ छ रा 
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सब १६४२ के पू्वो एवंपरचात्‌ के खेतिहर मजदुरो के ऋण समास किये जायें 
या उनकी भुगतान श्रक्ति के पनुसार उसे घटा दिया जाय । कर्ज भनुरजक बोर्ड की 
सिफारिश हैकि देश की वर्तमान प्ररिस्थिति के अनुसार उसमे भ्रावश्यक्ष कमी 
की जाय । 

झुपया उधार देने का बार्ये निम्त प्रकार से किया जाय :-- 
महाजन को लाइसेंस आदि की प्राप्ति-- 

मध्य-प्रदेशीय ( केन्द्रीय ) महाजन सुधार कातुन सद १६३६ के द्वारा यह 
झावश्यक्ष कर दिया गया कि प्रत्येक महाजन भपने स्‍्ापको रजिस्टर्ड कराकर प्रमाण- 
पत्र प्राष्त कर ले। जो दस प्रकार रजिस्ट्रो न कराएगा, वह कानुन की इष्टि मे भपराधों 
माना जाकर ५०) रु० जुर्मागा देगा और यदि बाद में भी यह क्रम जारी रहा तो 
१००) रु० जुर्माना देना होगा । पजाद महाजन रजिस्ट्रेशन कानुन १६३८ के द्वारा 
लाइसंन्‍्स न लेने वाबों के साथ किसी प्रकार की रियायत न की जायगी । बिहार तृतीय 
महाजन बानुन सम १६३८ फे द्वारा पजाब कौनून वी नकल की गई। सन्‌ १६३५८ के 
बंगाल कातुन मे भी रजिस्ट्रेशन भौर लाइसैन्स पर जोर दिया गया। जो व्यक्ति 
रजिस्टई प्रमाण-पश्र नही रखता, उनका पभदालत में मुक़दपा चलाने का प्रधिकार 
समा कर दिया जाता है तथा लाइसेंस न लेने पर १५) जुपतता किया जाएगा। 
उत्तर-प्रदेश का महाजन वामुन ( सन्‌ १६३६ ) भी पजाव कानून की भाँति प्रभावशाली 
है, परन्तु उसमें स्‍्रदालत में निर्धारित रुपया जमा कराने पर मुकदमे का भ्धिकार दिया 
गया है । बग्बई ( सन्‌ १६३८ ) कानून में भी रजिस्ट्रेद्नान भ्रौर लाइसेंस लेना प्रावश्यक 
हो गया है, प्रभ्यथा वह जुर्म समझा जायेगा। 
द्िसाव सम्सन्‍्थी कौनून-- 

महाजनों को चालाकियों भौर बेईमानियो को रोकने के लिए हिम्ताव रखना 
जरूरो कर दिया गया। पंजाब हिमाब कानून के भन्तगंत यह ग्रावक्यक समझा गपा कि 
महाजन लोग सालाना हिसाब रखें भौर धुगनान की रसीद भादि कृप कों को पहुँचावें ॥ 
इसस्ती प्रभुपस्थिति मे न्यायालयों को यहे ग्रधिकार होगा कि वे उत्त घन व ब्याज को 
गैर कानूतो करार दें। मद्रास, मध्यप्रदेश, बस्बई, बयाल, प्रासाम भौ र उत्तर-प्रदेश में भी 
इसी प्रकार के कानून बने । इस प्रकार इन संब्रमे पजाब हिंाब कानून ( सन्‌ १६३० ) 
का प्रनुकरण था। 

क्ज॑ म्रक्ति कानून में शृत्यप्रिक सुधार की शाद्या से उश्ाज़ की दर शतक 
प्रस्ताव रखा गया | सन्‌ १६३६ के बगाल महाजन कानुन में यह घारा रखी गई कि 
प्रत्यक्ष क्जं से ज्यादा आमदनी ब्याज से नही चुकाई जायगी, यदि यह लो गई तो एक 
झपराध के रूप में मानी जायगी, जिसबी सजा ६ माह जेन भयवा १,००० रुपये 
जुर्मादा होगा | सन्‌ १६३६ के उत्तर-प्रदेश के कानून मे भी यही घाराएं सम्मिलित की 
गई हैं। महाजन के गुल से दर्ज लेने दाले कृषक को बचाने सम्बन्धो भाधार ये 
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हमाय इंषि ऋण गवुत्पादक सायों के लिए बहुत बडो साचा में लिया यया है। देश 
के प्रत्येक भाग में विवाह इत्यादि के हेतु लिए गये ऋण का प्रतिशत काफ़ी ऊँचा है । 
यह ऋरा कृषक वो ध्राय में किसी प्रकार की बृद्धि नहो करता, इसलिए उसवा सचयो 
प्रभाव होता है पौर ह्ुएक्र को ऋण मुक्त नदी होने देता । ( ३ ) कृपक के एरिवार वी 
दैनिक ग्रावश्यकताप्रो वी पूर्ति के लिए भो ग्रधिक्त राशि में ऋण लिया गया है । इपसे 
कृषि प्रणाभकारी धन गई है, विशेषकर छोटे किसान के लिए। उमके कार बह प्रपती 
साधारण आवश्यह्ताओ को पूरा करने का भी अबन्ध नही कर सहृता। (४) भमि 
या शृषि सुधार बे हेतु लिए गये ऋण का प्रतिद्यत बहुत ही वम है। इससे यह सिद्ध 
होता है कि हृपझ का प्रिकास योजनांग्रों की सकलता में उतना विश्वास नहीं है कि 
वह इृपि सुधार के लिये प्रजी उघार ले। प्रर्वात्‌ हपि भे एक प्रकार का स्थायित्त्त 
झौर निब्द्रियता प्रा गई है $ 


ऋण के कारण ((६७४९३ ० 0658(0-- 


(१) पैतृक ऋरा--भवते महत्त्वपूर्णा और मुख्य कारण पिदता ऋण है, 
जो पिता मरते समय अपने पुत्र को सौंत जाता है) कि्तान धायद इस वियम से 
परिचित नही होता है कि प्रपने पूर्वज के छोड़े हुए कर्ज को चुकाने वा उत्तरदायित्तव 
उस पर केवल उतना ही द्वोता है कि जितने मूल्य को वह सम्पत्ति छोड गया था भौर 
यदि वह बोई सम्पत्ति नहीं छोड़ गया तो ऋणा चुकाने वो जिम्मेदारी विल्युल ही नहीं 
रहती । यदि यह नियम समभा भी दिया जाय तो साम्राजिक प्रयायें ऐसी उलभी 
हुई हैं जो उन्हें ऋण श्रद्ा करने को दँँवी या पवित्र कार्य मानने को बाध्य कर देती 
हैं ।" इस प्रकार किसान के सामने ऋण पशदां करने का एक ही मार्म है, जो “एक 
महाजन का वर्जा चुक्ताते के लिए दूसरों से कर्जा लिया जाय ।? इस प्रकार कर्जे का 
बोक भौर भी बढता है। श्ञाही छृषपि वमीशन ने बतलाया है +--/भारतीय जिसान 
ऋगा मे वैद्य होता है प्रौर ऋण मे जीवित रहता है तथा ऋण में ही मरता है ॥!१ 

(२) खेतो का वंटवारा--जब झू सम्पत्ति कम होती है, हृपि लाभकारी 
नही रहती भर किसान व उसके परिवार के लिये भी सेत वी उपज भ्रपर्याप्त रहती है। 
फलस्वरूप या तो किसान ऋणी हो जाता है या कठोर परिश्रमी या फिर बह झपनी 
झाय का झौर कोई प्रवन्ध करता है। इस सम्बन्ध मे डालिड्न वा यह वक्तव्य मंनोरजक 
है; - बुछ एक्ड जमीन द्वारा भ्पने परिवार को चलाने श्र ऋणी न होने के लिए 
कौशल के प्रति प्रत्यन्त प्रेम, उद्योग भर मिलव्ययिता वी द्यावश्यकता है। निस्सन्देह 
यह ठोक इसी प्रकार वा द्ोगा हि जैसे एक छोटो खेई जाने घालो नाव झटलाम्टिक 
झांगर के तुफान गए सापण बरे । लेकित इसके लिए धच्छे ठेने दाले ध्रोर प्रको बनाने 
वाले दोनो ही जहरी हैं, नही तो वह निश्चय ही डूब जाएगी ॥ भारत में कभी खेत 
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एक या रहता है तो कभी दूसरे वा और प्रद्ोति भी भूमि पर उतनी ही नाशकारी 
सिद्ध हो सकती है, जितनी समुद्र पर /'# खेत इतने छोटे होते है शोर रक्षा के सावन 
इतने सीमित होते हैं कि थोडा सा दुर्भाग्य ही उसको ऋण-ग्रह्त बनाने के लिए पर्यात 
होग है, निम्रस वह फिर जीवन परय॑न्‍्त छुटकारा नही पा सकता | 


(३ ) जलवायु की श्रतिश्चितता-- भारत में यदि वर्षा ठोक समय पर न 
हो ती उसका भनिषायं फल दुर्भिश्ष है, जो किसान को उत्कट भाग्यवादी झौर सरकार के 
बजट वो जुए का दाँव बना देना है । फसल के नष्ट होने के कारण मुख्यतः बाढ, छूफान, 
श्राग, भ्रनिश्चित टिट्ठों दल प्रादि हैं । हृपि पर यह झत्याचार गरीव किसान से बदला 
लेना है, जो उसकी स्थायी विपत्तियो का द्वार शोल देते है । इन-दुर्भाग्यों से बचने के 
लिए उसके पास पहिले का कोई सुरक्षित घन नही होता, फलस्वरूप उसे महाजनों के 
पास जाना पड़ता है, जो उसे इच्ठानुसार नचाते हैं। बेवल साधारए किसान ही 
अच्छे साल में बिना उधार लिए गुजारा कर सकता है, लेकिन बुरे साल में तो उसको 
भी प्पनी भ्रावश्यकता को सव चौजें उघार लेनी पड़तो है, जैसे--बीज, पशु, कपड़े 
भोर यहाँ तक कि भोज्य पदार्थ भी | कृपक के लिए पसशुग्रों को दोमारी सबसे बड़ी 
भुस्तीवत होते है । प्चु हपक के पास सबस्ते सर्चीली पूजी है भौर यह नुकसान उसको 
संदसे मेंदंगा पडता है, इसलिए उमप्को उधार लेना भावश्यक्र हो जाता है ) 


(४ ) कृपकों”का अज्ञान और ग्रशिक्षा-- हपकों को दशा भौर भी खराब 
बनाने के लिए भशिक्षा भौर भज्नात मिल बर जन-सख्या को बढ़ाती जा रही है, जबकि 
जीवन के लिए भावश्यक वस्तुप्रो के उसादन में उतनी वृद्धि नहीं हो रही है। प्रपने 
सीधेपन और भ्रज्ञानता के वारण दे क्रूर और घतुर महाजन के चंगुल मे ब्रासानी से 
पोस जाते है। महाजन उधार देने मे समर्य होता है तथा सुक्दृपा लड़ने के लिए उसके 
पास बवील होता है| लेकिन इुपर के पास इसके विपरीत कोई उपाय नहों, भ्रतः यह 
पराजित हो जाता है । 

(५४) सहायक धन्वों का अभाव--भारत में ग्रामीण उद्योगों ढा प्रभाव 
भ्रोर वर्ष में बुद्ध समय के लिए कृपकों का वेदार रहना, ऋणी होने का कारण है, 
श्र्योत्‌ जन सस्या का भार भव केवल प्रूमि को ही बहन करना पड़ता है। फ़ल यह, 
होता है कि उदर पोषण के लिए उनको पर्याप्त माय नहीं मिल पाती और किसान को 
विधा हँरेकर महाणत की खर्चीतों सहायता श्रास ₹रवो पड़ती है। क्योकि उसे पाव 
बढ़ाने के बेत्र ल्रिक साधन नही मिलते । 

(६) कपऊ की शारीरिक भ्रयोग्यता श्रौर दरिद्रता--भारतीय वेन्द्रीय 
बेरिंग इन्वदायरी कमेटी के अनुसार;-भारतीय द्पक को वापिक आय प्रधिक से प्रधिक 
४५ रु७ से बुछ कम या ३ पोंड से कुछ कम होती है, जबकि इड्ललेड में यही भ्राय ६५ 


208 34. [.. [03708 : एकाण)ं3७ 26353४5$ $0 79:03.९779 9गचे ऐश, 
ए- 262. 


श्ब्र ] 


पौंड है । भारतीय हृपक कभी कभी तो भ्रावश्यक खाद्य-पदार्थों वा एक-चौयाई ही प्राप्त 
कर पाते है। खाने के लिए उनके पास पूरा मोजन नहीं होता, पहनने को पूरे वद्च नहीं 
होते, इसलिए परिश्रम करने के लिए उनम पर्यात धारीरिक योग्यता वा प्रभाव रहता 
है | #पत्री की एक वडी सत्या अत्यन्त निघवता से प्पता जीवन व्यतीत वरती है। 
शारीरिक तिबलता के कारण वे आसानी से वोमार हो जाते है, जिसमे प्रौर भी कम- 
जोर हो णाते हैं। इसलिए उन्हें वाध्य हो कर ऋण लेना पड़ा है। इसमे सन्देह नहीं 
कि धामिक वस्घन झोर पाटिवारिक स्नेह के कारण हरिघंन व्यक्ति भी बड़ी ऊँची 
भावनाओं वाला होता है, लेक्नि सौमा का श्रतित्रमण कर जाने वाली निर्धनता के 
कारण वह उतको कार्य मे परिणित नहीं कर सकता। फलतः इसका ऋण भार वढता 
दाता है। 

(७) महाजन और उसको उधार देने का तरीका-हपि के लिए प्रतिक- 
दर पू'जी महाजन या साहूबार से ही प्राप्त वी जाती है।१ कभी कमी तो महाजन 
बहूत ऊंची दर से मूद लगाता है झौर ब्याज लेने के वहाने प्रति वर्ष फसल का एक 
निश्चित भाग बाजार माव से कम कीमत पर ले लेता है । निधन किसान को सूखी 
हृष्टियों से नोच कर मास वी अन्तिम मात्रा तक लेने में साहूक्ारों को कोई हिचक नहीं 
होती भौर वे हृपक को दिधवता तथा गरुवामी का जीवन बिताने को बोघ्य कर देते 
है । फलस्वरूप दृपक की क्रिया प्रक्ति पग्नु हो जाती है, जिससे वह घोर माग्यवादी बत 
जाता है | भागा और उत्साह उसके जीवन से सरदेव के लिए बिदा हो जाते हैं भौर वह 
निष्क्रिय सा जीवन व्यतोत करता रहठा है तथा उसके जोवन का कोई उद्देश्य नहीं 
रह जाता ११ बहुत से ह्पकु फसल बोने के समय महाजन से प्रश्न वा ऋण लेते हैं, 
जिसको बह बाजार भाव से एक सेर कम देता है। जब कृपक पर बुरे दिन पाते है वो 
साहूकार उनत्रो फ्लोर से लगान देकर वेदखली से बचाता है। इमके झलावा 
किसानो को जादी-ब्याह, प्रन्य ग्रावश्यक खर्चों भ्रोर मुब॒हमा लड़ने के लिए भी रुपया 
देता है। ग्रसत में धाट्‌दार सदंव घन प्राप्त करने का एक सांघन मात्र है, जिसके पाप 
गरीब जिसान राहत पाने को जाता है, लेब्िन वह महाजन के चंगुल में ऐसा फंस जाता 
है कि फिर कमी नहीं लौट पाता ॥ 


१. नीचे तान प्रान्तों मे विभिन्न ए जेन्सियों द्वारा दिये जाने वाले ऋण का प्रतिशत 
बतलाया गया है :-- 

(१) यू> पी- शहरी मद्दाजन २८१%, गाव का दौरा ५१%, जमींदार २६४ ६%, 
किरायेदार १३७%, सहकारो समितियाँ ५ ३% और सरकार २६१ 

(९) मच्व-प्रदेश-महाजन ८६ ७१९, दमीदार ११०८%, सहकारी समितियाँ २ ६१% 
और सरकार २६% ॥ 

(३) मद्रास- मद्दाजव ३१%, रख्यत ४७%, सहकारी समितियाँ १७% ओऔर 
सरकार ३% हे 
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हु 

ऋण वी प्रधिकता, हृपहझ की तुस्म्त प्रावश्यक्ता, साख का झभाव भौद 

आाविक दुव्यंदस्था इक को पूरंतया साहूकार की मर्जी पर छोड देते हैं। महाजन 

कृषक को असहाय भौर भव्रे ला देख कर झपने अधिकार भौर प्रभाव के जरिये उससे 
पूरा शाभ उठाठा है ॥ 

(८) ब्याज की ऊँची दर-ज्याज को ऊँची दर भी किसान को उधार 
लेने को वाध्य करती है। ब्याज की दरें प्रत्येक प्रान्त मे भिन्न-भिन्न होती हैं. भौर कृपक 
की झाधिक दुरावस्‍्था के कारण व्याज प्रति वर्ष जमा होता जाता है । 

प्राग्तीय बेकिंग समितियों वी जाँच के पनुमार प्रनेक प्रान्तों में महाजन १२ 
से ३७३२% सूद पर ऋश् देते हैं। यह सूद की दर कई बातों पर निर्भर रहती है :-- 

(१) गिरवी या रहन रखने वाली वस्तु की मात्रा और प्रवस्था । 

(२) ऋण की मात्रा और ऋण देने वालो की संख्या । जब प्र/भ्ूपण गिरवी 
रखकर ऋणा दिया जाता है तो सूद को दर कम होती है भौर बिना 
गिरवी रखे जब ऋण दिया जाता है तो ऋण की दर भपेक्षाइत बहुत 
अधिक रहती है, जो कभी-रभी ३००% तक हो जाती है। सूद की 
बर इतनी झ्धिक ऊंचो होते के निम्न मुख्य र।रण होते हैं -- 
भ्रनेक गाँवों से किसानों को ऋण देने के लिए मदह्दाजन के सिवाम 
भ्रय कोई दूसरा नही होता, इसलिए ऐसी प्रवस्था में वे प्रपने एका- 
घिकार वा लाम उठाते हैं। 


( प्रा) बहुत से ऐसे गाँव होते हैं, जिनमें निकट के कई गाँवों में भी कोई 
म्रहमजन नहीं होता, ठाकि किसान भपनी झावश्यकता के समय घन 
उधार ले सके । ऐसी प्रवस्था में वे पास के गाँवों जहाँ महाजन होता 
है, वहाँ से रुपये प्राप्त करने की चेप्टा करते हैं, लेकिन म्रहाजन उस 
किसानो से अ्रपरिचित होठा है, प्रतः वह जोधिम को दरों को पूरा 
करने के लिए सूद की दर को बडा देता है । 

(६ ) किसानों को मांग के घनुसार ऋण देने की स्यवस्था नहीं होतो, 
अर्थाद ऋणषणा देने वाले सहाजनों वी सस्या तथा उसके पास पेन को 
मात्रा इतनी नहीं होती कि ये सबकी प्रावश्यवत्ताए" संमयानुकूल पूरो 
कर सके, प्रतः भूद को दर भधिक लो जात्तो है। 

(६ ) भज्ञानता, प्रन्ध-विश्वास प्रौर ऋण प्राप्त करमे के लिए गिरवी रखने 
के लिए उचित माल के श्रमाव में भी सूद वी दर अधिक हो जाती है 

स्पष्ट है कि ऋण चाहे भोजन या दोज किसी के लिए भी दिया गया हो, 

साया या ड्यौदा द्वो जाता है भौर यदि दुमग्यिवश फसल खराब द्वो जाती है तो 
किसान को भूखों मरना पड़ता है,. क्थोंकि महाजन तो हर हालत मे पहिले का तय 
किया हुप्रा भाग ले लेता है, परन्तु यदि वह ऐसा नही करता है तो ब्याज चक्रवर्ती से 
बढ़ता जाता है, जो पोढियों तक चलता रहता है ॥ 


(प्र 


बह 


श्ड्ड ] 


. (६£) फिंजूल सर्ची और सामाजिक कुरोतियाँ--इपक की अपव्ययिता 
उमपके ऋणी होने का प्रमुख कारण है । भारतीय किसान अपने घन को खर्च करने 
दा तरीका नहीं जानता और प्रत्यन्त अव्यवस्थित ढग से खच करता है। वह उसका 
अनुन्पादक रूप से उपभोग करता है, जैम--श्ादी ब्याह में, जेवर बनवाने में झौर 
अपने पूव॑ंजो श्रादि का श्राद्ध बरने मे, यद्यपि इतना खर्चा उसकी झक्ति से वाहर होता 
है । समय-समय पर लस्बे भोज, घामिक उत्सव, जैसे कथा आदि और यहाँ ठक कि 
परिवार के सुझी के कसी मौके पर जाति भोज के नाम पर भी ये लोग पिजूल खर्ची 
करने है। झात्मनिर्भरता और मितब्यमिता के भ्रभाव में ये लोग फ़पल पव ते तक बहुत 
सा रपया इधर-5घर के कामों में खर्च कर देते है, जो किखान के ऋणी बनने में 
बहुत सहायक होने है ॥ 

/एक भच्छे साल में कृपक पश्रपने अज्ञात के कारण शादी भ्रोर प्रन्य उत्सवो पर 
प्रपतीं स्व बचत खर्च कर देता है श्रोर झ्पनी फिल्ूल खर्ची के कारण उसे अच्छे वर्षो 
में महाजत के पास जाना पडता है। प्रपते बच्चो वी धादों या जन्म उत्सवो में किसी 
भी इपक की 5 ते श्रपते साथियो से प्रघिक खर्च करने से रोकने दो नहों होती ।” * 
मेजर जैक के प्रनुसार त्रःणी मनुष्यो नी एक बडी सख्या ने घर के सर्चों के कारण 
ऋण लिए ग्रोर खाद्त तोर से वे झादी के कारण इन उत्सवो पर पूरे प्रथवा भ्यवा प्रापे 
बप को प्राय पर्व कर देना कोई वी बात नहों समझते ।”* दुभिश्ष कमीदन के प्रतु 
सार शादी भर जन्म उत्सव ऋण के मुख्य कारण हैं। 

( १० ) ब्रिटिश शासन वी स्थापता- झत्ति लाली व्यिमों की स्थापना, 
व्यापार बो उन्नति, आवगमन के साधनों का विकास और शहरों का विकास भादि 
वारणो से कृषि की वस्तुग्नो के दाम बढ गये । इसलिए कृषकों को उघार लेने को शक्ति 
बढ़ गई, जिससे ऋरा लेते में तेजी से वृद्धि हुई॥ किसान उल्लादक श्र प्रनुलादक 
सर्चों के लिए प्क्ति से ग्रधिक ऋण लेने लगे । फनतः ग्रधिक्तर कृपक भूमि रहित हो 
गये, क्योकि उतकी जमीन साटूकार ने न्याय की रक्षा के लिए विक्वा लो।॥ इृपि 
भुमि का बहुत बडा क्षेत्र गत ३० वर्षो में ऐसे व्यक्तियों के हाथ मे चना गया, जो स्वय 
खेती नहीं करते थे । उदाहरणायं, पदात्र मे सत्‌ १८३३ पौर सन्‌ १८७४ वे बीच 
इपक्रे ने प्रति वर्ष लगभग ८८,००० एक्ड जमीन बेची, विस्तु इसके प्रागे के ४० 
वर्षो में श्रत्ति दें ६९,०००, १६,००० हर ३,३८,००० एकड़ म्रूमि बेची गई [3 * 

कृपकों वी गरीबी के कारण उतना ऋरा नहीं बडा, जितना कृषि योग्य भूमि 
को कीमत बढ़ जाने के कारण, क्योंकि भ्रव जमीदार ऋण के लिए झ्रथिक मून्य वी 
चीज रहन रख सकता है | पहिले नियम के पग्रनुमार इंषक को ग्रयनी सब बचत दे 
देनी पडदी थी झोर उस पर ऐसी कोई चीज नहीं रह जाती थी, जिप्तके आधार पर 

3.. [0099 शिकार 0०फञ्माधइञंगा रिव्णा: (880, एत- ],  433. 


2. बुब्त: : डिटणाव्ग्रार |.गट ॥9 छिल्गडव) ४४०8०, ए. 20, 
3, शाम ऐिब्फीतएड एण्शाम्ा02९ सेटए04 9-59. 
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वह उबार ले सके | लेकिन लगान के रुपयों के निश्चित हो जाने, सडक ग्रौर रेल का 
विकास हो जाने, नई मण्डियो के खुलने भौर कीमतों के वढ जाने से अपने सब सचाँ 
को निवद्य कर भी उसके पास इतनी साख रहंतो है कि साहुकार खुशी से उधार देने 
को तंयार हो जाता है। वेवल यजाव मे ही ऐसा वही हुआ, वरन्‌ मध्य-प्रदेश के इस 
दो प्रदेशों-- नागपुर श्रोर जबलपुर में भूभि के मूल्य को वृद्धि के कारण सारा देश 
व्यापारिक मार्गों से सम्बन्धित हो गया, लेकिन धाादी झादि के भ्रवस्तरो पर फिजूल खर्ची 
का ठिकाना न रहा । इसलिए बहुत अच्छे वर्षों मे भी वहन करना भूमि वी शक्ति के 
बाहर हो गया | दक्षिए मे यह फिज्लुल खर्ची रुई के दामों में वृद्धि के कारण हुई। 
अमेरिकन युद्ध के कारए भोर बिना सोचे-सम््के ऋण लिया जाने लगा। हाल ही में 
बडौदा ओर उडोसा में भी मूमि के सूल्य से वृद्धि होने के कारण ऋणा बढने जगा था । 
वर्मा में चाय के भूल्य तेजी से बढ़ते के कारण स्वभावतः फिल्लुतत खर्ची भौर ऋण बढ 
गये थे । 

( ११ ) झुकदमे वाजी--जहाँ पर फमल प्रति वर्ष अच्छी बुरी होती रहती 
है, वहाँ हर बकील यह भी जानता है कि कियान की आ्लाय फसल पर निर्भर है प्रौर 
ज़ब छृपक की जेब में पैसा होता है तो वह अपने को भप्रदालत में लड़ने से तहीं रोक 
सकता । मि० कालवर्ट ने अनुमान लगाया है कि २३ लाख व्यक्ति प्रति वर्ष श्रदालत 
में या तो गवाही देने के लिए या वादी भ्रतिवादी बन कर झ्ाते हैं| भौर इस सम्बन्ध 
में न उेवल्न वकीच की फीस और स्टा/म्प वगरह के दाम जाते हैं, बरव्‌ बहुत से अफ- 
सरों को प्रच्दी आय हो जाती है। 

(१२ ) भूमि और पिचाई के भारी कर--कृपको को ऋणी बनामे के 
लिए सरकार की लगान नीति भी दोपी है । सब १६०१ ते दु्िक्ष कमीशन के अमुसार- 
“ज्गान-अ्वन्ध की बठोरता विस्तागों क्रो उधार लेने को ब/ध्य करती है और उनकी 
कौमती सम्पत्ति उन्हें उधार लेने में सहायता देती है।” अपने प्रप्तिद्ध पत्र में श्री भार० 
सो० दत्त बताते है--““मारत एक #रपि प्रधान देश है, जिप्त पर बहुत अधिक लगाने 
लगाया जाता है, जिसमे कृपको की श्राय कम हो जाती है । घनेक दुभिक्षों में ति 
एक्ड उपज में कमो होते हुए भी लगाने मे वृद्धि की गई है, इसलिए विपत्ति के समय 
के लिए वे कोई रक्ष्म नही बचा पाते भोर क्ाक्ति के बाहर छर्तों पर उन्हें उधार लेना 
पड़ता है। श्री डानिज्ञ के अवुयार--व्रिटिश्न शासन मे लगान कमर तो किया गया, 
परन्तु विशेष नहीं । सन्‌ १६३६ के पश्चात्‌ बाजार भावों के गिरने पर लगान का 
भाव बढ़ गया, जिसको अदा करने के लिए झनेकू वार रुपया उधार लेना पड़ा । 

( १३ ) बिक्री सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव--बाजाद मे ऊँची कौमतो 
के होने के कारण किसान एक सकीणां दाजार में सस्ते दाम पर झपनी सब फसलों को 


| प्र, (रथ: भ्रव्थफ & छग्ावाल ० ६6 एएणब०, 9, 206 
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बेच देता है, किल्‍तु श्रावश्यवता के समय उसको ऊँचे भाव पर श्रनाज खरीदना पटता 
है । प्रसमय में लगान की वसूली औद फसल के समय मह्दाजन द्वारा प्रपनी पूरी 
फमल बेचने के लिए बाध्य होने के कारण दृपक ब्पता सर्वनाश करने के लिए 
वाब्प है । 

ऋण से होने वाली धुराइयॉ-- 

( १ ) निम्न जीवन स्तर--ऋरणा ने किसानो को बहुत बुरो दक्षा में पहुचा 
दिया है ॥ उनकी बहुत सी बुराइयाँ, जिनसे वे वप्ट उठाते है, ऋणा का ही परिए;म 
हैं । हपको वी गरीबी, उनका अ्ज्ञान और निम्न जीवन-स्तर तथा प्राय ऋण के 
कारण हैं । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय अर्किंग बमेटी लिखती है--“झच्छी फपल के दिनो 
में भी ऋण निम्न जीवन स्तर तथां इृपको की उन्नति में बाधा डालने वाले कारणों में 
प्रमुख है । बह कम झ्राय श्रोर गरीबी, खेचों में काफो पूंजी लगाने में वाघा डालती 
है श्ौर समाज के नंतिक स्वर को गिराने के प्रमुख कारणों में है। यह हृपको 
को धारीरिक व मानसिक रूप से निर्यत करती हैं। ये सब कारण ढहृषि मे ग्रयोग्यता 
उल्नन्न करते है और ऋण इन वारणों के मूल में रह कर इन्हे बढाता है। 

( २) कृषि उपत्र की विक्रय में अ्रसुविधा- छृषि वी उत्पादित वस्लुम्रों के 
टीक-ठीक बिक्रय में भी ऋण दाषा डानता है । एत छोटे से प्रतियोगिता रहित बाजार 
में ऋणी छपक को अपनी सव फसल उस महाजन को बेच देनी पड़ती है, जो निश्चय 
ही बाजार भाव से वम मूल्य चुकाता है । 

(३ ) राष्ट्रीय आय के लिए हानिकर--जब सम्बीं रकम पूंजी लगाने 
या पुराना ऋण चुकाने के लिए लो जाती है ता उसंझ वापिस करने वा सभंव झधिक 
नही दिया जाता | मध्य-प्रदेश में यह समय साधारणतठया ३ साल का होता है। इसका 
फल यह द्वोता है कि इपक की प्धिकतर आय ऋण चुकाने झ हूं चली जाती है, 
जिसमे जीवन-निर्वाह के लिए वहुत थोडे पैसे बचसे है । राष्ट्रोव ग्राय के लिए यह बहुत 
हानिकारक होता है शोर इस प्रकार अनुल्यादक कृषि घुरू हो जाती है । 

(४ ) कृपि-उन्नति में वाधा--ऋण के कारण सम्पत्ति वा नाथ होगा है 
और भूमि कृषक के पास से खेती न करने वालो के पास चनी जाती है। मारवाड़ी 
वनिधे और इसी तरदू वी प्रन्य जातिपराँ इपको से उनको मूमि तेजी से छीन रही है । 
इस प्रकार की प्रवृत्ति रृपि की उन्नति में बाधा डालती है तथा मूमि रहित किसानो की 
सख्या बढती जा रही है । इससे अतुझ्लता में वृद्धि होती है। महाजन इतने अधिक 
लगाने पर मूमि को उठाता है कि उसको देने के बाद कृपक के पास श्रच्दी फसल उगाने 

के लिए कुछ नो पू जी नहीं दचती | दम प्रदुमलठा के कारण इपऊक न तो पूं जो लगा 
सकता है ओर न अच्छी फसलें हो पंदा कर सकता है ॥ 

( «) इैपक की समता--इसका सदसे दुरा सामाजिक और नैतिक प्रभाव 
यह द्ोठा है हि यट ऋणी को मद्दाजन का मुताम दना देता हे। यदि महाजन एक 
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चावल झौर गेहूं भ्रादि फसलो मे कंकड़-मिट्टो भादि मिला दी जाती है, जिससे झन्ते- 
रंष्रीय बाजार में भारत को कृषि वस्तुप्ो को मूल्य कम मिलता है ॥ 

( ५ ) यातायात की अपूर्णाता एवं असुविधायें--फस्तल को गांव'से मंडी 
ले जाने के लिए उत्तम सडकें नही हैं, घतः कृषि उत्तादव के यातःयात्त में बहुत सी 
असुविधायें होती हैं। वर्षा मे सडकों की झवस्था मौर भो शोचनीय हो जाती है। 
सडक्ो की प्रसुविधा के कारस्प एक तो पश्चुप्रो को काफी कष्ट उठाना पड़ता है शोर 
मण्डी तक माल ले जाने में व्यय भी ग्रधिक होता है । अनुमान है कि माल ढोने रा 
खर्चा क्सिन को मिले मूल्य का २०% तक होता है। उाज को उचित बिक्नो के लिए 
घच्छी सडके झउ्त्यावेश्यक है । भारतवर्ष के शावों में ऐसे मार्गों का निताम्त प्रभाव है, 
जिन्हे सडक कहा जा सके । भारत में ओसठन ०२२ मील सडकें प्रति वर्ग मील हैं 
यह प्रौथत भ्रमेरिका के भरुस्यल ग्रोसद (०*३० मील) से भी कमर हे ० 

इसके प्रतिरिक्त जानवर भोर बंलगाडो बहुत ही मनद गति से चलते हैं तपा 
एक फेरो में भधिक माल नही ले जा सकते । 


(६) मूल्य सम्बन्धी सूचनाओं की दुर्लमता--भारतीय विसानो को 
भिन्न भिन्न वस्तुप्रो के भावों की दरें पूर्णतया ज्ञात नहीं रहतो, जबकि महाजनों झोर 
मण्डी के व्यापारियों को बडे-बड़े बाजारों को दरें समय-समय पर ज्ञात होती रहती हैं। 
ऐसी दक्षा मे बिसानों को सर्देव महाजनो द्वारा बताई गई दरो पर विश्वास करता 
पड़ता है | कई बार तो वास्तविक भाव मालूप होने पर भी भिन्न-भिन्न बाजारों के दरों 
की तुलना नही की जा सकती, क्योंकि सभी क्षेत्रों में कृषि उपज के लिए कोई एक 
निश्चित श्रेणी नियत नही है । साथ ही, जो भाव स्थानीय सरकारी सश््याओं द्वारा 
प्रकाशित क्ये जाते हैं वे विश्वसनीय नही होते भौर राजकीय पत्रों में प्रकाशित 
होने वाले भाव समभना भ्रश्िक्षित कृषक के लिए सम्भव नहीं होता, झठः महाजन 
किसानो के भज्ञान का पुरा-पूरा लाभ उठाते हैं । 

(७ ) फसल को सुरक्षित रखने के साधनों का अभाव--गाँवो में फसल 
को सप्रह करने के लिए भूमि में गड्ढे या मिट्टी की कोठियाँ (सत्तियां) काम में लाई 
जाती है । इसलिए सोल भथवा ५ोडे मकोड़ो से बहुत सी फसल नष्ट हो जातो है ) 
भनुमान है कि सोस अथवा कोड़ो द्वारा भारत मे प्रति वर्ष ३ लाख टन गेहूँ गाँव मे ही 
नष्ट हो जाता है । इसका सबसे बड़ा कारण गाँवो प्रथवा मण्डियों में प्रगाज भरने के 
“जिए फ्फफो को हृफी है, 

(५) अन्य कारण--मन्य कारणों मे हृपफ को झरशिक्षा, नि्ेवता, ऋण- 
भ्रस्तता, विवशता, धनाथिक जोतें भादि कारणो का समादेश्च होता है, जो कृषि के 
दोषपु्णं सगठन के परिचायक है | 
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श्ध्ध तु हे 


हँपि उपज की विक्रय प्रणाली में सुधार की दशा-- 
स्पष्ट है कि भारतोय किसानो को भपनी फसल की विन्नी से उचित मुल्य नहीं 

मिलता। श्री दाडिया झोर मर्चेस्ट के अनुसार किसानों जो फसल को ३ स्पने की 
बिक्ली से श्रलसी मे १० भ्ाने, गेहूँ मे &। भ्राने, चावल में ८ आ्राने, श्रानू में ८ भ्राने 
और मूँगफली मे केवल ७) पश्राने मिलते हैं । ऋतः यह भ्रावश्यक है कि कृषि पदायों 
वी विन्नी वी पद्धति में सुयार हो । इस हेवु निम्न दिय्या में सुधार श्रावश्यक हैं;- 

(१) नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना--भारत में नियन्यित मर्टिियों री 
बहुत प्रावइयकता है, क्योकि भारतीय हृपक सभी जगह व्यापारियों द्वादा ठगे जाते 
हैं | नियन्त्रित बाजारो की स्थापना सबसे पहले सन्‌ (८६७ में वरार से की गई थी | 
किन्तु इसकी कार्य-प्रणाली मे बहुत से दोप भ्रा गये । बरार के बाद मध्य-प्रदेश में सन्‌ 
१६३२ मे, मद्रास में सत्‌ १६३३ में भौर हैदराबाद में सत्‌ १६३६ में तथा मैसूर, 
बडोदा झादि राज्यों मे भी मियमरित मण्डियों की स्थापना की गई है । 

प्रध्य-प्रदेश में कई के लिए निय्रन्त्रित मण्डियाँ पाई जाती हैं। सद्‌ १६४४ में 
रुई की ३६ प्रोर भ्र्य क्षति वस्तुप्रो को नियन्त्रित मण्टियाँ ६ थी। ये मण्िया मध्य- 
प्रदेश स्पुनिसिपिल विधान श्रौर मध्य-प्रदेश रुई मण्टी विधान सन्‌ १६३२ (0. ?. 
(00:०7 ७78ए९९४४ 828) हाय सवा चित होती है! पहले प्रक्रार की मण्डियाँ मुख्यतः 
रायपुर, दुर्ग श्रीर नागपुर में है। यहाँ हृपि पदार्थों के संग्रह श्रोर सरक्षण का भी 
प्रबन्ध होता है । प्रत्येक मध्यस्य वो लाइयेन्स प्राप्त करना भ्रावश्यक होता है | तोलने 
4 ध्यय, चुज्ढी को दर तथा बाजार वो ग्रन्य दरें मण्डो समिति द्वारा निर्धारित की 
जाती हैं । 

बरार में रई की मण्डियाँ, सी० पी० कॉटन म.केट एक्ट सन्‌ १६३३ से न्यि- 
जित होती है, जिनमे वास का ही व्यापार होता है। ग्रमरावती श्रोर प्रकोला में 
इस प्ररार की सण्डियाँ है, जिनका प्रवन्ध इस विधान के प्रन्तगत स्थापित की गई 
मण्डो समितियों द्वारा झ्वोठा है । ये समिठियाँ पभ्रापसी मगड़े पटाने, खेतों का निरीक्षण 
तथा तौल और नाव वा प्रवन्ध करने का काये करती हैं। यहाँ भी सभी प्रकार के 
ध्यय की दरें समिति द्वारा निश्चित की जाती है। 

बम्बई में हद १६२७ में, वस्वई रई मण्डो विधान (90४089 0०/69 
६(४९॥ #80४) लागू विया गया, निसके श्रन्दगांत मण्डी समिति मण्डियों का प्रबन्ध 
करती है । यहाँ भी व्यय वी दरें समिति द्वारा निश्चित को जाती हैं ॥ मद्रास राज्य में 
मद्रास-वध्यापारिक फसल्ल विक्नी विधान सब १६३३ द्वारा, रई ( जिपुर, श्रदोनी शोर 
ननन्‍्दल्लाव ), मूंगफली ( क्डालोर ) तथा ठम्बाकू ( धम्तूर जिला ) के बांद्धारों का 
वियन्द्ण किया जाता है । 

इनके भ्रविरिक्त इस समय पूर्वी पजाब में ५६, हैदराबाद में ३२ शोर खालि- 
यर से ३६ नियन्त्रित मन्डियाँ हैं । इन सभी मडियों की मुस्य विश्येपतायें निम्न हैः-- 
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जायगी, जिसमे उठ्ठे कुछ भी देने को बाध्य न होता पड़ेगा। पंजाब कानुन के पन्‍्तगंत 
कृषक उन्ही लोगो फो भूमि देव सकता है जो सरकार की झोर से कृषक मान लिए गये 
हैं । इस प्रकार का वाये इस बात को ध्यान मे रखते हुए जिया गया था कि महाजन 
थे भ्रधिक न बे, परन्तु इसका प्रत्यक्ष कारण ग्रामो वी दरिद्रता का ऋण पर 
प्रतिवन्ध लगाता था। लेक्नि उनका सात उद्देश्य तो वहाँ भसफल होता था जहाँ 
भहाजन भुमिपति थे | कुछ समय जरूर उन्हे बाधित किया जाता था कि वे कृपक बनें। 
दूसरे प्रकार का कार्य जो ये महाजन करते ये वह था कि वे बैनामी रुकहे लिखवा 
लेते ये, जिससे कभी भी ऋणी कृपक की जमीन लेकर वे दूसरे कृपक को दे देते थे, 
ठाकि या तो उससे सगान धादि वसूल कर लें या उत्यादन ही पूरा कर लें। 
आधुनिक ऋण सबन्नियम-- 

सव्‌ १६३० की ग्लाथिक मन्‍्दी देश से ( विशेष तोर से कृपकों में ) एक भस* 
न्तोप पैदा करने वालो घटना हुई । इसके कारण भुगतान शक्ति बढ़ गई भोर फसलों 
का भाव गिर गया, फलतः किसानों पर ऋण की रकम बढ गई। महाजनों ने न्‍्याया- 
लग की मदद चाही, ताकि किसानो पर दबाव डाल कर ऋण वसूल कर सकें | इस 
प्रकार भूमि होत कपर फी दा सत्यन्त शोचनीय हो गई । झभत प्राग्तीय सरकारों ने 
इस प्रकार के भ।घार 4 उपाय सोज निकाले जिनसे कृषतो का ऋण भार कम हो 
गया भौर कुछ पंशों में तो बिल्कुल हो हट गया | 

प्रान्तीष ऋण मुक्ति कावून के मुझुय उद्देश्य इस प्रकार हैं :-- 

( भ ) वर्तमान ऋणा की मात्रा घटा दी जाय । 

(व) ऋण देने फो सुविधा के सिए आमीण प्राथिक राहायता देने वालो 

दाखसाप्रों की स्थापना की जाय | 

(स) महाजनों को भतुदित शोषण रोति से कृपको को बचाने के लिए कुछ 

पझावश्यकु साधन प्रपनायै जायें । 
अखरप-कालीन कर्ज कानून-- 

कुपको को क्षोघ्न हो राहत पहुँचाने के लिए तोन प्रकार के कानून बनाये गये-- 

(भ ) मोरेटोरियम कानून । 

(ब ) ऐसे उपायो का भ्रवलम्बन, जिनके द्वारा ब्याज का भार हटा दिया 

जाय ॥ 

(स॒ ) मूलबघत मे कमो करने झौर उसके भुगतान के सुगम उपाय । 

( झ ) मोरेटोरियम कानून--कोमतो का प्रत्यधिक गिरना कृषक की स्थिति 
को डावाडोल कर देता था, इसलिए वह इस स्थिति मे न था कि भपने ऋणा का मुग- 
ताव कर सके । महाजन न्यायात्रय को शरण ले रहे थे, ताकि उन्हे उनका ऋण पूर्स 

» झुप से मिल जाय । यह खतरा बढता ही जा रहा था कि जमीनें देनदारो (महाजनो) 
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को बेच दी जायेंगी। जभीने न बेची जायें और साथ हो कृषको को ऋण भ्रुगतान मे 
सुगगता हो, इस कारण मोरेटोरियम कातून कई श्रान्तो मे लागू किये गये। 


उत्तर-प्रदेश का सन्‌ १६३४ का स्थायी कानून इसलिए बनाया गया था कि 
जिससे कृपको को ब्याज प्ादि की सुयमता हो । उछ्मे यह भी कहा गया कि कजे का 
भुगतान किश्तों में हो और वह भी सन्‌ १६३७ मे । साथ ही, काग्रेमी मन्व्रि-मण्डन 
मे उन व्यक्तियो के दर्ज का भुगतान श्रागे के लिये बढ़ा दिया जो १०,०००) झ्पया 
लगान देते थे ग्रौर जो श्राय कर से मुक्त ये। वे व्यक्ति जो २५०) रुपया से प्रधिक 
लगाग देते थे, उसवा है हिस्सा जमा करा कर लिये गये कर्ज ,बो विन्नी ठहरा सकते 
थे । इस प्रकार बानून से दूसरा लाभ यह हुप्रा कि वे इृपक जो वर्ज के म्रुगतान न 
करने पर जेल में डाल दिये जाते थे, मुक्त जिये गये । 


मद्राप्त सरवार ने इस बिच्र को स्वीकृत करने के लिए अमर १६३७ मे प्रयल 
किया, परन्तु क्जे मुक्ति बिल की वजह से वह स्थगित कर दिया गया। बम्बई में छोटे 
फृषको के भुगतान सम्दन्धी कानून से वे कुपक, जिलके पास ६ एकड सिंचाई भूधरि व 
१६ एकड बिना सिंचाई की भूमि थो, सुरक्षित रहे । मध्य-प्रदेश मे भी इसी प्रकार का 
कानून बनाया गया । 


( थ ) व्याज की दर कम करने के उपाय--लर्ज के परिशामस्वस्य गृषक 
को भूमि न बेचनों पडे, इस सम्बन्ध में जब काठूव बन गये तब सरकार ने उसके ब्याज 
सम्बन्धी उत्तरदायित्व पर ध्यान दिया । लगभग सभी प्रान्तो मे सन्‌ १६१८ के श्रधिक 
ब्याज लेने वाले कानून में झरावश्यक सशोधन का कार्य-भार उठाया । 


उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, बम्बई भौर मद्रास प्रान्तो ने प्रायिक मन्‍दी के पूर्वे के 
कर्ज को ध्यान मे रखते हुए विशेष ब्याज दर निर्धारित की । उत्तर प्रदेश के कृषि मुक्ति 
कातून [स १६३४) के ग्रन्तगंत ह जनवरी सब १६३० से जो तारीख स्थानीय सर- 
कार नियत बरे, उसमे ब्याज दर उस वस्तुस्थिति पर आधारित होगी, जिस दर पर 
चह केन्द्रीय सरकार से वर्ज लेती है। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३६ मे उत्तर-प्रदेश सरकार 
ने कृषि कर्ज भुगतान सम्बन्धी बिल के प्रत्तगंत यह निर्णय किया कि भ्रदमलतें सुरक्षित 
कर्ज के लिए ४३% ब्याज दर और ६% भ्रमुरक्षित कर्ज के लिये निर्धारित करें । 


बंगाल मद्दाजन कानून (8८अह8वां (श०॥०४-००७००४ +ै०0-- 

सन्‌ १६३८ के घनुसार सुरक्षित कर्जों के लिए १०% भ्ोर भमुरक्षित के लिए 
६२% ब्याज दर निश्चित हुई। मध्य-प्रदेद मे कर्ज मुक्ति कानून के झन्तगंत यह निरशय 
क्या गया कि १२ साल से पूर्द के क्जों पर पुतः विचार किया जायगा | सन्‌ १६३२ 
की १ जनवरी से ब्याज की दर निम्नलिखित होगी ;--चन्त्र्ती ब्याज वी दर ५०%, 
साधारण ब्याज की दर ७९% सुरक्षित कर्ज पर और साधारण ब्याज की दर १०% 
चयुरक्षित वर्ण पर। 


[ १५१ 


बम्बई कृषि सद्दायऊ काजू (8०959 शै2/८णौ।एच्ड| 06७07 ऐिलील 
औ८०0-- 


सन्‌ १६३६ मे निम्नलिखित तीन प्रकार से ब्याज को दर घटाने का निश्चय 
किया गया ३-- 

(१) कर्ज मुक्ति बो्ों को यह भपिशार है कि वे ह जनवरी सन्‌ १६३६ से 
पूर्व के क्जों पर १२%, साधारण ब्याज की दर से निशंप दें 

(२) जिस ब्याज का सन्‌ १६३६ मे मुगतान होगा भौर भगर कर्ज का इक- 
रार नामा सन्‌ १६३६ की जनवरी के पहिले वा है तो ४९ कम कर 
दिया जायगा, नही तो ३०% देना होगा । 

(३) कर्ज के भुगठान की तारीफ से सद्‌ १६३२ की १ जनवरी तड़ ६९% 
या प्रन्य निर्धारित ब्याज दर ( जो भी इन दोनो में से कम्र हो) 
लिया जाय । 


मद्रास कृषि मुक्ति कानून-- 

भद्वास कृषि मुक्ति वानून ने, जो कि सत्‌ १६३८ में स्वीकृत हुप्ना, निम्नलिखित 

उपाय बतल्ाये :-- हि 
(१) १ भ्रकद्वर गन १६३७ से पूर्व के बिना भुगतान ह़िये गये कर्ज रह 
कर दिये जायें। 
(२) पहिले के कर्जों में ४% ब्याज दर सगाई जाय, जो कि १ भवहबर 
सन्‌ (६३७ के कानून के प्रन्तगंत भाते हो 4 इनके अलावा प्रन्य रकम 
मुलघन के चुकाने के दाम में लाई जाय | 
( ३) कानून वन जाने के परचात्‌ किये गये भम्पूर्यों इकरारनाभों पर भ्रदालतें 
ब न्यायालय ६३% साधारण ब्याज निर्धारित करें | 
इसके भलावा प्रान्तीय सरकारो ने ब्याज के भार को हल्का बरने के लिए 
दामदुपत का सिद्धाग्त भपनाया । इसके झनुमार तव तक कोई झदालत उस कं पर 
डिप्रो नही कर सकतो, जब तक कि व्याज मूलधन के वरावर नही हो जाय । बंगाल 
(सन्‌ १६३३), उनर>प्रदेश (सन्‌ १६३४), मद्रास झौर बिहार (सन्‌ १६३८), बम्वई 
भौर प़िन्ध (स्व १६३८) वे इस सिद्धान्त को झरताय)।॥ मद्ररस में इस सिद्धान्त के 
झनुसार कर्ज देने वाले को यदि उसने मूलधन का दुगरुता चुदा दिया है तो कुछ भो देने 
की भावश्यव ता नहीं है । इसी प्रत्नार भन्य प्रान्तो ने भी मूलधन से भ्रधिक ब्याज की 
रकम चुकाना निषेध कर दिया है । 

( से) कर्ज की रकम में कमी करना--8जें श्ान्त करने वाला कर्ज अतु- 
रक्षक कानून (0600 0०0ण4४०० ै०॥) पाँच पआस्तो में स्वीवार हुआ :--. 
आसाम, मध्य-प्रदेश, सद्रास, बंगाल शोर वम्वई॥ एस कानून के झन्तगंत प्रान्‍्तीय सर- 
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कारो को बधिकार या कि श्रनुरञ्षक् वोड स्थापित करें, जिसकी सदस्पर संस्था ३ से 
कम और १२ मे अ्रधिक न हो । ये बोर्ड कर्ज लेने वालो की सम्पूर्ण जायदाद व उसके 
बर्ज का भ्रनुमान लगाने के बाद उसके भुगतान का २०-२० किश्तों मे प्रयत्न करें । 


जो बोर्ड के निगंय को नही मानते, उन्हे कानून की दृष्टि से भ्रयोग्य करार कर 
दिया जाता था। इस प्रक्नर के मामलों मे लेनदार को अदालत से एक प्रमाण पत्र 
मिल्तता है, जिसमे प्रदाहत ब्याज दर ( जो कि ६५% से प्रधिक न हो ) तय कर देती 
थी ॥ इसके साथ ही जो महःजन बोर्ड के निशंयों वो स्वीकार कर लेते ये, उनके क्जे 
को चुकनने में प्राथमिकता दी जाती थी । यह कार्य इसलिए किया जाता था जिससे लोग 
बोड़ें के निएय को मारने । 


पंजाब बज प्रनुरक्षक वानुन सन्‌ १६३४, वगाल कर्ज प्रनतुरञ्षक कातुन सन्‌ 
१६३४५, प्रासाम क्ज प्रतुरक्षक वातृत सन्‌ १६३४, मद्रास कर्ज प्रतुरझ्ञक कानून सन्‌ 
१६३६, सिन्‍्घ श्रतुरक्षक कातून सन्‌ १६३५४ ने इन्ही उपायो का प्रयोग किया । 

ऋा श्रनुरञ्षक बोर्डों की बुछ प्रान्तो मे सफन कार्यवाही हुई :-मध्य-प्रदेश 
श्रोर बरार में कुल ऋश १५९६ करोड रुपया था, जो कि घटकर ७७ करोड रुपया 
रह गया, भर्थाव्‌ ५०% कम दो गया। वगाल में मार्च सत्‌ १६४४ तक कुल ५ करोड़ 
रुपया बर्ज था, लो कि धटक्र १*८ करोड़ रुपया रह गया, प्रर्थात्‌ लगभग ६४% कम 
हुआ । इसी प्रकार मद्रास ग्रान्त से भी ५ करोड़ रुपयो का २६५ करोड़ रुपया रह 
गया । सम्‌ १६४० तक के आऑँगडों के आधार पर यह ध्रनुमात लगाया कि पंजाब में 
१ वर्ष के भ्स्तगंत ग्र्थात्‌ ३१ दिसम्बर सन्‌ १६४० तक ६१"४५ लाख रुपये के ५४६ 
लाख रुपये ही रह गये ।# दूसरी बात यह है कि ऋण शनु रक्ञक बोर्ड नहद पैसे ने होने 
से ऋण छुकाने में समर्थ न हो सका, श्रतः यहू भ्रावश्यकता धनु मव की गई कि भूमि वस्घक 
बेक स्थापित की जाये, जो मुगतान का उत्तरदामित्त्व लें । तीसरी बात, मध्य प्रदेशीय भूमि 
विभाग ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि ऋण भ्रनुरक्षक बोड्डों में कृपक अयने को नये झरा 
लेने की स्थिति में नही पाता । वह तब तक परावलम्दी रहता है जब तक पुराने ऋण 
का मुगतान किइतो द्वारा न कर दे, भरत: ऋण शनु रज्ञक बोर्ड को यह देखना चाहिये 
कि कृपक अपने परिवार की आवश्यकताभो श्रौर भुमि-कर आदि के श्रलावा कितनों 
रकम रखता है, तदनुस्तार उसको ऋण मुगतात विधि नियुक्त करें॥ 
मूलधन घटाने के उपाय-- 

यधपि ऋण घटाने का काये बहुन कुछ अथथों में ऋण भ्रनुरज्ञक बोई ने पूरा 
कर लिया, परन्तु मुलघन घटाने का एक ग्रन्य कानुन वम्दई, मध्य-प्रदेदा प्रोर उत्तर- 
प्रदेश मे बताया गया | इसका उद्देश्य कोमतो के गिरने के श्राघार पर मूलरयन को राक्षि 
घदा देवा था । 
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विविध उपाय -- 
( प्र ) गिरवी रखी भूमि को पुन; लौटाने का सिद्धान्त मुख्यतः पंजाब, उत्तर- 


(ब) 


(स) 


प्रदेश ग्रोद बंगाल मे प्रयोग लाया गया $ इसके धनुसार गिरवी रखने 
वाले की भूमि १४ या २० सात के बाद पुनः उस्ते लोटा दी जाय, चाहे 
वह बर्ज का मुगतान करे या न करे । 

कुछ प्रान्तो की प्रदालतों को यह विशेषाधिक्रार दिया गया कि वे उन 
भू भागो वा मूत्य ठीक से निर्घारित वरें, जो टिग्नरी के कारण बेची 
जा रही हैं । उत्तर-प्रदेश के बच्ाव-कानून सन्‌ १६३४ झौर करें मुग- 
तान कातुन सन्‌ १६३६ व विहार महाजन कानून सन १६३७४ द्वारा 
ये प्रधिकार दिये गये । 

प्रान्वीय दिवालिया कानून (सन्‌ १६२०) में हृपको के लाभ को ध्यान 
में रखते हुए कुछ भावशयक सशोधन भी विए गये । बगाल हृपक लेस- 
दार कानून के अन्तयंत्त सु १६३५ में यह धोदधित कर दिया गया कि 
दे कृपक दिवातिये घोषित किए जायें, जो बोस किद्तों में भी प्रपना 
ब्ज॑ न चुका सकें, लेद्िन दिवालिये खेतिहर वी जायदाद प्रोर रहने का 
मकान प्रादि को छोटकर उसकी शेप सम्पत्ति वेच दी जाय; धम्बई 
खेतिहर कर्ज मुक्ति कानून के ध्न्तगेंत उस खेतिहर को दिवालिया करार 
दे दिया जाय, जो कि २५ साल मे अपने कर्ज का भुगतान त कर सके, 
लेकिन कजें पेटे मे उसकी झ्राघी जायदाद बेची जा सकती है| 


ऋण सम्पत्ति के नवीन डपाय-- 

गाडगिल कमैंटी ने यह सिफारिश वी कि खेतिहरो के कर्ज की भप्रच्छी तरह से 
झष्ययन व जांच होनी चाहिए तथा इसके पूर्व की उनकी प्राधिक दद्या भी ज्ञात होनी 
चाहिए | यही सिफारिशें एग्रेरियन कमेटी ने भी कीं। गाडगिल कमेटी की सिफारिशों 
वा संक्षिम विवरछा विम्त है ३-- 

(१) इंपको के ऋण का पूर्णंष्पेण निर्धारण झनिवाय॑ हो ॥ 

(२ ) अनुमान करने वा दा एक विशेष समय वी ध्रवंधि में ( अधिकतम 


२ साल ) हो जाता चाहिए । कारण, इस वण्यं में देर होने से निश्चित 
परिणाम पर पहुँचा कठित हो जाता है । 


, (3३) ऋण देने वालो ( अर्थात्‌ महाजनो ) को झतने ऋणा को रजिस्टरड 


करवाना चाहिए तथा झअ्पती पूंजी झादि का विवरणा निश्चित समय 
में सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए । 


(४ ) इपक से उचित रुपया प्रिलने को व्यवस्था करनी चाहिए। इस 


सम्बंध में मुक्ति काहुन झोर दक्षिणो भारत इृपक मुक्ति कादून में 
दो गई घाराधो को ध्यान मे रखना प्रावइयक है । 


४ | 


(५ ) इसके साथ ही दामदुपट सिद्धान्त को भी लागू करना चाहिए कि कही 
मूलघन से ब्याज दुना न हो जाय झौर उसका पूंजी के रूप से परि- 
चतंन न हो जाय । 

(६ ) बोड्ड द्वारा निश्चित की गई रकम ( जो कृपक को चुकानी है) इतनी 
होनी चाहिए कि वह २० वर्ष मे ४ प्रतिशत ब्याज वी दर से अथवा 
झचसल मसत्ति वी ५० प्रतिशत हो, छुकाई जा सके; किस्तुः-- 
(श्र) युरक्षित कर्ज की रकप्र जिस जायदाद के रहन पर दी गई है, 

४० प्रतिशत से कम नहीं करना चाहिए । 
( व ) सुरक्षित कर्ज का झनुपात प्रुरक्षित कर्ज के श्रमुपात से बढावा 
न चाहिए । 

(७ ) यह निश्चित को गई कं राशि भूमि बधक बेक से या इसी प्रकार 
की अन्य एजेन्शी से लेकर चुका देनी चाहिए । 

(८) वेक झधवा अन्य एजेन्सी इस रकम को कृपक से २० किश्तों में 
वसूल वरें । 

(६ ) यदि दृषक या लेददार को अपनी भूमि को हस्तान्तरित करने का हक 
नहीं है भौर उसका ऋण मुगतान शक्ति से भ्रधिक है तो बोर्ड को उस्ते 
दिवालिया करार कर देना चाहिए । 

(१० ) यदि खेतिहर को अपनी भ्ूमि पर हक श्राप्त है, परस्तु फिर भी नर्ज॑ 
उसको शक्ति से ज्यादा है तो बोर्ड को कानून के प्रन्तर्गत प्रावश्यक 
सुधार कर उसे दिवालिया करार कर देना चाहिए भौर उसे कज॑ मुक्त 
कर देना चाहिए । 

किष्तों में छुद्ाने के बारे मे गॉडगिल कमेटी ने २० साल का समय निर्धारित 

किया है, जबकि बम्ब्ई खेतिहर मुक्ति कानुत ने यह ग्रवधि १२ साल की मानी है। 
लेकिन एग्रे रियन कमेटी कम्र किइत दर से विश्वास बरती है। एग्रेरियन कमेटी ने 
किसान द्वारा वर्ज चुकाये जाने में इस प्रववार की प्राथभिक्ता निर्धारित की है ;-- 

(१ ) वह कं जो कि सरकार से मकान आदि की रहत पर लिया गया है। 

(२ ) स्थानीय सरकारो वा क्जे, जो खेतिहर ने भपनी स्थायी जायदाद पर 
लिया है । 

(३ ) विकास समितियों का दिया हुआ ऋण। 

(४ ) सुरक्षित कर्ज । 

(५ ) सरकार, अन्य सरकारी सस्‍्यायें भौर सहकारी समितियों से लिया 
हुआ ऋण । 

(६) सहकारी समितियों का भ्रन्य बज 

(७ ) सुरक्षित कर्ज । 


[ १४४५ 


सम १६४२ के पूर्व एवंपरचात के खेतिहर मणदूरो के ऋण समास किये जायें 
या उनकी भुगतान श्रक्ति के झनुसार उम्रे घटा दिया जाय । कर्ज भनुरजक बोर्ेकी 
सिफारिश है कि देश की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उसमे भ्रावश्यक्र कमी 
की जाय । 

शुपया उधार देने का बार्ये तिम्त प्रकार से किया जाय ;-- 
महाजन को लाइसेंस आदि की प्रा्ति-- 

मध्य-प्रदेशीय ( केन्द्रीय ) महाजन सुधार कातुन सद्‌ १६३६ के द्वारा यह 
झावश्यक्ष कर दिया गया कि प्रत्येक महाजन भपने प्राषको रजिस्टर्ड कराकर प्रमाण" 
पत्र प्राप्त कर ले। जो दस प्रकार रजिस्द्रो न कराएगा, वह कानून की दृष्टि मे भपराधों 
माना जाकर ५०) रु० जुर्माता देगा भ्ौर यदि बाद में भो यह क्रम जारी रहा तो 
१००) रु० जुर्माना देना होगा | पजाद महाजन रजिस्ट्रेशन कानुन १६३८ के द्वारा 
लाइसस्स न लेने वालों के साथ किसी प्रकार की रियायत न की जायगी । बिहार तृतीय 
सहाजन बानुन सम १६३८ फे द्वारा पजाब कनुन वी नकल की गई। सन्‌ १६३८ के 
बंगाल कातुन में भी रजिस्ट्रेशन भोर लाइसैन्स पर जोर दिया गया। जो व्यक्ति 
रजिस्टई प्रमाश-पश्र नही रखता, उनका झदालत में मुकदमा चलाने का प्रधिकार 
समाप्त कर दिया जाता है तथा लाइसेंग ने लेने पर १५) जुर्पाना किया जाएगा। 
उत्तर-प्रदेश का महाजन वामुन ( सन्‌ १६९३६ ) भी पजाव कानूत की भाँति प्रभावशाली 
है, परन्तु उसमें स्‍प्रदालत मे निर्धारित रुपया जमा कराने पर मुकदमे का भधिकार दिया 
गया है । बग्बई ( सन्‌ १६३८ ) कानून में भी रजिस्ट्रेशन भ्ौर लाइसेंस लेना प्रावश्यक 
हो गया है, भग्यथा वह जुर्म समभा जायेगा । 
द्विखाय सम्पन्धी कोनून-- 

महाजनों को चालाकियों भौर बेईमानियो को रोकने के लिए हिप्ताव रखना 
जरूरो कर दिया गया। पंजाब हिमाव कानुन के प्न्तगंत यह ग्रावक्यक समझा गया कि 
भहाजन लोग सालाना हिसाव रखें शोर भ्ुगनान की रमीद भ्रादि कृपकों को पहुँचादें। 
इसर्री प्रभुपस्पिति मे न्यायालयों को यहे भ्धिकार होगा कि वे उस घत व ब्याज को 
भेर कानूतो करार दें । मद्रास, मध्प-प्रदेश, बम्बरई, बगाल, प्रासाम भौ र उत्तर-प्रदेश में भी 
इसी प्रकार के कानून बने । इस प्रकार इन सदमे पंजाब हिसाब कानून ( सन्‌ १६३० ) 
का प्रनुकरण था। 

कर्ज मुक्ति कानून में भ्र्यक्षिक सुधार की श्लात्ञा से उपज की दर छटाल़े कृत 
प्रस्ताव रखा गया | सन्‌ १६३६ के बगाल महाजन कानुन में यह घारा रखी गई कि 
प्रत्यक्ष क्‍्जं से ज्यादा प्रामदनी ब्याज से नही चुकाई जायगी, यदि यह लो गई तो एक 
झपराध के रूप में साती जायगी, जिसपी सजा ६ माह जेन भयवा १,००० रुपये 
जुर्माता होगा ! सन्‌ १६३६ के उत्तर-प्रदेश के कानून में भी यही घाराएं सम्मिलित की 
गई हैं । महाजन के धगुल से दर्ज लेने वाले कृषक को बचाने सम्बन्धी भाधार ये 
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हैं ;-( १ ) दिये हुये जायदाद के भाग से कृषक का छुटकारा, पर्धात्‌ उसकी जायदाइ 
498 कोई बेचे नहीं। (२) दिसान को डर या घमको झोर कष्ट से छुटवारा 
लाना । 


सब्‌ १६३७ के मध्य प्रदेशीय कृपक संरक्षण कानून, सन्‌ १६३६ के वम्बई 
महाजन कानून भर सन्‌ १६३६ के उत्तर-प्रदेश महाजन कानून मे यह धारा थी कि 
महाजन को ३ माह दी सजा झोर ५० रु० जुर्माना किया जाय, यदि वह कृपक को 
दुख दे ६ बंगाल महाजन कानुन सन्‌ १६३६ में ६ माह को जेल यांतना श्रौर १,००० 
रु० जुमनि का निर्धारण है। सन्‌ १६३५ के पजाब संरक्षण हृपक कातून, सद्‌ १६३६ 
के बगाल सरक्षण वानून और सद्‌ १६३६ के बम्बई महाजन कानुन मे कृपकों के 
संरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है । 


निष्कपें-- 

परन्तु यह बात स्मरणीय है कि इस प्रतार कृपकों के हित से सम्बन्धित 
प्रान्तीय कानून कृषकों की दण्या को सुधारने मे प्रसफल रहेंगे, जब तक कृषि उत्पादन के 
ढग में परिवतंत न किया जाय । झत; कृपको का कर्ज एक महान्‌ रोग है। हमने ऊपर 
जिन साधनों का वर्ान किया है वे तो घाव के खून को रोकने शोर ,जरुूमो को मरहम 
पट्टी करने के तुल्य है, जो रोग की जड तक नही पहुच थाया है। कज की मात्रा का 
निर्धारण प्रोर महाजनो के शोपरा से छुटकारा हृपक की दशा में सुधार न ला सकेंगे 
झौर म ब्याज की दर निश्चित होने भादि से ही सुधार हीगा। साथ ही, ऋण सप्नियमों 
के सम्बन्ध मे कृपक सुधार समिति का मत है कि “हम यह निसकोच कह सकते हैं कि 
महाजनों को प्रतिबन्धित करने के सन्नियम पूर्णतः भ्रसफल रहे हैं ।” कृषि साख सर्वे 
समिति के शनुसार “यह विश्वांस करने के लिये कारण है कि प्रधिकोश भाग को 
ऋण प्रदाय बिना लाइसेंस के हो रहा है, यद्यपि वहाँ लाइसेंत लेता अनिवाय 
इसके सिवा “झाधुनिक ऋण सन्नियमों मे झायोजित श्रनिवार्यं ऋण की कमी स्रे 
साहुझारो का विश्वास बहुताश में डिग गया है ।”# इसलिये जब तक कि प्रत्येक ग्राम 
में सहकारिता प्रान्दोलन का प्रचार न होगा, कृपक की वर्तमान दशा में आमूल परि- 
चर्तन नही हो सकता । 


दूसरे, भुमि बदलाव के नियमो के बढने से कृषि ही नहीं भपितु महाजन भी 
खेनी प्रादि का समुचित लाभ पा लेते हैं। जहाँ यह ग्रधिकार महाजन के हाथों मे 
चुना जाता है, वहीं कृपक भजदूर के रूप मे अपने हो खेत पर महाजन के प्राधीन कार्य 
करता है | इसलिए वह न लो खेदी की दवा मे सुधार कर सकता है श्रोर न महाजन 
उसे ऐसे साधन ही युलभ करता है, जिससे वह खेती में पुरा रूप से सुधार कर सके ॥ 
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इस प्रवार हमारा देश इतनी महाव्‌ कृषि भूमि होने वर भी यरीदी और निर्भरता दा 
शिक्ाद है । 

तीसरे, कृपक की ऋण॒-वद्धता उसके ग्राधिक विकास को समस्या से सम्दस्धित 
है । गरोदी, निरक्षरता, उद्योगों का प्रभाव, स्थायी समाज व्यवस्था, गहरे घामिक 
विचार, सामाशिक एवं धार्मिक अयायें, मूल्यों की सविश्चित्य, ऋएण-द्रण और कम 
उत्तादन हो हृपक को ग्रवनत झवस्था के वारण हैं, भतः जब तक एक सर्वाद्ञौण दृष्टि 
कोश को लेबर कोई योजना कार्यान्वित नही होठी, तब तक दृपक की उपयुक्त प्राप- 
त्ियों से निवारण होगा तथा रृषि उन्नति होना नितान्त प्रसम्भव नहीं वो कठिन भव्य 
है, इसनिए देश में प्राज लेती एवं ग्रामीण भाधिक विकास चहुँमुखी करने के लिए ही 
भारत सरवार ने सामूहिक विकास योजनाएँ कार्यान्वित की है, जिनवी पूरति से यह 
निसन्देह है कि ग्रामोण प्राथिक जीवन एवं कृषि वी उन्नति हो कर देश के भ्राधिक 
बलेवर दा प्रमुख भाग सुहढ नीब १२ झ्राधारित होगा। 


अध्याय ११ 


कृषि उपज की बिक्री 


(शबा६९४४४ ० #87०पॉपफडों 4०४८९) 








*कृपक »पने उत्प:दन के वितरक और उपभोक्षा के सामने एक उपच्रणोय इकाई हैं ॥” 

--रॉयल कृषि बमीशमन प्रतियेदन । 
भारतीय कृषक की आध्िऊ दक्षा उन्नत करने के लिए जितनी प्रावश्यक्ता कृषि का 
उत्पादन बढाने की है उससे भ्धिक प्रावद्यक्ता इस बात की है कि रहृषि उस के 
बिश्नी की समुचित व्यवस्था धवरा उसे उसकी उपज का समुचित मूल्य मिले। रॉयल 
कृषि क्मोदन के भनुसार;--'जव तक कृषि उपज की विक्री को समस्या को पूर्णोतया 
इल नहीं किया जाता तव तक कृषि समस्या का हल श्रघुरा ही है” इसलिए देश की 
लगभग ७२९८ जन-संख्या को उपजोवित्रा प्रदान करने दाली कृषि के विकास, उत्पादन 
वृद्धि करने भोर खाद्यान्न वी वमो को दूर करने के लिए कृषे उपज के विक्तय की 
उचित ब्यवस्था होना नितान्त भ्रावश्यक है । 
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घतंमान विक्रय संगठन-- 

(१) गावों में बिक्री--हृघक अपनी उपज को गाँव के महाजन या बनिए 
को बेच देता है । इस विक्री को 'ग्रामीण बिन्नी” कहते है । गाँव के महाजन भौर बनिये 
कृपक को उसकी कृषि सम्बन्धी या अन्य प्रावश्यतत्ताप्रो के लिए ऋण देते हैं। इस 
ऋण! के साथ यह शत होती है कि हृपफ झपनी फसल निश्चित भाव पर उसे बेच 
देगा । यह निश्चित भाव बाजार भाव से काफी कम होता है। कभी-कभी बनिये किसान 
को जेती के लिए बीज ड्योढे पर देते हैं ५ इस समय बीज वी कीमत ग्रधिक होती है । 
बीज का यही मूत्य बही मे दर्ज किया जाता है तथा वापसी के समय उस रकम वा ध्रनाज 
ले लेते हैं। घ्यान रहे कि इम समय भनाज काफ़ो सस्ता रहता है । इस प्रतार फिसाज 
को बहुत सस्ते दामों पर भपना धनाज गाँव मे हो बेच देना पड़ता है। किसान एक 
छोटा उत्पादक होता है, जो भ्रपनी उपज का झ्ाघे से भधिक अपने उपयोग के लिए रखे 
लेता है भौर शेप उपज, जो बहुत थोडी होनी है, दूर के बाजारों मे ले जाता लाभ- 
दाधक नहीं होता । साय ही, लगाव साहुकार का ऋण चुकाने, णादी धादि के समय॑ 
घन वी ग्रावश्यकता होने के कारण लाचारी की ग्रवस्था में वह भ्रपनी फसल गाँव मे 
ही स छूलार, बनिये, जमीदार द व्यापारी भषवा बाजार के बडे व्यापारियों के दलालो 
को बेच देता है। 

पनुमान है कि भिन्न-भिन्न राज्यो में भिन्न-भिन्न परिमाण में पक गपनी पंदा- 
बार को गाँव में ही वेच देते है । उदाहरण के लिए, पणाव मे गेहूँ की ७०%, कपास 
की ३५% और तिलद्व की ७०५% बिन्नी गाँव में ही होती है । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश 
में गेहूँ की ८०%, कपास की ४०% झौर तिलहन की ७५%, बिहार भौर बगाल मे 
तिलहन की ८५९६ तथा जूट को ६०% पैदावार किसान को गाँव में ही वेचनी 
पडती है । 
गाँव मे ही बिज्नो होने के कारण कृपकों को श्रंधिक प्राधिक हानि उठानी 
पडती है, क्योकि :--( १) उन्हे परिस्थितिवश असमय पर तथा भलाभकर छर्तों पर 
अपसी फप्तल महाजनो वो बेचती पड़ती है । श्रतः उनको बिन्नी का उचित मूल्य प्राप्त 
नही होता, क्योकि यह्‌ मूल्य महाजनो द्वारा निर्धारित किया जाता है । निधन शिसानों 
के पास, जो ऋणी भी होते है, इन मूल्यों को स्वीकार करने के भ्रतिरिक्त बोई चारा 
नही रहता । (२) बांटो प्रौर तराजुप्रो मे काफी प्म्तर रहता है, ब्योकि परीदने के 
बाँद अलग होते है श्रौर बेचने के बॉट अलग । (३) झनियस्त्रित मण्डियो को भाँति 
गाँवों में किसानो को कई प्रकार को दस्तूरी झ्रदि छुकानी पड़ती है। (४) बहुधा 
बिक्री की वस्तुप्नो का परिमाए थोडा होता है, जिसे मण्डियो तक ले जाने से भ्रावयमन 
के साधनों की प्रयुविधाशों के कारण काफी व्यय पड जाता है। श्रनुमात है कि याता- 
ग्रात के साथनों वी श्रसुविधा के कारण माल ले जाने शभ्रौर ढोने का स्च॑ किसाने 
को मिलने मूल्य क। २०% होता है । इस झनावश्यक व्यय से बचने के लिए किसान 
अपनी फसल माँत्र में बेचने में ही हित समझता है । 
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(२) मण्डियों में विभी--कुपक अपनी उपज यो गाड़ियों में भर कर 
बच्चे भाढतियों या थोक खरीदारी के दल्ालों के पास ले जाता है । वे प्राइतिये उसके 
ग्राहकों से मिलते हैं । साधारणतः खरोदने वाले या तो पवके भाढतिये होते है या धीक 
खरीदार, जो प्रन्य मण्डियों के व्यापारियों के लिए दलालों का काम करते हैं। वे 
अपने ग्राप भी खरीद सकते है और जब उपपुक्त कीमत मिले तो उसे अन्य स्थानों पर 
बेच भी देते है । ब्यापारी झपने थापको भनन्‍्य स्थानों के भावों से तार, टेलीफोन पादि 
द्वारा परिचित रखते हैं भौर मूल्यों के भन्तर के भनुमार ये वस्वुओो के ज्य-विक्नय के 
सौदे करते रहते है । खरीदने वाले नमूने देस कर, श्राढतियों के साथ मूल्य निश्चित 
करके सौदा करते है । वई बार नोलाम दांत विर्तो होती है, दिश्तु विद्वेता भपना 
प्रकार सुरक्षित रखता है, जिससे यदि भाव उचित न हो तो वह सौदा करने से 
इन्कार कर सम्त! है । धनेक बार दलाल भी विद्गो का सोदां कराने में सहायता देते 
हैं। सोदा तिश्चित हो जाने पर आदतिया विद्नेता को धपनी छूट श्रोर प्रत्य खर्चे काट 
कर मूल्य दे देता है । इसके पश्चात्‌ थोक व्यापारी फुदकर व्यापारियों को माल बेचता 
है भौर इन्हीं फुटकर व्यापारियो से माल भनन्‍्त में उपभोक्ताम्रो के पास पहुँचता है ॥ 

मण्दियाँ प्रायः दी प्रकार की होती हैः--(प्र) संगठित, जितमें क्रय-विक्रय के 
लिए नियम होते हैं प्रौर इन्ही नियमों द्वारा क्रेता झौर विज्नेत। प्रपनी उपज का मूल्य 
निश्चित बरते हूँ । (व) प्रसगठित, डिनमरे प्राचोन व्यवस्था के पनुम्नार प्रायः क्य-विक्रप 
होता है। भारत मे गेहूँ, कपात्, ग्रज्ना भोर जुट श्ादि की संगठित मण्डियाँ पाई 
जाती हैं। 

अध्ग्रठित मण्टियों में मे।ज् बेचने एर क्षिसात को कई प्रकार से प्राधिक द्वाति 
होती है :-- 

(श्र ) चूंकि सौदा तय करने वाले दलाल वहुधा प्राढतियाँ भ्रौर थोक व्यापा- 
रियो के भ्रपने झ्ादमी होते हैं, इसलिए उनको सदभावना विसानो की 
भोर नहीं रहती | ये दक्लात् खरीदारों से मिलकर उपज वा मूल्य 
निर्धारित करते हैं। इस मूल्य निर्धारण में ये लोग प्राइतियों का ही 
अधिक ध्यान रखते है । 

(व) चूंकि दलाज़ों क्रो झ्ाय ग्रांठियो से आत होती है, इसलिए उनका 
प्रधिक लाभ किसानो को ठग कर कम मूल्य पर ही सोदा क रने में 
होदा है + 

(स ) अधिकतर किसान भ्रपढ और सीधे-साथे होते हैं, जबकि दलन्ाल भौर 
आराइतिये धूतें भौर चान्नाक होते हैं । इसलिए विन्नी के भ्रषिक्राश सर्चे 
ये लोग व्यापारियों से यसूच न करके किसावों से ही वसूल व रते है । 
इस भ्रक्तनार किसानो को न केवल झग्ाढतियों का ही पारिश्रभिक देना 
पड़ता है, किन्तु घ्मादाय, ग्रही खर्चा, ग्रोशाला, पाठश्याला, मन्दिर 
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प्याऊ, पल्लेदारी, तुलाई, बोराबन्दी, कर्दा, पिजरपोल, महतर, 
ब्राह्मण झादि को भी थोडा-बहुत पैसा चुकाना पडता है। इस प्रकार 
साधारणतया १०० रुपये की उपज पर दृपकों को २१"५१% प्रोर 
खुर्दाफरोशो को २२% राधि मिलती है और शेप भन्‍्य सर्चों मे चला 
जाता है । 

( द ) वस्तुओं के मूल्य प्रायः दलाल भौर झ्राढतिये अपने हाथो पर कपड़ा 
डालक्र एक दूसरे को उंगली छूकर गुप्त रूप से तथ करते हैं| 
भाव निश्चित होने पर माल ग्रोदाम मे भर दिया जाता है, कित्तु 
मूल्य चुकाते समय पैदावार को घटियां बताकर उसके मूल्य में क्रमी 
कर देते है । 

( थ ) इपको में सगठत का भाव होता है। प्रायः जूट, कपास, तिलहन प्रादि 
उत्तन्न करने वाले कृपफ सग्ठित होते है, किन्तु भोज्य पदार्थ उत्पन्न 
करते वाले कृषकों का ने केवल उत्पादन ही छोटी मात्रा में होता है, 
बल्कि वे सम्पूर्ण क्षेत्र में बिखरे हुए होते हैं, भ्रठः उनके स्वार्थों की 
रक्षा करने वाला कोई उचित संगठन नही होता । इसके विपरीत 
व्यापारियों के सपठन बडे मजबूत होते है, जिन्हे सभी प्रकार की 
सुधिधाए' प्राप्त होती है । 

(३ ) व्यापारियों के प्रतिनिधि--शहरो के व्यापारों भी अपने प्रतिनिधियों 
को फसल कटने के समय गांवों में भेजते हैं । ये अ्रपनाबलगाडी, तराजू प्रौर बांद भी 
अपने साथ ले जाते है तथा प्रत्येक गाँव मे जाकर सम्पूर्ण उपज उम्तके सामने ही तोल 
कर खरीद लेते है तथा उसे गाडो में भर कर नगरो मे थोक व्यापारियों भ्रयवा प्राढत 
वालों को बेच देते है। इस प्रकार को विक्री में ध्यापारियो को बडा लाभ होता है। 
फसल तैयार होने के समय उपज का भाव बहुत गिर जाता है, भ्रत वे सस्ते भावों पर 
माल खरीद लेते है। इसके साथ ही व्यापारी दाजार भ्रावो से परिचित होने के कारण 
किसान को भूठे भाव बताकर सस्ते भाव में माल खरीदते है प्रौर यही माल तगरो में 
ऊंचे भाव पर थोक खरीदारों को बेच देते हैं। इस प्रकार व्यापारी किसान तथा 
खरीदारों के बीच में १च्छी रकम कमा लेते हैं । नगर के व्या॥री बड़े चतुर होते है। 
वे भली भाँति जानते हैं कि किस स्थान पर कौन सी कस्तु ग्राप्त हो सकतो है भोर 
इसकी सपत कहाँ होगी । अतः वे गाँवों मे पहुँच जाते है दा किसानो को गाँव मे ही 
रुपया चुका देते हैं । 
कृषि उपज फी विक्की प्रयाली के दोप-- 

क्ृष वस्तुओ की विक्रय पद्धति में निम्न दोप अ्रमुख है :-- 

(१) मध्यस्थों की अधिकता--क#पक अपनी पैदावार का पतिरिक्त माल 
गाँव मे भेच देते है, किन्तु कई दार उसे अपना माल निकद की मण्डियों में बेचने को 
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झावश्यकदा होनी है। इृपक को इन मध्डियों में दिल्ली कै लिए दलाल, भाढ़तिये, 
महाजन, साहूदार ध्रादि अनेक मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है । मध्यस्यों की यह 
बाढ़ वृषक को मिलने वाली ध्ाय में काफ़ी कमी कर देती है। बेखद्रीय सरकार द्वारा 
की गई जॉँचों से स्पष्ट होता है कि गेह़ें वी बिन्नी में एक रुपए के घूल्य में से हुपक सो 
केवल एड़े भाने प्ौद चावल की बिल्ली मे से केवल ६४ भाने मिलते है । निम्त तालिता 
से भिन्न भिन्न वस्तुप्रों की बिन्नी मे व्ुपक्र बे भाग या पता चलता है ;-- 242 
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प्रौद्योगिक भायोग ( सन्‌ १६१६८) ने इन मध्यस्यों वो बढ़ती हुई श पला के ,/ 
विषय में प्रधम्तोप प्रवट किया है । भायोग वा कपचन धा--./गाँव की फसलों था जो 
निर्यात द्वोता है, उनकी बिन्नी पे बहुत से भ्रयावइवक मध्यस्थों का प्मावेश रहता है, 
जो विशानों के प्रधिक्रश सलाम वो स्वयं ही हृड़प जाते हैं। क्योंकि किसानों के निधन 
>भौर भ्रशिक्षित होने के कारण ये भपनती फसल को मण्डी में ले जाकर वैचने में प्रस्तम्थ 
होते ६ । यह शोचनोय पवस्था मुस्यतः बगाल, विहार भौर उत्तर-प्रदेश में पाई 
जाती है | 
(२) सण्डी को लागत और प्रलियस्थित कए--रण्दियों णे डएण बडे 
विप्ली के लिए किसान को बच्चे प्राढुतिये भ्रषवा दलान को नियुक्त वरना पड़ता है । 
इन व्यक्तियों को उनके पारिशम्रित के रूए में श्राइत और दलाती देनी पड़ती है, 
बिस्तु इनके प्रतिरिक्त विसान को धौर भो बहुत से व्यय छुकाने पडते हैं। वदाह« 
रणार्थ, तुलावडिये को सुनाई, बोरे भ्रादि खोलते या भरने वाले मजदूरों को बोटाइः्दो, 
माण्प्रा्वि०् ११ 
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प्न्य मजदूरों को झनाज की गाड़ो खाली करने, बोरो को भरते श्रादि के लिए पत्ले- 
दारी, उपज मे श्रशुद्धता के कारण गर्दा चुकाने, माल के वजन में कमी के लिए 
दालता या दाना प्रादि भी चुकाना पडता है। इन खर्चों के झतिरिक्त मण्डी में भौर 
भी बहुत से व्यक्ति श्रौर सत्याएँ होठों है, जिन्हे कियाद अदती उपज का थोडा-थोडा 
भञ्न देता है। उदाहरणार्थ, व्यापारियों के यहाँ कायं सीखने वाले झागिदों, चौकीदार, 
भंगी, ब्राह्मण, मुनीम तथा भिश्नी श्रादि को भी भ्रनाज या नकद देना पड़ता है। 
धर्मादा के नाम पर मन्दिर, गौग्ाला, प्याऊ तथा प्राउग्ाला आदि के लिए भौ किस्तान 
को बुद्ध न बुद्ध देना पडता है । इस सम्बन्ध में मुख्य विशेषत्‌ तो यह है कि ये खर्च 
प्रत्येक मण्डी भे प्रलग-प्लग होते हैं । साधारणतया उन किसानों से जो वहुधा मडियो 
में माल बेचने आया करते है, उस क्सानो की अपेक्षः जो क्भी-त्रभी हो श्राया करते 
है, ग्रधिक लागतें वसूल की जाती हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारियों से कम झोर 
किसानो से अभ्रधिक लायथतें क्यूल को जाती हैं| कई वार बानयी के रूप में नमूना 
लेकर उसवा मूल्य भी नही चुक्ाया जाता | ज्ञाही हृपि आयोग (१६२८) के श्रनुतार 
खानदेद्य मे कपास की बिठ्री के समय अ्रति गाडी के पीछे ५ सेर से ८ सेर तक एई 
तमूने के रुप मे ले ली जाती है । इसका प्रमुख कारण असमठित सप्विया होना है । 

( ३ ) तौल व बाँठो की विभिन्नता-भारत में तोच भौर बाँदो की बहुत 
भ्रध्कि विभिभ्नता पाई जाती है। चाही कृषि आयोग के पनुसार पूर्वी सानदेश के १६ 
ड्लो में से १३ जिलों में १ मन की तोल २१॥ से लगा कर ४० सेर तक की थी | 
इसी प्रकार भारत्रीय कपास समिति का कहना है कि वम्बई राज्य के अधिकराश भागों 
में रुई की बिश्ली ७८४ पोंड वी १ खदो के रूप में होती है, किन्तु यह खरी १६० पॉड 
से लगाकर २५० पोडि तक की है । वातपुर में कपास के लिए १०३ पौड का मन 
पाया गया है। यही नहीं, वे वाँद लकडो, पत्थर, लोहे भ्रादि के द्ुकडो के होते हैं । 
इसके भ्रतिरिक्त एक सेर वी ठोल ३१ तोले से लगाकर १०२ तोले तक की तथा १ 
पसरी ५ सेर से लगाकर € सेर तक ओर एक मन ४० सेर से लयाकर ५४ मेर तक का 
पाया गया है । बाटो छ इम प्रकार गलत होने के साथ-साथ यह भी पाया जाता है कि 
व्यापारी खरीदने और बेचने के लिए भ्लग अलग बाँटो का प्रयोग करते है । इससे 
कृषक को काफी हानि उठानी पड़ती है। 

(४) श्रेणी विभाजन (6780798) का अभाव--भारतीय मण्टियों में 
कसच बोने से लेकर बेचने तक फसल को शुद्धता ओर श्रेणीयन (55078) का 
बिल्दुल घ्यान नही रखा जाता । यहाँ पर अच्छी भौर बुरी फसल दोतो को द्वी घारा 
पद्धति के अनुमार ढेरो में वेचा जाता है | इससे शुद्ध वे भ्रशुद्ध उपज वाले किसानो को 
एकसा पृल्य चुकाया जाता है । भरत: श्रच्छी फसल दाले दृपक को भरती उत्तम फ्सल 
के लिए विशेष लाभ नही होता | बाजार में वस्तुप्रो के थ्रेणीयन के प्रभाव में किसानो 
दो हानि उठानी पड़ती है । झाज भो रुई में कई प्रकार की अश्ुुद्धताए, मिलावट तथा 
पानों ने छीटे लगाइर कपास वो गीला किया छाता है । इसी प्रकार मूं गफ़नो, इमली, 
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चावल प्रौर गेहूं प्रादि फसलो मे कंकड़-मिट्टी भादि मिला दी जाती है, जिससे झस्ते- 
रंद्रीय बाजार में भारत को कृषि वल्नुप्ो को मूल्य कम मिलता है ॥ 

( ५ ) यातायात की अपूर्शाता एवं ग्रसुविधायें--फसल को गांवसे मंडी 
ले जाने के लिए उत्तम सडक नहीं हैं, भतः कृषि उत्पादन के यातःयात्त में बहुत सी 
असुविधायें होती हैं। वर्षा मे सडकों की झवस्यथा मौर भो शोचनीय हो जाती है । 
सडक्ो की प्रसुविधा के कारस्प एक तो पश्चुप्रो को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है ओर 
मण्डी तक माल ले जाने में ब्यय भी झधिक होता है । अनुमान है कि माल ढोने रा 
खर्चा क्सिन को मिले मूल्य का २०% तक होता है। उपज की उचित विज्नों के लिए 
घच्छी सडके ग्रत्यावश्यक है। भारतवपं के गावो में ऐसे मार्यों का नितास्त श्रभाव है, 
जिन्हे सडक कहा जा सके । भारत में ओसतन ०२२ मील सडकें प्रति वर्ग मोल हैं । 
यह प्रौथत भ्रमेरिका के भरुश्यल ग्रोसत (०*३० मील) से भी कम है ।ऐ 

इसके प्रतिरिक्त जानवर भ्रोर बंलगाडो बहुत ही मनद गति से चलते हैं तथा 
एक फेरी में भधिक माल नही ले जा सकते 


(६) मूल्य सम्बन्धी सूचनाओं की दुलंभता--भारतीय विसानो को 
भिन्न भिन्न वस्तुप्रो के भावों की दर पूर्णतया ज्ञात नहीं रहतो, जबकि महाजनों भौर 
मण्डी के व्यापारियों को बड़े-बड़े बाजारों की दरें समय-समय पर ज्ञात होती रहती हैं। 
ऐसी दक्षा मे बिसानों को सर्देव महाजनो द्वारा बताई गई दरो पर विश्वास करता 
पड़ता है | कई बार तो वास्तविक भाव मालूम होने पर भी भिन्न-भिन्न बाजारों के दरों 
की तुलना नही की जा सकती, क्योंकि प्रभी क्षेत्रों मे कृषि उपज के लिए कोई एक 
निश्चित श्रेणी नियत नही है । साथ ही, जो माव स्थानीय सरकारी सलस्याओं द्वारा 
प्रकाशित क्ये जाते है वे विश्वसनीय नही होते भोर राजकीय पत्रों में प्रकाशित 
होने वाले भाव समझना भश्िक्षित कृपक के लिए सम्भव नही होता, प्रदः महाजन 
किसानों के अज्ञान का पूरा-पूरा लाभ उठते हैं । 

(७) फसल को सुरक्षित रखने के साधनों का अभाव--गाँबो में फा्तल 
को सप्रह करने के लिए भूमि में गड्ढे या मिट्टी की कोठियाँ (खत्तियां) काम में लाई 
जाती है । इसलिए सील भथवा ५रोडे मकोड़ो से बहुत सी फसल नष्ट हो जातो है । 
भनुमान है कि सोल अथवा कोड़ो द्वारा भारत मे प्रति वर्ष ३ लाख टन गेहूँ गाँव मे ही 
नष्ट हो जाता है । इसका सबसे बड़ा कारण गाँवो भथवा मण्डियों में ग्रताज भरने के 
“जिए एडिफो क्रो कृफी है , 

(५) अन्य कारण--मन्य कारणों मे कृषक को झशिज्ञा, निर्धंनता, ऋण- 
भ्रस्तठा, विवशता, झनाधथिक जोतें भ्रादि कारसणो का समादेघ्न होता है, जो कृषि के 
दोषपुर्णुं सयठन के परिचायक है | 


* _एव्कुणा६ ० ५४४ (०ए्घ६६८९० ० 0फटलय०घ० ०  &॥ छत 
>धिप्ाणे एाश्वाध 55 एल: ४ण, ते 4954. 


श्ध्ध तु हे 


हँपि उपज की विक्रय प्रणाली में सुधार की दशा-- 
स्पष्ट है कि भारतोय किसानो को भपनी फसल की विन्नी से उचित मुल्य नहीं 

मिलता। श्री दाडिया झोर मर्चेस्ट के अनुसार किसानों जो फसल को ३ स्पने की 
बिक्ली से श्रलसी मे १० भ्ाने, गेहूँ मे &। भ्राने, चावल में ८ आ्राने, श्रानू में ८ भ्राने 
और मूँगफली मे केवल ७) पश्राने मिलते हैं । ऋतः यह भ्रावश्यक है कि कृषि पदायों 
वी विन्नी वी पद्धति में सुयार हो । इस हेवु निम्न दिय्या में सुधार श्रावश्यक हैं;- 

(१) नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना--भारत में नियन्यित मर्टिियों री 
बहुत प्रावइयकता है, क्योकि भारतीय हृपक सभी जगह व्यापारियों द्वादा ठगे जाते 
हैं | नियन्त्रित बाजारो की स्थापना सबसे पहले सन्‌ (८६७ में वरार से की गई थी | 
किन्तु इसकी कार्य-प्रणाली मे बहुत से दोप भ्रा गये । बरार के बाद मध्य-प्रदेश में सन्‌ 
१६३२ मे, मद्रास में सत्‌ १६३३ में भौर हैदराबाद में सत्‌ १६३६ में तथा मैसूर, 
बडोदा झादि राज्यों मे भी मियमरित मण्डियों की स्थापना की गई है । 

प्रध्य-प्रदेश में कई के लिए निय्रन्त्रित मण्डियाँ पाई जाती हैं। सद्‌ १६४४ में 
रुई की ३६ प्रोर भ्र्य क्षति वस्तुप्रो को नियन्त्रित मण्टियाँ ६ थी। ये मण्िया मध्य- 
प्रदेश स्पुनिसिपिल विधान श्रौर मध्य-प्रदेश रुई मण्टी विधान सन्‌ १६३२ (0. ?. 
(00:०7 ७78ए९९४४ 828) हाय सवा चित होती है! पहले प्रक्रार की मण्डियाँ मुख्यतः 
रायपुर, दुर्ग श्रीर नागपुर में है। यहाँ हृपि पदार्थों के संग्रह श्रोर सरक्षण का भी 
प्रबन्ध होता है । प्रत्येक मध्यस्य वो लाइयेन्स प्राप्त करना भ्रावश्यक होता है | तोलने 
4 ध्यय, चुज्ढी को दर तथा बाजार वो ग्रन्य दरें मण्डो समिति द्वारा निर्धारित की 
जाती हैं । 

बरार में रई की मण्डियाँ, सी० पी० कॉटन म.केट एक्ट सन्‌ १६३३ से न्यि- 
जित होती है, जिनमे वास का ही व्यापार होता है। ग्रमरावती श्रोर प्रकोला में 
इस प्ररार की सण्डियाँ है, जिनका प्रवन्ध इस विधान के प्रन्तगत स्थापित की गई 
मण्डो समितियों द्वारा झ्वोठा है । ये समिठियाँ पभ्रापसी मगड़े पटाने, खेतों का निरीक्षण 
तथा तौल और नाव वा प्रवन्ध करने का काये करती हैं। यहाँ भी सभी प्रकार के 
ध्यय की दरें समिति द्वारा निश्चित की जाती है। 

बम्बई में हद १६२७ में, वस्वई रई मण्डो विधान (90४089 0०/69 
६(४९॥ #80४) लागू विया गया, निसके श्रन्दगांत मण्डी समिति मण्डियों का प्रबन्ध 
करती है । यहाँ भी व्यय वी दरें समिति द्वारा निश्चित को जाती हैं ॥ मद्रास राज्य में 
मद्रास-वध्यापारिक फसल्ल विक्नी विधान सब १६३३ द्वारा, रई ( जिपुर, श्रदोनी शोर 
ननन्‍्दल्लाव ), मूंगफली ( क्डालोर ) तथा ठम्बाकू ( धम्तूर जिला ) के बांद्धारों का 
वियन्द्ण किया जाता है । 

इनके भ्रविरिक्त इस समय पूर्वी पजाब में ५६, हैदराबाद में ३२ शोर खालि- 
यर से ३६ नियन्त्रित मन्डियाँ हैं । इन सभी मडियों की मुस्य विश्येपतायें निम्न हैः-- 
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(भर) प्रत्येक मण्डी मै क्रेता और विक्रेताओं के प्रतिनिधियों को एक समिति” 


होती है, जिसका कार्य बाजार मे वस्तुप्नों के विक्रय का इस प्रकार 
सतत निरीक्षण करना होता है, ताकि दिसी प्रकार की, वेईमानी न 
हो सके । इसी हेतु ये समितियाँ तौल, माप तथा बटौतियों पर कड़ी 
टष्टि रखतो है झ्लोर कृपको को सभी प्रकार की सुविघायें देकर दलाज़ों 
से बचाती हैं ॥ 

(व ) प्रत्येक मण्डो मे कार्य करने वाले दलालो, तुलावटियों तथा प्रन्‍्य 
मध्यस्थों को समिति द्वारा अपना पंजीयन (प8875878007) कराना 
आवश्यक होता है, ताकि उन्हें उनकी किसी प्रकार की ध्रतुचित कार्य- 
वाही पर दण्ड दिया जा सके ) 

( स्॒ ); समिति क्रेता और विक्नेता के बीच होने वाले सभो प्रकार के भगड़ों 
का निफ्रटारा करती है | 

राज्य हृपि उपज (बाजार) भ्धिनियम के भन्तगंत विभिन्न मंडियो एवं बाजारों 
के नियमन का भायोजन है । इस भपिनियम के प्रनुस्तार मडियोंः एवं बाजारों का 
नियमन मंडी समितियों द्वारा होता है, जिसमें क्रृपि उत्पादक, व्यापारी, स्थानीय 
संत्यायें तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं । ये इस प्रकार के नियमन भी बाजार 
अथवा मण्डी दरें समिति निश्चित करती हैं। इपके प्रलावा प्रनाधिकृत कटौती, जैसे- 
नमूना, धर्मादा भ्रादि काटने की झनुमति नहीं है । यह भधितियम इस समय प्रा*भ्र, 
बम्बई, दिल्‍ली, केरल, मद्रास, उडीसा, पंजाब भौर मध्य-प्रदेश में लागू है भौर शेष 
राज्यों मे विधेयक बनाये जा रहे हैं ।५ मण्डियो की व्यवस्था में ये नये परिबतंन हैं, 
जिससे कृपको को भनेक लाभ होते हैं ) इस समय देश के सब राज्यो मे ५५० निय- 
मित मण्डियों को स्थापना हो चुकी है ।९ 

किन्तु प्रभी तक भारत से नियन्त्रित मम्डियों से पूरा पूरा लाभ प्राप्त नहीं 
हूं सका। क्योंकि जहाँ-जहाँ मन्डियो के नियमत करने का प्रयत्त किया गया है, वहाँ 
बड़े-बड़े व्यापारियों झौर मध्यस्थो ने प्रतिस्पर्धा द्वारा श्रनेक कठिनाइयाँ उपस्थित करे 
के प्रयत्न किये। इसके प्रतिरिक्त विशेषक समिति के घिफारिश करने पर भी राज्य 
और जनता ते भ्रभी तक नियन्तित सन्डियो को आददयक्ता और उपयोगिता को नही 
समझा है । 

(२) दौज् और वाँटों में सुधार क़रता-प्रभी तक किझारों को इु्ध 
सही वबाँटो का पूरा लाभ नहो मिल पाया है। भस्तु इस बात की श्वावज््यकता प्रतीत 
होती है कि म-ड्यो में उपयुक्त होने दाले बाँटों के वजन ये समानता हो ॥ इसलिए 
यह झावर्यक है कि वेन्द्रीय और राजकीय सरकारें कानून द्वारा श्रमाशित 
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[808 ० तद्रात) तौचो का उपयोग भ्रविवाय॑ करें। इसके साथ ही एक ऐसी संस्या भी 
स्थापित वी जाय, जो सम्य-ध्मय पर मन्डियो मे प्रयुक्त वादों का निरीक्षण करती 
रहे । मन्डियों में भारतीय पद्धति के बाढ, भ्र्थात्‌ मत, सेर, छर्टाँक श्रादि ही वाम्र में 
लाये जाये ; इन्ही दातों को पूर्ति के लिये भारत सरकार से सब १६३६ में प्रभाणित 
तीन विधान (8६87'04708 ७एश९॥६ 8 ८) स्वीक्वत विया । यह विधान १ जुलाई 
सन्‌ १६४२ से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया तथा बम्त्ई के मिनट मास्टर द्वारा 
प्रमारित तोल के वाँट सभी राज्य सरकारो वो दिए ग्रए | बस्बई, विद्वार, मध्य 
प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर भौर पटियाला राज्य में बातून द्वारा अ्रमाणित त्तोलोवा 
उपयोग झतिवाय कर दिया यया $ गोजना प्रायोग का सुफाव है कि दोष सभी राज्यों 
में इस दिशा मे उचित कार्यवाही होनी चाहिए । 


नाप तोल की पद्धति में समानता लाने वे लिए १ प्रवदवर १६५८ से देश में 
नाप तोल की मेद्निक प्रणाली कुछ चुने हुए क्षेत्रों मे लागू की गई है । किर भी हनमे से 
शुछ चुने हुए क्षेत्रों में 'वर्तसान वॉँटो का चस्रव दो वर्ष प्र्यातु ३० सितम्बर 
सन्‌ १६६० तक होने दिया जायगा। यह प्रणाली ब्रमश्ः श्रौर क्षेत्रों में भो लागू होती 
जाएगी भोर वहाँ भी दो-तीन बे दोनो प्रकार वे काट चलाते की सुविधा दी जायगी | 

इस प्रणात्री के पूर्णो रूप में लागू होने पर बाद तौली की विविधता नह 
हो जाएगी तथा ह्ृपक को कम से कम एक प्रमुविधा से मुक्ति मिल जायगी ।/ 

(३ ) कृषि-उत्पादन का श्रे सीयन--भारतीय बाजारों में ड्ृपि वहहुप्नो के 
श्रेशीयन का कोई साधन नही है | इस कारण शुद्ध फसल की विज्नी करने वाले हृपक 
को भी उतना है मूल्य मिलता है, जितना कि ४५% भ्रशुद्ध फसल वौ॥ विक्की बाते 
किसान को। प्रतः यह प्रावश्यक है कि वस्तुप्रो का उचित थे णीयन विमा जाय । इसी 
हैतु सरकार ने भिन्न भिन्न उपजो के सम्दर्ध में भ्नुसधान करके यह झनुभव विया कि 
यदि विश्व के बाजार में भारतीय उपज बा भ्रधिवतम्‌ मूल्य प्राप्त करना है तो भारतीय 
उपजों का प्रमाणित श्रेरीयन करना भावश्यक ही नहीं, भ्रपितु श्रानिवायं भी है। 
श्रतः सद्‌ १६३७ में हृपि बह्तु श्रेशीयत्र श्लोर बिन्नी विधान (8 8707प/ व 
ए70०0४०6 & १(#॥#8४ए8 2७) स्वीहृत किया गया, जिमके प्रम्तगंत वस्तु 
हे श्रेष्ीयत सम्दस्धी नियम लागू जिये गये । सम्‌ १६४२ ४३ में इस विधान में कुछ 
परिवर्तन किये गये । इस प्रकार भ्रव इस कानून ढ्वारा फल, सब्जियाँ, चमडा, दूध, दही, 
घो, एस्बाकू, काफी, भाटा, तिचइन, वनस्पति, तेल, २ई, चावल, गेहूँ, लास, ग्रुड, हरं, 
बहुडा, बुरा, ऊन प्रादि वस्तुओं का श्रेणोयन किया जाता है । प्रत्येक शरेंणीक्वत वस्तु 
पर भ्रागमार्फ़ मुहर जगा दी जाती है ) इस प्रकार भारत में प्रमापीकरण एवं भ्रेंसी- 
यन के ३८० केन्द्र है। प्रमापीक रए होने के बारण विदेशी बाजारों मे दइतकौ माग बढ़ 
रही है। सन्‌ १६५७-५८ में इन वस्तुग्रो का निर्यात २७४३ वरोड ए० वा तथा सत्‌ 
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(६४५८-५६ के पांच मास में १२६५ व रोड २० वा हुआ | से शोवन का जो दार्य॑ श्रम 
हक किया गया है, वह हमारे शषि संगठन को व्यायवता वो देखते हुए नयध्य दी हैं । 
अत; इस दिशा मे भ्रपिक कारये वी ग्रावश्यतता है। 
(४ ) बाजार भावों की सूचना सम्बन्धी सुविधा-- रॉाल इृषि कमीशन 
ओर केस्द्रीय बिक्नी विभाग के भिन्न भिन्न श्रनुतन्धानी में यह झनुमद किया गया कि 
सभी मब्डियो में भावों की दरों मे सामंजस्य नही है, जिससे किसानों को हानि उठानों 
पड़ती है । प्राजकल कलकत्ता रेडियो द्ारा भावों सम्बन्धी यूचना प्रसारित की जाती 
है । बस्चई से सोना, चादी, गेहूँ, प्रलसी, रेंडी, मू गफली ध्रादि के भाव दिल्‍ली से घवाज 
श्रादि, हापुड से गेहूँ, चना, जौ झादि के भाव भी प्रसारित किये जाते हैं । इन भावों 
वा प्रसारित करना बेसद्रीय सरकार के विश्नी विभाग द्वारा होता है । पिछले कुछ समय 
से जनता के लाभाये समाचार-पत्रो, बडे-बडे इश्तहारों तथा कृषि प्लीर श्रीद्योगिक 
प्रदर्शनियों द्वारा यह विभाग प्रपना कार्य-विवरख प्रस्तुत करता रहा है। परन्तु गाँवों 
में भी ये सूचनाएं कितमे लोगी को मालूम होती हैं, इस सम्बन्ध में थत्रा ही है, क्योकि 
चभी तक भारत के गाँवों में रेडियो नद्दी हैं घोर दूसरे इस रेडियो का उपयोग किस 
लिए होता है, इस सम्स्म्थ में भो कोई जौच वही होती है + 
(५ ) गोदामों की सुविधाए--गेहूँ की दिल्ली के सम्दस्य से की गई जाँचो 
ज्ञात हुम्रा है कि फसल के पकने के बहुत ही थोड़े समय के भातर संग्रह को 
सुविधाप्रों के भ्रभाव मे ६०-३७०% तक उपन बिल्ली के लिए मन्डियो में चली पाती 
है, जिम्से भावों में काफ़ी उतार हो जाता है । भ्रतः किसानो फो पपनी फ़प्नल जल्दी 
न बेचनी प्रडे, इसलिए ऐसे गोदामो वी मावष्यक्ता है। शीघ न9 हो जाने वाली वस्तुएं 
ग्े--फ्, सब्जियां, मछसी, दूप, मन, भ्न्‍्डे ग्रादि के लिए क्षीत्र भण्यारों को 
सुविधाएं होनी चाहिए | 
इस सम्बन्ध में केद्वीय सरवार ते सन्‌ १६४४ से गोदाम संचालक विभाग को 
स्थापना की है, जिसका काये सग्रह करने को वर्तमान भवस्थाप्रों शोर भविष्य के लिए 
सुझाव देने; संग्रह करने की पद्धतियों को सूचना देने एवं राज्य सग्रह प्रधिकररियों को 
शिक्षा झादि देने का है । इसो विभाग के भन्तगंत लगभग कई लाख टन प्रनाज संग्रह 
करने के लिए यम्बई, विजगापट्टग, कोयम्बट्टर तथा मध्य-प्रदेश भोर उड़ीसा मे बड़े-बड़े 
गोदाम बनवाए गए है, परन्तु इससे कृपक को लाम नही होता । इस्तलिए ग्रामीण साख 
सर्वे समिति ने गोदाम प्रादि वी व्यवस्था के लिए एक विशेष कोप बनाने की सिफारिश 
को, जिसके घनुसार 'नेशनल कोझॉँपरेटिव डेवलपर्मस्ट एण्ड वेप्रर हाउसिंग बोर्ड! तथा 
सेन्द्रल बेप्रर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई है। इस कॉर्पोरेशन नेप्रम- 
रावही, गोदिया, सागत्री दावानगेरे में गोदाम सुविधाएं प्रदान को हैं। इसी के भ्राधोन 
सात राज्यो मे स्टेट वेघर हाउप्चिंग कॉर्पोरेशनों को स्थापना की गई है । विहार, बस्वई 
मंसूर, राजस्थान, मद्रास, बंगाल भ्रोर उड़ीसा मे इस योजना के भ्रस्तगंव १५५६ करोड़ 
दु० फी लागत से सब १६५८-४६ मे १,०७० गोदाम बनाएं गए हैं । 
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६६) यातायात के साधानों का पर्याप्त विकास--फेसल को मण्डियों तक 
ले जाने के लिए यातायात साधनों की उन्नति करना बहुत आवश्यक है । इस सम्दन्ध 
में राज्य धोर के द्वीप सरकारों वो गाँव से मप्डियो तक पक्की सडको का निर्माण करना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त क्सिानो को गाड़ियो मे रवर के पहिये लगाने के लिए भी 
प्रोत्ताहन देना चाहिए । इसी प्रकार रेल और जहाजी कम्पतियो वार लिए जाने वाले 
भाड़े में समानता होनी चाहिए तथा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुप्तो के यातायात के लिए 
रेलों में विशेष प्रकार का प्रउ्ध होना चाहिए । 


(७ ) सहकारी समितियों द्वारा वस्तु विक्रय--कृषि उपज विक्य दोषों 
को दूर करने के लिए सन्‌ १६१२ के सढ़कारी समित्ति विधान के अम्तगत सहकारी 
विक्रय समितियाँ स्थापित की गई | इस प्रकार की समितियाँ विशेषकर बम्बरई, मद्रास 
भौर उत्तर-प्रदेश में पाई जाती हैं। विक्रम समितियाँ झपने एद्देश्य के श्रमुतार चार 
भागो में बॉँदी जा सकती हैं ;-- 

( भ ) कृषि उपज को लरीदने ओर वेचने वालीं समितियाँ। 

(ब ) इृधि उत्पादन और विज्नय समितियाँ कल 

(स ) कृषि के अतिरिक्त अत्य प्रकार के उत्पादन और विक्रय की समितियाँ । 

( द ) कृषि उपज करने वाली समितिया । 

ये समितियां या तो माल सीधे उत्पादनकर्ताप्रो से खरीद कर भ्रश्नवा उत्पा- 
दकों के एजेन्ट बी भाँति उपभोक्ताप्रो को बेच देती हैं । ये समितियाँ एक था प्रतेक 
बस्तुप्रो का क्रय-विक्रय कर सकती हैं। भारत में एक ही वस्तु का क्रय-विक्रय करने 
वाली सम्रितिया बहुत श्रधिक है, जिनमे उत्तर-प्रदेश प्रोर विहार की गन्ना क्रय-विक्तय 
झौर विशास समितियाँ तथा वम्बई की कपास ओटने शोर उसको सफाई करते वाली 
समितियाँ मुख्य हैं । 

सहकारी विपणन समितियों का विक्रास वम्बई, मद्रास भोर उत्तर-प्रदेश में 
उल्लेखनीय है, किग्तु मैमूर, कु, मध्य-प्रदेश, हैदरावाद तथा पंजाव में भी ये समितियाँ 
पाई जाती है $ 


सुदकारी विक्रम सम्तितियां के कार्य -- 


( १) सदस्यों से ढृषि वस्तुएं भौर,कुदीर उद्योगों का माल लेकर उनका 
धर्गीकरण भर प्रमापीक्रण कर सह्वारी संघो को विक्रय के 
लिए देना । ्द 

(३) ददस्यी को उनके उत्पादन के बदले में ऋश देना। ४ 

( ३ ) सदत्यो का माल बेचने के लिए उतके प्रतिनिधि का वार्य करता । 

(४ ) इछ समितियाँ, विशेषकर मद्गास में, विज्ञय के साथ-साथ ऋण झौर 

भ्न्य सुविधायें देने की व्यवस्था करती हैं । 
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(५ ) स्कूल, प्रत्वताल ठया सड़दों भाई दा निर्माण कर समाज सेवा का 
काम करना । 
जिन साज्यों में न समितियों वा विद्यास हु्रा है, उनमे सदस्यों वो दई लान 





(प्र) इसको क्यापना से उत्तादक झौर उप्रमोलाप्रों के वीच दलालों वो शम्बी 
अं खा समाप्त हो यई है, क्योंकि मात्र सोधा किसानों से खरोद कर उपभोत्ताप्रों वो 
बैच दिया छाता है । 

(व ) ये समितियां दोटै-दोटे उ्मादवों को न वेवल आधिक सहायता द्वी 
देती हैं, बल्कि उन्हें समय समय पर उचित सलाह देदर व्याप्रारियों की दूपित प्रवृत्तियाँ 
से बचाठी है । 

(से) साल वेखने थे क्यान वो शक्ति शौर समय में भी काझो बचत 
द्ोती है 

(< ) उपमोक्ाप्रों को भो पहले की प्रपेज्ा ग्रद प्रच्दे दिस्स का साल मिलने 
जगा है, क्योंकि समिठियाँ उतत्ाा उचित रोति से वर्गीतरण वरवे परख लेतो हैं । 
इसके घतिरिक्त माल में मिलावट की कोई गुजाइश नहीं रहठी । 
सरैया ( सदकारी ) समिति के सम्माव-- 

श्री भार७ जो० ग्रया को प्रध्यक्षठा से नियुक्त शक सहटूदारी थोजसा समिति 
सन्‌ ६४६ ने सहृवारी विज्वय के सुधार ये लिए निम्ने सुाव दिये हैं :-- 

(प्र) १० वर्ष के भीतर सभी कृषि पदार्थों का २५% भाग सहकारी विन्नय 
समितियों के दरा खरीदा प्रोर बेचा जाय । इस हेतु २,००० विक्रय 
समितियाँ, ३१ प्रास्तीय विज्य सघ ठया एड केन्द्रीय विक्रय सध वी 
सृधापना की जाय । इन संगठनों द्रार्य ऋषि वस्तु्धों का संग्रह, साव« 
इ्यक प्रबन्ध, थे णोमत, यातायात भोर विनय हो 4 

(मा ) वस्तुमों के विक्रय श्रोर हृथि साख में परस्पर सम्बन्ध होना चाहिए, 
इसलिए इस प्रहार को समितियां स्थापित करनी चार्टिए, जिनके 
सदस्य प्निवायं सूप से ध्पना उत्पादन इन समितियां द्वारा ही देचें 
प्राथमित्र समितियों द्वारा हृषि वह॒तुभों या सग्रह और याहायात 
जिया जाना चाहिए । ये समितियाँ माल इकट्ठा वरके विश ्रमित्तियों 
को बेचें 

(६) प्रत्येक २,००० मण्दियों अ्यत्रा २० गाँवों के लिय्रे एक विज्नय समिति 
दलों चाहिए । यह उमिति अपने सदस्यों को वस्तुग्रों को बेचने तथा 
उस पर ऋण ग्राप्त करने का बाय बरे। साथ ही, हस्वेक समिठि 
खाद, वोज धादि वा भी प्रवन्ध करे | 

(६ ) अस्येक राज्य में विक्रय संस्याप्रों के संगठन, दाजार भावों के प्रवाधन 
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एवं झन्तर्राज्य व्यापार के लिये एक राज्य विक्रय समिति को स्थापना 
हो । इस हेतु राज्य सरकार २ वर्ष के लिये कुल व्ययका ५०% 
भाग दें । 

(3 ) राज्य समितियों से सामजस्य के लिए प्रखिल भारतीय विज्नय संगठन 
की स्थापना की दाय, जिसका मुख्य कार्य विदेशी विद्नय सस्याप्रों से 
सुम्यन्ध स्थापित करना तथा बाजार भावों के सम्बन्ध में खूबनाएँ 
प्रशाधित करना हो । 


भारत सरकार और कृषि उपज्ञ विक्रय सम्बन्धी कार्य -- 


सन्‌ १६२८ मे झाही हृषि श्रायोग में कृषि विक्नव संगठत के सम्बन्ध में 
सुझाव रखे झौर इस वात पर जोर दिया था कि कृषि विभाग के भ्न्त्गंत एक विज्ञम 
भ्रधिकारी की नियुक्ति वी जाय तथा विक्रय उप-विभाग संगठित किया जाय । सम 
१६३० मे केस्द्रीय बेकिंग जाँच समिति ने भी विक्रय सम्बन्धी सुमाव दिये, किन्तु 
श्राथिक स्थिति अच्छी न होने के कारएा राज्य सरवारें इन सुझावों को वार्यान्वित ने 
कर सकी । सन्‌ १६३४ में सबसे पहले केम्द्रोय सरकाए ने एक विक्रय भ्रधिकारी 
नियुक्त किया श्लौर इसी वर्ष केन्द्रोय सरक्तार ने एक प्रान्तीय भाथिक सभ्मेलन भी 
बुववाया । इस सम्मेलन ने विजन्नय सम्बन्धी कठिनाई को दूर करने के लिये निम्न 
मौलिक सुझाव रखे :-- 

(१) विदेशी उपभोक्ताओं और भारतीय उत्पादको के बीच सम्पर्क स्थापित 
करने के लिये देश और विदेश में कृषि पदार्थों सम्बन्धी प्रकाशन भ्रौर 
प्रचार का कार्य किया जाय। 

(२) भारतीय कृषि उत्पादन क्षेत्र में इस प्रकार के श्रयत्न क्ये जायें कि 
जिसपे कृषि पदार्थों के किस्म प्रघिक शुद्ध हो सके थे 

(३) इेन्द्रीय सरकार और सहकारी समितिया इृपि उत्पादन के सालत 
और श्रे खीयन के लिये प्रदन्ध करें । 

(४ ) रुम्पूरां देश में एवं ही प्रक्चर के माप-तौच प्रचलित किये जाये । 

(५) इृषि उत्मादन की मुख्य-मुख्य वस्तुप्रों के परीक्षण का प्रायोजन 
कया जाय । 

(६ ) गाव में सहक्षारी समितियों द्वारा ग्रामीणों की झावश्यक्दाधो की पूछि 
करने हेतु सहकारी मण्डार खोले जायें । है 

इन मुमावों के ध्राघार पर केन्द्र मे एक कृषि विक्रय विभाग वी स्थापना की 

गई ॥ इसमे एक कृषि विक्रय सलाहरार, ६ विक्ष्य अधिकारी और ११ सहायक विक्रय 
भ्रधिकारी रखे गये | इस विभाग का कार्य इृदि वस्तुओं का परीक्षण करना, उनके 
सम्बन्ध मे प्रयोगग्ालाझों मे जाबच करना भौर उनका श्रेण्पियन करना था। केन्द्र के 
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पतिरिक्त पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, भँयूर, बम्वई, मध्यप्रदेश भौर पूर्वी पंजाद में भी 
इसी प्रश्वार के विभाग खोले जायें । 

केन्द्रीय सरकार के इस विभाग के भन्‍्तगंत झभी तक गेहें, चावल, प्रालू, चना, 
जौ, पंगूर, बे ले, रसायन, फल, भलसी, मूगफनी, चमड़ा, सुपारी, जास, ऊते, शक्कर, 
दूध, थी, मछलिया, नारियल, भडे, कॉफी, इसायची, सरसो, राई भौर पशु झादि के 
सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण क्या गया तथा कई रिपोर्ट प्रकाशित वी गई | इन 
रिपोर्टों मे इन वस्तुप्रो वी उल्रादन प्रशाली, उत्पादन वी सात्रा, उत्तादत क्षेत्र 
उत्पादरो की संख्या, उत्पादित वस्तुघों की क्रय-विक्रय प्रणाली तथा उनके मूल्य 
सम्बन्धी भावश्यक बातो पर ग्रकाश डाला गया है ! 
योजना अवधि में-- 

,पच-वर्षीय योजना काल में कृषि उपज के विक्रय के लिए सहकारी समितियों 
के विकास पर बहुत जोर दिया गया था। नियन्त्रित मण्डियों के विवास, मण्डियों में 
फृपक सहकारी समितियों के प्रधिक प्रतिनिधित्व तथा प्रमाणित तौल अधिनियम को 
उचित रूप पे लागू बरने को योजना भी बनाई गई। तदनुसार प्रण्डो व्यवस्था का 
पुनगंठन किया गया धोर इस नई व्यवस्था के झनुसार ५२३ से थथिक मश्डियों का 
पुत्रगंठन हुप्रा है । दूसरी योजना मे ५०० भौर मप्डियों का पुनर्गठन होगा, जिससे 
कृषकों को लाभ पहुँचेगा । 

दूसरी योजना में भी सहकारी विद्रय प्रद्धति एवं सहवारिता वित्राप्त का काय॑ 
बढ़ा दिया है। इस योजना मे प्रामोए साख सर्वे समिति को सिफारिशों के भनुसार 
सहकारी प्ान्दोलन का विकास एवं संगठन किया जायगा । हृषि विपणन क्षेत्र में सन्‌ 
१६५८ भे राज्य विपणन समितियों की संख्या १६, सहकारी विज्नय सघ प्ोर फेडरेदनों 
की सस्या २,१२४ तथा ६,००० प्राथमिक विक्नय सहरारो समितियाँ थी, जिन्‍्होने सन्‌ 
१६४३ ५४ मे लगभग ५२ करोड रु० वा क्षय-विज्ञय क्षिया। दूसरो योजना के भनु- 
सार १ कैद्रोय वेम्रर हाउसिंग कॉर्रिशन भोर १६ स्टेट बेघर हाउसिंग कॉरिशनो की 
स्थापना का लद्झय है, जो देश के विभिन्न के सद्रों मे १० लाख टन संग्रह क्षमता के २५० 
गोदामों का तथा रोन्ट्रल वेध्र हाउसिंग कॉर्रोरिघन १०० महत्वपूर्ण केख्रों पर बड़े 
गोदामो का निर्माण करेगा ) इन गोदामो को रसीदो को बेचान साध्य माता जायगा, 
जिनकी जमानत पर हृपकओरों को बेफ़ो से ऋण सुविधाएं मिल्ल सकेंगो। योजना को 
प्रवधि में विपणन सहवारी समितियाँ एवं गोदामो के निर्माण का तिम्न लक्ष्य है :-- 

(१) विपणन भोर प्रिया कलाप (9700658॥78) करने वाली समितियाँ : 


प्राथमिक विपणन समितियाँ * १,पघ०० 
सहवारी ध्क्कर कारखाने न ३५ 
सहकारो कॉटन जिन (5$ज») हक 
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श्जर ] 


( २) गोदाम और सग्रह :-- 


कैन्द्र और राज्य कार्पोरेशनो के गोदाम हे ३५० 
विपणन समितियों के गोदाम १,५०५ 
बृहत सहकारों समितियों के गोदाम ४,००० 


इस योजना के भ्रनुमार नेशनल कोश्रॉपरेटिव एण्ड डेवलपमेंट बोर्ड को स्था- 
पना की गई है, जिदने योजना के प्रथम दो वर्षों मे राज्य सरकारों को विपणन सह- 
कारी समितियों में भाग लेने के लिए २९०३ करोड २० स्वीकृत किए । इसके 
प्रलावा २५१ तई विपणन समितियों की रजिस्ट्रो को गई। साथ हो, जैसा कि हम 
भ्रव्यत्न देख चुके है, केन्द्रोय योदाम कॉर्पोरेशन ने ६ बडे ग्ोदामो की व्यवस्था चालू की 
है प्रौर विहार, मंभूर, बम्बई, राजस्थान, प० ,बगाल, मद्राप्त एवं उद्येता में राज्य वेप्रर 
हाउसिंग कॉर्पेरेशनों की स्थापनां हो गई है | 
सन्‌ १६६०-६१ की योजना सें हाट ब्यवस्था में सहकारी समितियों के लिए 
२६३ गोदाम भौर गाँवो में ७१३ गोदाम निर्माण की व्यवस्था है । इस समय इनकी 
संख्या कृमशः १,३६६ भोर ३,३४६ है। सन्‌ १६६०-६१ के भरन्‍्त तक वेखीय तथां 
राज्य भोदाम निगम भी ३३७ गोदामो मे साल रखने वा प्रवन्ध वरेंगे ।१ इस समय 
इनके क्रमशः १६ झोर १४५ गोदाम हैं।२ 
निष्कर्प-- 
उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कृषि उपज के विपणन की समुचित व्यवस्था के 
लिए मण्डियों का पुनगठन, नाप-तौल मे समावता के लिए मैट्रिक प्रणाली का प्रारम्म, 
श्रैषीयन एवं भ्रमाणीक रण की प्रगति, गोदामों का निर्माण भ्रौर सहकारी विक्वय 
समितियों के विस्तार में मूलभूत और सराहवीय कार्य हो रहा। है । इससे निश्चय दी 
कृषक को अपनी उपज का पूरा लाभ मिल सकेगा और वह भपनी प्राथिक उन्नति कर 
सकेगा । 
इसके साथ ही वर्तमात सहकारी आन्दोलन के दोषों को दुर कर उनको कृषि 
के लिए भ्रधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रखिल भारतीय सहकारी गोट़ी ते तिस्त 
महत्त्वपूर्ण सुराव दिये हैं :--? रु 
( १) इपको को विपणन समितियों का पूर्ण लाभ होने के लिए इन समि- 
हियो की सदस्यता केवल कृपको को हूँ दी जावेगी तथा व्यापारियों को सदस्य न 
बनाया जाय । परन्तु प्रपवादात्मक रूप में व्यापारियों को निम्त शर्तों पर सदत्यता दी 
जा सकती है: -- न्‍] 
(ञ्र ) थे सचालक सभा के लिए योग्य नहीं होंगे । 
१. भारतीय समाचार १५ अग्रेल सन्‌ १६६० ॥ 
२ भारतीय समाचार १५ मई सन्‌ १६६० । 
पा 348 “8] ]ञ0॥3 (०-०्दनरॉएह 5ध०णक्व?” ॥.0000७, ऊश्ाध्यटा 
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(व) उनको समिति से ऋण लेने का ध्रधिकार नहीं रहेगा । 

( स) उनकी सस्या समिति की बुल सदस्य संख्या के एक निश्चित प्रतिशत 
से प्रधिक न हो ॥ 

(२) सहकारी विपणन समितियों को निर्यात कोटा से पूर्ण लाभ उठाने के 

लिए प्रोत्साहित विया जाथ। इस हेतु निम्न सुभावों पर कार्यवाही हो ;-- 

( भ ) इन समितियों को निर्यात कोटा की श्रग्निम सूचना दी जाय । 

(व ) भीष॑ सत्याएं (89७४ [95570702078) व्याप्रारिक निर्यात फोटा 
के हेनु उपज एवं वरतुमों का संत्रह रसे तथा इत समितियों को 
विदेशी बाजारों को सूचनाएं सप्रहित कर उपलब्ध कारें 

(३) रश्ट्रीय स्तर पर एक केन्‍्द्रीय सहवारोीं विपणन सद्भठन की स्थापना की 
जाय, णो :--(१) पहकारिता के माध्यम से झअन्तर्रज्य पझोर निर्यात व्यापार को 
ओत्साहन दे एवं (२) विषशत एवं व्यापर करने वालो सहकारी समितियों को सुदृढ़ 
बनाने में तथा निजी व्यापारिक हितों को प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उनको सहा- 
यता दे । 

( ४ ) राज्य सरकारों हारा भु-प्राप्ति प्रधिनियम के सइटकालीन प्राधोजन 
सहुरारी समितियों के पक्ष में उन क्षेत्रों मे लागू किए जाएं जहाँ उनको गोदामों के लिए 
समुधित स्थात नही मिन्नत्ता | साथ ही, गरोदामों के निर्माण के लिए लोह एवं सोर्मेंट 
प्राद निर्माए सामग्री उनको दीघ्न एव दुलमेठा मे मिल सके । इस द्ेतु विभिन्न राज्यों 
के सहृतारिता रजिस्ट्रार के पास वितरए के हेतु निश्चित कोटा दिया जाय । 

(५ 3 सात एवं विपणन सहकारिता को सम्बन्पित करने के लिए बड़ी 
समितियां गो में विषणान पचायतदारों को नियुक्त करें, जो सदस्यो को उपज को 
सग्रह एवं परिवहन ो सुविधाएं दें; इन पचायतदारों को विप्रणन समितियाँ प्रपने 
प्राप्त कमीशन का बुछ भश पारिश्रमक के रूप मे दें 

(६) विपणन समितियों ( जोकि कच्चे आढ़तियों का कार्य करती है) के 
हिंतों को सुरक्षा के लिए समितियों को सचालक सभा द्वारा -- 

( भर ) मान्य पवक़े भ्राइतियों वी एक सूचो रखी जाय । 

(व ) मध्य पक्के भाइतियों को साख सोमा निश्चित को जाय, जिद सोमा 

में है। उनसे व्यवहार हो + 

(से ) विक्रयशील यान के मुल्य का कुछ भाग बोची लगाने बालों (40- 
00785) से विपणन समितियाँ जमा करावें तथा उनसे प्रपनी बोलो 
को पूरा करने के सम्बन्ध में भपने पक्ष मे एक समकौता कर 
लिया करें । ५ 

(द ) समितियों के गोदाम से पक्के भ्राइतियों को माल ले जाने की भनुमत्ति 
मान्न के पूर्ण मूल्य का सुयतान होने पर ही दो जाय (४ 

इन सुझावों से निश्चित ही सहकारी विपणन पद्धति का सन्नठ्त मुह ग्रायार 
पर होकर वे कुपकों को भपती उप्रयोगिता का प्रिद्रय दे सकेगी ॥ 


# 8॥] दाठ3 (० ०कूटागएढ 5वगरंगढर 7.प्रयंघा० ४--9९७६, 27, 955. 


श्रध्य।यय १२ 
भारत में ग्रकाल 


(एछकक्रांत्३ 40 [जितों8) 





“भारत में दुर्भिक्ष प्रत्यक्ष रप से वा न होने के कारण पड़ते हैं, डिन्तु इनझ्े मोपणता का 
कारश भारतीयों की निबनता हूँ ।” 





--रमेशचन्द्र दत्त । 


साधारण रूप में हम दुभिक्ष से भ्रभिप्राय विस्तृत भू भाग में खाद्यान्न के प्रभाव से लेते 
हैं। तन १५६७ के दुभिक्ष-प्रायोग के भनुसार--दु्मिक्ष से तालय॑ बहुत बड़ी जन- 
सख्या का क्षुधानल से पीडित होना है ।”” यद्यपि ऊँची कीमते, प्रद्धभूखापन भौर 
भ्रस्वास्थ्यकर भोजन वी स्थिति तो यहाँ के लाखो ब्यक्तियो के भाग्य में लिखी हुई है 
फ़िर भी दु्िक्ष का अर्थ देश के एक बडे-भू-भाग में खाद्यान्न का प्रभाव होता है 
प्राचीन काल मे दु्मिक्ष से तात्पय॑ दुःख झोर मृत्यु ्मक्ा जाता पा, किन्तु प्राज उसका 
प्रर्थ वस्तुओं की महगाई झौर बेकारी है। वर्तमान दुर्भिक्ष घन के श्रभाव का सूचक है, 
न कि खाद्यान्न के प्रभाव का, क्योकि खाद्यान्न की कमी पन्न के भ्रायात से पूरी की 
जा सकती है । 

हिन्दू-काल में दुर्भिक्ष-- 

भारत मे दुर्मिश्ष का प्रायमन कोई नई स्थिति नहीं है; दुर्भिक्ष हिन्दू-मुस्लिम 
भ्रौर ब्रिटिघर शासन-वाल में वराबर पड़ते रहे है। हिन्दू-काल मे भारत में कभी देश« 
व्यापी दुभिक्ष नहीं पडा । दुर्भिक्ष भपवाद माना जाता था। जब-जब दुभिक्ष होता था 
तब बहुत से समाघानकारी उपाय कार्य मे लाये जाते थे । चाणक्य प्रम॑शार्र में दुर्मिक्ष- 
निवारण के निम्न उपाय बतलाये गये हैं ;--- 

( १) कर ते लेना, ( २) देश छोडना, ( ३ ) राज्य द्वारा प्रन्न प्रोर घन से 
सहायता, ( ४ ) राज्य द्वारा फीलो, तालाबों ओर कुभ्रो का निर्माण, ( ५ ) प्रन्य 
भागो से भ्रश्न का प्रायात श्रोर सहायता | 

दसवी शताब्दी भे सम्‌ १६१७-१८ के झ्रास-पास जैसा कि कह्हएा की राज 
तरगिणी के वर्खन से ज्ञात होता है, काइ्मीर में इस दुर्भिन का रूप देखा गया। 
वर्णान इस प्रकार है :--भेलम में पानी दृष्टिगोचर नही होता था, बल्कि उसमे तो 
अनावश्यक वस्तुए' मरी हुई थी। भूमि हड्डियों से ढेंबी हुई थी, जोकि शमशान का काये 
कर रही थी | उसमे एक पीडा-जनक दृश्य दिखाई देता था। राजा, मच्जी प्रो रक्षक 
घनाह्य बन गये, जिसका एक मात्र कारण ऊँची कीमतो पर माल्ल बेचवा था | राजा 
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ऐसे व्यक्ति को मन्‍्त्री बनाता थाजो इस प्रकार का वारय॑ करके धन प्रात कर 
सका हो ।” 


मुमलमान-काल के इतिहासकारों ने भी कई भ्रकालो का वर्णन दिया है, 
जिनमे चार बहुत हो भयानक थे । पहिला झत्राल सन्‌ १३४३ मे पड़ा, जब मुहम्मद 
चुगलक मारत का सम्राट था। उप्तते हुवम दिया कि देहली थी जनवा को ६ माह तक 
प्रन्न वितरण किया जाय | उसने मूमि झ्रावाद करने और कु"ए खोदने के लिए भी 
रूपया दिया ।* भ्रकवर के झासन-वाल में “सारे भारत में सूखा पड़ा था तथा लगातार 
होत-चार वर्ष तक झजाल प्रडा था ) सम्राट ने हुक्म दिया कि जनता को अन्न दिया 
जाय तथा बड़े-बड़े शहरो में अन्न वितरण किया जाय | नदाव देखफरीद बौहरी इस 
कामे के सुलिया निभुक्त हुये, जिसने इस बात का भरमसक प्रयत्न किया कि जनता को 
झाराम मिले ।* झाहजहाँ के घामत-क्ाल के शाचवे बे में भी एक झ्रकाल पढा, जो 
सवमे भयद्भर था भौर जिसका प्रभाव सारे भारत पर पडा । इपके निवारण के लिए 
बड़े बड़े उपाय काम में लाये गये :--५,०००) रुपया प्रति सोमवार दित्ली के गरीवीं 
में तथा ५०,०००) रुपया भ्रहमदाराद में वितरित रिये जाते थे जहाँ कि प्ताल की 
गहरी छाया पडो थी । इसके झतिरिक्त झन्न वितरित किया गया तथा ७० लाख दपये 
का कर साफ़ कर दिया गया । ऐसा ही म्रकाल श्ौरगजेव के झासत-काल में भी पड़ा 
था, जिसतरा यान जेस्थ मिल ने किया है :--मौरयजेत्र ने अरनी बतुराई से मराल 
को रोज ने का पवत्त विया तथा राज्य-कोए खोल दिया था। राज्य ने जिस प्रान्त से 
अधिक प्रन्न था वहां से खरीद कर अ्रमावपूणा भागों में वितरण विया तथा विसानी 
के लगान माफ कर दिए गए ए! 


ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के शासन-काल में दुर्भित्च-- 


ईस्ट इण्डिया बम्पनी के झासन काल में “सारे भारतवर्ष में छोटेमोटे १२ 
झकाल तथा ४ बड़े प्रकाल पड़े ।/3 परद्धिता अकाल सब १६३० का था, जिप्तमे ग़ुज- 
रात की लगभग < जन-सख्या नष्ट हुई तथा कई शहर व जिले उजड़ गए। सर 
उब्ह्यु ० हण्टर ने इय प्रश्ाल का वर्ण इस अ्रकार किया है +--जीवित व्यक्तियों को 
देखा नही जा सकता, विन्‍्तु हड्डिशे का ढेए देखा जा सकता या । ऐसे तैकडो व्यक्तियों 
का हैर देखा जा सकता था हि जिन्हे जलाने वादा कोई रही था। परडे ले सुटत नगर 
में ही ३० हजार व्यक्तियों को मृत्यु हुई तथा उप्के साथ हो रोगों का प्रकोप हुमा, 
जिसे वहीँ के जिवाप्तियों ने प्रमुणे को छाया लेकर उत ऋणे को छोड़ शिश, एस्ठु के 
रास्ते में ही कालब्य हो गये । बहुर्तों ने तो श्रपने घापको सुनामो के रूप में बेचा तथा 
मतुप्य मास का अक्षय भी किया / एक रोटो के टुकड़े के लिए जीवन झपित क्या 





३. इलियर :* भारत का इतिदास” 
३२. डॉसन : “भारत का इतिहास” 
३. अछ्यल: -आयोग रिपोर्ट सन्‌ १६०१३ 
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जाता था, किन्तु कोई खरीदार न था। हमेझा दाता के रूप मे रहने वाला व्यक्ति प्राज 
टुकड़े टुकड़े के लिए तरसता था। उन पँरो को जो हमेशा सम्तोपपूरं पर्यटन करते थे, 
श्राज मरने के लिए प्रस्थान कर रहे थे ४!" 

इस काल का सबसे बडा ग्रकाल सम १७७० में पडा था, जिप्तके बारे में सर 
हेल्टर इस प्रकार वर्णात करते है ;--“सब्‌ १७७० की घणघजती ग्रोष्म ऋतु में लोग मर 
रहे थे । किसानो ने अपने पशुत्रो को बेच दिया था तथा इसके साथ ही साथ उन्होंने 
भ्रपने भ्रौजार, प्रपना भ्रन्न, अपने पुत्र पुत्रियों को भी बेचा और तब तक बेचतों चालू 
रखा जब तक उनका खरीदना बन्द न हुआ । मनुष्यों ने वृक्षों की पत्तियों भौर मेदान 
के चारे वो भ्रपता भोजन बनाया । सत्‌ १७७० के ज़ूब माह में दरवार के रेजीडेम्ट ने 
इस तथ्य को प्रगठ किया कि लोग भोजन के प्रभाद मे मुत्यु के ग्रात्त बनते चले जा रहे 
हैं तथा बड़े वड़े शहरों मे रोग के प्रभाव से भी मरते चले जा रहे है भोर जिनका 
जीवन कुत्तो एवं गीदड़ो के समान हो यया था। जन सेक्‍्क शोर राज्य्-कर्मचारी भी 
उनके जीवन को बचाने में श्रपने को असमर्थ था रहे हैं। इत प्रकार लाखो व्यक्तियो 
का जीवन सक्ट में था। ययपि सम्‌ १७६६ में भ्रकाल के सभी चिन्ह दृष्टिगोचर हो 
गये थे, किन्तु फिर भो उसके रोज ने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया | साथ हो जब 
अ्रकाल का ताडव नृय हो रहा था उसके निवारण के लिए कोई उपाय नहीं किया 
गया, जिससे सकट दूर हो | 

सवब्‌ १७५१ झ्रौर सब्‌ १७८२ के वर्ष मद्गास में अकाल के थे। भद्‌ १७२४ 
में उत्तरी भारत में प्रकाज पडा । मद्राद घोर हैदराबाद में सत्‌ १३६२ में सूखा बड़ो, 
परिणाम-स्वरूप सत्‌ ११६२ मे भयडुर अकाल पढ़ा । यह प्रथम झत्रसर था जब मद्रास 
सरकार ने राहत कार्य चालू किये । सनू १८०२-३ मे बम्दई ओर मद्रास मे प्रन्न का 
संकट था तथा उसके अगले वर्ष ही उत्तर-भारत में भ्रक'ल पड़ा, जिसमे उत्तरी पश्चिमी 
भाग और भ्रवघ का भाग था । इस समय जो राहत-कार्य ((२९॥९ एफ़णा) चालू 
किये गए उनमे लगान माफ करना, भूमिघरो को तकाबी देता तथा बना?स प्रादि शहरों 
मे भ्रभ्न का प्रायात किया ग्रया। सदर [८६०६ मे मद्गाप्त के कई भागों में अन्न 
सकट था । 

दूसरा बडा दुर्सिक्ष सन्‌ १८३३ का था, जिसे 'बन्तूर दु्भिक्ष' के दाम से जाता 
जा सकता है। इससे मद्रास प्रान्त के उत्तरी जिले भर महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग तथा 
मैसूर भौर हेदराबाद के क्षेत्र प्रभावित हुए थे। सरकार द्वारा ध्थिति को गम्भीरता उस 
समय तक नहीं प्रॉँकी गई जब तक कि ५,००,००० की श्ावादी वल्ले गन्तूर में 
२,००,१०० ध्याक्ति काणा कन्नतिफ को एफ तप वर्ड नो उरी जाए नों उक्त 
पड्ठा, जिसमे प्रतुमान है कि ५,००,००० व्यक्ति मरे। यद्यवि सरकार द्वारा सहायता 
कार्य चालू किया गया था, जिसका खर्च सव्‌ १८३८ में ३८ लाख क्षया था, किस्सु 


है | लाई-मेंसाले. --“ऐतिद्दासिक निबन्ध” । 
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करोड और सन्‌ १६७१ मे ४५ व रोड हो जायगी | योजना आयोग ने १४ प्रौंस् प्रति 
व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से सन्‌ १६५६ में ५२०२ लाख टन की माँग का प्रतुमान 
लगाया गया था। भ्रग्योक मेहता समिति का झनुमान है कि व॒त्तंमान गति से हमारी 
माँग सद्‌ १६६०-६१ में ७६० लाख टन हो जायगी 

इसलिए समिति का सुझाव है कि “खाँद्य समस्या के प्रभावी हल के लिए 
क्षेवेल उत्पादन बढाने के लिए निश्चयपूर्णा एवं चहुँमुख्री प्रयत्त ही आ्रावश्यक नहीं हैं 
अपितु जन सख्या की वृद्धि की ऊंची दर को प्रवरोध लगाना होगा । इसलिए हम 
प्िफारिश करते है कि राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन भ्ान्दोलच चलाया जाय ।!* 

(२) झुद्रा स्फीति--गरुद्ध दे कारण जो ऑद्योगिक विकास हुआ्रा भ्रौर 
मौद्रिक झाय मे वृद्धि हुई उससे वस्तुप्रो को माँग बहुत बढ गई। खाद्य पदार्थों का 
मूल्य निर्देशक जो अगस्त सन्‌ १६४५ में २६८ था, वढकर सन्‌ १६५० में ४०२२ 
हो गया । अगस्त सन्‌ १६५३ में यह ४१०३ तक पहुँच गया था, यद्यपि सन्‌ १६५४ 
मे घट कर यह ३८२'३ हो गया । ऐसी भ्राशा व्यक्त की गई थी कि बढते हुए मूल्यों 
से खाद्य उत्तादन को प्रोससाहत मिलेगा, परन्तु ऐसा नही हुमप्ता । भूष्ति का लगाने प्रादि * 
स्थायी व्यय चुकाने के पश्वात्‌ जो बचा उसका उपयोग विसातो ने पुराने ऋणों 
को चुकाने से क्या । साथ ही, उनके उपभोग स्तर में भी वृद्धि हुई, अतः स्वभावतः 
खद्य पदार्थों की कमी अनुमव की जाने लगी। 

(३ ) कृषि उत्पादन मे कमी--जहाँ एक झोर जन सस्य्रा बढती जा रही 
है, खाध्व क्षेगफन्र में वृद्धि को गति बहुत कम है ; गत वर्षों में खाद्य पदार्थों के क्षेत्रफल 
वी स्थिति इस प्रकार रही । 


१६५२-५३ २५२ वरोड एक्ड 
१६५३-४४ २६६ करोड एकड़ 
१६५४-५५ २६७ करोड एफड 
१६५५-५६ २७*१ करोड एक्ड 
१६५६-५७ २७*२ करोड़ एक्ड 


वास्तव में प्रति ब्यक्ति कृषि क्षेत्रफच घट गया है। योजना प्रायोग के प्रनु्तार 


बोया जावे वाला क्षेत्रफल सन्‌ १६११-१२ में ०८६ एकड़ था, सब १६२१ में ०८३ 
एक्ड भ्रौर सन्‌ १६३१ में ०*७२ एक्ड था। यह घटकर सन्‌ ६६५१ में ०७५ एकड़ 
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करोड़ व्यक्ति प्रभा- सहायता तथा १३ करोड़ 
दिल एवं ७५० रु० वा लगाने माफ़ 
हजार की मृत्यु 4 जिया गया। 
१८६६-१६००. वम्बई,मध्यमारत, ४७५ हजार दर्य- १० करोड रु० की सहा- 
प० बंगाल, वरार, मील क्षेत्र तथा यता, फिर भी १,३३६ 
मध्यप्रदेश । ५६५ लाध्चध्य्यक्ति हजार व्यक्तियों की मृत्यु 
प्रभवित 





१६५० के बादू-- 

अकालो वी श्रधिकता ने प्रिटिंश सरकार को कृषि विकास एवं हिचाई साधनों 
में सुघार करने के लिए बाध्य विया। इससे झकाल के स्वरूप में परिवतंत हो गया 
अर्थात्‌ भ्रकाल में खाद्याप्न का प्रभाव नही होता था अपिदु जनता के पास ब्रयशक्ति की 
कमी हो जाती थी | साथ ही, ग्रकाल सम्बन्धी सहायता काय॑ँ ने वी भीपराता कम 
कर दो । 

सन्‌ १६०० के पश्चाद्‌ कई छोटे-द्योटे श्रक्ाल पड़े, विन्‍्तु वे सब स्थानीय थे, 
परन्तु सन्‌ (६०६ ७ गौर सब्‌ (६०७-८ के अधिक अ्रस्तिद्ध है। पहला ग्रकाल उत्तर- 
प्रदेश में वर्षा की कमी भ्ौर बुन्देललण्ड मे फसल के खराब हो जाने से पडा । सत्‌ 
१६०७ में मानसून के झसफन होने से दूसरा श्रक्नाल पड़ा भ्रोर तब तक चालू रहा जब 
तक वर्षा में फम्लें ठीक नही हो गयी। सब्‌ १६१३-१४ में उत्तर-प्रदेश, बुन्देललण्ड, 
भाँसों, भ्रागरा और इलाहाबाद क्षेत्र से प्रकाल पडा, क्योकि इसका एक्मान कारण 
था उस समय वर्षा का अभाव । जनता-ग्रान्दोलन का दल इतता भ्रधिक था कि लग- 
भग ६० लाए व्यक्तियों को वरावर सहायता मिलती रही तथा त्राबी बाँटो गई 
ओौद्योगिक तथा सावंजनिक दायंत्र्ताप्ों ने लोगों को काम दिया। एचत, मजदूरों भो 
बढा दी गई । परन्तु जतता का झान्दोलन बल पकरडता ही रहा । बहुत बडी सवा में 
लोग ग्रसम, सौलोन, मलाया, पश्चिमो भाग, वेस्ट-इण्डोज, फिजी, नैटाल पौर मारी« 
शस्त टापुप्रो में जाकर बस गये 4 

सत्‌ १६२० २१ मे मद्रास, मध्य प्रदेश, पंजाब,» मध्य-भारत और बगाल में 
ग्रकाल पडा, किन्तु सहायता कार्य कुल प्रभावित जन सत्या का ३ प्रतिशत ही था 
( प्रभावित जन-सख्या ४ करोड ५० लाख थी ), अतः जैसा श्री नोल्स का कहना 
है :--जब तक जन-संख्या गतिशील न हो, उसे उद्योग घन्‍्धो भौर कारखातों में कार्य 
न मिले, रेलवे प्लौर तिचाई की व्यवस्था न हो, भ्रकाल से उसे राहत मिलेगी, यह 5५ 

3म्ापमां नहीं की जा सकती ।# 
न १६७४३ में बंगाल का भपषिण डुर्भत्त-- 
सन्‌ १६४३ में वगाल के भोषगा दुर्भिक्ष ने हमारा भ्राशग्वाद मिट्टी में मिला 
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दिया, क्योकि यह प्रक्नान वीसवीं झताब्दी का सबसे भीपण झकाल था| सन्‌ १६४२ 
में ब्रह्मा के जापान को भ्रात्म स्मरण के कारण वहाँ से प्रनेझ् शरणार्थी वगाल एवं 
उडीसा में झागे भौर साथ ही वहाँ से भारत में चावत्र का जो झायात होता था वह भी 
बन्द हो गया | इस कारण वगाल मौर उड़ीसा के सोमित साघनो में ममाव हो गया हो तो 
प्राश्चय॑ की बात नही । इसी प्रकार युद्ध के खतरे के प्रदेश से श्रप्न करा हटाया जाता, 
नावों का नह होता झोर हटाने के कायें ने १५ लाख व्यक्तियों प्ौर १ लाख़ पशुप्रों वी 
जीवन लीता ही समाप्त कर दी । ब्रह्मा के विमक्त होने से जो चावल को कमी हो गई 
थी उम स्थिति पर काबू पाने के लिए चारागाहो को द्ृृषि भूमि में परिष्टित क्रिया 
गया, जिससे ह्थिति में सुपार हो सकते + सन्‌ १६४३ के भारम्म में भप्त भमाव के 
बिरह स्पष्ट होने सगे थे, क्चोंकि चावल की कीमतें व्यापारियों द्वारा प्रशोमित सप्रह 
एवं सदोरियों की ज़िध्राप्ों के कारए भ्राकाश् को छू रहो थी मोर दिम्तम्बर सन्‌ ३६४२ 
के फसल के बुछ सताहों वाद ही कीमतें काफी ऊंची हो गई ।"१ प्रनेक स्थानों पर 
नियन्यण भादि के कारण प्रनाज वा प्रदाय होना ही बन्द हो गया। इसके भलावा 
मरुद्ध कायं में रेल यातायात संलग्त होने के कारण प्रश्न के प्रावागमन में घनेक भ्रडचर्नें 
थों। इत कारणों से बंगांत में प्रकात के सक्षण प्रतीत होने लगे तथा रामाचार पत्तों 
ने भी स्थानीय सरकार का ध्यान इस और प्राफदित किया। वगाल दुभिक्ष के लिए 
निम्न 724 जिम्मेवार हैं :-- 
१) सन १६४२ मे ब्रह्मा का जापान को प्रात्म समपंण । 
२) भावी मुद्दा रफीति के कारण मूल्य-स्‍्तर बढना । 
(३ ) भारत के ऊपर हमला द्वोने के डर के कारण संम्रिक अधिकारियों की 
नकारात्मक नीति (060 7?0॥0५5)। इस्त नीति के कारण 
४ पाद्याप्त का सम्रह बंगाल से हटाना, नावो पर सैनिक प्रधित्रार होना, 
जिसुप्ते यातायात के थोड़े से साघत भी दुलंभ हो गये । 8 
_(४ ) भारी तूफान के कारण मिदनापुर, वारीलाल, चौबोस परगना प्रौर 
भोर दीनाजपुर शजिलो के चावल की फसलों को हानि ॥ 
-( ५ ) केन्द्रीय सरकार द्वारा लका को चावल का निर्यात करमा। 
(/६) उत्ताल्ीन परिस्थिति से लाभ उठाने के लिए व्यापारियों को संग्रह 
नीघि तया काले बाजार की प्रवृत्ति 
६) ग्रुद्ध के कारण यातायात साधनों का उपयोग युद्ध का्ये के लिये किया 
मा रक्षा ए, इसजिए दा शा गावापात दु्घंक हो बया 7 
-४) सरकार के वितरण संगठन का धसफल कार्य ॥६ 





२... थोड कॉमतें--चधवल ( रुपयों में प्रति मन ) उ्चांक न्‍ 
रह३६-४० शशडन्डर शश्डर-४र शहथर-डरे 
आग. भा के स्जा-त ३४) 


२- बुददैड आयोग के वत्त लेख से 


श८० | 


इन बारणयों से वगात में श्रकाल वा भीषण दृत्य हुआ, जो जन एवं पश्चु जीवन 
वी हानि से सान्‍्॒ट है। इस स्थिति के लिए तत्कालोन धासन पर ही जिम्मेवारी भाती 
है। लाई एमरी के शब्दों में जगभग १० लाख व्यक्ति मृत्यु के गाल में गये, यिख्तु प्रन्य 
झभधारों के अतुगार साप्ताहिक मृत्यु सत्या ५०,००० थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
एल्‍थापॉलॉजी विभाग बी खोज के अनुसार लगभय ३२४३ लाख व्यक्ति काल कवलित 
हृए । इसके भ्रल,वा भूल एवं रंग पीश्त मानवो की रुस्या भयावह थी। भकाल के 
प्रवाह म प्रात्महत्या की ही बाढ नही श्राई अपितु हैज़ा, मलेरिया, प्लेम और प्रन॑तिकता 
में भी श्राता हाथ पंतायां । जनरल स्टुप्रड के अनुमार-- “प्रस्वास्थ्यरर भोजन, क्षात 
के बढ़ने का प्रभाव, कयर्टो एवं वम्वलों के प्रभाव ने गरोब जनता को सलेरिया, हैजा, 
प्लेग ग्रादि का क्षिकार बना दिया शोर निमोनिया साधारण हो गया ब्रह्मपुत्र नदी 
के भ्राम-पास के गाँगोे में भयानक स्थिति थी ।/' जे० के० मित्तल, भ्रध्यक्ष बढ्ठाल नेण- 
नल चेम्बर प्रॉफ कॉमर्स के प्रत्॒मार “ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बडा भौर दूसरा नगर 
बलतत्ता धाज भूपे प्रौर नगे लोगो वा झिकारगाद़ू बन रहा है । बलऊत्ते में भी प्रधिक 
दयतीये दश, मास-परास् के गाँवों में थी, जहाँ गरेबो के कारण लोग भवने त्रिपजतों 
वो भ्रन्तिम जिया भी नहीं कर सझरूत थे, इसलिये ताशो को नदी या नातो में फेंका 
जता था। बड़ाल की बई सुन्दर नदियाँ श्रोर नाले अपने भ्रन्तस्वल में भूखे शोर नप्नों 
को जिए चल रह थे। गीदडें के लिए भोजन था, इसलिए मई सुख्दर भेहरे रगड जाने 
एवं नोचे जाते ये छारण पहचाते भी नहीं जाते थे।” बेवनल इतगा ही पर्यात्त त था, 
%विनु बालक भर बडो को भी बेचा गया था । यूदाइटेड प्रेस के प्रनुसार नाब्राकोता से 
३ से १३ बपं को प्राथु वी लडकियों को वेश्यातयों में प्रनंतिफ रीति न बेचा जाता 
था, जिनरी खरीद वी दर (॥) रयया थी | छ्षुघानल ने महिलाप्रो को एक समय 
भोजन के लिए शरीर-विद्नय व लिए भी बाध्य कर दिया या धोर यह हालत इतनी 
खराय थी कि बद्भाल वी जनता की क्रय शक्ति ही समाप्त हो गई। इस पश्वाल में 
भसस्य विघयायें, लड़प्रियाँ क्‍प्रौर प्रनाथ लाचार से घूम रहे थ। झाधिए एवं भोज्य 
स्थिति ने युवा, वृद्ध जियो को शील-बिक्रप के लिए वाघ्य बर मातृत्व शक्ति के लिए 
एक सट्टूट उपस्थित कर दिया । इस सद्टूट ने देश को यह चेतावनों दी कि यदि समय 
पर काम न क्या गया तो सम्पूर्ण भारत को भ्रन्न सकट का सामता करना पडेगा। 
2भरकाल निव रण के प्रयत्न (२ ८घा९सव (६७४ए७०८०४)-- 

बद्भाल में प्रकाल निवारण के लिए प्रारम्भ मे सरकार को और से कोई भी 
के यँवाही नहीं की गई, परन्तु ग्रक्राल की भीपणता व जनता थी प्रावाज से सरकार 
को ने ग्रकात निवारण के लिए प्रयत्त बरने पड़े | दम प्रसार के सम्रय समय यर प्राने 
बात सकट दो बातें सूचित करते है: (१) यह कि ग्रकाल ग्रस्त क्षेत्रों में झीघ्र एव 
समुचित सहायता बाय॑ (पशवार्श १४०7५) क्या जाय तथा (२) इस प्रफार के सक्ढो 
को पुनयवृत्ति रोस्ने वे लिए दीघ॑क्रालोन योजना बनाकर कृषि सम्कधी स्थायी सुधार 
विए जाएं । दहट्गात में तत्कात्तीन स्थिति को सुलमाने के लिए भ्रनेक भोजनालय चालू + 
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हिये गये (सरकारी झोहों के प्रतुमार ५,४४१ शोजनादय थे, जिनमें से २,१२१ 


इज बारी बडायल वाद बया हद की उस १,३४७ सरवारी सहायता धात नया ५४७ निजी व्यक्तियों के थे । परुतु 
भीजनालबो को यह सस्या कम ही थी, क्यीकि उसये भी भूल मे पीडिठों को उनके दैनिक 
जीतने का झ्राघा भोजन ही मिलता था । साय में, “सद्ायतार्य मोहताउय प्राद्मियों 
को बेचने वालो सस्याएं न होते हुए उन्होंने भरने वाले व्यक्तियों की बुछ दिन भर 
अधि ठद्राया । इस तरह यह चिता ह पहले का पत्वर था ॥7? * 
खर्चे किया, जियये जे ५ करोड झुपया प्रश्न एवं बल्ले वितरण तथा भोजनालयों के किया, नियये मे ५ करोड श्पया दप्न एक. बच्च वितरण तथा भीजवालर्यों क वितरण तथा भोजनालयों को 
स्थापना मे दे हुझा ॥ २ करोड़ से धधिक रूपया पोड्धित व्यक्तियों की की ऋण देने में सर्च 
हुच्चा ग्रोर खण्यव-५० उाख दपया रोय वियायण कार्य से. यरज्ज-हुया 4-साय- ही,-सट- 
बार को सा्ा-भनाव-डेचने-मे- ४-१ रोड रुपये पी हानि उठानों पड़ी 
सन्‌ १६४३ में बम्वई, ट्राउनव्ोर-कोचीन में भी खाद्य परिह्यिति गम्भीर थी, 

परुखु ट्राइगफो र-वोचीन सरवार ने चावल झ्लौर पेंडी के सग्रह पर प्रधित्रार ले जिया 
पौर स्थिति पर बाबू पा लिया । इसी प्रकार वम्बई प्रान्त ते मी २ मई सम १६४३ से 
खाद्य नियन्त्रण लागू कर दिया | इस वारण दद्णाल वी तरह स्थिथि इन प्रदेशों में नही 
हुई । इगवे पश्चात्‌ भारत में साद्य प्रमाव वरावर बना रहा, जिसने कही-कद्ी प्रशाल 
बा भूदम रूप-- जैसे सत्‌ १६४६ में बस्बई श्लोर मद्रास मे--घारण क्िया। परस्चु 
सरपार की सतयवता एवं सामयित्र सहायता बाय के शारण उसरा शीघ्र निवारण हो 
गया। गत वर्षों गे भारत बराबर खाद्य रोत्रट से ग्रुंजर रहा है, गिसके लिए श्रदर्पा, 
जम सहया की वृद्धि, तरियों की याढ़ झ्रादि नेसपिक दारख तथा खाथय सम्बस्धों दोपपूरों 
नीति जिम्मेदार हैं, जिस दारण प्रवाल वो भाशंतरा उपस्थित हो) जाती है ।* उदा- 
हरणाधं धांध्र प्रदेश में भ्गस्‍त मन १६६० में प्रकाल को प्रा्धंका | 

* इस स्थिति में श्रपवाद बेवल सन्‌ १६५४ वा वर्ष था, जब भारत इस सम्बन्ध 
$ मिदिप्व्‌ रहा, जैसा कि दलानोन खाद्य मनी श्री रफ़ो प्रहमद विदवरई के शब्दों रो 
स्पष्ट है कि “यदि भाज षी भाँति हमारी खाद्च हिपति सन्‍्तोप-प्रद्र रहती है तो भ्रवाज पर 
जौ नियन्यण है उन्हें मी रठा दिया जायग्रा ॥3 परन्तु सेद है कि श्री रफो प्रहमद 
किंदयई के बाद इस महत्त्ववृर्ण भार को सम्मालते में हमारे खाद्य मस्त्री भ्रस्फत रहे । 
फलस्वरूप सन्‌ १६५६ में पाद्य स्थिति घोचनीय हो गई, विशेषतः विहार, उत्तर-प्रदेश 
प्रोर दगाल मे । इसकी पुष्टि खाद्य मस्त्री के लोक सभा के इस कथन से भी होठी है 
पी प्रामागी ६ ये 5 तपाह सारत के एविए भत्परत कक हू । कारश, साद्राप्ष उतार 
दन भी गम्मीर वो और साथाप्न के भावों में वृद्धि इस वर्ष प्रन्‍्प वर्षों की प्रपेक्षा 
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प्रधिक रहो है ।”१ “सनु १६५० से सन्‌ १६५७ के दर्पों मे कृपि उलादन में वापिक 
वृद्धि २ से २५% रहो, जो प्राधिक विकास की वृद्त योजना के लिए उत्माहवद्धाक 
नदी है, इसलिए देश में 'दपक उत्पादन परियद्‌' की प्रावश्यक्ता है, जो प्रत्येक ग्राम 
के कृषि उत्ादन का सद्धय निर्धारित करे एवं उसको पूर्ति के लिए श्रावश्यक संगठन 
निर्माण करे ।7”२ तभी भारत वी भावी दुभिक्षों से रक्षा हो सकेगी । 
अफाल पक सर्वकालिक संकट दै-- 
विवेचन से स्पट् है हि भारत मे अताल एक सर्वक्ालीन सत्ट है, जो देश को 

वार-दार ग्रस लेता है। सत्‌ १८८० के दु्भिक्ष प्रायोग के प्रनुसार “सात प्रच्दी फलों 
के बाद दो फसलें सगब होती है मौर जन सस्या का लगभग बच भाग प्राग्ल द्वारा 
नष्ट हो जाता है।” बुद्ध प्रान्तो में बह भाफ़त झौर अ्रधिक मात्रा में है श्रोर कुछ मे 
कम, जिन्‍्तु वर्ष में यह निश्चित है कि देश के द्िसी न दिसो भाग में इस प्रहार खाद्य 
अभाव होना एक स्वाभाविक वात है। बड़े झकाल भनियमित रूप से थाने है, परम्तु 
उनकी चेतावनी पहिले से हो मिल जाती है। फिर मी देश की विश्यालता प्रौर प्रिविषता 
के कारण सम्पूरं देश में श्रकाल का भीपण नृत्य नही होगा । “इतिहास इस बात का 
कोई प्रमाण उपस्थित नही करता, जब सम्यूरं देश में वर्षा हुई हो। समुद झांख्री मी 
इस प्रकाद की घटना प्रसम्भव मानते है।'” श्रतः ऐसे सवंकालिक संकट से बचने के 
लिए देशअ्यापी दोघंडालीन योजना से ही सफवता मिल॑ सकती है--प्रत्यत्ालीन 
उतावो है प्रत्पतालीन कार्य की ही पूर्ति होगो 

अकाल के लक्षण -- 

अकाल के पूर्व चिरद्दो मे प्रवरपंण यह पहला बिन्ह है। इवके साथ ही किन्‍्दी 

नैधगिक कारणो से श्रथवा कीडे-मकोडो, टिट्टी दलों द्वारा फालो का नह होना यह 
दूसरा चिन्ह है । इसके पलावरा प्रश्न घान्य को कोमरतें चइना, रोजगारी के प्रवमर 
च्यूनतम होता भोर मिखमक्लों की सस्प्रा मे वृद्धि होना तथा ऋण प्रदायक राशि का 
प्रभाव ये प्रक्ाल का आगमन सूचित करते है । ऐसे हो समय मे घर्मा्थ कार्यों मे चोरी 
एवं डाकेजनी में वृद्धि होती है, जो देश में प्रयवरा सम्बन्धित भाग में अ्सन्‍्तोष, बेकारी 
एव भ्रन्न की कमी वी श्रोर सकेत करती है। जनता का स्व्रास्थ्य खराब होना भोर 
रोगों की भरमार, रोग-प्रश्त व्यक्तियों को अधिकता, व्यापारियों द्वारा प्रश्न सप्रह 
(पर०&74ण ९) तरषा जनठा का एक क्षेत्र छोडकर दूमरे क्षेत्र थे जाना ये प्रकान के प्राममन 
के स्पष्ट लक्षण होते है । यदि इन लक्षणों से सावधान होकर यधासमय उचित वार्यवाही 
न की गई तो ऐसे व्यक्तियों को ही श्रक्ात का शिकार पहले होना पढ़ता है, क्योकि 
उनके साधन भ्रवर्यत्त हो नदी प्पितु नही के बरावर होते है । इसलिए इन सक्षणों के 
प्राते ही सहायता कार्य ग्रारम्म हो डाना चाहिए । 
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इसी झाधार पर सम्रिति ने अपनी सिफारिशों में कहा ६--इन बाघाओों का 
निवारण गहरी खेती, प्रधिक खाद एवं अच्छे बौजो वी सहायता तथा श्रमिचित भूमि 
को ग्रावश्यक विचाई की सुविधाएं प्रदान वरके कर सकते है। समिति ने कृषत्रों की 
ग्राथिक स्थिति सुघारने के लिए कुटीर उद्योगों की स्थापना कौ सिफारिश की, ताकि 
कृपको को सहायक आय के साथन श्राप्त हो । इसके झलावा समिति मे निम्न सिफा- 
रिप्वे की.-- 

(१) अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए 'प्रथिक प्रक्-उपजा्रो आझान्दोलना 
के लिए नई नौति झपनाना । 

(२ ) गहरी खेती के साथ ग्रच्छो खाद, बीज, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था 
द्वारा उत्तादन बढाना । ५ 

(३ ) बजर भूमि को दृषि के लिए उपयोगी बनाने हेतु केद्रीय सरकार द्वारा 
अधिक ग्राथिक सहायता दिया जाता तथा इस काये पर स्वय केसख्रीय सरकार का 
नियन्त्रणा होता । केस्द्रीय एवं राज्य रृपि नोति मे सहयोग स्थापित करने के लिए एक 
केद्रीय हृपि नियोजन सभा (ए८॥0॥) छे080 ० 8 6567रधा॥ 9)8907 छह) 
की स्थापना करना तथा इसी प्रकार वी कृषि-सभाए' राज्यों में भी स्थापित करना । 
राग्य कृपि-सभाएं केसद्रीय सभा को कौनसी भूमि कृषि के उपयोग में लाई जा सकती 
है, इस सम्पन्ध से तथा अन्य समस्याप्रो पर एवं वापिक काय॑ प्रगति के सम्बन्ध मे 
रिपोर देना । 

(४) भ्रन्न धास्य झायात पर सरकारी एकाधिकार | 

(५) ४५ वर्ष के लिए १० लाक्ष टन की केद्धीय सरवार द्वारा अन्न-निधि 
रखना । 

(६ ) पच वर्षीय खाद्यान्न योजना बनाकर प्रति वर्ष १ करोड ठन झधिक् प्रन्न 
उत्पादम बढ़ा कर देश को झ्रात्म निर्भर बनाना, ताकि इस प्र्वाघ के बाद प्रन्न ग्रायात 
दन्द कर दिया जाय । 

( ७) बजर भ्रघवा वासयुक्त भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए एक केखद्रीय 
भर पुनप्रहण मण्डन (0७% ,590. हिश्छेड७७७० 0घ2598%009) 
बनाया जाय, जिसको के*द्रोय सरकार ५० करोड़ रुपया दे । 

“शाद्यात्न-पोज्ञना खन्‌ १६४४७-५९-- 

खाद्यान्न नीति समिति की सिफारिशों के अतुसार एक प्रचर्षीय खाद्याप्त 
धोजना बन ई गई । इसका उद्देश्य प्रति वर्ष ३० लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाता 
था, ताकि इस'अ्रवधि के श्रन्त में देश के अन्त भ्रायात विल्कुल बन्द कर दिए जांयें। 
प्रन्त उपज बढाने का प्रत्येक राज्य का कोटा निश्चित क्रिया गया। योजना की 
भवधि में ६० लाख एक्ड पड़ती भूमि को हल वे नोचे लाने का उद्देश्य था, जिससे अन्त 
डपन में २० लाख टन वृद्धि होने की भ्राशा थो। इस कार्य के लिये केन्द्रीय ट्रैवडर 
सघ की स्थापता की गई। जहां पर पूरे-वर्ष पानी को सुविधाएं प्राप्त थी, शैसी कृषि- 


रैदड न 


(४ ) भ्रूमि की उबेरा दक्ति का हास--भारतीय भूमि बी उपजाऊ घक्ति 
कम होता ही झजालों का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण है। भारत की प्रति एकड उपज 
प्रति वर्ष गिरती जा रही है, किन्तु यह प्रमाणित हो छुक्रा है कि “भारतीय भूमि 
प्रन्य देशो से किसी तरह निदृष्ट नही हैं ।”* सिर्फ प्रावश्यक्ता समुचित कृषि पद्धति 
अपनाने की एवं पर्याप्त खाद देने वी है ॥ 

इन नैसगिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए छिचाई सुविधाओं एवं बाढ़ 
नियन्त्रण वायं में काफी प्रगति हुई भ्रोर हो रही है १ 


आधिक [ सर्वकालिक ) कारण -- 

(१ ) परिवहन सुविधाओं का अ्रंभाव--सन्‌ १८०० तक के भ्रकालों मे 
प्रघिव तर परिवहत साधनों को कमी के कारण भीपणाता रही, क्योकि प्रधिक भन्न 
वाले भागों से कम अन्न वाले क्षेत्री मे मनाज नही पहुँचाया जा सकता था। उदाहर- 
णाथं, उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के श्रकाल में ( सन्‌ १८३३ में ) भागरे मे १३३ सेर प्रति 
३० गेहूँ घा, जबकि खानदेश में ३१ सेर प्रति रुपया था ॥ प्राज भी भारत में भनेक 
ऐमे क्षेत्र है जहा भप्रक्नाल की स्थिति में शीघ्रता से प्रमाज नहीं पहुँचाया जा सरता। 
ऐसे क्षेत्रों में प्ननाज की समस्या हल करने के लिए भारत सरवार ने सितम्बर सन्‌ 
१६५८ में एक भायोग की निम्ुक्ति की थी,३ जो परिवहन सुजिधाए' बढाते की 
पभ्रावश्यक्ता को भोर सकेत है १ 

(२) दरिद्वता--सत्‌ १८६० के बाद प्रवाल के प्राथमिक स्वरूप मे परिवर्तन 
हुआ । जहां पहिले भ्रन्न की कमी से जंवता मूख से तड़प कर भरती थी वहाँ प्राघुनिक 
झक्ालों में क्रय शक्ति की कमी से झन्न नही खरीद पाती। ग्रनाज की कमी तो विदेशों 
प्रायात द्वारा झ्रांज भी पूरी हो जाती है, परन्तु जन सख्या का प्रधिक सस्ता में भूख से 
मरना यह उसकी 'सपग्रह भोर क्र4 शक्ति की कमी की ओर सकेत करता है। इसकी 
पुष्टि सन्‌ १८८० के दुभिक्ष भायोग ने भी की है--“यद्यपि देश मे इतना पर्याप्त प्रश्न था 
जिसमे सम्पूर्ण जन सस्या का प्रालन होता, किन्तु जनता के पास क्रय श्कक्ति की कमी 
थी ।” इस प्रकार हमारी धारणा है कि “भारत का ग्रतिरिक्त उत्पादन विदेशों को 
मेज दियर जाता है, फिर भो इतना दच रहता है जो वहां के लिए पर्यात् है, भतः 
भारत मे भ्रन्न का नही भपितु घन का अकाल है ।”* फलस्वरूप अच्छे वर्षों मे “कृपक 
के पास निर्वाह योग्य सामग्री होती है, किस्तु खराद वर्षों मे उसे दूसरों की दया पर 
विरमर रहना पड़ता है।”£ 





२. देखिये सम्बन्धित अध्यात । 
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(३ ) सहायक कुटीर धन्धों की अवनति--भारत की विद्याल एवं बढती 
हुई जन सस्या छवि पर निर्मर है । भारत के बुटीर एवं सहायक घर्धों की अभ्रववति 
होने से जन सस्या दा प्रभार हृधि पर और दधिक हो गया । साथ ही, उनके ग्रवकाश 
के समय अथवा मानसून झ्रादि स झाने पर वैरल्पिक घन्घे भी ते रहे । फलता कृपक 
को झ्पनी झ्ाय बढ़ाने वा हृषि के अलादा अन्य साधन से रहा । छाथ ही, कृषि पर 
जन सत्या का प्रभार बढ़ने से कृषि संगठन में भनेक दोप झा गये 

(४ ) दोपपूर्ण भूमि व्यवरथा- श्रम व्थवस्था का प्राथमिक उद्देश्य हपि 
की उन्नति होता है उसका हमारी दोपपूर्स प्रृमि व्यवस्था मे स्वंधा झभाव रहा । 
विज्येपतः स्थायो बन्दोबह्त अणाली को भी भ्रत्राज्ञ बा एक कारण बताया गया है, 
क्योकि भारत में जो मृमि व्यवस्था थो उस व्यवस्था के भन्तर्यंत बृपको के साथ... 
*प्रसमानता एवं भ्म्याया का व्यवहार होता था ।१ इस पद्धति के भ्न्द्गंत हपक को न 
तो वाल की निश्चितता थी और न लगान ही उचित होता था। इस वारण उसे 
प्रपनी ओर से भूमि सुबार मे कोई रुचि नही थी । 

(५ ) ऋण[ग्रस्तता--एक ओर हृषि उद्योग का प्रलाभवर होना, दुमरी झोर 
सामाजिक प्रथाप्रो'के वरस्शि व्यय बढ़ना तथा झासन के बढ़ते हुई सचों के कारण 
कर भार मे वृद्धि । इन कारणों में कृपक ऋण में जन्मता है धोर ऋण में ही मरता 
है । फलतः वह चाहते हुए भी कृषि सुधार द्वारा भ्रपनी उन्नति नहीं कर सकता झौर 
उसे नंसगिक प्रापत्तियों का झिकार होना पडता है । 

(६ ) दोपपूर्ण साथान्न नीति--सखार की खाद्यान्न सम्बस्धी मीति भी 
दोपपूर्णा है तथा इस नीति मे निश्चितता का भ्रभाव है। इसी प्रकार खाद्य समस्पा के 
हल के लिए प्रन्य क्षेत्रों वा निर्माण हुप्ना है, “लेकिन इन क्षेत्रों की व्यवस्या ठीक तरह 
से नहीं चल रही है ।/ उदाहरणार्थ, जो आस्प्र-प्रदेश दुसरे राज्यों को चावल देता है 
उसके किसी भाग में खाद्यान्न की इतनी क्मो होना कि भकाल की पश्रा्ंका व्यक्त हो, 
यह श्राश्चयंजनक है ।* यह एक ऐसा दोष है जिससे बिता क्रिप्ती सब॒ल कारण के 
प्रवाल वी धरादांका उपस्थित हो जातो है । हु 
दुर्मिच्त के आर्थिक प्रभाव-- 

प्रत्येक क पे प्रधान देद में प्रतराल एक स्वाभाविक बात है, परन्तु श्राधिक 
दृष्टि से +िछड़े हुए देशो में उसकी भीषणता भधिक होती है। श्रक्ालो के परिणाम 
केवल तत्कालीन न होते हुए प्रकाल के बाद भी देखने को मिलते है। कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के ए-पॉरॉलाजी विभाग ने सब्‌ १६४३ के दुभिक्ष के परिणामों को 
देखने के तिये ७०० परिवारों को जाघ की थी। उनके अतुसार:--/दु्भिक्ष के श्राथिक 
फल ध जा कि अलशि पक 3400 9.20:0. 


3. छ6॥ग & सांपिण णे प्रातंब-0- ४६ 6गाइ्रपोश्ड (00०60 
प्राण 00प09प्रा5ए ० [शीत #हाते०ण छत एए क्‍07- छगवाहो, 9 23. 
$ नवभारत टाइम्स, सम्पादकीय, १६ अगस्त सन्‌ १६६०॥ 
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एवं सामाजिक परिणामों का मूल्याकन्न तो इस बात से किया जा सकता है कि 
लगभग २४-७ प्रतिशत परिवार प्रध्त-व्यस्त हो गए है। पति पस्नियो को छोड़ने श्रौर _ 
पत्निया पनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित हुई हैं । माता-पिता प्रपने' बेटा-बेटियों को 
छोडने, बेचने भ्ौर भाई बहियो को छोडने मे सहायक हुए हैँ। थे विंधेश बंहिनें जो 
अपने भाइयों दवार/ सहायता पाती थी, ग्रकाल की ग्रास बने गई । ये मातवी कुक्में 
हमारी सम्यता पर वलंक रूप में हैं। सबसे श्रधिक मृतकों मे भ्रछ्ुत भौर परिगणित 
जातियां थी, जिनका प्रतिशत ५२०७७ था तथा मुसलमानों का ३६%, हिसूू १५"५% 
भारतोय ईसाई १%,। श्रविवाहित्‌ रूप में यह प्रतिशत ५४"६%५ तथा विवाहितों का 
श्रकधाफजं 7 

(२ ) प्रकात निश्चित रूप से मजदूरों को बेकार करता है तथा जाद्याप्न की 
अपर्याप्तता के कारण उतगत्री कार्य-क्षयता भी कम हो जाती है। भ्रराल में पर्यात खाद्य 
ते मिलने श्रयवा भूख के कारण संक्रामक रोग फैलते हैं, जिससे जन सम्पत्ति की 
प्रस्तीमित हानि होती है । 

(३ ) भ्रकाल के प्राग़मन से कृषि-उद्योग में ध्रनिश्चितता पाती है तथा कृषि- 
प्षियाए' प्रायः समाप्त हो जाती हैं, जिससे किसान और उसकी प्रथ॑ व्यवस्था पर 
भीपणा परिणाम होते हैं । इसलिए उसकी क्रय-ध्क्ति कम हो जाती है, शिरासे धन्य 
बत्तुमों की माय कम हो वर देश का प्ौद्योगिक उत्पादव कम ही जाता है ! 

(४) प्रन्न के भ्रकाल के साथ ही चारा और भूमे (700000 का भी 
श्रकाल प ज'ता है, जिससे पश्चु सम्पत्ति भी प्रभावित होती है । 

( ५ ) कृषि एवं उद्योग पर ऐसे परिणाम होते हैं कि जिससे कृषि उत्पादन 
एवं प्र य॑ बस्तुओ के प्रायात में कमी हो कर रेलो की प्राय कम हो जाती है तथा 
सरकार की लगान की भ्राय भी कम हो जाती है। इसके विपरीत सहायता कार्य के 
लिए सरकारी व्यय बढता है। इस प्रवार समाज, सरकार, क्रप एवं उद्योग सभी पर 
अकाल का प्रभाव पडता है । “ग्रसीसित भारथिक सहायता के श्रभाव मे श्रक्नाल के कारण 
अनेक जुलाहो को प्रपना व्यवमायें “छोडना पडा, लेकिन उससें से पर्यात्त सख्या में 
खुलाहे इस व्यवसाय मे नही आये, किब्तु सामान्य श्रमित्रों को सख्या को बढाया 
प्तः प्रशाल के इस भीषण परिणामों से बचमे के लिए कृषि-संगठन के महत्त्वपूर्ण 
दोपो का निवारण तथा कृपक एवं जनता की झ्राथिक शक्ति मे वृद्धि होवा झावश्यक है। 
अकाल निदारणु के उपाय-- 

ग्रतत के कारणों को देखने से स्पष्ट होगा कि अकाल के निवारण के लिए 

सर्वप्रथम प्रतिवन्‍्धक्र उपायो की आवश्यकता है । क्योकि जिन बारणों से प्रकाल द्वोते 
हैं उन कारणों को दूर करने से भ्रकाल निवारण स्वाभाविक रीति से द्वो जायगा, , 
क्योकि “भारतीय भ्रकाल की समस्या उन भयानक परिस्थितियों से सम्बन्धित है जिसमे * 


# [ुख्बप्ा॥6 (०णाप्राइशणा 4596, 
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सोमूईक रूप से भ रूप से भक्ाल का झ्रागमन व्रते हैं । ४ 
0... 7४४४८ 


इसलिए चैश्ञातिक दज्ञ से कृप की उन्नति तथा कृषि सहायक कुटीर एवं लघु 
उद्योगों को प्रायोजन करना होगा । भुमि-सुधार के अन्तर्गत जो परिवर्तत होते हैं ये 
डोठ एवं कृषि की आविक उन्नति में सहायक होने चाहिए। सहकारी-विक्रास की 
शापकीयता एवं झ्यौदचारिकता कम होरर सहकारी ब्रान्दोलन को हृषि के सर्वाप्ठीण 
विक्ाप्त की घोर घ्यान देना चाहिए । इससे हृपओों के द्यात्मिक, श्राथिक एवं न॑तिक 
बल मे वृद्धि होगी। झ्पच्यय को रोकने के लिए सामाजिक परम्परागत प्रभाग्रो की 
साम्राजिक सुधार आन्‍्दोलनो से समाप्त करमा होगा | स्लाथ ही, हपको का पज्ञान एवं 
अशिक्षा दूर करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यत्रमों के झन्तगंत उन पर विशेष 
लिम्मेवारी लादनी होगी । क्योकि इस समय इस दिल्ला मे कुछ भी कार्य नहीं हो रहा 
है। हमारे कृपि-महाविद्यालयो के स्नातक एवं शिक्षक केवल सैद्धान्तिक शिक्षा क्षेत्र सें 
ही हैं। पेको ब्यपद्वारिक शिक्षा क्षेत्र मे म्तिवायं रूप से लावा चाहिए डिसो ये देश 
के महत्वपूणं एव झाधारभृत उद्योग मे झपने सक्रिय सहयोग से उन्नति का सार्ग-प्रदर्शन 
करें | इन प्रयल्ली से दुभिधा की बारस इन भ्रयुली से दु्भिक्ष की दास्म्वारता ही केवल कर्म न होगो, प्रेपितु (ुभिक्ष 
का भ्रागमत भूपवाद रूप हो जायगा। 
प्रतिरक्षात्मक्त उपाय -- 


अकाल भाने पर भ्रक्ाल-प्रस्त क्षेत्र के व्यक्तियों वी मुख्य समस्या मोजन प्राप्त 
करने तथा पशुप्रों को दाता-पानी देकर जीवित रखने वी होती है । श्रतः ऐसे समय 
उपलब्ध भ्न्न सामग्री का वितरण, मन्न का सुलभ क्षेत्रों से दुलतम क्षेत्रों में स्थाना-तरण 
या विदेशों से भायात, भ्रन्न-ब्यापार पर नियन्त्रण, पशुओं के लिए दाना-पानी को 
व्यवस्था करनी होगी । दूसरे, भकाल में रोग फंवते हैं, इसलिए स्वात्थ्य एवं चिकित्सा 
सुविधाप्रो का भायोजन करना भावश्यक होता है | तीसरे, दृपक एवं जनता की पक्रय- 
शक्ति की पूर्ति के लिए कृपको को तकाबी ऋण एवं लगान की छुट देना, भाम जतता 
को भाषिक सहायता के हेतु जन उपयोगी कार्य जैसे, नहरें, कुए, तालावो एवं सड़कों 
का निर्माण एवं सरस्मय करता, किसानों को उत्तर बीण, जाइए, औजार प्रादि का 
प्रवन्ध तथा गरीब, भिखारी एवं आश्वित लोगों के लिए गरीब ग्रहों, सदावत प्रादि को 
उजएडए करक्ू'--हह कपएँ करा. उप्फप्ेथा आतिएफाएज्ा आएपऐ जे क्ोफ़ः है + पलट ये 
उपाय तत्कालीन होते हैं ) 

अतः प्रतिबन्धक उपायो से युक्त सर्वाज्ञपूर्ण ग्राम सुधार की विज्ञाल योजना 
ही भकोंत के भीपण ताडइंव मृत्य से भारत के जन-घन को रक्षा कर सकती है । 
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अकाल निवारण तीति-- 
मच्य-कालीन युग मे हिन्दू एवं मुसलमान शासक दुर्भिक्ष निवारण के लिए 
नहरें एवं तानाव खुदवाते थे तथा राज्य-कोप से राशि एवं भ्रन्न को वितरण करते थे, 
ताकि जनता की अकांल से रक्षा हो और प्रन्न का पन्य क्षेत्रों से भायात होने तक प्रश्न- 
वितरश की व्यवस्था करते थे। इस हेनु राज्य का अन्न-सग्रहालय भी होता था। 
सद्दावत्त, लगान में छूट, तकावी ऋण आदि का उपयोग भी मुक्त हस्त से होता था । 
ईहट इण्डिया उम्पनी ने श्रपने शासन-कांल में भन्न का वितरण तो चालू रखा तया 
प्रन्न-निर्यात एवं अन्न सग्रह पर रोक जगा दी | फिर भी झावागमन की पर्याप्त सुवि- 
धाप्मो के प्रभाव मे लाखों व्यक्ति वाल-क्वलित हुए । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सब 
१७५३ के भर्ालों के बाद भ्रवस्य लगान में छूट देना प्रारम्भ किया । 
ब्रिटिश शासम-काल ओर आधुनिक अऊाल निवारण-नीति-- 
सन्‌ १5५७ के असफल स्वतन्त्रता संग्राम के बाद भारत के शासन की बागडोर 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी से ब्रिटिश शासन ने सभाली । ब्रिटिश शासन काल में सन्‌ १८६० 
वा प्रक्नाल ही पहिला था, जिसने शासन का घ्यान इस ओर झ्रावपित पिया) इसलिए 
प्राधुनिक भ्रकाल निवारण-नीति वा ग्रारम्भ वास्तव में यही से होता है, क्योंकि इसी 
भकाल मे प्राधुनिक प्रकाल निवारखजीति (7७॥0076 (00089) के बीज निहित ये । 
इस नई नीति के अनुमार 
( १) जन-सख्या का विभाजन तीन श्रेणियों में क्षिया गया £ (प्र) शारी- 
रिक श्रम योग्य, (व) तिथंत एवं श्रम करने योग, (स) श्रम के लिए 
प्रयोधप । + 
(२ ) ग्राम सहायता देना । 
(३) जनता का जीवन-स्तर उन्नत कर उनमे आत्मनिर्भरता वी भावना का 
निर्माएं करना । 
इसी नीति का अनुमरण उडोप्ता प्रकाल ( सन्‌ १८६५-६७ ) मे किया गया, 
परन्तु वह भ्रशफ्ल रही । इस ग्रकाल में १९४० करोड रु० सहायता कार्य मे सर्च हुए। 
फनत सन्‌ १६६७ में सर जाज कैम्पवेल की अध्यक्षता से प्रकाल जाँच झायोग नियुक्त 
किया गया । 
कैंग्पवेल ग्रकाल जाँच समिति (१८६५)-- 
यह सबसे पहिला श्रकाल जाच झ्रायोग था| इस झायोग की प्लिफारिशों के 
प्रनुमार भ्रकाल-निवारण-नीति में आायश्यक्र परिवर्तत किये गये ॥ इन परिवतंनों में 
अकाल निवारण काये जिलाघीश को सौंतदा लथा कृषि-कार्य चालू रखने के लिए उदा- 
रतापूवेक तकावी ऋण देंता ये प्रमुख थे। इसके साथ ही पुण्या् कार्यो मे वृद्धि की 


गई। इस समिति ने खाद्यान्न वितरण की भी सिफारिश की थी । इन्ही झाघारों पर 
झकाल निवारण-नोति बनाई गई 5 
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किन्तु सद्‌ १४७३-७४ के भीषर प्रकाल से सरकार को यह समझ आई कि 
अवाल एक झ्राकस्मिक न घटना होते हुए सर्वेवालिक संव ट है जिसको सुरक्षा वे लिए पहिले 
से ही पर्याप्त प्रवन्ध होना चाहिए और सन्‌ १८७६-७७ के प्रकालों ने इसरी प्रतिवा- 
मैंता प्रमाणित की | फरस्वरूपर सन्‌ १८७८ में देन्द्रीय सरजार मे १है करोड़ रुपये से 
अवाल-बीमा कोप का विर्माण किया, जिससे झवाल के समय सद्वायता जाये ही सके व 
बोव मे कद्वेय सार मे वापिक १९४० करोड रुपये जमा करना झ्लारस्म किया । 
इसी निधि को स्थायी बनाने के लिए जयपुर महाराज ने सत्‌ १६०० में १५४ लाख ३० 
के विनियोग द्वारा स्पायी निधि के लिए ट्रप्ट बनाया । इसी निधि में उत्तर प्रदेश का 
प्रशाल्न-प्रगाथ-कोप भी मिल्लाया गया तथा इसमें राज्य प्तरकारें बुद्ध वापिक राशि 
जगा करतो थी । इस कोय पर तेसद्रीय सरवार वा नियस्त्रर है । इस निधि का नाम 
/भरतोीय भधत्राल दुश्ट है । 

के कक पिक्ल बेल कस 


खर जॉन स्ट्ूेचे श्रत्योग ( १८८० ) एवं श्यक्राल-नियारण नियम-- 

क्नू १८७६ के प्रत्रालो को जाँच के लिए सन्‌ १८८० में सर जॉन स्ट्रेंचे 
प्रायोग को नियुक्ति हुई । इमकी सिफारिशों के प्रमुमार सन्‌ १८८३ मे प्रान्तीय श्रकाल 
बातूनों का निर्माण हुप्रा । पे कानुत प्रनेक दातों में भिन्न होते हुए भी मूचमृतर सिद्धातों 
में समान हैं। इनका उद्देश्य साधारण समय में सह्मायता कार्यों का नियमन तो था ही, 
परन्तु प्रतात को सूचना प्राप्त द्वोते ही भ्रधित्रारियो के उचित कदम उठाने पर जोर देना 
था । विभिन्न भघिकारियों के कर्त्तव्य, वार्य करते को प्रशालो तथा कार्यों दी स्लोमा 
या बर्णन भी इन नियमों से जिया गया है। इस प्रायोग ने भ्रवाल सहायता बाये की 
जिम्मेयारी प्रान्तीय स़तरत्रारों पर डाल दी तथा अ्रकालो से सुरक्षित रहने के लिए 
विचाई, रेल मार्ग भ्ादि बनाने की रूपरेखा भी प्रस्तुत की । जेंसे ही स्वानीय सरकारों 
को ( जिला बोर्ड, पचायत प्रादि ) काल का सकेत मिलता है, उसता सामना करना 
उन कत्तव्य हो जाता है । भरत प्रायोग द्वारा प्रस्तावित योजना के प्रमुख 
भाग ये हैं :-- 
अकाल की प्राथमिक स्थिति में-- 

(१) भवाल की प्रायमिक स्थिति मे स्थायो भौर प्रस्थायों कृ'प्रो| को खोदने 
पोर प्िचाई के साधनों की दुरुस्‍्ती एवं उन्नति हे लिए भ्रग्रिम राशि (8 0589८७) 
दी जाए । ( २ ) गंर सरकारी रूप में जमता को पुण्य-कार्यों के लिए बढावा दिया 
जाये । (३ ) दीज झादि दी हृषि वस्तुएं खरीदने के लिए झायिक तथा प्रम्य सह्दा- 
यता दो जाये । (४) उषधरन्ठघर भटक़ने वातो अवाल परीड्धित जनता थी भ्रन्न 
वितरण करने के लिए पुलिस को भन्न दिया जाये । (५ ) अवाल के भाँकड़े प्रादि 
एकत्रित करने के लिए एवं उप्तको समुचित जांच वरने के लिए जाँय कार्य चासू किया 
जाए ठथा निर्धभ जनता की सहायहार्ष दरिद्वाश्षमों की स्थाप्रता को जाए। ( ६ ) 

-  हपि भूमि वाले हिसानो को भाविक्त सहायता दी जाएं ठया फयल वी खराबी के झूु- 
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पात में लगान में छूट दी जाये। (७) सहायता केचद्र चालू किए जायें तथा 
उन पर समुचित नियन्चण हो । ( ८5 ) प्राथमिक प्रवस्था में ऐसे व्यक्तियों वी सूची 
बनाई जाये जो सहायता दिये जाने योग्य हो । ( ६ ) यदि प्न्न श्रोर चारे को कमी हो 
तो उस्ते दूर करने के लिए श्रावश्यक कार्यवाही की जाए। 


जाँच कार्य का श्र दुर्शिक्ष को वम करना नही, वर॒न्‌ उधवी उपस्थिति को 
जानना है। भूखों को सहायता देना नही, प्रपितु क्या लोग भूखे हैं ? यह जानना है |”! 
प्रत्यक्ष रूप से यह कहा जा सऊता है कि इन वायों से सहायता की प्रनिवाय॑ता सिद्ध 
होती है। ऐमे ही जाँच कार्यों को सहायता कार्यों में परिशित किया जा सत्ता है। 
प्रकाल में जिन ब्यक्तियो को वाम दिया जाता है, उतकी मजदूरी बार्यक्षमता वे झनु- 
सार ही निश्चित वी जाती है । प्रकाल के समय मजदूरों निश्चित बरने का प्राघारभूत 
सिद्धान्त केन्द्रीय सरकार द्वारा निद्िचत जिया गया है। इस प्रिद्धाल्ल के प्रनुसार 
“प्रकान भृत्ति बह राशि है, जिससे उत्त परिस्थिति मे मजदुर भपना स्पास्थ्य वनाए रखे 
सके । सरकार का कर्तव्य उतता की जीवन रक्षा है, न कि श्रमिकों को उनके स्तर 
बीयुविधाएं देना ।/ 0 ४ ० 
.. सहायता बाय दो प्रकार के हो सकते है ;-पहिंला पडितक बर्स डिपार्टमेप्ट 
के झ्राघीन द्वोगा, जिसमे अनेक ब्यक्ति क्ायं करते है। दूसरा काये रेवेन्यू प्रॉफिसस_ 
के श्राधीन होगा, जो किसी विश्येप गाँव प्रथवा ग्राम समुद्र के लिए होगा। दाने रूप 
में सहायता बाय तवी चालू होता है, जब जाँच कांये सहायता कार्य में बदल दिया 
जाता है । साथ ही, इस झोर भी घ्याव दिया जाता है कि “कोड! के प्रन्तगंत प्राते 
वाले सभी ध्यक्तियों को सहायता मिल रही है या नहीं। ऐसे व्यक्ति वे है, जो घारी- 
रिक श्रम नद्दी कर सबते तथा उतके कोई सम्बन्धी ने हो प्रधगा उनको उप्त्यिति घर 
के रोग ग्रस्त ब्यक्तिपों को दख-भाल के लिए धर पर प्रावश्यक हो | दरिद्राश्वम उन 
सुविधाजरुक स्थानों पर चालू किए जाते हैं, जहाँ पर ऐसे गरीब एवं निघन लोगो की 
अ्रधिकता हो, जो काम करने में प्रयोग्य है । छोटे-छोटे सहायता कगार्यों में हम भोजना- 
खप्रो का खोलना, वस्त, दूध, प्रादि का वितरण, पर्दानशोन प्ोरतें तथा कुशल कारी- 
गरो के लिए सद्दाप्रता, इन कार्यों का समावेश करते है | 
सर जेम्ध लॉवल अकाल अयोग ((८६५)-- 
उक्त प्रकातनिद्ाारण नियमों का परीक्षण सत्‌ १८६६ ६७ व सन्‌ १६६६९- 
१६०० के अवालो में हुप्रा । सन्‌ १८६६ ६७ के अकाल वी जाव लॉयउल-प्रयोग से 
सन्‌ १८६८ में वी, निप्तमे उक्त तियमो की सफलता का परिचय मिला ॥ इस प्रायोग 
ने यह भी कहां कि सामथिक एवं उदारता से ग्रकाल में सद्वायता देने के कारण जनता 
की प्रकाल निवारत शक्ति एवं स्राधव बढ़ गए है, इसलिए श्रायोग ने (१) भविष्य में 
कुश्रों की दुस्म्गी के लिए अनुदान स्वीइत करने की सिफारिश की (२) जुलाहों तथा 
कुछ विशेष जादियो की सह्यायदा के लिए निघंनो को निशुल्क सहायता देने के लिए 
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क्षेद्रोवरण की व्यवस्था तब लागू की गई थी जब देश मे भ्रश्न की कमी और 
महंगाई थी सन्देह है कि देश झाज भी शभ्रन्न के विषय मे झ्रात्म-निर्मर नहीं हो पाया 
है, परन्तु यह स्पष्ट है कि पूवपिक्षा-स्थिति अधिक प्रनुकूल हुई है। यह ठोक है कि सब 
१६५६-६० के वर्ष मे उतना श्रन्नोत्यादन नहीं हो सका जितना सम्‌ १६५८-४६ मे 
( ७ करोड ३५ लाख टन ) हुआ था, विन्तु सन्‌ १६६० मे अन्न के उज्ज्वल भविष्य 
की झराथ्वा तथा विदेशी सहायता से अन्न विषयक झनुकूल स्थिति बनने में बहुत सहा- 
बता मिली है। खाद्य तथा कृपि उपमन्त्री श्री थोमस के अनुसार चावल तथा खरीफ 
की प्रस्य फसलो के मूल्य मे भले ही वृद्धि हुई हो, किन्तु गेहूँ का जो मुल्य सूचक थक 
प्रप्रैल में ६! था वह मई में ८७ पर भ्रा गया भोर जून में भो वहीं रहा है । गेहूँ के 
सम्बन्ध मे यह सुघरती स्थिति अब क्षेत्रीकरण को प्रावश्यक्ता को ब्यर्थ स्विद्ध कर 
रही है । 

चावल के विषय में प्रभी ६-७ मास पूर्व पश्चिमी बंगाल झ्ौर उडीमा का एक 
क्षेत्र बनाया गया था श्रौर भ्रभी गुजरात, भद्दाराष्ट्र और मध्य-प्रदेश को भी एक प्रन्न 
क्षेत्र बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है, किन्तु जहाँ तक गेहूं का प्रइत है, देश में 
उसकी ऐसी कोई कमी नही है जिससे उसके विषय मे भी क्षेत्रीकरणय की भावश्यकता 
हो। घभी कुछ समय पूर्व भारत प्रोर अमरोका के बीच जो गेहूं समभोता हुप्ा है 
उप्तके अनुमार भारत को भ्रमरीका से चार वर्षों के भीतर १ करोड़ ७० लाख टव 
भप्न मिलने वाला है। इस भ्रन्न में चावल की मात्रा अवश्य बहुत कम है, किन्तु गेहूं का 
जो भाग है वह न केवल अन्न की महंगाई भौर कमी को दूर करने मे सहायक होगा, 
प्रवितु उससे प्रश्न विषयक किसी सक्टकॉल का भी सुकावला किया जा सकेगा । 

श्री पाटिल का कथन है कि समस्त देश एक ही ग्रन्न क्षेत्र होना चाहिए। यह 
सिद्धान्तत; उचित भी है। जब सारा देश एक है तो उसके सब हिस्सो के सुख दुख भी 
बटने चाहिए । एक श्रदेश्व के लोग खूब खां-प्रोकर चेत करें शोर दूसरे अझप्लाभाव के 
कारण घास पूस खाकर जीवन व्यत्तीत करते हों, यह भपने को एक एवं झखड कहने 
बाले देध के लिए किसी भी प्रकार क्षम्य मही । इसलिए सबके लिए समान रूप से 
प्रश्न वितरण को व्यदस्था करके क्षेत्रीकरएय को जितनी भी जल्दी विदा दी जाय उत्तना 
ही प्रच्छा है भाज अन्न का जो झनुचित सग्रह तथा चोरी छिपे यातायात चल रहा है 
वह भो इससे समाप्त हो जायगा ॥ 

गेहं की भनुकूल स्थिति को दृष्टि में रखते हुए उसके क्षेत्रीकरण को समाध्ति 
लो उचित है, परन्तु उसके साथ ही ऐसी निर्दोष व्यवस्था की भी आवश्यकता है कि 
इसके पुन: जारी करने की नौबत न झ्राये । वह तभी सम्भव है जब देश मे भ्रन्नोत्यादन 
की गति को तीज से तौज़तर किया जाय और वितरण से मुताफाखोरी भौर भ्रशचार 
को सवंधा समाप्त कर्‌ दिया जाय। 
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ये सुझाव परस्पर सम्बन्धित है, क्योकि जब तक बाजार सें इन्न नही आता 
तव तक केवल अन्न को उपज वटाने से कोई काम नहीं हो सकेगा ।# 


इन सुझावों वो सरकार ने स्वीकार कर लिया तथा अपनो खाद्यान्न नोति का 
निर्माण ऊ्िया । 
आऊाल निबा रण की वर्तमान नीति-- 

भ्रकाल समस्या वा निवारण वरने के लिए गाज सरवार के पास समो सांधने 
उपलब्ध हैं और जब व्भी ग्रक्ाल के चिन्ह दृष्टियोचर होते भी है तो सरकार उसको 
दूर करने के लिए प्रवत्नभोल हो जाती है तथा अन्न पभ्रादि व भप्रह एवं श्रायात करना 
आरम्भ कर देनी है । लेकिन जब ग्रकाल के विन्ह दूर होने लगते हैं, तब सरकार 
ब्रमश; अपनो सहायता कम करती जाती है | इस प्रकार वर्तमान अ्रक्नाल तियारए नीति 
के दो प्रधान ग्ड् है +- (१) झ्रत्ाल पीडितो को कलावीनू मुहायता, तथा (२) झ्काल 
की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दीर्घक्लोन प्रयल, ज॑से-- » “चाई, वीज, खाइ 
का वितरण ॥ भाल सहायता कर्ये जा तोत श्रेणियों में बाटा जाता है।--प्रथम, 
चेतावनी वार्य, दूसरे, सुविधानुमार सहायता तथा तीसरे, छीवन रक्षा, जैसे-- 
बँद्यड्रीय सहायता, दरिद्राश्रम आदि की सुविधाएं देता । इस प्रत्ार बतंम्ात ब्रकाल 
निवारण नीति में सरकार को रुफ्लता मिली है । 


संकटकालीन सद्दायता संगठन (फ्रढ-४००८५ रिलीएई 0:8%॥ंइक०७) -- 

ग्रत दम वर्षों में देश के इ/प उत्ताइन मे झ्राश्ञातीत वृद्धि हुई है प्लौर प्रिवहदन 
साधनों के विकास के वार अकाल की सम्भावनाएँ न्यूनतम हो गई है। फिर भी 
प्रनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़ एवं भरकभ्पों के खतरे बने हो रहते है। जित कारण स्थानोंय 
झत़ाल के चिन्ह दिखाई देते है जंसै-प्रगस्त सन्‌ १६६० में भ्ाश्न, उडोसा, उत्तर-प्रदेश शोर 
दिह र के बुछ भाग । इसलिए भारत सरकार ने प्रकाल, बाद, भूकम्प झादि सक्टकालोन 
सहायता कार्य के लिए सक्टकालोन सहायता सगठत' स्थापित क्या है। इसके निम्न 
उद्देश्य हैः -- $ 

( १ ) सक्टकालीन सद्दायता पूर्व नियोजित योजना के भ्रनुसार दी जा रही 
है, यह देखना | ऐसी योजनाएं” विश्येपज्ञों द्वारा ययासम्भव सक्ट के पूव् ही बनाई 
जादेंगी ॥ 
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(२) स्वयं सहायता के सिद्धान्त पर बल दिया है, जिसमे संकद-प्रस्त क्षेत्र 
बाहरो क्षेत्रों को सहायता पर न्यूनतम निर्भर रहे । 

( ३ ) रुचि रखने वालो प्रत्येक्र समाज कल्याण सपघ््या को एक निश्चित कारये 
करने के लिये रिया है । 

( ४ ) भारत सरकार, राज्य सरकारें, जिला एवं स्थानीय अधिकारी झपने- 
अपने क्षेत्रों में इन क्रियाप्री के समुचित तामजस्य के लिये जिम्मेदार रहेगे | 

यह सगठन पूरणांता प्रात्त करने पर केख्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर कार्य 
क्वरेगा । केस्द्रोय संगठन सरकार की सक्तदकालोन सहापता नीति को क्रियान्वित करेगा, 
राज्य के प्रयत्नों में सामंजस्य लायेगा ठया ऐसी सहायता सेवाएँ देगा जो केवच् भारत 
सरकार हो दे सकती है। ये सगठन लगभग सभी राज्यो में बनाए गए हैं ॥ इसलिये 
आवश्यक क्मंचारियो के भ्रशिक्षण के लिये नाग्रपुर में 'केत्रीय सक्तदकालोत सहायता 
प्रशिश्णालय' खोजा ग्रया है, जहाँ विभिन्न सहायता कार्यों के सात पास्य-क्रमों को 
शिक्षा पूर्णो हो गई है ! 
प्रधान-मन्दी राष्ट्रीय सहायता कोप-- 

नवम्बर सन्‌ १६४७ में इस कोप का निर्माए। किया गया या, जिक्षमें से १*८२ 
करोड़ ₹० की सहायता विभिन्न सकटो के समय ( जैसे, भुकम्प, बाढ़ भकाल मादि ) 
वितरित को गई है ॥ इस कोप से सत्र १६५७ परे विभिन्न राज्यो को ६,८६,०६६ २० 
का वितरण हुआ तथा कोप में लगभग ९,१६,२६२ २० शेप हैं ॥ 

इस प्रकार राष्ट्रीय सरकार ने संकटकालोतव सहायता का विशेष आयोजन दिया 
है, जिससे जन, घन को हानि ने हो तथा ध्ाल से जवता की सुरक्षा हो सके । 
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अध्याय १३ 
हमारी खाद्य समस्या 


(007 7००व ?7कॉलत) 





“भारत में अन्न उत्पादन तथा जन्म दर का सीधा - सम्बन्ध हैं, परन्तु श्ज्न उत्पादन और 
मृत्यु दर मे विपरीत सम्बन्ध है। 





राधाग्मल सुसर्जी 


जन सख्या की समस्या खाद्य समस्या से धॉनष्ट रुप से सम्बन्धित है भौर पाय समस्या 
की वर्तमान गरभीरता इस तथ्य की श्रोर सकेत करती है | वास्तव में खाद्य समस्‍या 
प्राज कोई नवीन समस्या नहीं है, श्रपितु वह गत ६० वर्षों से है, परन्तु उत्तरी गम्भीरता 
की शोर कोई ध्यान नही दिया गया । श्री दुबे के अनुसार “हमारे अन्न निर्यात मे 
समावेश के साथ यह कमी सन्‌ १८२० मे लगभग &*१० मिलियन टन व विक॒ थी ।”! 
जन सस्या के प्रकाशित प्राँकडो से स्पष्ट है कि जत-वृष्धि के साथ देश की खाद्यान्न उपज 
नही बढ़ी । सत्‌ १६१३-१४ से सन्‌ १६३५ ३६ की भ्रवश्रि में जत सस्या वाविक १% 
बढ़ा है, जो ज़ाद्य उपज में केवल ०*६५% की वृद्धि हुई है ।१ डा० राघाकमल मुश्चर्जी 
ब' अनुसार देश में ११९६ जन-सख्या के लिए खाद्यान्न की कमी थी। इसकी पुष्टि 
योजना-प्रायोग ने भी की है--' द्वितोय विश्व युद्ध पूव भारत में १५ लख टत अभ्रन्न 
झ्रावात होता था। विभाजन श्रोर जने सह्यां की वृद्धि से खांद्य समस्या भौर भो भ्धिक 
गम्भीर हो गई है, जिस तत्कालीन उपायो से हल नही किया जा सकता । इस समस्या 
के हल के लिए सावघानी के साथ दीघंकालीन प्रयत्न करने पडेंगे । खाद्य समस्या का 
श्रथ केवल भन्न धान्य की कमी हो नही वरन्‌ प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रावश्यक पोष्टिक 
भोजन का प्रभाव भी है । 
खाद्य समस्या की पृष्ठभूमि-- 

प्रक्ाल जाँच समिति सन्‌ १५८० के प्राँतडो से स्त्रन्‍_ठ है कि उस काल में भारत 
खाद्यान्न मे प्लात्मनिर्भर था, क्योकि उत्पादन ५२० करोड टन भौर माँग केवल ४९७०७ 
टन ही थी । इसके बाद सन्‌ १८६० से सन्‌ १६१२ तक के दर्षों में मूल्य जाँच समिति 
के भ्रतुसार४-' भारत में एक प्लोर तो जन सख्या बढ़ती गई, परन्तु उसी श्रनुपात में कृपि- 
भूमि में वृद्धि नहीं हुई, फत्रस्वल्प साथाच्र मे कमी भा गई। इसी प्रकार सन्‌ १६०१ 
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थे १६३१ तक के तीस वर्थों में जन-संख्या १५९२% बढो, जब कि पत्र उपजाने वाली 
मृमि १५% ही बढो, परम्तु किर भो अन्न-उपज ४95 से बम रही ।”"* इस प्रकार 
कृषि-उपज का क्षेत्र दढने के साथ-साथ अन्न-उत्पादन की कमी के मुस्प कारणों में (१) 
“कृषि प्रे श्रमागत उत्पादन हास नियम का लागू होना, (२) इृषि भूमि की उबंरा शक्ति 
बम होना, त्या (३) ज्ननख्या में वृद्धि का समावेश किया जा सकता है | इस प्रतार 
जन-संह्या भर खाद्यान्न को वृद्धि में विषप्रदा ग्राती गई $ 

सन्‌ १६३७ में भारत से वर्मा पृथक हो गया, जिससे भारत में झ्रन्न को कमी 
प्रतीत होने लगी । फलस्वरूप वर्मा, जापान तथा प्रन्य देशो के आयात से प्रन्नाभाव 
पूरा दिया जाने लगा । सन्‌ १६३६ में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसे हमारे प्रश्न 
प्रायात को घकका लगा मौर भारत को मित्र राष्ट्र को सेनाग्रो को श्रन्न देने को जिम्मे- 
दारी प्रा गई | इसके अवावा सेना में भारतीय नौजवानों को भर्ती तथा झ्लौद्योगिक 
सजदूरों को सहवा बढनते के कारण प्रश्न वी भाग बढ गई । परस्तु दूसरी प्लोर प्रन्न का 
उत्पादन कम हो गया । इसी समय सव्‌ १६४३ में बज्शाल का भीपण दुभिक्ष पडा। 

इस पवार प्रन्न समस्या को मीपणता की झोर सरकार वा ब्यान सन्‌ (९४३ 
के बयात्र भ्रशाल के कारएा भाकषित हुप्ौ भोर इसो कारण यही से खाद्य-धमस्या 
दया प्रादुर्माव हुपा यह धाम घारणां है। 
खाद्य समस्या के का रण-- 

(१) जन-सस्या में बृद्धि--यत वर्षों में हमारी जन संख्या में प्रत्यधिक 
वृद्धि हुई है । सत्‌ १६०१ में जन-सस्या २३५५५ करोड़ थी। इसे प्राघार वर्ष मान 
कर संत १६३१ में जत-संब्या निर्देशाकइ ११७ हो गया, जबकि खाद्य क्षेत्रत्र का 
निर्देशाक केवल ११६ ही रहा । इस प्रकार जन-संस्पा ने खाद्य उत्तादन को पीछे छोड़ 
दिया | सन्‌ १६३१-४१ के चीच तो परिस्थिति भोर भो खराद हो गई। जहाँ साद्य 
पदार्थों का क्षेत्रफल १९५ प्रतिशत वढा, जन-संस्या में १४ प्रतिशत वृद्धि हुई? सन्‌ 
१६४५१ में हमारों पन-संख्श ३५६६ करोड थी । सरकारों अनुमात के अनुसार थत 
वर्षों मे हमारी जन-संस्या मे इस प्रकार वृद्धि हुई :-- 





है यपं ” जन संख्या 
१६५२ ३६”७५ करोड़ 
१६५३ इ७'र३े ,, 
श्ध्श्र देधाछ६ ,, 

मु १६४५ श्पाएड ,, 
१६२५६ रेधज४ड , 
१६२७ ३६२४ 
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ऐमा अनुमण्न है कि वर्तमान गति से हमारी जन-सख्या सब्‌ १८६६३ में ४? 
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करोड और सन्‌ १६७१ मे ४५ ब रोड हो जायगी | योजना आयोग मे १४ श्रौंध प्रति 
व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से रान्‌ १६५६ भें ५२०२ लाख टन की माँग का प्रतुमान 
लगाया गया था। भ्रग्योक मेहता समिति कय झनुमान है कि वतंमान गति से हमारी 
माँग सद्‌ १६६०-६१ में ७६० लाख टन हो जायगी। 

इसलिए समिति का सुझाव है कि “खांद्य समस्या के प्रभावी हल के लिए 
क्षेवल उत्पादन बढ़ाने के लिए निश्चयपूर्ण एवं चहुँमुख्री प्रयत्त ही आवश्यक नहों है 
अपितु जन सख्या वी वृद्धि की ऊंची दर को प्रवरोध लथाना होगा । इसलिए हम 
प्िफारिश करते है कि राष्ट्रव्यापो परिवार नियोजन आ्रान्दोलन चलाया जाय ।”* 

(२) झऊुंद्रा स्फीति--युद्ध के कारण जो झौद्योगिक विकास हुआा भौर 
मौद्रिक झाय मे वृद्धि हुई उससे वस्तुप्तो को माँग बहुत बढ गई। खाद्य पदार्थों का 
मूल्य निर्देशाक जो ग्रयस्त सन्‌ १६४५ में २६८ यथा, वढकर सन्‌ १६५० में ४०२२ 
हो गया । झगस्त सन्‌ १६५३ में यह ४१०३ तक पहुँच गया था, यद्यपि सन्‌ १६५४ 
मे घट कर यह ३८२'३ हो गया । ऐसी भ्राशा व्यक्त की गई थी कि बढते हुए मूल्यों 
से खाद्य उत्पादन को प्रोस्साहत मिलेगा, परन्तु ऐसा नही हुप्ता । भूमि का लगाने प्रादि * 
स्थायी व्यय चुकाने के पश्वात्‌ जो बचा उसका उपयोग जिसातों ने पुराने ऋणों 
को चुकाने से किया । साथ ही, उनके उपभोग स्तर में भी दृद्धि हुई, भरतः स्वभावतः 
खद्य पदार्थों की कमी अनुभव की जाने लगी। 

(३ ) कृषि उत्पादन मे कमी--जहाँ एक झोर जन सस्प्रा बढती जा रही 
है, खाध्व क्षेगफन्र में वृद्धि को गति बहुत कम है | गत वर्षों में खाद्य पदार्थों के क्षेत्रफल 
वी स्थिति इस प्रकार रही । 


१६५२-५३ २५२ करोड एक्ड 
१६५३-४४ २६६ करोड एकड़ 
१६५४-५५ २६७ करोड एकड 
१६५५-५६ २७११ करोड एक्ड 
१६५६-५७ २७२ करोड़ एक्ड 


वास्तव में प्रति व्यक्ति कृषि क्षेत्रकल घट गया है ॥ योजना प्ायोग के प्रनुतार 


बोया जावे वाला क्षेत्रफल सन्‌ १६११-१२ में ०८६ एकड़ था, सन्‌ १६२१ में ०*८३ 
एक्ड श्रौर सन्‌ १६३१ में ०७२ एक्ड था। यह घटकर सन्‌ ६६५१ में ०७५ एकड़ 
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[ १६७ 


प्रति ब्यक्ति रह गया ।7 इस प्रकार गत वर्षों में प्रति ब्यक्ति कृषि क्षेत्रऋत, इृपि 
उटादव और यिचित क्षेत्र मे भो कमी टूुई है ! 

(४) व्यापारिक फलों के क्षेत्रफल में वृद्धि--ह_पि कै व्यापारीकरण 
के परिणामत्वस्य खाद्य पदारों के क्षेत्रों को व्यापारिक क्षेत्रों मे परिवतित कर दिया 
गया, गत: पाद्यगदायों के क्षेक्रक में की शृद्धि हुई, प्रख यावुप्रातिक्र इक मे बह 
पिछट गया । सन्‌ १६१३-१४ के आधार पर फवलों में क्‍या परिवत्तत हुए, यह 
नौचे वी सारिएी से स्पष्ट है :-- 

सन्‌ १६१३-१४ के आधार पर च्ेत्रफल में शुद्धि के निर्देशाक 





बपं खाद्य फ़लें जूट और कपास 
१६१३-१४ १०० १०० 
हृ६२ >र२५प ह्ग्र्‌ &६५ 
१६३६-४० श्ग्ड श्श्र 
१६४०-४१ श्ण्४ड १५३ 


इम प्रशार उप्र तौस वर्षों में जहाँ खाद्य फसनों में ४ प्रतिशत वृद्धि हुई, 
व्यापारिक फसलों में ५३ प्रतिशत हो बृद्धि हुई है, क्योकि त्रिदिध्ष कान में बोई राष््रोय 
मीति नही प्रपनाई गई । हमारा उत्माइन प्रन्तर्राट्रीय बाजार के लिए किया जाने लगा 
झौर हमें साद पदायों का महत्त्व द्वितीय भह्मयुद्ध काल में प्रनुमव हुआ, जवकि बड्ढाल 

मं भोपण प्रकाल पड़ा । 

(५) भारत का विभाजन--विशाजन के परिणामस्दहूप ब्रविभाजित 
गारव की ९०४ अवियत नन-सत्रा हमारे हिस्के में श्रा, गवाह पाहिस्तात के ट्विल्से 
में बेबल १६"५% जन-संस्या प्रायो | इसके विपरीत कृषि क्षेत्रफत का कैबल ७७% 
हिस्सा ही हमें प्राप्त हुमा । पह्ञव गौर सिन्‍्ध के प्रत्यधिक उपजाऊ भ्रौर सिवित क्षेत्र 
परापिह्ठात में चने गये ) चादझ के छेठफ़त का केवल ५६*६ शोर गेहूँ के क्षेत्रफल 
बा ६६% हुवे प्राम हुम्मा। इस अह्ार हमारी जन-संस्पा श्रोर खाद्य उत्तादत का 
प्रनुपात वियड्ध गया तथा देश में ६७ मि० टन खाद्यान्न की कमी हो गई | 

इसके अलावा शरणायियों के भागमन से समस्या और गम्भीर हो गई। 
इतना द्वी गहीं, अप्रितु एशियाई राजनंतिक परिस्यिति के कारण ग्राज भी ठिव्यव के 
दरणुार्थो भारत में दी भा रहे हैं । 

(६) व्यापारियों के हथकण्डे-प्राइठिक, भम्ाव के साप-साप हृत्रिमत 
प्रभाव की स्थिति भी उत्पन्न कर दी गई | खाद्य ददार्थों को कमी के कारण बाजार 

क़हा के हाय से निकल कर विक्व ठा के हाथ में चला गया ओर उन्होंने मनमाने मूल्य 
ज्ैना प्रासभ्य कर दिया । सण्डियों में झट्टा होने लगा तथा भन्न संग्रह, चोर बायारी भौर 
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मिल्तावट रोज वी घटनाएं हो गई । सर्वत्र व्यापारिक नैतिक पतन द्वो गया ओर 
पति को रोक कर खाद्य पदार्थों का इच्रिम प्रभाव उत्पन्न किया गया । 

इससे उत्तादन वृद्धि के बांवज्जुद खाद्यान्न की कीण्तें बढ़ी | सन्‌ १६५२-५३ को 
भ्राधार मान कर सन्‌ १६५६ से सत्‌ १६५६ के चार वर्षों मे खाद्यान्न के मूल्य सूचनाक 
क्रमशः ६६९०, १०२-८, ११२९०, ११८०२ रहे ४# 

(७ ) सामाजिक कारण--झइनमे कृपकरो का प्रज्ञान एवं निरक्षरता तथा 
प्रत्येक सुधार के लिए सरकार की भोर देखने को प्रवृत्ति का समावेश होता है । 

(८ ) राजनेतिक प्रभाव-राजनैतिक प्रभाव के अन्तगंत वे सब कारण 
भ्राति हैं शिनसे सरकार (कांग्रेमी) प्रभावित होकर न्‍्यायोचित कायं न करते हुए 
प्रव्यवह्रिक कदम उठाती है उद्दाहरणाय॑, केरल मे सस्ते भनाज के वि्ञय हेतु जहाँ 
७,००० दूवानें है वहाँ उत्तर-प्रदेश जंसे विशाल क्षेत्र मे बेवल ३,८०० दुराने है । इससे 
स्पष्ट है कि राजनैतिक विवेशात्मक नीति भी खाद्य सकट वे लिए उत्तरदायी है ॥ 

( € | केन्द्र एवं राज्यों की नीति में सांमजस्य का अ्रभाव--भारतीय 
सविधान के झनुसार खाद्य उत्पादन का मूलभूत दायित्त्व राज्य सरकारों का है, परन्तु 
खाद्य-वित्तरण का दायित्त्व केन्द्र सरकार का है। ऐसी स्थिति में दोनो हो प्रपती-प्रपती 
जिम्मेवारी के प्रति जागरूक नही रहते, प्रपितु एक की निष्क्रियता का परिणाम दूसरे 
पर होता है । इससे श्रप्न सक्ट के निवारण मे बाघा होती है । इसलिए यह प्रावश्यक 
है कि इस सम्बन्ध में निंपात्मक नीति का प्रवलम्ब कर सविधात में प्रावश्यक परि- 
वर्तन किए जायें । 

(१०) कृषि के प्रति प्रव्यवहारिक हृष्टिकोण- हमारे योजनाकारों का 
कृषि के प्रति $व्यवहारिक दृष्टिकोश भी खाद्य समस्या के लिए जिम्मेवार,है । जब हम 
प्रति वर्ष अन्न का विदेशों से झ्रायात कर रहे हैं; (देखिए निम्त तालिका) तो क्या 
कारण है दुमरी परच-वर्षीय योजना में कृषि एव खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिक 
स्थान न देने का । 


अन्न का आायात-- 
( हजार टनो मे ) 





दपं चावल. गेहूँ प्राटा भ्रन्य योग. मूत्य [ करोड र० ) 


१६४५ प६छ १,३११ ६६३ २,प४१ १२६५२ 
१६४६ ७६७ २,२०० छ्रे६ ३,७०६ १४४६० 
६४६० श्श्डे १,४०७ ड६५ २६१२९. घ०६० 
१६५१ छ्ड् ३,०१५ ६६१ ४,७२५ २१६७६ 
श्ध्धर छ्रर २,५११ ६३१ इ,प६४ २०६९०७ 


# सम्पदा--अप्रेल धन्‌ १६६०॥ 
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एक प्रन्य रोग भी भ्रत्यन्त हानिकारक सिद्ध हुम्रा है ॥ पजाब दृधि विभाग & प्रोफेसर 
लुथरा ने एक स्मट निरोधक उपाय की छोज की है, जिसका प्रयोग किया जा रहा है । 

प्रथम युद्ध काल तक हम गेहूँ को निर्यात करते थे, परन्तु उश्के बाद स्थिति 
प्रतिकूल होती गईं | सन्‌ १६४७ में विभाजन के कारण पजाब और संघ के उपजाऊ 
क्षेत्र पाविस्तान में चले गए भोर हमारे प्रायातो की मात्रा बढती गई । गत वर्षों में 
गेह़े का श्रायाल इस प्रदाएर रहए ४-१ 


१६५३ १,६८४ हजार टत 
१६५४ १६७ ,, 
१६५५ ४३५ ,, 
१६५६ १,०६५ ,, 
१२६५७ २,८८० 
१६५८ २,६७४ 


सरकार ने गेहूं की जैती में सुधार हेनु कुछ क्षेत्रों को गहरी खेती प्रारम्भ करने 
के लिए चुना है । कृषि यन्त्री का प्रयोग, सिंचाई मे विकास, उत्तम बीज एवं रसाय- 
निकखादो का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। हितीय पंच-वर्पीय योजना में 
बीस लाख दन भ्रतिरिक्त गेहूँ उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ॥* 

(३ ) जी (8009)-भारत मे गेहूँ के साथ-साथ जौ भी बोया जाता है। 
यह गेहूँ से मिलता-जुलता मोटा भ्रन्न है और निधंत वर्ग के व्यक्तियों द्वारा खाने मे 
प्रयुक्त होता है । जो पशुप्रो को भी खिलाया जाता है। सन्‌ १६५७-५८ में ७५९३१ 
लाख एक्ड भूमि पर २१९७५ लाख टन जो उत्पन्न हुपा ५ इसका दो-तिहाई उत्तर-प्रदेश 
में श्रोर क्षेप राजस्थान, पजाब तथा विहार में उत्पन्न होता है। इसका उपणेग माल्ट 
श्रौर बीयर नामक शराब बनाने में क्रिया जाता है। भारत में विश्व केजौ 
उत्पादन का केबल ५% उत्पप्त होता है | हमारे देश में प्रति एकड उत्पादन वैबल 
८०२ पौड है, जबकि डेनमार्क मे २,६५६, जम॑नी में १,६३२, इज्चलेड भ्रौर जापान में 
प्रति एकड उत्पादन १,६१६ पॉड होता है | भारत से विभाजन के पश्चात इसका कुछ 
श्रायात हुप्रा था, पर भ्रव आयात बन्द है | 

(४ ) ज्वार, बाजरा, रागी (॥(]088)--इनका उत्पादत लगभग सारे 
भारत में होता है, परन्तु ग्रम॑ सूखे भागों में इनकी उपज अधिक होती है। यह 
खरीफ की फसल है। ज्वार का उत्पादन दक्षिण में बहुत होता है।सव्‌ ३६५६- 
४७ में ज्यार ४१३१४ लाख एकड पर उतन्न की गई झोर कुल उत्वादन ७४२७ 
चाख टन रहा। इसका आधे से भधिक उत्पादन बस्बई, मद्रास, सथ्य-प्रवेश प्रोर 
भाभ्र में होता है । कुछ उत्पादत पजाव और राजस्थान में भी होता है । 
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भाग नहों मिलता, क्योकि “प्रप्रत्यक्ष करो का प्रत्यक्ष प्रभाव मंहगाई बढ जाने भे होता 
है । मूल्य वृद्धि के साथ बाजार मे प्रावश्यक वस्तुओं का ग्रभाव होता है । ग्रभाव होते 
पर किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण लगता है भ्रौर श्रय तक का ग्नुमव यहू बत- 
लाता है कि नियन्त्रण द्वोते ही वस्तुओं की प्राप्ति और भी कठिन हो जाती है। इसका 
परिणाम फिर मेहगाई बढने मे होता है ।# इस प्रकार इस कुचक्र मे साधारण 
आादभी सकट में पड जाता है श्र खाद्य समस्या उग्र रूप घारण कर लेती है । 
असम्तुलित श्राद्यार-- 

प्रसन्‍्तुलित प्राह्मर से तात्परय है खाद्यान्न में पोषक द्रब्यों की कमो होता। 
भारत में केवल खाद्यान्न वी ही कमी नही है, भपितु उनका श्राह्मर भी भ्रसनुल्ित है । 
इससे एनोमिया, बेरी-बेरी झादि बीमारियाँ होती है, जो जनता वो कमजोर एवं प्क्षम 
बना देती है । इस दृष्टि से अ्रधंवोषित रहने की श्रपेक्षा क्षुघा से मृत्यु होता भ्रधिक 
प्रच्छा है । 

पोष्टिफ सलाहकार समिति के प्रनुमार “सतुलित भोजन के लिये प्रति बमरक 
व्यक्ति दैनिक १४ भौस प्न्न की भावश्यकता है, जिसमे ३ आस दाल होनी चाहिए। 
सर जॉन मँग की रिपोर्ट के प्रतुमार “उम्र समय ( १६३३ में ) लगभग ४०% गाँवो 
की जन-सख्या पअन्न-उत्पादन की दृष्टि से शघिक थी भौर उस समय ३६% जत-सख्या 
को पूरा भोजन, ४१% को भपूरां भोजन तथा क्षेप जन सख्या के लिए भोजन मिलता 
मा न मिलना बरावर था । 
ऐसा क्यों -- 

भारतीय श्रन्न उपज में पोषक तत्वों की कमी के लिए निम्त फारण 
जिम्मेवार हैं :-- 

( १ ) भूमि की उदव॑राशक्ति का ह्ास तथा उत्तम्‌ बोजों का पर्यात्त मात्रा में 
ने मिलना, 

( २ ) घामिक भावना के कारण मांस, मछली, अडों भ्रुदि वा भोजन में 
प्रयोग न होता, 

( ३ ) जनता की निरक्षरता एव श्रज्ञान के कारण भोजन में पौपत्र तत्त्वों की 
उपयोगिता पर ध्यान मे देसा, 

(४ ) निर्धनता के कारण भोजन मे पर्याह मात्रा मे दूष, फल एवं सनन्‍्य 
झावश्यक जीवन तत्त्वों का समावेश करने को प्राविक क्षमता न होना | , 
इस द्ेतु सरकार ने फ्या क्रिया -- 

सन्‌ १६३६ में द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होते ही कृषि उपज के मूल्य बढमे 
लगे, लेकिन दूसरी भोर भप्न एवं कृषि जन्य भ्रोद्योगिक वच्चे भाल वी माँग बढती शई, 
जिधसे कृपकों की क्य-शक्ति बढने लगी भौर उन्होने उपभोगों की मात्रा बढ़ाना आरम्भ 


* नवभारत टाइम्घ-२७ श्रगत्त १६६० । 





[ २०१ 


किया | सरवार ने सर प्रव्म धीमतो को वृद्धि रोतने के लिए सब १६४२ से झुल्य- 
नियन्‍्चर लगाया तथा श्रन्न धान्य के अन्तर्राज्य यातायात पर भो रोक लगा दी । 
इसका हेतु फिसी भी राज्य से प्रन्न वी वर्मो न होने देना और साथ हो जनता को 
उचित कीमतों पर धन्न प्रदाय बरना था। इस दायें को कुशलता से वरने के लिए 
दिसम्बर सन्‌ १६४२ में खाद्य-विभाग वी स्थाउना की गई। यह विभाष देश वी खाद्य 
इत्यादन सस्वन्धी नीति को नियन्वित करने के लिए जिम्मेवार था | साथ हो, यह भी 
जिम्मेवारी थी कि धह अधिक प्रताज वाले क्षेत्रो से बस अनाज वाले क्षेत्रों में भ्रन्न- 
घान्‍्य की पूर्ति समयानुपूतन करता रहे । लेडिन इस प्रिस्यिति को सन्‌ १६४३ के 
बच्चाल के भीयर दु्िक्ष ने श्लोर भी गम्भीर बना दिया । 
सरबार यह चाहती थी रि बंगाल दु्िक्ष के साथ-साथ सम्पूर्ण खाथ समस्या 
था प्रध्ययन कर एक नई खाद्य नीति का निर्माण किया जाय। धतः जुलाई सन्‌ 
१६४३ में एक खाद्यान्न नोति समिति (0908थ्यए७ 2००9 0०णाणा/९०७) 
थी नियुक्ति की गई | इसके प्रध्यक्ष डा७ प्रेमरी थे ॥ समिति ने निम्नलिखित स्िफा- 
रिशें की ;-- 
(१) देश के साथाप्नों का निर्यात बन्द किया जाय | 
(२) एफ केद्रोय खाद्यान्न कोप का निर्माण क्षिया जाय, जिसमें वम्म से कम 
४ लाख टन खाद्यान्न हो यद्दि प्रावश्यक्त हो तो विदेशों प्रे सादयाप्र 
का भायात किया जाय + 
(३) भक्त की प्राप्ति भोर वितरण पर पूर्णा तियस्त्रण । 
(४ ) जिनकी जन-सेख्या एक लालू से प्रधिक है, ऐसे सम्पूर्ण नयरों में 
राशनिग प्रारम्म को जाय 
(५ ) उदंरा शक्ति बढ़ने के लिए रसायनिक खादो वा प्रयोग बढाया जाय 
भौर एक साद के कारखाने का निर्माएं किया जाय, जहं प्रति वर्ष 
३,५०,००० टन प्रमोनियम ₹ुल्‍्फेट का उत्पादन किया जाय ( यह 
 कारणाना स्थापित हो गया है : सिन्नो में ) 
(६) श्रनावइयक भन्न सम्रद दण्डनीय भ्पराष घोषित क्रिया जाय श्रोर 
व्यापारिक पनाचारों के विरुद्ध कठोर कदम उठाये जाये | 
(७) श्रषिक भन्न उपजाप्रों प्रान्दोवन (979४ 72078 7२000 00फछ- 
फछहए) प्रारम्भ रिया जाय झौर उसे क्रियात्मर रूप दिया जाय | 
ध्तरकार की पाययाव्ष नौति-- 
सरकारी खाद्यान्न नीति के तोन मुख्य पहलू थे ३-- 
(१) देश में समस्या को हल करने के लिए दोघंदालीन प्रयत्न करना। 
इसके अनुसार देश मे “भधिक प्रश्न उपजाग्रो” झारदोलन सुत्‌ १६४३ 
में झ्ाारम्भ किया गया। इसके घाद इसी नीति का दूसरा भाग पंच- 
वर्षीय छायाप्न योजना ( १६४७,से १६५१ ) यो । 
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(२) देश की तत्वानीन समस्या को दूर करने के लिए ठ्लालोन उपरायो 
को काम में लाना । इस नीठि के अनुसार विदेशों से खाद्यान्न का 
श्रायात# करना, देश में व्यापारियों वी सम्रह प्रवृत्ति तथा काले 
दाजार को रोहना भ्रादि सरकारी उद्देश्य थे। इसलिए सरकार ने 
सन्‌ १६४३ में भारत सुरक्षा कानून वे झन्ठयंत्र म्रधिकार प्राप्त क्यि। 

(३ ) धल्त्ालीन खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए सरकार खाद्यान्न 
नीति समिति को सिफारिश के झनुसतार १६ मिलियन टन खाद्यान्न का 

है रखने लगी | 
«० अधिक अन्न उपजायो झान्दोलन (55०७ [श००९ ००१ 0०ए्रएक्वंटणौ- 
यह प्रान्दोलन सन्‌ १६४३ से प्रारम्म किया गया। इसका मुख्य रद्ृेश्य देश 
में कृषि उपयोग में प्रधिक मूर्ति लाकर तथा दतम न सूमि को सुधार कर देझ्ष में पतन 
उत्पादन बढ़ाना था | इस आासदोचन को मुरप्र द नें निम्त थी : -- 

(१) साद्यान्न के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धिटइस कार्य के जिए यह व्यवस्था 
को गई कि मुद्रा फपलो (१०४७४ 070.) के स्थान पर खाद्यान्न फर्ननों की खेदी 
की जाय तथा मिश्रित खेदी (566 [२०7०7 ६) द्वारा खाद्यात् की उपज बढ़ाई 
जाय । इस योजना को वार्यान्वित करमे के लिए सरबार ने प्रान्तीय सरकारों को 
भ्राधिक सद्दायठा दी तथा छपकों को ऋण देने का प्रवत्व किया गया । 

(२ ) पिंचाई का प्रवन्ध--इसके झल्तयद वर्तमान सिंचाई के साधनों की 
मरम्मत तथा नई नटरें, दुए आदि खुददाने की व्यवस्वा करने का भार राज्य सरकारों 
डो सोया गया । 

( ३ ) भच्छे खाद की ध्यवस्था करता तथा ठसदे उपयोग को बद्ाना । 

(४ ) फ़यल बढाने के लिये प्रच्छे दोजो दा अ्रधिक मात्रा में विदरण करना । 

(४ ) इसके प्रलावा पद्ठ उम्तत्ति की सुसक्षा एव विक्षाम, कृषि यन्‍्त्रो का 
झायात, हृषि वी वंज्ञानिक पद्धत्ति को प्रोत्साइन देता। 

के ट्रीय सरकार द्वारा राज्य छरकारों को उनके खर्चे के बराबर प्राधिक्त सहा* 
यता दी गई। सन्‌ १६४३ से सन्‌ १६४७ की ग्रवधि में राज्यों को वेन्द्रीय सरकार 
हाथ ६ कहोड़ रूपये ऋण तथा ७ करोड़ रपये की ग्राथित्त मद्दायदा दो गई । ६,००० 
टन उत्तम वीजो दा वितन्ख किया गया | इसो प्रकार विचाई की व्यवस्था के लिये 
६४,००० दुए, ५०० नत-दूप ठया ३,००० तालाव खुदबाए गये । 

फ्लस्वख्प देश को गत उपड़ाने वातो कृषि सूमि में लगगग १ लास एक्ड 
फ्ूृत्ि की कब्य २४ का बन प्रत बल्य की इुछ्धि हर्ट, रत्दु छिर की इंच आत्योफन के 
सफलता प्राह् नही हुई, क्योंकि उत्पादन में जो वृद्धि | ३०० क्हों झपिक् व्यय 
हुम्मा। सन्‌ १६४५ में बंगाल अकाल जाँच सम्सिति ने भी इस आन्दोलन वी असफलता 


# आयात के आँसडे फंके दिये गये हें । 
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और मंसूर मे होता है । कपास का श्राघा क्षेत्रफल केवल बम्बई झौर मध्य-प्रदेश में है । 
ग्रत दर्षों में कपास का उत्पादन एवं क्षेश्कुल इस श्रक्ार रहा है 


+--+-+-+-+_++त-त_््त्ञञ््++तनतनतन:::+-+___ ...न 





बच क्षेमफल उत्पादन 
लाख एकड लाख गाँठ 

१६५४-५५ हृप७ ४९२७ 
१६५५-५६ १६६ ४००२० 
१६५६-५७ श्ध्प डजा३५ 
१६५७ ५८ रण्र ४७०३६ 
१६४६-५६ चल ४७०५ 





इस प्रकार यत्त वर्य वी तुलना मे क्षेत्रफल मे १३% तथा उत्पादन में ०४% 
की वृद्धि हुई। क्षेत्रफल में वृद्धि मुख्यतः बस्बई, पंजाब भौर मध्य-प्रदेश में हुई तथा 
उत्पादन वृद्धि में प्रमुख योग राजस्थान, मद्रास झौर पंजाब का रहा। इस व ४५ 
लाख गांठो का उत्पादन होगा, ऐसा भवुमान है । 

भारतीय रुई की किस्म भोर उत्पादन में सुधार हेतु सन्‌ १६१७ में भारतीय 
कपास समिति की स्थापना वी गई और सन्‌ १६२२ में ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसिये- 
शान की स्थापना की गई ॥ ुई में मिलाबट रोकने के लिए सन १६२३ में कपाप्त बाता- 
यात अधिनियम भी पास किया गया तथा विन्नय की दशाओं में सुधार करते हेतु 
बम्बई, मध्य-प्रदेश झोर मद्रास में कपास विपरि अधिनियम पास किये गये। 

विभाजन के परिणामस्वरूप लम्बे रेशे को कपास उत्पन्न करने वाले पजाब 
झौर सिन्ध के प्रमुख क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये । अतः भारतीय केन्द्रीय कपास समिति 
ने यह सिफारिश की कि कपास के क्षेत्रफल में ययाशीघ्र ४० लाख एकड को वृद्धि की 
जाय और उसे सन्‌ १६४६-४७ में ११५ लाख से बढा कर १५४ लाए कर दिया 
जाय । सन्‌ १६४८-४६ में हमारे उत्पादन का केवल १७५९, भाग सम्बे रेशे का 
होता था। सन्‌ १६५६-५७ में लम्बे रेशे का उत्पादय बढ कर ४२"५% हो 
गया । गत वर्षों में किस्म के अनुस।र कपास का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है १ 
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इसी ग्राधार पर समिति ने श्रपती सिफारिशों में कहा १--इन बाघाग्ो का 
निवारण गहरी खेती, प्रधिक खाद एवं अच्छे बीजो वी सहायता तथा प्रमिंचित भूमि 
को ब्रावश्यक विचाई की सुविधाएं प्रदान करके कर सकते है। समिति ने कृपत्रो की 
प्राथिक स्थिति सूघारने के लिए कुटीर उद्योगों को स्थापना की सिफारिश की, ताकि 
कृपको को सहायक आय के साधन प्राप्त हो । इसके झलावा समिति ने निम्न सिफा- 
रिश्वें की.-- 

(१) अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए 'प्रविक प्रश|्-उपजा्रों प्रान्दोलन' 
के लिए नई नौति झपनाना । 

(२ ) गहरी खेती के साथ ग्रच्छी खाद, बीज, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था 
द्वारा उत्तादन बढ़ाना । रे 

(३ ) बजर भूमि को कृषि के लिए उपयोगी बनाने हेतु केन्द्रीय सरवार द्वारा 
भ्रधिक झ्राथिक सहायता दिया जाना तथा इस काये पर स्वय केन्द्रीय सरकार का 
नियन्त्रण होना । केदद्रीय एवं राज्य कृषि नोति मे सहयोग स्थापित करने के लिए एक 
केद्रीय कृषि नियोजन सभा (0९७09) छे0870 ०6 00ए56प्रॉषघाए ?]807॥7 8) 
की स्थापना करना तथा इसी प्रकार वी कृवि-सभाए राज्यो में भी स्थापित करना । 
राज्य कृपि-सभाएं' केन्द्रीय समा को कौनसी भूमि कृषि के उपयोग में लाई जा सकती 
है, इस सम्पन्ध मे तथा भनय समस्याप्रो पर एवं वाधिक काय॑ प्रगति के सम्बन्ध मे 
रिपोर्ट देता । 

(४ ) भन्न धान्य झायात पर सरकारी एकाधिकार । 

(५ ) ५ वर्ष के लिए १० लाक्ष टन वी केद्धोय सरवार द्वारा भ्रन्न-निधि 
रखना । 

(६ ) पच वर्षीय खाद्यान्न योजना बनाकर प्रति वर्ष १ करोड़ ढन अधिक भ्रन्न 
उत्पादन बढ़ा कर देश को झात्म निर्भर बनाना, ताकि इस प्र्वाघ के बाद प्रन्न आयात 
बन्द कर दिया जाय । 

(७) बजर श्रथवा वॉसबुक्त भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए एक केस्द्रीय 
भु पुनप्रहण मष्ठन (0000७) ॥.000 एछ्छोाडा0७७०५ 0ए25%फ985४0७) 
बनाया जाय, जिसको के *द्रोप सरकार ५० करोड़ रुपया दे । 

“साद्यान्न-पोजना सन्‌ १६४७-५२-- 

खाद्यान्न नीति समिति की सिफारिशों के अनुसार एक परचवर्षीय खाद्यात्न 
योजना बन ई गई । इसका उद्देश्य प्रति वर्ष ३० लाख टन खाद्यान्त का उत्पादन बढ़ाता 
था, ताकि इस*प्रवधि के श्रन्त में देश के झग्त भ्ायात बिल्कुल बन्द कर दिए जायें। 
अस्त उपज बढ़ाते का प्रत्येक राज्य का कोटा निश्चित क्रिया गया। योजतां की 
भवधि में ६० लाख एक्ड पडती भूमि को हन वे नीचे लाने का उद्देश्य थां, जिससे भन्न 
उपज में २० लाख टन वृद्धि होने की श्राश्ा थी। इस कार्य के लिये केन्द्रीय ट्रैवटर 
सध की स्थापना की गई | जहां पर पूरे-वर्ष पानी की सुविधाएं प्राप्त थी, ऐसी कृषि- 
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भूमि पर गहरी खेती वरने पर जोर दिया गया। इसके झलावा सिंचाई के साधनों का 
विकास एवं सुधार, भूमि कटाव रोकने के प्रयल, नंसगिक एवं रसायनिक खाद, अच्छे 
ग्रौजार एवं कृषि के यंत्रीकरण से झन्च-उत्यादन बढाने पर जोर दिया गया तथा 
मूंगफली, भालू आदि सहायक खाद्य फसलो के उपजाने पर भी जोर दिया गया | इस 
प्रोजना का भ्रनुमानित व्यय २८२ करोड रुपये था । 
इसके झलावा सरकार मे विज्ञापत आदि प्रचार साधनों से छाद्यान्‍्न की सुरक्षा 
के लिए तथा उपलब्ध बचन्न का झ्रधिव॒तम्‌ उपयोग करने के लिए जनता से सहयोग की 
माय की ( साथ ही, रईसो, बढे-बढे पदाधिकारियों के बगलों के घास पास की स्रूमि मे 
साग, फल इत्यादि को उपज द्वारा सहायक खाद्य पदायों को उपज करने का भ्रस्ताव 
रखा। भूमि कटाव को रोकने लिए पभ्रगत्त सन १६५० से वन-महोत्सव कार्यत्रम शुरू 
किया गया, परन्तु लगाए गए पोधो की समुचित देखभाल के प्रमाव से वन महोत्सव 
भ्राशातीत सफलता प्राप्त नही कर सका। 
सरकार ने फाद्य सभस्या को हस करमे के पूर्ण प्रयत्त किये। जनता को उप« 
वास करने, एक सप्य के भोजन में अन्न का उपयोग न करने तथा सब्जियों के प्रधिक 
उपयोग करने सम्बन्धी प्नेक ज्ियात्मक सुझाव दिये गये । परन्तु सन १६५१ तक खाद्य 
स्थिति लगातार खराब होती गई । विभाजन के परिणामस्वरूप बहुत पी कृषि भूमि 
पर छूट फो ल्लतो प्रारम्भ कर दी गई थी । झरणावियो का भ्रागमत भी हो रहा था, 
साथ हो रायनंतिक परिस्पितियाँ भी विपक्ष मे हो गई । कोरिया में युद्ध प्रारम्भ हो 
गया और ठतीय विश्व युद्ध की भाशड्ा की जाने लगी! जद्घाजो के मिलने में भी 
कठिनाई उपस्थित हुई, झतः १२ आप राशन देसा सरकार की थाक्ति के बाहर हो गया 
झोर १६ जनवरी सम्‌ १६५१ से प्रति म्यक्ति राशन की माथा घटारर & प्रौंस कर 
दी गईं । 
खाद्य संक्द से मोर्चा लेने के लिए भगस्त सन्‌ १६५० में एक खाद्य मन्‍्त्री सम्मे- 
लगन का प्रायोजत किया गया, जिधम्े निम्न निर्णय लिया गया;-- 
(१) वेन्द्र तथा प्रान्तो की खाद्य नीति मे समानता होना । 
(२) प्रायात बन्द करने की तिथि मार्च सन्‌ १६५१ तक थन्न घान्य में भात्म 
निर्भर होने के लिए खाद्य'न्न का उत्पादन बढ़ाना | 
( ३ ) खाय-समस्या को युद्धकालीन स्तर पर रख कर उराके लिए आवईयक 
कायंवाही करना । 
(४ ) सभी प्रान्तो में नियन्त्रित खाद्यान्नो की उरज बढाने पर जोर देना तचा 
प्रयलक्षील होना । 
(४ ) चोर बाजारी, लाभखोरी रोकने के लिये प्रयत्त करना एवं दोपो व्यक्ति 
को कड़ा दण्ड देना । 
(६ ) ध्ास्तीय प्रन्न घास्यो के मुल्य मे समानता रखने के लिये प्रयत्त करना ) 
(७ ) खाद्य स्थिति की समय समय पर्‌ छाववीव करता 3 
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परन्तु इतना करते हुए भी मारत सादयाक्न मे प्रात्म विर्भर न हो सका | इस- 
लिए प्रात्म निर्भर होने की लक्ष्य तिथि बढाकर मा सन्‌ १६४२ कद दी गई थी । 
>अधिक अन्न डपज'ओो जाँच समिति ( लन्‌ १६५२ )-- 
पच वर्षीय खाद्यान्न योजना के अन्तगत क्द्या कार्य हुप्ना, इसत्री जाँच करने 
तथा मविध्य में देश को अन्न में स्वावलम्बी बनाते के लिए “अ्रधिक अन्न उपजापों जाँच 
समिति! (670७ 3058 77000 ॥7व॒प्राए एण््राघ्६९७) को नियुक्ति फरवरो 
सन्‌ १६५२ में कौ गई। इस समिति ने १ जुलाई सन्‌ १६५२ को अपनी रिपोर्ट सर- 
बार के सामने रखी । 
समिति ते खाद्य समस्या के सम्बन्ध में निम्न वार्तें स्पष्ट बो:-- 
( १) सन्‌ १६३७ में भारत से वर्मा पृथक हो जाने के कारण १४ से २० 
लाख टन चावल के ग्ायात पर गहरा प्रमात्र पडा | मं 
(२) सन्‌ १६४७ में भारत के विभाजन से ७० से ५० लाख टन खाद्यान्न 
की बाविक हानि हुई । 
(३ ) जन सरया में अविरत वृद्धि होती रहने के वारण भारत के क्षाद्यान्न 
की वापिक माँय ४४ लाख टन से बढ रही है | 
(४) आ्राजकल दृपकों के जीवन-स्तर मे सुघार हो जाने से श्रन्न घान्य के 
उपभोग वी मात्रा में भी वृद्धि हो गई है। 
इण्डियन कौंखिल श्रॉफ ऐपग्रीकल्चरल रिसर्च के प्रनुमार भारतीय 
कृषि की प्रति एक्ड उपज में उल्लेखनीय वृद्धि भयवा कमी नही हुई है, 

( ६) यह समस्या ऐसी नहों है कि जिसे केवत ग्रन्न श्रायातों मे ही सुल- 

माया जा सकता हो, अपितु इस समस्या का हल इस प्रकार होना 
चाहिए कि जिससे डृषि स्लेत एवं उपज में इतना विस्तार हो कि. 
हमारी वृद्धियत जन-सल््या को बृद्धिगत परिमराणा में पोपक प्रश्न मिल 
सके | 

समिति ने अधिक अन्न उपजा्नो आन्दोलन! के प्रन्तगंत जो विभिन्न योजनायें 
चालू थी उनका मूल्यावन किया तथा वह निम्न निर्सय पर पहुँची :-- 

( मर ) आम विकास की सथ योजनाओं सें स्थायो योजनाओं को सर्वोच्च फ्थ- 
भिक्‍ता देनो चाहिए । ( व ) विविध स्थांयो योजनामों में भो छोटो मोटी मिचाई को 
योजनाप्रो को महत्त्व देना चाहिए । इसमे भी वर्तमान सिंचाई के ध्ाघनों वी दुरुस्ती 
तथा बहाव सिंचाई (9]05 ॥[एग89607) की छोटो योजनाओो को प्रावमित्रता देना 
चाहिए । ( स्‌॒) भूमि सुघार तथा भूमि-सरक्षक योजनाओं दया ( द ) श्रच्छे बीजो के 
अदाय वी योजनाओं पर समुचित ध्यान देना चाहिए ।॥ 

समिति ने झ्रधिक पन्न-उपजाग्रो ग्रान्दोलन की ग्रमफ्लता के दो प्रमुख कारण 
बतल्लाये +-- 


(५ 
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( १) सोजना की व्याप्ति (5009०) सीमित एवं संकीण ()२७770ल्‍) है 
ठया इसके मूल उद्देश्य मे समय-समय प्र प्ररिवतंत होते रहते है। उदाहरणाप॑, 
प्रारम्भ मे खाद्यान्न में प्रात्म निर्भरता उद्देश्य था। किन्तु बुछ ही महीनों बाद जैसे ही 
झ्रौध्योगिक बच्चे माल की समस्या उपध्थित हुई, वंसे ही इस योजना की खाद्याप्त, रुई 
तथा पटसन वी एकत्रित-उत्पादन योजना बनाई गयी । इसके वाद भूमि परिवर्तन की 
पंचमुली योजना सामने प्राई, जिसके झन्तर्गत पथु सम्पत्ति मे सुघार, मच्छीमारों का 
विकास, भुभि-परिवर्तन भादि पहलछुप्रो पर जोर दिया गया । परन्तु वोजदा में परिवर्तन 
के सांध-साथ उसवी वाय॑ पद्धति में कोई परिवतन नही किया गया और त यही सोचा 
गया कि ग्राम जीवन वे सब पहलू परस्पर सम्बन्धित है, जिनको विभिन्न योजनाप्नों से 
पूरा नहीं कियां जा सक्ता। इसके द्रन्तगंत खाद, भ्रच्छे दीज ब्रादि का ब्रदाय प्रौर 
झाधिक नियोजन भी विस्तृत योजना की रृष्ठि से कम था, जिसवा फँलाव छोटे क्षेत्र पर 
करेष्द्रित नहीं हुम्ना । 

(२ ) यह आन्दोलन अस्थाई था, क्योकि देश को निशिचित्‌ तिथि तक खाद्यान्न 
मे आत्म, निर्भर बनाना इससा मूलभूत उद्ेद्य था। ग्रत: इसकी पूर्ति के लिए प्रस्थाई 
बमंचारियों दो जिस्मेवारी थी, जिन्‍्होने इस बाय को लगन से पूरा नहों क्िया। इस 
क?ए यह प्राग्दोत्नन राष्ट्रीय भाग्दोलन के हूप में कार्यान्वित न हो सका | 

इसलिए रामिति ने निम्नलिपित पिफारिशें कोः--(१) बतंमास समय में 
“्रधिक प्रश्न उउजाझो झानदोलत' को इधना विस्तृत दनाया जाय कि जिसमे आम» 
-जोवन के सभी पहलुप्रो वा समावेश हो । (२) सरकार के शासन यन्त्र का पुनगेठत इस 
हेतु किया जाय कि जिसमें वह प्रपता काय॑ भारत को बल्याणकारी राज्य बनाने की दृष्टि 
से करे | (३) गावों के ६ करोड़ बुदुम्बों वो भपने प्रयत्नों द्वारा सुघारने बे लिए 
भशायवीय नेतृत्व को गतिशील वनाकर उम्का उपयोग किया जाय । (४) समित्ति ने 
प्रपनी स्तिफारिशों मे राष्ट्रीय विस्तार सेवाप्रों को भी सिफारिश बो, ताकि प्रापीण काप॑ 
में व्यापकुत्ता लाई जाय । इस तरह पच-वर्षीय योदना को प्वधि मे १,२०,००० गाँव 
इस सेवा का लाभ उठा पकेंगे | 

|. “प्रधि" श्रन्न उपजाप्रो भानदोलन! के परिणाम-स्व्रस्प खाद्य स्थिति में सुधार 
हुप्मा। सद्‌ १६५३ की फ़प् पर्याप्त प्रच्छो रहा भोर सम्‌ १६५४ की फसल और भी 
प्रघिक ग्रच्ची रही | सन्‌ १६५२-५३ में कुल उत्पादन ५"८ करोड़ टन था, जो सन्‌ 
१६५३-५४ में ६९८७ करोड टय हो गया । 
ह; प्रथम पच-वर्षीय योजना में खाद्य उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता थी और 
उत्पादन का क्षक््य ६९१६ वरोड टव निश्चित किया गया। खाद्य उत्पादन को हृष्दि 
से हमारी प्रथम योजना सफल रही और सन्‌ १६५१-३२ मे होने वाला उत्पादन ५९१३ 
बरोड टन से बढझर सन्‌ १६५५-५६ में ६४६ करोड़ टन हो गया। सन्‌ १६५६- 
४७ में १४ लाख टन को वृद्धि हुई भोौर हमारा खाद्य उत्ताइन ६*६३ करोड़ 
डमरद्वा ॥ 


का उत्तादन घढाने वे लिए कवर उत्यादन विकास समिति के प्रन्तर्गंत २० वर्षों में 
रबर का इत्रादन तौन ग्रुना कर दिया जायगा । अयम पंच-र्षोयय थोजना में रबर के 
उल्लादन में ३३ प्रठिभत्र की वृद्धि हुई है । 

भारत में खर के वयीचे बहुत छोटे हैं भौर श्रवन्‍्ध भी अदुणज है। प्रोग्रत 
भारतीय उत्तादन ३०० पौण्ड प्रति एक्ड है। दोचीन में ३१७ प्रौष्ड, मद्रास में २५३ 
पौष्ड और ब्रादनकोर एवं दुर्ग में क्रमश: २५२ तथा २५० पोण्ट प्रति गुकड़ है। रबर 
घोर्टे ने ७०,००० पूबड़ पुराने खबर से श्रफन के पुमस्थाप्रन का एक वायं॑त्रम बनाया 
है, जिसके अतुतार ७,००० एकट भूमि पर पुरावे पोषों के स्थान पर सये थोगे लगाये 
जायेंगे । 





नील--१६ वो और १६ वो शठाद्दी में भारत में नीत पर्याप्ठ मात्रा में उततन्‍स 
किया जाता था, परन्तु १६ वो शठाब्दी के अ्रन्द में जम नी को रद्ड वी प्रतिस्पर्धा के कारण 
इसकी खेती कम कर दो गई ॥ सन्‌ १६६६-६७ में १७ लाख एबड भूमि पर नील की 
खेती होठी थी, जो बन १६४० सें घटकर केवल ६५,००० एकड् रह गई। इसका 
इश्लादन भ्रमण: घटता छा रहा है, क्‍्चोंकि प्रन्य रंग सस्ते पढ़ते है, श्रठः इसका भविष्य 
प्रत्धकारमय है | इसका उत्तादन मुख्यतः मद्राख, प्रान्प्र-अदेघ में होता है ॥ यह विद्वार 
और पंजाब में भो द्वोता है । 


नारियल--तारिषत के उत्तादन में भारत का नम्बर दूध है। सन्‌ 
१६५५-१६ में नारियल १,५६७ हजार एवड भूमि पर उत्तन्न किया जाठा था स्‍्ौर 
उस वर्ष ४,०६७ लाख नारियल उतनन जिये गये | लेख की माँग को देखते हुए भ्रभी 
हमारे देश में नारियल की बहुत कमी है। द्वितीय पंचजर्पाव योडनां में तेल वा 
उत्पादन लबच्प २,१०,००० टन रखा है। योजना के पघनुमार हर पेड़ से ३० नारि- 
यस के स्थान पर ४५ नारियल प्राप्त किए जायेंगे । नारियल का उत्मादन छोटे-छोटे द्वीपों 
और समुद्र 5ट पर उत्सस्त किया णाठा है | भारत में नारियल और नारियल वा देल 

“मुख्यतः सीज़ोन से प्रायाठ किया जाता है ॥ 





मसाले--मारत में प्रनेक प्रकार के मसाले उतास्न विये जाते हैं। काली 
मिर्च वा उत्ताइन २३४ हजार एवड भ्रुमि पर क्रिया जाता है और सन्‌ १६५६-५७ 
नं इतफाउल्ाप्मा सर, ००० ट्वा रहा। साला।मर्चा उत्तस्प्रईंभ, वढ्ात धाँर मदाय 
में उत्पन्न होती है तथा धनियाँ त्रावतवोट-बोचौत, मैयूर, वोयम्दहर, मलाबरार भौद 
विल्लीवेज्ती में होता है । सुप्रारी का उत्ताइन सन्‌ १६१५-५६ में ८१,००० टन या। 
सन्‌ १६६०-६१ तक सुपारो का उत्तादन ६६,००० टन ठक बढ़ने वो झ्रागा है 
दाजू वा सत्रादन ६०,००० टन सालाता है और अधिकांश भाग निर्यात कर दिया 
जाता है। इलायचो की खेठी भी दक्षिण में नोलगिरि खंत्र में ऊंचाई पर की 
जादी है। 
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इन क्षेत्रों के निर्माण का उद्देश्य, सस्वन्धित झषत्रो में गेहूँ के श्रदाधित स्थानां- 
तरश की सुविधा उपलब्ध करना, बिना राज्य सरकार्रो की अनुमति के क्षेत्रों में प्रामात 
तथा निर्यात पर रोक लगाना है । भ्रान््र-प्रदेश, मद्रास, मैसूर भौर केरल को मिलाकर 
एक चावत्त क्षेत्र का भी निर्माण किया गया है । 
खं,घान्न ज्ॉच समिति सन १६५७-- 

सरकार यह जानना चाहती थी कि उतादन प्रोर प्रायातों भे वृद्धि होने पर 
भी खाद्य पदार्थों के मुल्यों मे वृद्धि क्‍यों हुई तथा सद्ठा, प्रनावश्यक प्रन्न संग्रह, भादि 
को किस प्रकार रोका जा सकता है। झ्रतः २४ जून सन्‌ १६५७ को एक घाद्यान्न'जाँच 
समिति नियुक्त वो गई, जिसके श्रध्यक्ष श्री पब्रशोक मेहता थे । समिति वी रिपोर्ट १६ 
तद्रम्यर सन्‌ १६५७ को प्रकाशित हुई। समिति ने गठ वर्षों को साद्यान्न स्थिति, सर- 
कारी नोति, खाद्य वितरण व्यवस्था, उत्तादन तथा मूल्यों का प्रध्ययत कर निस्‍्त 
सिफारिशों की :-- 

( १) पगले बुद्ध वर्षो में खाद्यान्नो का मूल्य भ्रस्थायी रहेगा और उसमें 
उतार-चढाव होगे, प्रतः सरकार को मूल्यों मे सुबार हेतु विशेष प्रवत्त करना चाहिये ॥ 

(२ ) सरकार द्वारा एक मूल्य स्थिरीकृरण (8090772867णा) बोर्ड पी 
स्थापना की जाय, जो खाद्यान्नों से सम्बन्धित मूल्य नोति निर्धारित बरे भ्रौर उप्ते 
कार्यान्वित वरने हेतु योजनायें बनाये । 

(३ ) एक खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन का निर्माण किया जाय, जो मूल्य 
स्थायित्त्व बोड्ड द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों को वार्यान्वित करे ॥ 

(४ ) साथ वितरण गे सम्बन्धित प्रत्यकालीन सोति के वियय मे समिति ने 
कहा वि यह कार्य सस्ते भ्रदाज को दुकानों, सहकारी समितियों तथा ऐसे हो अन्य 
सं॥्नों द्वारा किया जाय 

(४ ) बम्वई, राजस्थान, मध्य-प्रदेश, उ़्,सा, बगाल, झ्रासाम, विद्यर तथा 
पूर्वी उत्तर-अ्रदेश, जद्दौं प्रबसर खन्य प्रभाव की स्थिठि बनी रहती है, के विषय ये 
समिति ने कट्टा है ति वहां मुख्यतः न्रय-शक्ति का अ्रमाव है। श्रत: ग्रामोधोग प्रारम्भ 
करके, बेदारी मे बसी करके, सिंचाई के साघत उपलब्ध करके वहाँ के निवासियों के 
आधिक जीवन में सुघार करता चाहिये । 

(६) भन्न भायात किए बिना झन्न का अष्डाए रखता या कमी के क्षेत्रो मे 
पप्त प्रदाय करना सम्भव नही होगा । समिति का भ्रनुमान है कि २० से ३० लाख टन 
खाद्याप्न का ग्रायात करना होगा । इस हेतु सर्मित में सुभाव दिया है कि भ्रमरिका से 
गेहूँ के तथा बर्मा रो चावल के झ्ायात के सम्बन्ध में दीपेक्ातोन सममौता किया जाय । 

इसके भलावा समिति ने परिवार नियोजन खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि श्रादि 
बातों के सम्बन्ध में भी सिफारिशें की थी | 

मा०्प्राण्वि० १४ 
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सरकार ने क्षेत्रीय प्रतिदन्ध ग्रोर सत्ती दुकातो सम्बन्धी लगभग सभी सिफारिशों 
स्वोकार कर लो है, परन्तु मूल्य स्थिरीकरण दोडं एवं खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन की 
स्थापना सम्बन्धी सिफारिशों स्वीकार नहीं की गई ।* 

द्वितीय प्रच वर्षीय योजना में १ करोड़ टन प्रतिरिक्त खाद्य उत्पादन का 
लक्ष्य निर्धारित किया गया था | इसे बदाकर झव १९५५ करोड टन कर दिया गया 
है ।१ इसका तात्पयं यह हुप्रा कि सन्‌ १६६०-६१ मे ८ ०५ करोड टन खाद्य उत्पादन 
वी ्राझ्मा ब्यक्त की गई है, परल्तु प्रर्थ शाह्लियो ने इसत्री सफचता पर झाशका 
व्यक्त दो है। प्रशोक्त मेहता समिति का यह श्रनुमान है कि सन्‌ १६६० ६१ में हम. 
खाद्य उत्पादन ७७४ करोड टन होगा, जब कि उत्त समय हमारी माँग ७६० करोड़ 
टन रहेगी । इस प्रकार १५ लाख टन को कमी उप समय भी बनी रहेगी । मेहता 
समिति का यह प्रनुमान गत खाद्यान्न उत्पादन के ऑरड़ो को देखते हुए वास्‍्तविकता के 
समीप ही प्रतीत होता है ।* 

तीसरी प्रच-वर्षीय योजना में वर्तमानश्रश्न सक्ठ को देखते हुए कृषि को 
प्राथमित्र ता दी गई है तथा कृषि के हेतु ६२५ करोड़ रू० का ग्रायोजन है । परन्तु भभी 
योजना आ्रायोग इस राशि के सम्बन्ध भें विचार कर रहा है। तीसरी थोजवा में 
उत्णदन २४० वरोड़ ठन से बढ़ाने का लक्ष्य है, जिससे देश को कुल पंद्मावार १० 
करोट टन हो सके । किन्तु लक्ष्य १०*५० करोड टन के बीच रखो गया है, जिसका 
अर्थ है कि उत्पादन ५० लाख टन कम होगा । 

भायोग के सूत्रों का कथन है जि यदि तकदीवी साधतो का प्रयोग किया गया 
तो लक्ष्य की धूर्ति ही नही अपितु और भ्रधित उत्पादन हो सकता है । 

लक्ष्य को घटने बढ़ने वाला रखने का प्रमुख कारण यह है कि इसको पूर्ति में 
मानसून का वाफी हाथ रहेगा। पैदावार भे वृद्धि केवल प्रोत्साहन पर नदी भ्रषितु 
कृपको के परिणाम पर निर्भर करती ै। ग्रायोग के झनुमार तीसरो योजना में 
श्रग्त तक १० लाख टन उर्वरक का पूरी तरह प्रयोग होने लगेगा ॥ किस्तु विशेषज्ञों के 
प्रतुमार वस्तुत: त्तद तक उत्पादन नही हो सका ३४ 

'_ कृषि मंत्री सम्मेलन ( अगस्त सन्‌ १६६० )-- 

इस सम्मेज्नन वा हेतु निम्न दो भइनों पर विचार करने का था :--(१) तीसरी 
योजना के प्रारूप मे कृपि क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि पर्यात्त है या नही, (२) देश को 
खाद्यान्न में प्रात्म-निर्भर बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिये ॥£ 


4-. 6७ व॒फ्ाशभाहु ० 604 खेल्च्वेहत, एण्शाग्रशा८ट९० त९6त 90७ 
#ए्ड्व०७ 958, 

2. [#वाका परणिएबणक 5000- 5, 7958, 

३ देखिए इस अध्याय में ) 

४ नवभारत टाइम्स -अगस्ते २०, १६६० | 

४ नवभारत टाइम्प-अगरत २२, १६६० । 
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सम्मेलन मे कैत्द्रीय खाद्य-मंत्री खी० एस० के० पाटिल ने कहा कि श्रागामो 
५ वर्षो में देश को प्रनाज की दृष्टि से भात्म-निर्मर बनाने के लिए केन्द्र तथा राज्य- 
सरकारों को प्ोर से विशेष प्रयास होना चाहिये। उन्होंने बहा कि मारत-प्रमरीकी 
प्रन्‍्त ग्रायात समझौते से जो भनाज हमें मिलेगा उम्तसे बुछ दिनों के लिए राहत 
मिलेगो । इस बीच हम देस में मनाज का उत्पादस बढाने के सिए प्रयाष्ठ कर सकेंगे ॥ 

! आरत प्रमरोत्री प्रन्न ग्रायात समभौते छे जो प्रभाज हर्मे मिलेगा उससे हूर्मे 
बुद्ध दिन के दिए राहत मिलेगी । इम बीच में हम देश में प्रवाज की उपज बढ़ाने वा 
प्रयास कर सकेंगे 

श्री पाटिल ने बद्दा कि कम उत्तादत भौर उत्लाइन बढ़ते वी सम्मावता वो 
देखते हुए देश को झ्रात्मनिभेर बनाने का काये कोई कठिन नहीं है 

उन्होंने कहा वि सु्के विश्वास है कि यदि सभी राज्य प्रयास करें तो तीसरी 
पश्म-वर्षीव योजना की प्रवर्ि मे देश को प्लात्म-निर्भर बनाने का लद्॒प पूरा किया णा 
सक़ठा है) 

श्री पाटिल ने कहा कि जब तक वास्तविक क्पक को समाज में उचित महत्त्व 
नहीं प्राप्त होता, कोई भी हृषि विवास योजना सफर नहीं हो सकती । 

उन्होंने बहा कि क्षपकों में यह विश्वास पैदा किया जाना चाहिए कि उनके 
साथ उचित व्यवहार हो रहा है । यह निश्चित है कि जेब तक किसान यह महसूस नहीं 
करेंगे कि कृषि विकास में उतका सक्रिय सहयोग जरूरी है तव तक कृषि विकास में 
सफलता नही मिलेगो । इसलिए प्रस्तावित कृषि वस्तु श्रलाहकार समिति को स्थापना 
का विचार विधा जा रहा है | यह सपिति सरकार को ने केवल ढृषि वस्तुष्ों की 
मूल्य नोति के सिलसिले में बल्कि कृषि उत्तादन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्षमों पर 
सलाह देगी । 

हुषि मन्त्री श्री पंजाबराय देशप्रुस् ने कहा कि चानू मौक्तम में खरीफ़ भानदोतन 
विशेष फसल उत्तादनों में चौथा है | रबी उत्पादन के मौसम में भी धक्त प्रकार का 
प्रान्दोलन धुरू करने का विचार है | जिला स्तर पर जो कृषि वार्यत्रम किसी प्रतिष्ठान 
के सहयोग से चालू किया जाने वाला है उससे कृषि विकास में शोर क्‍्रधिक 
प्रगति होगी । 

उन्होंते कहा कि विभिन्न व्यापारिक फसलों जेँसे कपास, छूट, गन्मा भौर पिक्तदन 
के लिए भी विशेष झ्रास्दोतत चालू है । 

श्री पाटिल ने वहा कि प्नाजों, तिलहन, गन्ना, वृपांस ठथा प्रन्य इृपि वरतुप्रो 
के उत्तादन का तीसरी योजना के निर्षारित लद्भुप पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन 
में प्रति दर्ष घौसतन ६ प्रतिशत की वृद्धि जरूरो है । उन्होंने कहा कि तोसरी योजना 
को भ्रवधि में हृपि उसादन में ३० से ३३ प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य है। इस 
पझवधि में अन्न उत्पादन बढा कर १० करोड़ ४० लाख़ टन करने का लक्च॒प है। 


२१२ ] 


त्तीसरो योजना में कृधि के लिए निर्धारित ६ अरब २५ करोड रु० से प्रधिक 
से झधिव' लाभ उठाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों मे श्रधित्र से ग्रधिक समस्वय पैदा 
होना चाहिए । 

कृषि क्षेत्र में अब तक जो प्रगत्ति हुई है वढ़ उत्साहजनक है, लेकिन उससे भी 
अधिव्ष प्रगति की जखूरत है ॥ कई मामलों में सफ़लतायें निर्धारित लक्ष्य से कम है। 
उन्होने कहा कि बढती जन-सरया को भोजन ऐने के लिए दृषि उत्पादन में तेजी से 
वृद्धि जरूरी है। ९ 
निष्कर्ष-- 

पिछले वर्षों के इतिहाम से ज्ञात होता है कि खाद्य सामग्री की कमी का कारण 
प्रभावृष्टि ही थी । सिंचाई योजवाग्रो से सिचाई की सुदिधायें बटी है, लेकिन उतसे 
जितनी जमीन सीची जा सकती है उतनी नहीं सीची जा रही है। रमावनिक सादों 
की भी देश में कमी है। हमारी वर्तमान मसाइट्रोजन खाद की ग्रावश्वक्ता ६४९४ 
लाख टन है, जबकि इसको केवल ५५ प्रतिशत माँग ही पूरी हो रही दहै। इस हेतु 
होसरी योजना में दागल्न (६०,००० टन), रूरकेला (६०,००० टन), नेवेली कारखानों 
(७०,०००) से सन्‌ १६६१-६२ तक खाद वा प्रदाय प्रारम्भ हो जायगा, ऐसा 
झनुमान है ।* 

अताय ही जम्ेज पर ब्याप्ारित् फमकें बोले के विप्य में सरब्पर के बह गत्ते 
ब्यक्त किया है कि भ्नाज वी जमीन पर व्यापारिक फसलें न बोर जाएँ। साथ ही, 
हम यह भी चाहते है कि व्यावसायिक फ्सलो के वतंगान क्षेत्रफल में पढटांबदों हो। 
जो भी उत्पादन बढे वहे गहन खेती के माध्य से बटे। प्रनेक प्र्थशात्षियों तथा श्री 
सी० डी० देशमुस ने शृषि नोति के पूर्ण झ्रावतंन (%070080 ि९ ठप्रश्ा(कन 
६07) की माँग वी है ॥ श्री देशमुख ने एक राष्ट्रोय खाद्य उत्पादन समिति (प्रि&६30- 
भर्ती 7000 ए700700070 (0प्राठ)) वी स्थापना की माँग की है, जो 
ग्राप्रीरा स्तर पर खाद्य उत्पादन के लक्ष्य निश्चित करे तथा लक्ष्यों की श्राप्ति हेतु 
उचित संगठन वी रचना करे । उन्होने इस समस्या को हल करने के लिए राजनीति- 
रहित प्रवल (२०7-90॥॥72८8] 99ए9709८) री माँग की है ! प्रन्त मे, यद ध्याव 
रखना चाहिए कि खाद्य उत्तादन की कोई भी योजना विया लाखो किसानो के सहयोग 
के प्राप्त नही की जा सकती 4 सरकार द्वारा कृधक और कृषि में सुधार, ज॑मे-कुए 
खोदने झोर उनकी मरम्मत करने, नल बूप लगाने, किसानों को रसायनित खादों एवं 
प्रन्य खाद तथा भ्रच्छे बीज़ो का वितरण, मछली पालन योजनायें, मेड वाघने, बेकार 
जमीन को साफ करने और उसे खेती योस्प बनाये, पौधों वी रक्षा भ्ौर उन्हे रोगों से 





.. नवभारत टाइम्स - यगत्त, २3, श्६६० । 
2. &3&टाग ९००7०एश४ & ०-७5 2, %0 
3- (ण्फ्म्रधाण्ठ 04०9 909 2ण०5०५६, 958- 


२३४ ] 


मथ होता है, इसलिए वह फसल को शीघ्र ही बेच देता है। तीसरे, ज॑सा प्रन्यत्र देख 
चुके है, भारतीय किसान के खेत छोटे दोटे और बिखरे हुए होने से उसकी आय भी 
बहुत धोड़ी है, जो उसकी दैनिक प्रावद्यकताओं के लिए भी पूरी नही होती । 

कृषि सास के स्ोत-- 

क्सान को शझ्रपने कृषि वाय॑ के लिए ऋण पर ही तिगर रहना पढ़ता है 
तो प्रइव यह उठता है। कि यह ऋरा किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है । जहा तक 
बेकों वा सम्बन्ध है, प्रयनी श्रावदयकताम्रों के लिए वह उन पर निभभर नही रह सकता, 
क्योडि, वेक जो भी कर्ज देते हैं वह ऋणी की वँयक्तिक सास तथा श्रन्‍्य वस्तुप्रो 
की रहन पर देने है । किग्तु भारतीय हृपक के पास रहन रखने के लिए केवल थोडी 
सी भूमि, पद्चु तथा खेती के औजार होते हैं, जिनक्रो वह किसी भी दशा में बेच नहीं 
सकता । फिर भूमि रहत रखने में प्रनेक सामाजिक व कानुनी कठिताइयाँ हैं तथा 
उसका मुल्य निवालने के लिए विश्येप ज्ञान की भी प्रावश्यकता होती है, क्योकि खेती 
की भूमि का भूल्य अनेक बातो पर निर्भर रहता है। इसके प्रतिरिक्त म्रुमि में लगाया 
हुप्मा घन एक प्रकार से बध सा जाता है, भ्रतः साधारणतयां व्यापारिक बैंक इस 
सम्पत्ति की जमानत पर कर्घ भी नही देते । वैयक्तिक साख उतवे प्राधिक साथनों 
एव स्थायी पू'जी पर निर्भर होती है, जो नहीं के बरावर है, प्रतः व्याग्रारिक वेक की 
दृष्टि से क्षिमातों की वैथक्तिक साख नगण्प है। इस कारण क़्सित को व्यापारिक वेंको 
से आ्थिक सहायता नहीं मिलती । 

केन्द्रीय बेकिंग जांच समिति के प्रस्ताव के अनुसार सपुक्त स्कघ बेक भू रहन 
बेड़ों का का भी प्पने दीघ कालीन ऋण-पत्र निकाल कर कर सतते हैं तथा किसानों 
को कर्ज दे सकते है । इस सम्बन्ध मे समिति मे यह भी सिफारिंय की थी कि प्रार- 
म्मिक प्रदस्था में राज्य सरकार को चाहिए कि वें उनकी पूंजी वा कुछ भाग दें 
तथा लाभाश एवं पू'जी वी वापत्ली के विपय में अपनी जमानत देकर जवता में 
विश्वास उत्पन्न करें । इससे ऐसे व्यापारिक भूमि-बन्धक बेको की स्थापना हो सके, 
परन्तु इस दिल्ला मे सरकार की श्रोर से कोई कार्यवाही नही की गई । 
अन्य संस्थायें-- 

(१) स्वदेशी वेकर एव महाजन--ग्राज भी कृषि की अ्रथ॑पृर्ति करने में 
स्वदेशी वेकर तथा महाजनो का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये दृषक की कुल 
भाधिक ग्यावश्यकताओ के लयभय ६४% भ्रथं की पूर्ति करते है, क्योकि व्यापारिक 
बेक जो भी कूल अ्रल्वकालीन रा देते है, उनका लाभ केवल गाँव के बड़े-बड़े 
जनीदरो को ही घिलछत्ता है, जिनकी सह्या बहुत कम हैं। सहकाते साख समितियों की 
स्थापना से भो वडी बडी झ्ाश्ायें थी, परन्तु जैसा हम आगे देखेंगे, उतकी काय पद्धति 
में श्रोपचारिकता का भाग अधिक होने एवं ऋण लेने में असुविधा होने के कारण , 
कृषक उनमे पूर्रांतया लाभ नहीं उठा पाता । इतवा ही नही, श्र्ितु भारत की ग्रामीण 
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क्षेद्रोवरण की व्यवस्था तब लागू की गई थी जब देश मे भ्रश्न की कमी और 
महंगाई थी सन्देह है कि देश झाज भी शभ्रन्न के विषय मे झ्रात्म-निर्मर नहीं हो पाया 
है, परन्तु यह स्पष्ट है कि पूवपिक्षा-स्थिति अधिक प्रनुकूल हुई है। यह ठोक है कि सब 
१६५६-६० के वर्ष मे उतना श्रन्नोत्यादन नहीं हो सका जितना सम्‌ १६५८-४६ मे 
( ७ करोड ३५ लाख टन ) हुआ था, विन्तु सन्‌ १६६० मे अन्न के उज्ज्वल भविष्य 
की झराथ्वा तथा विदेशी सहायता से अन्न विषयक झनुकूल स्थिति बनने में बहुत सहा- 
बता मिली है। खाद्य तथा कृपि उपमन्त्री श्री थोमस के अनुसार चावल तथा खरीफ 
की प्रस्य फसलो के मूल्य मे भले ही वृद्धि हुई हो, किन्तु गेहूँ का जो मुल्य सूचक थक 
प्रप्रैल में ६! था वह मई में ८७ पर भ्रा गया भोर जून में भो वहीं रहा है । गेहूँ के 
सम्बन्ध मे यह सुघरती स्थिति अब क्षेत्रीकरण को प्रावश्यक्ता को ब्यर्थ स्विद्ध कर 
रही है । 

चावल के विषय में प्रभी ६-७ मास पूर्व पश्चिमी बंगाल झ्ौर उडीमा का एक 
क्षेत्र बनाया गया था श्रौर भ्रभी गुजरात, भद्दाराष्ट्र और मध्य-प्रदेश को भी एक प्रन्न 
क्षेत्र बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है, किन्तु जहाँ तक गेहूं का प्रइत है, देश में 
उसकी ऐसी कोई कमी नही है जिससे उसके विषय मे भी क्षेत्रीकरणय की भावश्यकता 
हो। घभी कुछ समय पूर्व भारत प्रोर अमरोका के बीच जो गेहूं समभोता हुप्ा है 
उप्तके अनुमार भारत को भ्रमरीका से चार वर्षों के भीतर १ करोड़ ७० लाख टव 
भप्न मिलने वाला है। इस भ्रन्न में चावल की मात्रा अवश्य बहुत कम है, किन्तु गेहूं का 
जो भाग है वह न केवल अन्न की महंगाई भौर कमी को दूर करने मे सहायक होगा, 
प्रवितु उससे प्रश्न विषयक किसी सक्टकॉल का भी सुकावला किया जा सकेगा । 

श्री पाटिल का कथन है कि समस्त देश एक ही ग्रन्न क्षेत्र होना चाहिए। यह 
सिद्धान्तत; उचित भी है। जब सारा देश एक है तो उसके सब हिस्सो के सुख दुख भी 
बटने चाहिए । एक श्रदेश्व के लोग खूब खां-प्रोकर चेत करें शोर दूसरे अझप्लाभाव के 
कारण घास पूस खाकर जीवन व्यत्तीत करते हों, यह भपने को एक एवं झखड कहने 
बाले देध के लिए किसी भी प्रकार क्षम्य मही । इसलिए सबके लिए समान रूप से 
प्रश्न वितरण को व्यदस्था करके क्षेत्रीकरएय को जितनी भी जल्दी विदा दी जाय उत्तना 
ही प्रच्छा है भाज अन्न का जो झनुचित सग्रह तथा चोरी छिपे यातायात चल रहा है 
वह भो इससे समाप्त हो जायगा ॥ 

गेहं की भनुकूल स्थिति को दृष्टि में रखते हुए उसके क्षेत्रीकरण को समाध्ति 
लो उचित है, परन्तु उसके साथ ही ऐसी निर्दोष व्यवस्था की भी आवश्यकता है कि 
इसके पुन: जारी करने की नौबत न झ्राये । वह तभी सम्भव है जब देश मे भ्रन्नोत्यादन 
की गति को तीज से तौज़तर किया जाय और वितरण से मुताफाखोरी भौर भ्रशचार 
को सवंधा समाप्त कर्‌ दिया जाय। 


अध्याय १४ 
भारत में कृषि उत्पादन 


(छठ गला) 











क्पि भारतोय भ्रच॑-ध्यवस्था का आधार है | हमारी ७२ प्रतिशत जन-सर्या मूमि पर 
निर्भर है भोर हमारी ५० प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्रियाप्रों 
से प्रात होती है | हि उत्ादन पर्यात मात्रा मे निर्यात होता है, जिससे हमें विदेशी 
विनिमय प्राप्त होता है । शक्कर भोर वस्त्र उद्योग जँमे भहत्त्वू्ं उद्योग कृषि द्वारा 
उत्पादित कच्चे माल पर ही भाषारित हैं ( लाख के उत्पादन में तो भारत को संगभग 
एकापिकार है तपा चाय घौर मू'यफली के उत्दाइत मे विरद में सर्व प्रथम है । संसार 
के कावल, छूट, कथ्ी दकरर, प्रारि के उत्पादत में भारत का स्थान दूसरा-है । 


भारत का सम्पूर्ण भौगोलिक सेजफल ८०६३ करोड एकड़ है, जिसमें से 
६'६८ करोड़ एकड़ भूमि के विषय मे जानकारी प्रतह्त नहीं होती । कैेकल ७१९९६ 
करोड़ एकड़ प्रघवा ८६ प्रतिशत भूमि के उपयोग के भांकष्टे उपलब्ध हैं।सद 
१६५०-५१ तथा सन्‌ १६५५-५६ में भुगि का वर्भीकरण इस अ्रकार था ३-- 





१६५०-५१ १६५५-५६ 
करोड़ एक्डू करोड एकड़ 





बन प्रदेश ००० १२५४ 
भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है ११९७४ ११८२ 
परदो प्रूमि को छोड़ कर बह भूमि जिस पर कृषि 
नहीं द्वोती इ्र्रर &'हड 
परदो भूमि (भ) वर्तमान रद ३०३ 
(व) भन्य ४३१ श््ध्ड 
बह छेज जिस पर दोप्ाई होती है है ६३४ ३१९६८ 
कुल भूमि जिस पर फसल काटी गई 4९९१६ ३६३३ 
एक बार से धधिक सोया हुपा दोत्रफल बेन्५ शारश 


उक्त भाँडड़ो से पता चलता है कि जन प्रदेश झोर परती भूमि को सिलाकुद 

लगभग ५४० श्रतिणत भूमि कृषि के लिए उपलब्ध नहीं हैं ! बोपे जाने बाते क्षेत्रफत में 

वृद्धि हुई है। चगभंग १४ प्रतिशत भूमि ऐमो है जो परती है, किन्तु जिस पर सुधार 
श्र 
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करके कृषि की जा सकती है। यद्यपि वोये गये सेत्रफल मे वृद्धि प्रतीत होती है, विस्तु 
गत तीस वर्षा में प्रति व्यक्ति बोये गये क्षेत्रफत मे कमी हुई है, क्योकि क्षेत्रफतत के 
भ्नुपात में जन-सरण तीज गति से बढ रहो है 
फसलों का सापेत्षिक महत्त-- 

भारत में उत्पादित हपि पदा्षों की दी प्रमुख विशेषताएँ है; 

( अर) फसलों की विविधता । 

(ब ) श्रखाद्य फसलो की भ्रपेक्षा खाद्य फललो वी प्रधिक््ता 


सम्‌ १६५५-५६ में ८२ प्रतिशत भूमि पर खाद्य पदायथ॑ उत्पन्न किये जाते थे, 
जबकि व्यापारिक फसलें केवल १६८ प्रतिशत भूमि पर उत्पन्न होती थी। ऐमा अनुमान 
है कि प्रषम योजना के श्रन्त में २७०४ करोड एक्ड भूमि पर खाद्य पदार्ध, सन्ता, 
तम्वाबू, दालें आदि उत्पन्न वी जाती थो झोर श्रसखाद्य फसलें तेल के बीज, चाय प्रादि 
का उत्पादन कै वल ६"४ करोड एकड भूमि पर होता था । 








> सन्‌ १६५५ ३६४ 
क्षेत्रफल लाख एकड 
आावल ७६३ 
गेहूँ रध्र 
७दार, बाजरा ध्रादि १,०५५ 
दालें भ५० 
मूगफली १२६ 
गन्ना ५ 
कपास २०२ 
छूट श्र 





घक्त सारिणो से स्पष्ट है कि ज्ाौद्य पदाय॑ विशेषकर गेहूँ और चावल का 
अत्यधिक महत्त्व है श्रौर देश की भ्र्धव्यवस्था में उचित सन्तुलन वा प्रमाव है। यह 
एक भ्रत्यन्त दुखद वात है कि खाद्य उत्पादन में देश की पीव चोधाई जन संध्या प्रौर 
है भ्रूमि से लगे रहने पर भी खाद्य पदार्थों का प्रभाव है धोर झायातों की मात्रा 
लगातार बढती जा रही है | 

देश के भधिकाश भाग में दो फरवलें पैदा होती हँ--खरीफ श्रोर रत्री । खरीफ 
की फसलों में चावल, ज्वार, वाजरा, मकर, कपाम, गन्ना, उर्दं, मूंग श्लौर मूंगफली 
हैं । यह बरतात वी फ्मल है। रबी की फसल में मुस्यतः गेहे, चता, जो, मटर, सरसों 
को सम्मिलित किया जाता है । रवी जाडे की फसल है। चावल विभिन्न राज्यों में 
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गर्मी, शीत घोर शरद तीनों ऋतुपों में उत्मन्न बिया जाता है। भारतीय फवर्नी वी 
सरलता से निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सता है :-- 

(श्र) खाद्य फासें--गेट, चावल, जो, ज्वार, बाजरा, दालें घादि 

(४ ) तिलदत--म्र गफ़की, ठिल, धरतों, प्रलसी, राई गझ्रादि ) 

(मर ) रेशेदार बदाय॑ ([70765)-कप्रास, हद । 

( द ) पेय (88एथ29828)--चाय, वहवा । 

(६) प्न्य--सिनतोना, रवर, मस्ताले, तम्बाकू, सुपारो घादि ॥ 
गशगध फ़सले-- 

(१ ) चावस--मह भरत की सबसे गदत्ववृ्शँ फसाव है। शहद निचले, 
अधिक वर्षा वाले तया गर्म प्रान्त में बोवा जाता है | यह ८डइ वी फल है और साथा- 
रणतः दिमस्वर-जनवरी में वाटी जाती है, परत्तु कायड़ा वी पहाड़ी भ्रौर वाइमीर की 
घाटी जैते ८४ स्थानों पे यह गर्मी में उत्तन्न किया जाता है। देंध में चावल ७'४२ 
करोड़ एकट्र भूमि पर बोया जाता है, जो दुल बोई जाने वाती मूमि का लगढ्भग एक 
घौयाई है | यह दक्षिण एवं पूर्वी प्रदेशों में ग्रधिक होता है, कर्योत्रि वहाँ इसके प्रनुतू ते 
भौगोलिक परिस्यित्रियाँ विद्यमात है। चावत उत्पादन करने वाले थमुल प्रदेश बंगाल, 
विहार, पूर्वी उत्तस-प्रदेश, मद्रास, प्रसम, उडोसा, बेरल झौर मप्य-प्रदेश हूं । 

मत वर्षों में चावज कया उत्पादन एव लषेत्रकल इस प्रकार रहा है :--* 











बे ज़ाघ एकट लाख टन 
६६४७-४८ ६घउ २१७ 
१६५१-५४ ७७३ रे७८ 
१६४४-५१ ७५६ र४५ 
१६५५-१६ ७६६ २६८ 
१६५६-५७ परे ब८१ 
१६४७-४८ छह० र्श्६ 
१६५८ ५६ कल्क शह७ रे 





भाग्त पें चावल वी स्थिति सन्‌ १६३६ सके सतोपप्रद थी, परन्तु सन्‌ १६३७ 
में वर्मा वे पृथ+ होते के कारण मारे भाग्तरिक सत्यादन में १३ साय टत वी कमी 
द्वो गई । दितीप युद्ध प्रारस्स होने के समय शत १६३६-४० ये दस १८ साख टसे 

चावल का आयात करत थ, जा सुस्थतः बसा से हांता था । 
सन्‌ ११४९ में दक्षिणशूर्वी शुझिपा में चावल का उत्पादन बढ़ाने प्रौर वित- 
रण व्यवस्था में सुधार करने हेतु भ्रन्तर्राट्रीय चावल भायोग मे सम्यन्धित समस्याप्रों 
दा प्रध्ययत विधा औ्रोर विस्न सुझाव प्रस्तुत किये ३-- 
3. उहव5 7958 & 59- 
*े. सम्पदा-श्रप्रेत सन्‌ शृश्ध्द्‌ । 


रुप) 


(श्र) उत्तम प्रकार के दीजों का भ्रयोग किया जाय । 

( व ) फसलों प्रौर बोजो के रोगो पर नियन्त्रण रखा जाय। 

(स ) ह प का यन्त्रीकरस हो । 

( द ) प्रूमि, जलवायु, खाद के प्रयोग एवं विचाई सम्बन्धी यूचनाएँ एक 
की जाये ३ ५ 

(इ) च'वल का प्रमापीकरण किया जाय एवं उत्तम भंडार ग़हो की व्यवस्था 
की जाय । 

(फ ) उप उत्पादनों -का उउयोग किया जाय एवं अवुसन्वानशालाप्ों की 
स्थापना को जाय । 


यद्यवि भारत का स्थान विश्व के चावल उत्पादको से चौन के पदचात्‌ द्वितीय 
है, किन्तु हमारा प्रति एकड़ उत्पादन भत्यन्त कम है । हमारे यहाँ प्रति एकड़ उत्पादन 
६१८ पौंड है, जबकि जापान भे प्रति एकड़ उत्तादव २,३५० प्रॉट एवं इठली मे 
२,६४० पौड है । प्रति एकड उपज में कमी के निम्न प्रमुख कारण हैं :-- 

(१) विश्वित जल पूर्ति का प्रभाव ॥ 

(३ ) भ्रूमि कम उपजाऊ होना । 

(३ ) उत्तम बीजों का प्रभाव । 

(४ ) फसली बोभारियाँ । 


हमारे यहां धावल को विज्ेर कर भ्रथवा पोधा लगाकर बोया जाता है, परमतु 
गत वर्षों में जापानी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। जबकि भारतीय पद्धति से 
प्रति एकड उत्पादन ६ मन होता है, जापानो पद्धति से प्रति एकड १४० मन तक प्राप्त 
किया जा सकता है। सन्‌ १६५५ में १३ लाख एकड भूमि पर जापानी पद्धति से कृषि 
की गई, परिणामस्वरूप ६ लाख टन प्रतिरिक्त उत्तादन हुआ्ना । 

गत वर्षों मे ावल का आयात इस प्रकार रहा है। -- 





२६५४ द््ण्वे हजार रत 
१६५४५ २६५ 
१६१६ झ्र्श्‌ छः 
श्ह्र्७ ७३१ के 
श्हश८ ३६० ५ 





सन्‌ १६५७ मे उत्पादव की कमी शौर परिश्यामस्वरूप श्रायात में वृद्धि का 
प्रमुछ बारए। मध्य एवं उत्तरी-पूर्दी भारत मे मानसून का फेल होना है। इस 
वर्ष बिहार का उत्तादव १४ लाख टन, अध्य-प्रदेश १२ ताथ, उड़ीसा ५ लाख 
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झ्ौर परिचमों बंगाल का उत्पादत ४ लाख टन कमर रहा ।१ सन्‌ १६५५-४६ की फसल 
के वियय मे प्राप्त सूचनाग्रो के धनुसार स्थिति में सुधार की झाश्ा है । 

६ १) मेहूँ--क्षेत्रफल भोर उत्तादन की दृष्टि से इसका स्थान चावल के बाद 
भाता है । इसका उत्पादन २०-३० इञ्र वर्षा एवं दुघठ मिट्टी वाले क्षेत्रो में भ्रच्छी तरह 
दोता है। यदि विदाई के साधन उपलब्प हो तो पह इससे कम वर्षा वाले अदेशों मे 
भी उत्पन्न किया जा सकता है | इसके उसादन के प्रमुख क्षेत्र उत्तरप्रदेश, पंजाब, 
राजस्थान, बम्वई, मध्य-्पदेश घोर घान्ध प्रदेश हैं। केवल उत्तर-प्रदेश भौर पंजाब 
में मम्पुर्ं भारत का तीग-चोथाई गेहूँ उन्न होता है । गत वर्षों में गेहूँ का उत्पादन 
इस प्रकार रहा है :--* 








क्षेत्रफल उत्पादन 
बः लाख एकड लाख टन 
१६४७-४५ रण्५ ५६ 
१६५२-५३ र्ड्रे ४ 
१६५३-५४ २६३ ७६ 
१६५४-२५ रण्र्‌ ण्फ 
१६५५-५६ ३०३ द्€ 
२६५६-४७ ३२८ ६३ 
१6€५७-५८ २६७ उराश४ 





उक्त भ्ाँकड़ो से पता चलता कि गेहू की खेती मे विकास हो रहा है, परन्तु 
प्रन्य देशों की तुत्नना मे हमारी स्थिति निश्चित ही भसन्तोपत्रद है । विदेशों में प्रति 
एकड़ उत्पादत एस पर्ार है :--- 


भारत ३४० पॉड 
कनाडा ६७५ ,, 
हि समुक्त राष्ट्र भरमेरिका ८५० ,, 
प्रास्‍्ट्रे लिया ७१० ,, 

झजेंस्टाइला छ्दण 


भारतीय उपज कम होने का प्रमुख कारण यत्रोकरण का भगाव, उत्तम वोज 
की कमी, भापिर कठिनाईयो एवं हुएको का अर्शिक्षत होना है । डा० कासे मे प्रमुमात 
लगाया है कि प्रति व ५% गेहूँ रतुम्ा (205$) लग जाने से नष्ट हो जाता है भोर 
रोग ग्रस्त क्षेत्रों मे तो यह हानि १००९, तक पहुँच जाती है ( स्मट (80५) नायक 


3... जुन्पघागश व खंघरेच5ाछ <& प४806 व णेह 2958. 
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एक भ्रन्य रोग भी भ्रत्यन्त हानिकारक सिद्ध हुप्रा है। पजाब हृषि विभाग % प्रोफ़ेसर 
चूथरा ने एक सम निरोधक उपाय की खोज की है, जिसका प्रयोग किया जा रहा है । 

प्रथम बुद्ध वाल तक हम गेहूं को निर्यात करते थे, परन्तु उतके बाद स्थिति 
प्रतिकूल होती गई | सन्‌ १६४७ में विमाजन के कारण पंजाब श्रौर लिध के उपजाऊ 
क्षेत्र पाकिस्तान मे चले गए और हमारे प्रायातों की मात्रा बढ़ती गई। गत वर्षों में 
गहूं का भ्रायात इस प्रदार रहा :--* 


१६५३ १,६८४ हजार टन 
१६५४ १६७ ,, 
१६५३ डरे५ ,, 
१६५६ १,९६५ ,, 
१६५७ २,८४० 
१६५५८ २,६७४ 


सरकार ने गेहूँ की खेती मे सुधार हेनू कुछ क्षेत्रों को गहरी खेती प्रारम्भ करने 
के लिए चुना है। कृषि यत्त्रो वा प्रयोग, तिचाई में विकास, उत्तम बीज एवं रसाय- 
निकखादो का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। द्वितीय पंच-वर्षीय सोजना में 
बीस लास टन प्तिरिक्त गेहूँ उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित दिया गया है ।९ 

(३ ) जी (887005)-भारत मे गेहूँ के साथ साथ जो भी बोया जाता है । 
यह गेहूँ से मिलता-डुलता मोटा प्रन्न है और निर्धन वर्ग के व्यक्तियों द्वारा खाने मे 
प्रयुक्त होता है। जो पशुप्रो को भी खिलाया जाता है। सन्‌ १६५७-५८ में ७५५३१ 
लाख एकड जम पर २१७५ लाख ठन जो उततन्न हुप्रा | इसका दो-तिहाई उत्तर-्रदेश 
में भौर शेप राजस्थान, पजाब तथा विद्वार में उत्पन्न होता हैं। इसका उपणोग माल्ट 
और वोयर नामक क्षराव बनाने में किया जाता है। भारत में विश्व केजो 
उत्पादन का केवल ५% उत्पन्न होता है | हमारे देश में प्रति एकड उत्पादन वेबल 
४०२ परोड है, जबकि डेनमार्ज में २६५६, जरमनी मे १२,६३२, इक्नलेड श्रौर जाप्रात में 
प्रति एकड उत्पादन १,६१६ पोड होता है । भारत में विभाजन के पश्चात इसका कुछ 
आ्रायात हुप्रा था, पर भ्रव झायात बन्द है। 

(४ ) ज्वार, वाजरा, रागी (3(7088)--इनका उत्पादन लगभग सारे 
भारत में होता है, परन्तु गरम सूखे भागों में इनकी उपज अ्रंधिक होती है। यह 
खरफ़ की फमत्न है। ज्वार का उत्तादन दक्षिण में बहुत होता है।सब्‌ १६४६० 
४७ में ज्यार ४१३*१४ लाख एकड पर उत्पन्न की गई पश्रोर कुल उल्रादन ७४"२७ 
लाख टत रहा। इसका प्राथे से भधिक उत्पादन बम्बई , मद्रास, मध्य-प्रदेश झौर 
भान्न में होता है । कुछ उत्पादव पजाव श्र राजस्थान में भी होदा है । 
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बाजरा मुख्यतः वस्बई, मद्रास, उत्तरप्रदेश झोर पंजाब में होता है। सद 
१६५६-४७ में इसका उसादन २७५४ लाख एकड पर २६०२६ लाख टन रहा। 
भागपुर, इन्दौर और कोयम्बटूर में दिये गए झनुसन्धानो के फलस्वरूप भव इपकी 
किस्म में सुधार हो रहा है। 

ज्वार, घाजरा, रागी घोर मक्का के सन्‌ १६४७-५८ के प्स्तिम भनुमात 


(फपात ]280॥॥3(25) इस प्रद्गार हैं :-- 
(वन २2३७००-+2०-> मन न कप करन सनक न न >+ केक कम >++ मकर सनक न 





उत्पादन क्षेत्र छेत्रफत 
हजार टव हजार एक्ड 
ज्वार दण्३६ अश्ड११ 
द्ाजरा ३२,३६५ २७,४५३ 
मक्का ३,०६४ 8,७६२ 
रागी श १,ज१६ ५,5६७ 





मक्का उत्तर भारते के निर्धन व्यक्तियों का भ्रमुख़ भोजन है भोर उत्तर-भदेश, 
पंजाब, राजस्पात इसके अ्रमुख उत्पादन क्षेत्र है । इसका उप्रयोग पशुपों को खिलाते में 
भी किया जाता है । 

(५) दाले (20/5९४)--भारतीय भोजव में चना, उडद, भपूर, मूंग भौर 
भरहर को दालें एक प्रत्यन्त भावइपक प्रंग है तथा प्रोटोन के प्रमुख साधन हैं। ये 
इसलिए भौर महत्त्वपूर्ण हैं, क्योकि चावल मे, जो भारत को एक महत्त्वपूर्ण भोजत 
सामग्री है, प्रोटीन नहीं होता । फसलो के हेर फेर की दृष्टि से भी ये भहत्त्ववृर्ण हैं, 
क्थोकि ये वायुमण्डल से नाइट्रोजन सकलित करती भौर भूमि को उपयोगी तत्त्व प्रदान 
करती है दालो को चारे भौर हरो खाद के रूप में मो उपयोग में साया जाता है । 

डालो में चना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ओर उत्तर-प्रदेश में दहुतायत से 
होता है । चना बिहार, पंजाब, मध्य-प्रदेश, देम्बई, झान्प्र झोर मंसूर में भी उत्पन्न 
क्या जाता है । झधिकाश चने का उपयोग देश में हो हो जाता है, प्रतः इसका निर्यात 
महत्वपूर्ण वही है 

परहर का उत्तादत मध्य-प्रदेश मे प्रमुख है, यद्यपि अन्य प्रान्तो मे इसभा 
उत्मादन होता है । साधारणतः इसका उल्तादन अन्य फ़सच्नो के धाथ किया जाता है। 

सन्‌ १६४० में राजकीय कृषि अनुसन्धान संस्या ते दालो की हिस्म में सुधार 
करने झोर सपुक्त कृषि (ज।5९0 (०9४०६) का विक्ञास करने हेतु एक विशेष 

.. समिति गठित की थी।॥ गठ वर्षों में दालो का उत्ादन इश्ष प्रकार रहा है :-- 
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एक प्रन्य रोग भी भ्रत्यन्त हानिकारक सिद्ध हुम्रा है ॥ पजाब दृधि विभाग & प्रोफेसर 
लुथरा ने एक स्मट निरोधक उपाय की छोज की है, जिसका प्रयोग किया जा रहा है । 

प्रथम युद्ध काल तक हम गेहूँ को निर्यात करते थे, परन्तु उश्के बाद स्थिति 
प्रतिकूल होती गईं | सन्‌ १६४७ में विभाजन के कारण पजाब और संघ के उपजाऊ 
क्षेत्र पाविस्तान में चले गए भोर हमारे प्रायातो की मात्रा बढती गई । गत वर्षों में 
गेह़े का श्रायाल इस प्रदाएर रहए ४-१ 


१६५३ १,६८४ हजार टत 
१६५४ १६७ ,, 
१६५५ ४३५ ,, 
१६५६ १,०६५ ,, 
१२६५७ २,८८० 
१६५८ २,६७४ 


सरकार ने गेहूं की जैती में सुधार हेनु कुछ क्षेत्रों को गहरी खेती प्रारम्भ करने 
के लिए चुना है । कृषि यन्त्री का प्रयोग, सिंचाई मे विकास, उत्तम बीज एवं रसाय- 
निकखादो का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। हितीय पंच-वर्पीय योजना में 
बीस लाख दन भ्रतिरिक्त गेहूँ उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ॥* 

(३ ) जी (8009)-भारत मे गेहूँ के साथ-साथ जौ भी बोया जाता है। 
यह गेहूँ से मिलता-जुलता मोटा भ्रन्न है और निधंत वर्ग के व्यक्तियों द्वारा खाने मे 
प्रयुक्त होता है । जो पशुप्रो को भी खिलाया जाता है। सन्‌ १६५७-५८ में ७५९३१ 
लाख एक्ड भूमि पर २१९७५ लाख टन जो उत्पन्न हुपा ५ इसका दो-तिहाई उत्तर-प्रदेश 
में श्रोर क्षेप राजस्थान, पजाब तथा विहार में उत्पन्न होता है। इसका उपणेग माल्ट 
श्रौर बीयर नामक शराब बनाने में क्रिया जाता है। भारत में विश्व केजौ 
उत्पादन का केबल ५% उत्पप्त होता है | हमारे देश में प्रति एकड उत्पादन वैबल 
८०२ पौड है, जबकि डेनमार्क मे २,६५६, जम॑नी में १,६३२, इज्चलेड भ्रौर जापान में 
प्रति एकड उत्पादन १,६१६ पॉड होता है | भारत से विभाजन के पश्चात इसका कुछ 
श्रायात हुप्रा था, पर भ्रव आयात बन्द है | 

(४ ) ज्वार, बाजरा, रागी (॥(]088)--इनका उत्पादत लगभग सारे 
भारत में होता है, परन्तु ग्रम॑ सूखे भागों में इनकी उपज अधिक होती है। यह 
खरीफ की फसल है। ज्वार का उत्पादन दक्षिण में बहुत होता है।सव्‌ ३६५६- 
४७ में ज्यार ४१३१४ लाख एकड पर उतन्न की गई झोर कुल उत्वादन ७४२७ 
चाख टन रहा। इसका आधे से भधिक उत्पादन बस्बई, मद्रास, सथ्य-प्रवेश प्रोर 
भाभ्र में होता है । कुछ उत्पादत पजाव और राजस्थान में भी होता है । 
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बाजरा मुख्यतः बम्बई, मद्रास, उत्तर-प्रदेश श्रौर पात्र में होता है। सम 
१६५६-५७ में इसका उत्पादन २७५४ लाख एकड पर २६'२६ लाख टन रहा। 
नागपुर, इस्दौर भौर कोयस्वटूर में किये गए अनुसन्धानों के फलस्वरूप अ्रव इसकी 
किस्म मे सुधार हो रहा है । 

ज्वार, बाजरा, रागी भौर मक्का के सन्‌ १६५७-५८ के अन्तिम अनुमान 
(998) ॥280970903) इस प्रकार है/ :-- 











उत्पादन क्षेत्र क्षेत्रफत 

हजार टन हजार एक्ड 
ज्वार ८,०५६ ४१,४११ 
दाजरा ३,५६५ २७,४५३ 
मकछता ३,०६४ €,०६२ 
रागी के १,७१६ ५,८६७ 





मक्का उत्तर भारत के निर्धन ब्यक्तियों का प्रमुख भोजन है शोर उत्तरप्रदेश, 
पंजाब, राजस्थान इमके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है ॥ इसका उपयोग पशुप्रों को खिलाने में 
भो किया जाता है । 

(५ ) दाले (॥5९8)--भारतीय भोजन में चना, उड़द, मयूर, मूंग प्रौर 
भरहर की दालें एक ग्रत्यन्त धावश्यक अंग है तथा प्रोटोन के श्रभुख साधन हैं। ये 
इसलिए भोर महत्त्वपूर्ण हैं, क्योकि चावल में, जो भारत की एक महत्वपूर्ण भोजन 
सामग्री है, प्रोटीव नही होता । फमलो के हेर फेर की दृष्टि से भी ये महत्त्वपूर्ण हैं, 
क्योकि ये व!युमण्डल से नाइट्रोजन सकलित करती घोर भूमि की उपयोगी तत्त्व प्रदान 
फरती हैं। दालो को चारे प्रोर हरो खाद फे रूप मे भी उपयोग मे लाया जाता है । 

दालो में चना सबसे अधिक महृत्त्वपुर्णा है, भौर उत्तर-प्रदेश में बहुतायठ से 
होता है । चना विद्वार, पजाब, मध्य-प्रदेश, वाबई, भान्प्न भोर भसूर में भी उत्पन्न 
किया जाता है। भ्रधिवाश चने का उपयोग देश्व में हो हो जाता है, भ्रतः इसका निर्यात 
महत््वपुर्ं नही है 

अ्ररहर का उछ्तादन मध्य-प्रदेश से श्रभुख है, यद्यपि प्रन्य प्रास्तों प्रे इसका 
उत्ताइन होता हैं । सावारणतः इसका उद्भादत भन्य फ़सलो के साथ किया जाता है । 

सन्‌ १६४० में राजडीय हइृधि अनुसन्धान संस्था ने दाबो की किस्म सें सुधार 
करने झौर सयुक्त हपि (]धहर0 07077/एट्टी का विकास करने हेदु एक विशेष 

क समिति यढित की यी। गत वर्षों मे दालो का उत्तादन इस प्रकार रहा है :-- 
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(हजार टन) 
बष॑ चुना अरहर अ्र्य दालें 
१६५३-४४ ४,७५६ १,८३४ ३,८६० 
१६५४-१५ ५,५३२ १,६६२ ३,५५३ 
१६५५-५६ ५,रे३२ १,५३२ ३,७०७ 
१६५६-४७ ६,२६४ १,६४४ ३रेदा 
१६५७-५८ न्४ड,जश४ड ३,३६६ ३,०६६ 





गत वर्षी में हमारे कुल उत्पादन के साथ-साथ प्रति एक्ड उत्पादन में भो 
वृद्धि हुई है। सन्‌ १६५०-५१ में हमारा प्रति एकड उत्पादत २६१ पौड था । सन 
१६५४ ५६ में यह बढ़कर ४६० पोड प्रति एकड हो गया; है । 


(६ ) गन्ना (80807 0७76)--भारत मे गन्ने का क्षेत्रफल समार में सबसे 
अधिक है, यद्यपि इसका उत्पादन सम्पूर्ण भारत में होता है, किन्तु उत्तर श्रदेश, बिद्यार, 
बंगाल, पहाव और वस्वई इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है । केवल उत्तर-प्रदेश मे भारत 
का ४० प्रतिशत गन्ना उत्पन्न होता है। सन्‌ १६३० तक हम मुख्यतः भ्रायात की हुई 
गक्कर का उपयोग करते ये, परन्तु सरकार द्वारा मक्कर उद्योग को सरक्षण प्रदान किया 
गया, जिसके फलस्वरूप गन्ने के उत्पादन को पर्याप्त प्रोत्ताहन पिछा। सन्‌ १६३० में 
गन्ना केवल २७"५ लाख एक्डू मूमि पर उत्पन्न होता थधा। सन्‌ १६६६-३७ में यह 
बढ़कर ४०४ लाख एकड हो गया तथा सन्‌ १६४६-५७ में गन्ने का क्षेत्रकत ५०१६ 
लाख एक्ड था । गत वर्षों में गन्ने का उत्पादन भोर क्षेत्रफल इस प्रकार रहा है।:-- 








बर्षे क्षेत्रफल उत्पादन 
लाख एकड़ लाजु टन 

१६५३-९४ बे४ापर ३७०६ 
१६५४-५५ शे६ ६६ 2७८११ 
१६५५-५६ डशाइड ५४६५"६७ 
१६५६-५७ ४७०"६७ ६६१६८ 
१६५७-५५ ५०२१ ६४ (डर 





यद्यपि गने का क्षेत्रफ्ल भारत में वहुत प्रषिक है, प्रति एकड उत्पादन ब्रम्य 
देशों की तुलना में कम है। भारत की तुलना श्रन्य देश्ोते इस प्रकार की जा 
सकती है :-- 
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भारत * १३४ टन प्रति एकड़ 
बयूबा ही छा 
जावा भ्६० 
आस्ट्रेलिया श्शा० 
हवाई द्वीप ६२९० 


प्रति एकड़ उत्पादन में कमी का कारण प्रवैज्ञानिक कृषि, भूमि का छोटे-छोटे 
टुकड़ों मे विभक्त होना, यस्त्रीकरए का प्रभाव एवं खाद की कमी है। उत्पादन की 
किस्म में सुधार करने हेतु कोयम्बट्टर मे एक गन्ना उत्पादन केन्द्र खोला गया है तथा 
राज्य कृषि विभाग भी सुषार के प्रयत्व कर रहे हैं। ऐसी झाणा की जाती है कि घीघ्र 
ही हम गन्ने के उत्पादन में भात्मनिभंर हो जायेंगे । लखनऊ में एक अनुसन्धानशाला 
प्रारम्भ की गई है, जिस पर ७ लाख रुपये व्यय कियै गए है। यह एशिया में सबसे 
बड़ा है। द्वितीय पच-वर्षीय योजना मे १० लाख एकड भतिरिक्त भ्रूमि पर गग्ने की 
खेती की जायगी । 


(७) आलू (0६800)--गत बुछ वर्षों में भालू का उत्पादन भी 
महत्त्व प्राप्त करमे लगा है। सन्‌ १६४८-४६ में केवल १५ लाख टन झालू भारत में 
उत्पन्न होता था। सन्‌ १६५६-५७ मे श्रालू का उत्पादन" १६०७४ लाख टन या । प्राप्त 
भनुमानों के भतुसार* सन्‌ १६५७-५८ में ७'६६ लाख एकड़ भूमि पर झालू की लेती 
को गई । 
अयाध फलें-- | 

जँसा कि पहले बताया जा चुठ। है कि भारत के उत्पादन में खाद्य पदार्थों की 
बहुलता हैं। सन्‌ १६५५-५६ में केवल २,६६० लाख एकड भूमि प्रथवा कृषि क्षेत्रफल 
के केवल १६ प्रतिशत पर व्यापारिक फसलें उत्पन्न की जातो थी। गत वर्षों मे व्यापा- 
रिक कसलो के क्षेत्रफत एवं झनन्‍्य फसलो के साथ उनके भझनुपात से भी वृद्धि हुई है। 
प्रमुख व्यापारिक फसलो को स्थिति इस प्रकार है :-- 


(१) कपास- कपास उत्तन्न करने वाले देशो मे भारत का स्थान विश्व में 
दूसरा है, परन्तु हम संधार के कुल उत्पादन का केवल २० प्रतिश्षत ही उत्पन्न करते 
हैं| इसके झलावा भारतीय वास प्रायः छोटे रेशे को होती है प्लोर सापारण कपड़ों के 
उत्पादन में प्रयुक्त होतो है। कपास के उत्पादन पर जलवायु का बहुत प्रभाव पड़ता है। 
उसके लिए काली मिट्टी, साधारण वर्षा एवं अधिक तापमान को भावश्यकता होती है। 
पकने के समय बादल एवं कुहरा इसको प्रत्यधिक हानि पहुँचाते हैं। ऊपास का उत्पादन 
मुख्यतः बम्वई विशेषकर बरार, मध्य-प्रदेश, मद्रास, उत्तर-प्रदेश, ध्रान्ध, राजस्थान 
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और मंसूर मे होता है। कपास का श्राघा क्षेत्रफल केवल वम्बई झौर मध्य-प्रदेश में है । 
गत दर्षों में क्प्रास का उत्पादन एव क्षेत्रफल इस प्रकार रहा है :-- 








बे क्षेत्रफल उत्पादन 
लाख एकड लाख गाँठ 

१६४४-५५ श८प७छ ४९२७ 
२६५५-५६ १६६ ४४०"२० 
१६५६-५७ श्ध्प ड७३भ 
१६५७ ५८ रण्र ४७१३६ 
१६५८-५६ च्च ४७०५ 





हस प्रकार गत वर्ष वी तुलना भे क्षेत्रफल मे १९३% तथा उत्पादन में ०४% 
की वृद्धि हुई। क्षेत्रफल में वृद्धि मुख्यतः वम्बई, पंजाब भौर मध्य-प्रदेश में हुई तथा 
उत्पादन वृद्धि में प्रमुख योग राजस्थान, मद्रास और पजाव का रहा । इस वर्ष ४५ 
लाख गांठो का उत्पादन होगा, ऐसा भनुमान है। 

भारतौय रुई की किस्म झौर उत्पादन मे सुधार हेतु सन्‌ १६१७ में भारतीय 
कपास समिति की स्थापना की गई झौर सन्‌ १६२२ में ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोपिये- 
शान की स्थापना की गई ४ रुई में मिलाबट रोकने के लिए सन १६२३ में कपास बाता- 
थात अधिनियम भी पास किया गया तथा विन्नय को दकाओं में सुधार करते हेतु 
बस्वई, मध्य-प्रदेश झौर मद्रास में कपास विपणि झधिनियम पास किये गये। 

विभाजन के परिणामस्वरूप लम्बे रेशें को वपाप्त उत्पन्न करने वाले पंजाब 
पौर पिन्ध के प्रमुख क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये । झत; भारतीय केन्द्रीय कपास समिति 
ने यह सिफारिदा की कि कपास के क्षेत्रफल में ययाज्ञीत्र ४० लाख एकड को वृद्धि की 
जाय और उसे सन्‌ १६४६-४७ में ११५ लाख से बढा कर १५५ लाज कर दिया, 
जाय । सन्‌ १६४२-४६ भें हमारे उत्पादन का केवल १७५०, भाग सख्वे रेशे का 
होता था | सनू १६५६-५७ में लम्बे रेश्ले का उत्पादद वढ़ कर ४२"५% हो 
गया । गठ वर्षों में किस्म के भ्रनुस।र कपास का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :-+* 





किस्‍्म १६४४ ५५ १६११-५६ १६५६-४७ १६५७ ४५५ १६५८-५६ 
हु ३६% ३६% ४२५०% २०% २५% 
हज] २५% ह४१३. ह>ह३११७ ४१९ >६% 
| १६% १७% १६७२५% १८% १६% 
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च प्ितम्बर सम १६५७ से पप्रेल सन्‌ १६५८ तक भाठ महीनों में भारतीय मिलों , 
द्वारा ३३*८३ लाख गाँठ कपास का उपयोग किया गया, जिससे लगभग ४ लाख याँठ 
दिद्वेशी कपास या ॥ गठ वर्ष मे हमारे देश में कपास के भायात-निर्यात की स्थिति इस 
प्रकार रही है :-ां 


( हजार गाँठ ) 
झायात मि० गांढें 
१६५४-५५ ण्ध्रे 
१६५५-४६ ०६० 
१६५६-५७ ०५७ 
१६५७-४८ ०'भ६ 
१९५८-५६ णडभू 


निर्यात की स्थिति भी भच्छी रही, क्योकि सन्‌ १६५७-५८ में जहाँ केवल 
१,६२,००० गाँठो का निर्यात हुमा था वहाँ सन्‌ १६५८-५६ मे ३,६४,००० गाँढों 
का निर्यात हुआ । 

द्वितीय पंच वर्षीय योजना मे सब्‌ १६५५-५६ में होने वाले ४० लाख राँठ 
उत्पादन को बढा कर सन्‌ १६६०-६१ में ५५ लाख गांठ करना निश्चित क्रिया गया 
था। परन्तु गत वर्षों मे हमारे घरेलू उपभोग में भ्रत्यधिक वृद्धि हुई है, झतः जून 
सन्‌ १६५६ मे गंसूरी में प्रान्तीय कृषि मंत्रियों की बैठक मे इस लरुप को बढाकर 
६१ लाख गांठ कर दिया गया। तवम्बर सन्‌ १६५७ मे केन्द्रीय कपास समिति को 
माँग पर योजना प्रायोग द्वारा यह लक्ष्य बढ़ाकर झब ६५ लाख गाँठ कर दिया गया 
है। परन्तु इस लक्षंय को प्राप्त करने मे यदि प्रकृति सहानुभूतिपूर्णा रही तभी लक्ष्य 
हम प्राप्त कर सकेंगे । क्योकि सप्‌ १६५६-६० मे ५२ से ५"४ मि० गांठों का उत्पादन 
भ्रपेक्षित था । परन्तु जन वायु की क्रूरता के कारण रुई का उत्पादन केवल ४'५ मि० 
गार्ें होने का झनुमान है | 

(२) जूट-भन्‍्तरद्रीय व्यापार को दृष्टि से छूट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
यह बंगाल भौर प्रासाम प्रान्त में गंगा भोर ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से तथा बिहार भोर 
उड़ीसा मे नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई उपजाऊ भूमि मे होता है। यह सरीफ की 
फ़सल है और इसका पोघा लगभग १२ फुट ऊँचा होता है। इसके लिए शभ्रघिक गर्मोा 
श्रौर प्रध्विक पानी की ग्ावश्यक्रता होतो है । ध् 

विभाजन से पहले ज़ूट उत्पादन में भारत को एकाधिकार या, परन्तु विभाजन 
के फलस्वरूप जूट का तोन-चौथाई क्षेत्रकल पाकिस्तान में चला गया और हमे लगभग 
३० लाख गाठ जूठ के लिए झायात पर निर्भर रहना पड़ा । भारतीय रुपये के प्रवमुल्यन 
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२२६ ) 


से पाविस्तानी जूट और भी महूँगा पडने लगा, झतः भारतीय जूद उत्तादन में वृद्धि 
करना भ्रत्यन्त ग्रावश्यक हो गया | सरकार ने ज़ूट उत्पादन मे वृद्धि करने हेतु रासाय- 
निक खादो का वितरण, उत्तम बीजों की व्यवस्था, छूद घोने झभोर भिगोने के लिए 
तालाबो के निर्माण एवं दुहरी फसल बोने को प्रोत्साहन दिया। गत्त वर्षों मे जूद का 
उत्पादन इस प्रकार रहा है :-- 


व लाख गाँठ 
१६५३ ५४ ३०६ 
१६५४-१५ रे "३ 
१६५५-१६ है. 2 
१६५६-५७ अरार 
१६५७ ५८ ०88 ) ग 
१६५८-५६ ५१८ 
१६५६-६० डरेण्रर 


१२ जनवरी सन्‌ १६५७ को प्रान्तीय कृषि विभाग के सचित्रो का एक सम्मेलद 
हुआ, जिमने उत्तम बीज, #पि पद्धति के आधुनिकीकरण एवं खाद के प्रयोग सम्बन्धी 
प्रमेक सुभाव दिमे तथा जूद सम्बन्धी समस्याप्रो के अध्ययन हेतु गठित सेन समिति 
ने जूट उत्पादन सम्बन्धी अनेक सुकाव दिये ओर अनुमान लगाया कि यदि द्वितीय 
योजना मे निर्धारित ५५*४ लाख गांठ वा लक्ष्य प्राप्त भी हो जाय तो भी बढती हुई 
देशी माग को देखते हुए मत १६६०-६१ मे हमारे यहाँ ६,४०,००० गराँठ जूठ की 
कमी रहेगी । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि योजना श्रायोग ने भारत मे उत्न्न होने 
वाले भिम्न कोटि के मेस्टा (१९४६४) का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। सेन 
समिति का प्रमुमान है कि सन्‌ १६६०-६१ में ज़ूट झोर मेह्टा की सुक्त माँग भारत में 
लगभग ८१८ लास गाँठ होगी | झत॒ः समिति ने द्वितीय योजना में निश्चित लक्षप को 
वापिक कायंक्रमो में इस प्रक्चार बाठ दिया ३-३ 


वर्ष कच्चा ज़ूद लाख गाठ 
मेर्टा 
१६५७-५८ डडड १६ 
१६४८-५६ डे श्द 
१६५६-६० ४१ १६ 
१६६०-६१ ५३ २० 


पटमन को बवेन्द्रीय निरीक्षण समिति ने भनुमान लगाया है कि सन्‌ १६६०-६१ 
में देश में लगभग ४७"१० लाख गाठ पटंघन तथा १५५ लाख गाँठें मेस्‍्टा का उत्पादत 
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होगा ।१ इसमे स्पष्ट है कि श्भी भी बुद्ध भंध तक हमारी निर्भरता पाकिस्तानी छूट 
के प्रायात पर निर्भर रहेगी । यद्यपि सन्‌ १६४८-४६ को भ्रपेक्षा हमारा पटसन की खेती 
का क्षेत्रफल ७३ लाख एक्ड से १८*३२ लास एकड़ हो गया है, फिर भी पाकिस्तानी 
पटसन वा झायात वरना पढेगा | 

(३ ) चाय--भारत चीन के बाद विश्व में सबसे भ्रधिकर चाय का उसादन 
करता है। भारत में चाय का उत्पादन मुत्यतः बद्धाल व भ्रासाम में होठा है, किन्तु 
देहरादून, बागडा और नीलगिरि की पहादियों पर भी चाय उत्पन्न को जाती है। बुत 
उतादन का ७७ प्रतिशत प्रासाम श्रौर वद्नाल में ही दोठी है । भारत में समस्त चाय के 
बगीर्चों वा छ्षेव्रफत ६७६ हजार एकड है। गत वर्षों में बाय का उलादन इस प्रकार 
रहा है :-- 


बर्ष करोड परौंढ 
१६४५३ ६०८ 
श्ध्श्४ड ह्डाड 
१६५५ ६६८ 
१६५६ ६६०७ 
१६५७ ६६*६ 


३० छूल सन्‌ १६५८ को समाप्त द्ोने वाले प्रथम ६ माह में घाय वा उत्पांदत 
१६२६ करोड़ पोंड रद्दा ।६ 

चाय भ्रमेरिया तया भ्स्य देशों मे भी लोक-प्रिय हो रही है। भारतीय चाप 
सप में विज्ञापन करके इसके उपमोग बडने में पर्याध्र प्रयल्त किए है| चाय का निर्यात 
मुश्श्त: इद्चलेड, भ्रमेरिव्र, कताडा भौर भायरलैड को किया जाता है | पिछले वर्षों 
में हमारे निर्या्तों में कमी हुई है। मई सन्‌ १६४८ में भारतोय चाय सर के वाधपिक 
प्रधिवेशन में चाय संघ के प्रध्यक्त श्री डो० स्री० घोष ने बतलाया३ कि सन्‌ १६५७ 
मे भारत द्वारा बेब ४४८० बरोड़ पॉड चाय वा निर्यात हुप्ना, जबकि सब १६५६ में 
हमारे तिर्यात्‌ की मात्रा ५२०२६ करोड परोंड थी। विदेशी विनिमय की दृष्टि से चाय 
के निर्यात सन्‌ १६५६ में १४३ करोड़ स्वये से घटकर केदल १०७ बरोड़ के रह गये। 
श्री घोष ने निर्यात बढाने के लिए निर्यात करों भोर छुद्दी में कमी करने, उत्पादन 
भटाने और प्रधिक विज्ञानन करने सम्द भी प्रनेक सुझाव दिए है द्वितीय पंच-वर्षोय 
योजना में चाय का उत्तादन ७० करोड़ परोंड कर दिया जायगा, जिसमें से लगभग भ्र्० 
करोड़ पोंड चाय का निर्यात विया जायगा | 


(४) कॉफी-भारत में कॉड्रो २३४ हजार एकड़ भूम पर उल्नन्न को 
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जाती है। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र मैंयूर, भद्रास श्रौर कुर्ग है। गत वर्षों में चाय के. 
उपभोग मे वृद्धि होने और ब्राजील को सस्ती कॉफी की प्रतिस्पर्धा के कारण कॉफी 
उद्योग को पर्याप्त हानि पहुँची है। चाय धो्ड को भाँति कॉफी बोर्ड भी कॉफी के 
उपभोग मे वृद्धि करने का प्रयत्त कर रहा है। कॉफी के उत्पादन की स्थिति इध 


प्रकार है :--* 
ब्पं हजार टन 
द्ध्श्ड रहा४ 
१६५५ रह 
१६५६ ब्रा 
१६५७ ड्०ा& 


३० मई रुनू १६५८ को कॉफी बोर्ड की श्रद्ध' वादिक बैठक में सन्‌ १६५७- 
४६ भें कॉफी वा उत्पादन ४२,३८० टन झाँका गया ।* बोर्ड के प्रनुमार सन्‌ १६५८- 
५६ में ४४,२३५ टन कॉफी उत्पन्न होने की सम्भावना है, परन्तु बोर्ड के सभापति 
बा कहना है कि उत्पादन ५० हजार टन तक जा सक्तता है। सन्‌ १६५६ ५७ में 
१५,२२८ टन कॉफी का नियति किया गया | १६५७ ५८ में १२,६३० टन कॉफी का 
रिर्यात हुआ । भारतीय कॉफी को ब्राजीन से प्रतिस्पर्धा करनी पड रही है। कॉफी 
दोर्ड भोर सरकार इसके उत्पादन मे वृद्धि हेतु प्रयत्त कर रहे है। सन्‌ १६४७ ४ में 
कॉफी के निर्यात से ७:७ करोड रुपये के विदेशी विनिमय को प्राप्ति हुई । 

(५) तम्बाकू- भ्रमेरिका और चीन के पश्चात्‌ भारत का स्थान तम्बाकू 
के उत्पादन मे तीसरा है । मद्रास के ग्ुन्टूर, गोदावरो और फिस्ना जिलों में स्विगरेटो 
को सर्वोत्तम तम्बालू उत्तन्न होती है । उत्तरी वगाल झोर विहार में हुबके की तमवासू, 
बम्बई मे थीडी की तम्बायू तथा दक्षिस्ा में सिगार के लिए उत्तम तम्बायू उल्रन्न 
द्वोती है । 

उत्पादन का अविकाद भाग देश की ग्राग्तरिक माँग की पूर्ति करता है, किन्तु 
बुछ उत्तम तम्बासू यूरोप और इद्धलेंड को निर्याव की जाती है। तत्तायु के विर्यात 
बढ़ाने के प्रयत्न क्यि जा रहे है। सन्‌ १६५६ ५७ में तम्बाखू १०*२२ लाख एकड़ 
भूमि प्र उत्पननत को गई और इसका कुल उत्पादन ३०६ रहा । सत्‌ १६५५-५६ 
में १३९३ ऋरोड रुपये की तम्दासू का निर्यात किया गया । 

( ६) रबर--सैनित भौर भ्रौद्योगिक दृष्टिको्ग से रबर बड़े महत्त्व वी उपज 
है ) भारत में रबर उत्पन्न करने वाले श्रमुद्च क्षेत्र मद्रास, मंसुर भोर कुर्य है। सन्‌ 
१६५५-५६ में रवर १७४ हजार एक्ड भूमि पर उत्पन्त की गई झोर इसका कुल 
उत्पादन ५० लाख पोड रहा ॥ रबर का उत्पादन हमारी ब्रावश्यक्ता से बहुत कम है 
झौर हम प्रति व लगभग डेढ करोड पोड रबर का विदेश्ञों से प्रायात करते है । रवर 
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करा 
का उत्पादन बढ़ाने दे लिए रचर उत्यादव विकास समिति के श्न्तगेंत २० वर्षों में 
रबर का उत्पादत तौन ग्रुना कर दिया जावगा । श्रवम पंच-वर्षोद योजना में रबर के 
उल्तादन में ३३ प्रठिशत की वृद्धि दुर्ट है । 

भारत में खबर के बगीचे बहुत छोटे हैं भौर श्रव॒न्ध भी परकृणल है। प्रो्रठ 
भारतीय उत्तादत ३०० पौष्ड प्रति एक्ड है। दोचीन में ३१७ प्रोण्ड, मद्रास में २५३ 
पौष्ड और प्रावनकोर एवं दुर्ग में क्रमण: २५२ तथा २५० पौषण्ट प्रति एक्ड् है। रबर 
घोर्ट ने ७०,००० पूबड़ पुराने रवर सेत्रफल के पुनस्थाप्रत का एड वार्यत्रम बनाया 
है, जिसके अदुसार ७,००० एकट भूमि पर पुराने पोषों के स्थान पर सये थोधे लगाये 


है 


ड़ (मर 


जाय॑ंगे । 





भील--१८ वो और १६ वी शहाब्दो में भारत में दीत पर्याष्छ मात्रा मैं उतने 
किया जाता था, परन्तु १६ वो शठाब्दी के अझ्स्ठ में जमती को रह्ड वी प्रत्तिस्पर्षा कै कारण 
इसकी खेती कम कर दो गई । सन्‌ १६६६-६३ में १७ लाख एबड भूमि पर नीज़ की 
खेती होठी थी, जो सद्‌ १६४० सें घटकर केवल ६५,००० शक़ड् रह गई। इसका 
इल्ादन प्रमशः घटता छा रहा है, क्योंकि प्रन्य रंग सस्ते पढ़ते है, श्रतः इसका भविष्य 
प्रत्पधकारमय है | इसत्रा उत्तादन मुख्यतः मद्रास, प्रान्प्र-पदेश में होता है । यह विद्वार 
झौर पंजाव में मो द्वोता है । 


नारियल--तारियण के उत्ताइन में भारत का नम्बद दुसधा है। सव्‌ 
१६५५-५६ में नारियन १,५६७ हजार एवड़ भूमि पर इत्यन्न किया जाठा था प्रौर 
उस वर्ष ४,०६७ लाख नारियल उतन्‍न जिये गये | तेल की माँग को देखते हुए भ्रमी 
हमारे देश में नारियल की बहुठ कमी है। द्वितीय पंचलर्षोव योडनां में तेल का 
उत्पादन लदच॒प २,१०,००० टन रखा है। योजना के घनतुसार हर पेड़ से ३० नारि- 
यस के स्थान पर ४५ नारियल प्राप्त किए जायेगे । नारियल का उत्तादन छोटे-छोटे द्वीपों 
और समुद्र दट पर उत्तन्‍्त विया णाठा है | भारत में सासियज् प्र नारियल वा तेल 

“मुख्यतः सीज़ोन से प्रायाठ किया जाता है | 





मसाले--मारत में प्रनेक प्रतार के मसाले उत्स्न बिये जाते हैं। काली 
मिर्च वा उत्ताइन २३४ हजार एवड भ्रुमि पर किया जाता है और सन्‌ १६५६-१७ 
नो स्मशाउलाध्मा २२,००० ८ना द्वा। लाजा।पर्चा उत्तर्यदंश, बढ़्ाल धौर मदाय 
में उत्पन्न होती है तथा धनियाँ त्राववकोर-बोचीत, मैयूर, कोयम्दटर, मलाबार ओर 
विल्लीबेजती में होता है। सुप्रारी का उत्पाइन सम १६५५-४६ में ८१,००० टन था। 
सन्‌ १६६०-६१ तक सुपारी का उत्तादन ६६,००० टन ठके बढ़ने वो झायझा है 
दाजू वा रतादन ६०,००० टन सालाना है और अधिकांश भाग निर्यात कर दिया 
जाता है। इलापचो की खेठी भी दक्षिण में नीलगिरि क्षेत्र में झचाई परवी 
जाठी है। 
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फल और तरकारियाँ-- 


भारतोय भूमि और जलवायु को विविधता के परिणामस्वह्य भारत में भ्रतेक्त 
प्रकार के फल भौर सब्जियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं। डा० वन्से के भनु्ात के प्रनु- 
सार लगभग २५ लाख एकड भूमि पर फल भ्ौर ७ लाख एकड भूमि पर सब्जियाँ 
उत्नन्न होती हैं। ऐसा पनुमाव है कि उत्यादित फलों की मात्रा ६० लाख टन भौर 
सब्जियों को मात्रा ४० लाख टत है ॥ इस प्रकार प्रति व्यक्ति प्रति दिन फलो के उप 
भोग को मात्रा १९४ भ्रॉम ग्राती है। फच उसन्न बरने वाले प्रमुख क्षेत्र काँगडा भौर 
कुनू की घाटियों, दक्षिणी काश्मीर, भ्रसम, वम्वई का कोकटा; प्रदेश तथां मंद्ास के 
नीलिगिरि को पहाडियाँ है । दितीय पच-वर्षीय योजना में ८ करोड रुपये के फल 
भौर सब्जियों के उत्पादन में विय्रास हेतु ब्यय किये जायेंगे । डिब्यो में बन्द फलो का 
उत्तादन २०,००० टन से बढ़ा कर ५०,००० टन करने का प्रध्ताव है । 

कृषि उत्पादन के प्रध्ययन से पता चलता है कि यधपि कृषि में कोई महत्त्वपूर्ण 
सुधार नही हुप्रा है, फिर भी राजनैतिक भोर सामाजिक परिवतंतो के साथ-साथ दृषि 
में भी महत्त्वपूर्ण क्रानत हो रही है। ब्तीय युद्ध काल मे भौर उमके पश्चात कृषि 
का प्रधिकाधिक वाणिज्यीकरण हुप्रा है भोर नवीन फसलें देश के उत्पादन तथा व्यापार 
में महत्त्व प्राप्त कर रही हैं। योजना में जो भौद्योगीकरण हो रहा है, उसका प्रभाव 
भी हमारे कृषि उल्लादन पर पडा है, जिंसमे भौगोलिक एव क्षेत्रोय विशेषीतर रण किया 
जा रहा है | विभाजन से कृषि उत्पादत पर जो प्रभाव पड़े थे उम्हें ग्रव लगभग दूर 
ऋर दिया गया है । परन्तु घनेक प्रयत्नो के पश्वात्‌ भी जाद्य समस्या बनी हुई है एवं 
भूमि सुघार, कृषि का यन्त्रीकरश तथा इेपक के सामास्य जीवन में सुधार करने 
सम्बन्धी प्रनेरु प्रयत्त किये जा रहे हैं, जिनका वर्णन प्रन्यत्॒ किया गया है । 


पन-वर्षीय योजना के भ्रस्तगंत कृषि उपज वृद्धि का परिचय निम्न तालिका से 
मिलता है :--- 


कृषि उपज के सूचनाड़ु ( १६४६-१०७१०० ) 
१६४०-५१ १६४५-१६ १६५८-५६ १६६०-६१ (प्रतुप्नानित) 





सभी जिन्‍्स &श"द ११६६ १३२० १३५९० 
प्रनाज को फसलें ६०५ ११५३ १३०० १३१९० 
पघस्य फसलें १०५६ ११०९१ १३६९० १४३४० 





ठुतीय पंच-धर्षीय योजना-- 

तीसरी योजना मे कृषि को पहिला स्थान दिया गया है। साद्याप्त में प्रात्म- 
निर्भरता भोर उद्योगों तथा निर्यात के लिए कच्चे माल को उपज बदाना तीसरी योजना 
भा मुख्य उद्देश्य है। योजना में ह्ृपि एवं सामुदायिझ विज्ञस के लिए १,०२५ करोड़ 
२० तथा सिंचाई की बड़ी एवं मध्यम योजनामों के लिए ६५० करोड़ ० रखे गये 
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हैं। इसके प्रलावा श्रमुवान है कि इन कार्यों में निजी व्यय ८०० रु० होगा । यदि 
भविष्य में ऐसा प्रतीत हुमा कि गाँवों मे झौर तेजी से प्रगति के लिए एवं जन-शक्ति 
का पूर्ण उपयोग करने के लिए झधिक रुपये लगाने भावश्यक हैं तो उसका भी प्रवन्ध 
किया जायगा। कृपि की पैदावार में ३० से ३३% वृद्धि की जायगी। प्रमुख फसलों 
के उत्पादन लक्ष्य निम्न हैं ;+--१ 








६०-६१ १६६१-६५ 
(प्रनुमानित) - लक 
(१) खाद्यान्न (लाख टव) छश० १,००० से १,०५० 
(२) विज्ञइन. ,, छ्रे ध्र्से ६५ 
(३) गन्ना. (पड के छूप में) ७२ ६०्से ६२ 
(४) रई (साख गार्ठ़ों में) श्ढ ७२२ 
(५) पटवन न्‍ श्५्‌ 3 
(६) चाय (करोड़ पॉड) छर२ (345 ) रे 
(७) कॉफी. (हजार टन) ५ चरण 





इन झक्ष्पों की प्राप्ति के लिए योजवा प्रायोग ने चार प्रमुख ठक़नोकी कार्य 
ब्रमों वा सुझाव दिया है :-- 

( ६ ) शिंचाई, (२) गुमि-सरक्षण, भरिच्य खेती झोर परती भूमिको 
कृषि योग्य बनाना, ( ३) खाद भोर रसायनिक खाद पहुँचाना तथा (४ ) भच्छे 
किस्म के हलो एवं प्रोजारों का प्रयोग ! इन कार्यक्रमों के भनुमार यदि कार्य हुआ तो 
निरचय ही कृषि उल्तादन में वृद्धि होगी, ऐपा विश्वास है , 





« उद्योग व्यापांस्प्त्रिका अगस्त सन्‌ १६६० । 

« भवभारत टाइम्स--४ अगस्त सन्‌ १६६०॥ 

. तौयरी योजना झे विल्लृत विदेचन के लिए “भारत सरझार एवं कृति नियोजन” 
अध्याय देखिये । 
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अध्याय १४ 
कृषि साख एवं अर्थव्यवस्था 


(#8नंव्पीप्रार्ण (फ्टमी। & सयंग्रद्याट०) 





“रोम से स्कॉटलेंड तक कृषि का इतिहास, यह पाठ सिखाता है झि साख कृषि के लिए. 
अनिवार्य है ।" 


>-विकल्पन 


भारतौय कृषि की विशेषता-- 
भारतीय इृषि की प्रपती ही निम्न विशेषताएं हैं।-- 

(१ ) भारत को खेती का सम्पूर्ण सयठव केवल एक व्यक्ति पर निर्भर 
है श्रौर यहाँ के सेत भी छोटे-छोटे एवं बिखरे हुए हैं, भतः उत्पादन प्रल्प मात्रा में 
होता है । 

(२ ) प्रन्य उद्योग घन्धों की तुलना मे ज्ृपि उत्पादन की एक विशेषता यह 
भी है कि फसल बोने से काटने तक की भ्रवधि काफी लम्बी एवं निश्चित होती 
है १ कृपक प्रपना उत्पादन बेचे बिना पूंजी नहीं छुटा सकता | 

(३ ) कृषि नैसगिक पआ्रापत्तियों ( जैसे भ्रवर्षणः प्रति वर्षा ) की शिकार होती 
रहती है । इससे किसी भी दशा भे किसान धपना बचाव नहीं कर सकता । 

( ४ ) कृषि उत्पादन का समायोजन माग के भनुसार करना सम्भव नहीं 
होता । क्योकि कृषि उद्योग का सगठन हो ऐसा विचित्र है कि जमीन परती रघी नहीं 
जा सकती भोर न घर के भ्रादमियो को ही बेकार बँठाया जा सकता है। 

(५ ) कषि वस्तुओं के सूल्यो मे कमी भ्रयवा भ्रधिकता होने पर किसान को 
उसका सामना करना पडता है। इन्ही सव कारणों से उसक्को पूंजी श्थवा लागत 
होती है, वह स्थिर नही रहती, वल्कि उसमें कमी-वेशी होती रहती है । यही नही, 
जद तक वह भ्रपनी फ्नल काट कर बेच नही लेत्ता तच् त्तक उसको लगाई हुई पू जी 
यापिस नहीं मिल सकती । 

(६ ) अतः प्रपने घर ख्च, मजदूरों को मजदूरी देने, बीज, खाद भ्रादि खरीदने 
भ्रथवा फसल को बाजार मे बिक्री के लिये पहुँचाने के लिए उसे पू'जी की भावश्यक्रता 
होती है । इन कार्यों के लिये प्र नियोजन करने के हेतु यूरोपीय देशों में तो कृषि 
पय॑ ध्यस्वचा को एक विशेष विपय माना जाता है। वहों उसके लिए विशेष सगठत 
एवं विधान का नियोजन होता है। प्रम्तु भारत कृषि प्रधान देश होने हुए भी यहाँ 

शहर 
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ऋ्षि-प्र्थ व्यवस्था का कोर्ट विशेष ग्रायोजन नहीं है, यह खेद को वात है । कृषि उन्नति 
के लिए इस प्रोर विशेष घ्यान देना श्रावदयक ही नहों बरस झनिदार्य मी है 
फ़िसान की आधिक शायश्यकताएँ-- 

विभिन्न उृपि क्रियायें ययाविधि करने के लिए विसान को तीन भ्रतार की 
झायिक झ्ापथ्यवतार्ं हीतो हैं--- 

(१ ) प्रस्प-कालीन ऋण--यह ऋण लेर द्रिसान बीज, खाद श्रादि 
प्ररोदता है तथा खेसों में लगा हुए सजदूरों को मजदूरी, लगाने ग्रादि का भुगतान 
करता है | इस प्रतार के ऋरा नी झवधि याघारणत३ ६ से १८ सास की छेती है। 
इस ऋगण का मुगतात वह केवज प्रायामी फ़रल पर ही कर सकता है, प्रतः इसे फिखान 
की वायंशील पूंजी कह यरते है । छिसान को क्रितती कार्यशील यू जी इस दद््योग के 
मिये प्रावश्यक है, इसतरा भ्रमो तक ठीक ठोक प्रनुमान नेहीं ज्गापां जा सका है। 
विदेशी कृषि जाथ से यह मालूम होता है कि इस उद्योग में मूमि सूस्य के 5 के बरावर 
कार्यधील पूजी की ग्रावश्यक्ता होठी है | इस झायार पर भारतीय कृषि उद्योग की 
ढार्यश्षीज् पूंजी वा झतुमान लयभग ६०० करोड झाये लगाया गया है ।९ 

(२) मध्यन्कालीन ऋण[१--यद्ट ऋणग् इृपक को खेती के लिए प्रावश्यक्र 
साधन, ज॑मे-हृषि के प्रोजार, बल इत्यादि छुड़ाने के हैनु लेना पता है। इसकी 
प्रवषधि साधारण: २ वर्ष से ६ वे तक होती है, जियरा सुबदान यह स्रासबिर 
बिहों में बरता है । 

(३ ) दीर्घ-कालीन ऋण--यह ऋण वह स्थायी सम्पत्ति, जैगे--हपि 
योग्य भूमि प्रादि खरीदने तथा इृपि सम्दन्धो स्थायी सुत्रार करने, जैमे--हु"ए की 
मरस्मत्र प्रयवा तये कु ए के बतवाने झ्रादि के लिये सेता है । इत सुथ्रों द्वारा किसान 
अपनी प्राय में थोडो-बहुत वृद्धि कर॑ सकता है। यह ऋण साधारणतः ३० से ४० 
वर्षों के लिए होता है, क्‍योंकि उसी ध्राथिक चवस्था इतनो कमजोर दीती है दि 
यह इससे कम द्व्ि में मुगठान नेड्ीी कर सबता । 

सन्‌ १६२८ वी केखस्रोय चेकिंग झांद समिति ने दीव॑ कादीन ऋण का अब्रुमाव 
५०० वरोट झपये प्रारा था । परन्तु हृधि वी वर्तमान चवस्था को देखते हुए दीप॑- 
बालीन ऋण के लिए कम से कम १,००० करोड़ झपे प्रावश्यक द्ोंगे | 

इन प्रावश्यर ताप्रों के हेनु उसे ऋण के लिए किसी न कियी पर निर्मंर रहना 
दढ़्ता है, कर्योकि द्रबके ग्राविक सावन दुव ध्ाया इसी सोमित होती है कि वह वाय॑- 
शो पूजी के लिए भी पर्यात नहीं होती । दूसरे, इस झ्राधिक कमजोशी के कारण 
वह विक़ी की प्रनुजुल बोमत प्राने तक अ्रवनी फल को प्रयने पास ही रखने में भ्रस- 
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मथ होता है, इसलिए वह फसल को झीज्र ही बेच देता है | तीसरे, ज॑सा प्रन्यत्र देख 
चुके है, भारतीय कमान के खेत छोटे झोटे ग्रौर बिखरे हुए होने से उसकी आय भी 
बहुत थोडी है, जो उमक्री दैनिक भावश्यकताम्रों के लिए भी पूरी नही होती । 


कृषि सास के स्लोव-- 

क्सान को प्रपने कृषि वाय॑ के लिए ऋएा पर ही निर्भर रहना पड़ता है 
तो भ्रदव यह उठता है। कि यह ऋण किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है । जहा तक 
बेकों का सम्बन्ध है, प्रयनी श्रावश्यकताओं के लिए वह उन पर निर्भर नही रह सकता, 
क्योकि वेक जो भी दर्ज देते हैं वह ऋणी की वेयक्तिक सास तथा भ्रन्य वस्तुग्रो 
की रहन पर देते हैं। किस्तु भारतीय हृपक के पास रहन रखने के लिए केवल थोडी 
सी भूमि, पद्यु तथा खेती के औजार होते हैं, जिनको वह किस्ती भी दशा में बेच नहीं 
सकता । फिर भुमि रहने रखने में प्रनेक सामाजिक व कातुनी कठिनाइयाँ हैं तथा 
उसका मूल्य निवालने के लिए विश्वेष ज्ञान की भी ग्रावश्यकता होती है, क्योकि खेती 
की भूमि का मूल्य झनेक वातो पर निर्भर रहता है। इसके प्रतिरिक्त भूमि में लगाया 
हुप्रा घन एक प्रकार से बध सा जाता है, प्रतः साधारणतया व्यापारिक बैक इस 
सम्पत्ति की जमानत पर कर्थ भी नहीं देते । वैयक्तिक साख उनके श्राथिक साधनों 
एवं स्थायी पू'जी पर निर्भर होती है, जो नहीं के बरावर है, प्रतः व्यापारिक बेक की 
देष्टि से क्िमादों की वैधक्तिक साख नगण्प है। इस कारण किसात को व्यापारिक वेंको 
से आधिक सद्वायता नहीं मिलती । 

केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति के प्रस्ताव के अनुमार सपुक्त स्कपघ बेक भू रहन 
बेड़ों का का भी झपते दीघं कालीन ऋण-पत्र निकाल कर कर सकते हैं तथा किसानो 
को कजं दे सकते है । इस सम्बन्ध मे समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि प्रार 
म्मिक प्रव॒स्था में राज्य सरकार को चाहिए कि वे उनकी परू'जी वा कुछ भाग दें 
तथा लाभाश एवं पू'जी वी वापसी के विषय में अपनी जमानत देकर जनता में 
विश्वास उत्पन्न करें । इससे एँसे व्यापारिक मूमि-बन्धक बैको की स्थापना हो सके, 
परन्तु इस दिद्वा में सरकार की प्रोर से कोई कार्यदाही नही की गई ॥ 
अन्य संस्थायें-- 

(१) स्वदेशी वेकर एव महाजन--प्राज भी हृषि की अधंधृर्ति करने में 
स्वदेशी वेकर तथा महाजवो का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये कृषक की कुल 
भ्राथिक ग्रावश्यकताओो के लयभय ६४% भ्रथं की पूर्ति करते है, क्योकि व्यापारिक 
बेक जो भी बुल ग्रत्मयकालीन ऋण देते है, उनका लाभ केवल गाँव के बड़े-बड़े 
जणीदार को ही भिछता है, जिनकी छल्या बहुत कम हैं। सहकारी ताज समितियों की 
स्थापना से भी वडी बडी श्राञ्मा्यें थी, परन्तु जैसा हम आगे देखेगे, उतकी काय पद्धति 
में प्रोपचारिकता का भाग अधिक होने एवं ऋण लेने में श्रसुविधा होने के कारण , 
कृपक उतमे पूर्रातया लाभ नहीं उठा पाता । इतना हो नही, श्रत्रितु भारत की ग्रामीण 
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प्रावश्यकताथों के भ्रतुधार सहकारी साख समितियों का ग्र॒भी उतना विकास नहीं हुथा 
है, जिठना होना चाहिए । परिणामतः; अनेक गाँवो मे झाज भी सहकारो साख समि- 
दियो का अभाव है, इसलिए संत्या तथा ऋए याशि को हृष्टि से आज भी महाजन कृषि 
अर्थ व्यवस्था में अपना स्थान बनाये हुए हैं :-- 


साख ससस्‍्वाए? ऋण मे प्रतिशत प्रमुगत 

सरकार ३ 
सहकारी संस्थाएं इ््श्‌ 
व्यापारिक बेक ०& 
सम्बन्धी श्र 
जमीदार श्र 
कुयक ऋणदाता र४ ६ 
महाजन डराद 
व्यापारी शौर कमीशन एजेस्ट ५१५ 
अन्य श्प 

पोग १००० 


महाजन एव देशी बेकरो की कार्य पद्धति सरल होती है। ,ग्रामीण जनता से 
सम्पर्क होने के कारण इनको ग्रामीण परिस्थिति का इतना श्रगाघ ज्ञान होता है कि 
बिना किसी विशेष जानकारी के ये क्स्तानो को सरलता से ऋण दे सकते हैं। महाजनों 
में गाँव के बनिये का भी समावेश किया जा सकता है, क्योकि वह भपने व्यापार के 
साथ हो लेन-देन का व्यवहार भी करता है। महाजनो द्वारा किसानो को जो ऋरा 
दिये जाते हैं, वे भी साधारणतः गाँद के बनिये द्वारा द्वी दिये जाते हैं। कभी-कभी 
ये किसानों से रका भी लिखवाते हैं, निसये ऋण को राशि, भवधि, ब्याज की दर 
तथा ऋण देने को झर्तें लिसी रहती हैँ प्रथया ये कभी-कभी भ्रपतो बही से हो ऋण- 
कर्ता के हस्ताक्षर करा लेते हैं । हाँ, ऋण को राधि भधिक होने पर वे जमीन इत्यादि 
की जमानत लेते हैं। युद्ध पूर्व गाँवों में भर्थ पूर्ति के कार्य में पठान, रोहिले भादि भो 
थे, परततु भाजकल उनका विशेष भस्‍ितित्त्व दिखाई नहीं देता ॥ स्वदेशी बेकर भौर 
महाजन दोनों ही ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं॥ इनको ब्याज की दर भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों मे सुरक्षित ऋणों पर ६ से १७ प्रतिशत तथा भयसुरक्षित ऋणों पर १७ से ३६ 
प्रतिश्षत तक होतो है। महाजनो का बूपकों से साधारणात; प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है, 
परन्तु देशो बेकर कृषकों से सोघा सम्बन्ध न रखते हुए भहाजनों अथवा गाँव के 
| ध्यापारियों के भाष्यम से उन्हे ऋण देते है । 
देशी बेकरों का कृषि झर्थ-व्यवस्था मे इतना महत्त्वपूर्ण स्थान होते हुए भो 
उनकी ऋण देने वो पद्धति में निम्न दोय हैं, जँसे :-- 
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(१) ऋण देने के पूर्व नजराने के रूप मे किसानो से गिरह खुलाई लेना ॥ 
(१) ऋण देते समय ही उममे से ब्याज की रकम काठ लेना | 
(३) ऋण लेने वाले वो घोसा देने के हेतु उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर 
करवा लेना तथा हिसाव-ज्िताब में श्रदला बदली करना ॥ 
(४ ) रुक्‍के पर लिखी हुई मूल ऋण राह्ति को बढाना। 
(५ ) ऋणो से जमानत दी हुई सम्पत्ति को देचने सम्दन्धों शर्ते लिखवा 
लेना । 
इन बुशइथो* के होते हुए भी महाजन भपनी ऋण देने की सरल पद्धति के 
कारण कृषि प्रथ॑ व्यवस्था मे महत्त्वपूर्णं स्थाव रखता है। इतता ही मही, प्रपितु 
ग्रामीण परिस्थिति एवं कृपको के वैयक्तिक सम्पर्क मे रहने के कारण वह झपती ऋण 
राशि पूर्ण रूप से वसूल कर लेता है । इन ब्रुटियों के निवारण तथा साहुकार, महाजन 
एव देशी वेकरो पर अपना नियस्त्रणा रखने के लिए रिजव॑ं बेक मे कई प्रयत्न किये, 
परन्तु भ्सफल रहे । 


इसलिए गाडगिल समिति ने महाजनों का भ्रनिवायं पजोयन लाइसेंस देने, 
हिसाब की बहियो का परीक्षण, ब्याज दर का निर्घारण, ऋणी के पास समय-समय 
पर उनके लेखे की प्रति पहैचाना, प्रवैध खर्चों पर रोक, महाजतो द्वारा प्रबंध वाय॑वाही 
पर उनको दण्डित करना आदि अनेक सिफारिश की थीं। परन्तु ये सिफारिश ब्याव- 
हारिक नही है, क्योकि कोई भी प्रहाजन झ्पनो खाता बहियो को किसी बाहरी व्यक्ति 
मे परीक्षण करवाने के लिए प्रनिच्छुक है। पतः इन सिफारिशों पर भ्रभो तक कोई 
कार्यवाही नही हुई भोर न हो सकती है, जब तक कि श्रस्य साधनों से कृपि साख 
सुविधाग्रों वी पर्यात् व्यवस्था न हो जाय ॥ 


(२) सहकारी समितियाँ--भारत मे धहकारो प्रान्योनन का श्रेय मद्रास के 
श्री फ्रेडरिक निकोलसन को मिलता है। ज्ञमशः सन्‌ १६०४ मे सहरारो साख समिति 
विधान स्वीकृत किया गया। सहकारी भा-दोलन के विकास के लिए टाउन्सहैड समिति 
ने भो सहकारी साख समितियों को ही भाघारभूत बतलाया, क्योकि उनको राय थी 
कि जब तक किपानों को महाजनों के चंगुल से न छुडाया जायगा, तब तक कृपकों की 
भाथिक उन्नति न हो सकेगी। इस प्रकार सहकारो भ्रानदोलन क्षय प्रमुख उहेश्य ही 
किसानों को एवं ग्रामोण जनता को महाजनो के चंगुल से छुदने का था, परन्तु वे मूल 
उद्देश्य को पूरा न कर सको | 

दिलीए पुद्ध के पूरे शछपारी शक सम्पितिए, को, उस सहुरपत समितियों) से 
जो साख सुविधायें मही देती थी, अलग रखा जा सकता था ३ परन्तु सन्‌ १६३६-४६ 
वी प्रवधि में साख देने वाली एव साख ने देने वालो समितियों मे कोई विशेष भन्तर नही 
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के २५% से भ्रधिक नही हो सबैगा । ऐसा अविक्रतम लगात सिचित भूमि में ६ मल 
प्रति एकड भौर प्रश्तिचित भूमि में ४ मन प्रति एक्ड होगा । 

इसी प्रकार राज्य के कुछ भागो में जहाँ भूमि रजिस्टर्ड पट्टे पर ली गई है 
वहाँ नकद लगान जमीदारों द्वारा दिए जाने वाले लगान के ५०%, तथा अन्य दशा 
में २४% से भ्रधिक नहीं होगा । 

राज्य ने भू सुधार के सम्बन्ध मे सुझाव देने के लिए समिति निधुक्ति वी, 
जिसने भ्पनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है, जो झ्रभी विचाराधीन है ।[ 
मद्रास-- 

इस राज्य में जमीदारी और रैयतवारी प्रथा थी। इसलिए जमोदारी क्षेत्र के लिए 
भू सम्पत्ति [ लगान घटाग्रो ) अधिनियम तथा भू सम्पत्ति उन्मूलन एवं रैयतवारी परि- 
बर्तन प्रधिनियम फ्रमझः सन्‌ १६४७ प्रौर सम्‌ १६४८ में बनाये गये। इन दोनो का 
उहं श्य लगान में कम्ती करता तथा जमीदारी एवं इनाम सू सम्पत्ति को प्राप्त कर उसे 
र॑यतवारी प्रथा के अन्तर्गत रखना था। मद्रास राज्य में २,८०० जमीदारी तथा २,५०० 
इनाम जागीरो की १,२०५ करोड रुपये के मु्रावजे मे प्राप्त किया गया । इस प्रक्रार 
कुल मिला कर सरकार नै १४० लाख एक्ड भूमि पर भ्रधिकार बिया । मुप्ावजा सभी 
राज्यों की तुलना में बहुत कम दिया गया, क्योकि इसको दर केवल € रुपये प्रति 
एकड होती है । उपयु क्त दोनो श्रधिनियमो को कार्यान्वित किया गया है, जिनकी श्रमुख 
ध्यवस्था निम्नवतत्‌ है;--- 

(१) जिलाधीशों के प्रत्यक्ष तियन्त्रण में प्राप्त की हुई जागौरों के लिए 
ब्यवस्थापक नियुक्त किये गये । 

(२ ) र॑बतवारी पट्टो द्वारा किसानो को भूमि दी गई। 

(३) ऐसे सब किसानों को जो ५ वर्ष श्रववा उससे श्रधिक काल तक खेती 
कर चुके हैं, प्राभोग-प्रधित्तार (060ए779४7४९ए खशिट्ठाएं) 
दिये गये । 

धस्थई-- 

चस्वई में सन्‌ १६४८ परे वध्वई भूयारण तथा दूृपि भरृष्ति अधिनियप बनाया 
गया, जिंसकों १६ मार्च सन्‌ १६५६ को सप्योधित किया गया। यह सपझोधित अधि- 
नियम १ प्रसस्त सन्‌ १६५६ से लाशू हुप्ना ; सन्नोचित प्रघिनियम के प्रनुमार :-- 

( १ ) €थाई भाटकियों (पकशा40(5) को उनके काइत की पूर्ण सुरक्षा दी 
गई है तथा दे लगाने के ६ गुती शदि का शुगताव वरते पर स्वामित्त के अधिवार 
प्राप्त कर सकते हैं। 

(३ ) अन्य झासामियों के काइतक्षारी अधिकारों को सुरक्षा दो गई है, परन्तु 
जमीदार खुदकाश्त के लिए १२ से ४८ एक्ड तक भूमि रख सर्गा, जो श्रूमि प्रादि 
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रहे नु 


भी, जैसे---उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, प्रजमैर, उडीसा तथा बंगाल में, भूमि बन्धक बेकौं 
का कार्य सन्तोपप्रद नही रहा । केवल मद्रास में ही इन वेको ने कुछ उन्नति की है ।/'# 

भूमि बत्धक बेको ने जो ऋण दिए, ते वेवल पुराने ऋणों के भुगतान के लिए 
ही दिए । उन्होते भूमि-सुधार के लिए ऋण देने की शोर कोई विश्ेप ध्यात नही दिया । 
किसानो के ऋण को कमर करने मे जो सहायता की, वह सराहनीय है, परन्तु यह प्रश्न 
द्वितीय महाबरुद्ध वाल है तीअतर नही रहा, श्रतः शव इनको स्थायी भूमि सुधार के लिए 
कृषकों को ऋण देकर उनकी उन्नति के प्रयत्न करना चाहिए । 

(६) रिजर्व बैक तथा कृषि साख--रिजव बेक श्रॉफ इण्डिया एक्ट मे 
रिजवे बेक के निर्माण के समय ही यह प्रायोजन किया गया था कि वह ग्रामीण एवं 
कृषि साख देने वाली विभिन्न संस्थाप्रो के कार्यों का समुचित समठन एवं एकीकरण 
करे । इस हेतु की पूर्ति के लिए रिजर्व बेक में 'कृपि साख विभाग” खोला गया, जिसके 
निम्न कार्य है :-- 

( भ्र ) कृषि-साख सम्बन्धी समस्याओं के श्रध्ययन के लिए विशेषज्ञ रखता 
तथा समय-समय पर बेनन्‍्द्रीय एव प्राम्तीय सरकारो को प्रान्तीय सहकारी अब्रधिकोपो 
तथा प्रन्य अधिकोपर। संस्थानों को सलाह देवा तथा उतका उचित मार्ग प्रदर्शन 
करना | 

( व) सपनी ज़ियाड्ों को कृपि-साख से सम्बन्धित रखना तथा उन क्रियाप्रो 
द्वारा प्रान्तीय सहकारी श्रधिकोषो एवं प्रत्य श्रधिकोपो तथा सल्याग्रों को, जो कृपि-साख 
से सम्बन्धित हो, संगठित करना। 

परन्तु रिजव॑ वेक देश का केन्द्रोय बेक होते हुए भी देश के इस महत्त्वपूर्ण 
उद्योग ( क्षप ) वी प्रत्यक्ष ग्रायिक सहायता नही कर सकता श्रौर न वह दीर्घकालौन 
ऋणगा ही दे सकता है। वह केवल सूचीबद्ध एवं राज्य सहकारी बेको के द्वारा केवल 
निश्चित कार्यो के लिए रिजव॑ं चेक एक्ट की घारा १० के भ्रनुसार ऋण दे सकता है । 
इस प्रकार रिजवं वेक द्वारा दी जाने वाली कृषप-साख का क्षेत्र सीमित है। यह केवल 
उ ही कृषि जिलो का बह करता है श्रथववा खरीद सकता है, जो केवल मौसी ग्राव- 
इपकताप्रो वी पूति के लिए अथवा फसल को बेचने के लिए लिखें जाए! । ऐसे विलो 
को श्रवधि € मास से भ्रधिक नही होनी चाहिए | इस कारण रिजव॑ बेक कृषि काययों 
के लिए पर्याप्त साख सुविधाएं देने में विशेष सफल न हो सका । श्रव॒ यह झवधि १५ 
मास'कर दी गई है। 

रिजव बेक से सरवार के सामने अ्रपती रिपोट द्वारा वृषि साख देने वे लिए 
स्वदेशी बेको, महाजनों एवं सड्ेकारिता भरान्दोलन देः पुदगंठव सम्बन्धी प्रनेक सुझाव 
दिए श्रौर भ्रपते सीमित कार्य क्षेत्र मे, जहाँ लक सम्भव था, इपि साख सम्बन्धों पर्यात्त 
सुविधाएं दी । 
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स्वतन्त्रता के वाद राष्ट्रीय सरकार ने कृषि को अधिक साख सुविशए' देने क्के 
लिए अनेक समितियाँ नियुक्त की; जैसे ग्रामीण! बेकिंग जाँच समिति, , ग्रामीस साख 
सर्वे समिति झ्रादि | इन समिदियों वी स्िफारिशों के अनुसार रिजर्व वेक एबट में 
सश्योघन दिए गए | इन सच्योषनों के झनुसार जहाँ पहिले रिजयं वेक केवल ६ मात 
के लिए ही ऋण देवा था, वह ग्रवधि दव १५ मास कर दी गई है, परन्तु साघारणतः 
ऋणा ६२ मास के लिए हो दिये जाते है। यही नही, जो राज्य सहवारी वेैक रिजर्व 
देक से विलों वो जमानत पर साख लेते है वे भी १४ मास तक की प्रवधि के लिए 
से सकते है ग्ौर इनपे ब्याज भो कम लिया जाता है ॥ तीसरे, अभी तक केवल सूचीबद्ध 
बंक हो रिजवं बेक से व्यापारिक हुण्डियाँ सुना सजते थे, परन्तु भ्रव सहकारी बेशो को 
भी यह सुविधा दे दो गई है । इन सुविधाझो के अन्तगंत राज्य सहकारी वेदों के 
भाष्यम से कोई भी सहकारी श्रधिक्नोप रिजवं वेक से ऋण प्राप्त कर सकता है, यदि 
उसको सन्तोपषजनक झायिक स्थिति के सम्बन्ध में सहकारो समितियों का रजिस्ट्रार 
प्रमाण-पत्र दे दे। 

इृषि वी मौसमी झावश्यद ताझो को पूर्ति तय/ कृषि फ़सलो के विजय के हैतु 
णिजिवं बेत मे १७ राज्य सहकारी बेको को सन्‌ १६५६-५७, सन्‌ १.५७-५५ और 
सन्‌ १६५८-५६ में क्रमशः ३५९२५, ५०३८ तथा ७०"८५ करोड रु० के अत्तबालीन 
ऋषा स्वीकृत किये । इनमे से देंको ने सनु १६५७ ५८ झोर सन्‌ १६५८ ५६ मे ज्र मगः 
५०"२३ भौर ६७-५६ परोड ए० की राशि वा उपयोग फ्िया। ये ऋण भभी तक 
स्वीकृत ऋणयो मे सबसे अधिक हैं । 

इसी प्रकार मध्यत्रालीन कृषि साख भावश्यकताओों को पूतरि के लिए 
[ घारा १७ (४ |) के गन्ठग्ंत ] रिजवे बेक ने ६ राज्य सहकारी बेक्रो को १९६७ 
करोड़ रु, सन्‌ १६५७-५८ में १४ राज्य सहगारी वेको को ५९४२ करोड़ ० तथा 
सम्‌ १६५८-५६ में राज्य सहकारी बेको वो ५*८८ करोड़ र० के ऋश स्वीक्षत किए [ 
परन्तु सन्‌ १६५७ ५८ और सत्‌ १६५८-५६ मे देको ने क्रमण केवल २-६६ और २"६८ 
करोड़ रु० लिये । ये ऋण बेक दर से २९८ कम की ब्याज दर से दिये जाते हैं, जिससे 
राज्य सहकारी वे# अन्य सहकारो वेको के मग्ध्यम से कृपको को सस्ते ब्याज दर पद 
म्रध्यकालीन साख सुविधायें दे सके | 

हिजवं बेक दीघंकालोन ऋण सुविधायें देने के हेतु केन्द्रीय भुमि बन्‍्धक 
बेकों के ऋण प्षों को खरीद सकता है तथा इसने निम्न केन्द्रीय भूमि बन्यक वेकों 
के ऋरण-पत्र खरोदे हैं :-- हु 


आन्ध्र के स्रीप सूमि वन्‍्धक बेक के २० लाखे रु० के ऋशा पत्र# 
सोराष्ट्र ,, हि 2० ,, पा 
उड़ीसा ,, 8. 
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रिजर्व बेक अधिक कृषि सुविधाएं दे सके, इसलिए रिजरदें बेक एक्ट मे सन्‌ 
१६५३ में सभोधन किया गया | इस सझोदन के अनुसार कुटीर दया सधु उद्योगों को 
साख सुविधाएं देने के लिए रिजवं बेक प्रान्तीय अर्थ प्रमण्डच तथा प्रान्तीय सहकारी 
बैको को ऋण घुविधायें देगा । इन सस्याश्रो के माध्यम से लघु एवं कुटीर उद्योगों को 
भविष्य में रिजय॑ बेक से साख सुविधाएँ मिल सकेगी । दूसरे, रिजिवं बेक कृषि कार्यों 
को मध्यकालीन ऋण हारा सहप्यता दे सकेगा, परन्तु ये साख सुविधाएं प्रान्तीय 
सहकारी बेको के माध्यम्त से ५ वर्ष की ग्रवधि के लिये ही मित्र सकेगी । 

इसके अलावा सहकारी झान्दोलन को सुहृढ नोव पर झाधारित करने के लिये 
रिजवं बेक ने सहकारी बँ को की ग्राथिक स्थिति एवं कार्य॑-प्रणाली की जाँच का कार्य॑- 
क्रम भी बचाया है ) इस कायेत्रम के भ्रन्तणंत सन्‌ १६४६-५७ मे €४ 
केन्द्रीय सरकारी वेक, £ राज्य सहकारी बेंक तथा १ केन्द्रीय भूमि बन्धक 
बेक का तथा सत्‌ १६५७-५८ में २४० सहकारी बेको का परीक्षणा किया गया। इस 
प्रकार ३० जून सन्‌ १६५८ तक कुल ४३६ वेको का परोक्षरा हुआ । 

(७ ) कृपि अर्थ एवं सरकार--कृषि कार्यों के हेतु ऋछ देने के लिए सर- 
कार भी प्रयलशील है भौर भ्रनेक तरीकों से वह कप साख की पूर्ति कर रही है | 
इतना ही नही, श्रषितु कृपि-सुघार हेतु ऋर्धयक सहायता देने के लिये सरकार द्वारा भुमि- 
सुधार प्रधिनियम (],000 ]ए70एश70शा । ८४) सन्‌ १८७१, सन्‌ १८७३) एवं 
कृपक ऋशा अधिनिपम सच १८८४ (# ए7700॥0प779$ ],0५7 ७४) स्वीह्ृत जिये 
गये है। इनके श्रन्तगंत बैल, बीज, चारा आदि खरीदने के लिए तथा भूमि सुधार करने 
के लिए तकावी ऋणा दिया जाता है ३ उन ऋणो की ब्याज की दर तथा भुगतान करने 
की किश्तों में परिस्थिति के प्रतुसार समय समय पर परिवर्तन भी किए जाते है । सर- 
कार ने विभिन्न प्रान्ते) को गत ६ वर्षो मे 'अधिक अन्न उपजाओं' योजना के प्रन्द्र्गंत भी 
अधिक ऋण दिए है । केवल वम्बई प्र'न्त में ही इस योजना में सन्‌ १६४७ से सन्‌ 
१६५२ तक ७५ करोड रपये खर्च हुये तथा भारत सरकार का कुल व्यय ६६ करोड़ 
रुपए के लगभग हुआ्ना | 

भूत सुधार अधिनियम के अन्तगत सरकार २० से ३५ वर्ष तक की प्रवि के 
लिए दोष॑कालीन ऋण देती है तथा कृषक ऋण विधान के भ्नुस्तार वीज, खाद आदि 
खरीदने के लिये भ्र(्पत्रालीन ऋण देती है, जिनकी अ्रवधि सामान्यतः १ से २ बर्ष तक 
होती है। इन सुविधाओरो का लाभ सामास्य दृपक नहीं बरम्‌ अधिकतर समृद्ध जी 
दार प्रथवा कृषक ही उठाते है, क्योंकि बड़े बडे जमीदार सपनी जमीन गिरवी रख 
सकते है, परन्तु धोटे-छोटे छिसानो के प्रास जम्तीन ही इतनी कम होती है कि गिरवी 
रखने पर भी ऋझए की राध्ि कृकयरण काग पूरा नहीं हो सकता / ग्रतः के इन ऋण 
का उपयोग साधारणतः सक्ट्‌ शल में ही करते है । इसके अतिरिक्त तकावी ऋणो 
की राक्षि भी बहुत कम होती है, क्योकि इस प्रकार के ऋणों का संपूर्ण भरत का 
बाधिक झौसत ६४ करोड रुपये है, जिसमें से ३४ करोड़ श्यये भूमि सुधार विधान के 
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भ्रस्चगंत्त दिये जाते है ।* इतना ही नही, अपितु तकावी ऋणो की वितरण पद्धति में 
अनेक दोप है, जिसमे किसान सरकार से ऋण्य लेने वी श्रपेक्षा महाजनों के दरवाजे 
जाना ग्रधिक परुग्द करता है । यहो मत भसिचाई-समिति, मालग्रुजारी समिति तथा 
गाइगिल समिति ने प्रकट जिया है । इस समस्न्ध में सिंचाई समिति एवं पजाब लगाने 
सम्रिति मे ऋणो को वितरण पद्धति के दोषों पर पर्याप्त प्रराध्म डाला है तया दुमिक्ष 
कमीशन ने तो यहाँ तक नहा है कि इन ऋणों वा वितरणशा रेवेम्यू डिपाट्टमेट द्वारा न 
होते हुये श्रपि विभाग द्वारा हो एवं वितरण करने नो ब्रियाएं शीघ्रगामी हों | सर- 
कारी ऋणों में निम्न दोप है :-- 

( १) परकारी ऋणो वी ब्याज को दर भी ६३९ से कम नहीं होती श्रौर 
ऋण को वसूल इ रमे की फ्रद्धति भो वठोर होठी है। (२) ऋणा स्वीजार कराने के 
लिये कृपर् को प्रनेक भ्रधिकारियो दे पास जाना पडता है तथा जमानत, रहने प्रादि 
दे सम्बन्ध में प्रवेव दातें पूरी करनो होती है, जो एक निधन किसान के लिये सम्मव 
नही होता । (३ हृपझ को सावेदत-पत्र देने की काफ़ो अवधि के बाई ऋण मिलता 
है, जबकि यह श्रपनो तत्कालीन झरावश्पक्रता को भ्रन्य साधनों से धूरी करता है | फलताः 

है इस ऋण का धन उस काय॑ में जिसके लिए ऋण लिया गया है, उपयोग न करते 
हुये इधर-उधर के वामों में व्यध हो रूच॑ वर देता है। इन ध्रुदियों का निवारण 
करने में तथा भावश्यवतानुमार यथासमय ऋण वितरण करने के काये में मद्रास एवं 
बम्बई दाज्यो ने ही उल्लेखनीय प्रगति की है ॥ 

कृषि श्र्थ व्यवस्था में खुधार फे लिये फुद छुक्राव-- 

प्रभी तक यह देखा गया है क्लि साथारणतः प्रत्यक्ष कृषे प्रय॑ पूर्ति में महाजन 
अथवा साहूगर, देशों बेर तथा सहकारो समितियाँ हो विशेष कार्य कर रहो है । 
इनमें साघारणत्तया ६०% ऋण का प्रदाय महाजन एवं देशी जेकर करते 8ै। परि- 
णामत; किसान प्राज भी महाजनो के चगुत्र में फेथ हुये है । उनको महाजनों के चंगुल 
मे बचाने के लिये ढृ:प थर्थ-ब्यवस्था का ऐसा पुनर्गठन होना भव्यन्ठ भावश्यक है कि 
जिसके अनुसार एक तो महाजनों की कृषि साख सम्बन्धी क्रियाएं कानून द्वादा तिय- 
न्त्रित की जायें तथा दूसते ग्लोर किसानो वो पर्यात मात्रा में ऋण देने के लिए प्रयत्न 
किये छायें । प्रभो तक मद्गाजनों की क्रियामों को नियन्य्रित करने के जिए विभिन्न 
प्रान्तों में जो भी प्रयत्न किये गये वे प्र्फत्र ठो हुये ही, परन्तु इसके साथ ही कृपको 
को जो ऋण दे देते थे, उसको मात्रा भी कम हो गई ।९ महाजनों को क्ियाप्रो का 
बैप/निक नियलस दर्म! बशरव/ मे हो सपता है, जवहि इवको शर्तों क्िदाद करने 
के लिये भमुन्ञा-पन्‍्र ([.0९८77८०७) दिये जायें तथा इनके हिसावों थी सामयिक जाँच 
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के लिये समुचित आ्रायोजन किया जाय, जिससे थे निरक्षर कियानो के साथ घोवा ने 
कर से । टूसरे, ब्याज की दरो को सीमित वर दिया जाय तथा प्रत्येक विज्त के भुग- 
ठान को रसीद देने के लिये इन्हे वाघ्य क्या जाय यहे तभी सम्मव है, जब 
किसातो द्वारा विश्तो का मुगतान स्यायालय के माध्यम से श्रववा गाँवों में तहसीलदार 
के माध्यम में हुआ करे। इसे महाजतों वी क्रित्राएँ नियन्बित हो सकती है। इसी 
प्रकार सूचीबद्ध बेक्रो को चाहिये कि वे भी यांवो में साल-व्यवद्वार करने के लिए इतको 
अपना प्रतिनिधि नियुक्त करें । 
कृषि साय-प्रमएच्ल (2६प7८०४ण ४ (+९९॥ (-०ए०7४४०४)-- 

गा्डग्ल कृषि अर्थ उप समिति ( सन्‌ १६४७ ) ने ढृपि श्रथ॑ पूर्ति के लिए 
कृषि सास प्रमण्टल की स्थापना का सुभाव दिया है) इसी प्रकार प्रव मध्य-प्रदेश 
सरवार भी विचार बर रही है कि द्ृपकरो वो तक्राब्री कणों के वितरण के लिए दृपि 
साख प्रमण्टल वी स्थापना की जाय, १२न्‍तु तकावी ऋणों का वितरण सहारी समि- 
तियो के माध्यम से मली माँति एवं ग्रधिक उपयोगी दो सकता है, क्योत्रि ये समितियाँ 
कृषकों के नित्रट सम्पर्ता में होती है। इसलिए रृषि सापन्यमण्डल की स्थापना की 
कोर्ट प्रावश्यक्ता नहीं है, ऐसा विचार सहकारिता प्रायोजन समिति ने व्यक्त किया 
है। किर भी हि ्रध॑ धूति के लिए प्रल्तलिल भारतीय ढद्ध पर #पि साक्ष-प्रमण्ठन की 
स्घापना बरने का प्रस्ताव भारत सरबार ने जिया है । 

भारत में भी य्रदि किसी प्रकार ध्रल्वतालीन एवं मध्य-कालीन साख को दीघ- 
बालीन साख से इृपि प्रथ प्रमण्डल वी स्थापना द्वारा प्रलग कर दिया जाय तो भार- 
तीय दृषि भश्रथ॑ ध्यवस्था समदोषप्रद हो सकती है। इस हेतु हृष प्रध॑ प्रमण्डल का 
संगठन सावधानी से होना झ्रावश्यक् है कि जिससे उसको सियार्यें सहतारी वेको की 
क्रियाप्रों मे घाघक न रहते हुए सहायव रहें ॥| भारत जेमे विश्वाल देश में, जहाँ के 
किसात ग्रसगठित एवं साधनहीन है, हृपि पथ प्रमण्डल धौर राज्य सहकारी बेकों मे 

सहकाये होगा चाहिए । इसके लिए भारत हे उतर प्रास्तों में जहाँ प्रभी तक प्रास्तीय 

सहकारी बे नद्दों है, उनको स्थापता ज्ञोझ्न वी जाय | 
अपिल भारतीय कृषि साख सर्चे सम्तति-- 

कृषि-अर्थ-ब्यवस्था दी नदी, वरन्‌ सम्पूर्णा ग्रामीण-प्र्ध॑ व्यवस्था के सुमगठित 
ठथा सुब्यवस्थित करने के लिए झखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वे कमेटी के सुफ्राद 
प्रशमनीय है । ग्र/णोण ग्रथ॑-व्यवस्था को सगठित करने के लिए इस कमेटी ने 'ब्रमीए 
साख समग्रीक रग योजना प्रस्तुत की, जिसका मूल खोत राज्य त्रि सूत्री वित्त'य, प्रशा- 
सन्‌ सम्बन्धी तथा यात्रिक सहायता है। क्मेटा के अनुसार इसका सर्व प्रथम उद्देश्य 
यह है मि ऐसी स्थिति आयोजित की जाय, जिसमे सट्क्ारी सस्यायें तथा ग्रामीण 
क्षेत्रीं में वार्य करते वाली बन्य सम्यायें अपने व्यक्तिगत सकुचिद हृश्तत्ोण एवं लाभ 
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को छोड़कर दूपक की प्राथिक स्थिति वो सुहृढ बनाने में संलग्न हो। इस योजना के 
अन्तर्गत सरकार वा कार्य केवल नियस्चण करना, सलाह देना ग्रथवा प्रशासन मरने 
के भतिरिक्त उक्त त्रिमूत्री सहायता प्रदान करना होगा | इस वारण योजना में अत्येक 
स्तर पर तथा प्रत्येक क्षेत्र में राज्य वो विभिन्न सस्याझ्रो के सा में कार्य करने का 
सुझाव है। ऐसा साभा चार-मृत्री होगा :--( १ ) सहकारी साख के क्षेत्र में, (२) 
कृषि सम्बन्धी सग्रहठ, सरलन तथा विपणन के कार्यों में, ( ३ ) गोदामों की मुविधायें 
देने मे तथा ( ४ ) व्यापारिक वेत्रो के कायं क्षेत्र में सहयोग देना । 

बैको को सुगारने तथा उनके समुचित विकास के लिए कमेटो से निम्त सुझाव 

दिये हैं ;:-- 

( १) केद्धोय क्षेत्र में वित्त, श्रशासन तथा तकुनीती सद्यायता को सुसंगद्ित 

जे बरना । 

(२) विभिन्न क्षेत्रों की प्राथिक प्रगति के प्रनुवार ऐसा ही सगठत जिलों में 
होना चाहिए, णहाँ या तो नये राज्य द्वारा सहकारी बेक खोले णायें 
अथवा थुराने वैक्ो को सुसंयठित किया जाय । 

(३) जित बेको की शाखायें गाँवों मे खोलो जाये, उनको प्रत्येक स्तर पर 
भूमि वन्धक बैंको से पूर्णा सहयोग प्राप्त हो । 

(४) नो प्रृषि वस्पक वेक तथा ग्रास्य सहकारी समिहियों का बृहद्‌ रूप से 
पुतगंठन । 

इन चारों सूत्रों के आधार पर सगठित होने से ये सस्थायें न जे बल कृषि-प्र्॑- 

व्यवस्था को वरन्‌ ग्रामीण प्रौद्योगिक व्यवस्था वो भी सुधार सररंगो, ऐसी आशा है। 
इस चतुप्पदी योजना के भ्तिरिक्त कमेटी के भ्रन्य सुभाव तिम्न हैं :-- 

(१) शाजप द्वारा प्रयोजित तथा साके से हृवि सम्बन्धी सकलन, संग्रह तथा 
बिपरणान के कार्यों में प्रत्येडर स्तर पर भाग लेवा चाहिए तथा गोदामों 
का विज्ञास करना चाहिये । 

(२) राज्य द्वारा ब्रि-सृत्रों सहायता से सहकारिता के प्राघार पर प्रम्य 
आर्थिक वार्यों ( जैसे-- खेती, मिचाई, यातायात, पशुभों को नस्ल 
सुधारने, ठुटोर-उच्योग धन्धों को सगठित करने झादि ) में भाग लेना 
चाहिए । 

( ३ ) इम्पीरियल बेक तथा अन्य राज्य देवों को मिश्रिठ करके एक स्टेट 
बेक ऑफ इण्डिया दो स्थापना करना और इस प्रकार नव निर्मित 
संस्था में राज्य को भाग लेना चाहिए । 

(४ ) प्रत्येक स्तर पर तथा विभिन्न राज्यों में एक केन्द्रीय समिति द्वारा 
सहवारी-प्रशिक्षण की व्यवस्था वरना, थो सहकारो-विभाग तथा सह- 
कारी सस्यादों के वर्मेचारियों वो उचित शिक्षा प्रदान करे । 

(४) राज्य सरकारों को जिम्मेदारी के सम्बन्ध में सुझाव है कि “राज्य 
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सरवारें भपने-अपने क्षत्र में सहकारिता के विकास ठथा कार्यक्रम के 
अनुसार भन्य कृषि सम्बन्धी आ्राथिक ब्रियाग्रो को पूरा करने के लिए 
जिम्मेदार हैं ।! 

योजना को सफल बनाने तथा पूर्ं रूप से कार्यान्वित करने के लिए कमेटी ने 
प्रनेक कोपो के बताने को सलाह दी । ये कोप इस प्रकार हैं :--- 

( १) रिजवं बेक के प्राधीन :-- 

(प्र) राष्ट्रीय कृषि साख ( दोघ॑कालीन ) कोप । 
(व) राष्ट्रीय कृषि साख ( स्थिरीकरणा ) कोष | 
(२) भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि मन्छालय के आधीन ;--- 
(हर) राष्ट्रीय कृषि साख ( सहायतार्थ तथा बन्धकत्त्व ) कोप । 
(३) राष्ट्रीय सहकारिता एवं वोष्टागार विकास बोर्ड ( लव-नि्भित सस्था ) 
के प्रधोन :-- 
(प्र) राष्ट्रीय सहकारिता विकास कोप । 
(ब) राष्ट्रीय सम्रहालय विकास कोप । 
(४ ) स्टेट बेक के अधीन (नव-निर्मित सस्‍्था) :-- 
(प्र) समग्रीकरण तथा विकास कोप । 
(५ ) प्रत्येक राज्य सरकार के प्रधीन ;-- 
(प्र) राज्य ऋृषि साख (सहायता तथा वन्घकत्त्व) कोप । 
(ब) शाज्य सहकारिता विकास कोप । 
(६ ) प्रत्येक ग्रास्वीय राज्य-सहेकारी तथा केन्द्रीय बेक के भाषीय ४-- 
(झ) कृषि साख स्थिरीकरण कोप । 
कार्यवाही-- 

भारत सरवार ने उक्त सुझाव मान कर कार्यवाही आरम्भ कर दी है :-- 

( १) स्टेट बेक--१ छुलाई सन्‌ १६५५ से इम्पीरियल बेक के नियन्त्रण 
द्वारा 'स्टेट बेक भॉफ इण्डिय।' बना दिया है। स्टेट बेक पर राष्ट्रीयरण तिथि से 
भ बष॑ में ४०० धाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने को जिम्मेदारी है । इस जिम्मेदारी 
के अन्तगंत स्टेट बेक ने रिजवे बेक द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों में नवम्बर सन्‌ १६५८ तक 
२४४ शाक्षायें खोली हैं $ 

(२) (क ) राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीम कोयप--इस कोष का 
निर्माण फरवरी सत्‌ १६५६ में १० वरोड रुपये से किया गया तथा इसमे सत्‌ १६५६- 
४७ से सन्‌ १६५८-५६ के वर्षो मे वाधिक ५ करोड रुपये का झमिदान दिया गया। 
पहले कोप का उपयोग निम्न वार्यों के लिए होया ;--- 

( भ ) राज्य सरकारो को सहकारी भस्थाग्रो की अज्ञ पू'जी मे हिस्सेदार बनने 

के लिए दीर्घकालीत ऋशा देना, 

( प्रा ) मध्यकालीन कृषि ऋण देना, 


र७छ२र ) 


केस्द्रीय सरकार ने पपने छृषि-विभाग का पुतगंठन क्या। दोनों ने दान के रूप में 
एक घधन-राजि भारत सरकार को दी । साथ ही, लड्शाज्ञायर के वपड़ें के मिल मालिकों 
की भी माग हुई कि भारत में रुई की खेती में कुछ उन्नति बी जाये, जिससे उन्हे 
भ्रावश्यक परिमाण मे रुई मिल सके । 
सन्‌ १६०१ में बे न्द्रीय सरकार ने कृषप के लिए एक इन्स्पेव्टर जनरल की नियुक्ति 
की, पर-तु धीरे धीरे केनद्रोथ सरकार की छृषि नीति मे जिथिलता ग्रातो गई । सन्‌ १६०३ 
में ज्ञाही कृषि अनुसन्धान सस्था ([7रफुशा4] [95907(8 रण #छ0प्राशों 
९४९४१८))) स्थापित की गई | सनू १६०५ मे लाई वर्जन के काल में कृषि नीति 
में कुछ परिवतंत हुए, क्योकि लाडे कजंन भारतीय कृषि में विजद्येप रुचि रखते थे। 
उनके प्रयत्नो के कारण लायलपुर, कानपुर, रगृन, सागपुर, पूना ग्रौर कोयसरह्वर मे 
डृषि महाविद्यालय खोले गये | सन्‌ १६१६ में वैधानिक सुधारों के फनध्वरूप कृषि 
सुधार वा कायं प्रान्‍्तीय विषय हो गया । इससे कृषि विभागों का, प्रान्तीय जलवायु 
भौर भूमि के प्रनुमार सगठन हुमा । प्रत्येक प्रास्त के बाधिक प्राय व्ययक में कुछ राशि 
कृपि-सुघार के लिए नियोजित होने लगी । इसी अवधि में केन्द्रीय सरवार वी भ्ोर 
से देश वे विभिन्न भागो में कृषि से सम्बन्धित कुछ विश्ेप मस्थाएं स्थप्रित हुई । 
सबसे पहिले सम्‌ १६२६ में पूना झाही कृषि अनुसन्धान सह्था का पुनगठत हुपा, 
जो सन्‌ १६३. में दिल्ली में लायी गई तयय मुकतेश्वर गे इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट ग्रॉक 
वेटरतरी सायस एवं करनाल मे केन्‍्टल ब्रीडिंग फार्म की स्थापना थी गई। इसी प्रकार 
केन डेवलपमेट मेम्टर की कोयम्बटूर में तथा झानन्द में ब्र।मरी ((776377679) तथा 
अन्य सस्थाग्रो वी स्थापना हुई, जैसे--- सुपर टेक्नॉलॉजिक्ल इनस्टीस्यूट, कानपुर, 
आदि । इसके बाद सन्‌ १६३४ में कृषि विपणन सलाहकार की केन्द्र पे निषुक्ति हुई। 
इस प्रकार कृषि के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित सस्थाम्नो का क्रम विकास होता गया । 
सरकार के पास कोई स्थायी योजना नही थी, इसलिए कृषि में उल्लेखनीय 
प्रगति नही हो सही तथा महतत्त्ववूरां कार्य प्रववा सुधार नहीं हो सका। ग्रान्तीव सर- 
कारों ने भी कृषि की झवस्या के सुबार के लिए थाडा सा ही प्रयत्व किया । कृषि से 
सम्बन्धित खोजो श्रोर ग्रनुसन्धान झादि का प्रभाव खेती पर नहीं पड़ा, क्द्योत्ति कृषि 
में बैज्ञानिक विश्वेपज्ञ तथा कृपक एक दूसरे से सर्देव दूर रहे । सर जात रसल के 
अनुसार--'भारत मे वैज्ञानिक खोजो को सम्रह न करके उनका प्रत्यक्ष उपभोग 
आवश्यक है |” 
कृषि विभाग के कार्य-- 
प्रत्येक विभाग क्रषि से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर ग्रनुमन्धान करता 
था । भूमि की उबंरता एवं नमी, नाइट्रोजन वा सरक्षण, विभिन्न फसलों की खेती का 
शूमि पर प्रभाव, भरमि को क्टाव से बचाने के उपाय, क्षारयुक्त भ्रम को कृषि योग्य 
बनाने के साघन, विभिन्न फसलो के कीड़े ओर रोगो हो रोकने के उपाय, प्राकृतिक 


श्श्थ तु 


कृषि के लिए झत्पकालीन १५० करोड़ रु०, मध्यवातीन ५० कट्ोड ४० भ्रौर दीर्घ - 
कालीन २५ करोड़ रु० की साख्ष सुविधाएं सहकारो सद््थाम्रो के माध्यम से ही 
दी जावेंगी । 
तीखरी योज्ञना-- 
श्रायोग के ब्नुमार सहकारिता क्षेत्र का ध्यावश्वक्र लक्ष्प जनता में पमरित्तब्ययिता 
दया बचत की प्रादत डालना है । प्रत्येक क्षेत्र पें सहकारितागो के कार्यक्रम के भनुसार 
सदस्यों की ऋण आवश्यकता की पूर्ति के लिए सभो सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं । 
तीसरी यौजना के लिए झ्रारम्भिक रूप से निम्न लक्ष्य निर्धारित किये हैं :-- 
प्रारम्भिक ग्राम समितियाँ (सेवा-सहकारिताएँ) २४५ हजार 


स॒दल्य सख्या कु ४ करोड 
ग्रामीर्प जव-सख्या का समावेश इ४५ 
कृषि जनसख्या का समावेश ७४% 
प्रल्यावधि ऋण ४०० करोड़ र० 
मध्यावधि ऋण ३० ५ 
दीघंवधि ऋण ११५ ,, 
अनुपातिक सदस्यता १६० 

रे ऋणा प्रति सदस्य १२० रुपये 


(प्रल्प तथा मध्याविधि) 

प्रत्येक्ष ममिति की प्रभुपातिक शेयर पूजी ४,८०० रु० 

का व्यवस्थापित एवं ग्रस्य 

सुरक्षित कोप १,६०० म०१ 
प्राथमिक समितियों द्वारा रखा जाने वाला कुल डिपाजिट ३० करोड़ रु० 


का 


इस प्रकार इृपि प्रर्थ॑ व्यवस्था के सुधार के प्रयत्न हो रहे है, जिसमे निश्चय 
ही इृपको को महाजनो के पास जाने की आवश्यकता न रहेगी। 


नवभारत दाइम्स अगस्त ४, सन्‌ १६६० 


अध्याय १६ ह 
भूमि व्यवस्था, कानून ओर जमींदारी उन्मूलन 


(.ह0व 5एशछआाड, व चश्यालंल् है: 809णीपए०७ ०९ खेध्जांएटेक्त॑ 59४०गो 





>सेती के तसीरों में सुधार नि सनन्‍्देद अ्रनिवाय है. लेरिन जोजों द्वारा चूसे गए दरिद्र रोतिहरों 
को इस लिए शिक्का देना निरर्यक है, फर्शोक्त उनके पास इसके लिए साधनों का अभाव है। 
२६ दी श गञब्दि के यूरोप में भू-व्यवत््या के कानून में परिवर्तन उत्पादन-विवियों भर कृषि 
विपणन के थ्राधुनिक+रण के पूर्व ही हो चुका था । पहिली बातों के अ्रभाव में अन्तिम दो 
बातें सम्भव नही थी ।? 

+भार० एम० टॉनी ६ 


भूमि ध्यवस्था मे हम उन “अधिकारों और जिम्मेद्वरियो” का भ्रध्यवन १रते है, जिवका 
सम्बन्ध भूमि के स्वामित्त्व भोर भूभि उपयोग से है। दूसरे छब्दो में :--“म्रृमि ब्यवस्या 
का सम्बन्ध उन झर्तों एवं प्रवस्थाप्रों से है, जिन पर भूमि का स्वामित्त्व भोर उसकी 
जोत वा भ्रधिकार निर्भर करता है।” चू"कि भूमि का मालिक मौलिक झूय से देश को 
सरकार होती है, इसलिए भ्रूमि व्यवस्था में दो बातों का विवेबन होता है :-- 

( १ ) भू-स्वीमित्व (70एलथं९६०५ 'घिंटी278)--एसमे कवि बातो पर 
भूमिपतियों का भूमि पर स्वामित्त निर्भर रहता है झौर सरकार के प्रति उनका कया 
कत्तंव्य है, यह देखते हैं ॥ 

(२) जात का झधिकार या काश्तकारी (0प0४380७ "'७0घा९७)- 
इसमे भूमि का जोतने याला या कृपक कुछ दर्तों पर भूमि स्वामी (जमीदार या राज्य) 
में जोत के लिए जमीन लेता है। भूमि का “मोलिक होना' भोौर 'उसकी काश्त या 
जोत', ये दो भिन्न बातें हैं। कृपको को भ्रग्नेनी मे टेनेंटम भ्रथवा 'माटकी' कहते हैं, 
क्द्योकि जिस भूमि पर ये कृषि करते हैं, उप पर उनका निजो स्वामित्त्व नहीं होता । 
जिस पद्धति से प्रृमि किसानों को दी जाती है, उसे 'माटको! प्रति (प.७888०09 
89980४) कहते हैं । 
भूस्थापिस्व (छए०एक ४०८५ ०फ०८९)-- 

मू-स्वामित्व की भारत में सीन प्रमुख प्रशालियाँ है ;--जमीदारो प्रथा, 

महालवारी प्रा भ्रोर रैयतवारी प्रथा ४--- 
वह ) जपीदारी प्रथा--इस्त प्रषा में म्रृमि का ज़््वामी जमोदार होता है, जो 
मरकार के प्रति जप्रीव के लगान के लिए उत्तरदायी होता है । जब तकु बद लगाव 
44 


र४द ] 


सरकार को चुक्ाता है, तद तक भूमि का पूरा स्वामित्त उसो का रहता है। सरपार 
को जमीदारों द्वारर दिये जाने वाले लगान का निदचय दो प्रकार से होता है :-- 

( क ) स्थायी प्रबन्ध (28770479श7$ 86॥॥)000878)-- जिम्तमे लगाने 
की राष्ति सर्देव के लिए एक बार निश्चित हो झातो है। यह बगाल, शिहार, उडीता 
में थी। भूमि के स्थायो वन्दोवस्त के सम्वस्ध मे रिचार्ड टैम्पंल वा वथन है--'इड्भ- 
लेण्ड की भाँति भारत मैं जमीदारी प्रथा का प्रादुर्भाव सर्व प्रथम वड्भाल मे हुप्रा । इस 
प्रकार जमीदार, जो पहिले नम्बरदार, राजा, ठेकेदार श्रौर सरकार के प्रतिनिधि थे, 
उनको सरकार के तत्त्वावधान में उस जमीन के लिए मौरूमी भ्रधिकार दे दिया गया, 
जहाँ तक कि भूमि का विस्तार था । मालगुजारी का निर्धारण भूमि के लगान का ईद वाँ 
भाग निश्चित क्या, जो जमीदार कृपशो से चेते थे।शेप ४ वाँ हिस्सा जमी- 
दारो के लिए रखा जाता था। मालयुजारी के उत्तरदायित्व का निर्धारण साधारणात: 
भूमि के भ्रधिकार के ज्ञान बिना श्रौर भूमि की उर्वरा शक्ति को देखे विना किया गया। 
पृपक की रद्षा की इ्छा रखते हुए भी वेतुछ्ध नही कर सकते थे । जमीदार लोग इस 
प्रथा से प्रकमण्य बन गये शोर क्सानों से जितना ज्यादा लगाने वसूल कर सत्ते थे, 
उत्तना वसूल करने का यथासम्भव प्रयत्त करते थे । लाई कॉनवालिस का यह स्वप्त कि 
लाभदायक पूजीपति जमीदार जो कृपको के सन्तोप पर निर्भर रहे, ऐमा प्रपत्राद भ्रपुर्णो 
ही रहा ।/* 

डा० बी० झार० मिश्रा के शब्दों मे---/सरकार ने कैवल राजनैतिक कारणो 
से लाखो कृपको के भ्रधियार कुछ लोगो के हाथ मे सौप दिये,” जिस कार जमीदारी 
प्रया का प्रादुर्भाव हुभा । जो भूमि के रखने वाले थे, उ हे स्वामित्त का अधिकार दिया 
गया और कुछ को उनके अस्तर्गत स्वामित्व का अधिकार दिया गया। श्रष्ठ क्षेत्रपति 
और प्रन्तगंत क्षेत्रपति के भेद पर विश्येप जोर दिया गया, जिस कारण कछृपकों को 
आ्राथिक स्थिति का ह्वास् हुप्रा और उत दोनों के बीच भूमि वर या लगाग वसूल करने 
दानी प्ूृंजीपति जाति का जन्म हुप्रा ।/* 

( स) पस्थाई प्रवन्ध (प९४09074५9 5९/॥९05९75) -- जिसमे लगान 
की राशि समय-समय पर (विश्वेपतः ४० वर्ष के लिए) निश्चित होती है, जिसके बाद 
पुन; परिवर्तन किया जाता है ॥ 

जुमीदारी प्रथा बज्ञाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, भ्रासाम, मद्रास मे प्रचलित थी ॥ 

२) महालवारी प्रथा-यहाँ महाल का अथ॑ है गाँव, जिसमे गाव के कुछ 
लोग मिलकर सरकार से जमीन का स्वामित्व प्राप्त करते है भौर सम्मिलित रूग से सर- 
कार वो मालग़ुजारी देने के लिए जिम्मेदार होते है। इस कारण महालवारी प्रया का 
दुसरा नीम सम्मिलित शाम्र स्वाम्रिख (००६ ४7988 7 'छलपा०) है।इस 
सम्मिलित दल के प्रत्येक स्वामी को 'सहमभागी' कहते हैं । 

].. 07०८९ ७ए 4 छए86॥7 "'३क्कि कककाहव #& 7982४, ए96९ 235, 
2 8 ए हााज्ञाव३ " ॥.5गते एेटएशाप्र8 ऐ0०ए 7 ए. ए, ९३६९० 97. 
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वैधानिक रोति से मालगुजारो के भ्ुग्वाम के लिए ये सभी सहमभागी सम्मिलित 
हूप से सरकार के प्रति उत्तरदायी ६ | यदि एक महमागी मालगुजारो नहीं देता तो 
सरकार प्रन्य सहभागियों से वमूल कर सकती है। किन्तु व्यवहार में ऐसा नहो है, 
अधितु प्रत्येक सह गी स्वतस्त्र रूप से प्पनी जमीन बा स्वामी हो गया है । उपती 
व्यवस्था पर उसका अपना ही अ्रधिक्नार होता है ग्रोर केवल अपने सु्ति की मालगुनारी 
के भुगतान के लिए ही सरकार के प्रति जिम्मेदार है। यह श्रया उत्तर-प्रेश, पजाद 
तथा मध्य-प्रदेश मे थी । 

«(६ ) स्वतवारी प्रथा (890फघ7े 58श0)--इसमे किसान का 
सम्बन्ध सीधे सरकार से होता है, इसलिए मालग्रुजारी सरकार को ही देता है। माल- 
गुजारी लगभग हर ३०-४० वर्ष बाद निश्चित होती है। इसमे विसान बँधानिक रीति 
से भूमि का पूरा स्वामी नही होता, किस्तु व्यवहार में वह स्वामी ही रहता है | यह्‌ 
प्रधा मद्रास, वम्धई भोर वरार मे प्रचलित है । 
भूमि का स्थायी वन्दोवरुत (?८चा०७ए०९७छौ 5९१४ 6कलएश- 

मू्ि का रथायी , बन्दोवस्त बंगाल पे सर्व प्रथम लाईं तॉनेवालिस द्वारा सन्‌ 

१७६३ में किया गया । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के तत्त्वाधान में इस प्रथा का प्रधिक 
विकास हुए.। इस कारण कम्पती को बड्भाल से स्थायी कर मिल जाता था, जिसको 
कम्पनी बहुत प्रच्छा समझती थी । झतएद यह प्रघा बनारस, उत्तरी मद्रास, मध्य- 
प्रान्त और दक्षिणी भद्र स में भी लागू की गई। भूमि के स्थायी वन्दोदस्त को प्रागे 
बढ़ाने वा प्रइन कम्पनी का शासन समाप्त होने पर वाद-विवाद के लिए श्ाया । सर- 
कार ने भपने पर्व भ्नुभव से इसके दोप जान लिये ये, भ्रतः इस प्रया को प्ागे बढाने 
के प्रशत को मजबूती से दवा दिया गया। स्थायी बस्दोवस्त प्रणाली पूरे बच्चाल, विहार 
के हूँ मांग, भ्रसम के डे माय ओर उत्तर-प्रदेश के & माग में पाई जाती है | प्र्धात्‌ 
देश की ४२% हि भूमि पर यह प्रया लागू होती है । 

स्थायी बन्दोवस्त फे पक्ते में-- 

| भूमि की रयायी ब्यवस्था के पक्ष मे निम्न दलीलें दी जाती हैं :--- 

( १) प्रविक दृष्टि से सरकार दो एक निश्चित धन लगाने के रूप में मिल 
जाता था तथा राज्य को समय-समय पर लगान निर्षारण व चसूली 
के लिए प्रधिक व्यय नदी करना पड़ता था | 

(२) राजनैतिक दृष्टि से जमीदायों की स्वामि-भक्ति अग्रेजों को प्रात हो गई, 
जिम्ममे वे फ्रपने राज्य को नोंव हृढ कर सके । 

(३) सामाजिक दृष्टि से जमींदार हंपकों के स्वामाविक नेता वन गये, जो 
अपनी दक्ति जन-साधारण को साक्षर बताने एवं स्वच्छता के सम्बन्ध 
में जानकारी देने मे व्यतीत करते थे । 

(४ ) कृपको की दृष्टि स्रे इस प्रया ने इषि को सुरक्षित, उन्नत और उद्यम- 
झील बना दिया | 
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(५) पह्रन्त में, ग्रस्यायी बन्दोवस्त से उत्पन्न होने वाने जो दोप हैं, उनसे 
इय प्रथा ने छुटकारा दिखेया, जेसे--माउग्ुजारी के पुनः निर्धारण 
के समय कृपक को क४2 देना और पुतव्य॑वस्था के लिए घत का श्रप- 
व्यय ग्रादि ॥ 

>जर्प्ीदारी प्रथा के दोष-- 
ये सब लाग बहुत बडी कीमत देकर प्रससत हुए । सद्‌ १६३४ में बंगाल की मृमि 
ज्यवम्था को जाँच करते के लिए सर फ्लाउड वो ग्रध्यक्षता में एक समिति वी नियुष्ति 
हुई। इसकी यह मान्यता है क्रि जमीदारी प्रय्मा के कारण बहुत सी दुरीतियों का 
बोलवाला हो यया, भ्रतः यह प्रथा किसी भी रूप में धष्टू के लिए खामकर नहीं हो 
सकती । फ्लाउड समिति के अनुसार इस प्रथा में निम्व दोप है :-- 
(१) स्थायी व्यापार वाले प्रास्तो में सरकार ने सदा के लिए भूमि-कर 
निश्चित विया । फदस्वस्प भविष्य मे कृषि-उत्पादन की वृद्धि में हिस्सा 
बैंटाने में सरकार वचित रही श्र इन प्रान्तों मे सरकारी मृमि-कर 
की दर बहुत कम रह गई । समाज में श्राथिक प्रसमानता का वीआ- 
रोपण हुप्रा । जन-सख्या शी वृद्धि अ्रषया ट्ेपि वी उन्नति के फल- 
स्वरूप झनुपादित झाय गे सरकार का कोई भाग न रहा ) सरकारी 
मूमि कर वा सम्बन्ध भूमि वो उ्वंरता से ने रहा प्रौर यह एक शिले 
मे दूसरे जिले में परिवर्तित होता गया तथा भविष्य में भौर भी भ्रधिक 
प्रसमानता होने की प्रांग्या है ) इस कारशा सरकार को बहूत धधिक 
आझाथिक हानि उठानी पड़ी, क्योति जमीदारी के प्रस्त्गंत थानों, 
नदियों, ताजाबों आदि की ग्रामदनी में उयरा कोई भाग नहों है । 
बमीझरों से ही मुति कर प्राम् करने के बरण सरशार कियानों के 
प्रति उदासीन हो गई और उसके साथ तीघा सम्पर्क स्थाप्रित करने 
अथवा उनके सम्बन्ध में पूर्स रूप से जानकारी प्रास करने में प्रसमर्थ 
रही । ग्रतः सरकार और इृपक जे दीच एक भ्रमेद्य दीवाल खड़ी हो 
गईं, जिससे कृपको का द्विठ सरकार की श्रांखों मे ओकत हो गया । 
(३) इस अ्यवस्था से समाज के कु वर्गों की क्षमता तथा वर्मण्यता नष्ट 
हो गई | धरारम्म में जमीदारों से ऐैयी झाशा थी कि वे इद्धदेंड की 
माँति यहाँ मी एक ऐसा वर्ग तंवार करेंगे, जो किसानों की सुरक्षा 
कर उन्हें भ्रूमि को उन्नति तथा छृषि विकास के लिए प्रायिक सहायता 
देगा तथा जअमीदारों औ्लौर किसानो का सम्वस्ध चनिश्ट हो सकेगा। 
परन्तु ये सभी आश्ाए व्यथ॑ रही । 

(४) अनुपस्थित जमीदारों की मूसि का प्रवन्ध ऐसे लोगो के हाथ मे प्रा 
गया जिनेत्री किद्रानो के प्रति कोई मी सहानुभूति नहीं थी, ग्रतः 


(२ 
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झाएस का सम्बन्ध दिन प्रति दिन विगडता गया। इस प्रकार जमी- 
दारो भौर किसानो के बीच भू-उपस्वत्त्तघारी (5पफ) (0098068) 
भअध्यस्थों को सख्या बढती गई झौर कही कही तो उनको सस्या ४० 
से भी अधिक हो गई । फलस्वरूए भूमि के रावँर्थीछठ उपयोग के लिए 
कोई भी उत्तरदायी न रहा । वास्तव में इस मध्यस्थ वर्ग से कृपि को 
कोई भी सहायता नहीं मिलती । अतः इसका बना रहना कृपि की 
उन्नत्ति के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हो रहा है । 

(५) बंगाल में तथा जमीदारी व्यवस्था वे अत्य क्षेत्रों में भूमि व्यवस्था 
जटिल होने तथा क्सानों द्वारा मौलमी झथिकार खोन के कारण 
मुकहमेबराजी बहुत अधिक वढ गई | इससे सरकारी क्चहरियों का 
अपिकाद समय मुस्व॒त्द सम्बन्धी झगडों के निर्शय करने में जाता है) 
इन मुव हमौ मे दोनों पक्षो को ध्ाथिक हानि उठानी पड़ती है, जो 
सरबेंदा अवाछरीय है 


(६ ) वर्षा वी अधिकता, वाढ, झकाल या झन्‍्य प्रकार के संकट काल से 
स्थायी अ्यवस्था वाले क्षेत्रों के किसानो को लगान की छूट दिलानां 
अत्यन्त कठिन है । द््योकि यह जमीदारो के हित में नहीं होता कि 
थे सरकारी भूमि कर मे से यो रुपये की छूट लेकर विद्वानों के ल्गान 
में हजार रुपये की छूट दें । 

(७ ) मोौरूमी भ्धिक्तार घटने के साथ-साथ बेंटाई की प्रथा त्तीज्ता से बढ़ 
पहो है, जिसमे स्पष्ट है कि हृपक्ो के रहन-सहन का स्तर नीचा होता 
जा रहा है। विसामो की रक्षा के लिए रामय समय पर काइत- 
कारी शातुन पास किये यये, फ़िर भी भ्रधिक्रंस भूसि जोठने वाले 
इुपको का भूमि पर अपना बोई स्वत्त्व नही है। घसहनीय लगाते के 
भार से हृपको को रक्षा तथा सुमि अ्रधिक्तार को आ्रासि के सम्बन्ध में 
कोई विश्वेप भायोजन नहीं हुआ है 

(८ ) देश के बहुत से भागो मे नजराने की प्रथा इप सपय भी चादु है। 
फ्रृमि की साँप बढ जाने का जब भी अभ्रवसतर मिलता है, जमीदार 
किसानों को अधिकार से वंचित करके, ऊँचे नजराने पर दूसरो को 
मुमि दे देते हैं ! कभी-कभी तो ऐसी भूमि को उद्यतिशोल बना कर 

अच्छी उपज पंदा करना ही किसानो के लिए भशभिशञाप हो जाता है। 
क्योंकि जमीदार उनसे ऊँचे लगान माँगने लगते है और इन्कार करने 
पर उससे भरुभि छोन कर दूसरों को दे देते हैं। इमके ग्रतिरिक्त थे 
यहुत राल तक शिसानों से प्रनेक् प्रकार के घन वयूस बरते हैं। पभरभी 
इन वेगारों के चिन्ह झ्िसी न किसी रूप मे सर्वत्र विद्यमान हैं । ऐसी 
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दक्षा में जब किसानी के पास जीवन-यापन के लिए पर्याप्त भूमि नहीं 
है दो बेगार की मार से उनही कमर और भी टूट जाती है । 
इन कठिन परिस्वितियों के कारण किसान लंगान देने मे असमर्थ हो जाता 
है । द्वितीय महायुद्ध के पहले बकाया लगाने बहुत बढ़ गया था, जिसक्षे बारण जमीदारो 
को प्रत्यन्त कठिन समस्याप्रों वा साम्रठा करना प्रड्मा। क्चहरियों की सहायता से भी 
वे लगान की वसूली में श्रसफत् रहे । पल्ताउड कमोशन के प्रचुघार इस समस्या का 
सन्तोपपूर्णा हत तब तक नही हो मक़ता, जब तक जमीदारी उन्मूलन तंथा स्थायी 
व्यवस्था का विधटन नहीं होता ॥ 
काश्तकारी सम्बन्धी सन्नियम (प€कब्ता०३ .6इडंशबध००)-- 
हमने देखा कि भूमि श्रथा से झनेक भयद्भर दोष उत्पन्न हुए हैं । इस कारण 
जंभोदार से लगावर काइतकारों के बोच भ्रनेक स्वार्थ मध्यस्थों का प्रादुर्भाव हुप्रा । 
साथ ही प्रनुपत्थित जमीदारो प्रथा मे जोर पत्रढा, जो केवल तियम विछद्ध घन का 
ध्यान रखती है, भूमि की उन्नति का नहीं ) इससे प्रायः काइतकारों को लगान की वृद्धि 
ढाए मिकार या भूमि के जिक्तते जाने का सामवा शरता एज है / इस प्रा ने हृषि 
सम्बन्धी बहुत से प्रसन्‍्तोष को उत्पन्न किया । इस कारण सरकार को हृपकों, के श्रधि- 
कारो की सुरक्षा के लिए बीच से भाना पड्ठा । स़रकार की मघ्यस्थता बंगाल के सन्‌ 
१६८५६ के लगान कातुन से प्रारम्भ हुई 
इस काजुत ने व्यवस्थित क]इतस्ारों को तीन वर्गों मे विभक्त किया ;--( १ ) 
जो वाइतकार सन्‌ १७६३ के बाद से उम्ती लगान पर भूमि जात रहे हैं उतके लगाने 
में हमेशा के लिये कोई प्रयत्त मही किया गया । ( २) वे लोग जिनको कि एक दही 
लगान में भूमि को जोतते हुये २० वर्ष हो गये है, उनके लिये भी यह मान लिया गया 
कि सन्‌ १७६३ के थाद वे इसी लगाव पर भूमि जोत रहे है, यदि इसके विरुद्ध कोई 
प्रमाण नहीं हो । ( ३ ) मे काइतक्ार जितको कि १३ वर्ष के लिए भूमि की भ्रावश्य- 
कता थो, उन्हे मौहपी हक दे दिया गया। नियम के झनुयार प्रगर कोई कारण हो तो 
उनके लगान में वृद्धि की जा सकती है, प्न्यथा नही । 
किन्तु यह कानून ध्रमफल सिद्ध हुम्ना । जम्ीदार ने यधाशक्ति किसी भी काइत- 
कार वो १२ व से ज्यादा समय के लिए एक साथ काश्त नही करने दी, जिस कारण 
उसे मौखूमी हक प्राप्त नही हो सके । उन्होने लगान को बढ़ाने, पुराने काइतकारो को 
अधिक रच्युत करते झो र उनको परेशान करने के लिये प्रनेक हथ कन्‍्डो को काम में लिया । 
कृषि के प्रति लोगो में श्रसन्‍्तोष उत्पन्‍्त हो गय्या और साथ में विद्रोह भी, झतः दुसरा 
काइतेबारी नियम स्वीकार क्या गया, जो बयाल वा सन्‌ १८८५ का काइतकारी निवम 
के नाम से प्रसिद्ध है। इस नियम का उहं श्य॒ उन वाश्तवारों को जिनके पास भूमि 
थी, टम पर उन्हें मोर्सी हक देना दा |# ऐसा करने पर भी कीमतों के साथ लगाने 


4, ५, 000७ * [-एणाणां: सा गरए ण॑ ता क्र ॥6 एटा 6#]ंबत्र 
488, 7, 46. 
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में औसत दर से वृद्धि हुई । इसके झतिरिक्त भूमि के विनिमय को तियम युक्त धिद्ध 
करने के लिये जमीदार ने वुछ सपया भी लिया | सन्‌ १६२८ में एक और प्रधिनियम 
बताया, जिम्रके कारण मौस्सी हक वाले दुछ परिस्थितियों में मुमि का विनिमय कर 
सबते थे । जमीदार भी ह्रष्मफे के ग्रनुखार विनिमय की कीमत से १ ०% ज्यादा 
देवर उस यूमि को खरीद सकता था | इससे हतशफे वा पझ्रधिवार पुनः जमींदार को 
श्ाप्त हो गया | इस्त प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि किसी वाठ पद मु्ति स्थामी 
श्रोर जनता वे सममोते के लिए कोई सदाय द्वो तो जर्मीदार अपनी इच्छामुसार 
बरता था +5 
इस बीच प्रस्य श्रान्तों ने भी बगाल के काइतवारी नियम मे प्रमुमार जमींदार 
ताल्बुके दार और खेतों के लिए नियम बनाये । प्राथरा वे लगान एबट में सन्‌ १६२१ 
- प्ौर सन्‌ १६६६ के वाइतकारी कानून के अनुसार सशोघन हुए ॥ जो भूमि के स्वामी 
नही ६, उन्हें इस कानूत के भ्ठगंत जीवन मर भूमि रखे वा श्रषिवार मिल गया 
और कानूनी बाइनबार को अन्य ५ वर्षों के लिए अश्रप्रनी भूमि पर इस बानून के भ्रन्त- 
गंत रहने का प्रधिकार मिल । घमीदार कानूनी क्ाब्ठकार के लग्ान में २० वर्षों के 
बाद बृद्धि वर सकुठा था । इस काइतकारी कानून के दुछ श्रंशों तफ़॒ सब काइसार्ों 
का संरक्षण हुप्रा, वे बल जमीदारों के यहाँ कार्य करने वाले खेतिहर मजदूरों का नहीं । 
इस कानून के प्रस्दगंत जीवन के लिए कातूनी काइ्ठबार के बज को दूसरे ५ वर्षों 
के लिए उसी सूमि पर रहने को भ्धिक्वार सिज्ञ गया। ऐसी सुविधा ध्नेक वाइदबार्रों 
को मिलो | जमींदार कानूनी वाश्तकार के लगाने में वृद्धि २० वर्ष प्रदचात्‌ ही कर 
सकता था, पहिले नहीं । 
मद्रास में घमोदार की भृषि पर काइत ब्रते वाले किसानों का व)ठ्ूती 
सरक्षण सर्वप्रथम मद्रास के सव १६०८ के भूमि कानून द्वारा दिया 
गया । इस कातून के प्रदुमार जमीदारी क्षेत्र के काइतकार को सौस्सी हृक 
कायून द्वारा निश्चिचित समान द्वेते रहने के बारण दिया गया झौर उससें यह झुज्जायश 
रफ़ी कि भ्रगर जमीदार मूमि के लगान में वृद्धि करना चाहे तो उसे बुद्ध मुख्य कारणों 
सद्दित, जैँते फ्त को कोमत का बढ जाना भ्रादि, एक प्रमाण-पत्र राजध््व न्यावा- 
लय में देना चाहिये । मध्य-प्रान्त में सम्‌ १६३० में एक काश्तवारी वानूत पास किया 
गया, जिएमे मालग्रजार और दाइतकार के सम्बन्ध का स्पष्टोकरए था | यद्यवि एक 
प्रास्त में विश्निन्नताएं ई तो भी टठ कानूनों के धनुसार मौसी वाइठकार्रों का प्रादुर्माव 
हुभा, जिएको स्वच्छादता से बढाये जाने वाले कर ग्रे सरक्षण मिला + काइतकारी की 
स्थिरदा हो गई घोर उन्हें झपनी भूमि झा विनिमय वरने का भ्रधिकार मिला | इन 
कालूनों का परिणाम सवंत्र एक हो था । भूमि व्यवस्था में जो बुरीतियाँ थीं, वे इन 
कानूनों से नष्ट वर दी गई ॥ फ्लाउड जाँद समिति के झनुसार “यह सत्य है कि इन 
कानूनों के प्रन्तगेंत वाघ्ठकारों का मूमि पर भ्रधिव्वार द्वो गया है, किन्‍नु ज्यादा संख्या 
+$. मग्हण०, मे, 270. 
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में ऐमे भी काश्वज्वार है, जिन्हे बुद्ध अश्ञों में भी भूमि पर स्थापित्त्व नही मिला है । 
उन्हे लगान के बढ़ने श्लौर काइतकारी से हटाये जाने के लिये सरक्षण वही मिला ।// 


नये काश्तकारी नियम्त-- 
सन्‌ १६३७ में प्राम्तीय स्वतन्नता के साथ ही सत्र जगह जनता के मन्त्र 
मण्टलो ने राज्य धत्ता हस्तगत वी । उनका पहला कार्य बाइतवारी नियमों मे सुधार 
करना था। 
काइतक।री कानूनों के मुख्य उद्देश्य निम्न थे ३-- 
(१) काहून द्वारा लगान में वृद्धि वरमे की स्वतस्थ्रता पर प्रतिबन्ध 
लगाना । 
(२) स्वतेन्तता से वाइतकारों को भूमि से झलग करने की प्रणाली पर 
रोक लगावा। 
(३) वाश्तकारो को मौर्सो हक देता, जिससे एंक भूमि परम्परागत 
हस्तान्तरित की जा सके । 
(४ ) बकाया लगान के सम्बन्ध से कुर्की के अधिकार पर भ्रतिब-्घ लगाना 
और साथ में जानवरो, बीज भ्रौर भौजारो को कुर्ही से मुक्त करना । 
(५ ) लगाव में कुछ समय के लिये जो रोक लगा दी जाती है, उससे कृपको 
को भी रोक द्वारा या गान में बमी से लाभ पहुँचाना ) 
काश्तकार द्वारा भूमि पर किए जाने वाले सुघार के लिये उसे हर्जाता 
देने की व्यवस्था करता ( 


(६ 


“जमीदारी डन्‍्मूलन-- 
भारतीय भूमि व्यवस्था के विवेचन में यह स्प८४ है कि उसमे प्रनेक़ दोष है, 
आधिक हृष्टि से जमीदारी उन्मूलन का विशेष महत्त्वपूर्ण झराधार रहा है। विशेषज्ञों की 
अनेक समितियों ने समय समय पर जमीदारी प्रया का प्रन्त करने की सिफारिश की | 
सन्‌ १६४७ में भारतीय स्वतन्तता के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार ने भूमि-सुघार 
कार्यक्रम को प्रपने प्राथिक कार्यप्रम मे महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। इस वार्यक्रम को 
निम्न प्रमुखताएं' है :-- 

(१) मध्यस्थों का उम्मूलन तथा काश्तकारो सुघार करना, जिससे काश्तकारो 
के राइत की युरक्षा हो, उपज के है से हू भाग तक समुचित लगाने 
निश्चित करना तथा पन्‍्त में कादततारों वो भू-स्वामित्तत दिलाना ।, 

(२) भ्ृमि-घारए को सीमा निर्वारण करना, 

(३) भूमि की चसबन्दी करता एवं सुसि का विभाजन एवं प्रपसण्डन 
रोस्ना, तेधा 

(४ ) सरकारी कृषि का विकास । 
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प्रकार प्राथमिक श्ृषि समितियों की सस्या सन्‌ १६५८-५६ मे १८३ हजार हो गई थी, 
जवकि सन्‌ १६५६१ में कुल १०५ हजार प्राथमिक हृषि समितियाँ थी। भिचित क्षेत्र 
योजना के ब्न्त तक ७०० थाख एक्ड हो जायगा, ऐसी प्राज्ा है। दूसरी योजना में 
सम्पूरां हृपि क्षेत्र में अच्छे दोजों का शितरश करने के लिए ४,००० बीज प्राम हो 
जायेंगे । प्रन्य प्रगतियों में ३६ लाख मि० एकड भूमि का रिलेमेशन, २२० लाख 
एक्ड भ्रूमि वो हरी खाद की परुनि, २७ लाख एक्ड् भुमि में सूमि संरक्षण कार्यक्रमों 
या प्रभार हो जायगा । साथ ही, सन्‌ १६६०-६१ तक नेश्रजनोय खाद की खपत 
५५,००० टन ( १६५०-५१ ) से ३,६०,००० टत हो जायग्री । इसके प्रद्ावा प्रत्य 
उपलब्धियों का उल्लेख यथाह्थ्न किया गया है । 
आलोचना-- 

इस प्रगति के होते हुए भी हमारे हृपि विकास कार्यत्रम में श्रदेक प्रुटियाँ हैं, 
जिनको भोर विश्व वेक के अ्रध्ययन दल ने सब्रेत बिया है कि “प्रथ्॑तो वा वितरण बुछ 
प्रंभुख दांतों 4२ केर्द्रित न करते हुवे प्रति विस्तृत क्षेत्र में हप्मा है॥ यदि इस ढांचे को 
समुचित वनाहर विश्वास शोर प्रलोमत के साथ पर्यात्त सुविधाएं दो जायें तो उपलब्ध 
ख्रोतो से ही उल्लेसनीय परिणाम मिल सकते है । यदि रसायनिक खाद की पूरी माँग 
की पूर्ति वी जा सके तो केवल इसी से खाद्यान्न के मूल लक्ष्य भौर सशोधित लक्ष्य के 
अ्रन्तर को पूरा क्या जा सह्तता है ।”* 
सृतीय पंच वर्षा येजना-- 

ब्रिकास की योजना में प्रावश्यक रूप से कृषि को प्रथम प्राथमिकता देनी 
होगी । खाद्यान्न में श्रात्म-निर्भंस्ता प्रात्त करने का महृत्त्व तथा नियत एवं उद्योग वी 
झरावश्यकताओं की पूर्ति करता ही तृतीय योजता का एक भ्रमुख लक्ंय है ।//* इसी 
दृष्टि से तीसरी योशना में ध्यय का भ्रायोजन किया गया है, जो निम्न प्रकार है।--? 

(करोड हरपयों में)" 








प्रतिशत 
दूसरी योजना तीससे योजना दूसरी तीसरी 
मे में योजना योजना 
(१) इंषि एवं सिंचाई की 
छोटो योजनाएं इर० ६२५ ६६. ८5६ 
(२) सामुदायिक विकास एव 
सहृगारिता १० ड०० डा. ४ 
(३) छिचाई को वद्दी एव 
मध्यम योजनायें डज० ६५० ह्शघ.. ६० 
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जमीदारी का मुपाबजा 
राज्य क्षेत्रफल _ (रोड मे) आौसत प्रति एकड 

(एक्ड लाखो में) [छपयों में) 
(१) मद्रास १७४*६ श्शाश्‌ & 
(२) उत्तर-प्रदेश भ्रर१५ञ००० गन २७ 
(३) बिहार ३६६६४ १५०० कैप 

(४) मध्यप्रदेश (विलय 

क्षेत्रो को निकाल कर)३६४ ४० ६५९५ १७ 
(५) पर्चिमो बगाल १२७१०० २५७ ३० 
(६) उड सा १००*०० १०० १० 
(७) असम १६७२ ५० ३० 
बुल १,७३४ २२ ४१४०५ ४ 
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इस तालिवा के झ्नुमार कथित ७ राज्यो वा जमीदारी उन्मूलन का कुल 
क्षेत्र १७ करोड ३४ साख एक्ड से प्रधिक है झौर प्रान्तीय सरकार को इसके लिए 
जमीदारो को कुल ४ भरबव १४ करोड झग्ये मुभावजे के रूप मे देना है ॥ यदि हम उन 
सभी राज्यो की समस्या पर विचार करें, जिनके विपय से प्रभी सूचना नहीं मिल सकी 
है तो माधूम होगा कि जमीदारी उन्मूलन के अन्तगंत श्राने वाले क्षेत्र की बृद्धि के 
साथ ही मुप्रावजे की रकम बढेगी | इस तालिका से स्'्॒ट है कि मुप्राउने की रकम में 
प्रति एक्ड काफी भिश्नदा है। एक ओर बिहार मे प्रति एकड मुप्रावजे की रकम ३५ 
रुपया है, जहां मद्रास में सिर्फ ६ रुपया ही है । 

साधारणत; सभी राज्यों में धोड़ी-बहुन भिन्नता के साथ समान योजना लागू 
की गई, जिसके भमुखार जमीदारों, जाग्रीरदारों इत्यादि को जमीन सरक्षक बोर्ड 
(पफ७७४) या कोर्ट ग्रॉक वार्डप्न के प्राधीन राज्य सरवारो ने श्रपने हाथ मे ले शो 
झौर भू स्वामियों को बेचे न जा सकने वाले बोड (]४०0॥-08047908 0908) 
में मुप्रादजा दिया गया । जमीदार इन बोड़ो को ४० वर्ष के श्रदर भुताकर नयद राशि 
प्रास कर सकते है । जमीदारो से उनकी खुदगाइत $थवा सीर भूमि नहीं ली गई, 
जिसका थे उपयोग कर सकते हैं तथा वजर जमीन, चरागाह श्ौर जगल इत्यादि गाँव 
बी जतता के लाभ के लिए ग्राम परषायत के अघीन जिए गये । कुद क नूनो में, भविष्य 
में एक प्राइमी कितनी जमीन रक्त सकता है अयवा खुदबाइत करने के लिए प्रघिकतम 
शितनी जमीन होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में व्यवस्या को गई है । उद्याहरणाथें, उत्तर- 
प्रदेश में एक व्यक्ति बेवल ३० एकड जमीन रख सत्ता है ग्रोर जहाँ जमीन पर 
माटकी #षि होती है, वहाँ भूमि का स्वामी अपनी काशत के लिए एक निर्धारित मात्रा 
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हो रख सबता है] बम्वई में यट्व मात्रा ५० एक्ड, पजाव में ५० एड और 
हैदराबाद में ग्राथिक हप्ट से प्रति व्यक्ति के धास वम से वम्म जितनी जमीन होनी 
चाहिए, उसकी पांच गुनो प्रधिक निर्धारित की गई है। उत्तर-प्रदेश में भादवी (४॥- 
8709) समस्या कानून रस्यतवारी प्रया वाले क्षेत्रों से मिन्न है, इसलिए यहाँ यह मात्रा 
कम है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जमीन को ग्यूततम झोर श्रधिकतम मात्रा तिर्धारित 
करना श्रावश्यक है, जिमसे जमीन के छोटे ट्ुकंडो में विभाजित हो जाने या वुछ व्यक्तियों 
के कब्जे में भ्रधिक मात्रा में श्रा जाने से जमीदारी उन्मूलन का उद्देष्य नष्ट होने से बच 
जाय झरोर उसवा लाभ उठाया जा सके । इस सोमा को निर्षारित बरने के तिए :-- 
(६) भू-राजरव, (५) मूमि की दुल उपज वा मूल्य, (३) उद्मादन में से उत्पादन ध्यय 
इत्यादि धलग करके धोप का मूल्य, (४) जमीन पर ग्रास होने वाली धनुमानित कीमत 
तथा (५) पद्टे के मूस्य (,९856 १७)घ6) को झ्राधार बनाथा जा सकता है। 
प्ल्व्रतिफल (हानिपूनि) का आधार-- 

विभिन्न जमीदारी उस्पूलन सम्बन्धी विधानों में प्रतिकर के विभिन्न प्राघार 
दिए गये है । भ्रयम, विहार, उड़ीसा शौर मध्य-अदेश में मुप्तावजे का प्राघार जमीन से 
प्राप्त होने वालो “वास्तविक श्राय/ (४९६४ [7007709) थे है। उत्तः-प्रदेश में बह 
ग्राध्ार 'वास्तविक सम्पत्ति' तचा मद्रास में 'ग्राधारमूत वाविक प्राय! से है। वाहत- 
विक् ब्राप शोर वास्तविक सम्पत्ति के ग्राधार लगमय समातर ही हैं। जमीदारों की 
कुल आय में थे भरू-राजह्व कर (८६४), प्रवस्ध का व्यय, रेंयव के लगाम के त्िए क्ये 
गये कार्य में व्यय और हरपि प्राव-क्र इत्यादि घटाकर ही वास्तविक प्राय मालूम की 
जाती है | प्रवन्ध श्रौर रैगत के लाम के लिए विये गये वाय॑ में जो राशि व्यय की 
जाती है, वह सभी राज्यों में समाव नहीं है। वास्तविक पधाय निश्चित करने के बाद 
इमी श्ाघार पर मुप्रावजा निर्धारित क्या गया है । मद्रास मे “मूल-मुत बापिक प्राय! 
निकालने के लिए रेयतवारो से प्राप्त वापिक झाय के एक-तिहाई भाग का ५%, कर्मे- 
ल्ारियों पर ब्यय १रते शोर वसूली म हो सकने के लिए झवग कर दिया जाता है श्रौर 
३५% थिंचाई व्यवस्था के व्यय के लिए वाट लिया जाता है। इसके बाद जो प्राय 
शेष रहती है, वही “मूल-भूव घापिक ग्राय” वहलाती है । यह पद्धति अन्य राज्यों से 
भिन्न है, क्योकि द्वानिपूर्ति जमीदारी से श्राप होने वाली वर्तमान वास्तविक प्राय पर 
आ्रापारित न होकर रख्पतवारी प्रथा लागू होने के धाद मु-राजस्व के २५% पर गाधा- 
रित होगी । 

उत्तर-उदेश में हानिपूर्वि की दर दास्तविक सम्पत्ति की प्राठ ग्रुनो है । इसके 
साथ ही थो जमोदार १०,००० दपये से श्रधिक भू राजस्व नही देते, उनको जमीदारी 
उत्मूनत के पदचात वास्तविक सम्प्ति के २० गुने से लेबर एक गुना वक युनर्वाश्व 
अनुदान दिया जायगा । ये अनुद्दात कम झाय वाले जर्मीयारों के लिए श्रमिक युने होगे 

मा०्ग्रॉ०वि० १७ 


स्भ्ष ] 


श्रौर ग्रधिक प्राय वालो के लिए क्रमश: दम होते जावेंगे । हानिपुर्ति बेचे न जां सकने 
वाले बोन्डो (प्रा '७९०००४)४ 80703) में दी जायगी । हानिपूर्ति वी रकम 
यदि २० रपये के सबसे छोटे वोन्ड से कम हो या भुगतान की रकम ५० हाये से 
अधिक न हो तो हानिपूति नकद दी जायगी। बोण्ड वी झवरधि ४० वर्ष होगी श्रौर 
प्रति वर्ष २४ रु० प्रतिशत की दर से इन पर बाजिव ब्शज मे से भ्रद्धवाधिक विद्दतो मैं 
रुपया दिया जायगा । जमीदारों के स्वत्वों वी जाँच वरने में भोर हा्निधू्ति देने भे 
काफी समय लगेगा, इसलिए जमीदारो को कठिताई से धुरक्षा के लिए ग्रत्तरिम प्रबति 
में अस्थाई सुप्रावजे की व्यवस्था वी गई है, जो नकद दी जावेगी । स्थाई बन्दोवह्त 
वाले क्षेत्रो से इस अन्तरिम प्रवधि में जितना मू-राजस्व वसूल क्या जा सकता है, 
उसका १४ गुना प्रतिफल दिया जायगा । भ्रन्न बातो में प्रतिफल की रक््म भू-राजस्व के 
बशाबर होगी । जहाँ भू राजस्व नहीं दिया जाता, वहा अस्थाई हानिएू्ति प्रनुमानित 
मू-राजस्व की रकम के झ्राघार पर दी जायगी। 

हानिरू्ति के भुगतान में सबसे महत्त्वपूरएं बात यह है कि हानिषुति या ता 
नकद दो जाय या बेचे न जा सकने वाले वौड़ो मैं ॥ जमीदारों के दृष्टिबोण से यदि 
हानिपृति नक्द दी जाती तो शर्वोत्तम होता | क्योकि इससे वह कोई नया कारोबार 
खोलते या उद्योगों मे रयया लगाते, जिससे उन्हें बराबर ग्राय मिलती रहती। परन्तु 
द्वातिधृति की राशि का नकद भुगतान सम्भव नहीं है, क्योकि राज्य सरकारें एक साथ 
ही इतनी ग्रधिक रकम देने वी व्यदस्था नही कर सकती। उत्तर प्रदेश में जमोदारों 
उन्मूतन कोष का निर्माण किया गया है | किसानो को भपने लगान का १० ग्रुता जमा 
कर भूमिधारी मधिकार लेने को प्रोत्साहित क्या जा रहा है ! फिर भी दभी तक बहुत 
कम स्पया इकट्ठा हो सक्ता है। जमीदारो को द्वानिपूर्ति की सम नवद देने के लिए 
राज्य सरकारें जनता से ऋण भा भारत सरकार से वित्तीय सहाप्रता ले सकती थी ॥ 
परन्तु मुद्रा मण्डी को स्थिति ऐसी नही है कि राज्य सरकारें हानिध्भूति के लिये इतनी 
बडी रकम प्राप्त कर से | भारत सरकार ने भी इस कार्य के लिए राज्य सरकारो को 
सहायता देने में असमर्थता प्रकट की | यदि जमोदारों को नकद रुपयों में हानिप्य3ति 
न देकर बेचे जा सकने वाचे वौडो मे दी जाती तो यह सम्भव था कि जमोदार इन 
बाडो को वाजार में बेच देते, जिससे सरकारी श्रतिमरूतियों के वाजार में मन्ददी रा 
जांती । ऐसा होने से पूंजी बाजार के साधन सकुचित्र हो जाते। इन्ही सब बातो को 
ध्यान में रख कर यह निश्चय क्या गया कि हानिषृति बेचे न जा सतने वालो वौषण्डो 
में दी जाय, १र-तु इससे जमीदारो के प्रति पूरा-पृण्या न्याय नहीं होता है, क्योडि 
जमीदारों को उनकी हानिपूर्ति वी रकम प्रौर उस व्याज का मुगतान राफो लस्पे समय 
बाद क्या जायगा, जिसमे इस बीच प्रपना वर्तमान व्यय चलाने मे या कोई नया 
कारोबार स्थापित करने भें जमोीशरों को बहुत कठिताई होगी । 

राज्य सरकारो को वोडो का मूलघन प्रोर ब्याज का मुगतान करने में विशेष 
कठिनाई नहीं होगी, क्योकि इस वीच भर राजस्व से राज्य सरकारोंकी प्राय बडेगो, 
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जो कि इस ग्याय से हानिपूर्ति दें सर्ेंगी । जेंसा कि निम्न तालिका से यह स्पष्ट है कि 
जमीदारी उस्पूतन से राज्य वी धाय में प्रति वर्ष दुल मुप्रावजे वो ४”७% वृद्धि होगी, 
जिसमें से श्रठि वर्ष मुगतान विया जा सकता है :-- 











तालिका? 
मुप्रावजे की अतिरक वापिइ ननपयययणणाय इक __ झस शादक. पतास्कि बाधक दापिक 
रे है भू-राजस्व 
राज्य रस्म मू-राजस्व हुल रकम का 
(करोड रुपयों में). (करोड झषयों में) प्रतिशत 
मद्रास श्शश १ (प्र) ह्थश 
उत्तर-प्रदेश श्ढड० छ भ्रू 
बिहार १५० दचश हरे 
मच्य-प्रदेश ( विलय 
सत्र निकाल कर ) दा ५ २७५ (प्र) द्ः 
प्रश्चिमी बगाल ६34 १४ [प्र) भर 
उडोसा ३० ०"६७ (पर) ६७ 
असम ५ ०*२० (प्र) डे 
___. क्ैर्---भनाज+ 5 ठाज 
न अिनिचन- न स्तन १६४५२ ४७१ 
..........>ेोेन्ना+- 


3 ._..क्‍..-+< 
ज्ञ्गींदारी उन्मूलन तथा मृमि खुघार का व्यावद्दा रिक रूप।-- 
उत्तर-प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन-- 
उत्तर प्रदेशोय घारा-सभा ने १० जनवरी सब १६५१ वो उत्तर-प्रदेश जमींदारी 
उन्मूलन बिल पास बिया । दिल को २६ जनवरी सम्‌ १६९११ से साप्र करने वा 
दिखार था। परन्तु ठरुछ जमीदारो की प्रायंता प्र उच्चतम न्यायालय ने उत्तर-प्रदेश 
सरवार को इसे वार्याम्वित न करने का प्रादेश दिया, जिससे बिल वो वार्यान्वित ते 
किया जा सवा । इसके बाद भारतोय सविषान में प्रावश्यक संशोधन होने के वाद 
उच्चतम स्पायालय ने इसे वध घोषित किया, प्रतएव २६ जनवशी सन्‌ १६५२ सेइस 
नियम वो लागू कर दिया गया । सम्पूर्ण उत्तर-प्रदेश में लान वसूल करते वा वाम 
भव राज्य सरवार करती है। जमीदारों के पास मुप्रावजे के कागज मेज दिए गये हैं 
भर व्यावह्टारिव दृष्टिकोण से सभी प्रकार से इस प्रया को भण कर दिया गया है । 
इस नियम वी प्रमुस व्यवस्था निम्त प्रकार हैं :-- 
(१) २६ जनवरी सब १६५२ से मध्यजरनों के सभी हित, जिम्मे उनके 
३... एइशएढ छिड्रा ण [फ093 फ्रोलपा, 30०6 4950. 
(अर) झनुमान 
2. छ4$6१ णा ह- 0, फशरतए३/5 : (गाए | ६/७शएण5 $0 ॥7075 (4953). 
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कृषि की भूमि के भ्रधिकार, रास्तो झ्लौर सडको के श्रविकार, झावादी, ऊमर-भुमि, 
जंगलो, नाव पुलो, कुप्नो, तालाबो, पानी के बम्वे, खातों प्रौर खनिज पदार्थों तथा 
अन्य भू गर्भ भ्रधिक्रार सम्मिलित हैं, सरकार को प्राप्त हो गये, परन्तु मध्यडनो का 
उनकी सीर, खुदकाश्त, बगीचो, निजी कुओ, सीर भ्रथवा खुदकाश्त भूमि के पेडो 
और प्रावादी के वृक्षो पर प्रधिकार रहा । 


(२ ) जमीदारों को जो द्वानिपूति दी गई उसकी दर वास्तविक सम्पत्ति के 
प्राठ ग्रुनी रखी गई, १२-तु साथ ही यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक ऐसे जमौद।र को 
जो १०,००० रुपया प्रति वर्ष से अधिक मालगुजारी नही देता है, पुनर्वास श्रदुदान दिये 
गये, जिनरी दर ६ ग्रुनी से लेकर २०ग्रुनी तक है। जितनो जमीदारी बड़ी थी, 
उतनी ही इस श्रनुदात की दर बम रखो गई। ह्ाानिषपूर्ति उसी दिन से देय हो गई 
जिस दिन से जमीदारी ली गई । ५० २० तक की हानिपृति नकद दी गई। इससे 
भ्रधिक के लिए ४० वर्ष तक की पभ्रवधि के बाँड दिये गये, जिन पर ब्वाज की दर 
२१% रखी गई । ऐसा ग्रनुमान है कि उन्तर-प्रदेशीय सरकार को हानिू्तत के रूप में 
कुल १४० वरोड रुपये देने पड़े गे। 


(३ ) हानिपूरति की रकम को प्राप्त करते के लिए एक जमोदारो उन्मूलन 
कप का निर्माए विया ग्रया। सन्‌ १६४६ में एक एवंट पांस किया गया, जिसके 
अनुसार प्रत्येक ऐसा किसान जो झपने वापिक लगाव का १० ग्रुता सरकार के पास 
जमा कर देगा, मूमिथर वन जायेगा । ग्र्थाव्‌ उसे भ्रपनी भूमि मे स्थायी उत्तराबिकारी 
तथा हस्तान्तरण प्रधिकार प्राप्त हो जायेंगे। ऐसे किसान को भूप्रि च्युत नही किया जा 
सकता | वह अपने। भूमि का किसी भी प्रकार उपयोग कर सकता है। ऐसा अनुमान 
लगाया गया कि इस प्रकार १७४ करोड रुपये को रकम सरकार को प्राप्त हो जायेपी, 
परन्तु प्रगस्त सन्‌ १६५० तक वे वल २७ करोट रपये ही मिले थे भ्ौर तत्पश्चातु 
एक्त्रणा गति ्रोर भी शिथिल हो गई । वाद को यह रकम बढ़ा कर दस गुने के स्थान 
पर ११ ग्रुना कर दी गई। स्मरण रहे कि भूमिघर को वेबल प्राघा ही लगान देना 
होता है ॥ 

(४ ) विसान मुस्यतः दो प्रकार के हो, भूमिघर भ्रौर सीरधर । वे सब 
किसान जो जमीदारी उन्मूलन कोप में श्रपने लगान का दस युना जमा करा देते हैं, 
सभी जमीदारा, सीर, छुद काइत तथा बगोचों के सम्बन्ध में भूसिघर वत जायेंगे और 
उन्हें पूर्व बशित झधिकार भ्राप्त होगे । प्रम्य सभी किसान साधारणतया सीरधर बन 
जायेंगे प्रौर उन्हे यह ग्रधिकार होगा द्ि उन्मूलत कोप में दस गुना जमा करके मुमिधर 
के अधिकार ग्राम वर लें । केवल डिसावो के दो छोटे-छ'टे ऐसे वर्ग रहेगे, जिन्हे 
सह प्रधिक्ार नहीं मिलेगा--आ्रसामी और प्रविवासी । झासामी अ्रधिकार वगोचों 
(65०४७ ]&70) के किसानों, जिस्तात के प्राधिमावों (३[०७६898०2«) तथा कुछ 
प्रन्‍्प प्रकार के किसानो को दिये गये हैं। स्लोर भूमि के किसान तथा उप-क्ल्लान 
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झपिवायी बना दिये हैं । इन दोनो क्यों को यह पणिकार दिया ग्रया है हि वे पाँच 
वर्ष तक सूमि पर कदजा रख सकते हैं । सीरवर किसानो को झफ्नी भूमि के सम्बन्ध में 
स्थायो तथा उत्तराधिकारी ग्रथिदार प्राम् होगे, परन्तु वे अपनी मुमि का केवल कृषि, 
दाग, फुलवारी प्थवा पयु-पालन के लिए ही उपयोग कर सकते हैं। 

( ४ ) जमोदयरी उन्मूनन के समय दाले किसान भरती काइत में क्रितती हो 
मूमि रख सकते है । परन्तु भविध्य में कोई भी एक व्यक्ति ५० एकड से भधिक भूमि 
सही रख सकता झौर यदि एक व्यक्ति के पास मुसि की सात्रा इडढे एकड़ से कम हो 
जाने को सम्मावता है तो भूमि के विभाजन की भप्ाज्ञा नही दी जावेगी । 

(६ ) प्रूमियरों तथा सीरघरो पर मूमि-कर छुकाने का सम्मिलित उत्तर- 
दावित्व होगा, परन्तु यदि एक व्यक्ति दूसरे की ओर से कर चुक्नातर है तो उसे बयूली 
का प्रधिकार होगा । सरकार का विचार हैकि करो को एकत्रित करने के लिए 
ग्राम-सभाशों का उपयोग किया जाये । सभी प्रकार की सामूहिक सुमि, चरायाह, ऊसर 
अथवा सरुभूमि जंगल झादि पर गाँव सभा का प्रधिकार स्थादित किया यया। जैसा 
कि विदित है कि ग्राम हुकूमत एक्ट द्वारा सभी ग्रामो में समाएँ मौर पयायतें स्थापित 
की गईं ( 

इस प्रकार जो उपाय डिये यये हैं वे लगभग ब्रान्तिकारो हैं श्लोर यह माशा को 
जाती है कि उपयुक्त सुधारों से ग्रामीण क्षेत्रों मे सुख भोर सम्पन्नता के नये युग का 
भारम्भ हो गया है । शुगतान की हानिधूनि समस्या थोडी जटिल है । केसद्रोवः सरकार 
ने झपनो मुद्रा स्फीति विरोधी नोति के प्न्तरंत किसी भी प्रकार क्री राहययता देने से 
इन्हपर कर दिया + परन्तु किसानो से जो रकम वसूल हुई, उससे हानिपूर्ति का एक संरा 
नकदी मैं दे दिया गया भोर शेय का भुगतान बोंडो से दिया गया। 
पश्चिमी-वज्गशाल-- 

झविभाजित बंगाल से सन्‌ १६३८ में एक भू-राजस्द घायोग नियुक्त क्रिया 
गया, जिसे फ्याउड कमीशन भी कटा जाता है । इस कमीशन की स्थापना का पद्देश्य 
श्रान्त की भू राजस्व प्रयालो की जाँच करता था। इस कमीशन ने यह सुकाव दिया 
कि श्रान्त भें सभी अभ्रक्रार के सध्यजनों का झन्‍त होना चाहिए और रैयतवारी प्रथा को 
अपनाया जाये, जिससे क्रिसानो तथा सरकार के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित हो सके ॥ 
इस हेतु सन्‌ १६५३ में पश्चिमी बंगाल भू-सम्पत्ति प्राप्त अधिनियम पास किया गया। 
यह बिल धारा-सभा की एक सम्मिलित निर्वाचित समिति को प्ौंप दिया गया चा, 
रिपनने इसमे कुद वंशोयना रहिये ४ इसमें अनु दाखर्वाएँ लिम्न हैं २-- 

(१) कोई भी सध्यजन ([शाध्ट्7८त/७5) खास जाग्रोर के छूप में 

घर तथा अक्रषि कार्य के लिए अधिक से भ्धिक २० एक्ड मूमि रख 
सकता है ६ 
(२ ) मध्यजन को घर में लगी हुई भ्रुमि को छोड कर शेप खास भूमि पर 
_- लगान देना द्वोगा । 


भ्ध्र ] 


(३) गमुणवजे की दर इस प्रकार निर्वारित की गई है कि वर श्राय वाले 
वर्गों को ब्रधिक हानिपूर्ति मिल सके । 

(४) जिनकी भूमि से खान है, ऐसे भूमि-पतियों को हानिपु्ति निश्चित करते 
समय विश्येपज्ञों से राय ले लेनो चाहिए । 

(५) मुयावजे की दरें घुद्ध भाय पर निर्मर रहते हुए निम्स प्रकार से होती 








चाहिए 
शुद्ध प्राय 2४९४ [760006 मुपावजा ()१09]6598%0॥ 
५४०० पग्रयवा ५०० रु० मे कम २० ग्रुना 
भ्व्श्से १,००० ₹० तक १८ गुना 
१,००१ से २,००० २० तक १७ ग्रुता 
२,००६ से ४,००० र० तक १३ गुवा 
४,००१ से ५,००० ८० तक १० गुना 
४,००१ से २०,००० रु० तक ६ गुना 
२०,००१ से १,००,००० 5० तक $ गुना 
१,००,० ०१ रपये एवं इससे भ्रप्रिक र्ग्रुता 
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(६ ) कोई भी भूमिपति कृषि के लिए प्रपने पास खास भूमि में से २५ टवड 
भूमि रख सकता है। यह उस भूमि के धतिरिक्त द्वागा जा भ्रद्व प कायों 
के लिए रखी गई है । 
(७ ) दिल का उद्देश्य चत्रबन्शे तथा सहकारी सेत्री है । 
पश्चिमी वह्ढाल में मध्पजनों वा पूर्णां ग्रस्त ग्रप्रेत सन्‌ १६५५ तक क्रिया 
गया । इस हेतु दिये जाने वाने ह्वानिधूर्ति की राशि ७० करोड रु० है। प्रप्रैय सन्‌ 
१६५६ में भूमि घारणा की सीमा २५ एक्ड निश्चित कर दी गई है। 
इस राज्प में लगभग प्राप्ति के सत्र श्रधिकार राज्य सरकार ने ले लिए हैं तया 
दर रैयत भ्रौर उप भाटब्रियों का राज्य से सीधा सम्बन्ध हो गया है। भृम सुतार 
काडून सन्‌ १६५५ के घन्तगंत यदि उमीदार हृपि की लागत देगा है सो वर्गादार 
(एाफु-शा्राश) से इृपि उपज का ५०% भनन्‍्यथा ४०% से प्रधिक भाग न ले 
सकेगा । रंयत को दर-रैयत की भूमि पर प्रधिकार प्राप्त करते का अपिशार समातत 
जिया गया | इस अधिनियम में जनवरो सत्‌ १६५८ में सभशोधन किया गया, जिसमे 
अवैध तरोके से निकाले गये वगद्ारों का पुत: उतकी भूमि दिलाई जा सके । उरँज के 
सह भागियों ((१०-पशध्यशा5) के सम्बन्ध में यदि रैंवत के पास «दे एक्ड या इससे 
कम म्रूमि हो तो उमर सम्पूर्ण भूमि पर झ्रधिरार मिद्रेया और प्रन्य दगमाों म कु मूमि 
पर । दर रँयत द्वारा रैयत को दिये जाते दालो सुपावजे की राधि के निर्धारण का 
झ्राघार वही है जो मबच्यजदों जा याप्र्थात युद्ध आय के दो युने से २० ग्रुने तक 
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अभी सरकार को उचित मूल्य के निश्चय करने तथा उसे स्थिर करने का कोई 
प्रतुभव नहीं है, यह काये करने के लिए सरकार विद्सी समिति या प्ायोग की निमुक्ति 
करे, जो वस्तुप्रो के उचित मूल्य निर्घारण करने तथा उन्हें लागू करने के लिए 
जिम्मेवार हो । 

मूल्य स्थिरीक्रण के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते है ४-- 

(१) उन देशों में जहा साख का समुचित विय्यस है, प्रायः सरकार को 
मौद्रिक तथा क्‍ग्लायात-निर्यात सम्व घी नीतियाँ स्थिरीकरण में सम्पन्न हो जादो हें | 
किन्तु भारत श्रभी तक एक अविकत्तित राष्ट्र मावा जाता है, जहाँ साख एवं बेकिंग 
व्यवस्था सुसगठित नही है, भ्रतः भारत सरकार की ये नीतियाँ व्यापार-चक्र को रोकने 
में अधिक सफल नहीं हो सकती । स्थिति को देखते हुए देश में निम्न कार्य अधिक 
सफल हो सकते हैं :-- 

( भ्र ) सहकारी विक्रय समितियाँ स्थापित करना--प्रखिल भारतीय 
ग्राम साख सर्वेक्षण कमेटी के भनुसार इस्र झोर कार्य होना भारम्भ हो गया है । 

(व ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक समभौतते--इसके द्वारा सर्देव वस्तुप्रों के 
श्रापात-निर्यात एवं व्यापारिक लेन-देनो द्वारा स्थिति काबू में रह सके भौर हृषि-मूल्यो 
में उच्चावचन न हो । 

(स ) #पको की दृषि सम्बन्धी समस्याम्रो को दूर करना श्रोर उन्हें प्रधिक 
उस्सादन के लिए प्रोत्साहित करना । 

(२) भधिकतम्‌ तथा न्यूदतम्‌ मूल्य निश्चित करता । 

(३) सम्पूर्ं देश मे राज्यों के ग्राघार पर एक केन्द्रीय ससथा स्थापित की 
जाय, तो उत्पादन एवं वितरण पर नियन्त्रण रखे भोर साथान्नो का श्राथिक स्थिति के 
भरगुसार मुल्य स्थिर करे, जिससे इषको प्रौर उपभोक्ताप्रों को लाभ हो। इस्त सुझाव 
से सकट के समय, जबकि हृपक्ों को कम दाम मिलता है, उन्हें निश्चित मूल्य द्वारा 
सहायता मिलती है प्रोर ऊंचे भाव चढ़ जाने पर उन्हें एक प्रकार का टैक्स देवा होता 
है। यह सुफाव कैवत उन खाद्यान्नों के लिए हो जो बहुत आवश्यक हैं, जैमे--गेहूँ, 
चावल ग्रादि । 

गिरते हुए मूल्यों को थोडा सा सहाद्य हीवार्थ वित्त प्रबन्ध ([060 
फ)7879 0ए छु) द्वारा भी मिल सकता है, किन्तु यह भभी विवादास्पद ही है॥ भारत 
की द्वितीय पच वर्षीय योजना ने कृषि मूल्यों को गिरने से रोफ़ा है, विस्तु उत्पादन में 
न्नश्चातीत वृद्धि होने मे यह स्थिति बदल सकती है । 

कृषि वष्तुष्ों के मूल्य उभ्वन्वी सरतारो नीदि की छकतता के लिए सरकार 
निम्त काय॑ करे :-- 

(१) खेती में उत्पन्न होने वाली वस्तुओ को बिन्नी का उचित प्रवस्ध तथा 

संगठित बाजारों को व्यवस्था होनी चाहिए | 
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के २५% से भ्रधिक नही हो सबैगा । ऐसा अविक्रतम लगात सिचित भूमि में ६ मल 
प्रति एकड भौर प्रश्तिचित भूमि में ४ मन प्रति एक्ड होगा । 

इसी प्रकार राज्य के कुछ भागो में जहाँ भूमि रजिस्टर्ड पट्टे पर ली गई है 
वहाँ नकद लगान जमीदारों द्वारा दिए जाने वाले लगान के ५०%, तथा अन्य दशा 
में २४% से भ्रधिक नहीं होगा । 

राज्य ने भू सुधार के सम्बन्ध मे सुझाव देने के लिए समिति निधुक्ति वी, 
जिसने भ्पनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है, जो झ्रभी विचाराधीन है ।[ 
मद्रास-- 

इस राज्य में जमीदारी और रैयतवारी प्रथा थी। इसलिए जमोदारी क्षेत्र के लिए 
भू सम्पत्ति [ लगान घटाग्रो ) अधिनियम तथा भू सम्पत्ति उन्मूलन एवं रैयतवारी परि- 
बर्तन प्रधिनियम फ्रमझः सन्‌ १६४७ प्रौर सम्‌ १६४८ में बनाये गये। इन दोनो का 
उहं श्य लगान में कम्ती करता तथा जमीदारी एवं इनाम सू सम्पत्ति को प्राप्त कर उसे 
र॑यतवारी प्रथा के अन्तर्गत रखना था। मद्रास राज्य में २,८०० जमीदारी तथा २,५०० 
इनाम जागीरो की १,२०५ करोड रुपये के मु्रावजे मे प्राप्त किया गया । इस प्रक्रार 
कुल मिला कर सरकार नै १४० लाख एक्ड भूमि पर भ्रधिकार बिया । मुप्ावजा सभी 
राज्यों की तुलना में बहुत कम दिया गया, क्योकि इसको दर केवल € रुपये प्रति 
एकड होती है । उपयु क्त दोनो श्रधिनियमो को कार्यान्वित किया गया है, जिनकी श्रमुख 
ध्यवस्था निम्नवतत्‌ है;--- 

(१) जिलाधीशों के प्रत्यक्ष तियन्त्रण में प्राप्त की हुई जागौरों के लिए 
ब्यवस्थापक नियुक्त किये गये । 

(२ ) र॑बतवारी पट्टो द्वारा किसानो को भूमि दी गई। 

(३) ऐसे सब किसानों को जो ५ वर्ष श्रववा उससे श्रधिक काल तक खेती 
कर चुके हैं, प्राभोग-प्रधित्तार (060ए779४7४९ए खशिट्ठाएं) 
दिये गये । 

धस्थई-- 

चस्वई में सन्‌ १६४८ परे वध्वई भूयारण तथा दूृपि भरृष्ति अधिनियप बनाया 
गया, जिंसकों १६ मार्च सन्‌ १६५६ को सप्योधित किया गया। यह सपझोधित अधि- 
नियम १ प्रसस्त सन्‌ १६५६ से लाशू हुप्ना ; सन्नोचित प्रघिनियम के प्रनुमार :-- 

( १ ) €थाई भाटकियों (पकशा40(5) को उनके काइत की पूर्ण सुरक्षा दी 
गई है तथा दे लगाने के ६ गुती शदि का शुगताव वरते पर स्वामित्त के अधिवार 
प्राप्त कर सकते हैं। 

(३ ) अन्य झासामियों के काइतक्षारी अधिकारों को सुरक्षा दो गई है, परन्तु 
जमीदार खुदकाश्त के लिए १२ से ४८ एक्ड तक भूमि रख सर्गा, जो श्रूमि प्रादि 
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अस्य सुदिधाध्रों पर निर्भर रहेगी । झायामी को अपनी भूमि का प्राघा भाग रपने वा 
अधिकार है । 

१ प्रप्रेल सन्‌ १६४७ से गैर पुनः प्रात्ति क्षेत्रो (]ए09 7९5प77९309) के झासा- 
मिययों को भ्रूमि स्वामित्त्त दिया गया तथा वे लगान के २० से २०० ग्रुना तक हानिषूरति 
देने के लिए तथा सुधार की लागत देने के लिए जिम्मेवार हैं । ऐसी हानिपरति वी राधि 
का भुगतान ४३%, व्याज पर भ्धिक्रतम १२ किश्तों में देय है। स्थायी प्रासामियों को 
हानिपूर्ति को राशि एफ सुब्य में देनो होगी | 

श्रधिक्तम्‌ लगान कर निर्धारिस्स के २ से ४ ग्रुने से भ्धिव नहीं होगा । इसके 
ग्रलावा प्रात्मामी को भूमिरर और अन्य कर (१९55) देना होगा, परन्तु किसी दशा भे 
बुल उपज वे छठ्वें भाग से बुल भुगतान वी राशि श्रधिक नही होगी । 

भविष्य मे भूमि वी श्रेणी के प्रनुमार भरू-घारण प्धिकारों को १२ से ४५ 
एकड़ तक सीमित रिया गया है, परन्तु यह नियम घुद्ध काइत की वर्तेमान जोतों पर 
लागू नही होगा ॥ 
राज़स्थात--- 


राजस्यान में जागीर उस्मूलन के लिए सम्‌ १६४२ से पग्रधिनियम बनाया गया, 
जिस पर वार्यवाही हो रही है । जमौदारी भौर विस्वेदारी भाटकी पद्धति को समाप्त 
करने के सप्तियम विचारघोन हैं । 

इस प्रधितियम के भ्रन्तगंत सभी जागीरो की पुनः प्राप्ति के भ्रधिकार राज्य 
सरकार को मिले हैं। धामिक एवं सहायताय॑ संस्थाप्रो वी जागीरों को भो उनकी 
वापिक झाय के बराबर स्थाई बापिफ वृत्ति देकर पुनः प्राप्त मरसे का श्रधिकार भी 
शाण्प ने उक्त प्रधिनियम के सथोपन से ले लिया है 

प्रत्येक भासामी भ्ौर दर-प्रामामी (500 ९7900) को १,२०० र० दापिक 
शुद्ध प्राय देने वाली (इसमें भासामी एवं उसके बुद्ु॒म्वियों के त्रम का समावेश नहीं है) 
भूमि रखने का प्रधिकार है | इससे ग्धिक भुमि होने पर मू-स्वामी उसे खुदकाइत के 
लिए दो वर्ष मे ले सकता है। लगान कुदठ उपज के ६ भाग मे श्रधिक नहों होगा ॥ 
अजमेर क्षेत्र में भी मच्यदनों के उन्मूलत सम्बन्धी कानून सन्‌ १६४४ में बनाया गया 
था । इसके प्रन्तर्गत जनवरी सन्‌ १६५० तक २६ करोड ६० आप की जाीरों पर 
राज्य में म्धिक्रार कर लिया है, जिवशी भादक झाप ३:३४ करोड़ रु० ओर कुल 
मुभावजे को राशि ३६ करोड़ रु० है 
मच्य-प्रदेश-- 

राज्य सरकार ने ऐमे कानून बना दिए, ठाकि मालगुजारी मृ घारण 
प्रखाली तथा मध्य वर्गों के प्रघिकारों को समाप्त किया जा सके । मुआवजे की दर शुद्ध 
भ्राय की दस गुनी रखो गई, परन्तु छोटे-छोटे जमीदारों (मालग्रुजारों) को इसके प्रति- 
रिक्त पुन्वाद्ध भ्रनुदान भो दिये जायेंगे । 
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मध्य प्रदेश के मध्य-भारत क्षेत्र में भो रोज्य के विलीतीकरण के पूर्व मध्य-भारत- 
जागीर उन्मू नन-विधेयक पास किया | इसमे यह व्यवस्था की गई कि जाग्रीरदारी को 
सरवार द्वारा प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ अपनी सभी प्रकार की ऐसी भूमि पर, जिसमे वे 
स्वय खेती करते हो, जागीरदार को पक्के भू-धारो के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे भौर 
ऐसी भूमि पर गाव की दर के हिसाव से लगान बैठा दिया जायगा । साथ ही, प्रत्येक 
बिसान, जो जागी रदारी श्रथव्रा जमोदारी भूमि पर खेती करता है तथा शिक्मों काशत- 
कार उस भूमि मे, जिस पर वह स्वय खेती करता है, पक्के भू घारी क्‍्रधिकार प्राप्त कर 
लेगा इस क्षेत्र की माफी प्रौर इनाम की पद्धतियों के उन्मूलन के लिए सन्‌ १६५६ में 
एक विधेयत्रा बनाया गया है,” जिससे सभी प्रकार के मध्यस्थो का प्रत्त हो सके । 
मैसूर-- 
पुनर्गठित मैसूर राज्य मे मैसूर, दुर्ग प्रोर पुनर्गठन पुवें के वस्वई, हैदराबाद ग्रौर 
मद्रात के कुछ भाग है। यहाँ पर भूमि सुधार सनश्नियमों एवं भ्‌ व्यवस्था मे समानता 
पाने के प्रइ्नो पर राज्य द्वारा विचार किया जा रहा है। भासामियों की बेदखली से 
सुरक्षा करने तथा यथावत स्थिति बनाए रखने के लिए श्रधिनियम बनाये गये है । 
इसके झनुसार ध्रासामियो की बेदखनो प्रथवा प्रास्रामियों द्वारा स्वामित्व की प्राप्ति पर 
रोक लगाई गई है। कुर्गे मे, जहाँ आमामियों के नियमन के लिए कोई सन्नियम नहीं 
से, प्रधिनियम से कुल उज़ की हु अधिकतम लगाने निर्षारित किया है। ऐच्यिक 
समपंण को निरुसाहित करने के लिये ऐसे समर्पण तब तक अवैध रहेंगे जब तक कि 
उनझी रजिस्ट्री रेवेन्यू म्धिकारियो के यहा न कराई जाय तथा ऐसी सम्तित भूमि-पद 
जमीदार को उसी सीमा तक अ्रधिकार लेने की प्रनुमति है जहाँ तक उसे ग्रधिनिधम' 
में पुन; प्राप्ति (९४०४) 6707) के प्रधिक्तार है। इसमे प्रधिर भूमि होने पर प्रयवा 
जिस क्षेत्र भ भूमि की पुनः प्राप्ति का अधिकार ने होने पर सम्पूर्ण समित भूमि राज्य 
के प्रबन्ध में प्रा जावेगी । 
प्रारम्भिक भ्रवस्था में इस हेतु ग्रध्यादेश जारी किए गये थे, शिनका विस्थापत 
अप्रैल सन्‌ १६५७ में अधिनियम द्वारा किया गया। मैसूर राज्य ने काश्तकारो (प७08- 
709) सुधार तथा भ्रधिकतम भू-धारण निरिवत करने के लिये एक सप्रिति बताई 
थो। समिति सिफारिशों के अनुरूप सन्नियम राज्य सरक्षार के विचारधीन है। 
इसी प्रकार जम्मू-काश्मीर झौर पजाब, दिल्लो प्रादि प्रन्य राज्यो मे भो जमी- 
दारी उन्मूलन तथा भूमि सुघार के व्यापक विधान बनाये गये है । इन सुझावों के फल- 
स्वरूप पक सदियों की आधिक दासता से मुक्त होकर स्वय हो अपने भाग्य का 
निर्माता हो गया है, जो कृषि रो उन्नति के लिए एक प्रावश्यक कदम है। 
सहकारी कृषि ही क्यो ?-- 
भारत में जमीदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ भूमि-व्यवस्या का क्या रू होगा, यह 
*. ]त02-960. 
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देखना प्रावश्यक्न है । संसार में इस समय प्नेक प्रकार के कृषि संगठन पाये जाते हैं, 
इसमें से मिम्त प्रमुख हैं ; -० 

( १) पू"जीवादी खेती (089/0भ१४६४७ ए७7०४४०82--इस अ्रकार का 
कृषि-संगठन भषिक्तर इड्धलेंड मौर भमेरिका में प्रथलित है। भारत मे भी चाय, 
कहवा झोर रबड़ के दगीचो में इसी प्रकार की खेती होती है। सद्‌ १८५७ के 
स्वातन्थ्य सग्राम के बाद अग्रेज भरफमरों ने चाय, कहवा भौर रबर की सेती हिमालय 
भोर नीलगिरी पर्॑तों पर प्ारम्भ की । इसके बाद भारतियों ने भी इसी प्रकार की 
फैतो के लिए पंजाब, मिन्‍य भौर उत्तर-प्रदेश में बड़े-बड़े फार्म खोले । समाजवादो ढंग 
की समाजरचता या उद्देश्य जब भारत ने भपनाया दे, ऐसी स्थिति मे इस पढ़ति का 
झवलम्ब हमारे यही नही किया जा सकता । क्योकि इससे पूजीवादी प्रवृत्ति को बत्त 
मिलता है । 

(२) सरकारी फार्म (8000० एछशणा78)--इ प्रथा में फार्मों का 
प्रबन्ध सरकारी भधिकारियों के हाथ मे रहता है भ्रौर प्रग्य सभी कमंचारी मजदूरों 
को थे णी मे भाते हैं। इस प्रकार के फाम रूप मे बहुत बढ़े पैमाने पर हैं, पसन्‍लु सर- 
कारी अधिवारियों की प्रयोग्यता भौर मजदूरों मे उत्साह की कमी के कारण विशेष 
सफलता प्राप्त न कर सके । इसमे व्यक्तिगत रुचि का भभाव होता है, जो किसी भी 
ब्यवस्ञाय को सफलता के लिए झ्ावश्यक है। भारत में भो सरकारी फार्मो के सफन 
होने की अधिक भाशा नही है । 

अनुछाघान तथा खोज के लिए सरकारी फार्म निश्चित ही उपयुक्त है। सर- 
फारी फाॉर्मों से भरछे भ्रौजारो के वितरण तथा भ्च्छे बीजो के उत्पादन में प्रवश्य ही 
सहायता मिल सकती है । इसके प्रतिरिक्त प्रयोगात्मकु भाधार पर जयलो को साफ 
कर कृषि योग्य बताने के बाद बुध दिनों तक उन पर सरकारो फाम खोले जा 
सकते है ) 

( ३ ) सामूहिक खेती (0000०0६7ए6 क'फप्याण8)--इस पद्धति में भूमि, 
पु हथा पूंजी पर समाज का प्रधिकरार होता है भूमि न [ठो व्यक्तिगत सम्तत्ति होती 
है भौर न व्यक्तिगत खाते हो रहते हैं| कही-कही व्यक्तियों को उनके घर के पश्षु रखने 
तथा तरक्ारी पैदा करने के लिए थोडी भुमि दे दो जाती है, जैसा रूस भे है ॥ 

सभी भूमि को खेती एक निर्वाचित समिति को देख-रेख में होती है। प्रति 
दिन के काम का निएचय , खेती, के गएण की देखभाल, घूस जा पदस्थ / उर्शदन को 
विव्नी, मजदूरों की शिक्षा, बीमारी में सहायता इत्यादि सभी कार्य समिति को करने 
पड़ते है । फार्म के लाभ का वितरण पनेक प्रवार से किया जाता है। रूस में प्रत्येक 
व्यक्ति द्वारा श्रजित वेतन के अनुपात पर ही इसका वितरण होता है | सभी प्रकार को 
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मजदूरी सम्राव नही मानी छाही, ग्रधितु क्षमता और ग्रोग्गठा के प्राघार पर भिन्न- 
भिन्न वर्गों मे बाँटी जाती है | कार्यक्षमठा दृद्धि के लिये वोनस का विश्येप प्रहन्ध रहता 
है । इस प्रतरार प्रत्पेक ब्यक्ति के लिए ध्राधिक लाम का प्रतोभन रहता है, विस्तु फामे 
वर पूरे समाज वा अधिकार होता है । 


भारतवप॑ की वर्तमान स्थिति में यह प्रणालो उपयुन्क्र प्रतीत नही होती, क्योकि 
कमान प्रपता प्रूमि भ्रधिक्वार नही घोडना चाहते । साथ हो, भा रठ मे हृ पत्र स्वामित्त 
प्रा प्रधिक झूफल हुई है । 


(४ ) कृपक स्वामित्व (087580॥ ए709770०07597ए)--यह प्रघा 
रैयतवारी क्षेत्रों मे, जैमे--वम्बई, मद्रास भादि में साघारणतया पाई जाती है । इसमें 
रैयत का मस्त पर सोौरूसी प्रधित्रार होता है श्रौर वह भूमि हस्तास्तरित हो सकती 
है । भ्रपने खाते वी मालशुजारी के म्गुगतान के लिये वह स्व्रय उत्तरदायी है ठथा सर*« 
करी कर भी भ्रधिवादतः उमके खाते के द्याघार पर ही निर्धारित क्रिया जाता है । 
पत्ञाब में पूरे गाँव के ऊपर ही मालगुजारों निर्धारित की जाती है श्लोर फिए इसका 
बेंटवारा रैपत में क्या जाता है । 

रईयत का भूमि पर पूरा भप्रधिकार होता है, इसलिए स्वतन्तवायूवंक भूमि हस्ता- 
न्तरित हो सकती है अथवा उसे लेगान पर उठा सकती है। ग्रनेक बार तो यह देखा 
गया है कि वह भूमि को,स्वय न जोत कर उसे लगान पर गैंट दसीलक्तार किसानों को 
छठा देती है, लेत्रिन ग्रत्पकाल के बाद किर वापस भी ले लेती है। लगाने नकद या 
बहलुप्रो के रूप में वसूल क्रिया जाता है । ऐसी दशा से गेर-दखीलकार क्सिानों की 
दशा उन विसातों से भी अधिक शोचनीय होती है, जो जमीदारी क्षेत्रों में मिलने है । 
क्योकि इन क्षेत्रों मे उनका लगान निश्चित रहता है भौर भूमि पर भी उतका निश्चित 
भरधित्रार होता है । इसलिए ढृपक स्वामित्व बनाये रखने कै दिए उन दोषों को दूर 
करने के साथ निम्त वातों पर ध्यान देता होगा १-- 

(१) बिना परिश्रम के भूमि से लगात प्रत्म करने के स्थान पर भूमि वा 
महृत्व कृपत्रो को निश्चित भौर उचित जीवित के साधन प्रदान करने 
में होना चाहिए । 

(२) दम राष्ट्रीय सम्पत्ति है, इसलिए इसका उपयोग राष्ट्रीय कार्यों को छोड 
कर किसा भी व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं होना चाहिए । यदि कोई 
मृमि को बेकार रखता है या देश द्वित में उत्रयोग नहीं करता, तो उसे 
मूस्वत्तत से बचित कर देना चाहिए। यदि प्रत्येक कृपचछ को भूमि का 
अ्रधित्ारो बना दिया जाय और सट्टा करते वाले ग्रयवा स्वय कृषि म 
करने वाले लोगो के हाथ में मूमि न जाने दी जाय, तो बहुत लाभ 
हागा । बेकार पड़ी हुई मूमि का टपयोग वृषि का दे लिए किया 
डाय ओर उसे उन लोगो में बाँटा जाय, जिनके पास अलामप्रद खाते 
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हैं। यदि अधिक भूमि हो तो उसे इृषि-मजदूरों में वाँट देना चाहिए, 
अर्थात्‌ वह उस निश्चित सीमा से न बम हो धौर न अधिक ही । 


(५) सहकारी सेत्ती--इस पद्धति में किसान भ्रापस में मिलकर काम करते 
हैं। वे झपनी भूमि, पूंजी भौर पद्मप्नो को एकत्र कर फार्म पर एक निर्वाचित समिति 
की देख-रेख में काम करते हैं । किसानो का फा्म-भूमि मे चैंयक्तिक भ्रिक्ार रहता है, 
इसलिये उ-हे लाभ का एक गंध मिल जाता है। श्रमिक्र फार्म पर काम करते हैं भोर 
उस काम के लिए मजदूरी के रूप मे लाभ का शेप भ्रश वितरित कर दिया जाता है । 
फार्मों पर बडे-बड़े यन्‍्त्रो वा उपयोग आवश्यक नही है । सदस्यो को रहने स्‍भौर खाये 
को पूर्ण स्वत्न्वता रहती है । 

सहकारी लेती का महत्व उस समय सर्वाधिक्ष हो जाता है, जत्र छोटे पंमाने 
पर खेती करने के कारण प्रनेत्त भ्सुविधाए होती हैं। इससे छोटे से छोटा किसान भी 
बड़े पैसाने पर की गई खेती से उत्पन्न भनेक प्रकार की बयतो या लाभो को प्राप्त कर 
सकता है। बड़े पैमाने पर रुपया उधार लेने, जानवर व कदच्चा माल खरीदने, उपज 
बेचने, भूमि, क्रम प्रोर उत्तादन के दूसरे साधनों का अधिकाधिक उपयोग करने तथा 
श्रम विभाजन व प्रबन्ध एवं संगठन के कारण कार्यक्षमता को वृद्धि होकर प्रनेक लाभ 
सहकारी खेती से होते हैं । 

ऐसी खेती के लिए पर्यात द्रन्य की आवश्यकता होती है। इस देश के विसान 
इतने निघंत हैं कि थे बाहरी सहायता के बिना भपना वाम मलो-मौति नहीं चला 
सकते । फिर भी सन्‍्देह नहीं कि निर्धभ किसान के लिए सहरारिता के अतिरिक्त इस 
समय कोई दूसरा सहारा नहीं, इस पद्धति से वे कृषि उत्पादन व्यय घटाकर भपना 
लाभाश बढ़ा सकते है । इध्रीलिए दूसरी योजना में सहकारी कृषि को भधिक प्रोत्साहस 
दिया गया था । 

सहकारी ऋषि के सम्बन्ध मे नागपुर काग्रेस प्रधिवेशन के प्रक्ताव का निम्न 
छदाहरण उल्वेखनीय है :-- 

मावी कृष् का ढाँचा सहकारों सयुक्त कृषि होना चाहिये, भिप्तमे सयुक्त कृप के 
लिए भूमि का एकन्रीकरण होगा तथा कृपको का स्वामित्त्त अधिकार प्रकाषित रहेगा 
भोर वे सपुक्त प्राय से भूमि के झनुप्रात में भ्रश्न लेगे। साथ ही, जो भूमि पर काम 
करेंगे, किर चाहे उनके पास भूमि हो या न हो, वे सपुक्त कृषि से भपने श्रम के परनुपात 
में हिस्सा लेंगे । ४ 

संपुक्त कृषि की भोर पहिला पग देश में सेवा सहकारियों का संगठन होगा जो 
तीन वर्ष को प्रवि में पूर्ण होगा । परन्तु जहाँ सम्भव हो एवं जहाँ सामान्य रूप से 
कृपक सहमत हो वहाँ इस म्वधि में भी संयुक्त कृषि भ्रारम्म हो सकेगो ।# 

इस्त इृष्धि से हो तोधरो योजना में २५,००० सेवा सहकारिताप्रो की स्थापना 
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का लक्ष्य रखा गया, जिनमें ५५% ग्रामीण जन-संस्या का ठया ७४९६ कृषि जन-संस्या 
का समावेद्य होगा । 

इस हेवु सरवार ने सहकारी खेती के लिए एवं कार्यव/ही दल को नियुरक्ति को 
घी, जिसने श्रपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है । इस रिपोर्ट पर सवारी निरंय 
सितम्बर सन्‌ १६६० तक होगा, ऐसा झनुमान है ।१ 

सहारी दृषि को लोकप्रिय वनाने के लिए एक विशेष मण्डल नियुक्त करने का 
प्रइत सरवार के विचाराधीन है। यह मण्डल साधारणतः मसह्कारी छृषि कार्य॑त्रम 
के नियोजन एवं उन्नति तथा प्रगति को समीक्षा, अनुभत विनाइयों एवं क्षिक्षा के लिये 
किये गये प्रव घो का पर्यवेक्षण और सहकारी प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यो को करेगा! 
ऐमे मण्डल का गठन वेन्द्र तथा राज्य-स्तर पद करने का सुझाव कार्यत्रारी दल ने 
दिया है । 

सरवार ने ब्ग्रयोजना के रूप में दुछ सहकारो कृषि समितियाँ गठत करने 
वा विचार स्वीकार वर लिया है । ऐसी क्तिनी समितियाँ बनेंगी, यह प्रश्त व्िचारा- 
घीन है । प्रन्तिम निर्णाय होने पर राज्य सरकारों के परामर्श से योजना लग होगी । 
ठत्काल ३२० ऐसी समितियाँ गठित करने का प्रस्ताव है भोर यह गठत इस प्रक्नार 
किया जायगा जिससे हर जिले मे कम से कम एक समिति स्थापित हो सके । केद्ीय 
सरकार इत समितियों को प्राविधिक और आाथिक सहायता प्रदान करेगी ।* 

इत्त प्रकार जमीदारी उन्मूलन के बाद भारत मे भू-्वामित्त्व के साथ हो सह- 
कारी कृषि का विकास किया जायगा । इस विज्ञास में गाँव की सम्बूर् भमि एवं स्थानों 
का प्रवन्ध ,एवं वित्र्म इस प्रकार होगा जिसमें उत्पादन में वृद्धि होपा और भूमि 
निर्भर जन सस्या को पूर्स रोजगार मिलेगा ।२ क्ल्योकि हमारे भूमि सुधार कार्य हम का 
आन्‍्तिम लक्ष्य सहृकारी-ग्राम व्यवस्था है । 


ध ॥ ],0% 5552० 9७6099० ० 26-8-960 ( इसझ्ा विवेचन अन्यत किया 
गया हू | । 
2. 53 शाशाई ण॑ छए-गागर#श ण 0०थगागाओाईए शि0,९०८५ खाते 
(०-०फुद्8 0णा फ पढ 7,0५ 5,७89 08860 2०8- 3, 900. 
3. 9 गण ७६ [शताउडओ मेडाएटणाणड* 3ै]0क्‍60 रेहघाट्श कैण्ड- 
958, 


अच्याय १७ 
कृपि-नीति एवं नियोजन 


[2संव्चीच्ण्म्बाँ 2०॥८४ & ?89४णश) 


संख्या इतना विधाल ई यंर चेत्र इतना विस्तृत कि इस कास को पूर्ता करने के लिए 
सरकार के पास पर्याप्त साथनों का अमाव हू ।7 है! 

शाही इृषि कमीशन रिपोर्ट सब १६२८॥ 
पूरी योजना वी सफलता कृषि में लगी भूमि और भ्रम के उपयोग के परिणामों पर निमर 
करेंगी। 





>श्रपम्र प्रच-वर्षीय योजना सन्‌ १६३१ ॥ 


कृषि-तीति-- 
सदसे पहले संत १८६० में उड़ोसा के प्रकाल के समय एक स्वृतस्त्र कृषि विभाग 
खोलने की चर्चा हुई, परम्तु राज्य ने प्रारम्म से ही हृपि के प्रति भपना उत्तर- 
दायिह्रव नहीं समा ] ठतू १८८० के झड़ाठ क्‍्मीझन परी स्िक्रारिशों के फुलस्थरूय 
शज्य की हृषि नीति में शुद्धार करने की पुनः चर्चा हुई ब्लौर रुवं श्रदम रुदू १८८४ में 
के द्वीय सरवार ने कृषि विभाग की स्थाप्रदा की । घोरे धीरे बुद्ध प्रास्तों में मो स्वतन्त्र 
कृषि विभागों की स्थापनाएं हुई, परन्तु इनका कार्य बहुत सकीश झौर सोमित था। 
ये विभाग जिला प्रपिकारों की देख-रेख मे कार्ये करते थे।झत पर हृरपि कार्य के 
ग्रतिरिक्त तग्रान धादि के निर्पारण एवं क्यूली की भी जिम्मेदारी थी | फततः वे हृपि 
की ओर विशेष ध्यान नदी दे सकते ये ॥ 

प्रारम्मिक काल में कृषि-विभाग को विशेष उन्नति नहीं हुई। परन्तु सब 
१८६६ में भारत छरवार के निमन्त्रण से ब्रिटिश हृषि विशेषज्ञ डा० वॉएल्कर 
(707. १००७८४८४) ने मारतोय इृधि का पर्यवेक्षण विया ॥ इनके अनुसार भारतीय 
कृपक इतना झनुमवहीन नहीं है जितना सममा जाता है | विसान ने अपने साधनों 
और वातावरण के प्रनुस्नार हृषि में काफ़ो उन्नठि को है $ केदल साउनों वी कमी तथा 
कृषि उला के श्ज्ञान के कारण वह आधुर्तिकर टव पर कृषि नह्ीं कर सक्ठा ! इस मद 
का मारत सरकार की इपि नोति पर वहूत प्रमातर पड़ा । परस्तु डावटर वॉएल्कर कौ 
रिपोर्ट इसलिए जब्त वर लो गईं। क्योंकि उसमें एक ओर तो भारतीय किसान वी 
कार्यश्नीलता का विचरण था और दूसरी श्रोर सरकार की वाड्छी झालोचना थी । 

* इस वीच मे दो कृषि विशेषज्ञ श्री डेविड समुद झौर एच० क्रिप्स के प्रमाद से 
रजत 


श्छर ) 


केल्द्रीय सरकार ने श्पने दृपि-विभाग का पुतरगंठन क्या। दोनों ने दान के रूप मे 
एक घधन-राजि भारत सरकार को दी । साथ ही, लड्जाशायर के वपड़े के मिल मालिकों 
की भी माग हुई कि भारत में रुई की खेती में बुछ उन्नति बी जाये, जिससे उन्हे 
भ्रावश्यक परिमाण मे रुई मिल सके । 
सन्‌ १६०९१ में बे न्द्रीय सरकार ने कृषि के लिए एक इन्स्पेक्टर जनरल की नियुक्ति 
वी, पर-तु धीरे धीरे केन्द्रीय सरकार की कृषि नीति मे शिथिलता ग्रातो गई । सन्‌ १६०३ 
में ज्ञाही कृषि अनुसन्धान सस्था ([गरफुशाओं [998 ण औ807ॉपाशे 
8९४९४7८))) स्थापित की गई | सन्‌ १६०४ मे ला्ड बर्जन के काल में रृषि नीति 
में कुछ परिवतंत हुए, क्योकि लार्ड कजंद भारतीय कृषि में विश्येप रुचि रखते थे। 
उनके प्रयत्नों के कारण लायलपुर, कानपुर, रग्मन, सायपुर, पूना और कोयसबद्दर में 
डृषि महाविद्यालय खोले गये $ सन्‌ १६१६ में वैधानिक सुधारों के फलध्वहूप कृषि 
सुधार वा कायं प्रान्तीय विपय हो गया । इससे कृषि विभागों का, प्रान्दीय जलवायु 
झौर भूमि के अनुसार सगठन हुआ । प्रत्येक प्रान्त के वाधिक प्राय ब्ययक में दुछ राशि 
कृषि-सुधार के लिए नियोजित होने लगी । इसी अवधि में केन्द्रीय सरकार वी धोर 
से देश के विभिन्न भागो में कृषि से सम्बन्धित कुछ विद्येप सस्थाएँ" स्थ,प्रित हुई । 
सबसे पहिले सम्‌ १६२६ में धूना झाही कृषि अनुसन्धान सह्था का पुनगठत हुमा, 
जो सन्‌ १६३. मे दिल्‍ली में लायी गई तया मुक्तेश्वर गे इस्पीरियल इन्स्टीट्यू 2 पक 
वेटरतरी सायस एंव कनेल मे वेन्‍्टल ब्रीडिय फार्म की स्थापना वी गई। इसी प्रकार 
केन डेवलपमेट मेम्टर की कोयम्बटूर में तथा झानन्द में ब्र।मरी ((776377679) तथा 
अन्य सस्थाग्रो वी स्थापना हुई, जैसे--- सुगर टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टीस्यूट, कानपुर, 
आदि । इसके बाद सन्‌ १६३४ में कृषि विपणन सलाहवार की केझद्र पे निपुक्ति हुई। 
इस प्रकार कृषि के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित सस्थाप्नो का क्रमराः विकास होता गया । 
सरकार के पास कोई स्थायी योजना नही थी, इसलिए कृषि में उल्लेखनीय 
प्रगति नही हो सही तथा महतत्त्वपूरां कार्य प्रववा सुधार नहीं हो सका। प्रास्तीय सर- 
कारो ने भी कृषि की झवस्या के सुधार के लिए थाडा सा ही भ्रयत्त किय्रा। हृपि से 
सम्बन्धित खोजो श्रोर ग्नुमन्धान झादि का प्रभाव खेती पर नहीं पडा, क्द्योत्ति इृपि 
में बैज्ञानिक विशेषज्ञ तथा कृपक एक दूसरे से स्व दूर रहे।सर जात रसल के 
अनुसार--भारत मे वैज्ञानिक खोजों को सम्रह न करके उनका प्रत्यक्ष उपभोग 
आवश्यक है |” 
कृषि विभाग के कार्य-- 
प्रत्येक विभाग कृषि से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर अनुसन्धान करता 
था । भूमि की उबंरता एवं नमी, नाइट्रोजन का सरक्षण, विभिन्न फसलों को खेती का 
शूमि पर प्रभाव, भमि को क्टाव से बचाने के उपाय, क्षारपुक्त भ्ति को कृषि योग्य 
बनाने के साघन, विभिन्न फसलो के कीड़े और रोगो को रोकने के उपाय, प्राकृतिक 


[ २७३ 


खाद एवं भूमि वो उर्वरता का सम्बन्ध, कृत्रिम खाद दनाने के साधनों वो खोज एवं 
विड्ास झ्रादि दृषि विभाग के हो कार ये 


हृषि ह्लौर वनस्पति शझाम्नसे सम्बन्धित विभिन्न पहलुप्रों पर इृषि विभाग के 
अनेक उप्र-विमाग कार्य करने लगे॥ झभी तक झुस्यतः गेहें, चावल, रई, सन और 
तम्बाकू के सम्यन्ध में हो नुवार कार्य हुपा है। इपि विभाग झच्छे बोज के द्वारा उत्पन्न 
फमलों वा प्रदर्शन भौर प्रच्छे दीज के वितरण का श्रदन्घ करठा है । इस पनुसन्धान 
झौर प्रचार कार्य के फरस्वरूप झनेक फपलों को खेती प्रच्छे बीज से होने लगी है $ 
सन्‌ १६२८-२६ से सन्‌ १६३७-३८ तक बेवल चावल में ही ग्रच्चे प्रक्नार के वीज से 
खेती इुग्रुती हो गई। ब्रु प्रान्तों में रेहें का एक हुसा ढीज उत्पन्न किया यया है, जि 
पर लात वीडा नहीं लगता तथा शोस एवं कुद्दरे का प्रमाव कमर होता है प्रौर कम 
मिचाई से भी फ़लल की हानि नहीं होती | मुस्यतः बोज नुघार का कार्य प्रयोगात्मक 
खेतों पर होता है भोर फिर उनका प्रद्नन खेढों पर हिया जाता है । के सद्रोय सरकार 
के प्रोत्साहन मरे देश में एक झेन्द्रीय रुई समिति वी स्थापना हुई, जिसका भरता स्वतस्त 
अर्थ प्रबन्ध है । इसके तत्त्वाघान में रई को खेठी में सुवार क्रिया जाता है। देश क्षे 
प्रतेक क्षेत्रों में, मुख्यतः विभाजन दे पूर्व सिस्व, खान-देश, पञ्ष।व तथा बिहार में लम्बे 
श्के की रुई या रगोन कोबटो कपास की खेती झारम्म की गई थी। 








परन्तु भ्लाज तक जितना हृषि सुयार हुप्ा है, वह देश के इृपि क्षेत्र को देखते 
हुए नगष्य है । चावल के केवन ६ ०९% दृपि क्षेत्र में तथा गेहें के १०% क्षेत्र में प्रच्छे 
दीज बा उपयोग होदा है। अद तक कृषि विभाग ने जो कार्य किया है बह मुख्यतया 
ध्यापारित फसलों, जैसे ३--पट्सत, रुई, तम्बाकू, रबर, चाय प्रादि से सम्बन्धित है ॥ 
प्राज तक इसमे जो भी सुघार हुए हैं, उसका प्रमाव देश के बच्चे माल के निर्यात पर 
प्रच्छा पडा, परन्तु देश की खाद्य-स्थित्ति पर उतरा कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहो पडा। 
खाद्य फर्स्तों, जेंचे-गेहूँ, ज्वार, दाजरा या चना इत्यादि में किसी प्रकार का विशेष 
सुघार नहीं हुआ है । कपराव भोर पटवन में जो मुघार हुथा है, उसका श्रेष इपि- 
विभाग को न होते हुए केन्द्रीय र॑ई समिति एवं 'बेन्द्रोय पटसन समिति, इन गर- 
सरहारी गस्वाो को है, जिसको देश के उद्योगपदियों का सहयोग विशेष रूप से 
श्रात है । 


सन्‌ १६३४ में दिल्ली में एक 'मासतीय फ्सद नियोजन सम्मेलन हुप्रा, जिसमें 
पमल योजना की न्मरेखा तैयार को गई।॥ इस योजना के अनुसार विभिन्न प्रान्तों में 
प्रयोग और प्रदर्शन के खेत (फछयात5) झारम्म किए स्यै। इससे निश्चित रूप में 
खाद्य फालों को बुछ प्रोत्साइत मिला परन्तु हृपि-विमाग का कार्य इतने कम पैमाने 
घर और इस प्रकार से हुप्ना कि उच्चका भारतीय इृषि के स्वर पर कोई विशेष प्रमाव 
नहीं हुप्ा । 
जाण्प्रा०्वि० १८ 
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इस धीमी प्रगति दे मुख्य वारण निम्न हैं $-- 

(१) प्रारम्भ मे व्िटिश शासन की नीति सुस्यतः लगान वयूली पर प्राघा- 
रित थी, जिसमें हृषि-युधार के वार्य वी ध्रवहेलना वी गई | जो कुद्ध सुधार प्रारम्मिक 
काल में क्या गया, वह श्रक्नाल पीडिनो की सहायता के लिये था, न कि छपि सुधार 
के लिए, दसलिए उसक्षा मूल स्‍भ्राघार गलत था 

(२ ) जब्र तब दि काय॑ केस्द्रीय सवार के हाथ में रहा, वह ढृषि सुधार 
वा कोई विद्वेष कार्य नही बर सकी, क्योकि इतने बडे ब्ृधि क्षेत्र में, जहाँ विभिन 
प्रवार की सृमि, भिन्न भिन्न जलवायु और प्रनेक प्रदार को फर्लें बोई जाती हो, वहाँ 
कै द्रोयकरस वा सिद्धान्त सफ्न नहों हो सका | जो बुद्ध डे द्वीप सरवार ने किया वह 
विदेशी कृषि विशेषज्ञों को सलाह से हुप्रा, इसलिए मब्यक्ञातीन हपि-मुघार योजनाएं 
घिद्धान्वतः दिदेशी थी । 

(३ ) सन्‌ १६१६ के पष्चाद प्रान्तीय कृषि विभाग बने, परन्तु उनके संगठन 
प्रारम्भ मे ही शिधिल थे एवं वर्मंघारी या तो विदेशों में शिक्षा प्राप्त दिए हुए ये या 
भारतीय दृषि समस्याझ्रो से प्रनभिन्ञ थे । 

(४ ) प्रान्तीय सरवारे। के भाविक साधन सीमित द्वोने से इृपि-विमाण पर 
अधिक व्यय नहीं छिया गया, इसलिए द्ृषि विमाय शी अनेक योजनाप्रों को स्थगित 
बर देना पड़ा | सन्‌ १६३६-४० में सारे प्रात्तों के प्राय-ब्ययकों में २१४ करोड़ झुपयो 
के व्यय मे से वेवल ई करोड रुपयों वो कृषि काय से ब्यय किया गया । 

(४ ) इसके प्रठिरिक्त ृषि विभाग की प्रयोग बरते की रीतियाँ पौर प्रयोग 
के पश्चात्‌ प्रचार करने को रोति देश के आ्रमीण वातावरण के इतनो विदद्ध थी कि 
प्रयोगशाला भोर हृपक में कभी सम्पर्क नहीं हो पाया | 

(६ ) भारतीय छ्पक के माघन इतने सोमित्त है कि जो कुछ खेती के प्रौजारो 
में सुधार या खाद के उपाय बताये गये, वे ब्हुत खर्चीले एवं साधारण क्ृपक की क्रय- 
शरक्ति के परे थे, प्रतः शाद्वीय होते पर भी वक्त सुधार प्रव्यावहारिक सिद्ध हुए 

(७ ) इृषि के सुधार कार्य मे कृपत की अशिक्षा और स्थानीय परम्परा से 
प्रेम भो वाघक सिद्ध हुए | विकास कार्य के प्रारम्मिक काल में ब्रिटिश झासन ने प्रपनी 
प्रसहानुमूतिपूर्ण नीचि द्वारा ग्रामीण जनता श्रौर झिल्षित समाज मैं एक खाई तैयार कद 
दो, जिश्षस इंपत पपनो रूढि में बुरी तरह से फेस गया ओर भाज भी इस स्थिति में 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुप्रा है ) 
शाद्दी कूपि कमीशन-- 

सब १६२६ में भारत सरकार ते मारतोय दृषि ग्लोर हपक के समस्त जोवन 
का प्रयवेक्षणा करने के लिए एक दृषि कमीशन की नियुक्ति की। इसका हेतु निम्न 
विपयो पर खोज करना था :-- 

( ञ) इृषि तथा पथुश्नो की दया सुबारने के लिए, ढपि सम्बन्धी प्राकडों 

वो व्यवस्था, अच्छी ठया नई फम्नलो के प्रचार सम्दन्बी स्थिति, 


[रण 


दृग्बशानापो प्ादि को दिशा में उस समय क्या प्रयत्न किये जा रहे 
थे, इस बात का पता लगाना । 
(व) इृषि उपज की विज्नी तथा यातायात के तत्कालीन साधनों की स्थिति 
प्र जावकारी उयन्‍स्थित करना । 
(सं) कृप विकास के लिए कृपकों को पूंजी किस प्रकार शात्त हो रही है, 
इस सम्बन्ध में जातकारों प्राप्त करता ] 
(८ ) प्रामो को उन्नति एवं कृपकों के बल्यारा के लिए मुख्य सुझाव देना। 
इस वमोश्न के भ्रध्यक्ष ला लिनलियगों थे । ढाई वर्ष तक यह वर्मीशन देश 
के विधिन्न भागो का दोरा करता रहा तथा कृपि-विश्वेपज्ञों एवं ग्रामीण भान्दोलन के 
नेताग्रो से परामझशय॑ करता रहां। सदर १६२८ में कमीमन ने प्रपती रिपोर्ट प्रकाशित 
को । इराने भारत में कृषि विकास के लिए जो सुझाव व परामर्श दिए, वे बाफी 
महत्त्वपूर्ण हैं। कमीशन ने ग्रामो के पुत्तिर्माण, ग्रामीण शिक्षा, सहकारिता, कृषि की 
प्रंदावार की बिक्नो, सिंचाई, हृषि पशुप्रों को नस्ल सुधारने के उपाय, खेनो की चक- 
बन्दी शझ्ादि पर भ्पने अमृत्य विचार उपस्थित किये । कृषि ब्यवभाय को भ्रधिक लाम- 
कर घनाने के लिए कमीशन ने यह सुझाव दिया कि कृषक को गपने हेश्कोए को 
प्रधिक उन्नत तथा विजश्ञाल बनाना होगा । कमीशन का कहना था कि ग्राम तथा ग्रोम- 
वासियों की सभी समस्पाप्रो को हल करने के लिए सरकार स्वयं विद्येष प्रयत्त करे ॥ 
भ्रामीएु जनता भी सरकार को पता सहयोग देकर ग्रामो का सर्वाज्ञीणा विकास करे | 
क्मौझन ने हृषि सम्वन्धों कार्यों के भन्वेपणा के लिए एक 'शाही परिषद्‌ ([८8090708 
(0०ण7८॥) की स्थापना पर विश्येप बल दिया । 
भारत के इतिहास में इस प्रकार की यहे पहली रिपोर्ट यी, जिम्रप्ते भारत के 
ग्रामीण जीवन की चहुमुल्ी समश््याध्रों को समालोचना की गई हो ॥ कमोशन की 
रिपोर्ट प्रकाशित होने के ूर्व प्रान्तीय सरकारें अपने-अपने क्षेत्र मे स्वतस्त्र रूप से बाय 
करती थी, उनके बाय में किसी प्रकार की योजना निर्धारित नीति नहींथी। 
रिपोर्ट प्रकाशित होते के पश्चाद सरकार एवं जनता का ध्यान कृषि के युतगंठत की 
प्रोर आक्पित हुआ तथा विभिन्न प्रान्तीय झ्ासन एवं केर्द्र के कृषि कार्यों में सम्बन्ध 
स्थापित किया गया । कमीशन की हिफारिशों को देझ्ञ में घीरे-घीरे कार्या:“ंवत किया 
गया । परन्तु उसको सिफारिश इतनी व्यापक्र थी कि उनको पूर्णतः कार्याम्वित करने 
के लिए झतुल साधद और दोघरल की झावश्यकता यो । 
कृषि सम्मेलन सन्‌ १६२८-- 
इसलिए सन्‌ १६२८ मे भारत सर्रार ने शिमला में एक हूपि सम्मेलन 
बुलाया । इस सममेचन में केंद्रीय सरकार के कृषि सदस्य, प्रन्‍्दीय सरकारों के कृषि 
मम्त्ो एवं ग्रामीण छोवन से सम्बन्धित प्रन्य॒ विमागों के प्रतिनिधि थे । सम्मेलन ने 
कृषि वमोझन की सिफारिशों पर गम्भीर रूप से बिचार किया एव एकमठ से इनके 
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मूल सिद्धान्ती को स्वीकार किया। कमीशन की सिफारिशों के व्यय पक्ष को 
अधिक प्लालोचना वी गई झोर यह ग्रनुभव किया गया कि इनको वार्यान्वित करने में 
सबसे वी वाघा पर्याप्त आधिक साधनों की कसी थी । फिर शभ्रो प्रान्तीय सरकारों ने 
सम्मेलद के निर्साय को स्वीकार वर तदुनुसार अपनी हृषि नीति निर्धारित करने का 
निश्चय किया । 


*+शजदीय कृषि वमोशन ने कृषि भनुसन्धान को महत्ता पर झपने विचार प्रवट 
करते हुए लिखा है कि देश मे जितने हो प्रदर्शन या प्रयोगात्मक खेत स्थापित किये 
जायें, परन्तु उनर! भ्राधार तभी सुहृद हो सकता है जब हृषि प्रनुसर्वात वा बाध्य 
सगध्ति ही | कमीशन ने एक के स्द्रोय कृषि झनुसन्धान सत्या स्थापित करने वी धिफा- 
रिश की । इस सिफारिश के भ्रतुसार वेन्द्रीय सरकार ने सन्‌ १६२६ में इण्डियन 
कौंसिल भ्ोफ एग्रोवल्चरल रिसर्च नामक सस्वा स्थापित की । 


इस सहथा वा एक स्वत*प्र सत्या के हूप में पजीयन हुआ ॥ इसका मुख्य वार्य 
देश में कृषि अनुमन्वान भौर उन्नति को प्रोन्छाहन देवा तथा मार्यदर्शन एवं समगप्रोडरण 
है । विभिन्न प्रान्दों के कृषि विभाग, अनुसन्धान ओर प्रयोग के लिये भ्रघाततः इसी 
सरपा से मार्ग दंत प्राद्त करते है । इृपि विकास की जितनो योजनायें देश मे बनाई 
जापी हैं, उनती छानबीन यही सस्था करती है। इसके साथ ही कृषि उन्नति से 
सम्बन्धित समस्त ज्ञान वा सग्रह शोर प्रचार करना इस संस्था बा बह!य॑ है | कृधि- 
ध्रयोगश्ालापों एवं प्रदर्शन वे खेंठो के लिये वाय॑वर्त्ताप्रों वो इस सस्या द्वारा ही शिक्षा 
का प्रवन्ध है | इस सस्था का प्रबन्ध मुख्यतः दो समितियों द्वाय होता है। प्रवन्ध 
समिति संस्पा का सामान्य प्रबन्ध करतो है, जिसका प्रध्यक्ष बेन्द्रोय सरकार का मन्नी 
होठा है एंव एक स्थायी उपाध्यक्ष होता है, जो मुख्यतः मस्था के दंनिक प्रवन्ध के 
लिये उत्तरदायों होता है। प्रबन्ध समितियों में इन दो ब्यक्तियों के अतिरिक्त राज्य 
सरबारों के कृषि मस्त्री, केन्द्रीय विधान समा के ३ प्रतिनिधि, व्यापारियों के २ प्रति- 
निधि एवं सलाहवार बोर्ड के निर्वाचित २ प्रतितिधि होते हैं । 

सलाहकार समिति का मुस्य कार्य सस्या का दैनिक प्रदन्व करना है । इसके 
अन्तर्गत अनेक उपसगठन होते है, जैपे-- 

कहूँ कमेटी, गन्ना कमेटी, भूमि सरक्षण कमेटी, रुक्ष खेती कमेटी, लोडेस्ट, 
कमेटी, वनावटी खाद सम्रिति, दीव सुधार कमेटी झ्ादि॥ इन विभिन्न उप-समठ्मों 
द्वारा यह सस्या कृषि उन्नति के विभिन्न भ्रगो पर झ्नुसन्धान करती है । 

सन्‌ १६४० से कौंखिल की कार्य विधि मे बुछ परिवर्तत हुए है, जिनके झनु- 
झार कॉसमिल वे वल मार्ग प्रद्शंन का ही कार्य नही करतो, अपितु प्पने प्रदर्शन खेतों 
एवं प्रयोग-झालाग्रों में ग्रनुमन्धाव का झी कार्य करती है ॥ साथ ही विभिन्न प्रास्तों में 
हे दुछ गांवों को चुनकर व्यापक रूप से इषि उन्नति का कार्य भी पपने हाथ मे लेती 
है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप स॒स्या दे संगठद मे भी दुद परिवर्तन हुए है। उन 
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इसके श्रलावा इन योजनाशो में जनता भी वित्तीय अभिदान तथा श्रम देती 
है । ३० मार्च सम्‌ १६५६ तर जनता का अभिदान ७४०५६ करोड रु० श्रयात्‌ कुल 
सरकारी व्यय ( १४०८६ करोड रु० ) के ५०% से श्रधिक रहा ।* 
कार्यारम्भ-- 


इस वाय॑ का श्रीगऐेश्व २ अवहवर सब्‌ १६५२ को ५५ सामुदायिक विकास 
क्षेत्रो मे एक साथ कार झ्रारम्म होने से किया गया] इनमे १८,४५६ गाँवों की 
२६,४५४ वर्ग मील क्षेत्रफत भे रहने वाली १,४७,६०,००० जनता को लाम होगा । 


प्रथम पच-वर्षीय योजना के प्रन्त्गंत निम्त सामुदायिक विव्रास्त भ्रौर राष्ट्रीय 
विस्तार सेव सण्ड बनाये गये :-- 
न 3 5० सनक पल न न ०5 2 मनन शक न न >> 3 >> मर 
१६५२-४३ १६५३-५४ (६४५४-५५ १६४५-४६ योग 














विकास सएड-- 

सामुदामित्र विक्रात् २४७ ५३ न्- न ३०० 

राष्ट्रीय विस्तार-सेवा -- २५१ २५३ ३६६ ६०० 
योग._२४७ ३०४ र्प्३ ३६६ १२०० 

ब्राम संख्या-- 

सामुदायिक विकास २५,२६४ ७६६३ सब बह ३२,६५७ 

राष्ट्रीय विस्तार-मेवा --. २६,१०० २५,३०० ३६,६०० _ ६०,००० 
योग २५२६४ ३२,७६३ _ २५३०० ३६,६०० १,२९,६४७ 

जन-संख्या (लाख)-- 

सामुदापिक विकास १६४ ० क- दे ् रेग्ड 

राष्ट्रीय विस्तार-सेवा 5 १६६ १६७ २६१ श्ध्ड 
मोग १६४ २०६ १६७ २६१ ज्ह्८ 





इन थोजनाप्रो के झारम्भ से ही इतका स्मावेश प्रथम पच-वर्षोए्ण योजदा में 
किया गधा था । इस हेतु योजना में सन्‌ १६५२ ५३ से सव्‌ १६५५-५६ के ३ दर्षों 
के लिए ६६०४ करोड रु० का ग्रायोजन था । परन्तु योजना वी अवधि भे ५२४ वरोड 
ह० व्यय हुए तथा घेष ४४“१ करोड रु० दूसरी योजना में ध्यय किये जायेंगे ।९ 





4 779॥8--950, 79६86 22, 
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र्छ्८ ] 


(४ ) १५ श्रथवा २० व पूर्व की श्रपेक्षा प्राज सूदखोरो झोर ग्रामोश ऋण 
की समस्या से सरकार भौर जनता कम तस्त है । 

( ५ ) देहात में जागरण है पौोर ग्रामीण व्यक्ति श्रपता रहन-सहन का स्तर 
ऊचा उठाने के लिए लालाधित एवं प्रयत्नशीन है । 


कृषि भ्रथध॑ व्यवस्था को देश के विभाजन ने कुछ समय के लिए विचलित प्रदश्य 
कर दिया था, किन्तु श्रदर तक बहुत कुछ सुधार हो चुका है । 
कृषि-नियोज्ञन-- 

“'कृपक का जीवन एक परस्पर सम्बन्धित सम्पूर्णा इक्राई है ग्लौर उसक्री सम- 
स्पायें इतनी मिली-जुलों है कि वह उनको अलग-अलग हिस्सों में मही देखता है । 
इसलिए कृषि विकास के लिये कृपकृ-जीवल झोर समस्याग्रों पर एक साथ हृष्टपात 
करना चाहिये हमे उन बातो पर अधिक समय तथा छ्पान के रिद्रित करना पड़ेगा जहां 
विशेष दल देने की प्रावश्यक्‍ता है। डिस्तु इंपक के हटिक्रोण झौर परिस्थितियों में 
परिवतंन करने केः लिए एक समग्र भौर बहुपुखी प्रयत्न करना ही हमारा उद्देश्य होना 
चाहिए हमारा ध्यैय ग्रामीण समाज के मानदी और भौतिक साधनों का विकास करना 
है। इस ध्येय की पूर्ति हम अधिक्ाशतः गाँवों की जनता को पग्रपनी समस्याप्रों को 
सुत्रभाने लायक बताकर करना होगा । उन्हे सरकारों प्रथत्तो के लिए संगठित होता 
चाहिये, जिससे वे नए ज्ञान को अपना सर्वे भौर अपनी आझवश्यवताप्रों को नए साधनों 
हारा पुरा करने मे सम हो । इस प्रक्मर सहकारिता सामुद्दामिक प्रयत्तों का झ्राघार 
प्रस्तुत करेगी और व्यवस्थात्मक सगठन द्वारा सरकार भौर विशेषतः ग्रामोण स्टार 
कार्यकर्ता छृपकों को सहायता और सलाह देंगे । 

प्रद्ध/विक्सित प्र्थ॑-व्यवस्थायें सर्देव एक वेलोच सामाजिक सगठन और वेकार 
साधनों से पीडित रही है, प्रत: भू-स्दत्त के आधार पर विमित सामांगित्र ढदे में 
परिवतंन श्रौर दंनिक क्षार्यों मे ये साधनों का नई विधियों द्वारा उपयोग द्वी विक्रास 
का केद््रीय ढज् बन जाता है । योजना का छ्ट़ेय है कि सभी झोर इस प्रकार चीघाति- 
शीघ्र परिवतंत हो मि अर्थव्यवस्था एक सन्तुलित और अविच्छिन्न रूप से भ्रग्रमर हो | 
तथापि सामुदायिक विकास, उत्पादन में वृद्धि भौर उचित वितरण के उद्देश्य सदेव 
ध्यान में रहे । पच्र-वर्षोप योजना की भू-मीति को इस प्रकार कार्यान्वित क्या जायेगा 
जिससे स्तामाजिक व्यवस्था में प्रति द्ीघ्र परिवतंन हो सर्वों प्रौर साथ ही ग्रामीण 
समाज मजबूत बत जाय, अवमर और प्र्म्पश में अन्तर दूर हो ओर गाँव राष्ट्री 
नियोजन का एक प्रभिन्न ग्क्ष बन जाय । 

प्रथम पद वर्षीय योजना ऐसे समय बनी थी, डब देश्व में खाद्यान्न तथा कच्चे 
माल की कमी थो । इसलिए पहली योजना में इृषि को प्रायमिकता एवं प्रवान स्थान 
दिया गया । इस सम्बन्ध मे दो दलीलें दी गई थी :-- 


+ यृध्र8 एक्व झाएउ पटक छोटा, 


[ २७६ 


( १] प्रवलित योजनाओो को पूर्ण करने की भावशयकता । 

(३२) जब तह वाद्य श्रोर धोद्योगिक कच्चे मात का प्रभाव दूर नहीं होता 
तव तक श्रौद्योगिक विद्ञार वायंत्रम में विशेष प्रगति सम्भव 
नहीं है । 

इसलिए प्रषम योजना में कृषि को केस्द्रीय स्थान दिया गया था। योजना की 

बुज़ राध्षि वी ४४"६% दृपि, सामुदापिक विकास, सिंचाई एवं दक्ति पर व्यय होती 
थी । प्रथम पंच- पीय योजना में रह राशि इृपि पर २८२ करोड, सामुदायिक विकास 
एवं विस्तार सेवा सण्डों पर ६० करोड़, विचाई एवं बाद नियस्त्रण योजनाओ्ों पर 


३६६५ करोड २० थी ९ योजना के प्रन्ठगंत बृषि उत्पादन के निम्न लक्चा थे :-- 
रजत  त ततत न हद" 





श्र््ि १६५०-५१ १६५५-५६ 
खाद्यान्न (लाफ़ टन) भ्रूण ६५० 
शई (लाख गाँठे) रह हरे 
ग्रश्ना (लाख ठन) ५६ भ्र८ 
विलह्षत (लाप टन) २१ ५५ 
पटसत (लाख टम) ३३ ड० 
विंचित भूमि (लास एक्ड)... ४०० ६७० 





योजना वी प्रवधि में कृषि की गति निम्नवत रही है :--- 


कु उपन | इकाई प्राघार वर्ष शश ५३-४४ १५४-५४५४-५६४ 





अनाज | टन. +- डेर६ | अह२ | ५८३ | ५५३। ५४६ 
दालें रे बन घर ६३ | १०४ १०४।| १०६ 
कुल खाद्यान्न ॥४ श्दग०र भर 2८३ | ६८७ | ६५८|।| ६४५८ 
मुख्य निलदन | ,, 9० ६ ड७छ । भरे ५६ ५६ 
गरप्ना (गुड) ह श्६ ६ | ५०| डइंड। 2५ ६० 
झ्ई नाख गाँठे,.. २६ ३१ २१ ३६। ४३ ० 
पटतम रे ३३ ४० | ४६| ३१।| २६। ४२ 











सिंचाई के ग्रन्तगंत १६७ जांख एकड से विंचित क्षेत्र बढामे वा लच्य था, 
परन्तु १४० लाख एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई ज्ा प्की ) ग्रोज़ता की 
भवधि में प्रमोनियम सत्फेट का उपयोग दो युने से भ्रथिक्र बढ़ाया गया, प्रयति जहाँ 


4. 9860०४0 ४८ ४८४३४ 7]99-7)794६ 0900०, 9386 35. 


2. अआपार बर्ष ः पदिली तीन उपन के लिए सन्‌ १४४६-५० और रोप के लिए सन्‌ 
६94०-४१ | 


3३. 4काएा छिडडउच रिगपत्य, 75-8-57. 
+$ उ>घथी 099ै9७6 रथ पफ्ाव एवल्‍० एटवए 74%, एग्हूट 245. 


श्द० ॥ 


योजना के पूर्व इसको खपत २७५ हजार टन थी वह ६५० हजार टन हो गई । इसी 
प्रकार सुपर फॉस्फेट की खपत जो सन्‌ १६५० मे ३६ हजार दन थी वह सन्‌ १६५६ 
मे लगभग १ लाख टन हो गई। जापानी पद्धति से चौदल की खेती वा क्षेत्र सन्‌ 
१६५३ से बढना शुरू हुआ, जो सन १६५६-५७ में २१ लाख एकड़ हो गया। 


प्रधम पंच वर्षीय योगता में २५ लाख एकड़ भूमि को कैद्रीय झौर प्रात्तीय 
टरेंकटर संगठनों मे क्ृप योग्पर बनाया तथा ५० लाख एकड भूमि का द्रषको ने प्रत्य 
साधनों से, यथा--यात्रिक खेठी, घरातल को समतल ब१रना, बाढ़ लगाना तथा श्रम 
द्वादा सफाई, विकास क्या । फलस्वरूप विभिन्न फसलों वा क्षेत्रफल, जो योजना के 
पहिले ३२६ मि० एक्ड था वह सम्‌ १६५४ ५४ में ३१० मिलियन एकड हो गया। 
खाद्यान्न एवं व्यापारिक फसलो का क्षेत्रफल न्रमझ+ २५७ ग्रौर ४६ मि० एकड से 
२७० पौर ६० मि० एकड़ हो गया ।* 


रुई का केवल उत्पादन ही नही बढा भ्रपितु उसकी किस्म में भी सुधार हुप्रा। 
सिंचाई योजनाओं की पूरांता के साथ ही भारत में लम्बे रेशे वाली रुई का उत्नादन 
भी होने लगेगा, जो धरभी हम प्रायात कर रहे है। सो० प्रायरलेंड किस्म वी झुई की 
उपज के सफल प्रयोग भारत मे क्ये गये है भौर झ्ागामी वर्षों मे केरल, मंसूर घोर 
भसम में तीन लाख गाँठो का उत्पादन होने लगेगा । पठसन का उत्पादन गत वर्षों मे 
कम अवश्य हुआ है, परस्तु ख़त १६५५-५६ मे उसका उत्पादन पुतः बढ़ गया, जो 
सन्‌ १६५६-५७ में ४२८ लास गाठे हो गया है । 

इम प्रकार प्रधम योजना में कृषि उत्पादन में डृद्धे के साथ ही खपत में भी 
वृद्धि हुई है । बढतो हुईं जन सख्या भोर विकासशील उद्योगी को प्रधिताधिक कच्चे 
माल भोर खाद्यान्न की ग्रावश्यक्ता है। इस तथ्य को योजना ध्ायोद ने भी स्वीकार 
किया है :-- 

"प्रथम पंच-वर्षीय योजना वा अवतुमव इस धोर सक्रद करता है कि प्रत्येक 
राज्य गत दो वर्षों की हृषि प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में विभिन्न घटकी का सूक्ष्म निर्धारण 
करे। पूर्ण देश के सर्वेताधारण उत्पादन प्रवृत्ति से केवल सावधाती से ही विष्कप॑ 
निकाले जा सकते है” क्योकि प्रस्यिरदा के बहुत तत्त्व है ।* 


धूसरी योजना मैं-- 


“दूसरी योजना के निर्माण की प्रारम्भिक सीटी में यह प्रनुभव किया गया था, 
विशेषत; द्वितीय योजना मे सम्मिलित भारी उद्योगों के वल के साथ तीज गति के ग्राथिक 
बित्रास के लिए कृषि उत्पादन की वृद्धिगत माँग होगी |? इसलिए दूरी योजवा में 
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[ र८१ 


हृपि एवं सामुद्राविर विदास पर ५६८ करोड रुपये वा दया सिंचाई एवं विजछती करे 
के लिए ८६० वरोड़ रु० व्यव का भ्रायोजन है, जो योजना वो दुत लागते के ब्रमशः 
११८९, और १७६% है। यदि दूधरी योजना प्रमुखता से प्रौद्योगीकरण वी 
बोजना है, किट भी हि एवं मिद्ाई के विवास पर यदि दुल व्यय वी इट्टि से देखा 
जाय तो पर्यात्त घ्यान दिया गया है। ब्ितीय योजना में हृपि-विवास के विम्त 
हेतु पे +-- 


(श्र) दूसरी पोजना में दृरपि उत्पादन में १८%, वृद्धि का सचष रखा गया 
है । यही प्रघम योजना में १५% रहा । यह दृद्धि मिचाई सुविधार्ये, भ्रश्छे बीज, 
खाद झोर हप के सुघरे हुये तरोक्ों से वो जायगी, जो मविष्य के विकास के लिये 
पर्याक्ष स्थान देगी । 


( भा ) ृषि उन्पादन में विभिनता । 


(६ ) जैऐे-जैसे जीदन-स्तर में उन्नति होगी श्रौर भौद्योगिक कलेवर विक्धिठ 
होगा वैसे-बंसे व्यापारिक फलों मोर सहायक खाद्य वहतुप्ों तथा माजी, फ़ठ, हुप के 
ददाय्य, मछली, गोष्त प्रौर भ्रडे के उत्ताइत की शोर भपिक घ्यात देना होगा । 


( ) प्रधिक बुशलता से भूमि का उपयोग एवं प्रबन्ध करने के लिये 
संस्थास्मक (780॥00040709)) व्यवस्था के निर्माण वी शोर भ्रपिक्र ध्यान दिया 
जावेगा, णिससे भूमि पर निर्भर जन-संस्या के साथ प्धित्रवम सामाजिक न्याय 
हो सके । 


इन उद्देश्यों वी पूति के लिये ५६८ करोड 5० में से वृषि पर॑ १७० करोड़ 
इ०, वेन एवं सु-रक्षण वर ४७ वरोड रुउ, स्थानीय विकास पर १४ करोड़ र०, 
पंचायतों पर १२ करोड रु०, मत्स्य उद्योग पर १२ करोड ए०, सहवारिता एवं 
गोदाम सुत्रिधाप्रों पर ४७ करोड़ झू० तथा अ्रन्‍्य बातों पर € करोड़ रु० व्यय को 
व्यवस्था थी। 


घिचाई सुविधाश्रों में १५० लाख एकड़ छ्लेतर॒की वृद्धि पद्धिली योजना के 
प्रधूरे कार्यों की पूरांता पर तथा दूसरी योजना के कार्यत्रमों के झनुसार होगी। इसमें 
से वापिक २० लाख एकड की वृद्धि पहिले त्तोन वर्ष में ठया दूसरे दो दर्षों मे वापिक 
३० लाख एक्ड वृद्धि सिचित क्षेत्र में होगी । योजना के प्रन्त्गंव इृपि उत्पादन के 
निम्न स्पा है? :-- 
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फ्लेत्र इकाई हृहर हि *' ४ 
श६५० ११ १४-३६ ६०-६१ ६० ६१ में वृद्धि % 





खाद्यान्न लाख ठन अ्षट०१ ह्शु० ७४० ६8, 
शई लाख गाँठें रद डर भ्श्‌ ६34 
गन्ना लाख टन श्र श्८ छँ 44 
विलददन लाख टत ५१ श्र छ० र७छ 
पटसन लांच गाँटें इ्३ ० भर २५ 
चाय लाख पांड ६,१३०. इ.४४० ७,००० & 
राष्ट्रीय विस्तार 

नेद्ा खष्ड संख्या जन पू००.. ३ै,घ०० ६६० 
ग्राम पचायतें हद्यार धरे ११८ २०० ७० 
छिचाई क्षेत्र लाख एक्ड . ५१० ६३० द्घ० ३१ 
सामुदायिक 

वियात्त खप्ड संत्या त्-5 ध्रर १,६२० ६० 





खाद्यान्न में १०० लाख टन की वृद्धि निम्न खोतों से द्वोने को श्राग्ा है :-- 


व्िचाई : 
बडी योजता्ें २४ लाख दते 
छोटो योजनार्यें हद 
खाद एवं रघायनिक 5 शी 
अ्रच्छे बोज १० , ७ 
नूमि सफाई एवं सुप्रार किक 
कृषि के सुबरे हुए तरीके १8. &॥ 
योव १०० लाख टन 





इस प्रकार जहाँ पहिली योजना का प्रमुख हेतु खाद्यान्न उ्यादन में वृद्धि तथा 
गाँव वी चहुँघुसी उन्नति करना था वहाँ दूधरी बोजना में खाद्योत के साथ व्यापारिक 
फसलों की वृद्धि तथा सहायक खाद्य वस्नुप्रों की वृद्धि पर मी दख दिया गया है । 

गोडता को का्ंब्रादी में जो वाबादें प्रातरी हैं उससे योजना का पुनमू्याकन 
दो बार किया जा चुका है। सन्‌ १६५८ के खाद्य संकट के पुनमृ'ल्याक्न के समय 





». सन्‌ १६४६-३० वर्ष का। 
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मेहता का ख्याल था कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डो में साधनों की कमी के कारण 
विकास कार्यों में रक्यवट पैदा होती थो, इसलिए उन्होंने इस भेद को हटाने की 
राय दी १ 

भ्रप्नेंल सन्‌ १६५६ में सामुदायिक विकास की केदद्रीय समिति की बैठक हुई 
थी, जिसमें यह तथ किया गया कि विकास काये क्रम के परॉँव-पाँच वे को अभ्रवाधि के 
दो प्रध्याय हो । इसके लिए पहले पाँच वर्षों मे १३ लाख और दूसरे मे ५ लाख रृ० 
की व्यवस्था की जाए। * 

राष्ट्रीय विकास परिषद ने केन्द्रीय समिति के निर्णय का प्तमर्थन किया थ्ौर 
यह भी तय किया कि एक प्रारश्भिक भ्रध्याय भी हो, जिसमे एक वर्ष तक खेती पर 
विशेष ध्यान रिया जाए। इस एकीक्नत कार्य-क्रम के तीन चरण होगे, जिनको ब्रवधि 
क्रमशः १, ५ एवं ५ वर्ष की होगी । ॥ 

दूसरी श्रायोजना में सन्‌ १६६१ तक सारे देश को राष्ट्रीय विस्तार और सामु- 
दायिक विक्रास कार्य के प्रन्तगंत लाने की बात कही गयी थो, परन्तु राष्ट्रीय विकास 
परिषद्‌ ने यह निर्णय किया है कि सन्‌ १६६१ के बजाय सन्‌ १६६३ तक यह बाय॑- 
क्रम पूरा हो । 

विभिन्न प्रतिदेदनों के अनुसार सामुदायिक विकास कार्य का विकेन्द्रीकरणु फर 
दिया है । इसका श्रीगऐेश सबसे पहिले श्रान्प्र-प्रदेश ने १ जुलाई सात १६४८ को 
किया झोर इन खण्डो के विकास कायें को जिम्मेदारी गैद सरकारी सस्याप्रों को 
सौंपी । प्रस्य राज्य भी इस दिखा में प्रयलशील हैं । 
सामुदायिक कार्यक्रम के मूल्याइन संगठन की रिपोर्ट--* 

इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में मृल्याउइन संगठन ने जो सातवी रिपोर्ट ११ छून 
सन्‌ १६६० को दी उसकी बार्तें निम्न है :-- 

रिपोर्ट मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम को व्यापक रूप से मुल्याकन करने 
की दिशा में यह पहला प्रयास है। यह रिपोर्ट १८ चुने हुए सामुदायिक विकास खण्डों 
वी प्रगति के सर्वे पर श्राधारित है। सन्‌ १६५६:६० में इनमें से किसी भी क्षेत्र को 
कही भी असाघारण सफलदा नही मिली । ब्ुछ क्षेत्रों के वित्राप्त खण्डो मे थोड़ी प्रगति 
हुई है, किन्तु इसके विपरीत दूसरे क्षेत्रों में बिल्कुल प्रगति नहीं हुई | कुछ मिलाकर 
सफलता कम ही है, जिसे पर्यास नही कहा जा सकता सक्षेप्र मे, "सामुदायिक विकास 
का काम जिस रूप मे चल रहा है उसमे भ्रच्छाइयाँ भी है झौर बुराइयाँ भी । इसकी 
श्रुटियों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे काम में पूरा मेल नहीं है। वह जनता का नहीं 
झष्थएए अठ झऋपदकाण है. मोर, बए्शत्तपि, सफपरताएफरे, पर, नही, प्रणित, सुणततता की, 
प्राश्ाओ पर ढिका हुप्रा है। 


3 भारतीय समाचार, सितम्बर १४, १६४८, पृ० ५१७॥ 
2 भारतोव सम्राचारं, जुनाई १, १४६०, पृ० ३६६-रे७र 
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प्रकार प्राथमिक श्ृषि समितियों की सस्या सन्‌ १६५८-५६ मे १८३ हजार हो गई थी, 
जवकि सन्‌ १६५६१ में कुल १०५ हजार प्राथमिक हृषि समितियाँ थी। भिचित क्षेत्र 
योजना के ब्न्त तक ७०० थाख एक्ड हो जायगा, ऐसी प्राज्ा है। दूसरी योजना में 
सम्पूरां हृपि क्षेत्र में अच्छे दोजों का शितरश करने के लिए ४,००० बीज प्राम हो 
जायेंगे । प्रन्य प्रगतियों में ३६ लाख मि० एकड भूमि का रिलेमेशन, २२० लाख 
एक्ड भ्रूमि वो हरी खाद की परुनि, २७ लाख एक्ड् भुमि में सूमि संरक्षण कार्यक्रमों 
या प्रभार हो जायगा । साथ ही, सन्‌ १६६०-६१ तक नेश्रजनोय खाद की खपत 
५५,००० टन ( १६५०-५१ ) से ३,६०,००० टत हो जायग्री । इसके प्रद्ावा प्रत्य 
उपलब्धियों का उल्लेख यथाह्थ्न किया गया है । 
आलोचना-- 

इस प्रगति के होते हुए भी हमारे हृपि विकास कार्यत्रम में श्रदेक प्रुटियाँ हैं, 
जिनको भोर विश्व वेक के अ्रध्ययन दल ने सब्रेत बिया है कि “प्रथ्॑तो वा वितरण बुछ 
प्रंभुख दांतों 4२ केर्द्रित न करते हुवे प्रति विस्तृत क्षेत्र में हप्मा है॥ यदि इस ढांचे को 
समुचित वनाहर विश्वास शोर प्रलोमत के साथ पर्यात्त सुविधाएं दो जायें तो उपलब्ध 
ख्रोतो से ही उल्लेसनीय परिणाम मिल सकते है । यदि रसायनिक खाद की पूरी माँग 
की पूर्ति वी जा सके तो केवल इसी से खाद्यान्न के मूल लक्ष्य भौर सशोधित लक्ष्य के 
अ्रन्तर को पूरा क्या जा सह्तता है ।”* 
सृतीय पंच वर्षा येजना-- 

ब्रिकास की योजना में प्रावश्यक रूप से कृषि को प्रथम प्राथमिकता देनी 
होगी । खाद्यान्न में श्रात्म-निर्भंस्ता प्रात्त करने का महृत्त्व तथा नियत एवं उद्योग वी 
झरावश्यकताओं की पूर्ति करता ही तृतीय योजता का एक भ्रमुख लक्ंय है ।//* इसी 
दृष्टि से तीसरी योशना में ध्यय का भ्रायोजन किया गया है, जो निम्न प्रकार है।--? 

(करोड हरपयों में)" 








प्रतिशत 
दूसरी योजना तीससे योजना दूसरी तीसरी 
मे में योजना योजना 
(१) इंषि एवं सिंचाई की 
छोटो योजनाएं इर० ६२५ ६६. ८5६ 
(२) सामुदायिक विकास एव 
सहृगारिता १० ड०० डा. ४ 
(३) छिचाई को वद्दी एव 
मध्यम योजनायें डज० ६५० ह्शघ.. ६० 
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योजवा आयोग ने तृतीय योजना में कृषि के पभ्न्तगंत हपि उत्तादन बढाने के 
तिए चार प्रमुख तकनीवी कार्यक्रम सुराये हैं! 

जिन प्रमुख क्षेत्री में जमवर कार्य करने का विचार है, वे ये हैं : (१) दिचाई, 
(२) भूमि संरक्षण, भविच्य खेती भौर पढ़ती जमीन को खेती योग्य बनाना, (३) खाद 
श्रौर रासायनिक खाद पहुँचाना, प्रौर (४) भच्छे किस्म के हलो एवं सुबरी किस्म के 
खेती बाले भौजारों का प्रयोग 

(१) छिंचाई की बडी झ्ौर मच्यम श्रेणी की योजनाग्रों से १ करोड ३० 
लाख एकड़ भूमि की तिचाई की जा सकेगी। जिस भूमि पर वर्ष में एक से झ्धिक 
फसलें उगाई जायेंगी, उसको यदि सिर्फ एक बार ही शुमार क्या जाय तो घुद्ध रूप 
से लगभग १ करोड १५ लाख एक्ड भूमि वी विचाई हो सकेगी। छोटी ध्िंचाई 
ग्रोजनाम्रों भौर सामुदायिक वित्रासत कार्यक्रमों की सिचाई योजनाम्रो से लगभग १ करोड़ 
२० लाख एक्ड भूमि की सिंचाई हो सक्रैगी | 

(२ ) भूमि सरक्षए ध्रादि के श्रायोग ने निम्न लक्ष्य सुमावे हैं :-- 

नदियाँ श्रादि के किनारे बाघ बनाकर १ करोड ३० लाख एकड भूमि की रक्षा; 

भ्रग्य भुमि-संरक्षण कार्यक्रम जिनमें नदी-घाटी योजनायें भी शामिल हैं, २० 
लाख एक्ड; 

असीच्य खेती ४ करोड एव्ड; 

पड़ती जमौन को खेती योग्य दवाना १० लाख एकड; 

रेह वाली प्रोर खारी जमीन को खेती योग्य बनाना ४ लाख एक्ड; 

बाढ नियन्त्रण, जल-निवासी भौर पतसाट से रक्षा ५० लाख एकड़ । 

( ३ ) खाद आदि--द्ितीय योजना के भ्रस्व तक नेत्रजन-युक्त रासायनिक 
जाद फी खपत ३ लाख ६० हजार टन तक पहुँच जायैगी। तृतीय थ्रोजना के श्रत्त 
तक इस भात्रा को बढ़ाकर १० लाल टन तक पहुँचा दिया जायया। इसी प्रकार 
फास्फंट वाली रासायनिक खाद की खपत की मात्रा को ६७ हजार टन पहुँचा दिया 
जायगा । 

(४ ) बीज--ठृतीय योजना में १५ करोड़ एकड़ भूमि पर उत्तम कोटि का 
बीज तैयार होने लगेगा। श्रच्छी किस्म का बीज तैयार करने के लिए प्रत्येक सामुदा- 
यिक विकाप्त खड में २५ एकड़ का एक फार्म स्थापित छिया जाना है। द्वितीय योगना 
की समाप्ति तक देश में ऐसे ४ दजार फार्म होगे ॥ 

(५ ) फसल संरक्षण-फसलो को लगने वाले कीड़ों-मकोड़ों श्रोर रोगों 
को रोकथाम करने वाले दलों को इतना बढाया भौर प्रमावश्मालो बनाया जायगा कि 
तृतीय योजना के भ्रन्त तक साढे सात करोड़ एक्डू भूमि पर खड़ी फमल की रक्षा की 
जा सकेगी। 


(६) झाघुनिक हल एवं ओजार--छेतो के वाम बाते वाले श्रौजारों को 
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सुधारने की आवश्यकता की भी चर्चा की गई शौर भारतीय इृषि अनुमन्धान-परिषद्‌ 
ने विभिन्न क्षेत्रों मे काम आने वाले खेतों वे औजारों के बारेमे श्रनुसस्धान झुरू 
किया है। 

हलो के बारे में बनुमन्धान थ्रोर परीक्षण के लिए चार क्षेत्रीय केद्ध स्थापित 
किये जा रहे है । इन केन्द्रों मे विभिन्न प्रकार के ओजारों का परीक्षण किया जावेगा 
भ्रौर उन्हें सुघारा जायगा । राज्यों के परामझ्ं से खेती के काम धाने वाले कई औजारों 
को चुन लिया गया है श्रौर उनका उत्पादन किया जायेगा | इन सुघरे किल्म के श्रौजारो 
को प्रदक्षित व रने, इम झजारों वी मरम्मत करने के लिए देहात के बटई पोर लुहारो 
को प्रशिक्षित किया जायगा श्रोर झनुमन्‍्यद सस्थाग्रो गौर इन ओजारों के उतादकों 
के बीच निकट ध्रम्पर्थ रखा जायेगा । खेती के औजार बनाने के लिए भ्रत्येत्न राज्य मे 
कम से बम एक केन्द्र खोला जायगा॥ इस्पात की पूर्ति, परिवहन और वितरण की 
पक्का व्यवस्था को जावेगी । 

तृतीव योजना में उत्पादन के लद्ध इस प्रशार निश्चित विए गये दे (कोप्ठ में 
दिये गय झँक डे द्वितीय योद्नना काल के है) ;-- 

खाद्यान्न १० से १०॥ करोड टन तक ( ७॥ करोड टन ); 

विल्नदन ६२ से ६५ लाख टव तक (७२ लाख टन ); 

गन्ना ६० से €२ लाख टन तक ( ७२ लाख टन ); 

कपास ७२ लाख गाँठ (५४ लाख गांठ, 

जूठ ६४ लाख गाँठ (५५ लाख गांठ); 

नारियल ४५ प्ररव ७५ करोड़ (४ अरब ५० करोड); 

सुपारी एक लाख टन (६३ हजार); 

काजू डेड लाख टव (७३ हजार टन); 

काली मिचं ३० हमार टन (२६ हजार टन), 

हल्दी २,६२० टन (२,२६० टन), 

लाख ६२ हजार टन (५० हजार टन), 

तम्बाकू सवा दोव लाख टन (तीन लाख टन), 

चाय ८५ करोड़ पोड (७२ करोड ५० लाख पोड), 

काफी ८० हजार टव (४४५ हजार टन); 

रबर ४५ हजार टन (२६ हजार ४०० टन) 

तृतीय योजना में खेठी के विकास के लिए कई मदों में घत रखा गया है :-- 

खेती और सामवद्ध कार्यो के लिए सवा छः अरव, 

सामुदायिक विक्राप्त प्लोर रदक्ार चार झरब, 

बड़ी और मब्यम थे णी वो विचाई योजनागो के लिए साढ़े छ; भरव, और 

रासायनिक खाद के उत्रादन के लिए २ अरब ४० करोड ६ 

निजी क्षेत्र द्वारा खेठी पर आठ अरब रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है ॥ 
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तीसरी योजना पर लोक सभा में २२ ग्रगस्त सन्‌ १६६० से पर्यात चर्चा हुई, 
परन्तु उस सम्पुर्सो चर्चा में कोई भी निष्कर्ष नहीं निक्‍ला। क्योकि सम्भवतः संसद 
सदस्यो ने या तो योजना की रूपरेखा का पूर्ण रूप से भ्रध्ययन नही किया था या उनके 
सामने भालोचना के प्रलावा दूसरा विकल्प तन था | फिर भी हृषि योजना की सफलता 
के लिए निष्ठावान कमंचारियों की आवश्यकता है, जो निस्वार्थ भाव से इन योजनाओं 
को पूति मे लगन से कार्य कर जनता का विश्वास सम्पादन करें। दूसरे, इस समय 
विचाई की उपलब्ध-सुविधाशओं का पूर्ंतम्‌ उपयोग नही हो रहा है, ग्रतः उतका निम्त- 
तम्‌ व्यय पर अधिकतम उपयोग बढाने के लिए सक्तिय प्रयत्त किये जायें । तीसरे, देश 
की विशाल शहरी जन-सरूपा को चोस की भांति देश हित के कार्यों में स्युततम ३ 
घन्‍्टे प्रति सप्ताह भ्रनिवायं रूप से श्रम पर लगाया जाय, प्रत्यथा “६० वर्ष से कम 
प्रायु वाले सभी काम करने योग्य व्यक्तियों पर 'श्रम कर [],3900प7 .6ए५) 
लगाया जाय ।”# यदि सावंत्रिक विकास करना है तो मानवी श्रम को चीन की भाँति 
उपयोग में लाना होगा । साथ हो, जनता को भी देश प्रेम से प्रेरित होकर हमारे 
सावंत्रिक विकास में तन, सन, पन से जुट जाना चाहिए । तभी चिरवाद्धित सफलता 
सम्मव है । 


#. 52००6 एएट घटा ए]859 : 50068 5। 2व्ता -< 
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श्रध्याय १८ 
कृषि मूल्य का स्थिरीकरण 


(50ब्जाडच्पंठतण ० #ैह्रपांटरपराँप्णाथ शितीट९8) 





“द्निश्चित मानसून और कर मूल्य-व्यवस्या के बीच भारतीय कृपक थ्राविक बह के दलदल 
में नीचे द्वी घंसता गया १ 
+- दो ० एन० रामास्वामी । 


कृषि सुधार का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में भ्रधित्राधिक वृद्धि तथा किसानो की कार्यक्षमता 
का पर्यात्त विकास करना है, जिससे किसानों और कृषि मजदूरों का जीवन स्तर 
अधिकाधिक ऊंचा हो । कृषि के सम्बन्ध मे जब हमारा उद्देश्य खेती के उत्पादन की 
मात्रा बढ़ाना है, तब यह आंद्यका हो सकती है कि उत्पादन श्रॉवश्यक्ता से प्रधिक ने 
हो। क्योकि ऐसी दया में वस्तुप्रो का मूल्य-हतर कम हो जायगा तथा क्ृपकों को 
अ्रधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त प्रेरणा न मिल सकेगी । कृषि-जन्य बस्तुप्रो का,मुल्य 
उत्पादन की अधिक तम्‌ सीमा निर्घारित करता है, श्रतः मूल्य निश्चित किए बिना 
अधिक्तम्‌ उत्पादन का होना भ्रसम्भव है। इतना ही नहीं, कृषि तथा उद्योग-धम्धो द्वारा 
शत्पांदित वस्तुग्रो के मुल्यों में एक विशेष प्रकार का सामंजस्य पग्रावश्यक है । 

बर्षा की कमी या प्रधिकता, फसलो के रोग, बाढ प्रादि के कारण उत्पादन 
में कमी था वृद्धि होना स्वाभाजिक हो है। ऐसी दग्ा में कृषि उल्लुग्रो के मूल्य में 
अस्थिरता होने से किसानो की ग्राय अनिदिचत रहती है । यह अभिश्चितता साधाणरत; 
किसानो के विपक्ष में ही प्रधिक होती है। ग्रत: इस प्रकार की हानि के भय से किसानो 
की रक्षा करना परमावश्यक्र है। भारत मे लोगों के जीवन-निर्वाह का प्रधान साघन कृषि 
है, प्रतः कृषि-जन्य वस्तुप्रो के मूल्य स्थिरता का मद्वत्त्त ग्रौर भी बढ जाता है, क्योकि 
किसान न तो सगठित ही है श्रोर न नए उत्पादन के ढगो को ही भ्रपता सकते है स्‍प्रोर 
न प्रयनी पू'जी को खेती से हटा कर अन्य उद्योग-धन्धो मे ही लगा राकते है। किरान को 
भ्रति वर्ष निश्चित मात्रा मे सरकारी मालगुजारी, लगान तथा ब्याज को मुंगतान करता 
पढ़ता है | यदि कृषि वस्तुप्रो के मूल्य में निरन्तर परिवतंत होता रहे तो हिसात की 
आय में अनिश्चितता रहेगी । भाव घटने प्र लगाव के मुंगताद के पश्चात्‌ क्रिकान 
के पाप्त उसकी ग्रावश्यक्ताभो को पूर्ति के लिए श्रत्यन्त श्रपर्याप्त प्राय दोष रहेगी । 
इस कारण उसे ऋण ग्रस्त होना पडेगा, भरतः बस्तुप्रो के मूल्य एक न्यायोचित स्वर 
प्र स्थिर करने से किसात अपती क्षमता बढाने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 

र्दप 
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सदा उद्वत रहेगा । इस प्रवार इृषि व्यदस्या ठथा झाधिक ढाँचों के झन्य क्षेत्रों में 
स्पिरता लाई जा सदी है, जिससे देश की घोतत भाय में वृद्धि द्वोणी $ उंक्षेत्र में, द्द्पि 
चस्तुप्ों के मूल्य की स्थिरता को योजना उत्याइक, दिखात, मजदूरों घौर उपनमोक्ताप्रो 
के द्वित में होनो चाहिये ठवा भन्वर्राट्रीय अठिस्पर्धा के प्राघातों शी ठीवठा न्यूनतम 
बरते हुए तत्तम्बन्धी सरकाशी नीति निर्धारित होनी चाहिये ॥ 

लेती को वस्तुप्नों का मूल्य निर्धारण करने में भिन्न-मिन्न परिस्पितियाँ योग 
देती है, जिसमे किसातों को अनेक कठिनाइयों उठानी पढ़ती हैं. तपा खेडी में निश्वित 
पक्ार के सुधारों वा होना कठित हो जाता है । 

उचित मूल्य वह है जिससे उत्पाइक इंपक की आय इतनी हो जाय कि वह 
सवुद्दम्ब भली माँति अपता जीवन विर्बाह कर सके तथा लेतिहर मजहूरों को इतनी 
मजदूरी दी जाय ताकि ये भी समाज के झन्‍्य वर्गों की तुलना में रहन-न्सहन के एक 
उचित स्तर पर पहुँच सके | कुछ विनेषताओं के छारण हम इृपि-बल्लुप्रों के मूल्य 
निर्धारण में उनकी माँग झौर पूछि में सापेक्षिक झक्तियों पर तिभर नही रहना चाहते । 
प्तामान्यत्तः बाजार में भिन्न-भिन्न किस्मों के प्रनुसार इन झत्तियों में से कोई भी एक 
प्रथवा बभी-करमी दोनों का प्रघान महत्त्व होता है। कभो-कभी परिस्थितियों की 
विशेषता के कारण इत दिद्धाल्तों में परिवर्तन करने पड़ते हैं । मारत जँसे पिछड़े देश 
दी ऐती मे क्रमागत उत्पादन हास नियम लागू होठा है। फलस्वरूप बढती हुई जत- 
संस्या के लिए खाद्यान्नो तथा धन्य कृषि दस्तुओं के उलादन की वृद्धि प्रायः लागत 
पर हो हो सकती है। यहो नहीं, युद्ध-छाल मे, अक्ात में अथवा प्रन्य प्रत्रार की 
परिस्थिति में ऋप्त सट्टूट वा हल लिकालने के लिए ऊँची से ऊँची लागत पर पन्नो- 
त्यांदन बटाना पड़ता है ॥ मोजन मानव वी प्रारम्भिक ग्रावश्यक्ठता है, भठः उम्रका 
उल्तादन विसी भी लागत पर करना झनिवायं है फिर भी उपमोतच्ताओं को झाथिक 
स्थिति का विचार करना भावश्यक है| अन्य उद्योगों मे सलाभकर इकाइयाँ स्वयं 
नप्ट हो जाती हैं, परन्तु कृषि में इन्हों कारणों से इनका ना प्रायः प्रसम्पद हो जाता 
है, प्रठः ढृषि में एक झोर ऊंची लागत भौर दूसरो प्रोर 5प्रभोक्ताप्तों को सस्ते भाव 
की समस्या का सामना करना पड़ता है। झतः इन दोनों में सामन्‍्जस्थ लाने के लिए 
डचित मूल्यों का निर्धारण एवं स्थिरोक्रण झ़्क्‍रावश्यक है । 

कृषि वस्तुप्रो के उलादर वी लागत सर्वत्र समान नही होती, क्योंकि वह 
मिट्टी, जलवापु, फसलों वी उपज, खेतो के क्षेत्र ठया उत्पादन में योग देने वाले अन्य 
कारणों की विभिन्नता से भिन्न-मिन्न होती है ॥ इसका पनुमान तो तभी लगाया जा 
सकता है, जद इस सम्दन्ध में हिस्तारपूवेंक जाँच वी जाय। इस समय तक राज्य- 
सरकारें भदवा उतके परामर्श-दाता यह तिशदय नहीं कर सके कि खेती के उत्पादन 
व्यय के भन्तगंत कौन-क्ोत सी वस्तुओं वा समादेश होना चाहिए ठथा उनवा ठोक-ठीक 
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पनुमान विस प्रकार सगाया जाय। परत: उद तक यह नह होठा तव तह हमे इस 
सम्बन्ध में कोई न कोई निश्चित नीति भपनानो होगी, भले ही वह पूर्सतूपेसा सन्तोप- 
प्रद न हो। इस प्रकार की नीति में हमें हृपि वस्तुओं के मूल्य ठथा उनकी लागठ, 
दोनों में इचित सामजस्य स्थापित करना होगा। इसलिए रूवसे उचित मार्य यह है कि 
हम ऐसे समय की लागत प्रौर मूल्य के ढॉचे को लेकर थागे दें, जो सी वर्षों के 
लिए न्यायोचित हो । 
कृष्एमाचारी समिति-- 

इस समिति के प्रनुमार सन्‌ १६२४-२५ से सद्‌ १६२८-२६ तक के 
५ दर्षों का सम प्राघारमूव काल बनाया जा सक्नता है, जो गत कान में सबसे 
उत्तम सप्तय वहा जा सकता है । उचित मूल्य का निर्घारण दो सौमाप्रो के बीच होता 
चाहिए | स्यूनदम्‌ ठया अ्रधिव तम्‌ मूल्य मे यह आ्राधुनिक प्राधिक परिम्पितियों ढारा 
प्रनुधाष्चित होगे । उचित मूल्य किसी एक डिग्द विशेष पर स्थिर नद्ही किया जा सकता, 
क्द्योकि ऐसा करने से अनेक बठिताइया उत्पन्न होंगी । वाजाद में वस्तुप्नों का थोक 
मृल्य इन दोनो स॑माझों के दीच भे रद्दना चाहिये श्रौर जब तक वस्तुप्रों पर नियस्त्रण 
रहता है, किसी भो वस्तु का मूल्य, उचित सम मून्व (_गा 005 77768) से 
कम नहीं होता चाहिए एद इसी सुल्य पर सरकार को पश्रन खरीदना चाहिये । सामा- 
न्यत. जब मांग और पूर्ति की सामान्य द्ायें हों, वस्तुओ्रो का मूल्य निश्चित द्वी उचित 
मच्य से कम होगा । 

स्यूततम मूल्य निश्चित करते समय ब्रत्य बई बातें भी ध्यान में रखनी द्वोंगो, 
जैसे :--- 





) देझ में वस्तुओ्रों के भौसत मूल्य, 
) देश झौर विदेशों में वस्तुओ्मों के औसत मूल्य, 
) सरकार हारा किसी भी रूप में किसी दग की झ्राथिक सद्दायता, 
जैते:--मालशुजारी मे छूट अथवा प्रत्य करों में कमी, 
(४ ) उत्पादन बडाने के लिये नकद रूप में सझयता, तथा 
(५ ) इृषि व्लुओ्रो के मूल्यों के स्थिरीकरण के लिए सरवार के पाय उप- 
लब्ब साधन | प्रयक्ष अपदा अप्रत्यक्ष रूप से इलेका प्रभाव मूल्य पर 
बड़ता है, प्रतः मूल्य निर्धारण करते समय इद वर विचार करना 
द्वी द्वोगा 
बह्तुत: दाजार में हृपि वेस्दुओ का मूल्य किसी भी परिस्यिति में न्यूदतम 
स्वर से तीते नही द्ोता चाहिए «तथा स्वर को सीमा खेती जी खायत के आधार पर 
निश्चित होती चाहिए । इसे स्थाई लागत मूल्य कहते है । इसके विपरीत परिस्थिति 
होने पर ग्रामीरा झ्राथिक जीवन में उथव-पुयल होने वी श्राशक्रा रहती है । इसके 
प्रतिरिक्त व्योग घन्धों से उत्पत्र होने दाती वन्‍्लुओं के मूल्य को वैदिक प्रमादी को 
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ध्यान मे रखकर एक विशेष सीमा के नोचे न गिरने देना चाहिए, ददद्योकि उतरा 
प्रभाव कृषि बस्तुझो के सूल्यों पर पड़ेगा ॥ 
यह न्यूनतम मूल्य फसल के बोने के पहले ही निश्चित तथा घोषित कर देना 
चाहिए तथा बाद में किसी भी प्रजार का परिवर्तन नहीं होता.चाहिए ॥ यह मावश्यक 
नहों कि म्यूनतम मूल्य देश के सभी भागो के लिए समान हो । जब तक देश हें याता- 
यात के सुलभ साधनों का अभाव है तथा वस्तुप्नों के बित्रो आदि में काफ़ी व्यय होता 
है, तब तक भिन्न-भिन्न धोेत्रो मे वहाँ की परिस्थितियों के प्राघार पर निश्चित किए हुए 
मूल्य समान नहीं हो सकते भौर न कसी भी वस्तु को ,किस्म सभी स्थानों में पुर्णंतया 
समान हो सकती है | श्रेणी की विभिन्नता के कारणा उिसी मो वल्तु की भिन्न-भिन्न 
श्रेणियों के लिए भिन्न-भिन्न न्यूततस मूल्य निक्चिचत करने होंगे। 
उपभोक्ता के हित में यह आवश्यक है कि कृषि वस्तुप्रों का पोक भाव एक 
निश्चित सीमा के ऊपर न जाने पावे । यह भ्धिकतम्‌ मूल्य चस्तु के न्यूनतम्‌ मूल्य के 
झाघार पर हो निश्चित क्या जाय। व्यापारिक पद्धतियों के झनुसार वस्पुष्तों को 
गोदाम में रखने का खर्च तथा कालान्तर से उनकी माँग और पूर्ति मे होने वाले परि- 
वर्तनो वो घ्यान मे रखना पावश्यर है । न्यूनतम भोर भधिकतम मूल्य में इतना घधिक 
पन्तर न हो जिससे सट्टू दाजी को प्रोत्साहन मिले भौर न इतता बम हो कि बाजार पर 
बुरा प्रभाव पड़े । निश्चय ही अधिक्टम मूल्य उचित समता मूल्य से कमर मे होता 
चाहिए । इसे न्यूनतम घूल्य के लगभग २५% झधिक को सीमा प्रघवा उचित समता 
मूल्य के स्तर मे, जो भी ऊँचा हो, उसके दरावबर निश्चित करना चाहिये। अधिकतम 
प्रव्य फसलो के तंयार होने के पहिले हो घोषित कर दिया जाय तथा उसमे एक वर्ष 
तक कोई परिवर्तन न हो । इसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए वहाँ के न्यूनतम मूल्यों के भाषार 
पर निश्चित करना होगा । इसे निर्धारित करते समय वस्तु के उचित भौसत गुण 
(फ७आ। कए९7०९९ (०७४६५) को आधार बनाना चाहिए । वस्तु को भिन्न भिन्न 
श्रेणियों के लिए प्रावश्यव ढानुसार मूल्य मे परिवर्तत करना उचित है | 
उचित मूल्य निश्चित कर उतको देश में लाश करते के लिए यह आवश्यक 
होगा कि सरकार उस मूय पर बाजार से वस्तुए खरोदमे अ्रषवा बाजार मे वस्तुये 
बेचने के लिए तैयार रहे, बिससे बाजार का मूल्य उुचित मूल्य से भिन्न न होने पाये 
इस शक्ष्प को पूर्ति के लिए सरकार को भअस्तरंद्रीय व्यापार पर करो” प्रयवा 'कोटो” 
द्वार नियन्त्रशा रखा चाहिए भोर य्रदि इसमे भी प्रसफलता हो तो सरकार स्वय 
अन्तर्राट्टीय व्यापार करना झारम्भ कर दे । दूसरे देशो से भी वस्तुभों का झादात-प्रद्यान 
इस मूल्य-प्रणादी के अनुसार ही हो । इतना ही नहीं, देश में कृषि-मजदूरों को मजदूरी 
तथा शिसानो के लगातो पर भी पूरे रूप से नियस्त्रण रखा जाय। सरझार का यह 
करत्तं्य है कि वह भिन्न-भिन्न फयलो के क्षेत्र पर सत्र नियन्त्रण रखने तथा भुमि पप्नन्‍्ध 
एवं कृषि क्‍ाये करने दालो की कार्येज्मता को एक स्तर से नीचे न मिरने देने का 
प्रयक्ष करे । 
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अभी सरकार को उचित मूल्य के निश्चय करने तथा उस्ते स्थिर करने का कोई 
प्रनुभव नहीं है, यह काये करने के लिए सरकार कसी समिति या प्रायोग की निषुक्ति 
करे, जो वस्तुप्रो के उचित मूल्य निर्धारण करने तथा उन्हे लागू करने के लिए 
जिम्मेवार हो । 

मूल्य स्थिरोक्रण के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते है ४-- 

(१) उन देझों में जहा साख का समुचित विय्ास है, प्रायः सरकार की 
मौद्विक तथा झायाद-निर्यात सम्व घी नीतियाँ स्थिरीकरण में सम्पन्न हो जादो हैं । 
किन्तु भारत भ्रभी तक एक अविकप्तित राष्ट्र माता जाता है, जहाँ साख एवं वेकिंग 
व्यवस्था सुसगठित नही है, भ्रतः भारत सरकार की ये नीतियां ध्यापार-चक्त को रोकने 
में अधिक सफल नहीं हो सकती । स्थिति को देखते हुए देश मे निम्न कार्य झ्रधिक 
सफल हो सकते हैं :-- 

(श्र) सहकारी विक्रय समितियाँ स्थापित करना--भखिल भारतीय 
ग्राम सास सर्वेक्षण कमेटी के भनुसार इस ओर का होना पारम्भ हो गया है ॥ 

( व ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक समकोते--इसके दशा सदेव बहतुप्ों के 
श्रायात-निर्यात एवं व्यापारिक लेन-देनो द्वारा स्थिति काबू में रह सके प्रोर कृषि-मुस्‍्यो 
में उच्चावचन न हो । 

(स॒ ) इपको की कृषि सम्बन्धी समस्याओो को दूर करना श्रोर उन्हे प्रधिक 
उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना । 

(२ ) प्रधिकतम्‌ तथा न्यूदतम्‌ मूल्य निश्चित करता । 

(३ ) सम्धूरं देश मे राज्यों के श्राघार पर एक केद्धीय सस्या स्थापित की 
जाय, तो उत्पादन एवं विदरण पर निवलत्रणा रखे भोर सा्यान्नो का प्राधिक स्थिति के 
भ्रतुसार मूल्य स्थिर करे, जिससे कृपको भ्रौर उपभोक्ताश्रों को लाभ हो। इस सुझाव 
से सकट के समय, जबकि कृपक्रों वो कम दाम मिलता है, उन्हें निश्चित मूल्य द्वारा 
सहायता मिलती है प्रौर ऊंचे भाव चढ जाने पर उन्हें एक प्रकार का टैव्स देवा होता 
है ॥ यह सुफाव केवत उन खाद्यान्नों के लिए हो जो बहुत आवश्यक हैं, जैमे--गेहूँ, 
चावल झादि । 

गिरते हुए मूल्यों को थोडा सा सहाय हीजार्थ वित्त प्रबन्ध (066 
फणा97७78) ढारा भी मिल सकता है, किन्तु सह अभी विवादास्पद ही है। भारत 
की द्वितीय पच वर्षीय योजना ने कृषि मूल्यों को गिरने से रोठा है, किस्तु उत्पादन सें 
प्राशातीत वृद्धि होने से यह स्थिति ददल सकती है । 

दि वस्तुओं के शल्य सच्दत्वी सरत्रारो नोठि की छफलता के लिए सरकार 
निम्त काय॑ करे :-- 

(१) खेनी में उत्पन्न होने वाली वस्तुप्नो की विन्नी का उचित प्रबन्ध तथा 

संगठित बाजारों की व्यवस्था होनी चाहिए ॥ 
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(२) ऋण देने के कार्य पर पूर्य नियन्त्रए रखा जाय, जिससे ऋणा-दाता 
उचित मूल्य से कम भाव पर जिसानो से वल्लुर्यें न खरीद सकें । 

(३ ) छेती के लिए समुचित भर्य व्यवस्था हो । हु 

(४) मु-धवस्ध ठया कृषि व्यवस्था में झरावश्यक परिवर्तन किये जाये, जिससे 
कृषि उद्योग उन्नद्िशील प्रायिक ढांचे के ग्नुदूल हो सके 

(५ ) हषि मजदूरों के लिए न्यूनतस मझूदूरी निश्चित शी जाय । 

(६ ) किसान प्रयती कार्यक्षमना को एक विशेष स्ठर पर भ्वश्य बनाये रखें 
तथा भूमि का प्रधिकाधित्र उपयोग करे । मविष्य में “ग्रामीण उत्तादन 
समित्ति' द्वारा इस बाय के प्रति की झाशा की जाती है । 

(७) मूमि वा उत्पादन तथा उिसानों ढी क्षमत्ता बढाने के लिए सरकार 
सर प्रकार सहायता दे । 

(४ ) ठिसानों दे भ्िक्षा का प्रखार दिया जाय तथा रेडियो, सिमेसा प्ादि 
साधनों द्वारा उनमें प्रचार करके उ हें प्रात्म-विश्वासी बताने का भ्रयक्ष 
करना चाहिए।॥ कम प्राय वाले लोगों को सस्ते भाव पर सरवारी 
सहापता द्वारा भन्न देने का प्रवन्ध होना चाहिए । 

उच्त सुम्रवों पर यदि कार्यें किया जाता है तथा हि वस्तुपों का प्रमापोकरण 

एवं श्रेणीयन विया जाता है तो भारत में उचित इृषि मूल्यों का निर्धारण सम्भव 
होकर उनका स्थिरीकरण दो सकेगा | इससे मारतीय|छूपक एवं कृषि व्यवसाय भ्रगति- 
घिह्दासन १र प्रास्ढ़ होकर देश की पस्‍र्थ-व्यवस्था का एक महत््वपरूर्णा भ्रग बन जायगा । 


शृषि मूल्यों के सम्बन्ध में फोर्ड फाउस्डेशन के प्रतिनिधि श्ली डप्लस इसमिंगर 
के विचार माननीय हैं ।# “गाँव के किसानों को उत्मादन दृद्धि के लिए प्रोत्साहित करने 
ठया उन्हें प्रेरिठ करने फे लिए एक राष्ट्रीय मोठि के रूप में राष्ट्र को प्रति ब बोपाई 
के स्यूनतम्‌ ६ मास पहिले बुनियादी झनाजों के माव स्थिर कर देने चाहिए। यदि 
किसान को वोझाई के समय यद्द ज्ञात हो कि फसल के वाद सरकार द्वारा गारस्टी दिये 
गये विक्रय-पूल्य क्‍्य' होंगे तो बह धारानो के साथ झपनी कृषि योजना देना सकता 
है । उस समम बह यह भी जात सर्ेगा कि उसे भपना दितना धन सुघरे हुए बोजों, 
उबंरकों, कृषि नाम्र्कों, सेत्री के उन्नत औजारों, विचाई, मृूमिरक्षण झादि पर खर्चे 
करता चाहिए । उस समय वह एक व्यापारी को भांति प्रपने खर्च का अनुमान लगाने 
के साथ ही यह भी जान सता है कि यदि ठोक से खेती की गई तो फसल भी अच्छी 
होगी, उत्तादन में वृद्धि होगी भौर उसे लाम भो प्रच्छा होगा । लाभ के भ्राइववासन के 
साथ उसकी ज्यादा लगी प्रूंजो भो उसे खेतो के परम्परागत तरीकों को छोड़ते प्रोर 
नई उन्नत पंदढ़ियों को प्रयताने की प्रेरणा देगो ॥ह४०४० ४४०«>झतः विक्रय मुल्य 
गारन्टी वी झ्रावश्यद्ता है । इससे क्सिद को ज्ञात होता रहेगा कि फसल तैयार होने 


+ आविऊ समता अक्टूबर ५, शध्श८। 
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पर उसे उपज का कम से कम इतवा सृल्य झ्रवश्य मिलेगा । यदि स्थानीय मूल्य इस 
मूल्य से श्रधिक होगा तो किसान भपना माल ऊँची कीमन पर बेचेगा भौर स्थानीय 
मूह्य कम है तो सरकार पूव निर्धारित मूत्यो पर दिसानों मे स्वय अनाज खरीदे” 


मूल्य स्थिरीकरणु से लाम-- 


सक्षेप में कृषि मूल्यों वे स्थिरीकरणा से इृपक को निम्त लाभ हीगे :-- 

(१) शुपको के झोपरा का प्रन्त हो जायगा तथा उनका जीवन स्तर उन्नत 
होगा । 

(२) पहिते मे रृषि मुल्य निश्चित होने से क्ृपक्त भ्रपनी कृषि शोजवा बता 
कर हृपि में सुधार करने के प्रयत्व करेगा । 

(३) हृषि बल्लुओो के सूल्यों के स्थिरीकरणा से देश के झौद्योगिक उत्मादन 
के मूल्य भी निश्चित सीमा में ही रहेगे, क्योकि उद्योगों को कच्चा 
माल कृषि से ही मिलेगा | 

(४) उपभोक्ताप्रों को निश्चित मूल्य पर कषि दस्तुय्यें मिलने को सुद्िघा हो 
जावेगी । इससे अपने ग्राय-व्यय का सन्तुलत वे इस प्रकार फर सकेंगे, 
जिससे उनका जोवन स्तर उन्नत हो सके । 

(५ ) हृषि मूल्यों के स्थिरीकरण से कृपको के जीवन में जो ग्रस्विरता 
रहती है, उमका ग्रन्त होकर उनमे उत्माह एवं प्रारम्भणा वृत्ति का 
विकास होगा । 

(६) हृपि की समृद्धि से राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी तथा देश का ग्राथिक कले- 
वर निद्चिचत गति से प्रगति कर सकेगा ॥ 

(७ ) कृषि विक्रय सम्दग्धी दृषक की अ्नेव समसस्‍्याप्रो बा समाघानपूर्णो 
हल हो स़वेगा । 

बया हुद्रा (-- 

इस सम्वन्ध में हम देख चुके हैं कि इप्णमाचारी समिति ने हि मूल्य स्थिरी- 
करण के लिए कुछ सुझाव दिए थे। इन सुझावों को सन्‌ १६४८ के हैपि मब्त्री 
सम्मेलन ने स्वीकृति दी, परन्तु उनको कार्याम्वित नही किया गया। इसके बाद सब 
१६५७ में खाद्यान्न जाँच श्रथवा अश्योक मेहता समिति ने भी सुकाव दिया था कि 
खाद्यान्न के सम्बन्ध में प्रभावी मूल्य स्थिरीकरण नीति अ्पनाई जाय । इस हेतु सरकार 
खाद्यान्न स्थिरीकरएा सगठन की स्थापना करे | इस सभा का प्रमुख कार्य एक व्यापा- 
रिक सह्या के रूप में मूल्यों को स्थिरता के लिए खाद्यान्न वा क्रय विश्नय करना हो । 
इस हेतु वह अपने पास खाथाज्न-सग्रह भी रखे । इसके साथ ही एक उच्च अधिकार युक्त 
मुख्य स्थिरीर रण सभा वी स्थापना की जाय, णो मुल्य स्थिरीररण या सामान्य नीछि 
निर्धारण करे तथा उसे समय समय पर कार्यान्वित करने के वायंत्रम विश्चित करे । सर- 
कार को खाद्य,न्नो के मुल्य परिवतंतो की प्रद्यावधि जानकारी रहे, इस हेतु एक “'मुल्य- 


[ रध्र 


सूबना-विमाग'” की स्थापना वा सुझाव भी समिति ने दिया था । इसके झलावा खाद्य 

मस्त्रालप तथा भूल्य स्पिरीएरएा सभा को समय-समय पर सलाह देने के लिए एक गैर 
सरकारी सदस्यों वो एक "केन्द्रीय साथ सलाहरार परिषद्‌” की स्थापना वा सुझाव 
भो समिति ने दिया था। ये युकाव दीपकालोन मूल्य स्थिरोकरण के बिए थे । घत्प- 
कालीन भवधि में यूल्य स्थिरीकरण के हेतु समिति का सुकाव था कि खाद्यान्न विदरण 
समुचित पूल्य की दुकानों, सहतारों समितियों तथा वियोक्ता-मंगठनों के माध्यम से 
किया जाय । 

३६ व २७ प्रगस्त सन्‌ १६६० को कृषि मंत्री सम्मेलन से खादमस्थी ने मूल्य 
स्थिरोकरण संग्रठन की स्थापना की भोर सकेत किया है, जो वास्तव में कृूपर की 
भ्राधिक उन्नति के लिए बाछनीय हो है 9 

परस्तु खाद्यान्न के मूल्य औौर ब्णप्रारिक फलों के घूल्शे में प्रशपर विभभरता 
है, इसलिए खाद्यान्ों का मूल्य त्विरीकरण साध्यान्त उत्पादन पर निर्भेर रहेगा । इसमिये 
बेवल ज़ाद्याप्नो के मूल्यों के श्पिरीकृरण क॑ विषय में सोचना एक भूल होगी । वास्तव 
में कृपि-उपज के मूल्यों के स्थिरोकरण के सम्बन्ध मे यदि ये सुझाव प्रमशः कार्या- 
न्वित किए जाये तो भ्रधिक सफ़लता मिलेगी। इसलिए वत्तेमान समय में समग्रीज्षत 
(778०805६९०) गूल्य कलेवर का निर्माण होता चाहिये, जो विभिन्न व्यापारिक फपलों 
एवं साथात्नों के मूल्यों के प्नुपात मे स्थिरता बनाएं रखें भौर यदि सम्भव हो तो 
कृषि वस्तुप्रो के सामास्य मूल्य-स्तर भौर उपभोक्ता मास की कीमतों के प्रतुपात मे भी 
स्थिरता स्थापित करें । 
चर्तमान सूल्य तीति-- 

सरकार को वर्तमान मरूज्य नोति विशेषत्ः खांद्याप्नों के मूल्यों को नियन्त्रित 
करते की रही है । इस हेतु सरकार ने निम्न कार्यवाद्दी की :--- 

(१) उच्च स्तर पर खाद्यान्न का भायात चालू रखना | 

(२) “ममुद्ित मूल्य दुकानो” के माध्यम से वेचने के लिए पर्यात भत्ता में 

पाद् प्र खरीदना तथा प्रान्तरिक खाद्याप्न प्राप्त व रने का विस्तार] 

(३) जाभपोरों एवं सम्रह प्रवृत्ति को रोकने के लिए कार्यृगाहों करता । 

इसमें विवेशात्मक्त (5९९८८४४९) साख नियस्त्रण, प्रधिकतम्‌ निय- 
न्तण, मूल्य निधरिण प्रादि बातो वा समावेष्ष होता है) 

(४ ) खाद्याप्त के सम्दन्ध में दीधंताल्लीत मूल्य नीति के भ्रद्ञ के रूर में सर- 

कार ने नवम्बर सन्‌ १६५८ में “पराद्यान्न के राजकीय व्यापार” का 

निर्णय किया । इसका हैतु मूल्यों दा ऐसा सम्रुचित स्तर कायम करना * 

है जिससे उत्पादक द्वारा प्राप्त मूल्य एवं उपभोक्ता हारा दिए गए 

भूल्यों में न्यूनतम पस्तर रहे । सावंप्रपम “व साभ और न हानि! के 
+ नवभारत टाइम्म दिनाँऊ २७, २८ व २६ अगस्त १६६०॥ 


ध्राघार पर चावन ओरोर गेहूं का राजकीय व्यापार होगा। उत्पादक को 
उप्रो उपज का ब्यूनतम्‌ मूल्य दिलाने के लिए सरकार एक एजेन्सी 
स्थापित करेगी, जो उत्पादक से प्रत्यक्ष नियंत्रित मुल्य पर ज्रय करेगी। 
ऐमे मूल्य साघारणतः एक राज्य भ्रथवा एक प्रदेश में एक ही होगे । 
भ्रभी तक केवल उड़ीसा में १ जनवेरी सत्‌ १६५९ से खाद्यान्न 
नियन्त्रण पआ्रादेश लागू किया गया है, जिससे राज्य सरकार प्रधिकृत 
व्यक्तियों के माध्यम से चावल और पेडो खरीदेगी ।* 
तृतीय पंचीय योजना के प्रतुसार “मुल्य-नीति का उद्देश्य यह होगा कि मूुल्य- 
हर में, दिशेषतः ग्रावश्यक उपभोक्ता माल के मूल्य स्तर में तुलतात्भरू स्थिरता बनी 
3 अंक ३6 खाद्यान्न की मुल्य नीति को दोष श्रथ॑व्यवस्था की मुल्य प्रवृत्तियों के सम्बन्ध 
में देखदा होगा ठथा विभिन्न क्षेत्रों मे मूल्यो के बीच समुचित सम्बन्ध प्रस्थापित करता 
होगा । मूल्य नीति की विभिन्न समस्याप्रो का अध्ययन इस समय राष्ट्रीय विकास परि- 
पदू थी एक प्प्रिति कर रही है, जिससे भविष्य मे सुदृढ़ मुल्य तोति को प्रपताया 
जा सके भौर सुदृढ़ पूल्य नीति ही कृषि घूल्यों के स्थिरोकरए की दिशा में प्रथम 
शुव ध्ादश्यक पग होगा। 


१.. रिश्छुणा 60 (णाशाएए & ए0थ०९ 3959-60, 9988 2-23 
2. ॥%6 8:६७ एड ?)388--# 5758६ ०७४७।७७, 99- 4:5. 


अध्याय १६ 
सामुदायिक विकास योजनाएँ 


((०7क्रण्जा!ए 069७ ०फ्छरफणध ?7०९८६४) 





“जब नक चण्णों छोटे छोटे उप्क किसी योजना के देय को स्व्रीसार कर उसके कार्था में भाग 
सैने है हि के हि 

नहीं सैने दें और उसे अपनाकर श्रावरत्रक त्थाग नहीं करने हैं, तब तक किसी भी योजना के 

सफलता की तनिक मी आशा नहीं है 7 





--प्रपिक झ्न्न उपजाप्रो जाँच समिति] 
भारत को ६२"७%, जनता याँवों में रहती है प्रोए शेष १७"३% नगरों में । पतन्‍्य 
देशों में, परंसे--- उिटेन से लगमग ६०%, कनाडा में ५६४९८, सपुक्तराष्र में ५६"२% 
झ्रौर फ्रास्स में ४६%, जनता नगरों में रहती है | प्रतः हमारे देश में प्रन्य देशों षो 
प्रपेश्ा गाँवों में रहने वालों वी संस्था सदसे भ्धिक है । इसी प्रकार व्यवसाय में भी 
सबसे छधिक भार खेती पर ही दै | 


व्यवसाय १६२१ १६३१ श६४१ १६४६ १६५१ 
( भ ) कच्चा माल तंवार करने 
वाले 
(१) खेती घोर पश्चु पालत ७३११५ ६५६ ६६०० ६७९७ 
(२) खमिन ०१७ ०२४५ ०३रहे ०५ 


७३३२ ६५९३० ६६२३ ६८२ (६६८ 
(च) तैयार माद को उ्तत्ति 
श्रौर ब्यत्रसायों में ( कत- 


बारखाते ) 
(१) उद्योग-पन्पे (०ह६ रैरीविद हैणाण ३१६ २१०६ 
(२) यातायात १३७ १९६६४ २४% हुश्ब. है”६ 
(३) वाणिज्य अाछ३ डाड ४५४. ६२ ६० 
(स ) सरबारी दायन, स्याय राधव २३ ३१०. ६नशी 
हथा ग्रस्य कार्यों में 
(4) प्रन्य [. श्र ० 
(१) धपनो प्राय पर न 
आखधित डाएंशए. ० ईंट हार ३३ 
(३) परेयू भौचर हुडड उथ छा 
(३) धन्य दर भाग ४० 
(४) प्रचु्ादक शण्ड २०५ हृैए 





रद 


र६८ ] 


उक्त तालिका से भारत की अ्रय॑-व्यवस्था में खेती को प्रवानता श्रौर महृत्त्त 
स्पष्ट होता है। उद्योग घन्धो मे लगी हुई जनता का श्रनुपात केबल १०*६% है। 
इसमे संगठित उद्यीग घब्धो का श्रनुयात केवल १५% ही है। हमारी यह प्राधिक 
भ्रवस्था श्रत्यन्त तिराद्रापूर्णों है। क्योकि जिम देश में केवल खेती पर ही इतना प्रधिक 
प्रभार हो उसका ग्राथिक कलेवर सदा डाब्राडोल रहने का भय रहता है । 


सब्‌ १६५१ से नगरो और गाँवों मे रहने वाली जनता का अ्रनुपात ब्रमझ; 
१७% प्रौर ५३% था | इस अनुपात में कमी वहुत ही घोमी गति से हुई है :-- 


(कुल जन सरया का प्रतिशत) 








सव्‌ गाँवों में नगरों में सन्‌ गाँवों में नगरों में 
१८६१ ६०९५ 84 १६३१ इ€६7० ११७० 
१६०१ ६०१ छह १६४१ 340 र३० 
हद हरे €०*६ 384 १६५१ 5२७ १७१३ 
१६२१ दह्तद ५ १६६१ श्र, १० /९ 





यद्यपि पिछले बुछ वर्षों से भ्रहरों को जन-सख्या बढ़ रही है, परत्तु यहाँ भ्भी 
केवल १३,०१८ शहर हैं, जिनकी लोक सख्या ६,१८,७५, १२३ है। शेष 5३% 
जन सख्या ५,५८,०८६ गांवों में रहती है | वास्तव में भारत याम प्रधान देश है। 
इसलिए भारत वी समृद्धि ग्राम्य-जीवन स्तर की उन्नति में है। विछते तोस वर्षों से 
भारत में उद्योग-पत्घो) वा विकास हो रहा है, परन्तु ये झ्रविकर तर शहरो मे हैं | सगठित 
उद्योगों ने कुटीर उद्योगों का नाश कर दिया है, जिससे कारीगर बेकार हो कर कृषि 
पर आशधित हो गए हैं। हृधि पर जन सस्या का प्रभार बढ गया है और दृषि का 
स्वाभाविक सन्तुलन नप्ट हो गया है । कृषि भारतियों की उपजीविगा का साधन ही 
नही वरत्‌ छिस्तानो के जीवन का अभिन्न भ्रज्ञ है, जिससे उनका रहन-सहन, श्राचार- 
विचार, प्रमिल्रापा, प्र्धात्‌ सम्पूर्णा जीवन प्रभावित होवा है । साथप में, हृषि काये 
तथा ग्रामीण जीवन साधन साथ-साथ चलते हैं । 


जीवन में सबसे भुस्य वस्तु श्राय है, जिस पर मनुष्य का गाहार-विहार निर्भर 
है। भारत के झ्ौसत व्यक्ति की प्राय इतनी कम है कि उसमें तिर्वाह करता बहिन 
है। यहाँ के निवासियों की प्रति व्यक्ति प्रोरत श्राय वी बत्पता निम्न तालिका से 
होगी ४--# 


+ प#6॥4--960 ४७6 73- 
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जप जि राष्ट्रय आय ( -----++कचन्‍्नानऋन्गा  केछआऋकर छू) ड०) ड्ह्ल प्र कक प्राय ( ० ) 








इ््नंमान ३६४६-५० बनमान १६४६-३० 

झर्ल्यों पर | हे यूस्यों पर | मूर्यों पर । के मूर्यों पर 

र६४फनड८ रू,६४० ८,६५० २४६६ र्४थ्पा८ 
१६४६-४० ६,०१० ह,परे० २५३१६ २४८४५ 
१६५०-३१ €,५३० छाप ० २६५९२ २४६३ 
१६५१-४२ ६,६७० ६,१०० र७ढा० २४०१३ 
१६५२-५३ ६,८२० €,४६० २६६८ २५६६ 
१६५३-५४. १०,४८०. ९ै०,०३० २८०३ र६८७ 
१६५४ ५५ ६,६१०... १०,२८० रश्४डारे २७१७६ 
१६५५-२६ ६,६८० १०,४५० २६०"६ २७३"६ 
१६४६५७५. ११,३१० ११,००० २६६९५ २८३४ 
१६५७-४८. ११,३६०. १०,८३० २८६*१ २७५९६ 


आय वी विभिन्न देशों के खाच ुलना इसे 


दम श्रत्ि मठुष्प वापिऋ प्राय 
श्रास्ट्रे लिया ३,३६५ ग० 
इद्नलैप्ड ३,८६५ र० 
सपुक्त राष्ट्र अमेरिका ७,२६५ २० 
बनाडा ४,३५०. ० 
म्य्स १,5००. झ० 
आरवतदर्ष रघ६ १ ग० 

# प्रांस बे४१६७. दर 
स्यूजो्ट्ड ४, रे८घ०.. इ० 


इतनी कम प्राय का फर यह द्ोता है वि दम अगनी सापारस्थ भावश्यह्ताप्ों 
वो पूर्ण करने में प्रपने को प्रसमर्थ पाते है। बोई विदेशी विसान घ्वप्त में मो इस 
प्रकार की शोचनीय अवस्था की बल्गना नहीं कर सत्रता। किन्तु मिट्टी को टूटी 
आविड्धियों में निदास बरते बाला झद सम्त आरठीय दिसान सद्रा धपने उदस््यूति वी 
बिन्‍्दा में हो रहता है । इष्टियों का वह नर बंकाज़, ट्रूख को ज्वाया में दग्प, टकटकी 
दाँधे किसी प्रशार प्रपने जोवन के दिन ब्यदीत करता है । 


मदि प्रठि व्यक्ति राष्ट्रीय प्राय को गरीदी पझमोरो का सूचक माना जाये 
तो हमारे देहातों वो तुलना मत्र ध्राथिकर अवस्या का पता जिम्त आँवर्डों वे लगेगा ३-- 


३०० ] 
5 8 जज >ड ॥:नननिकिमिड पन थी नीम जल फल मनन शब मम मिल 


देहातो फी प्रति. छहरों को श्रति व्यक्ति भारत की प्रति 


स्रोत र् रि 
व्यक्ति राष्ट्रीय भ्राय राष्ट्र आय व्यक्ति राष्ट्रीय श्राय 





(() डॉ बी० कै० 
आर० बी० राय ४८ रुपया १६२ रुपया ६५ रुपया 
( सन्‌ १६३१) 
(२) नेशनल इनकम 
कमेटी १८० रुपया ४१६ रुपया २२५ रुपया 
( सव्‌ १६५१ ) 





इन प्रॉकडो से स्पष्ट है कि एक ग्रौमत ग्रामीण एं प्रौमत शहर वाले की 
भ्रपेक्षा भौर एक भ्रौसत भारतीय फी श्रपरेक्षा लगभग दो तीन भुवा गरीब है। कोई 
अझ्राश्चयं नही कि १८६० रु० की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय प्राय, प्र्थात्‌ १४) २० प्रति मास, 
लगभग ॥) भ्राना प्रति दिन की प्राय बाले ग्रामीण निदासी का जीवन-स्तर पशुप्रो से 
भी गया गुजरा हो। श्रभी हाल में हुई सरकारी खोज” ग्रामीण क्षेत्रों की श्राथिक 
दुरावश्या का नग्न चित्र उपस्यित करती है। इस खोज के भुसार देहाती के हर 
परिवार मे वे॥री का औसत ५५% है भोर उन्हें दूसरो की निम्न श्राय पर निर्भर 
रहने के प्रलावा दूसरा कोई चारा नहीं है । ग्रामीण झपनी सीमित भ्राय का एक बहुत 
बड़ा भाग, प्रर्थात्‌ ६६१७% केवल भोजन पर ही खच करता है। इसके विपरीत जहाँ 
एक भ्रौमत भारतीय श्रति दिन लगभग ३॥ छटाँक़ दूध का उप्रयोग कर पाता है, वहाँ 
एक भ्रोसत ग्रामीण भारतीय को १ महीने में २ मेर दूध, प्र्थाव प्रति दिन १ छटाक से 
भी कम मिलता है। 

प्रतः भारत वी स्व॑तोमुखी उन्नति की श्रपेक्षा हम तभी कर सकते है जब 
हमारे ग्रामीण बहुजन समाज की झाथिक एवं सामाजिक उद्नति हो। ग्रामीण प्रथ॑- 
व्यवस्था में कृषि एवं कृपक का महत्त्वपूर्ण स्थान होने से इनकी उन्नति का समावेश 
ग्रामीण उन्नति के प्रयत्नों में ही होगा ।॥ 
घतंमान ग्रामोत्थान के प्रयत्व-- 

सत्‌ १६४७ में भारतीय स्वतस्त्रता के परचाद्‌ राष्ट्रीय सरवार ग्रामीण उत्थान 
के लिए हढ प्रतिज्ञ हो गई प्रोर उसने यह भनुभव किया कि णन-सहयोग बिना गाँवी का 
पुनर्निर्माण नहीं हो सकता । झतः द्मारी पच-वर्षीय योजना में गाँवों की भरायिक उन्नति 
की शोर विज्ेप जोर दिया गया। फ़लतः देश में सामुदायिक विकाग योजनायें एच 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा (]१86090] #िडांशाहा/णा 5879708) कार्यक्रम कार्यानवितत 
किया गया। 


+. िबावण08] 53906 507ए०ए 953, श्ाएगए- 
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सामुदायिक विकास योज्नायें (ए०क्राएमंप 0०ए2०फ्शद्गा एःण०८०७)- 

सामुदायिक विकास योजनाझों का कार्यक्रम भारत के लिए कोई नई चीज नहीं 
है, क्योकि महात्मा गाँधी के सर्वोविय का आादझ्य 'जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति 
की भलाई' रखा यया था, यह उससे मिलता-झुतता है । परन्तु सर्वोदिण को धपेक्षा श्रेष्ठ 
तर नहीं है, क्योकि इन योजनाप्नो वी हपरेखा मे इनका उद्देश्य निम्न दाब्दो से व्यक्त 
क्या गया है; “भ्रधिक से अधिक व्यक्तियों दी श्रधिक से श्रधिक मलाई ॥/” 
डा० राजेन्द्रभसाद के शब्दों मे सामुदायिक विकास एवं सामुदायिक विद्यास योजनाएं, 
ये छाब्द प्रयोग मे नये हैं, परन्तु इनकी विचारधारा काफी पुरानी है। ''विशेष क्षेत्रीय 
विकाप्त की भ्रपेक्षा बहुक्षेत्रीय विकास ही इनवा घूलमुठत आ्राघार है ।” सामुदायिक 
विश्वास योजनामों का कार्यक्रम ५ जनवरी सम्‌ १६१२ से 'भारत-अ्मरोकी तास्मिक 
सहूयोग' समभौते के बाद श्रारम्भ हुआ । इस रामझोते मे भ्रमशीका ने इन गोजनाम्रों 
पर होने दाले व्यय का कुछ भाग देने का वचन दिया है ॥ 


योजनो की व्याप्ति- 

समस्त भारतवर्ष मे ५५ सामुदायिक विकास क्षेत छुने गये है, जिनमे से प्रत्येषा 
का क्षेत्रफल लगभग ५०० वर्गमील है भौर हर क्षेत्र मे लगभग ३०० गाँव हैं । प्रत्येक 
क्षेत्र में ग्रोसतद १५ लाख एक्ड्‌ कृषि योग्य भुमि तथा २९७ लाख जन संख्या है। इस 
प्रकार घुल ५४ क्षेत्रों के लगभग १६,००० गाँवो मे १२० लाख की प्रावादी है, 
जिसका क्षेत्रफल १५० लाख एक्ड भूमि है! इन योजनाओं के साथ-साथ दुछ (विकास 
खण्ड' था "पायलट प्रोजेक्ट' का भी झ्मायोजन है। हर क्षण्ड भे भौवतन १०० गाँव 
झौर ६० ७० हजार जन-सव्या है। प्रत्येक खन्‍्ड को ५५ गांवों के समूह मे विभक्त 
किया गया है । प्रत्येक गांव समूह एक प्रामस्तर कमंचारी का वार्य क्षेत्र होगा । 

इन सबका उद्देश्य गाँवो को ऊबड-खाबड़ झ्राथिक व्यवस्था को एक नियन्त्रित 
व्यवस्था का रूप देना है । सदियों से हमारे गाँव दिता योजना के अपनी पुरानो गति 
से चलते प्रा रहे हैं । उनमें इस योजना के झनुसार पुनर्जीवन भौर जागरण को हवा 
भरना ही इनत्रा काम है । 
सामुदायिक विकास क्षेत्रों के प्रकार-- 

इन विकास क्षेत्रो के मोटे रूप से दो अकार हैं :--( १ ) झुद (8५80) गौर 
(१२) मिश्रित (0079०आं/७०) । शुद्ध क्षेत्रे मे काम वहाँ हो रहा है जहाँ पहले से ही 
एक छोदा उप-नेगर (86४77-05)) है भोर मिश्ित प्रकार वहाँ है जह्ं नये सिरे 
से उस क्षेत्र में एक उप-तंगर या ग्राम एवं उप-नगर (छेप्ए्को-०पा-पाएथा 
(0७07९) या निर्माण होगा । इससे स्पष्ट है कि युद्ध भ्रकार के क्षेत्रों का व्यय कम 
होगा भोर मिश्रित का भ्रधिक, किन्तु पहले का विकास-कार्य भषिक ग्रीघ्र-यामी होगा, 
क्योकि शुद्ध प्रक्तार में पहले से ही जीवन की कुछ सुविधाएं वयेरह अत्त हैं । यही 
कारण है कि सीमित पु जो, श्धिक सुविधाशों भौर झीघ्मता के विचार से ५४ क्षेत्रों 
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में लगभग ४३ क्षेत्र, प्र्थाव्‌ ६०% शुद्ध प्रकार के झोर बेष १०%, मिश्रित प्रकार के 
क्षेत्र है ॥ 
विकास का कार्य क्रम-- 

(१ ) कृपि तथा कृषि सम्बन्धी क्षेत्रों भें--परती तथा तयी भूमि को कृषि 
योग्य बनाना, तालाब, नहरें, कुप्रो तथा नल-हूपों द्वारा धिचाई का श्राथोजन करना; 
जिससे योजना काल से कप्त से कम प्राघी भूमि के लिए भिचाई के साधन उपलब्ध हो 
जायें। उत्तम बीच तथा बिकाऊ खादें सुलभ करना, भूमि के उपयोग तथा उत्तमतर 
कृषि के ढंग में विक्रास करना, प्राविधिक सूचनाम्रो, कृपि के उत्तम श्रौजार, बाजार 
तथा वित्तीय सुविधाग्रो का श्रायोजन, मिट्टी का पर्यवेक्षण तथा भूमि का क्षेत्र विस्तार, 
प्राकृतिक तैयार खादो के उपयोग के लिए प्रोत्साहन, पशु-युधार एवं सहरारिता का 
प्रसार तथा यवासम्भव प्रत्येक गाँव प्रश्नवा ग्राम-समूह में बहुमुखी सहकारी समिति की 
स्थापना करना, जिसका सदस्य प्रत्येक बुद्ुम्व का एक व्यक्ति भ्रवश्य होना चाहिए । 

(२) यातायात-पभ्रामो प्रेइस प्रकार सडको का निर्माए किया जायग्रा, 
जिससे प्रत्येक ग्राम विकास क्षेत्र से सम्बन्धित किया जा सके । इस प्रकार को संडकके एक 
ग्राम से दूसरे ग्राम की विद्या भे छै मे,ल तक लम्बी होगी भौर इनका निर्माण ग्रामीणों 
के ऐच्छिक श्रम द्वारा होगा । झत्य सड़क॑ सरकारी व्यय से निर्मित होगी । इसी प्रकार 
यातायात सुधार में मातवी श्रम की महत्ता एवं ग्रामीणों के सहयोग पर ही भ्रधिक 
जोर दिया गया है । 

(३ ) शिक्षा-शिक्षा के प््तगंत सामाजिक, प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा 
के विकास का आ्रायोजन है । यही नही, काम करने वाले बच्चो की शिक्षा का भी प्रवन्ध 
दिया जायगा । ग्रुवको के कल्यारा का सवद्धान होगा तथा शिक्षा को प्रत्येक ग्रवस्था 
में व्यवसाय सम्बन्धो तथा प्राविधिक प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जायगा। कारी- 
गरो तथा प्रश्िधिकों (['९0]70778) को उत्तमतम्‌ श्रविधि से प्रवगत करने के 
लिए प्रशिक्षण सुविधाएं" प्रदान करने की ब्यवस्था होगो ३ 

(४ ) स्वास्थ्य--श्रत्येक योजना क्षेत्र मे ३ प्राथमिक चिकित्सा इकाइयाँ 
(७७०४७ ऐं779) होगी, जो विकास छण्डो में होगी। इसके प्रतिरिक्त योजना 
छेत्र की एक सहायक चिकित्सा इकाई होगी, जिसके झ्त्तगंत एक अ्ल्पताल तथा एक 
चल ग्रौषधधालय होगा, जो पूरे क्षेत्र भे घूमता रहेगा। क्षेत्रों में स्वास्थ्य-सयठत का 
उद्ददय गाँवो में भ्रधिकाधिक स्वच्छता तथा पीने के लिए उत्तम पानी का प्रबन्ध, 
मनुष्यों तथा जानवरो के मल-मृत्र एवं मृतक के ग्रन्तिम संस्कारों की उचित ब्यवस्था, 
चिक्त्सा का प्रबन्ध, जनता को स्वच्छ रहन-सहन तथा अच्छे भोजन के बारे में शिक्षा 
देखा आदि होगा । 

( ५ ) सहायक धन्धे--इसके प्रन्तगंत कुटीर तथा लघु ग्रामीण उद्योग- 
धन्घो का विस्तार किया जायगा, जिससे गाँवों के बेकार तथा श्रद्धा बैकार ग्रामोण 
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लोगों को काम मित्र सके । यहाँ देहातो की जन-संख्या का विषम वितरण ठीक करने 
का उचित प्रवन्ध है ।# सामुदायिक विकास में इस विपमता को दूर करने का प्रवन्ध 
एक निश्चित योजना द्वारा करमे वा सबत्प है। गांव के ६०% परिवारों को खेती 
शोर सहायक उद्योगों मे, १२%, वो कला कारीयरी, भौर घरेलू धन्धो में, १०% शहरों 
के छोटे उद्योगों मे भौर १६% दूसरे कामो मे काम देने की योजना है, जँसे-- याता- 
यात, पोस्टप्रॉफिस, ग्राम-शिक्षा, नाई, धोवी, मोची प्रादि--भओर दोप २% प्रावारा- 
गदों के त्िए सुरक्षित रखे (९५९7९) हैं । 

(६ ) भवन-निर्माश--गांवों मे उत्तम प्रकार के भवन-निर्माएा के विषय में 
पदर्शत तथा शिक्षा वा अवन्ध किया जावगा । जो गाँव घने बसे होगे, उनमें नए रथानों 
पर भवन-निर्माए को प्रोत्साहन दिया जायगा। इसके साथ ही पात़ों तया लेल के 
मंदानों की भी व्यवस्था को जायगी । 

(७ ) प्रशिक्षा-योजना को बार्यान्वित करने के लिए कमंचारियों, मधि- 
कारियों तथा निर्देशकों की शिक्षा के लिए देश में प्रमेरिका की 'कोई फाउप्डेशना 
गामक संस्या वी सह्वायत्ञा से ३० केंद्र सोले जायेंगे, जिनमे एक साथ ७०० व्यक्तियों 
के प्रशिक्षण का प्रवन्ध होगा। प्रशिक्षण वी भ्वधि ६ मास होगी, जिसमे योजना के 
व्यावहारिक तथा सैड्धान्तिक पहलुप्रों पर प्रकाश डाला जायगा । 

(५८ ) सामाजिक क्ल्याए--इस कार्यंत्रम के भन्तगंत हइघ तथा धवशीय 
(8 ४0०-४४5एव/) प्रछात्ी के भनुत्तार ग्रामो मे मठोरंजन सत्पाएं, खेल कूद, मेले 
भादि को व्यवस्था होगी भौर तत्सम भ्रददध्ध॑नों द्वारा ग्रामीण जीवन को सुल्ली तथा 
भ्नोरजक बनाने का प्रयत्न होगा। 


कार्य-प्रगति का समय विभाजन (पणांग४ ०६ 0फ्एव्त०्पश्) 

कस्यूनिटो प्रोजेबटस्‌ पूरा होने बा समय तोन साल प्रौका गया है, इन तीन 
वर्षों को ५ भ्रवस्थाप्रों में बाँटा गया है | 

(१) रूप-रेखा (007289४705)-यह्‌ भारम्भकान्न है, जिम्से हर 
प्रोजेबटस्‌ क्षेत्र को स्थानीय परिस्थितियों के भध्ययन के बाद विकास की रूपरेखा तैयार 
होगी । यह कागजो योजना का समय है, क्योकि स्थानीय कठिवाइयो और सुविधापो 
को ध्यान ये रख कर ही विकास को योजना तैथार दो सकती है। योजना वा ध्र्ष 
ही पहिले से एक निश्चित योजना सेपार कर लेना है।यह पवस्था तोौन महीने 
फी है। ह 
(२ ) कार्यारम्भ ([903007)- कागजी रूप-रेपा तंयार होने के बाद 
+ विगत नेशनल सेम्पल सर्वे के अजुसार ओ्रौसत ४२६ आदमियों के एक प्रामोण परि- 


चार में केवल २५%, लोग कमाने वाले दैं, १७९ लोग अपने लिए इुछ कमाने बाले और शेष 
५८%, लोग बेकार और दूसरों पर निभर रदने वाले दैं । 
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इसमे कार्य शुरू किया जाता है ॥ योजना के हर विभाग में काम चालू हो जाता है। 
यह प्रवस्था ६ महीने की है | 


(३ ) भ्रगतिपूर्ण सम्पादन (0एश70600]--यह सबसे कार्यशोल समय 
है, जिसमें विकास क्षेत्र वी हुर इकाई से खूब जोर-झोर से काम चनेगा। इसीलिये 
इसको तूफानी कार्य-त्रण बा समय भी कहा गया है। बह अवध्या १८ मास की है ॥ 


(४) सघनन (0075०704600)--इस झवस्था में विशेषज्ञ प्लोर 
स्थानीय क्मंचारी विश्रास काये को ठोस झूप देंगे। इस क्षेत्र के विधय में स्थापित 
प्रशास्तन को स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न होगा । यह प्रवस्था ६ मास वी है । 


(५) अन्तिम अवस्या (प77008%700)--चौथी ग्रतरस्था तक कार्य 
प्रगति ठोम्त हो जाने भ्रौर स्वावलम्बन की क्षमता प्रा जाने पर इस ग्रवहथा में केस्द्रीय 
भोर राज्य सरकार के विशेषज्ञ एक निर्देशक रूप में क्षेत्र में रहगें और यह देखेंगे कि 
स्थानीय प्रश्मासन स्वावलम्वी हो गए है प्रथवा नहीं। जब यह क्षमता स्थानोय 
प्रशासन से आकर, विशास कार्यक्रम एक साधारण दिनचर्या का रूप धारण कर लेगा, 
तब विशपज्ञ द्रसरे क्षेत्रों में चले जायेंगे । यह प्रवस्था तोन महीने वी है । 

इस प्रआार तीन वर्ष में पूरी होने दाली इन परॉँच अवध्याप्रों मे सामुदायिक 
विकास योजनायें वित्रास और स्वावल्मम्दन को गति देंगी शोर क्षेत्र भपनी इम गति 
से प्रगति करते रहेगे | 

इसमें विभाजन का प्र्थ निश्चित समय में निश्चित लक्ष्यों को प्राप्ति करना 
है । यदि योजना के ग्रमुपार काम होता गया तो हमारे गाँवों का वतंमान रूप बदल 
कर वे झाधुनिक सभ्य विश्व के' साथ एक रूप होकर चल सकेंगे । धगति उनकी दिन- 
चर्या होगी तथा राष्ट्रीय ग्रोर भप्रन्तरट्रीय हलचलो के बीच भी बे तूक़ात में वढ वृक्ष 
की भांति प्रदल रह कर फर्लेंगे भर फूलेगे । इस प्रकार छोटे-छोटे स्वतन्त्र श्रौर स्वाव- 
लस्बी गणएुतस्त्र स्वरूप गाँव प्रगति के पथ पर अग्रधर होते रहेंगे । 


सामुदायिक विकास योज्ञनाओं का संगठत-- 

योजना की समुचित व्यवस्था के लिए एक केन्द्रीय सामुद्र पिक्र विकास मस्त्रा" 
लय है। इसके भ्रस्तगंत एक के-द्रीय समिति है इस समय स्वयं थोजना प्रायोग द्वी 
केन्द्रीय समिति का कार्य कर रहा है । इस समिति ऋ। कार्य प्रमुख मोति निर्धारण, 
सामान्य निरीक्षण तथा कार्य सचालन कथ्ना द्वोगा।इस समिति के प्रन्तगंत एक 
योजता प्रवन्धक होगा, जो देश भर में सामूहिर योजनए के नियोजन, निर्देशन तथा 
समस्य के लिए जिम्मेदार होगा तथ। इस कार्य में भिन्न-भिन्न राज्यों के उपपुक्त 
भ्रधिकारियों से परामण करेणश | इसकी सहायता के लिए एक परामजंदात्री सम्रिति 
होगो, जिछके प्रन्तर्गत सरकार के उच्च, योग्य त्तया अनुभवी अधिकारों होगे, णी प्रतन्ध, 
वित्त, कर्मचारी आदि योजना से सम्बन्धित झनेक विषयो पर सलाह देंगे 
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प्रत्येक राज्य में राज्य-विक्नास समिति होगी, शिसमें राज्य के मुझ्य मन्‍्त्री तथा 
हैपे मन्‍्त्री, जिन्हें वे प्रावश्यक समकेंगे, सम्मिलित होगे। इस समित्ति का कार्य॑वाहु 
राज्य विकास-कमिइनर होगा । विकास-कमिश्तर पर ही राज्य में योजना को कार्या- 
न्वित करने को जिम्मेदारी हैं। यही समिति राज्य मे सामूहिक नियोजन का पथ- 
प्रदर्शन करेगी । केस्द्रोय समिति राज्यों के विकास कार्यत्रमो पर देख-रेख करेगी एवं 
उतका समस्वय स्थापित करेगी । 


जिलों मे सपपूदिक योजना के निरीक्षण का उत्तरदायित्व एक जिला-विकास 
अधिकारी का होगा, जो राज्य-विकास कमिश्नर के प्लाधीत होगा । जिले में उससे सलाह 
देने के लिए एक जिला विकास दौर्ड होगा, जिसमे सामूहिक गौजना से सम्बन्धित 
सरकार के सभी विभागों के प्रधिकारी होंगे। इस समिति का भ्रव्यक्ष जिलाधीश 
तथा मन्त्री जिला-विक्रास-प्रधिकारी होगा। 


वित्त व्यवस्था-- 


” धंच-वर्षीय योजना में सामूहिक योजनाओं के लिए &० करोड़ रुपये व्यय 
करना निश्चित हुपरा था | साथ हो, भारत श्रोर प्रमरीका के बीच हुए श्रोद्योगिक 
सहयोग समभौते के भनुसार भारत को सागूहिक योजनाझों के लिए ४ करोड़ रुपए 
की डालर सहायता सामग्री, ग्रौद्योगिक तात्रिक सहायता के रूप में होगी। इस ४ 
करोड़ में से ( जो कि राज्य सरकारों को दिया जायगा ) ५५%, रुपया ऋण के रूप 
में है। इस राधि के भुगतान के बाद बह फण्ड “ब”” से जना हो जायगा, जो फिर धन्य 
सामुदायिक विकास योजनाओ को शझारस्म करने में व्यय होगा । केन्द्रीय 'सरकार राज्य 
सरकारों की सहायताथ॑ प्रनावत्तंक ब्यय का ७५% तथा प्रावत्तंक व्यय का ४०%: 
देगी, परन्तु ऐसे व्यप को भ्रधिकतम् राक्षि ६ करोड रुपया प्रति वर्ष होगी ॥ 


इसके साथ ही उत्पादक कार्यों, यथा--सिंचाई, भूमि सफाई भादि के लिए 
केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को झ्रावश्यक राशि ऋण रूप में दी जाती है, जो ब्याज 
सहित देय होती है । 


अ्मरीको सहायता के भजावा फोर्ड फाउन्डेशन भी भारत को इस वायं-क्रम 
के लिए झाधिक सहायता दे रहा है । श्री नेहछ भोर फोर्ड फाउन्डेशन के श्रध्यक्ष एवं 
संचालक की वार्ता के फनस्वरूप यह तय हुझा--फोर्ड फ़ाउन्डेशत भी शोर परे प्रथम 
दो वर्षों में प्रशिक्षण का पुर्णे व्यय, तोसरे वर्ष के श्िए व्यय का ५०%, झौर चोथे 
बर्ष में कुल व्यय वा ३३३%५ मिलेगा | इस प्रवधि के बाद फोर्ड फाउन्डेशन इन 
चालू प्रशिक्षण केन्द्रों को भ्राधिक सहायता नही देगा ३ ४५५ 


भा०्परा०वि० १४ 
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इसके श्रलावा इन योजनाशो में जनता भी वित्तीय अभिदान तथा श्रम देती 
है । ३० मार्च सम्‌ १६५६ तर जनता का अभिदान ७४०५६ करोड रु० श्रयात्‌ कुल 
सरकारी व्यय ( १४०८६ करोड रु० ) के ५०% से श्रधिक रहा ।* 
कार्यारम्भ-- 


इस वाय॑ का श्रीगऐेश्व २ अवहवर सब्‌ १६५२ को ५५ सामुदायिक विकास 
क्षेत्रो मे एक साथ कार झ्रारम्म होने से किया गया] इनमे १८,४५६ गाँवों की 
२६,४५४ वर्ग मील क्षेत्रफत भे रहने वाली १,४७,६०,००० जनता को लाम होगा । 


प्रथम पच-वर्षीय योजना के प्रन्त्गंत निम्त सामुदायिक विव्रास्त भ्रौर राष्ट्रीय 
विस्तार सेव सण्ड बनाये गये :-- 
न 3 5० सनक पल न न ०5 2 मनन शक न न >> 3 >> मर 
१६५२-४३ १६५३-५४ (६४५४-५५ १६४५-४६ योग 














विकास सएड-- 

सामुदामित्र विक्रात् २४७ ५३ न्- न ३०० 

राष्ट्रीय विस्तार-सेवा -- २५१ २५३ ३६६ ६०० 
योग._२४७ ३०४ र्प्३ ३६६ १२०० 

ब्राम संख्या-- 

सामुदायिक विकास २५,२६४ ७६६३ सब बह ३२,६५७ 

राष्ट्रीय विस्तार-मेवा --. २६,१०० २५,३०० ३६,६०० _ ६०,००० 
योग २५२६४ ३२,७६३ _ २५३०० ३६,६०० १,२९,६४७ 

जन-संख्या (लाख)-- 

सामुदापिक विकास १६४ ० क- दे ् रेग्ड 

राष्ट्रीय विस्तार-सेवा 5 १६६ १६७ २६१ श्ध्ड 
मोग १६४ २०६ १६७ २६१ ज्ह्८ 





इन थोजनाप्रो के झारम्भ से ही इतका स्मावेश प्रथम पच-वर्षोए्ण योजदा में 
किया गधा था । इस हेतु योजना में सन्‌ १६५२ ५३ से सव्‌ १६५५-५६ के ३ दर्षों 
के लिए ६६०४ करोड रु० का ग्रायोजन था । परन्तु योजना वी अवधि भे ५२४ वरोड 
ह० व्यय हुए तथा घेष ४४“१ करोड रु० दूसरी योजना में ध्यय किये जायेंगे ।९ 





4 779॥8--950, 79६86 22, 
4. माउवंपडफठग एस 8छ090-व्च छ 502, 950. 
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द्वितीय पंच-वर्षीय योजता-- 


प्रथम योजना में सत्‌ १६५२ से छब यह कार्यक्रम श्रारंम हुप्रा व से १,२०० 
विका्त सप्ठ प्रारम्भ जिये गये, जिनके झ्न्तगंठ १२३ हजार ग्रामों के लगभग ८ करोड़ 
लोगों को ज्राम रहा है । इनमें से ७०० गहन स्वरूप के अय॒त्रा सामुदायिक विकास 
खण्ड हैं। 

दूसरी योजना के वार्यत्रम के प्नुसार योजना भ्रवधि में सम्पूर्ण देश को राष्ट्रीय 
विम्हार ख़ण्डों को म्ेढाप्रों का छाम्र मिलेगा ठथा इसे से ४०९६ रूण्डों को सामुदा- 
मिक थविस्तार खण्डों में परिवर्तेव किया जायगा। यदि थोजना बी प्रत्रधि में प्रधिक 
वित्तीय साधन उपलब्ध होते हैं तो १०% विस्तार खण्डों का सामुदाबिक विव्रात 
सन्‍्हों में परिवर्तन क्या जायगा | संक्षेप्र में, ३,८०० राष्ट्रीय विस्तार खण्ड योजना 
प्रवधि में चालू होंगे, जिनमें से १,१२० को सामुदायिक खण्डों में बदवा जायगा। 
थोजना वी अ्रवधि में साघारए। कार्यक्रम के साथ ही तिम्त पहलुप्रों पर विशेष व्यान 
दिया जायगो १--- 

( प्र) ग्राम भौर सघु-उद्योर्गो का विकास, इसत्रा हेतु, बतिरिक्त ग्राय बा 

प्रबन्ध झौर ग्रामीण रोजयारी की वृद्धि करना, 

( करा ) सहकारी त्रियाप्रों का व्रिकास, 

(३) डुच्ा एव युवरठियों के खाम के कार्यक्रम में गद़नठ़ा लागा, तपा 

(६) श्रादिवासी क्षेत्रों में गहन प्रयत्त । 


द्वितीय योजना के प्रन्दगंत साभुदमिक एवं राष्ट्रीय विस्तार खण्डों के निम्त 
लक्ष्य हैं 











बे राष्ट्रीय विश्चार सेवा सामुदायिक विकाय खण्डों 

खण्ड मे परिवर्तन 

१६५६-१७ भूण० न 
१६५७-५८ ह४० २०० 
4६५5-५६ ७५० ६० 
१६५६-६० छ्‌ग्न | ड्डेग्न 
१६६०-६१ १,००० + ३६० 
योग ३,८०० १,१२० 
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वित्तीय आयोजन-- 


साधारण मांगें दर्शन के लिए ऐसा विचारा गया है कि प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा खण्ड पर ४ लाख श्रौर प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड पर १२ लाख रु० व्यय 
होगा। इसके भनुमार ऐसा ग्नुमात है कि केन्द्र द्ररा संचालित योजनाम्रो पर १२ 
करोड और राज्य की योजताग्रो पर १८८ करोड रु० व्यय होगा | इस हेतु जो २०० 
करोई रू० का प्रय्योजन है उसका वितरण निम्नवत्‌ प्रायोजित क्रिया गया है :-- 


(१) व्यक्ति एवं सामग्री (खण्ड हेड क्वार्टर) ५२ करोड़ रु० 

(२) कृषि (पं्ुपालन, #पि विभाग, सिंचाई, भूमि सफाई) अभी 

(३) सवादवाहन रह , 

(४) ग्रामीण कला-कौशल ४३३ 

(५) शिक्षा की 5 

(६) सामाजिक शिक्षा २० कफ 

(७) स्वास्थ्य एव ग्रामीण सफाई रण कर 

(५) गृह-व्यवस्था (खण्ड कर्मचारी एवं ग्रामीण) ६ 

(६) सामुदायिक विकास विविध (केन्द्र) ८ अर] 
योग मर] 





योजना की प्रगति ( १ अप्रैल सन्‌ १६५६ )--१ 

इन योजनाग्रो के लिए भारत अमरीकी तात्रिक सहयोग कार्यक्रम के प्रन्तगंत 
सम्‌ १६५२-४३ से १४ २४ मिलियन डालर वी सहायता प्रावश्यक सामग्री के प्रायात 
के लिए प्राप्त हुई । इसमे से १,१५० मिलियन डालर की सामग्री १५ दिप्तम्बर सन्‌ 
१९५७ तक प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रकार फोर्ड फाउन्डेशन भी प्रशिक्षण सम्बस्धी 
सहायता निद्चिचत कार्यक्रम के भ्रतुसार दे रहा है तथा १५ पायलट” प्रोजेवट फोर्ड 
फाउम्डेशन द्वारा ही चलाये गये हैं । 

प्रादिवासी क्षेत्रो के विकास के लिए ५ वर्षों के लिए विशेष कार्यक्रम के प्नु- 
सार ४३ विशेष बहुमुखी खण्ड झारम्भ किये गये हैं, जिनको वाधिक बजट राशि २७ 
लाख रु० है। इस राशि में १५ लाख र० गृह-मन्त्रालय ने दिये है ।* 


इसके झलावा प्रस्य क्षेत्रों में जो कार्य हुप्रा है उप्क्ी कध्वना शगले पृष्ठ की 
तालिका से होगी :-- 


3. 470॥3 960, 9०६० 23. 
2. व79॥9 959, 
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जन-सद्योग एवं पशिक्षण कार्यक्रम-- 

४६१ मार्चें सन १६५६ तक भूमि, नगर एवं श्रम के रूप में जतता मे ७४:४६ 
करोड़ २० का सहयोग दिया, जबकि सरकारों व्यय १४०"८६ करोड़ ३० हुग्रा, प्रर्धातु 
इन योजनाश्रो में जनता वा ५०% सहयोग प्रात हुआ ।”# 

इसी समय ग्राम सेवको (५],७) के प्रशिक्षण के लिए ६७ विस्तार प्रशि- 
क्षण केन्द्र है, जहाँ सितम्बर सन्‌ १६५६ तक ३६,५७७ ग्राम सेवको को प्रशिक्षण दिया 
गया है | दृपि की झाघारभूत शिक्षा के लिए ७८ आधारभूत कृषि विद्यालय तथा १५ 
कृषि वर्कशॉय है। इसी प्रकार ग्राम सेविकाओरों के प्रशिक्षण के लिए विस्तार प्रशिक्षण 
केद्धो से सम्बद्ध ३५ गुड भ्रय॑ंग्रास्र कक्ष (५४0828) ठया २ केन्द्र है, जहां सितस्वर 
सन्‌ १६५६ तठक्र १,५०० ग्राम सेविकाप्रों ने प्रशिक्षण लिया | इसके प्रलावा २७ 
प्रश्चिक्षण केसर समूह-स्तर कार्यंत्र्ताप्रों के प्रश्चिक्षण के लिए प्रारम्म करने वी 
स्वीबृति दी गई है| 

सामाजिक शिक्षा सगठनों के १३ खण्ड स्तरीय विस्तार अधिकारियों के लिए 
थ ( सहवारिता ) तथा ११ (पग्रौद्योगित्र) प्रशिक्षण केद्ध हैं। 

स्वारथ्य से सम्वंधित्त कमंचारियों वी झिक्षा के लिए ३ प्रशिक्षण केन्द्र, सहायक 
नसों और दाइयो की शिक्षा के लिए ६६ सस्याएं, स्त्री स्वास्थ्य विजिटरों के लिए ६ 
तथा मिडवाइफो के लिए ६ केन्द्र है। 
हि कार्यक्रम में भाग लेने वाले गर सरकारी व्यक्तियों की प्रश्िक्षा के लिए भी 
योजना बनाई गई ग्राम सहायको के लिए प्रत्येक ग्राम सेवक क्षेत्र मे शिविर लगाये 
जाते हैं, जहाँ विधेष रुप मे प्रशिक्षित स्टॉक प्रशिक्षरा देता है । गाँव लौटने पर ग्राम 
सहायक अपने साथियों की सहायता करता है। राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकार सर- 
कार द्वारा एव क्षेत्रीय तथा राज्य स्तरों पर राज्य सरकारों द्वारा 'सेमिनार' का आयो- 
जन होता है। गाँव के भ्रध्यापको के प्रशिक्षण के लिए भी ६ माह की अवधि के 
शिविर लगाये जाते हैं। ३१ मा्च सम्‌ १६५६ तक इन शिविरों में १६ लाख ग्राम 
सहायक्षों वा प्रशिक्षण हुप्ला 

विभिन्न प्रश्मिक्षण बेन्द्रों के भ्राचाय॑ एवं भ्रध्यापको की शिक्षा के लिए ट्रेन 
ट्रेनिंग इस्टीस्यू ट, राजपुर (देहरादुन) की स्थापना की गई है । इसी में जिला पंचायत 
अधिकारियों के भ्रश्िक्षरा वी व्यवस्था है। प्रशासकीय एवं तकनीरी प्रमुख (7०७) 
व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए “मेंट्रन इस्टीस्यूट ऑ्रॉन कम्यूनिटी डेवेलपप्तेट'” को 
स्थापना ममूरी में की गई है। यहाँ पर कार्यक्रम के सामाजिक पहलू तथा समूह 
पद्धतियो (97079 77९६४0 ते) का प्रशिक्षण दिया जाता है। 

इस प्रकार ३ अप्रेल सनु १६५६ तक सामुदायिक विकास कार्यत्रम के अन्तगंत 
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२,५४८ सण्ड बन छके है, जिठसे ३,३६,१ १८ गाँवों वो १७३ करोड़ जनसंड्या को 
ज्ञाम मित्रता है :-« 
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बिद्वार.. २४८ शेद... +६२ १६,६२२ ३८,७८४ दे३,३६० 
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केरव भू श्ष छ३ ६,३३० एरे ४,६६६ 
मध्य-प्ररेश १५१ छजर २०३ १४,८२३ ४२,७२३ ४०,२०५ 
मद्भाम ह०६ अप १६७३ रैष,१६० 5,६६६ २२,5८५ 
मैंगूर ६६ ३३... १३६ १०,८५३ १४,५११ ४०,७३७ 
उड़ा. ११६ र८... (४३ ६,२०६ ३३,४०८ ३०,६६५ 
पंजाब ६० ४३... ३8३ ६,२६३ (१८,१३३ २५,७०३ 
राजस्थान ८६ डे शहृ६ ७,८३५ रष,३े०७ ४१,११८ 
बनर-प्रदेश ३१७३ धहुरटे।. ४०७ २६,४५६ ५७,६६२ ५१,७२३ 
पर० बंगाल (१३३ इ३.. ६४६ ईैग्पलजे रेच्ध्द रश,घशर 
मध्य प्रदेश... ४१ २० ७१. २,६२६ २७,5६४ २६,६११ 
मो शध्१ष्ट्े ६च१३ २,४४८ १,७२,०६१ ३,३६,५१८ ६,०६,०१ १ 
यलवन्तराय मेदता समिति-- ! 


सामुश्पिक्र विश्रा8 श्रोर यट्रीप विस्ठार सेदा सम्हों को क्ितामों के प्रस्ययत 
के लिए श्री वत्रवंतराय मेडता को प्रब्यक्षठा में दिसस्वर सन्‌ १६५६ में एक 
प्रध्ययत दे को नियुक्ति वी गई थी। इसका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्षेत्रों को दी गई 
प्रायमिकता दया कार्यत्रम में मित्तव्यद्िता एवं कार्यक्षमता के सम्दस्ध में भ्रध्थयन करना 
था । इस समिति ने झ्पनी प्रतिददेना जनवरी सन्‌ १६४८ में भारत सरदार को 
प्रस्तुत को । इसती खिफ्रारियों के अत्रुयार खामुदाविक विदा कायंद्रस में संभोपन 
दिए गए $ 

प्रमी वक यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विम्ठार सेवा और सामुदायिद विकाय के साथ 
से दो धप्डों में विभाजित था, परन्तु मेहठा समिति ते यह सिफारिश की थो कि विकास 
कार्यक्रम को इनके बजाय पहने अध्याय प्रौर दूसदे अध्याय में वॉट दिया लाए।शी 
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मेहता का ख्याल था कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डो में साधवों की कमी के कारण 
विकाप्त कार्यों में कक्वावट पैदा होती थी, इसलिए उन्होने इस भेद को हटाने की 
राय दी ।१ 

श्रप्रेंच सन्‌ १६५६ मे सामुदायिक विकास की केन्द्रीय सम्रिति की बैठक हुई 
थी, जिसमें यह तथ किया गया कि विक्रास काये ज्षम के पाँव-पाँच वर्ष की भ्रवधि के 
दो श्रध्याय हो । इसके लिए पहले पाँच वर्षों मे १२ लाख और दूमरे में ५ लाख रु० 
की व्यवस्था की जाए । हि 

राष्ट्रीय विकास परिषद ने केन्द्रीय समिति के निर्णय दा प्तमर्थन किया औोर 
यह भी तय किया कि एक प्रारम्भिक प्रध्याय भी हो, जिसमें एक वर्ष तक सेवी पर 
विज्लेप ध्यान रिया जाए। इस एकीक्वूत कार्य-क्रम के तीन चरण होगे, जिनकी श्रवधि 
क्रमशः १, ५ एवं ५ वर्ष की होगी ।। 

दूसरी श्रायोजता मे सन्‌ १६६१ तर सारे देश को राष्ट्रीय विस्तार झर सामु- 
दायिक विक्रास काम के प्रन्तगंव लाने की वात कही गयी थो, परन्तु राष्ट्रीय विकास 
परिषद्‌ ने यह निर्णय किया है कि सन्‌ १६६१ के बजाय सन्‌ १६६३ तक यह बार्य॑- 
क्रम पूरा हो । 

विभिन्न प्रतिदेदनों के अनुसार सामुदाधिक विकास कार्य का विकेन्द्रीशरणु कर 
दिया है । इसका श्रीगणेश सकसे पहिले श्रान्त्र-प्रदेश मे ६ जुलाई सन्‌ १६४८ को 
किया शोर इत खण्डो के विकास कार्य को जिम्मेदारी गैर सरकारी सस्थाग्ों को 
सौंपी । प्रस्य राज्य भी इस दिया में प्रयलशील हैं । 
सामुदायिक कार्यक्रम के मूल्याइन संगठन की रिपोर्ट--* 

इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में मृत्याउइन संगठन ने जो सातवी रिपोर्ट ११ छून 
सन्‌ १६६० को दी उसकी बार्तें निम्त हैं :-- 

रिपोर्ट से सामुदायिक्त विकास कार्यक्रम को व्यापक रूप से मुल्याकन करने 
की दिशा में यह पहला प्रयास है। यह रिपोर्ट १८ चुने हुए सामुदायिक विकास खण्डों 
की प्रगति के सर्वे पर आधारित है। सन्‌ १६५६:६० में इनमें से किसी भी क्षेत्र को 
कही भी भ्साधारण सफ़लदा नही मिली | बुछ क्षेत्रों के विज्राप्त खण्ठो भे थोडी प्रगति 
हुई है, विन्तु इसके विपरीत दूसरे क्षेत्रों में बिल्कुल प्रगति नहीं हुई। कुत मिलाकर 
सफलता फम ही है, जिसे पर्यात मदही कहा जा सकता। सक्षेप्र मे, “सामुदायिक विकास 
का काम जिस रूप मे चल रहा है उसमे भ्रच्छाइयाँ भी है झौर बुराइयाँ भी । इसकी 
श्रुटियों से ऐसा प्रतीत होता है. जैसे काम में पूरा मेल नहीं है। वह जनता का नहीं 
रूण्यार छह इप्पकम है. भोर वए्स्तविछ सफालतए्पो पर रही, शपितु सफ्लतए बी 
प्रःश्ञाओं पर टिका हुप्रा है। 


3 भारतीय समाचार, सितम्बर १४, १६४८, पृ० ४१७॥ 
2 भारतोव समाचार, जुनाई १, १५६०, घु० ३६६- रे७१ । 
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“सामुद्धिक विकास वार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पह है कि गाँवों के लोग 
स्वावलम्तो ने । विस्तु जिन सामुदायिक विकास खण्डों का प्रध्ययन दिया गया उनमें 
सै प्रधिकांध मे इम उद्देश्य के प्रति जनता का भाव भभी तक सामान्यतः प्रनुकूल 
नही है (!” 
साझुदा यिझू पिकास-सम्मेलन-- 

सामुदायिक विक्रास का सावदिशिक्न सम्मेलन ६ छूत से १३ छूत संत १६६० 
को हुम्ता । इस सम्मेलन में सामुदायिक विरास मन्धरी श्री डे मे कहां कि “सामुदायिक 
विकास वा काय बहुमुखी है । यह योजना का प्रस्तिम भड्ट है। इसलिए हमे तोसरी 
थोजना को ध्यान मे रप़कर इसके कार्यत्रम पर घिचार करना चाहिये ॥!! 
सम्मैलन के निर्णय श्लौर सिफारिशें-- 

कृषि विभाग भ्रौर विस्तार कर्मेंचौरियो का कार्यभार सामान्य भीति के रूप से 
इल्ता करना चाहिए ? भ्रभी तक उनका मुरुय कार्य यही रहता है कि वे किसानों के 
जरूरत को चीजें खरीदें, गोदाम पे रखें घोर विल्नो का प्रवस्य करें। 

रसायनिक खाद, सुधरे बौजों के वितरण वी जिम्मेदारी सहकारी समितियों 
को सौंपी जाय । विन्तु छो लोग सहकारो प्रमितियों के सदस्य नहीं हैं उन्हें भी खाद 
दिलाने वा प्रोर वितरण-व्यवस्था पर देख-रेख रखने का कार्य तकनीकी कर्मचारियों 
का ही होना चाहिए । 

भ्रृषि विभाग सडुकारी समिति के फर्मंचारियों भोर भ्रगतिशील गृपत्रों को 
मीज-संवरद्धान को तक्तीवी जानकारी झौर क्वालिटी कम्द्रोल का परीक्षण देने को विशेष 
व्यवस्था करें । साथ ही कृषकों को फसल को रक्षाके उपाय प्रौर समय भ्रादि के थारे 
भें बराबर सलाह देता रहे । 

मुमि-विकास पोजनामो के लिए प्रतिरिक्त जन-धक्ति प्राप्त करते के लिए पंचा- 
यत, सहृर्ारिताएं झ्ादि जन-सद्बठन रिसान वर्य से ही नेहृत्व की भावना भरें, जिससे 
दृषि विषास में उतक्ता प्रधिक्त से अधिक योग प्रास हो सके ॥ 

उपज मे शीघ्र दृद्धि करने वी प्रावश्यकता पर बल देते हुए यह प्तिफारिश वी 
कि विकास खण्डो में उपज की प्रगति के प्राधार ही वजट-कोप से खण्डों को रुपया 
दिया जाय भोर जो खण्ड उत्पादन कार्यक्रम में ययेष्ठ प्रयति ने करें, उन्हे सुविया- 
कार्यत्रप्त (॥0श7॥7#९५ 2/0.व0एछणआ॥0) के लिए धन न दिया जाय। साथ दही, 
तीसरी योजना पे उपज बढाने के लिए खण्डों को प्रधिएत घन देने की सिफारिश को 

“ गई । इस सप्य प्रथम चरणा के पण्ड को कृषि, लघुरनसचाई एवं भूमि सुधार के लिए 
३-६० ला रु० मिला है / इसे ४५ लाख रु० किया जाय । 

सम्मेलन था सुझाव है कि छो क्षेत्र कृपि विवास के समन्वित वार्यफक्रम के 
प्रस्त्गत है, उनमें ग्रामोद्योग तथा लघु-उद्योगों के कार्यद्रमों को गति बढाई जाय, जिससे 
इन क्षेत्रो में किसानों की भाय बढ़ने से वस्तुप्रों की माँग भी बहुत बढ़ेगी । 


बह ] 


सम्मेलन ने ४ से १० सामुदायिक विकास खण्डो के लिए एक-एक उद्योग केन्द्र 
स्थापित बरने का मुझाव स्वीकार जिया। ये केन्द्र इस वर्ष खुल जायेंगे, ऐसी झाशा 
है । इनमे ग्रामीणों के रेडियो सेट, ट्रेंबटर झभौर भधिंचाई के पश्पो की मरम्मत झ्ादि 
के लिए एक-एक वर्कशॉय होगी ।* 
आगाधी कार्यकम-- 

सामुदायिक विकास मम्त्रालय ने प्रप्रैल सन्‌ १६६० में २०० पृर्व-विस्तार खडी 
को मध्य-परण के ख़ड़ो मे बदलने की तथा २२२ पृव-विस्तार खड सोलने की घतु 
मति दो है। ये विम्तववत्‌ हैं :--- 


चि”७?णःणखचस-नतत+तमत_ुंन-ढ.._त+ाात/त_्त् 


पूब॑ विस्तार खण्डो का 





प्रदेश प्रथम चरण में परिवतेन नये पूर्व विस्तरर खण्ड 
भ्रान्ध्र श्८ रर 
बिहार रहे रद 
बम्घई र४ ३३ 
मध्य प्रदेक्ष हू हद 
मद्रास १३ १६ 
उड़ीसा 3) १६ 
पजाब ७ & 
उत्तर प्रदेश हरे ४६ 
पश्चिमी बच्भाल १५ न 
मैसूर १० श्र 
राजस्थान दर १० 
केरल भर 9 
मरिपुर, जिपुरा, हिमाचल प्रदेश ह]॒ २ 
उत्तर पूव॑ सीमान्त भ्रभिकरण ्ं २ 





राज्य सरकारें पूर्व विस्तार खण्डो को प्रथम चरए के विकास खण्ड बनाते 
समय यह ध्यान में रखेंगी कि उन गाँवों के लोग प्रात्मनिर्भर हैं या नहीं । साथ हो, 
ऐसे क्षेत्रो को प्राथमिदता दी जायगी जहाँ गेहें भौर घान की खेती अ्रधिक होती है तथा 
जहाँ स्चिचाई की सुविधाएँ एवं वर्षा भो अच्छी होती है । इसी प्रकार नए पू्व॑ विस्तार 
खण्ड खोलने में उक्त बातो के साथ ही यह सुझाव है कि ग्रामदान में दिए गये गाँवों या 
जहाँ पिछेडी जातियो के लोग भधिक है उनको प्रायमिक्ता दी आप | परत्तु यह प्रथल 
हो कि विकास खण्डो के भ्रन्तर्गत सभी जिले झा जाएं दया पूर्व-विस्तार खण्ड पुराने 


+ भारतीय समाचार--हुलाई १, १६६०, ए० ३६९६-६७ 


के 
म 


विकास खष्ठों के, हृषि या पश्भु विज्ञान विद्यालयों प्रयवा विस्तार खण्ड ट्रेनिंग 
के झ्रास-यास हो ९ 

इस प्रकार दूसरी योजना के इन्त ठक ४ साख गाँवों में ३,१०० वित्रास खप्ड 
हो जायेंगे तघा भ्रतट्ूवर रत १६६३ ठक सम्पूर्सो देश में सामुदादिज विज्रास कार्यत्रम 
बय विस्तार हो जावेगा । तीसरी योजना के प्नस्ठ में देश में प्रथम चरण के २,१०० 
दूसरी चरण दे २,००० दया १,००० विकार खण्ड ऐसे होंगे दो १० वर्य यूर्य कद 
चुके होगे | इस हेतु तोसरो योजना में ४०० करोड 5० का ग्रायोजन है ९ 
निष्कर्ष-- 

इन प्रयत्नों के साथ ग्रामीण जन-सहयोग ठया कर्मवारियोँ वी वार्यप्तमठा 
एवं छग्नन यद्दि उचिठ परिमाण में मित्रती रहे, तो प्रदघप हो इमारे ग्राँदों का पृलनिर्माए 
होकर वे सम्पूए! देश के झाथिक जीदत की सित्ति का काय॑ सम्पादत वर भारत का 
झअशिविसम पग्राधिक दिकास करने में सफ़द होंगे । इस झोर भारत सेवक समात्र सत््या 
बताये बहूत प्रथग्रनीय है, जो कि सर्दाद्रीए प्राथिक विकास के लिए कृपकों को नये 
मूत्र में बाँध रहो है तथा कृषि एव ग्रामोएं विकास के झतेक वार्यत्रमों को हाय में ले 
रही है । साथ ही, मूल्य[द्वन सथठत को रिपोर्टों में उप्स्पित डुटियों को दूर करने की 
नी प्रावश्यक्ठा है, जिससे “यह दीज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में परिवरवित होकर 
ग्रामीण जनता का पग्रायिक एवं सामाजिक-स्ठर उन्नठ करने में सहायक हो ।” 


. भारताव समाचार-मई १२, १६६०३ 
2. उ्राह 0४ हटा 099-0:98 00088, ए 53, 
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द्वितीय विश्व-युद्ध एवं बाद में-- बज पड 

अगस्त रुूनू १६३६ में टद्रेस्रियन झौर इच्चे डूट वी कीमतें विश्धिदत एवं 
नियस्वित वो गई झौर हे घ्ितम्दर सत्‌ १६३६ से द्वितीय तिशन्युद्ध श्रारमन होते हो 
उद्योग दो प्रोत्साहन मित्रा, क्योंकि कच्चा झूट एवं कट डी वस्तु्मों की कीमतें दढने 
लगीं ठथा माँग भी बढ़ी । इसलिए डद्योग पुनः श्रपनो पूरे प्रक्ति तर उ्ताइन बरने 
लगा तया सभी प्रदार के नियन्त्रण उद्योग से हटा दिये गसे | परलु सन्‌ १६४० मे 
ज्वूट वी इस्लुप्रों प्री माँग कस हो गई, जिससे उद्योग को प्रपते वाम के घस्दे शोर 
कर्षों की सख्या कम कर उत्पादन को सन्‍्ठुलन में रखता पढ़ी । द्वेसरे, भमरीका, मिश्र 
राष्ट्रीय देश टया आरतह ठरवकार ने उद्योग से नियम्तित मूल्यों पर खरीद प्रारम्म की, 
जिससे द्योग प्रथम विश्व-युद्ध की भाँति लाम न दमा सत्री ! इस प्रवेधि में उद्योग 
की उत्पारेवशीसतञा प्रभावित करते बानी विगत घटनाएं हुई -( १) कोयसा एवं विद्युत 
झक्ति को वमी, ( २ ) याताबात अ्रसुविधाए, तथा ( ३) सब १६४३ था बंगाल- 
प्रशाल । इन प्रापत्तियों एद ऊच-नीच से उद्योग वे बल झपते मजबूत संगठन कै प्राघाद 
व दो दव छा | इसलिए जूड-उद्योग पाँच समिति ने इस उद्योग के श्राधुनिरीद रण 
तथा वैज्ञानिवन वो सिफारिश को है| 
मारत का विभाजन एवं झुपये का अधेभृल्यत-- 

सन्‌ १६४७ में भारठ ध्रोर प्रारिस्तान के बेंटवारे से उद्योग को गहरी चोट 
लगी, क्योकि प्रच्छे हुट ढी पैदावार बरने वाल्ला पूर्वी दगाल का प्रदेश पाविस्तान के 
हिस्से में चता गया, जो कुल जूट उत्तादक क्षेत्र का ७३९४ षा। ज्रूद ने वारखाने 
भारत के हिस्से में रहे | इससे भारत के डूट उद्योग के सामने कच्चे माल की समस्या 
छड़ो हो गई, जिसके लिए प्राविस्‍्तान प्र विरभंर रहता पद्ा । भारत सरकार भी इस 
मामखे में झठक थी, जिससे भ्ररख में हूढ का उत्पादन बढ़ाने के प्रयल होने लगे भौर 
छूट शपिद्देत् का विह्दार हुआ +-- 


2 सूद का इृंधि क्षेत्र फूट वी फसने (हजार गा] * 
(६४७०-४६ ६५१ हजार एक्ड्र १,६६६ 
१६४८-४६ घड़े +» २,०५५ 
१६४६-५० १,१६३ .. ३,०८६ 
१६५०-५१ १४५३ ,, ३,३०१ 
१६११-५२ १६५१ ,, ४,६७८ 
१६४५-५६ १७३६ ,, ४ र६५ 
१६५६-५७ श्ध्ण्प ,, ४,रेष५ 
१६१७-४८ १४७४२, ,, 3८9५३. 
१६४८-५६ १५२७ ,, श,१७८६ 
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५६८३ करोड उपाए को प्राय हुईं । यह भारत के झथिक कलेवर में उद्योग का मद्भत्व 
प्रदर्शित करतो है । 
पठसन उद्योग की वर्तमान प्रवस्था की कल्पना तिम्न ताजिका से स्पष्ट हो 
जाती है :-- 
उत्पादन एवं निर्यात 





बे कच्चे जूट की खपत उत्पाइन निर्यात 
(हजार गे) (हजार टन) (हजार ठत) 

श्ध्श्र ५,३८४ ६२७९७ दोड०* ६ 

१६५५ ४,६८१ ४ १,०२७'२ घोड६*१ 

१६५६ ६ ३४१ १,०6६ २८ 2६१५ 

१६५७ ६,१५२ १,०२६'६ प६४ ५ 
१६५८ ६,१४५ १,०६१ चर्श 

१६५६ (दूत झक्‍्टूबर) ५,०१४ प६६६ ६४३३ (जुन सितम्बर) 





कन्चे माल का उत्पादन भारत में बढाने के कारण हमारी पाकिस्तानी ज़ूद 
झायात पर निर्भरता जो पहले 3१% थी दह प्रब केवल ५५%, रह गई है। पटसन के 
सम्बन्ध में जो संशोषन हो रहे हैं उनसे यह प्रमाणित ही गया है कि भारतीय जुट 
कसी भी तरह पाहिस्तानी झूठ से निम्न कोडि का नहीं है ॥ पटसन उद्योग पर विदेशी 
माँग का प्रदाव भपभिक है, इसलिए छूट के नवीठ उद्योगो के सम्बन्ध में सन्‌ १६४८ 
से जूट-टैकनॉलॉनो स्रावश्यक झनुतत्घान कर रेही है। इस प्रनुसन्घानों को सफलता से 
विदेशों माँग के कारण होने वाले उतार-चढाद न्यूनतम होकर उद्योग भ्पतो उत्पादन 
क्षमता न पटाते हुए परिवर्तंनशील स्पिति में भी भ्रपना मिलान करने मे सफल हो 
सब्र गा । 

जूद उधोग का उत्पादन एवं निर्यात देसमे से यह स्पष्ट होता है कि सन १६५७ 
व १६५८ मे उद्योग के निर्यात फम रहे । परन्तु सन्‌ १६९५६ से ौसिपिति मे सुघार हो 
लगा । इसके लिए निम्न कारण प्रमुख थे :-- ३ 

(१) संख्यात्मक (0७3४४४६७४:४७) भात्मतिर्भरता के कारण कच्चे माल 

की पूर्ण उपलब्धि, 

(२) कदाई एवं तैयार मात बनाने के यस्त्रों का मादुनिकोकरण, तथा 

(३ ) उत्पादक इवाशयो के स्‌मग्रीकरण से विवेकोकरण । 

जूद मिलो में झभी तक ६०% मिलो का भाषुनिकीकरण हो गया है (इस हेतु 
प्रिलो ने भपने निजी साधन तथा राष्ट्रीय विकास निगम से प्राप्त ऋणों का उपयोग 
किया। इस हेतु रा० वि० दियम ने ४६० करोड रु० के २२ ऋण दिए । इस समय 
उद्योग के २०%, मिलो का प्राधुनिकीकरण हो रहा है तथा सम्पूर्ण उद्योग का आाघु- 
निकीकरण तोसरी योजना के भन्‍्त तक हो जायया। झभी तक १०,००० कर्घों के 


अध्याय १ 
भारतीय उद्योगों का विकास 


[06रलैंग्फफल्म: रण वीमपबए वएपेएआए225) 








भारतीय उद्योगों की शाचोन स्थिति दत्यन्त गौरवास्पद थी, इप्ते किमी को किसी प्रकार 
की शंका नही है । परन्तु भारतीय उद्योगों के प्रतीत को देखने से पुर्व इस्न विषय के 
पभ्ध्ययन के हेतु जो कालसन्ड बनाएं गये, उनको थ्रुटि का उल्लेख यहां पर पनिदाय॑ 
हो जाता है। सब्‌ १८५७ के पूर्व एव सद्‌ १८५७ के पश्चात्‌ इन दो काल सढों में 
अतीत का विभाजन ताज्रिक दृष्टि से दोपपूर्ण है, क्योकि किसी भी देश का विकास 
किसी निश्चित रेखा से दो कालखडो में विभाजित नहीं जिया जा सकता | भारत मे 
यह तथ्य विशेष रूप मे लागू होता है। इसलिए यदि हम भारतीय उद्योगों को स्थिति 
१६ वो छतादद के प्रारम्भिक दशको में क्या थी तथा भागे चलकर उसमे शक्तिशाली 
घटको के परिणाम किस प्रकार हुए, उनसे हमारी ओद्योगिक स्थिति तथा औद्योगिक 
बलेवर में किस प्रकार परिवर्तन हुए, इसका विश्लेपण करें तो प्रतुचित्त न होगा ? 
इतना ही नही, अत्युत कुछ सही प्रश्न मे भारतीय उद्योगों का प्रध्ययत करने के लिए 
उनको सन्‌ १८६० के पूर्व को स्थिति तथा सन्‌ १८६० के पश्चात्‌ को स्थिति का 
प्रध्ययन अधिक उपयुक्त होगा | कारण, इड्डल॑ण्ड को १८ दी झताब्दी को प्रौद्योगिक 
ऋन्ति से होने वाले परिवर्तत सव्‌ १८६० मे पूर्ण हुए झोर क्रमशः उसके बोन अन्य 
देशो मे भी फँचने लगे, विशेषतः भारत मे । क्योकि भारत पंग्रेजो के राजकीय प्रधि- 
कार में था भोर इस प्धिकार का इज्जूलंण्ड को भाथिक उन्नति के लिए प्रंग्रेज पूरा-पूरा 
लाभ उठाना चाहते थे । 

भारतोय उद्योग खन १८४७-८० के पूचे-- 

१६ वों शताब्दी के आरम्म मे भारतोय उद्योग उन्नति के शिखर पर थे तथा 
भारतीय कुटोर उद्योगों ही बनी हुई वस्तुएं विदेशों मे निर्यात को जाती थी ॥.इस 
बारण भारतीय श्रप्रिक एवं उद्योगो की कुशलता का परिचय विश्व के कोने-कोने से 
विदित हो गया, जिधका श्रमाण इतिहात से मिलता है ( हाँ, एक बात अवरव है कि 
भारतीय उद्योगों मे यन्त्रो का उपयोग न होते हुए सम्पूर्ण मौद्योगिक क्रियाएँ कारीगर 
प्रपने हाथ से ही तथा झपने घरो में अ्रथदा राजा नवादों द्वारा सचालित कारखातो में 
करते थे । द्रवनियर नारक यावी, जिसने मुगल काल में भारत यात्रा को थो, सूती 
वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध मे लिखता है--“भारत-निर्मित बल्तुए' इतनी सुन्दर होती थी 
कि वे तुम्हारे हाथ में हैं, इसका ज्ञान ववचित ही होता था झोर वल्न भ्त्यन्त कोम- 


४) 


लता से बुने जाते थे । १ प्रोंड रुई से २५० मील लम्पा कपड़ा बुना जाता 
3-8७ कल 3. 240. 
जहाज उद्योग के सम्बन्ध में थों भ्रशोक मेहता मे लिखा है--समुद्री 
यातायात एब जद्गाज निर्माण में भारत का उच्चाक था । जब वास्को- 
डिगरामा भारत में श्राया तब उसने देखा कि यहां के जद्गाजी नौवद्नन में इतने 
पारगत थे जितना वह स्वय भी नहीं जावता था ॥” श्रौद्योगिक भ्रायोग (सन्‌ १६१८) 
भ्रपमे॑ वृत्तलेख में लिसा है--आधुनिक्न झ्रोद्योगिक प्रणाली का जन्म-स्थान 
यूरोप जब ग्रसन्‍्य जातियो का निवास स्थान था, उस समय यहाँ के झासवों 
की सम्पत्ति एवं शित्पियों वी उच्च कला के लिए भारत विस्याव था। इसी की पुष्टि 
एश्वर्ड घॉनंटन नामक अग्रेज इतिहासकार ने भी को है--“नोल मद्दी की घाटी में 
ज़ब पिरामिड देसने को न मिलते थे, तब झाधुनित सम्पता के केन्द्र इटलों और ग्रोस 
जगली ग्रव॒स्था में थे, उस समय भारत वेमव झौर सम्पत्ति का वेन्द्र था ।५ इस प्रकार 
भारतीय कुटोर उद्योग उन्नति के शिखर पर थे तया भारत सम्पता एवं सम्पत्ति का 
केन्द्र था, इसलिए सदियों तक विदेश्नियों के भ्राजपंस का एक विपय बना रहा। 
पर्तु भारतीय उद्योगों की भ्रवनति का श्रारम्म भारत में ईट इन्डिया कम्पनी 
के प्रागमन से प्रारम्म हो जाता है । ईस्ट इन्डिया व्पती प्रारम्म भे तो केवल इसी 
हेतु से थ्राई थी कि जिससे भारतीय उद्योग निभित माल के विदेशों में नियति द्वारा 
घह क।फी लाभ कक्‍मावे | उसकी इस नीति में प्रमझ्ः परिवर्तन होने लगा, जिससे 
भारतीय बुद्ीर उद्योगों की प्रवतति होने लगी | इस नोति का मूत्र उद्देश्य ही यह 
हो गया कि भारत कच्चा माल निर्माण करने वाला एवं निरममित माल का श्रायात करने 
बाला एक देश हो जाय । इस नोति से भारतीय बुटीर-उद्योग न2 प्राय हो गये, शिसके 
प्रमुख कारण निम्नलिखित है। ;-- 
( १) भारतीय राजा एवं नवाबों का अन्त । 
(२ ) नवीन सामाजिक वर्यों का उदय । 
(३) ब्रिटिश श्ञासन की आधिक एवं भ्रौद्योगिक तीविः-- 
(पञ्र) मुक्त व्यागार नीति । 
(व ) मारी भन्तप्रदेशीय कर । 
(४ ) भारतोय माल के विरुद्ध इड्नलेंड मे वेघनित्र प्रतिबन्ध । 
उपरोक्त झत्तिण्ाली घटको के कारण “१६ वी झताद्दी के प्रारम्म में (मार- 
तीय) श्रौद्योगिक स्थिति स्थिर थी, जिस पर विदेशी मांग की श्रतित्रिया होती रही। 
परम्परागत श्रौद्योगिक व्यवस्तायो में परिवर्तत कठिनतम्‌ द्वोने से तथा जाति प्रथा के 
कारण ये उद्योग चादू रहे । क्योकि इनमे तान्चिक शिक्षा, कुशलता तथा परम्परागत 
विश्येप दरतुप्रों के निर्माण वी झ्लिक्षा मिलती रही ।मे 
3. झ्ागणए ० फ्रापजा #फए्ार ॥ [त00--209370 ०: 
२ विस्तृत दिवेचन के लिए दखिए-अुटीर उद्याग का अध्याय । 
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आधुनिक उद्योगों का विकास-- 

एक ओरोर तो ब्विटट्स कुदनीति के फलस्वरूप भारतीय प्राचौन कुदीर-घन्धों की 
स्थिति चिन्ताजनक हो रही थी और दूसरी झोर झाघुनिक उद्योगों का यूजीवादी 
पडठि से श्रीगणेघ् हो रहा था । स्‍भाधुनिक उद्योगों में दो प्रकार के उद्योगों का समा- 
वेज्ञ होता है--वगीचा उद्योग भौर कारखाना उद्योग । इनमें से वगीचा उद्योग यूरो- 
पीय देझ के ट्रॉगिकल क्षेत्रों में दहुत होटा था, इसतिए इसी का आरम्म भारत में 
से प्रथम हुमा ओर यही से भारतीय स्रोतों का विदोहन थूरोपवाशियों द्वारा होना 
झ्रारम्म हुआ ९ परन्तु इस उद्योग के अ्नचावा युरोउवासियों का हृत्व मारत के ओद्यो- 
प्रिक विकास में लगभग सम १६५० तक बहुत हो नगण्य रहा) यूरोपवासियों की 
भारत पे झ्रौद्योगिक निष्कियता के लिए निम्न कारण थे ३-- 

( १ ) ईस्ट इण्डिया कम्पती द्वारा अपने हिठो को रक्षा के लिए युरोपजाधियों 
पर भारतीय म्ूमि खरीदने के लिए लगाये गए प्रतिदन्‍्ध, जिससे यूरो- 
पीय लोग यहाँ पर स्पायो-रूप में मुमि नही खरीद सकते ये ॥ 

(२ ) बंद (६३३ तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी का भारतीय व्यापार पर एका- 
घिकार । 

(३ ) झान्तरिक यातायात साधतों का अमाव, जिससे माल के यातायात के 
लिये सुतिधायें नहीं थीं भौर सड़को झादि के प्रभाव के कारण 
बाजारों का विकास भी नही हो सका था । 

(४ ) घी प्रावादी का न होता ॥ 

इन कारणों से सन १८६० के पहले भारत में इण्डिगो उद्योग के प्लावा 

बगीयचा उद्योग तथा भ्न्‍्य निर्माणी उद्योगो का ध्भाव था| परन्तु जैसे-जैसे उपरोक्त 
कठिवाइपों का निवारण द्वोता गया, यूरोपीय खोगो के शारा स्थापित झआघुनिक ढज्ञ के 
निर्माणो उद्योगों का बिकास होने लगा ॥ इस प्रकार आधुनिक उद्योगों में बगीचा 
उद्योग ही एक ऐपता उद्योग था जो १६दी झताब्दों के झारम्म में यूरोपरियनों द्वारा 
संचालित था ठथा इण्डिगो के बनाए हुए रंगों का निर्यात-ब्यापार ईस्ट इण्डिया कम्पनो 
बहुत बडे पैमाने पर करती थी ९ सन्‌ १८३५ से चाय के बगीचे का उद्योग झारप्म 
हुप्ा वया इसे फतता-पूलता देखकर यद्‌ १८४५२ से प्रन्य मुरोपोय भी इस उद्योय को 
भ्रपनाने लगे | फलतः इस उद्योग की जड़े सन्‌ १८५० तक हढ हो गई, प्रतः “यह 
कह्ठा जा सकता है कि वर्ततरत चाय उद्योग की नीोव सत्‌ १८५६ से सन्‌ १८५६ के 
बोच डाली गई” झौर यह उद्योग विकसित हो गया । चाय-बगीचो की संख्या जो 
सन्‌ १८५७ में १ थी वह सन्‌ १८७१ में २९५ हो गई । बजीचों का क्षेत्रफत एवं चाय- 
पलक तक पिएं एएण७ध०० ज॑ [शत5-9- छे, 0१8, फ. 45: 
2. छा, श्‌ 
$ वृछत, छ. 45, 
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की पैदावार इन्हों वर्षों में क्रमन्ः १,८७६ एकड से ३ १,३०३ एकड तथा पैदावार 
२,१६,००० पोंड से ५२,५१,१४३ पौड हो गई । कॉफी उद्योग १७वीं शताब्दी से 
सूर-्यापारियों द्वारा दक्षिस् भारत मे आरम्भ किया गया था। परन्तु सन्‌ १८४० 
तक, थर्थात्‌ जब तक युरोपियनों ने इस उद्योग को हाथ मे नहीं लिया तब तक इसका 
महत््वपूर्ा स्थान नही था। इस प्रकार वास्तव में बॉकी उद्योग का श्रारम्भ सन्‌ 
१८४० मे हुप्रा, परन्तु उद्योग की प्रगति सन्‌ १८६० से सन्‌ १८७६ के वर्षों में 
। ही हुई $ 
इस प्रकार सन्‌ १८५० के पूर्व भारत में इण्डिगों उद्योग के झलावा प्रन्य 
उद्योगों का प्रभाव था, जिनकी स्थापना एवं दिकास्न वास्तविक रूप में सत्‌ १८६० 
से सन्‌ १८८० की प्वधि मे ही हुप्रा । सद्‌ १८५५० के पूर्व बगीचा उद्योग के झलावा 
श्रन्य उद्योगों का पूरा प्रभाव था । इसका यह तात्य्थ नहीं कि भ्रन्य उद्योगों की 
स्थापना के प्रयत्न ही नद्दी हुए । प्रयत्त तो हुए, परन्तु इक्क्रे-दुक्क्रे भयत्न सफल रहे 
तथा भ्म्य पूणंव: श्रस॒फल रहे, जंसे--रीलिग यन्दों का श्रोगरीश् ईस्ट इण्डिया द्वारा 
किया गया ; इस उद्योग ने कुछ काल तक काफी प्रगति बी । इसी प्रकार सन्‌ १८२० 
के लगभग सेराम पेपर मिल की स्थापना हुई, जिसने काफ़ो उन्नति फी । इसी ग्रकाद 
इड्डलेड वी भौशोगिक ब्रान्ति के वीज यूरोपियतों द्वारा भारत में भी लाए गए, फतत३ 
सन्‌ १८३२ में भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पाप जहाजों की सझया ७ थी हथा 
भाष के इत्जनों का उपयोग कोयले की खानो, झाटे की चविकयों, सिल्क रीलिंग प्रादि 
में होने लगा था ।” परन्तु सन्‌ १८४० के पूव्व उद्योगों के विकास में वाषक क्षीक्र एव 
आधुनिक यातायात के साधनों का श्रभाव एक प्रमुस॒ कारएा था । भारत में सन्‌ 
१८४ में सर्वप्रधम दम्वई से कल्याण तक (३३ मोल) रेल मार्य बताए ग्रए। इसके 
बाद कलकर्त से रातीगन (१२३ मोल) तथा मद्रास से भ्रकोतम (३३) मील के रेल 
मार्ग बने शोर क्रमशः राजनैतिक एवं भ्रार्थिक स्वायं की दृष्टि से ब्रिटिश श्षासकरो में 
: रेल मांग का जाल बिछाना झ्रारम्म किया | फलस्वरूप कोयला खान उद्योग तथा प्रम्य 
निर्माणी उद्योगों का विकास हुआ । 
सन्‌ १८४७-१८६० के उपरान्त-- 
रेलवे एवं भाप से चलते वाले जहाजी यातायात की सुलभता के कारण माल 
के झ्रायात-निर्यात में सुलमता हो गई तपा भौद्योगिक विका् के लिए श्रावश्यकर यम्त्र 
सामग्री का ग्रायात भी होने लगा । रेत्वे का विकास एवं यातायात को सुलभता के 
कारश भारत में सन्‌ १५४१ में पहिला वन्‍्ल काएखाता--दी वॉम्डे..स्पिलिंग एण्ड _ 
दीविंग क० खोला गया, जिसने सम्‌ १८५४ में उत्पादव आझारम्भ क्या। परन्तु सन्‌ 
३८७० तक इसकी प्रगति धोमी रही, क्योकि रुई की कीमतें ऊँची थीं, विभेषतः 
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प्रमेरिकी गृहयुद्ध के कारण । इसके दाद स्थिति में सुधार होते ही इस उद्योग का 
विक्ास्न होते सगा। सद १८.६ में भारठ में ६६ दस्न कारखाने थे, जिनयें ४३,००० 
ब्यक्ति १३,००० कर्षो तया १४,५३,००० चर्चो (8एयरणी65) पर काम करते थे । 
रेखों के विकास के साथ हो इन्जोनियरिंग तथा कौयना-खान उद्योग वा विकाउ और 
बद्ध वारखानों से सम्बन्धित भन्य सहायक उद्योगों को स्थापना एवं विकास होने ला । 
उन १८५४ में हो प्राघुनिक ढन्न पर प्रट्यन उद्योग को स्पापना की गई तथा सन्‌ 
१८६३-६४ से उद्योग को भ्च्छी ठरह उन्नति होने लगी । इस प्रकार सन्‌ १८८० तक 
भारत में वस्त्र, पटप्रच एवं कोयला-सान उद्योग हो महत्वपूर्ण डयोग थे ॥ इन उद्योगों 
के विक्ाप्ठ के छाप कुंटीर उद्योगों क्रो महरी चोट पहुचो ठपा विदेशों अ्रठिस्पर्षा थी ही, 
जिहसे उनकी प्लौर भी भ्रदनति होने लगी । इन उद्योगों में देख उद्योग के मतावा 
भ्रन्‍्य उद्योगों के विकास के लिए पूजो एवं साहस हो कारणी-मृठ था। 

सब १८८० से सन्‌ १६१४ तक इन उद्योगों मे काझी प्रगति को दया इनको 
प्रपछि में सन्‌ १६०४ के स्कदेशो प्रान्दो्न से बल दिया ॥ फचठः दस्त बारखाने 
एवं पटयन के कारखानों को संत्या क्रमशः श्य८ से २६४ एवं २२ से ६४ हो गईं । 
इसी अ्रकार कोयले का इत्तादन १२,६४,२२१ दव से १,५७,३६,१५३ टन हो 
गया ठपा भन्य खान-उद्योगों वा विवाद होने लगा । परन्तु यह प्रौद्योगिक 
विज्ाप्त इतना सीमित था जो छुटोर उद्योगों से विस्पापित जन-सख्या को काम नहीं 
दे सबता था । इस कारण जनठा ने प्रोद्योगिक विकास के लिए भादाज उठाई, जिसकी 
पुष्टि दु्लिक्ष झ्रायोग ख़बू १८८० क्या सन्‌ १६०१ ने करो थी, परन्तु ब्रिटिय शासत ने 
घ्या नहीं दिया ! फ़तठ: सन्‌ १६०४ में राष्ट्रीय काँग्रेस के नेतृत्व में स्वदेशी प्रात्दोलन 
प्रारम्भ हुएा । इससे झनेढ छोटे-मोटे उद्योगों को स्थापना हुई, परन्तु पपर्वास धूजी, 
अनुभव द्वीनठा, द्विटिश शांसत की व्याप्रारिक-साम्राम्यवादी एबं मुक्त-ब्यागार नीति के 
दारण दे विदेशी प्रतिस्पर्धा में न टिक सके। स्वदेशी प्रान्दोलन के साथ दिदेशो पाल 
का बहिप्कार किया छाने लगा ठथा कांग्रेस ने मारठोय उद्योगों को सरकारो सहायदा 
एवं संरक्षण देने को भ्राबाज दुलन्द वो | झाधिक माँकड़ोंक के झनुसार सन्‌ १८६६५ 
ठक इस प्रकार विक॒द्धित होने वाले भन्‍्य द्योगों में कूती बन्न उद्योप त्तथा कागज 
उद्योग वा भी बढ़े उद्योगों में उत्लेज़ किया एया था । क्योंकि इस वर्ष में ६ तऊती वस्त्र 
ठया ८ वायज के वारखाने थे, जिनमें क्रमशः ३,००० झौर ३,१०० श्रमिक काम 
करते थे । इन उद्योर्गो के भलादा रेलवे एवं जहाजो याठायात के विद्रास के साथ 
अऋषपत में, इन्डोलियरिण उद्योग ता सोडा एडईं प्हऊझ पाउन्ड्री उुथा टैडिण का 
डद्योग भी विकश्ित द्वो रहा था | इस प्रशार सदर १८६० के उपरान्त सत्‌ १८६४ 
तक भारतीय उद्योग दा उन्नति कर चुके थे झोर “यदि इस रत्ताह से हमारे 
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पूर्ज:पति अपने मार्गे का श्रनुमरण करते तो वे श्रौद्योगिक निर्माण मे भ्रसफल नही हो 
सकते थे ।”* 

_सन्‌ १८८७ से भारत में कोयले के साथ ही पंट्रोलियम दथा_मैंगनीज उद्योग 
बा विकास हुमा, ज हुआ, जो सन्‌ १६१४ तक काफी अच्छी स्थिति प्राप्त कर चुके थे । पेट्रोल 
का उत्पादन सन्‌ १८६६ से १,४०,४६,र८६ गैलन था, जो सन्‌ १६९१४ में 
२५,६३,४२,७१० गेलन हो गया । इसी प्रकार मेगनीज उद्योग सम्‌ १६६२ में प्रारम्भ 
हो गया था। परन्तु इसकी उन्नति केवल सन्‌ १६००के वाद ही हुई, जब रूख-जापानी युद्ध 
के कारण रूस से मेगनीज का निर्यात वन्द हो गया था | इससे इस भारतीय उद्योग 
को प्रोत्साहन मिला, फलतः मेगनीज का उततादन सम्‌ १६०७ में & लाख टन से भी 
प्रधिक हो गया । इस प्रकार भारत मेगनीज का विश्व में एक वडा उत्पादक हो गया । 
इसके प्रलावा भ्रन्य खान उद्योगों का विकास भी इस ब्रवधि मे होने लगा, जैमे--नमक, 
साल्ट पीटर, ध्रभ्नक, स्वणं भ्रादि । इसो प्रकार लोह खानो के विदोहन के प्रयत्न भी 
सन्‌ १६०७ से होमे लगे थे, परन्तु इसका सफल प्रयत्व वेवल सत्‌ १६११ में ठाठा 
हारा टाटा प्रायरम एण्ड स्टील क० की ध्यापना से क्रिया गया, जिसुने सत्‌ १६१४ में 
उत्पादन भारम्भ क्या । 


इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योगो का विकात्त १६वों भ्रद्ध-णताव्दी के 
के बाद विशेषतः यूरोपीय पूंजी एवं यूरोपीय विशेषज्ञों द्वारा किया गया | इस श्रवधि 
में शक्कर, चमडे की सफाई तथा प्रन्य छोटे-मोटे उद्योग भी प्रारम्भ किये गये । परन्तु ये 
उद्योग विदेशी वस्तुओरे की प्रतियोगिता में व डिक सके। भारत में विश्ेषतः वे ही 
उद्योग सफलता से उन्नति कर सके, जिन उद्योगों को देशी माग एवं नैस्धिछ् विकास 
के स्रोत उपलब्ध थे तथा विदेशी प्रतियोगिता का भय न था। इस धीमी प्रगति के 
लिए विशेष रूप से सरकार की झौद्योगिक विकास में भ्ररुचि, मुक्त-व्यापारं नीति, 
तान्त्रिक शिक्षण सुविधाओं का प्रभाव, विदेशी प्रतिस्पर्धा, पर्याप्त विनियोग पूंजी का 
भभाव, देश के व्यापारिक एवं श्रौद्योगिक ख्रोतो का अन्ञान, भरकुशल श्रमिक, उद्योगों 
का भसन्तुलित विकास तथा विदेशों पूंजी एवं साहस का एकाधिकार प्राप्त उद्योगों 
में हित ये प्रमुख कारण थे । 

सन्‌ १६११ वी श्रोद्योगिक गएाना के श्रनुसार उस सप्रय भारत में ७,११३ 
कारखाने थे, जिनमे १० से भ्रधिक व्यक्ति काम करते थे, परन्तु इतमें ४,५६६ कार- 
खामे ऐसे थे, जिनमे यात्तिक भ्रथवा ग्रन्य क्क्ति का उपयोग होता था | इसी गणना 
के अनुसार उद्योगो पर निर्भर जब सख्या २१,०१,८२४ थी, जिसमे से बगीचा उद्योग 
बस्छ उद्योग, खान उद्योग तदा यादठायात्ष सम्बन्धी उद्योगों मे क्रमशः ८,१०,४०७, 
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४,५७,५८६, २,३४,०८७ ठपा १,२५,११७ च्यक्ति काम करते ये, धर्याव्‌ ओयोगिक 
जन-संख्या का ६८१९६ रास केवल इन चार बड़े उद्योगों में था १ इस प्रकार प्रमम 
बिदृव युद्ध के आरम्भ होने तक मारतीय ट्यौगों ने झ्नेक कठिनाइपों के बीच पर्याष् 
प्रगति को थी (६ 


प्रथम विश्व युद्ध में ओर डसके बाद-- 

प्रथम विश्व ग्रद्ध छिड़ते ही भारम्म में मारतीय उद्योगों को घका सगा, क्योंकि 
यातायात घाघनों का मियोजन प्रतिरक्षा के लिए होने ये द्रौद्योगिद्न यावायात में 
असुविधाएं होने लगीं। साप ही, झ्ौद्योगिक झ्ावश्यक माल के झ्ायाव में भझड़चनें 
उपस्थित हो गई” तथा प्नेर उद्योगों के लिए, जैसे--कोपला, मेगनीज एवं वस्त्र उद्योग 
के निर्यात में प्रडपनें भरा गई परल्ु यह युद्ध क्षा तत्कालीन प्रमाव था। इसके बाद 
भारतीय उद्योगों पर ग्रुद्ध के लिए घावश्यक सामग्री की पूर्ति को जिम्मेदारी श्रा गई। 
बोमतें यढने लगी, जिससे उद्योर्गो ने बाफो लाभ बमाये तथा भारत वा निर्यात व्यापार 
मुद्ध-झाठ में घाफी बढ गया झोद धीरे-धीरे विनिमय दर भी बटठी गई ॥ परन्तु बढतो 
हुई विनिमय दर से युद्ध-काल में हमारे विदेशी ब्यारार पर कोई विप्रत्र भ्माव नहीं 
हुआ्रा । इस प्रदधि में भारतीय उद्योगों को काफ़ी प्रोत्याहन मिला, परन्तु बन्धादि के 
क्रायात एवं विशेषज्ञों के प्रभाव के कारए उद्यो्यों का वित्रास नहों हुप्मा । इस युद्ध से 
जो भारतीय उद्योगों को लाभव्र बात मिलो वह यह कि भारत सरबार ने सुरक्षा की 
हृटि में इन जयोर्गों का सदत्व पहचाना दया सन १६१६ में प्रौद्योगिक दित्ााय को 
सम्मावमाप्रों वी जाँच एवं सिफ़रारिथ करने के लिए प्रौद्योगिक भायोग की नियुक्ति 
की | इस क्रायोग ने सन्‌ १६१८ में भ्रपनी रिपोर्ट रसायनिकर ठथा तार्श्रिक प्रनुमनन्धान, 
झौद्योगिक एवं तान्त्रिक झिल्ता के सुम्ुच्तित संग्रठन द्वारा उद्योग्रों ढो प्रत्यक्ष एवं सक्रिय 
सहायता देने वी सिप्रारिश की । युद्ध के लिए माल दनाने तथा झ्ावश्यक साल सरीदते 
के; लिए सन्‌ १६१७ में इप्टियन म्युनिधस्स बोर्ड ठथा सटोर्स परचेज डिपाट्मेन्ट कौ 
स्थापना हुई । इन सब ब्रियाप्रों से भारतीय उद्योगों को श्रोत्साहत मिच्रा तथा भौघो- 
पिक विकास के लिए उन्हें प्रच्चा झवसर मिला ) 

सन्‌ १६१६ में युद्ध समाप्त होते द्वी ध्यापारिक दह्वियायें बटने लगी तथा माँग 
बटने के साथ हो उद्योगों ने दिकास योजनाएँ बनाना घारम्म क्या, जिससे तये उद्योगों 


3. [ग05पाओे एएणच७० ० फ9व9-७००३ 4६४ ४9५. 4445, 

2, “पृष्नह ह्व०७७ ० ]986 8८० ए 20 590 एप) (ए९ कणावै 
छा छ३८ 494097 56307 9 2 9005 ५०(६०७ 5ए॥0)९६ फाण6 37 
ह8099]६6, ८०४४०७ एु०फ८८-]०००७५ (०3 65:०%)९७, ]708 १९०००७$ ष्र॥६९० (007 
गगापे 96] ६४265 उग्ते ६०ब]-जंगड़ ड5 परषा55: रण धाह ध्याशएअ0्त ता 
इवछ 25 ८०70प७त 2६ (6 7358 ० 39०५६ 800 झ्वी९५ एटा शश्जी-- 
47002 26 ० €०का#मंडन्‍/6.. डहांदारैस्‍4डढ4 ॥४ रडटैं(ब-- ति एटैयव07+ छएः 
339-4' 


की । 


की स्थापना तथा पुराने उद्योगो का विकास होने लगा । फलतः सन्‌ १६१६-२० एवं 
सन्‌ १६२०-२१ में क्रमशः ६०४ एवं ६६४५ नई कम्पनियों की रजिस्ट्रों हुई, जिमकी 
श्रधिकृत पू'जी क्रमशः २७५ एवं १४६ करोड रुपये थी। इस प्रकार युद्ध पूर्व जहाँ 
भारत में २,६८१ कम्पनी जिनकी चुकता पूंजी ७६ वरोड रुपये थी, वे बढ़कर सन्‌ 
१६ १८-१६ में २,७१३ हो गई, जिनकी चुकता पूंजी १०६ करोड रुपये थी। यही 
संख्या सन्‌ १६२१-२२ मे ४,७५१ हो गई तथा इनकी चुकती पूंजी २२३ करोड 
रुपये थी ।! इसी प्रकार बस्खई की वस्तन निर्माणियों ने सन्‌ १६१८ से सन्‌ १६२१ के 
चार वर्षों मे क्रमश; २३७, ४० १, २५१२ तथा ३०१९ लाभाश्न बाँदा और यही 
स्थिति अन्य उद्योगो वी थी, जिससे उनके पझंज्रों के बाजार मूल्य बढ़ने लगे | यही 
स्थिति दीघंकाल तक न॑रह सकी और सन्‌ १६२० में मन्दी श्राने से पाँसा पलटने 
लगा । इसी झवधि मे विनिमय दर भी गिरने लगी तथा भारतीय व्यापारियों के 
भ्रादेशानुसार माल का ध्रायात आ्रारम्भ हो गया, जिससे भारतीय व्यापारियों बो हामि 
हानि हुई तथा व्यापारिक भ्रनिश्चितता श्रा गई। इसक्मा विदेशों व्यापार पर बुरा 
प्रभाव पड़ा । 

युद्ध के बाद मन्‍्दी श्राई, जिससे श्रौद्योगिक स्थिति विन्ताजवक हो गई । इसके 
लिये सरकार की चलन नीति भी जिम्मेवार थी। श्रौद्योगिक स्थिति को सुधारने के 
लिये तथा उद्योगो को सहायता देने के हेतु भारत सरकार ने मुक्त व्यापार-तीति का 
परित्याग किया तथा श्रौद्ये गरिक समिति की सिफारिशों के भनुस्तार फिस्कल कमीशन 
की निषुक्ति ( सन्‌ १६२१ ) की, जिसने भारतीय ठद्योगो को विवेकात्मक (])8- 
छयाधाए7ए5) सरक्षरा देने वी सिफारिश की । इस सिफारिश के प्नुसार लोहा 
एवं इस्पात उद्योग को सन्‌ १६२३ मे, वस्त्र उद्योग को सन्‌ १६९२६ में तथा कागण 
उद्योग को सन्‌ १६२७ में सरक्षण दिया गया । फलतः ये उद्योग विदेशी प्रतियोगिता में 
भ्रपना सफल विक्रास तथा सुहद सगठन कर सके । इस संरक्षण के कारण सूली वस्त 
निर्माणियों की सस्या ३३४ ( सन्‌ १६२६-२७ ) से वढकर ३३६ ( सत्‌ १६३०-३१ ) 
हो गई तथा इसमें ३,६४,४७४ व्यक्ति काम करते थे । युद्ध के बाद पट्सन उद्योग ने 
भी काएी प्रगति की, द््योकि पटसन-तिर्माणियों की सख्या ७० ( सन्‌ १६१४-१५ ) 
से बढकर ६८ ( सव्‌ १६२६-३० ) हो गई तथा इस उद्योग में सन्‌ १६२६-३० में 
३,४३,२५७ व्यक्ति काम करते थे ।९ वस्त्र, लोह एवं इस्पात तथा पटसन उद्योग के 
साथ ही अन्य उद्योगो वा भी विकास होता गया, जैगे--भ्क्कर, कागज, सरीमेन्ट, 
कोयला, इज्ञीनियरिज्ञ भ्रादि। मन्दी का समय वैसे तो औद्योगिक विकास के लिये 
अनुक्कूल नही होता, फिर भी सरक्षण, भ्रौद्योगिक कच्चा माल सस्ता होने तथा मजदूरी के 
रिफना स्ताश है करररए ऋरतीएा उद्दोरो के अपाशिकरी ? एटजु ऑद्धोेरिफ सिजात्त मे 
सरकार ने प्रत्यक्ष किसी प्रकार से भाग नही लिया, इस कारण प्राश्षातीत उन्नति न हो 
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सही । उन १६३७ में कत्रेस सस्विमस्टलों की स्थाउता से उन्होंने देश के श्रौद्योविक 
अविष्य को आशादांयी बनाने के लिये एक उद्योग-मस्ती सम्मेवत छुलाया, जिसके 
बस्तावों के बनुसार रा्रीय योडता समिति वा विर्मारा हुआ । इस समिति ने विभिन्न 
विषयों वर छानवीन वर झपते प्रतिदेदन प्रस्तुठ डिये, जिनसे प्रथम पंच-वर्षोय योजना 
को मौलिक सामग्रो 'मेती ॥ 

इसके भजावा सन्‌ १६३४ में आ्रौद्योगिक विज्ञान जो युद्ध पूर्व केद्रीय विषय था 
घट्ट प्रान्चीय कल में दिया गया | फल: प्रान्दों ने उद्योग विभागों वी स्थांगना बी 
इन विभागों वा बाप प्रान्दीय उद्योगों को विकास के लिए ग्रादश्यक छानकारों एवं 
सहायता देने का था । परन्तु इन्होंने सक्रिय कार्य शुद्ध मो सहीं दिया, क्योंकि इसके 
पास प्रौद्योगिक्र सहायता के लिए पर्यात धन का प्रमाव्र रहा । इसी कारण पअ्रधिल 
मारतीय रसायन सेदा योजना (8]] [00॥9 0%शफा८्छो 5९792९8 770९0४9) 
का परित्याग किया गया । परन्तु छद्योगों को सद्ायता देने के निए केद्रोव फॉरेस्ट 
रिसवें इन्स्टीस्यूट देहरादून में खोदा गया । इसी प्रकार प्रान्तों ने भी प्रयते कक्ष में 
मगुद्ध कार्यदादी वी, जैंचे--टेक्सो वॉजिकच इन्स्टोल्यूट बानपुर, रिठर्चे टेनरो कलकत्ता, 
सोष इस्हटीट्यूड मद्रास आदि। मत्स्य-्ड््योग के लिए मद्रास में मतस्य-विभाग नी खोजा 
गया । उद्यौगों को ग्राधिक सदायठा भी प्रान्तीय श्रौद्योगित्र सहायता प्रप्मितियम के 
प्रन्तगंद देने का प्रदन्य किया गया | 





इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने मारठीय उद्योगों को प्रोस्दाइन दिया ठथा सर- 
जार को प्रतिरक्षा को दृष्टि छे भारठ के ओदोग्रोरररण के सहृक्त से परिचित क्णया ॥ 
मुक्त व्याआर नीति की प्रन्ठ ठया विवेकात्नक संरछण नोति डा आगरोश हुप्रा। 
प्रौद्योगिक दिवस प्रान्ठोय कक्ष दा विपय हो गया ठथा प्रान्दीय सरकारों ने ट्ोगों 
को सहायठा देने के लिए अधिनियम बनाये झोर धौद्योगिक एवं तान्व्रिक धिक्षा वा 
हिंचित प्रदन्‍्ध किया । सारांश में, प्रथम विश्व ग्रढ् के दाद यद्यपि श्र॒सात्मक हि छे 
भ्रौद्योगिक विकास दहुठ बस डकिल्तु संख्यात्मक हट्टि से मारठ का ग्रोद्योगिक विकास 
तत्कालीन परिस्थिति में सम्दोपजनक रहा ॥ 
द्वितीय पिश्व-युद्ध काल-- 

उम्‌ १६३६ में विश्व-युद्ध आरम्भ होते ही योरोपीयन घायाठ कम हो गये, 
जिससे भारतीय उद्योगों को प्रतियोगिठां का मय न रहा | फ़लत३ भारतीय उद्योगों का 
काछ्ो विद्यास्र हुआ्ा, क्योंकि इन्हीं पर युद्धनसामप्रो की पूर्णि को जिम्मेबारों श्रा गई थो ॥ 
परन्तु झवारमूद तथा पू जीमत उदोयों (23ए॥9] 50005 ॥॥075059) दा भरमावद 
होने से भारठ वॉद्धतोव प्रगति ने कर सका | फिर भी युद्ध-कात में भारत के ग्रौद्योगिक 
वि्रास के विए तथा दुद्ध वार्य के लिए झावश्यक दवेज़ानिक साधनों को पृथि के लिए 
िज्ञादिक एवं प्रौद्योगिक प्रनुमत्दान सभा” का निर्मास्य किया गया। इसी प्रकार 
शक्नाल्र की कमी दूर करने के लिए चेटफ्रील्श्स धायोग को पिफ्रारियों के प्रनुजार 
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प्रॉइनैन्स फैक्टरीज का विकास एवं झ्राधुनिकोकरण किया गया । युद्ध-काल में भारतीय 
जहाज उद्योग की हृढ स्थापना के लिए विज्ञाखापट्टम में सन्‌ १६४२ मे जहाज निर्माण 
उद्योग वी स्थापना को गई, जिसमे सरकारी सहायता भी उपलब्ध थी । इसौ प्रकार 
बंगलौर के हवाई जहाज उद्योग का (विकाध करने को सरवार ने २३ करोड़ र० की 
सहायता दी तथा हवाई जहाजो की पूर्ति के लिए ग्रादेश दिए। 
तान्त्रिक कुछझलता करा विकास करने के लिए सरकार ने “ताम्त्रिक्त शिक्षा 
योजना द्वारा तान्त्रिक शिक्षा का प्रवन्ध किया तथा उच्च शिक्षा के लिए बेवित योजना 
के प्रन्तर्गत शिक्षाधियों को समुक्त राज्य मे भेजा जाने लगा, परन्तु युद्ध के पश्चात्‌ 
बेवित योजना का प्रन्त कर दिया गया । इसी के साथ प्रौद्योगिक सहायता एवं विकास 
के लिए भ्नेक समितियाँ बनाई गई तथा सम १६४० में सरकार ने झल्युमीनियम, 
रसायन, स्टील पाइप भ्रादि कुछ विशेष उद्योगो की विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा करने 
के लिए तत्वरता दिखाई । 
इसके बाद भारत मे भ्रौद्योगिक विकास के साधनों का निरीक्षण तथा प्रोद्यो- 
पिक तान्िक सहायता देने को दृष्टि से सन्‌ १६४२-४३ में सर हैनरों ग्रंडी की 
अध्यक्षता में एक भ्रमेरिकन तान्त्रिक मिशन झाया | इसने भारतीय युद्ध उत्पादव के 
प्रच्छे भोगरोश की भोर सकेत करते हुए मत दिया कि भारत में इन उद्योगों का 
इतना विकास हो सकता है कि भारत मध्य एवं सुदूर पूर्व में भ्रच्छा घन्ल गृह 
(78९79) बन सकता है | इस हेतु झावश्यक तान्त्रिक सहायता भ्रमेरिका से मिलेगी 
ऐसा विश्वास श्रो ग्रैंडी ने दिलाया । 
युद्धोत्तर काल (सन्‌ १६४५४-६०)-- 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत ने ह्वितीय विश्व-युद्ध काल मे सरकारों 
प्रोत्साहन मिलने से सराहनीय प्रगति वी । साथ ही, इस युद्ध से यह भी सिद्ध हो गया 
कि देश के झौद्योगिक विकास मे सरकार को सक्रिय भाग लेगा होगा । फलस्वरूप 
२१ प्रप्रैल सन्‌ १६४५ में भारत सरकार ने भ्रपती ध्रोद्योगिक त्तीति की घोषणा की । 
इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे ;-- 

(१) देश के उपलब्ध स्थानों के ग्रधिकृतम्‌ विदोहन से राष्ट्रीय सम्पत्ति में 
वृद्धि करना । ऐसी अतिरिक्त सम्पत्ति सामाजिक हृष्टि से समतता से 
वितरित करना, 

(२) देप्न को प्रतिरक्षा के लिए भच्छी तरह सुहृढ बनाना, 

(३) उच्च एवं स्थायी स्तर पर रोजगारी को प्रोत्साहन देना, 

(४ ) यदि थविक़ास के लिए पर्याप्त विजी प्रृंजी न मिली तो देख के २० बडे 
उद्योगों का नियन्त्रण तथा श्रत्य महत्त्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयचरशा 
किया जायगा, जैंते--हवाई जहाज, मोटर, रसायत, लोहा एवं इस्पात, 
प्राइम-मुवर्स, ट्रामपोर्ट, वेहिकल्स, विद्युत्त यन्र, मशीन टूल्स, विद्युत 
रसायन (7]8670-0४९४४८४७), नॉनफेरस धातु प्रादि । 
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युद्धोत्तर काल में भारत सरकार ने सद्‌ १६७४ में घन्तरिम प्रशुल्क सभा कहो 
वियुक्ति की तथा भ्रोद्योगिक उपक्रमो को दीघंकालोन एवं मध्यकानीन अयंभ्रदाय के 
लिए झौद्योगिक झर्य-प्रमण्डल की योजना बनाने का कार्य हाथ से लिया। झौधोगिक 
शोध एवं योजना समिति गे १० झगस्त सन्‌ १६४५ को झपने श्रतिवेदन में राष्ट्रीय-शोघ- 
परिषद्‌ तथा देश मे राष्ट्रीय-शोघ-प्रयोगशालाओ का जाल दिछाने को सिफर्ररिश की 
इसके अलावा प्रौद्योगिक क्षेत्र मे भन्य महत्त्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे-अ्रमिक गृह निर्माण 
योजना, सामाजिक बीया झादि । 
सम १६४६ से झनेक राजनेतिक उलट फेर हुए तथा मुद्रा-स्फीति रोकने के 
लिए सरकार को कर-मीति ऐसी रही जिससे उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा ! दूसरे, 
पुद्ध-काल में भौद्योगिक यब्त सामग्रो का प्रावश्यकता से अधिक उपयोग होते के कारण 
बह जीखं-शीर्ण हो गई थी झोर उत्तादन व्यय भ्धिक हो रहा था| मजदूरो के 
भसन्तोष ने भी पुद्ध के वाद जोर पक्रडा | इन सब परिह्यितियों के सामूहिक परिणाम- 
स्वरूप भौयोगिक उत्तादत गिर रहा था । इसके लिए तिम्त कारण प्रमुख थे ३-- 
(१ ) ३ जीगत सामग्री की शत्ति में कठियाई ? 
(२ ) श्षमिकों में भसन्‍्तोष । 
(३ ) यातायात की असुविधाएं' । 
(४ ) कच्चे माल की कमी तथा । 
(५ ) राजनंतिक पझश्ञाति एव दड्गो के कारण विनियोग क्ियाग्रो मे शिधितता। 


इसके दाद जनवरी सन्‌ १६४७ में श्रग्तरिम सरकार की स्थापना हुई तथा सब्‌ 
१६४७ के बजट में व्यापार लाभ कर लगाया गया | इससे उद्योगों को प्रोत््वाहन 
ने मिलते हुए झोद्योगिक उत्पादन पर विपरीत परिशाम हमार; 





वर्ष नल कोपला शक्कर रंग झादि सीमेंट काँच 


सूचमाक बत कपड़ा 
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इसके बाद धगस्त सन्‌ १६४७ में भारत को भग भंग स्वतन्त्रता मिली, यद्यपि 
आवथिक कारस्यों से भारत विभाजन नही हम्ा था फिर भी उसके आधिक पश्चिएाम 
दूरगारी हुए भौर भायथिक एवं मौद्योगिक क्षेत्र मे नई समस्याएं उपस्थित हो गई। 
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( १ ) देश मे खाद्यान्न की कमी पहिले से ही थी, जो तीजवर हो गई । 
(२ ) बस्त्र एवं पटसन उद्योग को कच्चा माल प्राप्त करते की कठिनाई उप- 
स्थित हुई । इससे इन दो उद्योगों के उत्पादन पर गहरा प्रभाव पडा । 
( ३ ) रेल यातायात पर विस्थापितों के भ्रावांगमन की जिम्मेवारी श्रा गई, 
जिससे प्रौद्योगिक माल के यातायात मे कठिनाई प्रतीत होने लगी । 
(४ ) पधिकाश कुशल (8]]]20) श्रमिक इस्लामी होते के कारण भादतीय 
उद्योगों को बुझल श्रमिकों का भगाव प्रतीत होने लगा । 
(५ ) पाकिस्तान वन जाने से भारतीय उद्योगो के हाथ से एक बहुत बड़ा 
बाजार क्षेत्र निकल गया । 
धीरे घीरे राजनैतिक परिस्थिति पर काबू पाने के बाद राष्ट्रीय सरवार ने 
श्रौद्योगिव' उत्पादन बढ़ाने तथा ग्रौद्योगिक तीति में सुधार करने के हेतु दिमम्बर 
सन्‌ १६४७ में त्रिदलोय उद्योग परिषद्‌ का आयोजन क्रिया । इसमे उद्योग, व्यापार, 
श्रम एवं सरकार के श्रतिनिधि थे ! इस परिपद्‌ मे श्रम एवं धूजी में तीन वर्ष के लिए 
समभौते सम्बन्धी ठथा श्रमित्रों की स्थिति एवं उनती मजदूरी के तथा प्री के 
समुचित पारिश्षमिक के निधरिण के लिए उचित व्यवस्था करने का प्रस्ताव मान्य 
क्या गया । साथ ही उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने निम्न गुविधाए 
दी $-- 
(१) सन्‌ १६४८-४६ के बजट में उद्योगों को कर से मुक्ति, 
(२) तीन वर्ष से क्म आयु वाले नए कारप्तानों ( उद्योगों) को उनको 
पूजी पर ६% लाभाश तक भ्राय-कर से मुक्ति, 
( ३ ) नई इमारत, यन्त्र ओजार झ्ादि पर तथा तीत थाजी में काम करने 
वाले कारखानो को तरानीन दर से दुगुवी विवा|बट की श्रतुमति, 
(४) यन्‍्त सामग्री तथा अन्य झावश्यक पूंजीगत माल के आपात कर में 
४०% दूट, ओोद्याग्रिक कच्चे माल को प्ायात-कर से पुरा मुक्ति तथा 
झायात करो में कमी ॥ 
इन सुविधाप्रों से सन्‌ १६४८ में प्रीद्योगिक उत्पादन युद्ध पूर्व भ्रौद्योगिक 
उत्पादव से १५% भधिक हो गया | यहो सन्‌ १६४७ मे युद्ध पूत्व स्तर से ५% कम 
था ।१ इसके लिए केवल लोह एवं इस्प्राद तथा कोयला उद्योग श्रपवाद थे । 
७ अप्रैल सन्‌ १६४८ को भारतीय समस्द में श्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव 
स्वीड्डत हुआ, जिसमे सरकार की श्रौद्योगिक नीति के प्रमुस उद्देश्य श्पष्ट करिए गए तथा 
उद्योगो का निजी एवं सरकारी क्षेत्रों मरे विभाजन किया गया ।* फदस्वदरूप झोौद्यागिक 
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उत्पादन बढता रहा, जिसके निर्देशक सन्‌ १६४६, १९५० एवं सत्‌ १६४१ में क्रमशः 
१०६३, १०४१२ एवं ११उ'ड मे ६ 

भारत में झनुकूल प्रौद्योगिक वातावरण करने के लिए देश में भनेक झोयो- 
पिक्क एवं तदतीको भशिक्षणालय तथा प्रोद्योपिक भनुसन्घान के लिए सोज-पाताएं 
(९६९४7८७ [.,59072077९5) खोब्ी गई हैं ॥ खोज-कार्य की देख-रेज के लिए 
कैन्द्रीय वैज्ञानिक एवं भौद्योगिक प्रतुसन्धान परिपद्‌ की स्थापना भी की गई है, जो 
वैज्ञानिक खोजो का भौद्योगिक क्षेत्र से उपयोग करने का प्रथम प्रयास है ॥ इसके 
अन्तगंत प्रतेक अनुसन्धान शालाए' स्थाप्रित वी गई हैं । इसके झ्न्तगंत २५ संस्थाएं 
कार्य कर रहो हैं । इसके भन्तर्गत एक झौद्योगिक सम्दन्ध समिति है, जो उद्योगों 
से सम्पर्क स्थाप्रित कर उन्हें झनुस्धानों के उपयोग को सलाह देती है। इसी 
प्रकार झोद्योगिक उत्पादन के प्रमापीकरण के लिए इण्डियत स्टैग्डर्डसू इस्टीस्यूट भी 
है, शिसमे सभी तक ४०० से प्रद्विक प्रमाय निश्चित कयि है | 

देश मे उद्योगो को झाधिक सहायता देने के लिए तिम्त प्र्थ प्रदायक संस्याप्रो 
की स्थापदा वी गई है, जो उद्योगों को प्रत्यक्ष दोषकालोन, मध्यावधि भाथिक सहायता 
देतो हैं :-- 

(! ) सबिल भारतीय भोद्योगिक भर्थ प्रमण्ण्ल (१६४५) 

(२) राज्य ग्ोदोगिक अर्थ श्रमण्डल (१६५१) 

(३ ) राष्ट्रीय भोद्योगिक विदा निगम (१६५४) 

(४ ) राष्ट्रीय भ्रौद्योगिक साख एवं विनियोग निगम (१६५४) 

(४ ) लघु-उद्योग निगम (१६५५) 

(६ ) पुननवित्त तिगम (१६५५) 

(७ ) राष्ट्रीय उल्लादक्ता परिषद्‌ (१६५७) 

साय ही देश में रुत्‌ १६५१ से श्राथिक नियोगन शुरू हो गया है तथा प्राज 
दूसरी पंच-वर्षीय योजना की पूर्ति के दाद भारत तोसरी पंच-दर्पीय योजना में पदार्षण 
कर रहा है। साथ ही नियोजित अर्थ-व्यवस्था के भनुसार उद्योगों था सचालन एवं 
नियन्जण देश तथा जन-दित फी दृष्टि से करने के लिए सन्‌ १६५६१ में उद्योग विकास 
एवं नियम्त भधिवियम भी बनाया गया है । इसके भ्रलावा देश को एरिवर्तनशील 
भवस्था के भ्रनुसार झोद्योयिक नीति में सत्‌ १६५६ में सशोघन किए गए हैं । 

इस प्रकार राष्ट्रीय सरकार प्लोौद्योगिक विकास को गति को तेज करने के लिए 
क्रास्तिकारी कदम उस पही है ॥ फहसइ रूप प्रोधोगिक विद्यक्ष भी ढेगरे हे हो रहा है, 
जिससे विश्व के औद्योगिक देशो में भारत का झाठवाँ क्रमांक है। प्रथम योजना काल 
में हमारा ओद्योगिक उतताइव सन्‌ १६५६ को भ्रपेक्षा ३८९४ ऐ बढ़ा ।* दूसरी योजना 
में उत्पादन वृद्धि निम्नवत रही :--२ 
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ओद्योगिक विकास की आधुनिक प्रवृत्तियाँ--/ 

भारत की नवीन भ्रौद्योगिक नोति के अनुसार भ्ौद्योगिक उपन्नम दो श्रेणियों में 
रखे गए है; निणी भ्रोर सरवारी । यद्यपि कुछ उपत्रम निजी क्षेत्रों मे रसे गए है फिर 
भी ऐसे उपक्तमों के विकास की झ्तिम जिम्मेवारी राज्यों पर होगी । विश्नेपतः णब 
निजी क्षेत्र ऐसे उद्योयो का विकास करने के लिए श्रयोग्य हो, परन्तु केवल सदन्नियमों 
से ही बाछ्ठित सफलता नही मिलती निजी क्षेत्र सवंसाधारण श्रौद्योगिक नीति का एक 
श्रद्भ (80]७0७॥) है भोर उसे सरकार के निरीक्षण एवं नियन्त्रण मे बाय करना है। 
इस प्रकार निजी क्षेत्र को वेलग्राम स्वतन्जता तही है । फिर भी ग्राजकल निजी क्षेत्र में 
बुद्ध ऐमे विकारा हो रहे है जिन पर सरकार ने मम्भीरता से इस दृष्टि रो सोचने को 
आवश्यकता अनुभव की है कि कही झौद्योगिक विकास एवं नियन्त्रण अधिनियम का 
उद्देश्य तो श्रसफल नहीं हो रहा है । 

एक उद्योग निजी स्वमित्त्व में होते हुए भी राष्ट्रीय उद्योग है भौर राष्ट्रहित मे ही 
उसका संचालन होना चाहिए । ग्राजकल कद व्यक्ति विदेशियों के स्थाति वाद उपक्रमो 
के हित ले २हे ह भोर ऐसे व्यक्तियों को वास्तविक रूप मे न तो श्रौद्योगिक भनुभव ही 
है भर न श्रौद्योगिक प्रशिक्षण हो मिला है। वे बेवन पूजीपति है भौर श्रौद्योगिक् 
क्षेत्र मे पदाप्रेण कर रहे है । उदाहरणा।यं, जेसप एण्ड कम्प्तो प्रौर ब्रिटिश इण्डिया 
कॉर्पोरेशन के कुछ कारखाने । 

इन लोगो में कल्पनाझील प्रारम्भण ([/98॥॥8ए8 वैणशा।&॥ए8) का 
अभाव है, जो ग्रौधोगिक विकास के लिए आवश्यक है। केवल उद्योग के स्वामित्त्व के 
हस्तान्तरण से कोई व्यक्ति उद्योगपत्ति नही बन सकता । अपितु उसे प्रोद्योगिक पृष्ठ भूमि, 
प्रशिक्षण एवं दृष्टिकोण चाहिये, जिससे वह झौद्योगिक प्राकपंण वन सके । 

दूसरे, एसे व्यक्ति नव-प्राप्त उद्योगों के प्रावुनिकोकरण एवं विवेकीकरण के 
विरोध में हैं, विश ये उद्योग पुराने होने के दाते इतकी बस्तर सामग्री कापी पुरानी हो 
चुकी है, जिसका श्राधुतिक यस्‍्त्र सामग्री से विस्थापन होना ग्रावश्यक है । इनका 
विचार है हि घू हि इन उद्योगो को खरीदने मे इन्होने पर्याप्त पूंजी लगाई है, इसलिये 
इसकी पर्याप्त लाभ कई वर्षों तक मिलना ही चाहिए, प्र्थात्‌ ये उद्योग को समृद्धि की 
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कपड़े का निर्यात 
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इतना ही नहीं, प्रत्युत सन्‌ १६४३ में विश्व में बस्म निर्णव में कापान का 
जरमाक पहिला था । ऐसी शवस्पा में हमारे दखस्त्र निर्माताप्रो के सामने प्राज दो 
समस्याएं हैं? -(१) भपने वर्तमान नियति-्दाजार कायम रखका तपा (२) देशी 
छाभार मे त्फल अतियोगित! । इस्त हैतु उद्योग को ध्रपनों उत्तादनशोलता को बढ़ा फर 
इताइन की लागत केस द रे के लिए प्रयत्न करने चाहिए । क्‍्थोकि प्राज 'उलादक- 
दाजार' म॑ रहते हुए 'उपभोक्ता-बाजाए हो गया है, इसलिए उत्पादन तन्त्र में सुधार 
एवं बैज्ञानिवन की भ्रतीव प्रावश्यकता है । साथ ही, क्रमिको वो कार्य॑-क्षमता बढ़ाने 
के लिए हालिक प्िक्षा का प्रवन्‍्प होना प्रायश्यक है। इस दिशा में भारतोय 
टेवसदाइल एपोडिएदन को प्रधिक ध्यान देवा चाहिए । दूसरे, वद्ध-उद्योग प्र लगाए 
गए प्रनेक्त करों से वस्त्र उद्मादन को कोमतें बढ जाती है, प्रत: इत करो मे भी कमी 
होनी चाहिए । विदेशी निर्यात बढ़ाने के लिए एंबसरोर्ट प्रमोशन कमेटी भी काफ़ी 
प्रवत्मशीच है 4 

(४ ) हाथ कर्षा एवं मिलों में सामंजस्थ--हाव-वर्षा उद्योग एवं मिल्र- 
उद्योग मे सामजस्य होना भी घावश्यक है, परन्तु इस सामंजस्य के लिए मितत-उद्येग 
पर करों (0059) का बोझ लादकर हाथ-कर्षा उद्योग फो प्रोत्माइत देता उचित नही 
है; कधोकि इंधसे मिलो के वर्त उत्पाइत को कीमतों .बढ़े गो ! हाँ, उत्पादर को कुछ 
किस्म प्रवश्य हाथ-रर्घा उद्योग के लिए सुरक्षित रसी जा सकती हैं। परन्तु यह 
सापजस्य घधिके घनिष्ट होना चाहिएं, इसलिये भारत सरकार मे तबौन भौद्योगिक 
नीति में पह स्पष्ट किया है कि द्वाप क्चों को शित्पिके विधि में सुधार किया जाथगा 
जपा वतैथान हाप-5 पों का विश्यापत ब्रमझः घत्ति बंचालित 4धाँ से क्रिया जायगा. 
जरा पह उद्योग मिल्न उद्योग से प्रतिस्पर्धा करते.का दाक्ति बढ़ा सके | इस नीति वा 
स्वागत घी क्षेत्रों में हुपा है 

(५) पर्याप्त कर्चे साल का अभाव--शरत के विभाजन में लम्बे रेते 
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की रई पर्याप्त मात्रा मे नहीं मिलती, फलत: भारत को इजिप्त, श्रमरीका, श्रफ़ीका 
आदि देशो से महेंगे दामो पर रई खरीदनी पड़ती है ॥ इस दिशा में भी स्वय-निर्भर 
होने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं भौर लम्बे रेशे वाली १ई के उत्पादन के प्रयोग भी 
हो रहे हैं। इससे यह भाज्ञा है कि दूसरी योजना के श्रत्त तक रई के सम्बन्ध में देश 
स्वयं निर्भर हो जायगा । दूसरे, रई को कोमतो पर भी उचित नियन्त्रण भ्रावश्यक है, 
जिससे उत्पादन-लागत न बढ़े । 

डी० एस० जोशी समिति-- 

सन्‌ १६५१६ में जब यह उद्योग संकट से श्रुंवर रहा था तब उद्योग की जाच 
करने के [लए भारत सरकार ने टैक्सटाइल कमिश्तर श्री डी० एस० जोशी की 
भ्रध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी।" इस समिति ने प्रन्तरिम रिपोर्ट में 
उत्पादत कर कम वरने की त्िफारिश्त की थी । 

इन्‌ भ्रन्तरिम सिफारिशों पर भारत सरकार ने तस्काल ही कार्यवाही की तथा 
उत्पादन करो में संशोधन, सूत निर्यात की सुविधाएँ श्रादि दी गई है, जिससे मिलो के 
प्रास स्टॉक संग्रह न हो। इसी प्रकार सूत-निर्माण की सन्‌ १६६१ तक फी नीति भी 
घोषित वी गई ।९ 

समिति की प्रम्य प्रमुप घ्िफारिणें निम्न हैं +-- 

(१) मिलो के प्राप्त स्टॉक बढ़ने का कारण विशिन्न विस्मों के उत्पादन में 
अरु'तुलन है, इसलिए सस्ती क्रिस्मो पी जगह उपभोक्ताप्रो क्री रुचि के श्रनुक्रूल रगे 
हुए, छपे हुए, ब्लीच विये हुए तथा अच्छी विस्म के बपड़ो का प्रधिक उत्पादन 
किया जाय । 

(२ )ब द कारसानो के सम्बन्ध मे समिति की राय है कि जिन कारखानों के 
पास भपर्याप्त एव रद्दी यन्त्र है उनयो उसी स्थिति में चालू न किया जाय, किसु उनका 
विस्थापन सुसजित इकाइयो हे किया जाय | 

( ३ ) उद्योग बी बपर्यक्षमता बढ़ाने के जिए 'सलाहश्ार समिति” की स्थापना 
की जाय, जिसमे सभी हितो तथा भ्रमुख सूती वस्त्र बेन्द्रो का श्रतिनिधित्त्व हो । यह 
(4 ) उद्योग की विभिन्न इकाइयों की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने के लिए 
टेकटाइल कमिएनर को सलाई देंगी। (7 ) टेक्टटाइल कमिश्नर को उद्योग की 
सीमान्त एवं उप सीमास्त इकाइयों का परोक्षण करने एवं उनकी उन्नति के लिए 
सुझाव देने मे भी सहायता देगी | समिति को उद्योग के सम्बन्ध में ग्रद्यवधि जानकारी 
देने के लिए टेक्स्टाइल कमिइनर के कार्यालय में एक “विश्वेष सर्वे कक्ष' के सुहद संगठन 
को सिफारिश भी की गई है । 
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(४ ) प्र--जिन मिलों के प्रवन्ध में येरजिम्मेदारी है भपवा जहाँ उनको 
कमजोटो की जडे गहरी हैं, ऐसो मिलों को प्रारम्मिक जाब करने एवं उनको सरदारी 
नियात्रण में लैने के लिए उद्योग विक्लास एवं नियमन भधषितियम! वी सम्बन्धित 
धाययों लागू की जायें । इतक्ा उद्देश्य प्रदन्‍्ध ग्रथदा स्वारित्व पर वियल्वश करने का 
होना चाहिए ॥ 

(४ ) ब--सरकार द्वारा लिए गए वारखानों के प्रदन्ध के लिए एक स्वायत्त 
विशस बी स्थापना पर्यप्त पूंजी से की जाय, जिसकी संचालक समा में अ्तुमदो एवं 
सर्वहिर्तदी मिल मालिक, जिम्मेवार श्रम-नैता, तान्विक ठथा बुझ्लल भ्रदन्षकों को 
आर पित शिया बाय । इस्र कॉर्रोरेशव का प्रकध एवं संवालत शाद्श एद्धेति पर हो 
ठया उसको निज्री कारखानों की अपेजा कोई प्रधिक सुविधाएं न दी जायें । 

(५ ) पीमान्त इकाइयों की सक्ट से बचाने के लिए स्रमिति ने उद्योग-विकास 
एवं नियमत प्रथिनियम का सद्योषत करने को छिफारिश की है, जिससे समाति 
प्रावेदन (४5099 ए७ ९९४६0४) के होते हुए भो सरकार उस पर नियन्त्रण 
कर सक्रे । 
के (६ ) इस दर स्पिन्दलों को ग्रं्या १३४०३ मिलियन है, जो १९४ मिठ 
ह्पिन्डलों से वढ झावेगी, जिससे मृत बा उत्पादन बढ़ेगा । परल्नु देशी खपत में कोई 
वृद्धि भ्रपेक्षित नही है, इसलिए अधिक सूल को निर्यात करने वी तथा इस हेनु दोर्घ- 
कालोन नियत नीति अपनाने की सिफ्ारिय की है। 

साथ ही, यह नी सिफारिस की है कि यद्यत्रि सिलो को स्पिस्डनों के लिए 
लाइसेंस दिए गए हैं, फिर मो इस प्रणात्री को प्रत्येक को स्थिति जाँच करके बन्द 
किया जाय, जिससे गूत का उत्पादन नियन्त्रित किया जा सके । 

(७ ) समिति ने निर्यात की प्रोत्साहन देने वे लिए भी सुक्त'व दिए हैं ।* 

इत ग्रिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा उन पर क्रमशः 
का्येबादी कर रही है ॥ - 
बस्त्र ड्योग का बरतमान संकट (२६६०)-- 
निम्न तालिशा झँ सूती वस्त उद्योग के उत्पःदत को इत्पना होती है :---२ 

सृत बपड़ा सूव कपड़ा 

(ज्ञाख पांड) (लाब गज) (लाख पौंड) (लाख गज) 
रधशर रेएऑहरि अह,हप३ हेहर७ ह१ण०्ष्णा शर,जर 
१६५३ 4५,०२५१ ४८,३८६ पह्श्८ १६ पश४ ४६,२७० 
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इससे स्पृ४ है कि उद्योग वी प्रगति सत्‌ १६५८ में बाधित हुई। इस वर्ष कपड़े 
वा स्टॉक मिलो के पास जमा रहा झ्ौर घनेक मिलों को भ्राविक हानि भी हुई, जिससे 
१६ मिल बंद हुए । इसी प्रकार सन्‌ १६४५६ में भी ३० मिल बर्द रहे, परस्तु कर 
सुविधायें, उत्पादन करो में छूट, सरकार की सक्रिय आर्थिक सहायता भादि के बारण 
सन्‌ १६१६ में मिलो ने पूरप क्षमता से वार्य शिया, जितसे उत्पादन वड़ा। परन्तु सब 
१६६० फिर से वन्त्र उद्योग के लिए सकट वा वर्ष रहा । 

भायोजित अर्॑-व्यवस्था के दसवें वर्ष मे देघ मे “दल्म संकट! समझ मे # में 
वाली बाद नही है । यद्ध बात जरूर है कि जदमतठ के दडाव से भारतीय सूती मिल 
सघ ( इण्डियन काटन मिल् एसोसियेशन ) ने यह घोषणा कर दी है कि मद्दीन, मोदे 
भौर मध्यम दर्जे के कपडे के मूल्य में दस प्रतिशत से साढें २७ प्रतिशत तक की क्डोती 
की जायगी । तथायरि यह भी सत्य है कि छिर्फ़ मूल्य में कटोती में मूल समस्या का 
समराघन नहीं होता । वस्तुत; भ्राज की स्थिति के लिये सरकार झोर दल निर्माता दोनो 
जिम्मेदार है ॥ ४! 

यह सब विदित है कि देश के सगठित उद्योगों मे वल्ल-उद्योग सरसे भागे है 
फिर यह संकट क्यों ? ये 

इस प्रइत वा उत्तर पाने के चिश्‌ हमे कपड़े की रामस्या की यहराइयरों में जाना 
पह़ेगा। मूल वात तो यह है कि. हमारे देश मे उपभोक्ताओं का हिल राजतीति का 
शिकार बन गया है। विज्ञात के इस युग में द्वाथ मण्ोन का मुझवला नहीं कर सकता, 
दुसरे शब्दों प्र, मशीन द्वारा निमित वस्तु हाथ वी वनी चीज से काफी सस्ती बैठेपी ॥ 
इसी प्रकार मिलो में जिस पैमाने पर उत्पादन हो सकता है, हाथ से चलाये जाने वाले 
उपक रखों द्वारा नदी हो सरता | हाँ, यह बात जरूर है कि कुछ मागनों में छव का 
बाम सिल के काम से श्रेष्ठ होता है। नि८्कर्ष यह है कि जहाँ ब्यापत्त उसादत वी 
जरूरत हो, वर्शा मिलो से काम लिया जाय झौर जहां उल्ृघ्तता वाध्धित हो, वहाँ हप 
को कुशलता दिखाने का झ्रवसर दिया जाये। हमारे देश में कपड़े के निरन्तर झमाव 
की जड़ मे इन दो उत्वादन-पद्धतियों का भ्रस तुलित विद्रास ही है । 


दवाथ कर्घा ओर मिल-- 

प्रथम पच-वर्षीय प्रायोजना के ग्रस्तर्गत ४७,००० लाख गज कपड़ा तैयार 
करने का लक्ष्प निर्धारित किया गया था, जबकि वास्तविक उत्ताइत ५०,००० लाख 
गज हुथा था। दूसरे शायोजना काल मे पहले ५५,००० लाख गज क्पडा तंथार बरने 
का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से १०,००० लाख गज कपड़ा निर्यात के लिये रख 
छोडने का इरादा था । लेक्नि जूत सन्‌ १६५६ से भारत सरकार ने प्पतों सशोधित 
बद्ध उत्पादन तोति घोषिव वी, डिसके घनुमार सत्‌ १६६०-६१ तह मिलो मे 4३,५०० 
साख गज, प्रम्वर चर्खा सूत से ३,००० लाख गज तथा हाव-करघों पर २२,००० 
साल गज कपड़ा तैयार करने की व्यवत्या की गई शोर १,५०० साल गज का एक 
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झौर कोटा भविष्य मे वितरण के लिए रघा गया ॥ इस प्रकार सद्‌ १६६०-६१ तक 
कपड़े वा कुल उत्ादत ८२,००० सास गज तक ले जाने का लद्दर विर्घारिठ क्रिया 
गया ॥ इसमे से १०,००० लाख गज कपड़ा निर्यात के लिए धलग रखने का विचार 
था। इसदा प्रथे यह हुमा कि देश में खपत के लिए लगभग ७४,००० लास गज 
कपड़ा उउलब्ध होगा। लेकिन वास्तविक उपलब्ति इससे क्रम रही है! 

दूसरी भायोजना को प्रगति पर सन्‌ १६५८-५६ के लिए प्रकाशित भायोग की 
रिपोर्ट के झनुसार कपड़े का उत्पादन इधर गिर गया है । सन्‌ १६५७ में ५३,१७० लाख 
गज कपडा तैयार हुमा था, जो सब १६५८ में घटकर ४६,२३५ जास गज रह गया ॥ 
सन्‌ १६५६ में उत्तादम बढ़ा है। सम १६६० के प्रथम ६ महीने के लिए प्रास सूदना- 
मुसार मिलों का उत्पादन सामान्य स्तर पर चलठा रहा है। सन्‌ १६६० के जून तक 
प्रिल्लों का उत्ादन २४,५१० लाख गज रहा, जबकि सन्‌ १६६० वी इसो तिमाही में 
२४,४४० लाख गज कपडा, बनाया ( यदि उत्पादन को यह सुधरी हुई गति बनी 
भी रही, तो भी इस वर्ष के प्न्त तक गिल-उलादन निर्धारित लद्घ तक पहुँच सकेगा, 
इसमे सन्देह है । टः 

वर्तमान स$ट का एक झोर कारण है । वह है प्रति व्यक्ति खपत का गलत सच्ंप । 
सत्‌ १६५४५ में यह विचार ब्यक्त दिया गया था कि सन्‌ १६६१ तक देश में प्रति 
व्यक्ति कपडे की सपत २२ गज तक पहुँच जानी चाहिए | इस लक्ष्य के समर्थन में तव 
कई तकें अस्तुत किए यए ये भौर सव्‌ १६५८ तक अधिकारी वर्ग इसो लक्ष्य पर भरड़ा 
हुआ था । लेकिन इसके दाद भ्रधिक्रारियों का विश्वास डोलने लगा। सन्‌ १६५६ में 
वे इस निश्चय पर पह़ेँचे कि सन्‌ १६६६ तक प्रति व्यक्ति खपत को लक्धप २०१३ गज 
रखने से भी काम चलेगा । भव इस लेद्य को भ्ोर एटा दिया गया है भौर खयाल है 
के सदू-१६६६ उ% प्रति व्यक्ति खपत १८८५ पम रज़ना द्वी सम्भव हो सकेगा । यहद्द 
इस सदी के तीसरे दशक (सन्‌ १६३०-३६) को घनघोर मन्दी के समय की पश्ौसत 
खपत से सिर्फ २०६ गज प्रधिक है प्रोर सन्‌ १६४८-४६ के भ्रोसठ से १९५ गज 
ऊंचा 

कपड़े की सम्मावित भौर वाउनीय खपत के राम्बस्ध में सरकार की यह दुलमुल 
नोठि दोघंकालिक दृष्टि से उपमोक्ताप्रों के लिए हानिकर प्रमाणित हुई है। एक स्‍ोद 
हो विदास-अभियान के कारण लोगों की जेब में पैसे ज्यादा नर रदे हैं, दूसरी भोर 
कपड़े जंध्षी भद्दत्त्वपूर्ण उपभोग्य वस्तु को उयलब्यता को जानबूफकर संकुचित करने का 
प्रयास किया जा रहा है॥ सन्‌ १६३०-३६ को तुत़्नना में पैसे की उपचब्धता जहाँ 
४०० से ५००९८ ठक चढ़ गयी है, वहाँ कपड़े को खपत की सुदिषा से सिक्के लग्मग 
१३% वृद्धि घ्राज की मेंह॒याई का झरता बाप में एक बड़ा सबूत है। 
जत्यादन त्ीति-- 

जैसा कि उपयुक्त प्राँकड़ों को देखने से स्पष्ट हो जायेगा, हमारे देश मे मित्त- 
उत्पादन पर भकुझ लगाकर द्वप्करघा को प्रमुखतवा देने का भ्रस्वामाविक प्रयत्व किया 
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था रहा है। जहाँ तक भ्रधिक से प्रथिक लोगो को रोजगार देने का प्रइन है, हाथकरवे 
के महत्त्व से इनकार नही शिया जा सकता। परत्तु साथ साथ यह भो मानता पड़ेगा 
कि हाथकरघे पर उत्पादित कपड़ा मिल कपड़े के मुकाबले कभी सस्ता नहीं हो 
कसा । हाँ, खास-सास प्रकार के कपडे तैयार करने में हाथ करघा का भपता महत्त्व 
है। जतते, मद्रास सु गिया, रेशमी कपड/, सारी किनारी की साडिया, दो-सूती, चादरें 
भौर तौलिये, दरी भोर कालीन बनाने का काम हाथकरवे को पूरा रूप से सौंपा जा 
सकता है। इत चीजो का उपयोग जिस वर्गे के लोग करते हैं, वे इनकी ऊँची वौमतें 
भी दे सकते है। लेबिन प्रल्प-वित्त-भोगियों की जानवूभरूर ऊँचे दाम चुकाने को बाघ्य 
करना एक नैतिक भपराघ ही माना जायेगा । यहाँ इस बात पर प्रकाश डालने की 
जहूरत नहीं कि द्वाथकरपा उद्योग को पड़ा रसने के लिए केन्द्रीय राजस्व वो प्रति वर्ष 
करोड़ो रुपए से हाथ धोना पड़ता है। 

वर्तमान 'वल्ल-संकट' का कारण, जैसा कि केद्द्रीय वाणिज्य श्रौर उद्योगमत्ती 
मे बताया है, देश में इस दार उत्मादन में गिरावट हो है।उघर मिल उद्योग का 
फट्दना है कि क्योकि छोटे रेशे की रई की कमी है, इसलिए मोटे कपड़े का उत्तादन 
गिर गया है । इसलिए इस प्रकार के कपडे के दाम चढ गये है। यदि यह्द तक ठीक 
है तो बाजार प्रे माग प्रधिक शोर सप्लाई कम होने से भाव बढ सकते थे । लेकित 
मिलो ने स्वर्य ही इसके दाम क्यो चढा दिए है, निश्चय हो इस संकट के लिए भविष्य 
के बारे में हमारे प्रविश्वास भौर मुनाफाखोरी की मनोबृत्ति हो जिम्मेदार है प्रौर सर- 
फार ने रुई ध्रायात-नीति मे विलम्ब करके झाग भें घी डालने का काम जिया है, जो 
घोषणा भ्रत्र की गयी है, यदि यह कुछ पहले हो की जाती, तो प्यायद भावों की तेगी 
को कुछ हृ॒द तक लगाम लग सकती थी । 
दीर्घकालिक लदय-- 

इसी सिलसिले में थद्दा भी उल्लेख कर दिया जाये कि तीसरी प्रायोजनीं मे 
कुल ६३,००० लाख गज (मिच ५८,००० लाख गज झोर ह्वायकऋरघा तेया शक्ति- 
बाल्त करघा ३५,००० लाख गज) उत्पादन का लक्ष्प निर्धारित किया है, उसके 
बंटवारे पर फिर से विचार करना श्रावश्यक है। ति्फ,सिद्धान्त के नाम पर भपनी 
क्षमता को सोमित करना श्ाज को परिस्थिति में हमारे लिए घातक ही प्रमाणित 
होगा। निर्यात के मोर्चे पर चीन हमारा ठगडा भ्रतिद्वरद्दी दनता जा रहा है । यदि 
चीत का उत्पादन स्तर यही बना रहा, तो वह दिन दूर नहीं, जब सिर्फ किर्मात मे हो 
नही, बल्कि प्रति व्यक्ति श्रातरिक खपत के मामले में भी वह हमें पीछे छीड देगा । 
देसे भी, उतकल्पाणकारी होने का दावा करने वाली सरकार वा कत्तंव्य जनप्तामान्य 
का जीवन-स्तर उन्नत करना ही होना चाहिए, सिद्धान्त के नाम पर उसकी सम्भव 
प्रयति को प्रवरुद्ध करना नही ।# 


# नवभारत टएइम्स ; अगल्त १३, १६६० | 
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[२] लोदा एवं इस्पात उद्योग 

भारत के प्राघारमृत उद्योगों में लोहा एवं इस्सात सबसे महत्त्वपूर्ण उद्योग है। 
इस उद्योग के बिता हृषि एवं धन्य किसी उद्योग के विव्ास के लिए प्रावश्यक यन्द 
सामग्री नही मिल सकती । साम ही, इस उद्योग के भ्रमाव में एक सांघारण छे हर 
यस्त, जैँंते हल के लिए भी हमको विदेशों पर निर्भर रहना होगा | इस्न प्रकार देश के 
झाथिक विशास एवं प्रगति के लिए तो यह उद्योग स्‍्रावश्यक एवं महत्त्ववृणं है ही, 
परन्तु राजनंतिक सुरक्षा में मी इस उद्योग की महत्ता कम नहीं है। इसलिए वर्तमान 
युग को यदि खोद़ा एवं इस्ताव युग कहा जाए तो अरदुचित हे होया 
उगम एवं धिकाल-- 

भारत प्रादीन वाल से ही इस उद्योग में निपुण रहा है। इयर उदाहरण 
दिल्ली के पास जोह-स्तम्म से मिलता है, जो २,००० वर्ष पहले दनाया गया था। 
श्री बाज के श्रनुमार इस स्वम्म वा निर्माण श्राज के बड़े बड़े कारसानों में भी होना 
झग्मम्मव है । भारतीय इस्पाठ-उद्योग के लिए दमास्कसब्वरेटम का उदाहरण सभी को 
विदित है, जो विश्व स्पाति प्राप्त वर चुके थे । भारत की केंदी, चाकू प्रादि वल्नुप्रों 
का निर्यात इद्ठलेण्द को होता था । परन्तु प्राचोन इठिहास को पृष्ठि-मुमि में श्राज हम 
देखते हैं कि भारत में लोहा एवं इस्पात को बहुत कमी है। भारत की लोहा एवं 
इस्पात की बापिक सपतत २३ लाख टन है, जहाँ वापिक उत्पादन केवल १ लाख टन 
है, परन्तु विदेशी सत्ता एवं प्रधुरद्र के कारण इस उद्योग की श्रवतति हुई, जिस प्रोर 
१६वीं घताब्दो के प्रारम्म ठक भारतियों ने कोई ध्यात सही दिया ॥ 

लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना के प्रसफल प्रयर्त्नों का प्रारम्भ १७वीं 
शताब्दी के प्रस्त्त में हुप्रा, परन्तु मोटो तथा फरवुद्दार (१(०६६४898 & परफ़ाधुणीवर) 
में सन्‌ १७७६ में लोहा तथा इस्पात बनाना घारम्म किया | इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८०८ 
मैं थ्रो डंकन ने मद्रास में छोहानोत खोज कर प्रपता कारखाना खोला । तत्नश्याएु 
सब (८२५ में गोदियाह द्वोप (508790 प्ल€७४॥) ने मद्रास में कारखाना खोला, 
जिसके लिये ईस्ट इण्डिया वम्सनी ते प्राथिक सहायता दी ) प्ररन्‍्तु उसकी पृत्यु के दाद 
प्रमेक वठिनाइयों से प्रसफल रहा, फलतः ईस्ट इण्डिया कम्पनों ने उसे खरोद कर 
सम १६७४ तक भधसफाता से चताया। फिर सन्‌ १५७४ में वारकपुर प्रायरन 
एण्ड स्टोल कम्पनी! को स्थापना वी गई, परन्तु यह दिखी प्रशार ६ वर्ष तक चली 
भौर फिर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इसे खरीइ लिया । दो वर्ष के वाद इस कारखाने का 
माधुनिशीकृरण किया गया तथा नाम भी बदल कर “दी दंगाल प्रायरन एन्ड स्टोल 
दम्पनी/ रखा गया । यह पहला बारखाना है, जिसने भ्राधुनिक पद्धति से पिंग प्राथरत 
बा उत्मादव घुस दिया, परन्तु यह कम्पमी इस्पाठ का उत्पादन करने में प्रसफूल रही | 

ज्ोहा एवं इस्प्रात के उत्पादव का सफ़ल एवं उल्तेसनीय अ्पत्व सर जे० एन० 
ट्राद्म का रहा, जिन्‍्दोने पपने २० वर्ष के प्रघर परित्रत तथा जमेन एवं भ्रमरीक्षो 
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विज्ेषज्षो की सद्दायता से साक्ची ( श्राज का जमशेदतगर ) में _सन्‌ १६०८ में श्रपना 
कारखाना खोला | इन्ही के प्रयत्तों से एश्चिया के लोहा एवं इस्पात उद्योग में भारत 
को गौरव प्राप्त है ॥ इस विस्यात कारखाने का नाम दी टाटा श्रायरन एन्ड स्टील 
इपघ्पनी' (7500) है। इस कारसाने भे सन्‌ १६११ से प्रिय झ्रायरन दथा सब 
१६३३ में इस्पात का उद्यादन हुप्रा प्रोर सन्‌ १६१६ में इसने पू्णा उलादन क्षमता 
प्रात कर ली। इसको सफतता के पश्चात्‌ सन्‌ १६१८ में इण्डियन प्रायरन एण्ड स्टील 
कम्पनी वी स्थापना द्वीरापुर मे, जो श्रासससोल से ४ मील है, हुई। प्रथम विश्व-युद्ध 
के बाद स्थापित कारखानों में यह पहिला कारक्षाता था। इसके बाद सन्‌ १६२१ में 
यूनाइटेड रटोल ढॉपरिशन प्रॉफ एशिया ( घनोहरपुर ) तथा मैसूर आयरन एण्ड स्टील 
बबस ( भद्रावती ) की स्थापना सन्‌ १६२३ में हुई । 

प्रथम विश्व गुदध-- 


सन्‌ १६१४ में प्रथम विश्व-प्रद्ध छिड़ जाने से हमारे मोह एवं इस्पात उद्योग को 
मन माँगा वर मिला, जिम्ससे उद्योग को प्रोत्साहन मिला। क्योकि इस उद्योग पर 
फोजी रेलो के लिये रेल की पटरी, स्लीपसे इत्यादि का प्रदाय मेसोपोटामिया, पैलेस्टा- 
इन, पूर्वी प्रफ्ोका श्रादि मे करमे को जिम्मेवारी श्राई । इस कारण उद्योग को ब्रसीमित 
लाभ हुये । इन ल!भो के कारण प्रम्य तीन उपरोक्त उद्योगों की स्थापना हुई इन 
लाभों का सदुपयोग कर टाटा ने भ्पनी कुझल नीति का परिचय दिया भोौर सन्‌ १६१७ 
में प्रपती विकास योजना दना कर सद्‌ १६४२ में पूरी की ॥ इन लाभो के कारण द्वी 
भारत मे बंगाल भौर मद्रास में भनेक फाउन्ड्रो बस की स्थापदा की गई। फलस्वरूप 
भाज भारत में १३४ ऐसे कारखाने (80][709 7]|9) है, जो लोहा एवं इस्पात 
क्षेप्यक (9089 छे!९६9) ते १२,००,००० दव का बुक उत्पाद वर रहे है । 
संरद्ाय-- 

युद्धोत्तर काल में उद्योग को विदेधी प्रतियोगिता का सामना करना पढ़ा, 
इसलिये सरकार मे सरक्षण की माँग की । सन्‌ १६२१-२२ के फिल्कल फमोशन की 
सिफारिश के श्रतुमार जुलाई सन्‌ १६२३ मे प्रधुरक-मभा की नियुक्ति हुई, जिसने 
पोर्ट में लिखा है :--“सरक्षश के प्रभाव में यह उद्योग भविष्य के ग्ननेक वर्षों में 
भी विकास नहीं कर सकता भौर सम्भव है कि फ्रोजी एवं सुरक्षा की दृष्दिसे 
भद्दत्त्वपूरंं इस उद्योग का कही भघन्त मे हो जाय, इसलिये इस उद्योग को सरक्षण 
लेने का पहिला श्रधिकार हैं।” फलस्वरूप सन्‌ १६२४ में उद्योग को तीन वर्ष के 
लिये संरक्षण देने के लिये इस्थात संरक्षण कातून बना। इस कानून से इस्ात 
के भ्रायात मूल्य पद ४० प्रतिशत कद लग्रापा गया तप्ा आविक सहायता 
भी दी गई। आरम्भ में यह सहायता ५० लाख झायये वाधिक थी, परन्तु 
विदेशी इस्पात का मूल्य गिरने से यह सहायता राशि और बढ़ा दी गई तथा म॑रक्षक- 
प्रायात कर भी बढाये गये । इस सहायता से उद्योग द्र,त गति से विकास करते लगा 
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तथा प्रायात भी कम हुये । सत्‌ १६२६-२७ में गधुल्क सभा द्वारा इस उद्योग शो 
पुन; जाँच हुई तया सिफारिये की गई कि इस उद्योग को संरक्षण भधिक ग़मस के 
लिये मिले । इसलिये सन्‌ १६२८ में उद्योग को ७ वर्ष तक संरक्षण देने के लिये 
इस्पात संरक्षक [मशोघन) कानुन घना । इस कानून में ब्रिटिथ तथा नॉन ब्रिटिश 
इस्पात के भायात-करो में भिन्नता थी।सन्‌ १६३३ में पुनः उद्योग की जाँच कर 
संरक्षण घवधि बढ़ा दी गई ॥ इस प्रशार संरक्षण के कारण उद्योग को उत्ादनेश्ञीलता 
सन्‌ १६१४ में १,६२,२७२ टन पिग भावरन से संत १६३४५ मे १३,४३,००० टन 
हो गई थी । इस उद्योग को सत्‌ १६४७ तक संरक्षण मिलता रहा, जिसको चालू रखने 
के लिये उद्योग ने पुनः माय नही को, इसलिये प्रशु्क सभा की सिफारिश के प्रनुमार 
उद्योग को सन्‌ १६४७ से सरदाण नहीं है । परन्तु सन्‌ १६४७ में जो संरक्षण-कर 
थे, वे झब प्राय-झर ((९४९४प७) हो गये हैं 
द्वितीय विश्व-युद्ध एव॑ शुद्धोत्तर काल-- 
ट्वितीय विश्व-ग्रुद्ध के भारम्भ होते हो जेहाजी कठिनाइयों कै कारण विदेशी 
झायात रुफ गए, जिसये इस उद्योग पर विविध किस्मो का फोलाद* तंयार करने की 
एवं पूर्ति की जिम्मेवारी झा गई। इसे उद्योग ने पुरी तरह निभा कर प्रपनी वाये- 
क्षमता का परिदय दिया । इघर देशो माँग भो थी, जिसको पूरा करने की जिम्मेवारी 
थी ही, परम्तु इन विविष मार्गों को पूरों करने वी दशा में यह उद्योग न होने से सर- 
कार कौ इस पर नियनन्‍्धए लगाना पड़ा सन्‌ १६४१ में बुद्ध की माँग पूर्ति करने के 
लिए टाटा ने जमशेदपुर मे छ्वील टायर एण्ड एबसल प्लाट की स्थापना की, जिससे 
रेल के पहिये भी भारत में दनमे गे । ( यहाँ पर यह ध्यान रहे हि ऐसे प्रयत्त पहिले 
भी भन्य कांरसखानों द्वारा किये यये थे, परन्तु वे भसफुल रहे ! यह प्लाट 'दी जमशेदपुर 
इक्की नियरिय एण्ट मशीन मेस्यूफेवरिंग कम्पनी” के नाप से वित्यात है । टाटा की 
सफलता एवं भषक भयतों के कारण हो घिषभूमि स्थित ईस्ट इण्डियन रेलवे वर्कशॉप 
भी टाटा के नियन्जण में १ जून सन्‌ १६४५ से हो गया। इसमें बॉइलर भौर लोको- 
मोटिव का उत्पादन होता है । इसी प्रकार रेल के डिब्बों का .लोहे दा ढाँचा बनाते 
बाला सिंघभूमि वर्कशोॉप; जिसे सरकार ने सन्‌ १६२७ में पेनिन्युला लोक्ोप्रोटिव 
यम्पनी से खरीदरर ईस्ट इण्डिया रेल्वे को दे दिया था, वह सन्‌ १६४३ में बनइ हो 
गया । इसे युद्धकाल में फ़ौजो उपयोग के लिए सुरक्षा विभाग ने ले लिया। युद्ध के 
याद जब सरकार इसे दन्द करने वा विचांद कर रही यो दो टादा ने इसे १६ दप्प के 
लिए घरीद घिया तथा 'टाट! लोफोमोटिव एण्ड इ्जीनियरिगकम्पतो' के नाम मे चालू 
किया । इस कमपनो ने सन्‌ १६५१ में १२५ वॉइलरो का उत्पादन किया! इतनी 
प्रगति के बाद भी इस उद्योग का वर्तमानें इस्पात उत्ताइन बहुत कम है, जो भारतीय 
धावश्यकता के लिए झछ्छूरा है । 
+. ८- ६, प्राष्ठी; 5एवट्ते छ०८॥७ 0०-ठांट 5४९९३, ६99-# ०७, साप्रहा- 
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मूल्य नियन्भण-- 

हि जैसा ऊपर कहा गया है, घुद्ध के कारण यह उद्योग देशो माँग को पूरा करने 
में प्रसम्य रहा, जिससे इस्पात की कीमतें बढ़ने लगीं, इसलिए सरकार को इस उद्योग 
के उत्पादन प्र मूल्य-नियन्त्रण लगाना पडा । वैसे तो १ अज्दूबर सन्‌ १६३६ से सुरक्षा 
विभाग की सम्दूर्ण खरोद निपन्चित कौमतों पर ही होतो थी। परन्तु व्यापारिक 
कीमतों पर निमल्त्रण नहीं था, इसलिए १ जुलाई सत्‌ १६४४ से इन पर भी नियलण 
लगांपा गया । इसी प्रक्तार लोहा एवं इम्परात कारखानों के उत्पादन वा ग्रंझ्न-वितरण 
(0७॥707798) भी किया, जिसप्रे ये वस्तुए' केवल परमिट लेने पर ही मिल सकती 
यथीं। इस नियस्रण के भ्रतुयार इस्पात की उच्चतम कीमत निश्चित कर दो गई, परल्तु 
उत्पादको को प्रपनी भलण रिटेशन कोमतें रखने की स्वत ब्रता थी। रिटेन्शन मूल्य 
से जितना विक्नय मूल्य म्घिक होता था उतनी राशि से सरकार ने प्रायात मे सहायता 
देने के लिए एक निधि वनाया | सन्‌ १६१६ में टाटा, मैसूर झ्रायरन स्टील वक्‍्स तथा 
स्कॉव १, इन निर्माताओं के इस्पात के रिटेल्यन मूल्य प्रशुल्क सभा ने दो वर्ष के लिपे 
निश्चित विए थे । इनमे समयादुमार प्रिदर्तन किए जाते हैं । 

१ भ्रप्नेंल सन्‌ १६५५४ से ३१ मार्च सन्‌ १६५६ तक को ग्रजधि के लिए मैसूर 
पायरन एस्ड सटोल वक्य के रिटेल्चन मूल्य में ३ २० भ्रति टन को वृद्धि को गई है । 
इसी झवधि के लिए इस दारखाने मे निमित् लोहे के ठोको के रिटेल्शन मूल्य में १ रु० 
प्रति टन की बुद्धि हुई है । इसके पूर्व रिटेल्शन मूल्य ४२५ रु० श्रति टन था ।* 
उद्योग की वतंमान स्थिति एवं भविष्य-- 

भारत के लोहा एवं इस्पात की वर्तमान स्थिति पअ्रत्यन्त सन्‍्तोषजनक है, 
जिपतकी कल्पना निम्न तालिका से होगी १-- 


बे प्रिय झापूरन (हजार टन) स्टील का उत्पादन (हजार टन) 
१६५० १,५६२४ १,००४ ४५ 
१६५१ १,७०८'८ १,९७६४ 
१६५२ १,६८४ ८ १,१०२८ 
१६४३ १,६४४८ १,०१७६ 
र६२४ शण्ध्राद ॥रं४३ २ 
ह्ध्ष्र | १,७४६८ १,२६०० 
१६५६ है,८०७८ १,३१६४४ 
१६५७ शै,ज्प्ध्द हैरेड६४ 
१६५८ २,००३ १,३००० 
१६५६ 5 १,७३०००३ 
३. स्टील कॉपोरेशन ऑफ बंगाल । 
३. भारतीय समाचार, मई १४, १६६७ । 
३. भारतीय समाचार छुलाई २, १६६०॥ 
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भरस्थायी प्रशुनत सभा की स्थाउदा को गई तथा उस पर नई जिम्मेवारियाँ लादी गई । 
यह जांच तीन सूजो को ध्यान में रख कर होती थो :-- 

( १ ) उद्योग समुचित व्यापारिक नीति पर स्थापित एवं क्रियाशील है प्रथवा 

नही । 

(२ ) समुचित समय तक सरक्षण देने के ठाद क्या उद्योग सरकारी सहायता 

झ्थवा सरक्षरा के प्रमाव में चालू रहेगा ? 

( ३ ) यदि उद्योग राष्ट्रीय हित को दृष्टि से ग्रावश्यक है तो सरक्षण का भार 

समाज पर भ्रधिक तो नही होगा ? 

इस सभा ने सम्‌ १६४४ से प्रगस्त सन्‌ १६४७ के १३ वर्ष में ४२ उद्योगों की 

जाच की,” परन्तु सन्‌ १६४७ में राजनैतिक परिवत॑न हुए, उससे देश का श्याथिक 
ढाँचा वदल गया । इसलिए प्रवटूबर सन्‌ १६४७ मे प्रशुःक सभा का तीन वर्ष वे लिये 
पुनर्निर्माण हुआ, जिससे अन्तरिम भ्रवथि मे स्थायी तठकर नीति को अ्रपताया जा सके 
तथा इस नीति को लागू करने की स्थायी-झासन व्यवस्था हो। प्रधुरक्र सभा पर पहिले 
कार्यों के प्रलावा निम्न कार्ये गौर दिया गया । 

( १) ऐसे धूर्व॑ स्थापित उद्योगों को जितक्ी सरक्षण झबधि ३१-३-१६४७ 
को समाप्त होती थो, उन्हें इस तिथि वे बाद सरक्षण दने मे सम्बन्ध 
में जाँच करता । 

(२) देश में निमित वस्तुप्रो के उत्तादन मूल्यों की जाँच करता तथा 
उनकी कीमतें निश्चित करना । 

(३ ) सरक्षित उद्योगों को जाँच डरा देखरेख करना, जिससे सरक्षण करो 
भ्रथवा प्रन्य सहायता का प्रभाव मालूम हो भक्के । ऐसे सरक्षण करों 
अ्रववा सहायता में सन्नोग्न करने की प्रावश्यक्तता के सम्व धमे 
सरकार को सलाह देना तथा जिन प्र्तों पर सरक्षणा डिया है, 
उनकी पूति पूणांतः हो रही है एवं उनका प्रवन्ध कायक्षम है, यहू 
निश्चित करना । 

(४ ) बअन्य कार्य, जेंसे: - मूल्यानुसार एवं निश्चित करो का विभिन्न वस्तुओं 
पर लगाये गये प्रधुतक करो का मूल्याइन एवं विद्यप्नों को दी गई 
प्रयुल्क-सुद्रिधाप्रो का भ्रच्ययद्ग करता। साथ ही, संयोग, प्रन्यास, 
एकाधिकार तथा अन्य ब्यावारिक प्रतिवन्‍्धो रा संरक्षित उद्योगों पर 
होने वाला प्रभाव देखना । 

समिति ने नये एवं पूर्व स्थापित उद्योगों वी जाँच का तथा श्कूर, लोहा एवं 

इस्पात, सूती वद्ध उद्योग, कागज, मंग्नेशियम वलोराइड तथा चाँदी का तार, इन 


725. साहतेच्रच॥त ऐैट27 3005 
2. यह कार्य पढिले 00प्र००१8०5 ?॒065 छ०270 बरते थे । 
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तत्‌ १६५६ तथा ७ जून सन्‌ १६६० को दो प्रॉक्मीजन प्लाट चालू हो गए, जो दैनिक 
२०० टन झॉक्सीजन तैयार करेंगे । इसी प्रक्रार इस्प्रात के पाइप बनाने का यन्त्र भी 
लगाया जा रहा है, जो प्रति मास ८५,६०० से ३१,००३ टन तक पाइप का उतलादन 
करेगा। यह मझ्ीन सितम्वर सन्‌ १६६० तक चालू होने की भ्राग्ा है १ 

सरखवारी क्षेत्र में दूसरा कारखाना भिलाई (मध्य-प्रदेश) में रूस के तार्शिक 
धहयोग में दन रहा है। यद्दा पर २४ दिसम्बर सन्‌ १६५६ से इस्पात का उत्पोदन 
झ्रारम्भ हो गया दया मई सन्‌ १६६० तक १ लाख टन इस्पात को सिल्लिया तंयाद 
हुई इनमें से ८८,००० टन देश के रि-रोलिंग मित्रों को मेजी जा चुको हैं ।३ दस कार- 
खाने वी पृ'जीगव लागत १३० करोड़ रु० होगो, जिमकी वापिक उत्पादन क्षमता 
७,७०,००० टन स्टोल तथा ३ लाख टन पिय भ्रायरन होगी । 

तीसरा कारखाना दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल) में द्विटिम स्टील निर्माताग्रों के 
तांत्रिक सहयोग में खोला गया है । इसकी पृ'जीगत लागत १३७ करोड रू० तथा 
दापिक उत्पादन क्षमता ३९५० लाख टत पिग भ्रायरत झौर ७'६० लास टव स्टील 
होगी ।३ इस कारखाने को पहिली भट्टो २५ भ्रप्नेल सन्‌ १६६० को चानू हुई तथा इस्पात 
उत्पादन का प्रथम महत्त्वपूर्ण चरण श्ारम्भ हुप्ला। ऐसी ८ भट्टिया इस कारखाने में 
लगाई जावेंगी | एक भट्टी एक वार मे २०० टन इस्पात उत्पादन करेगी ।४ इसी प्र+र 
दूसरी भट्टी ३० जून सव्‌ १६६० को चालू होगई। इससे इस कारखाने में ११,९०० 
टन इस्पात बिड का उत्नादव हुआ ठथा २७ जून सन्‌ १६६० को तैयार इस्पात सिलों 
को पहिली स्लेप पश्चिमी धगाल श्रौर पूर्वी पंजाद को रोलिय मित्रों को मेजी गई। 

इन तीनों कारखानों का प्रदत्थ हिन्दुस्तान स्टोज लि० के नियन्द्रण में होता 
है। ये तीनों ही कारखाने पूर्णतः सरकारी नियन्नण में हैं तथा इनको अधिहेत एवं 
चुकता पूंजी ३०० करोड़ ० है । 
तीसरी योजना में-- 

दूसरी योजना काल में ६० लाख टन इस्पात पिण्ड बनाने वा लद्दय था, जिससे 
४५ लाख टन इस्पात का तंघार सामान बनाया जायगा । दूसरी योजना में इश्रात का 
उत्पादन बढ़ाने के कार्यत्रस में जमग्रेदपुर, बनंपुर एवं मद्रावती के कारखानों के विस्तार 
को व्यवस्था थी । इमके सिवा सरवारी क्षेत्र के तीनो कारखातों में प्रारम्भ १० लाख 
टन इस्पात विष्ड बनाने का लद्धय था, परन्तु उसमे बढती हुई माँग के अनुसार परि- 
दतंत किया गया है, जिसमे उपरोक्त लक्ष्य के साथ ही ७-५० लाख टन ढलआ नोहा 
बनाने का लक्ष्य भी पूरा हो जाय । 

तीसरी योजना के सन्‌ १६६५-६६ भे विक्री के लिए ७३ लाख टन तैयार 





भारतीय समाचार-छुलाई १, १६६० । 
भारतीय समाचार--जून १४ १६६० । 
पशत8--980. 

भारतीय समाचार--जून १, १६६«॥ 
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बनाथा जाय । इस बोपष दा उपप्रोग उद्योगों को सहायसा (80छडातेए) देने के 
लिए हो । 
( २ ) उद्योगों को सीतर गति से वित्रास करने की सुविधाएं देने के लिए एक 
सगठन (/६€7-2978 08थ॥75%670॥) बनाया जाय ॥ 
( ३ ) स्थायी प्रशुल्क झ्ायोग का निर्माण किया जाय, जिसके समापति सहित 
४ सदस्य हो । इसका निम्न कार्य हो :-- 
( प्र) सरक्षण सम्ब दी जाँच । 
( व ) राशिपातन ([0पएग़ाहु) सम्बन्धो मामलों की जाँच | 
( से) प्रक्षण रद तथा झायात करो के परिवर्तंत सम्वन्पो जाँच । 
(द) व्यापार समकोते के अम्तगंत दी जाने वाज़ो प्रशुल्क सुविघामों की 
जांच। 
जनरल एग्रीमेट प्रॉन ट्रेंड एण्ट टेरिफ में भारत वी सदस्यता वे सम्बन्ध में 
प्रायोग ने कहा हि इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित निर्णय नहीं दिया जा सकता । फिर 
भी जब तक अन्तरद्वीय व्यापार संगथन (, पु, 0.) का भविष्य निश्चित नहीं 
होता, तब तब भारत वो जी० ए० दी० टी० की रादस्यता छोड़ना लाभकर न होगा । 
भ्रतः प्रशुल्क सुविधाधों के भ्रादान प्रदान सम्बन्धी सरकारी मीति उचित है, यह निएंय 
श्रायोग ने दिया । भ.वी प्रशुत्त ब्यवृहारों के सम्बन्ध में, भारत बो जो प्रशुत्क 
सुविधाएं प्राप्त हो, उनके विषय में सरकार को निम्न बातो की प्रोर ध्यान देना 
चाहिए ;-- 
( 3) वस्तुएं ऐसी हो जिनमे तत्सम्‌ वस्तुओं के साथ विश्व बाजारों मे 
प्रतियोगिता है ६ 
(॥ ) वस्तुएं ऐसी है शिनको विश्व-बाजारों में अ्रन्य देशों के प्रति-वल्नुप्रो 
की प्रतियोगिता का भय है । 
(॥7 ) बच्चे माल को अपेक्षा निर्मित वस्ठुओं को ऐसी सुविधायें मिलती हैं । 
इसी प्रकार प्रयुतर सुविधाएँ ढेते समय भारत वा यक्षय ३ -- 
(3) प्रूजीगत वस्तुप्रो पर, 
(77 ) अन्य यन्त्र एवं सामग्री पर, 
(॥7) पश्रावश्यक्र कच्चे माल पर केख्धित होता चाहिये $ 
स्थायी अशुर्कर सभा-- 
स्थायी प्रशुल्क सभा के निर्माण के लिए १२ सितम्बर सन्‌ १६४१ को अधुल्क 
श्रायोग ग्रधितियम स्वीकृत हुप्मा । तदनुमार २१ जनवरी सन्‌ १६५२ को स्थायी 
प्रशुल्क सभा की नियुक्ति हुईं, जिसका नाम अ्रथुत्क ग्रायोग ( फिस्केल कमेंध्न ) है । 
इस ग्रायोग वे तीन सदस्य है, जिसे से एक सभापति है ॥ भ्रधिनियम 
के प्रन्तगंत आयोग में स्यूनतम्‌ एवं भ्रधिकततम्‌ सदस्पो वी सख्या ३ व 
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लैबोरेटरीज की स्थापना भी को गई है | इन गतिविधियों पे स्पष्ट है कि भारत एशिया 
मैं लौह एवं इस्पात का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र होगा ॥ 
[३] पठ्सन उद्योग 

प्राज का “डॉलर कमाने वाला” जूट उद्योग श्ध्वी शताब्दी में महत्त्वपूरा 
बुटीर उद्योग ही था। १६वीं शताब्दी मे भारत से संघुक्त राज्य को ज़ूद तथा जूट 
उत्ादत के निर्यात करा विदेधी व्यापार में बड़ा हाथ था, जिसकी झामदती पर ही 
बड्स्‍ाल की प्रधिकतर जनता का पालन होता था | इसका श्रेय ईस्ट इण्डियन कम्पनी 
को हो देना होगा, क्योकि इसो कम्पनी के प्रयत्नो से निर्माणी उद्योग का कच्चा माल 
तथा रेशे की माँति पट्सन विश्व-परिचित हुप्मा। फतः भारत के बृटीर-घन्घों का 
घुना हुआ माल विदेशों में जाने लगा हथा विशेषज्ञ ज़ूट को वस्तुमों का निर्माण बढाने 
के लिए प्रयत्तशील हुए । यह समस्या डडो ( स्कॉटलेंड ) मे हत्र हुई, जहाँ सर्व प्रपम 
सन्‌ १८३२ मे यन्त्रों को सहायता से छूट का माल बनने लगा । यस्त्रों से उत्पादन के 
साथ कुटीर निर्मित जूट के माल का महत्त्व जाता रहा, फिर भो माल्दा, रगपुर 
( बड्भाल ) प्रादि जिलो में ग्राज भी ज़ूट के थैले, बैडमिंटन-मेट्स धादि बनाये जाते 
है| वतंमान उद्योग एवं प्राचीन बुटीर-उद्योग में केवल एक विशेषता है कि प्राचीन 
उद्योग जहाँ देश वो प्रास्तरिक माँग पर हो निर्भर था, वहाँ वर्तमान उद्योग विदेशों 
माँग पर ही भिक निर्भर है। यह इस श्रोर सकेत है क्रि यद्दि उद्योग की वर्तमान 
समस्‍यायें समुचित रीति से हल नही हुई तो उद्योग का प्रस्तित्त्व खतरे में पड़ जायगा । 


डगम एवं विकास-- 

भारत में झन्तिचालित यन्त्रो का प्रथम उपयोग सन्‌ १८५४५ मे प्रारम्भ हुप्रा । 
जूट की कताई के लिये जॉर्ज धॉक्लेंड ने कलकतते से १० मोल दूर हुगली नदी के 
फिनारे 'रिभा' नामक स्थान में पहिला कारखाना खोला । इसके ४ वष॑ बाद सतत 
१८५६ में बुनाई के लिए शक्ति-सचालित कर्घे का उपयोग 'दो बोनिया कम्पनी! द्वारा 
किया गया, जिसका नाम बाद में “बडा नगर कम्पनों! रख दिया गया । इससे भारत 
में यन्त्र विभित जूठ की वस्तु, थैले इत्यादि बनने लगे तथा उद्योग का विज्रास होने 
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इस तालिका से यह स्प४्ट है कि उद्योग के प्रारम्मिक १० वर्षों में (सन्‌ १८५४ 
से सन्‌ १८६४ तक) बे वल बोनियो कम्पनी की ही स्थापना हुई, परन्तु सद्‌ १८६४ क्के 
पश्चात्‌ उद्योग का विकास होता गया, क्योंकि वद्भाल (मारत) के पास छूट की फइल 
का एकाधिशार था। फिर भी सद्‌ १८४७४ ठक ऐसी कोई मिल नहीं थी, जो डन्डी पु 
से प्रतियोगिता: कर सक्रे, इसलिये सन्‌ १८५४ तक एशिया, प्रास्ट्र लिया, प्रमरीका 
आदि बाजारों की माँग वो पूरा करने वाला यहो एकमात्र केन्द्र था। प्राघुनिक सज्जन 
दित बारखानो की स्थापना होते ही भारत को कई लाभ थे, जिससे डम्डों से जूट का 
एबाधिकार भारत ने छीन लिपा ; ज्वूट की फसल वा भारत को एकाधिकार, जूट-फाल 
दी पृष्ठ-मुभि में मिलों वी स्थापना व वेन्द्रीवकरण तथा कलरुसे से सभी स्थानों के 
लिए उपलब्ध व्यापारिक जल-मार्गे, ये कारण प्रमुख थे । फ्नस्वरूप सन्‌ १८७६ तक 
भारत ने भासद्रे लिया, एशिया तथा कुछ प्रंश मे प्रमरोको बाजारों को भी हृथियां 
लिपा। सन्‌ १८६४ से सम्‌ १८८२ तक मिलो को सस्प्रा २२ हो गई थी, जिनमें 
२७,४६४ व्यक्ति: काम करते ये तथा स्पिम्डल्स एवं कर्षों की सल्या ब्रममः ७७,८४० 
एवं ४,७४६ थी । इन मिलो, पे से १७ मिलें तो कलकत्ते के आस-पास होते से उनको 
क्शें माल तथा निर्यात दोनों ही की सुविधायें मिलती यी। इस प्रद्मार इस उद्योग 
फक्रा विकास योरोपोय पूंजी एवं नियन्त्रण में सन्नठित ड्ट पर होता गया । विदेशी 
भाग के कारण मिलो की संस्या भो बढतो गई, जो क्रमशः सन्‌ १८८५, सन्‌ १८६० 
तथा सन्‌ १८६५ में २४, २७ तथा २६ हो गई। सन्‌ १८६४ मे जूट-उद्योगों में कुल 
२,०१,२१७ स्पिग्डल्स, १०,०४८ कर्घे तथा ७५,१५७ व्यक्ति काम करते ये । मिनो 
की स्थापना इस प्रवधि मे कबकत्ते के धास-पास ही हुई, फलतः २६ मिलो मे से २६ 
बड़ों मिर्ले कलकते के झास-पास तथा शेष ३ बच्जञाल के झन्य भागों में थी । जूठ सिरलों 
की सख्या मे इतती वृद्धि नहो हुई, जितनो कि स्पिन्डल्स भौर लूम्स मे देखते को मिलती 
है। सन्‌ १८६४५ से सन्‌ १६१४ की पवधि मे कृषि में मन्दी रहो, जिससे कृषि पर निर्भर 
उद्योगों को क्षति पहुचो | परन्तु प्वूट-उद्योग पर कोई विशेष प्रभाव नहों पड़ा भोर 
मिलो को सस्या २६ (सन्‌ १८६५) से बढ़कर सब १६१३-१४ से ६४ हो गई, जिनमे 
२,१६,२८६८ व्यक्ति, ३६,०५० कर्षे तथा ७,४४,२८६ स्पिग्डल थे । 

इस उद्योग के सद्‌ १८म५ से सब १६१४ ठड के विकास से स्पटट है कि( ॥) 
उद्योग का संगठन भच्छा रहा, जो कृषि मन्‍्दी के प्रभाव से प्रछूता रहा।[3 ), 
उद्योग मे मिलों को दाइ को भअपेश्ना कर्घों एवं स्पिम्डल्स को वृद्धि पर अधिक ध्यान 
दिया। ( 344 ) श्रमिक के भ्रनुणात को भपेक्षा स्पिन्डल्स एवं कर्घों की संहपा बढ़तो 
गई, जो इस दात का प्रतीक है कि उद्योग ने श्रम-व्यय को यन्तों के उपयोग से कम 
कर उद्योग को मिततव्ययी बनाने को झोर प्धिक ध्यान दिया । परन्तु इसका विक्रास 
बदने हुए निर्यातों के कारण हो हुआ ! सद १६०४-०६ को मत्दी का उद्योग पर 
पप्रत्यदा परिणाम पवश्य हुप्रा, क्योकि इषि निर्यात लगभग बन्द हो जाने से बारदाने 
को माँग गिर गई यी। दूसरी भोर, प्रमरौक्ा भौर जम॑नी जूठ के माल पर परक्षण 
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दरों द्वारा धरेवू उद्योगो को प्रोत्माहन दे रहे थे तथा कच्चा छूट वा कर-मुक्त प्रायात कर 
रह थ। इसका प्रभाव उद्योग पर होना चाहिए था, परन्तु वह ते होते हुए कर्चे जूठ 
वा जूट-वस्तुओं का निर्यात बढता ही रहा 4 * 
प्रथम विश्व युद्ध-काल-- 

जूद की विशेष स्थिति के कारण इस ब्रुद्ध मे मो इस उद्योग मे बहुत लाभ 
कमाये । बुद्ध के कारण यन्त्र-सामग्री का आ्रायात बन्द हो जाने से नई मिलों वी 
स्थापना नहीं हो सकती थी भोर दूसरी भोर, युद्ध-बन्य बढती हुईं माँग की पूरति वी 
जिम्मेवारी उद्योग पर ही थी | इसलिए सरकार ने फैवटरी एयट वी बुध धाराप्रों से 
इस उद्योग को छूट दी, जिससे वर्तमाव मिलो को उत्लादनश्चीलता बढ़ाना सम्भव हो । 
इस अवधि में उद्योग ने श्रधिकतर सरकारी श्षादेश्षों के श्रतुसार माल की पू्ति वी | 
युद्ध के भ्रन्तिम वर्षों में सरकार द्वारा वच्चो छूट का निर्यात बत्द कर दिया गया। 
भारतीय मिलो में कच्चे छूट वी युद्ध पूर्व वापिकर खपत '४४ लाख गांढें थो, जो युद्ध 
काल के ( स्त्‌ (६१४ से सन्‌ १६१८ तक ) चार वर्षों में प्रोमतन १४ लाख यांठें 
बापिक होगई थी | इन दिनो बच्चे छूट की बीमतें तथा मजदूरी को दर सप्तान रहो, 
लेकिन जूट की कीमतें वढ़नी गई ॥ इससे जूट-कारखानो को सव्‌ १६१५ से संत १६ १८६ 
तक के चार वर्धों भे क्रमशः ५,८७,५४६ एवं ७३% लाभ मिला | 


युद्धोत्तर जूड-डद्यौग-- 

ऊँच नीच भौर तिजी-मम्दी वा धटनाचक्र सदा ही रहता है, फिर क्षूट उद्योग 
बँसे श्रछूता रहता ? (३ ) युद्ध समात्त होते हो जूट-उच्चोग पर सक्ठ के बादल मडराने 
लगे, क्योकि युद्ध-जन्य आदेश आना बन्द हुए, जिससे माँग कम हो गई । (2 ) बच्चें 
जूट वी कीमतें तथा श्रम ध्यय बढ़ने लगा | ( 7॥7 ) युद्ध-काल में क्षमाये गये अमीमित 
लाभ से नये उद्योगी की स्थापना तथा पुराने उद्योगों मे श्रपना विस्तार ग्रारम्भ किया, 
क्योकि युद्ध समात्त होने से वस्र आयात सुलम हो यये थे। ( 77 ) कोयले की कमी 
प्रतीत द्वो रही थी | तथा (9) महत्त्ववूरां कारण विश्व-ब्य/पी व्यापारिक एवं 
श्रौद्योगिक मन्‍्दी वी लहर थी । इन कारणों से उद्योग संतृद्ध -मे आ गया तथा 
परिस्थिति मुलभाने के लिए काम वे घन्टे कम किये गये तथा कम कर्धों का उययोग 
होने लगा । यह स्थिति सम ६६२६ तक रही । इस झवधि में मिलो की सख्या ६५ 
हो गई, जितमे ११,४०,४३४ ट्पिल्डल्स, ३५,६०० कर्घे तथा ३,४३,२ १७ व्यक्ति काम 
करते ये । सत्‌ १६२६ से सन्‌ १६३६ तक उद्योग को कॉच-तोच का सामता करना 
पडा । फलस्वरूप अगस्त सन्‌ १६१६ में दगाल की प्रान्तीय सरवार ने कच्चा जूट तथा 
हसपन के मूल्य निश्चित कर दिये ) 
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द्विनीय विश्व-युद्ध एवं बाद में-- 

प्रगस्‍्त रुप १६३६ में ट्रेसियत गौर छा्चे छूट वी कीमतें निश्चिवत एवं 
नियस्त्रित की ए्द झौर हे घितम्दर सद्‌ १६३६ से द्वितीय विखन-युद्ध प्रास्म्न दांव हो 
उद्योग को प्रोत्माहन मित्रा, क्योंकि कच्चा जूट एवं दृद की वस्तुप्तो को कौमत 5 ने 
लगी तथा माँ भी वढो । इसलिए दद्योग पुनः श्रपनो पूरो झक्ति से उतादन बरने 
लगा तया समा प्रवार के नियन्त्रण उद्योग से हटा दिये गने | परतु सन्‌ १६४० से 
ज्वूट वी दस्तुभ्नों प्री माँग कस हो गई, जिससे उद्योग यो प्रपने वाम के घस्टे शोर 
कर्घों की सख्या कम कर उत्पादन को सन्दृंलन में रखता पढ़ा । द्वेसरे, धमरीका, मिन्र 
राष्ट्रीय देश टया भारत गरवार ने उद्योग से नियम्लित्त मूल्यों पर खरीद भ्रारम्म की, 
जिससे ट्योग्र प्रथम विश्व-युद्ध की भाँति लाम न दमा सत्री ! इस प्रवेधि में उद्योग 
की उत्पारेवशीसता प्रभावित बरते बानी विगत घटनाएँ हुई -( ? ) कोयसा एवं विद्यूत 
पझक्ति को कमी, ( २ ) यातायात प्रसुविधाए, तया (३ ) उद (६४३ वा बंगाब- 
प्रशाल । इन प्रापत्तियों एव च-नीच से उद्योग वेवल अपने मजबूत संगठन के प्राघार 
१९ दो दच सदा | इसलिए जूड-उद्योग पाँच समिति ने इस उद्योग के प्राधुनिरीदरण 
ठ॒या बैतानिवन वो सिफारिश को है ॥ 
मारत का विभाजन एवं झुपये का अबेमृल्यत-- 

सन्‌ १६४७ में भारठ ध्ौर पराविस्तान दे बेंटवारे ने उद्योग वो गदरी चोट 
लगी, क्योंरि प्रच्छे दूट को पैदावार बरते दाल्ला पूर्वी दगाल का प्रदेश पाविस्तान के 
ईदिस्‍्से में चला गया, जो कुल जूट उत्तादक क्षेत्र का ७३९ पा। ज्रूद वे वारखाने 
भारत के हिस्से में रहे | इस्रसे मारत के डूट उद्योग के सामने तच्चे मात की उमस्या 
छड़ी ही गई, जिसके लिए प्राविस्तान पर विभर रहना पडा भारत सरकार भी इस 
मामले में छठके थी, जिससे भारत में छूट का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्त होने सगे और 
पूद शृपिदेत्र का विस्दार हुआ २-- 


खत जूद का हृषि झेत्र फूट ती फल (हजार गांड) * 
१६४०-४८ ६६११ हजार एकड्र १,६६६ 
46६४८६-४६ पड्ड , २,०५५ 
१६४६-५० १,१६३ ., ३,०८६ 
१६५०-५१ ४४३ ., 5१,३०१ 
१६१३-५२ १६१३ ४,६७८ 
१६५५-५६ श्ण्र६ ,, ४,१६५ 
१६१६-५७ श््ध्ण्प ,, ४,रेष८ 
१६१७-४६ 3४४९०, ,+ ६4 4 
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इसलिए सरकार को निम्न कार्यवाहियाँ करनी पड़ों ;--प्राकिस्तान से कच्चे 
झूठ के भ्रायात सम्बन्धी सममोता, दच्चे ज्ूट वी खरीद के भ्धिकतम्‌ मूल्य तथा देशी 
उपज बढाने वे लिए प्रपत्त | पराजिस्तान से व्यापारिक सममोते के अनुसार सन्‌ 
१६४७, सत्‌ १६४६ तथा सन्‌ १६५० में क्रमशः ५०, ४० तथा ७*२३ लाख गाँठो 
का प्रायात करना था । परन्तु पाकिस्तान ने अपनी चालबाजी से विसी सममौते का पूरी 
रह पालन नहीं किया। इसी वीच सितम्बर में सारतीय रुपए का श्रवमूल्यन सन्‌ 
१६४६ में हुप्रा भोर दुध्तरी श्रोद पाकिस्तानी रुपये का श्रव॒मूल्यत न होने से जूट पापत 
करने बी समस्या फ़िर उपस्थित हो गई, जिससे विवश्ष होवर मारत वो पाविस्वानी 
रुपए वी दर १०००७ १४४ मारतीय रुपए में मातनी पड्ी। इस समस्या के कारए 
मारत ज़ट की फसल पैदा करने मे प्रात्म निर्भर हो रहा है, जिसको खंदो प्राजझल 
प्रश्चिमी बाल, बिहार, उड़ीसा, भासाम, उत्तर-प्रदेश तथा मद्रास में हो रही दै। 
उद्योग की वापिक खपत ६२ लाख गे है, भतः भेप के लिए हमको पाकिस्तान पर 
निर्भर रहना पह्ता है। सन्‌ १६६० ६१ तक यह उत्पादन ५५ लाख गांठ करमे वी 
योजना है, परल्तु मूल्यों की कर्मी के कारण सन्‌ १६५६-६० में जूढ का हृपि क्षेत कम 
हो गया तथा निसर्ग की प्रदिकूलता के कारण इस वर्ष में जूट का उत्पादन ४३ लाख 
गांदे होगा, ऐसा झनुमान है । इस कारस सम्भवतः सत्‌ १६६०-६१ तक योजना के 
लच्व वी प्रामि प्रसम्भव प्रतीद होतो है ।९ 
+ तीसरी मोजना में जूट उत्तादन का लक्ष्य ६५ लाख गे है ठया जूट*ठत्पादक 
राज्य यूट के कृषि क्षेत्र को सीमिठ कर जूट की किस्म एव प्रति एकड जूट वी उपज 
बढाने के लिए प्रयत्तभील है। यह वारय॑त्रम विहार में तीसरी योजना में लागू होगा। 
इस कार्यक्रम के भ्रनुमार तौखरी योजना के श्रन्‍्त तक लगमग २॥ लाख एकड सूमि में 
अच्छे हिस्म के छूट की खेठी होगी । जूट की सेवी के उत तरीकों की जातवारी कराने 
बे लिए लगमग ५,००० दिसानों को प्रशिश्िव झिया जाया ।* 





बतंमान अबस्था-- 
भारतीय पटसन-उद्योग झाज मी प्रधिवतर योरोपीय प्रवन्ध में है। भ्राज 
भारत में पटसन के बारखानों एवं प्रेसों (-०६९ 77653) को छत सख्या ११६ है, 
जिनमे से १०६ दंगाल मे, ३ उत्तर-प्रदेश में, ३ विहाद में ठथा ३ मंख्य-प्रदेश में है। 
जूट-निर्माणियों के प्रादेशिक विमाजन से यह स्पष्ट है कि पदसन-उद्योग वा बैन्ह्ीय- 
करण बंगाल से ही है। इस उद्योग की स्थायो पूंजी २,२६४ लाख एवं वार्यशीच 
पूजी ४,३१६ लाख झुपए है, जिसमें विदेशी पूजीक्रेवल १,५०७ लाख झुपये है। 
उद्योग में अधिकतर पूजी मारतोय हो है। पट्यन के निर्यात करो से भारत को सन्‌ 
' १६४८-४६ से सन्‌ १६५१-५२ के चार वर्षो में क्रमणा ६३, झा5, २३६ तथा 
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2, नवभारत टाइम्स, अगस्त २२, १६६०॥ 
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५६८३ करोड हपए की झ्ाय हुई । यह भारत के आधिक कलेवर में उद्योग का महत्त्व 
प्रदर्शित करतो है । 
पठसन उद्योग की वर्तमान प्रवस्या की कल्पना निम्न तालिका से स्पष्ट हो 
जाती हैं :-- 
उत्पादन एवं निर्यात 





बे कच्चे जूट की खबत उत्पादन निर्यात 
(हजार गे) (हजार टन). (हजार दत) 
१६५४ ५,३८४ ६२७९७ द४० ६ 
१६५५ ५,६८१ # १,०२७ २ छड8 है 
१६५६ ६ ३४९१ श,०्ध्राय 2६१५ 
१६५७ ६,१५२ १,०२६"६ प६४"१५ 
१६५८ ६,१४५ १,०६१*८ दश्क्त्द 
१६५६ (हू भवहूवर) ५,०१४ ८६६-६ ६४३१ (छुन सितम्बर) 





कच्चे माल का उत्पादन भारत में बढाने के कारण हमारी पाकिस्तानी जूट 
झायात पर निर्भरता जो पहले ७५%, थी वह झ्ब केवल ५५%, रह गई है । पटसन के 
साडन्ध में जो संशोधन हो रहे हैं उनसे यह प्रमाशिशित हो गया है कि भारतीय जूठ 
किसी भी तरह पाछिस्तानी छूट से निम्न कोटि का नहीं है॥ पटसत उद्योग पर विदेशी 
मय का प्रक्ाव भधिक है, इसलिए छूट के नव्वीठ उद्योगों के सम्बन्ध में सन्‌ १६४८ 
से जूट-टैकनॉलॉजो प्रावश्यक झनुतन्धान कर रेही है । इन प्रनुसन्धानों की सफलता से 
विदेशी माँग के कारण होने वाले उठार-चढाद न्यूनतम होकर उद्योग भ्पनो उत्पादन 
क्षमता न धटाते हुए परिवर्तनशील स्थिति सें भी प्रपना मिलन करने में सफल हो 
सके गा। 

जूद उद्योग का उत्पादन एवं निर्यात देखने से यह स्पष्ट होता है कि सन्‌ १६५७ 
थे १६४५८ मे उद्योग के निर्यात कम रहे । परन्तु सन्‌ !६४६ से स्थिति मे सुधार हो। 
लगा । इसके लिए विम्न कारण प्रमुख थे :-- क 

( १) संख्यात्मक (0०39/॥30.92) भात्मनिर्भरता के कारण कच्चे माल 

की पूर्ण उपलब्धि, 

(२ ॥ क्ताई एवं त॑यार मात बनाने के यस्त्रों का प्राषुनिकोकरण, तथा 

(३ ) उत्पादक इवाइयो के समग्रीकरण से विवेकोकरए । 

ज्रूढ मिलो मे झरभी तक ६०%, मिलो का भाषुनिकीकरण हो गया है ( इस हेलु 
मिलो ने भपने निजी साधन तथा राष्ट्रीय विकास निगम से प्राप्त ऋणों का उपयोग 
किया। इस हेतु रा० वि० नियम ने ४४६० करोड रु० के ३२२ ऋण दिए । इस समय 
उद्योग के २०%, मिलो वा आधुनिकीकरण हो रहा है तपा सम्पूर्ण उद्योग का आघु- 
निकीकरण तोसतरी योजना के भन्‍त तक हो जायया। झभी तक १०,००० कर्षों के 


ध्ड 


लिए पर्यात धुताई, कताई झ्रादि यम्त्रों का १०५ करोड़ रु० वो लागत से आलाघुनिकी- 
करण जिया गया है। ड़ ् 

विवेकीकरण के अ्त्तगंत झनाथिक इकाइयों के श्रमिक एवं उत्पादन वा 
स्थानान्वरख अधिक कार्यक्षम इक्ाइयो मे किया गया तथा कई मिलें दन्‍्द की गई ॥ 
फिर मी स्योय दा सकल उत्पादन प्रमावित्त नहीं हुआ । जो मिलें बन्द हुई उसवा 
हस्ठान्तरण दूसरी कार्यक्षम मित्रों मे उत्तादन भ्रघिक मितब्ययिता से के न्द्रीशुत करने के 
लिए हुआ । इसके अलावा मिलों ने विधेपीद्तत माल का उत्पादन गत बुछ व से 
भारम्म किया है, जिसकी माँग विदेशों मे भी काफ़ी है । साथ ही, हमारी प्रय॑-व्यवस्था 
के विकास के सांथ ही देश में भी पैकिंग सामग्री जी माँग बढ रही है, जो पटपन उद्योग 
के स्वायी भविष्य वी प्रोर.सकेत है ।7 


पतंमान समस्याएँ-- 

श्री के० ढ० जातान (अध्यक्ष इण्टियन जूट मिल्स एसोसिएशन ) के 
झनुसार :--“हम दुर्लमठा के जाल से प्रव मुक्त हो चुके है, फिर भी परिमाण की 
अपेक्षा किस्म की अच्छाई के लिए हमको प्राविस्तान पर निर्भर रहता होगा ।// श्राज 
भारत वी एवाधिवार स्थिति का सोप हो गया है, पाकिस्तान तथा भ्न्य देशों में जहां 
जूद वो भाति पझ्न्य रेशो की फसलें होती है वहा भो उनका तैयार माल बनाने के 
कारखाने खोले जा रहे हैं, जितको मारत से भी सस्ते दर पर कच्चा जूट पड़ेगा।” 
इससे स्प2 है वि उद्योग को तिम्त मुस्प समस्‍यायें है :+-- 

(१) भ्रच्छे किस्म के कच्चे जूट की फसल की पंदावार । 

(३२ ) छूट की भ्रतिवस्तु (575#प्रा८5) का भय । 

(३ ) पाकिस्तानी प्रतियोगिता का मय । 

(१) कच्चे जूट की कमी--भारत में छूट का उत्पादन बढाने के लिए 

>” अ्नवरत प्रपरन हो रहे है, जिससे हमारी प्राविस्तान प्रनिभंरता काफी कम दो गई है। 
परन्तु प्राज उद्योग को कच्चे माल वी कमी है, जिसमे पूर्ण उत्ताइन-क्षमता का 
उपयाग नहीं हो रहा है। क्योंकि इण्डियन सेस्ट्रव जूठ कमेटी के अनुमार वर्तमान 
आ्रावश्ययठा ७२ लाख गाँठ है, जबक्ति देशी उत्रादन केवल ४३० लाख याँठ है। 
अतठ; पटसन वी पैदावार बढाने की तीज प्रावश्यक्ता है। तीमतरी योजना मे बच्चे ज़ूद 
वा उत्पादन ६४ लाख गांठो हक बढाने वी योजना है तभी हम कच्चे माल के सम्बन्ध 
में प्रात्मनिर्मर हो सकगे। 

(२ ) जूट की प्रतिवस्‍्तु वा भय--सद्द भारत को पहले से ह्ठी ४ डर घा, 
क्योंकि प्रस्येक देश झ्ात्म-निर्मर होना चाहता है । इसलिए उद्योग को द्विविधि तैयारी 
करनी होगी :--माँग कम होते की दक्षा में उत्पादन प्ररिवर्नन करने दी तथा माँग 
बढाने के लिए विपरि-खोज की । 
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एवं मुरक्षा वी दृष्टि से श्रावश्यक्र था और तटकर क्रायोग की समी शर्तों को पूरा करता 
था, इसलिए इसे सरक्षण मित्रा । दत्र उद्योग को सन्‌ १६२७ से सन्‌ १६४७ तक, 
इकर उद्योग को सन्‌ १६३१ में सन्‌ १६५० तक संरक्षण दिया गयां। इस प्रकार 
लोहा इस्पात, वन््र, शक्कर व कागज वथा दियासलाई उद्योगों को संरक्षण मिला, जिससे 
देश प्रात्म निमर हो सके । 

भारत भें दियासलाई उद्योग को सस्ता श्रम प्रदाय एवं वृहत्‌ घरेलू बाजार प्राप्त 
था, इसलिए इस उद्योग पर १॥॥) प्रति ग्रॉँस प्रशुत्क झायात कर लगाने की सिफारिश 
प्रशुत्क सभा ने की । इग सिफारिद को सरकार ने स्वीकार कर लिया तथा दियासलाई 
पर पहिले से ही ( सन्‌ १६२२ ) इमी दर पर जो भावात कर था, उसे सन्‌ १६२८ 
में संरक्षण कर मे बदल दियां। परन्तु दियायलाई उद्योग पर उत्यादत कर लगाते ही 
उप्तका सरक्षण प्रायात कर भी वढा दिया गया । इस कारण भारत में दियासलाई 
उद्योग ने काफी तेजी से प्रगति की है । इसी कारण धाज भारत मे ५० दिपासलाई के 
पारखाने है, शिनमें १६,००० व्यक्ति काम करते हे तथा उगक्ली वापिर उत्पादन क्षमता 
८६,००,००० बवसों की है । 

भारी रसायनिफ उद्योग का विकास भारत में नवीन है । इस उद्योग को संरक्षण 
देने के सम्बन्ध में प्रयुल्क सभा ने जाँच कर दो सिफारिशें की-(३ ) रेलभाडा कम 
करना दया ( ॥ ) उद्योग को ७ वर्ष के लिये संरक्षण । परन्तु भारत सरकार ने 
पहिली सिफारिश को द्वुकरा दिया और दूसरी सिफारिश कौ सरक्षए की प्रवाध को 
घटा कर ३ वर्ष किया, पर्यात्‌ १ भवहूबर सन्‌ १६३१ से सरक्षण दिया, परन्तु वह भी 
१८ माप्त की भवधि मे बिना किसी उचित कारण के समास कर दिया। फिर भी वितीय 
विज्ल पुद्ध काल भे इस उद्योग ने सरक्षण के प्रभाव में भी काफी प्रगति को वया भारो 
रासापसो वी माँग भव बढती जा रही है। सन्‌ १६५१ में इस उद्योग के ४६ कारखाने 
एवं वाधिक उत्पादन क्षमता २५,००० टन थी, जो भारत को वापिक माँग के लिए 
प्रधूरो थी । सन्‌ १६५३ में इसो उद्योग की उत्पादन क्षमता लगभग ७२,००० टन 
थो। 


विवेकाध्मक संरक्षण नीति की आलोचना-- 

तटक्र भायोग ने विवेक्ात्मक संरक्षण का जो त्रिमुखी सिद्धान्त प्रस्तुत कियः था 
उसत्रा हेतु देवल इतना ही पा कि तीन में से कोई भी एड झर्त यदि उद्योग पूरी करता 
है,, दो वह खगचाण, प्रप, करते का, ग्रशिक्तारें, है ५ एरतलु, दाएवत्एकि व्यदद्यएए्, में, छुस्ट 
सिद्धान्त का कठोरता से पालन किया गया, जिससे इस विवेकपूर्ण सरक्षण नीति 
का उपयोग विवेक्होनता से हुप्ा। 

(१ ) इस सम्बन्ध थे लतठकर झायोग सन्‌ १६२५ यर कषन है--संरक्षण 
को प्राथिक विकास का साधवद न समझने हुए उमे क्दल ऐसा साधन समका गया, 
जिमप्ते कुछ उद्योगो को सरक्षण द्वारा दिदेशी प्रतियोगिता का सामता करने को 


ष्द] 


(१) उत्तादन के झभिनवीकरण तथा बढी हुई कार्यक्षमता द्वारा पुरातो 
मंडियो से प्धिकतर प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति प्राप्त करना । 


रे (२ ) वाजारो का विस्तार झौर जूठ के सामान के लिए नए क्षेत्रो की 
पोज । 


के इस हेतु इष्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने विदेशों में श्रपने कार्यालय एवं 
प्रतिनिधियों की नियुक्ति 'की है । 


[४ ] शक्कर-उद्योग 
डगम और विकाशल-- 


भारत में सपठित दक्ढ पर शक्कर का उत्पादन सर्वे प्रथम सब १६०३ में 
प्रारम्भ हुम्रा, परन्तु सन्‌ १६३१ तक भारतीय बाजारों मे विदेशी शक्कर ही बहुतायत 
से प्राती थी तथा उस समय भारत में छोटे-वडे सब मिलाकर कुल ३२ कारखाने थे । 
इनका भ्रस्तित्व भी खतरे में था, क्योकि वे विदेशी उद्योग के साथ स्पर्धा करने में 
प्रसम्धं थे । साराश मे, यह उद्योग प्रारम्भिक स्थिति में कुटोर उद्योग के रूप से 
संगठित था भ्रौर केवल कुछ घोडे से हो प्राधुनिक सग्रठित कारण़ाने थे । इसलिये सम्‌ 
१६३०-३१ में इम्पीरियल कौंसिल भ्रॉफ एग्रीक हचरल रिसचे ते इस व्यवसाय की प्रोर 
सरकार वा ध्यात पभ्राकपित किया तथा उद्योग को प्रोत्साहन के लिये कुछ सुझाव 
दिये । इसलिए सन्‌ १६३१ में उद्योग की जाँच के लिये प्रशुत्क सभा की नियुक्ति की 
गई, फलत; सन्‌ १६३६ में शक्कर उद्योग सरक्षण भ्रधितियम स्वीकार हुम्रा प्रोर उद्योग 
को सरक्षण दिपा गया । यह सरक्षणश १५ वर्ष के लिये भ्रर्या्त ३१ मा्चे सन्‌ १६४६ 
तक के लिये था, जिस भ्रवधि में उद्योग को अपनी प्रतियोगिता शक्ति बढानी थी | 


इस भ्रधिनियम से शकर प्रायात पर ७।) २० प्रति हंड्"ेंडवेद के दर से संरक्षण 
कर लगां दिया गया, जिससे यह उद्योग तत्कालीन आविक भन्दी के दुष्परिणामो से 
बचकर विदेशी प्रतियोगिता में टिक सके । इससे इस उद्योग को काफो प्रोत्साहन मिला । 
यहाँ पर यह ध्यान मे रहे कि इसके पूर्व शवक़र पर जो आयात कर था वह केवल 
रेवेन्यू कर के रूप मे था । सत्‌ (६३० में ही मूल्यानुसार कर के स्थाव पर यह कर 
६) प्रति हंड़रो इवेंट ,कर दिया गया था, जो सरक्षश के बाद ७।) रु० हो गया | फलतः 
विदेशी शक्कर के भ्रायात सन्‌ १६३६-३७ में १६ हजार दत रह गये, जहाँ सन्‌ १६३१ 
में १० लाख टन धभावात थे । इससे सरकारी प्राप कम हो गई, जिसे पूरा करने के 
लियै तथा प्लाघुनिक यश्त्रो से सुप्रज्जित कारखानों को उत्तेजना देने के लिए सरकार 
मे १।) प्रति हड़ं डवेट को दर से बक्कर उद्योग पद प्रादकारी कर लगाया। सरक्षण 
काल में उद्योग की ब्रशति तेजी से होती गई, जिससे छवकर उत्तादन बढ़ गया तथा 
ज्सन्‌ १६३७ में गन्ने को उपज का कृषि ्षेत्र ४५ लाख एकड़ हो गया । 
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व कारखानों को छंडपा उत्पादन 
१६३१-३२ झ्र्र ४५,००,००० ने 
१६३२-३३ छ ६,४४,रेघरे ,, 
१६३३-३४ ११२ ७,१८,६०६ ,, 
१६३४-२५ १३० ७,७१,६०० ,, 
१६३६-३० रु १३७ १२,३७,००० ,, 


यह कर निम्तवत्‌ था +--सन्‌ १६१६ के पूर्व शल्य के ५९८ तथा सन्‌ १६१६ 
१०%, सन्‌ १६२१ से १५% तथा सन्‌ १६३० में ५५९८ । इसका परिण्ताम यह 
हुमा कि शकार का उल्ादन झावश्यकता से पभ्रधिक हो गया तथा शक्कर की कीमतें 
गिरने लगी । और भारतीय दबरूर कारखातों मे गला-काट प्रतिस्पर्धा होते लगी । इस 
प्रतियोगिता के निवारण तथा उत्पादनाधिक्य से होने वालो समस्यायों के हल के लिये 
इसी वर्ष “दशवकर भभिषद्‌' (80857 955ए00॥606) को स्थापता को गई। इसके 
झलावा उत्तर-प्रदेश एवं विदह्मर सरकार ने शक्‍कर-नियस्त्रण भधिनियम स्वीकृत किए, 
जिनके भनुसार कोई भी नया कारसाना लायसेंस प्राह् किये बिना नहीं खोला जा 
सकता था । दूसरे, प्रत्यैक दवकर कारखाने को भ्रभिषद्‌ का सदस्य बनना भी पतिवायें 
था । इसके बाद झक्‍हर उद्योग पर भावश्यक निपस्त्रण रखने के लिए सन्‌ १६४० में 
दावक्र-प्रायोग की भी नियुक्ति की गई । 


द्वितीय विश्व-युद्ध एवं पश्चात्तू-- 

सब्‌ १६३७ में इस उद्योग को उप्त वर्ष में फिर से प्रशुत्क सभा ने जाँच की 
तथा यह सिप्टारिश को कि प्रन्य वतेमान करो के प्रलावा दवहर के विदेशी स्‍क्‍्रायात पर 
€।॥॥) प्रति हड्ढें डवेड को दर से भशुस्क कर सथाया जाय | 

सद्‌ १६३६ मे द्वितीय विश्द-युद्ध के भारम्भ के समय शब॒कर के १४४५ कार- 
खाने ये तथा उनका कुल उत्पादन १३,६३,२०० टन था। पर्यादे इस समय भी उद्योग 
के सामने उत्पादनाधिक्ञ की समस्या थो, इसलिए उत्तर प्रदेश एवं विहार ररकारों मे 
शनकर के उत्पादत वो वियन्त्रित)करने के लिए अत्येक्ष कारखाने के उत्पादत का कोटा 
विश्चित किया । साथ हो श्वक्र के निर्यात को भ्रोत्साहन देने के लिए सद १६४२ के 
निर्यात अ्रतिवन्धो को हटा दिया | परन्तु उत्पादन का कोटा केवल उत्तर-प्रदेश एवं 
बिहार राज्यो मे ही था, जिससे दावकर उत्पादन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । 


वर्ष कारखानो को सख्या उताइन ( हजार ढन) 
_ (६ ३६-४० श्डर १३,६३२ 
१६४१-४२ 4१० ि घ,र८ ४ 
रृ६इरे-डड श्श्१्‌ १३,७४*० 


१६४५-४६ श्ष्ड १०,५५८ 
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प्रस्थायी प्रशुनक्त सभा वी स्थातना की गई तथा उस पर नई जिम्मेवारियाँ लादी गई। 
यह जाँच तोव सूतो को ध्यान मे रख कर होनी थो ;-- 

( १ ) उद्योग समुचित व्यापारिक नीति पर स्थापित एवं क्रियाशील है प्रथवा 

नही ॥ 

(२) समुचित समय तक संरक्षण देने के वाद क्या उद्योग सरकारी सहायता 

भ्रधवा संरक्षण के प्रभाव थे चानू रहेगा ?े 

( ३ ) यदि उद्योग राष्ट्रीय हित को दृष्टि से भावश्यक्र है तो सरक्षण वा भार 

समाज पर भ्रधिक तो नही होगा ? 

इस समा ने सन्‌ १६४५ से श्रगस्त सन्‌ १६४७ के १३ वर्ध मे ४२ उद्योगो की 

जाच की, परन्तु सन्‌ १६४७ में राजनैतिक परिवर्तन हुए, उससे देश का शाथिक 
ढाँचा बदल गया । इसलिए प्रक्‍टूवर सत्‌ १६४७ मे प्रशुत्त सभा का तीन वर्ष के लिये 
पुननिर्माण हुप्रा, जिससे प्रन्तरिम झवधि में स्थायी तटकर नीति को भपनाया जा सके 
तथा इस नीति को लागू करने की स्थायी ज्ञासन व्यवस्था हो । प्रशुल्क सभा पर पहिले 
कार्यों के मझलावा निम्न कार्य और दिया गया । 

(१) ऐसे पूर्व स्थापित उद्योगों को जिनकी सरक्षण अवधि ३१-३-१९४७ 
को समाप्त होती थी, उन्हें इस तिथि वे दाद सरक्षण दने के सम्बन्ध 
में जाँच करना । 

(२) देश में निर्मित वस्तुप्रो के उत्पादन-मुल्यों की जाँच करनार तथा 

उनकी कीमतें निश्चित करता | 

सरक्षिव उद्योगों की जाँच द्वारा देखरेख क्रणा, जिसमे संरक्षण करो 
प्रथवा प्रग्य सहायता का प्रभाव मालूम हो सके । ऐसे सरक्षण करों 
अथवा सहायता में सशोधन करने की ग्रायश्यक्तता के सम्बंध मे 
सरकार वो सलाह देना तथा जिन शर्तों पर संरक्षण शिया है, 
उनकी पूर्ति धूरांतः हो रही है एवं उनवा प्रबन्ध कायक्षप्र है, यह 
निश्वित करना । दि 

(४) प्रन्य काय॑, जेसेः - मृत्यामुमार एवं निश्चित करो वा विभिन्न वस्तुग्ो 
पर लगाये गये प्रयुल्क करो का मूल्याक्न एवं विदेशों को दो गई 
प्रधुन्क-सुविधाग्रो का भ्रव्ययव करना। साथ हो, संयोग, प्रस्यास, 
एक्ाधिकार तथा भ्रन्य ध्यापारिक प्रतिबन्धों मय संरक्षित उद्योगों पर 
होने वाला प्रभाव देखता ॥ 

समिति ने नये एव पूर्द स्थापित उद्योगों बी जाँच बा दवा इक्कर, लोहर एवं 

इस्पात, सूती बस्तर उद्योग, कागज, मेंग्तेशियम क्लोराइड तथा चाँदी का तार, इन 


(३ 


व६ सिपवैएचक्ा जुटा 300८5 
2. यह कार्य पढ़िले 00छाग्रा०0005 97]८९३ 8००0 करते थे। 
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६ उ्द्योगो के सरक्षण को समाप्त करने तथा प्रन्य ३४ उद्योगों को संरक्षण देने वी 
सिफारिश को । 
अस्थाई :्रशुल्क सभा को आलोचना-- 

इसवी वाय॑ नोति से स्पष्ट है क्ति विभिन्न उद्योगों के संरक्षण वा प्राघार 
विवेतर|त्मक सरक्षण नीठि से किसी प्रकार गच्छा न चा । (9) इस नवीन नीति में 
संरक्षण पाने वाले उच्चोग बा सम्ठन व्यापारिक प्राघार पर होना प्रावश्यक था। 
इसमे कोई भी तनवोन स्थापित उद्योग प्रधुल्क सभा के विचार क्षेत्र में नहीं 
झा सत्ता था घोर न कोई उद्योग हो सरक्षण की माँग कर सकता था, जिम्तो प्रुणँ 
रूप में स्थापना ने हुई हो ।# (॥) सरक्षण की दूसरों दत्त वे ब्नुमार उसी उद्योग को 
सरक्षण दिया जा सकता था, जो प्राकृतिक एवं झावथिझ सुविधाप्रो तथा सागत की 
दृष्टि से निदिदत समय से झपना विद्वास वर सक्तेगा तथा संरक्षण की ध्रावश्यरता न 
रहेगी। यह शर्तें इततो विचित्र है कि इस सम्देग्ष में पहिले से हो कोई निश्चित मत्त 
नहों बनावा जा सत्ता या । [77 सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के लिए प्रावश्यक् उद्योगों 
को सरक्षए देने के सम्बन्ध में यह झत॑ थो कि सरक्षण देते समय पह देखना होगा कि 
जनता पर सरक्षण वा भार प्रधिक न पड़े। परन्तु हिमी भी अवस्था में सरक्षण का 
भार जनता पर तो पडेगा ही प्रौर उसके साथ ही सरक्षण से होने वाले लागो से जनता 
का भी द्वित होगा, इसलिए ऐसा एकागी विचार घमुपयुक्त था। (९) पस्याई प्रशुल्क 
राभा तीन बपं से भ्रधित्र प्रवंधि के लिये सरक्षण री गिफारिश नही पर गकती थी । 
इपसे उद्योग को मरक्षण से भाशातीत लाभ होगा, बह झपेदा नहीं थी जा मक्‍ती, 
क्थोकि एक तो सरक्षण वे राम्दन्ध में भ्रनिश्धित भविष्य होने से उद्योगों को प्रोत्माहन 
वा प्रभाव रहता था भौर इतनी घोड़ी भ्वधि में संरक्षण के परिणामों वो जाँच भी 
ठीऋ रीति से नहीं हो सकती घी । परन्तु सन्‌ १६४७ के पुनगडित प्रधुल्क सभा के सर- 
सह या क्षेत्र ब्यापक्र हो गया, क्योंकि इस सभा ने भ्रायात सरक्षा, करो से सरक्षण 
देवा पर्यात नहीं समझा । प्रत्युत बुछ उद्योगों की सहायता दे निए विकास कोष के 
निर्माण ये सहायता देने वी सिफ्रारिय भी को | इस प्रक्तार भारतीय स्वतन्त्रता के 
पश्चात्‌ की संरक्षण नीति व्यापक एव देणी उद्योगो के लिए पोपक है । 
भारतोय तटद्र आयोग सन्‌ १६४६-४०-- 

सन्‌ १६४८ को प्रोद्योगिक नीति को घोषणा में भारत सरकार मे झपनी 
ज़्टकर नीति स्पष्ट वी थी । इसका सद्ेंदय सरकार की झाधिक नीति, भारत का जत- 
रन एग्रीगेट प्रात ट्रेंड एण्ड टेरिफ (सन्‌ १६४७) तथा हदाता चार्टर का उत्तरदायित्त्व 
देवते हुये भावी प्रशुल्कर नोति निश्चित करना एवं उमक्ते कार्यत्राहों के लिए स्थायी 
उपवस्था करना था | इसीलिए सरकार ने अप्रैल सन्‌ १६४६ में भारतीय-तटकरं- 
पभायोग को नियुक्ति को । 


क भारती व अर्थ शास्र को समस्याय्रें--पी० सी० जैन । 
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(५ ) इस उद्योग को संरक्षया से जो लाम हुप्ता है, वह देव मिल मालिकों 
को हीन मितनते हुए गन्ने बी उपज करने दाले डिसानों को भो मिला है । उद्योग एवं 
डृपि में ऐसा घनिष्ठ सम्द्ध ध्रन्य किसो भी संरक्षित दद्योग में नहीं मिलठा । 
पंच-वर्षोय योजनायें-- 

पहिली योजना में झक्कर के वारयानों वो संख्या १६० तथा १५९४ लाख टन 
वा उत्पादन लक्ष्य था, बढती हुई समाग के वारण यह १८ लाख टन जिया गया है। 

गन्ने का उपयोग 
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राहापता देना वाछनीय है तथा झन्य सुविधाओं को देखते हुए उम्के संरक्षण का भार 
जनता पर झाधिक न होता हो तो ऐसे उद्योग को सरक्षण देना चाहिए । 

(२) प्रन्य उद्योग जो किसी मान्य योजना के प्रन्त्गंत नही आते, उनके 
संरक्षण का विचार उपरोक्त परिद्धान्तों के ग्राधार वर करना चाहिये । 

(३) सरक्षण के लिए कोई एक इर्त ही आवश्यक न हो, जैमे--कच्चे माल 
थो स्थानीय प्राप्ति प्रथवा सम्पूरां देशी माँग की पूति वरने वो प्षक्ति। यदि उसे प्रन्य 
प्राथिक सुविधाएँ ब्राप्त है तो उम्ते संग्क्ण दिया जा सकता है । इसलिए आयोग ने 
सिफारिश की है :-- 

(श्र) कच्चा साल दिसी उद्योग वो उपकब्ध गही है, किन्ठु अन्य प्राधिक 

सुविधाएं उपलब्ध है, जैमे--देशी वाजार, रुस्‍्ता एवं पर्याप्त श्षम । 

( व) किसी भी उद्योग को सरक्षण देते समय यह संपूर्ण देशी माग क्री 
पूर्ति करे, यह साधारणत: धपेक्षित नही है । 

( स ) उद्योग के सरक्षण सम्बन्धी विचार करते समय श्रपेक्षित (?0(0॥- 
439)) निर्यात बाजार +। विचार करना चाहिए ॥ 

( द) सरक्षित उद्योगों के उत्तादन का कच्चे माल की भाँति उपयोग करने 
वाले उद्योग को क्षति-पूरक सरक्षण मिलना चाहिए । इसका परिमाण 
निश्चित नही क्या जा सकता है तथा वह कच्चे माल के स्वरूप, 
उपरभोक्ताप्रों पर प्रभाव, उत्पादन की माँग आझादि दानों के श्रनुमार 
निश्चित होना चाहिए | 

( य ) जो उद्योग प्रारस्मिक स्थिति से है भ्रषवा सए हैं उनब्रो सरक्षण 
मिचना चाहिये; विश्ेेषतः ऐसे उद्योगो को जिनके निर्माण की बागत्त 
झ्धिक है अयवा जिनेके संचालन के लिए उच्च कोटि के विशेषज्ञों की 
पअ्रधिक प्रावश्यकता है । 
राष्ट्रीय द्वित की दृष्टि से दृपि-ठत्यादन को सरक्षण दिया जा सकता है, 
परन्तु इनकी सस्या एवं सरक्षण प्रवधि यथासम्मव कम द्वो, जो ५ वर्ष 
से भ्धिक न हो 

(४) संरक्षित उद्योग पर उत्पादन कर लगाना उचित नही है। ऐसे कर 
क्ैवल उसी दशा में लगाए जाए, जब बजट दे स्रोतो वे लिए झ्रावश्यक हों तथा प्रन्य 
सावन उपलब्ध न हो | इसी प्रकार सरक्षित उद्योगों के कच्चे माल को कोमतें भी 
झावश्यक्ता हे रामय विधान द्वारा निश्चित को जा सकती हैं। उ्योग को सरदख 
देने का स्वरूप एवं पद्धति अधिकाशतः उत्लादित वस्तु दे स्वरूप पर निर्भर होना 
चाहिए। 


आपोय की अन्य लिफारिशें-- 
(१ ) सरक्षण-करों को वापिक भ्राय के कुछ भाग से एक विद्यास-कोपष 


(फ 
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प्रदेशों भें किया जाय जहाँ गन्ने की खेती होती है क्योकि भारतीय किसान भशिक्षित 
हैं प्रौर वे प्रकाशित भ्रनुस्न्‍्धानो से प्रत्यक्ष लाम नही उठा सकते ॥ 

(77 ) शक्कर व्यवसाय के लिए गन्ने का उत्पादन एवं गन्ने मे शक्कर का परि- 
माण बडने के लिए जो खोज हो उसती झोर सरकार को विश्येप ध्याद देना चाहिए एवं 
भधिक व्यय करना चाहिए, परन्तु दतंमान' भवस्था में यह नही हो रहा है । उदाहरणतः 
उत्तर-प्रदेशीय सरकार को पिछले १० वे मे गन्ने के कर से १,०७७ लाख रुपये की 
भाय हुई, जिसका केदल १७ प्रतिद्यत ही सुघार काये ( तथा बहुघा अधिकारियों के 
वेदन ) में व्यय किया गया। सरकार को चाहिए कि गन्ने के कर से जो प्राय हो 
उसकी रुम्पूर् राशि गन्ने वी उपज सुघारने के काये में खर्च करे । इस हेतु इस प्राय 
को पृथक निधि में शक्कर एवं गन्ना सुघार कोष' में रखा जाना चाहिए, क्योकि “यदि 
वे ( बिहार एवं उत्तर-प्रदेशीय सरकार ) शक्कर व्यवसाय को कामधेनु समभ कर, 
उसको जितना चाहे उतना दूघ देने की झ्राज्ा करें तो एक- समय प्रायगा जब इन 
प्रदेशों का शक्वर-उद्योग प्रनाधिक हो जायगा एवं क्रमशः महत्त्व खो बेंठेगा ।” इसलिए 
इस उद्योग की समस्याप्रों को हल करने के लिए समुचित भायोजन करना चाहिए । 

(7ग ) इष्डियन इन्स्टीस्यूट प्रॉफ सुगर टैकनॉलॉजी, कानपुर में हाल ही में 
एक भ्नुसस्धान हुआ है, जिसके भनुसार भोलग्सेस से प्लास्टिक बनाथा जा सकता है, 
जो भ्रस्य क्रियाप्रो द्वारा बनाये गये प्लास्टिक से अच्छा होता है | अतः इस भनुसन्घान 
का प्रत्यक्ष उपयोग करके शक्कर व्यवसाय के भन्तर्गत प्लास्टिक -उद्योग का विकास 
किया जाय तो इससे शक्कर उद्योग मितब्ययी होकर उसका प्लाथिक बलेवर सुहढ हो 
सकैगा । 

(3 ) झ्रभी तक मोलासेस के सम्बन्ध में मुल्य-निर्धारण करने की प्रथा नही 
है, जिसे प्रपताना चाहिए । इसमे प्रान्तीय डिस्टीलरोज को एक निश्चित दर पर ही 
मोलासेस दिये जा सर्के तथा उनका कोटा भी निर्घारित किया जाय॥ इसी प्रकार 
शक्कर, ध्ुड॒ एव खडसारी शक्कर के मूल्यों का निर्धारण करते समय सरकार जिस प्रकार 
शक्कर के विभिन्न उत्पादन घटकों को विचार में लेती है, उप्ती प्रकार खड़सारी एवं 
ग्रड की कीमतों का निर्धारण भी करे । इससे इत तीनो उद्योगों मे परस्पर प्राधिक 
सम्तुलन स्थापित होकर वे प्रतियोगी नही रहेंगे । 


अध्याय ४ 


संगठित उद्योग : २ 
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[१] कायज-उद्योग 

भारत पे प्राचीन काल रो हो कागज हाप रो दनाया जाता था। संगठित दल्ल पर 
सबसे पहला कारखाना सन्‌ १७१६ में डॉ० विलियम केरी ने तजावर जिले के ट्रांकुबार 
में स्थापित किया, परन्तु इसको विश्येप प्रगति नहीं हुई। इसके बाद सम १०६७ में 
दूसरा कागज का कारखाना बेतो पेरर मिल, बेली ( बच्नाल ) में स्थावित किया गया, 
जिसका एकीकरण टीटागढ़ पेपर मिल में -सन्‌ १६०३ में हो गया । इस कारखाने की 
स्थापना के कारण ही भागे नये कारखाने खोले गये, जिनमें झाज भारत के महत्त्वपूर्ण 
कागज निर्माता टीटागढ पेपर मिल की स्पापना, सन्‌ १८८४ मे केयल "तीन मशीनों 
से हुई थो | इस प्रतार इस उद्योग वा प्रारम्भ हुप्रा | यातायात, क्य॑ माल एवं 
विद्युत धक्ति की दृष्टि से उद्योग का वेन्द्रीयकरण वज्ञाल मे रानीगंज के धास-पास के 
क्षेत्रों मे हुप्रा है । 
विकाध-- 

यद्यपि कागज बनाने का पहिला कारखाना सन्‌ १७१६ मे स्थापित हुप्रा, फिर 
भी इसका विकास बेली पेपर मिल की स्थापना (सन्‌ १६६७) से दी वास्तविक रूप 
में भारम्भ ट्ोवा है । क्योंकि इसो कारखाने की सफलता से भागे भनेक भ्रिलों को 
स्थापना हुई | इस उद्योग के विकाण का इतिद्वा ध्ूप-छाँव का इतिहास है! मनेफ 
बाषाप्रो से ८क्कर लेते हुए किसी प्रकार उद्योग प्रपता झल्तित्व बताये रत सका | 


प्रथम चिश्वन्युद्धझ- 
सद्‌ १६१४ में प्रथम विश्व-युद्ध हुमग, तब उद्योग को भ्रायात की कमी के 
कारण पप्रत्यक्ष रूप से विकास के लिए ग्रुज्ञाइश मिलो। फलस्वरूप सन्‌ १६१६८ में 
नेहट्टी मिल की स्थापना हुई, जिसने सन्‌ १६२२ से उत्पादन आारम्म किया। इस प्रकार 
युद्ध के प्रारम्भ के समय भारत में छुल ५ कागज मिलें थी, जिनको उत्तादव-क्षमता 
३०,००० टन तथा वापिक उत्ादन २७,००० टन था; बुद्ध के कारण चद्योगों को 
प्रोत्याहुन ठो भ्रवश्य पिला, परन्तु बुद्ध समाप्त द्ोते दी उद्योग की अतितियोगिता एवं 
. पुद्ोत्तर मन्दी का सामना करना असम्भव हो गया । फलत+ सन्‌ १६२४ में उद्योग 
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ने सरक्षण वी साँय वी और उसे प्रारम्भिक स्थिति में ७ वर्ष के लिए संरक्षण 
दिया गया । 
युद्धोच्तर-काल-- 

सन्‌ (६२४ मे सरक्षण मिलने के कारण उद्योग ने भ्रपनी उत्पादनशीलता 
बढाई, जिससे उधोग का वापिक उत्पादन सत्‌ १६३१ में ४५,६०० टव हो गया । 
इसके बाद सन्‌ १६३१ मे प्रधुत्क सभा ने उद्योग की फ़िर से जांच की तथा श्रपती 
रिपोर्ट में यह बताया कि सरक्षण की भ्रवधि में उद्योग ने सन्तोपप्रद प्रगति की है। 
इसके साथ ही उद्योग को झागामी ७ व के लिए ( ग्र्यात्‌ सन्‌ १६३८ तक ) सरक्षण 
देने की स्रिफारिश को । इस झवधि मे केवल पेपर मिलो की संछुया ही नहीं बढो, 
अपितु उत्पादन की विस्मे भी बढ़ गई | सब्‌ १६३१ मे जहाँ बे बल ५ कारखाने थे, 
बहाँ सन्‌ १६३७ में १० कारखाने हो गये, जिनका वापिक उत्पादन इन्ही वर्षों मे 
ब्रमणशः ४८,५३१ तथा ५३,८११ टन था। इस प्रवधि में केवल सिखने एवं छपाई का 
कागज ही मिलो ते नहीं बताथा, प्रपितु विशेष किस्मो का कागण, छूँते--बैंक पेपर, 
ब्लाटिंग पेपर, स्टॉडोई श्रादि का निर्माण भी किया। 

भारत्‌ मे स्टोंबोर्ड बनाने का सबसे पहिला कारखाना सद्‌ १६३० में सहारनपुर 
में खोला गया, जिसने सम्‌ १६३२ मे उत्प|दन-कार्य धारम्भ किया। प्रारम्भ भे इस 
कारखाने को तीब प्रतियोगिता का विश्येपतः जावानी प्रतियोगिता वा साम्वां करना 
प्रडा । फ़िर भी भारतीय कारखानों के स्टॉंदोर्ड करा उत्पादन सन्‌ १६३७ में ६,००० 
टन हो गया । 
द्वितीय विश्व-युद्ध एवं बाद्‌ में-- 

सन्‌ १६३६ में द्वितीय विश्व-युद्ध छिंड जाने से उद्योग के वित्ञास को प्रवा्तर 
मिला । फलत: भारत मे झ्राज स्टॉबोर्ड बनाने वाले १ कारखाने है, जिनका वारपिक 
उत्पादन ३०,००० टन तथा उत्पादन-क्षमता ४०,००० टन है, जबकि देशी माँग 
ब्रेचज २५,००० टन ही है। इसी प्रकार पेपर-बोर्ड के लिये भारत सन्‌ १६३७ तक 
विदेशी प्रायात पर ही निर्भरे था, जो सन्‌ १६३७-३८ मे १०,००० टन था। परल्तु 
मुद्ध के कारण पेपर-बोर्ड बनाने को भी प्रोत्साहन मिला झौर झ्ाज भारत में पेपर-योर्ड 
बनामे वाला सदसे बडा कारखाना दी रोहतास इण्डस्ट्रीय लि०, डालमियाॉनयर 
[ बिह्वार ) है तथा भारत में पेपर-बोर्ड का वापिक उत्पादन २४,००० टन है, जी देशों 
माँग के लिए पर्पात् है। 

कृपढ़ पेपर का उपयोग पृक्षिय के लिए ग्रधिक होता है | इसके लिए भारत 
विशेषतः स्केन्डिनेविया पर निर्भर था । इस क्तिमि के कागज का सद्‌ १६३७-३८ में 
३३,८०४ टन झायात हुग्ना । परन्तु युद्ध में भायात बन्द हो जाने से देझी उद्योग को 
प्रोत्वाहन मिला, जिससे भोरियन्टल पेपर मिल में इस विस्म का वागज बनाना 
भार/म्भ किया | इसका वापिक उत्पादन सन्‌ १६५१ में १५,००० ठव तेधा उत्पादव- 
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उद्योग हो गया | इस कारण गावरो मे वेकार रहने वालो जनना झहरों के विकसित 
उद्योर्णों में काम के लिए भाने लगे ! इस प्रकार भारत में विभिन्न परित्यितियों मे 
श्रमित्र वर्ग वा उदय हुप्रा तथा इनको सख्या प्रथम विश्व-युद्ध के कारण तीज गति से 
बढती गईं, क्योकि इन युद्धों के कारण ही भ्रग्नेजी शामन मे भारतीय उद्योगों के विकास 
को प्रोत्पाहन मिला। भारत में श्रोद्योगिक श्रमिदों के' आाव डे सबसे पहले सन्‌ (८६२ 
में लिए गये थे, जब इनको सख्या ३,१६,७१६ थी ओर सन्‌ १६५४७ में यही 
३०,८७,६६४ थी । सबसे ग्षिक मतत्वपूर्सो ब्योग, जिसमे सबसे श्रधिक श्रमिक 4 में 
करते है, वह कारखाना उद्योग है॥* भारत के श्रमिकी के सम्बन्ध में प्रन्तरद्वीय 
श्रम-सर को रिपोर्ट में लिखा हैः-- सब १६२१ में हृषि श्रमिकों की सरया २१४ 
लाख थी, जो सम १६३६१ को जन-गराना मे ३१५ लाख हो गई, जिसमे २३० लाख 
म्रूमि विहीन थे । इस प्रवार इण्डिगन फ्रंचाइज समिति के अनुमार सब १६३६१ में 
२५० लाख श्रमिक दृषि के अचावा भ्रत्य उद्योगों मे थे । इस प्रकार भारत वे विभिन्न 
उद्योगों मे में लगे हुए ६५४ करोड वर्मचारियों में से ५६५ लास श्रमिक्त है, जो 
अपनी उपर्जीविका का साधवे मजदूरी ही सममते है (२ 


श्रमिकों का वितरण-- 

भरत की ३५"८६ कोर्टि जन सस्‍्या को ह5 से ग्रोद्योगिक धमिको को सत्या 
एवं उप्तत इृंपि-निभंर जन सख्या से झनुपात सकेत करता है दि भारत की ग्राधिक 
दक्षा अविकसित है । मद १६४६ में कारखानो के श्रमिकों वी कुल सस्या २४,३३, ६८८ 


ची 

कारखाना उय्योग में सन्‌ १६५६ मे समो राज्यों में देनिक पौसत श्रमक्रो की 
संख्या २५,८२,३०६ और रेल उद्योग में १०,५४,६०८ थी | श्वमिक्रों की सबसे प्धिक 
संख्या वारखाना उद्योग में थी, जिनमें मे बेवल बम्बई में ६,६८,२५१ श्रमिक थे । 
खाते द्दयोग के श्रमिक्रों मे सबते प्रधिक श्रमिक कोयला उद्योग में है, जिनकी सह्यां 
जुलाई सद्‌ १६५७ में ३,७०,२४४ थी। कारखाना उद्योग में भी इसी प्रकार मुती 
वस्त्र उद्योग प्रधिक महत्त्वपूर्णो है, जिसमे तवम्दर सन्‌ १६५८ में ७,६८,५०६ श्षमिकर 
दुनिक ग्रौसदत थे, जिनजी सख्या संत १६५३ में ७५, ८३,६६४ थी ।* 

इस प्रकार झाज भी भारत में सबसे प्रधिक' श्रमिक निर्माणो उद्योग प्ें लगे 
हुए है ठया इनत्री संख्या में देश के श्रोद्योगीकरण के साथ वृद्धि होगी, प्रतः इनकी 
विशेषताएं देखना भी प्रावश्यक है | 
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इस भ्रवधि में कागज उद्योग की प्रगति की क्त्पना निम्न तालिशा से होगीः-- 




















विभिन्न किस्मों के कागज़ का उत्पादन * (टनों मे) 
वचन रध्य३ | रध्थर | रसपरे | शहश४ | १६४५ | १६४६ | रहा७ | 
क्म्मि 
(१) छपाई एवं लिखने | 
को बागज ७४२६०, ६१४२८ ६४६२८१०२:७६११३४४६(१२१६८८,१२६ -१६ 


(२) रैपिंग कासज २४ ४सू८, २१४४०| २११४४ २४१५६| २८३२० ०६२४, रे5०१६ 


(३) विशेष क्स्मों का | रे रेपरेण रेहरेण उज्मम| अईण्द| अज्जर, उ२०० 
काग्रज 
(४) पट्टा 
ल्‌ र४०्धरे| २१७२० १६४६२| १३४०८ ३१४४४, ३३७२० शपघ४०० 
(४) इल उत्पादन. १३१६१ ६६ २००० ३४०-१ ० (८४८८४ १६३४०४ २१०१ ३२ 
(६) वारख़ानों की संख्या हैंद, -- श | 





दूसरी योजना के प्रस्तगंत उद्योग का विकास कार्यक्षम निम्नवत है :-- 
न्यूज प्रिंट. कागज प्रर पद्ठा 


प्रमुमावित उत्पादन क्षमता (३१-३-५६) न २०,०३४ 
». उपादिन (१६५४-५६) न्न्क्र १,८६०,१०० 

». भ्रवश्यक्ता (१६६०-६१) १,२०,०००  ३,३०,१०० 
उत्पादद क्षमवा (कि, ३०,०००... ४;४०,०९०० 
उत्पादन ( +»# ) ई०,०००... ३,४०,००० 


प्रथम योजना की श्रवर्धि में भारत में सव्‌ १६५३ में वेषा पेपर मिल्स की 

स्थापना हुई, जो न्यूजेप्रिठ उत्पादन व रने वाला पहिला कारखाना है । इसमे जनवरी 
सब १६५४५ से उत्पादन प्रारम्भ हुप्रा । इसदी वापिक उत्पादन क्षमता ३० /१०० टन 
तथा सन्‌ २६५८-५६ का उत्पादत २१,८३८ टन है। उसके पूरे के तीन वर्षों में 
(सन्‌ १६५५-५६ से सत्‌ १६५७-४८) इसका उत्पादन क्रमशः ३,४५५, १३,१३४ 
तथा १४,१४४ टन था ४१ दुसरी योजता मे न्यूजरप्रिद की उत्पादव क्षमता ६०,९०० 
टन करने का लक्ष्य रख्य है । इस हेत्रु राष्ट्रीय औद्योगिक विशरास निगम वी सद्वायता 
से दो नए कारखानो की स्थापना होती थी, जिनकी प्रत्येक को उत्पादन-क्षमता 
३०,००० टन तथा ६ करोड रुपये पूंजी विनियोग होगा था। “थे योजनाएं तेजी में 
कार्यान्चित वी जा रही है । ये योजनाएं सरकार के जिचाराधीन है, जो आयात को 
हुई लुगदी से प्रति दिन १०० टन स्युजत्रिट तैयार वरेगी। इसी ब्रक्ार १० टन प्रति 
दिन न्यूजरग्रिट उत्तादत करने वालो मिलो को स्थापना के भी ३-४ सुक्ताव है ।” ३3 

.. *€८०ाते ए१ए९ ४९७४ 9]90--2 ॥0ए४६ 09006. 

2, ०04--960, भारताब समाचार, मई १४, १६६०। 

३» आधिक समीक्षा-माच १६, १६६०; पृष्ठ ८-६) 


[ ६६ 


दूसरी योजवा के झारम्भ में स्ट्रॉयोड भोर मिलवोर्ड को २३ इकाइयों जिनकी 
वापिक उत्पादत क्षमता ७०,००० टन थो, इस क्षेत्र मे ६ नई इकाइयाँ घोर ६ नई 
स्कौमो को जिनकी वापिक उत्रादन-क्षमता ४५ से ५० हजार टन है, लाइसेंस दिए 
ग्गे हैं) इनके कार्यास्वित होते पर स्ट्रावोईड झ्ौर मिन्नवोड़े बनाने वाले कारखानों को 
उत्पादनक्षमता १,२०,००० टन द्वो जायेगी । कुछ नई इकाइयो को भी इसलिए लाइसेंत 
दिया गया है भौर १,२०,००० टन की उत्पादनक्षमता का लक्ष्य पूषा हो चुका है। 
स्ट्राबोर्ड प्रौर मिलबो्ड का सम्पूर्णो यन्त्र सयत्र देशी साधनों द्वास तैयार होने से उद्योगों 
फो इस क्षेत्र मे प्रवेश करने का प्रोस्याहत मिला है। इस कारण नई इकाइयों को 
मुक्त रूप से लाइसेंध दिए जा रहे है । 

एक इकाई पसिंगरेट-कांगज तेयार कर रहो है। व्यापार शोर उद्योग मे काम 
झाने वालो दूसरी प्रकार के पतले कागज की माय भी बढ रही है, जिसे बनाने का काम 
पझभी हाल ही में एक मित्र ने झारम्भ किया है । इसी प्रकार की दूसरी मिल को भी 
लाइसेंस दिया गया है ॥ 
वर्तमान स्थिति-- 

भारत में कागज उद्योग क्य विक्ास्त विशेष महृत्त्त रखता है। भारत में 
कागज फी प्रति व्यक्ति खपत २ पॉड है, जबकि भमरीका मे ४१८ परौंड झोर ग्ुरोप्रीय 
देशों तथा जापान में १०० से २२२ पोंड तक है । दुसरो योजना के लक्ष्यों के पनुसाद 
फांगज और पह-ुँ की उत्पादेन-दामता ५,३०,००० टन (लव ४,५०,०००) टन हो 
गई है पौर ३,२०,००० टन उत्पादन था सच्तप भी सन्‌ १६६०-६१ तक पूरा हो 
जावेगा) इस प्रश्मर इस उद्योग के वर्तमाव स्थिति को कल्पना निम्न तालिका से 
होगी: 


*/ संख्या उत्ादन-क्षमता (वाधिक) 
( १ ) कायज उत्पादन करने वाले 
बतंमान कारखाने (१-२-१६६०) . २१ ३,२४,०००.. टन 
(३ ) कारखाने जिनमे उत्पादन भारम्भ 
होने वाला है ]॒ ३३,व४० . ,, 
(३) (7) कागज की वडी इकाद्याँ 
जिन्हें साइलेंस दिए गए छ १,४१,९०० 


“ ())) कागज उद्योग की बड़ो इकाइयाँ 
जिन्हे दिस्तार के लिए लाइसेंस 
ड्िए गए ६ १,०६९,५०० 
(४ ) ६) कागज उद्योग की छोटो 
इकाइयों जिन्हें नई इकाइयों 
के लिए ग्यापात लाइसेंस 
में सम्मिलित किया गया श्र ३६,००० 


हि] 


१०० ॥ 


(2) कायज उद्योग को छोटो 
इकाइया जो स्वीकृत हुई है ३७ ४१,२२०. टन 
(777) कागज उद्योग की छोटी 
इक इयाँ जिन्हे पर्याप्त विस्तार 
के लिए लाइसेंस दिए गए २ ७,०२० ,, 
६,प८८, ३८० न 
तीसरी योजना में ऊपादन-क्षरता का लक्ष्य & भाख टन तथा उत्पादन वा 
लक्ष्य ७ लाख टन रखा गया है ) सव्‌ १६५६ मे कागज का उत्रादत २,९२,००० दन 
हुआ । फिर भी भारत में श्राज कागज की कमी है भौर उसको माँग बढती जा रही है ! 
विदेशी वितिमय की कठिताइयो के कारण कागज के आयात पर नियन्त्रण रखा गया 
है, इसलिए उद्योग को उत्पादन-क्षमता बढाने की दिया मे ही प्रयत्त न करते हुए 
वर्तमान यन्त्र-सयत्रों से भधिक्तम उत्पादन प्राप्त करने को झोर ध्यान देना चाहिए ।* 
क्द्योकि तीसरी योजना मे कागज की माँग धोर बढेगी | 
उद्योग की समसस्‍्याएँ एवं समाघान- 

(१) यन्तों का आधुनिकीकरश--वागज के कारखानो में प्रधिकाशतः 
पुराने यन्‍्दों का ही उपयोग हो रहा है। प्राजकल कुछ कारखानो में भाधुनिकीकरण 
के लिए पर्याप्त पू'जी लगाई गई है, क्योकि उत्पादको ने यह भ्रनुभव किया कि भाषु- 
निक यन्त्रों से पूरा लाभ उठाने के लिए कारखाने की उत्पादन-क्षमता मे भधिक्रतम 
सीमा तक वृद्धि करनी होगी । 

(२) कागज उद्योग के य॑न्त्रों का निर्शाय--कागज कारखानो के झषि- 
काश यन्त्र तथा कागज के निर्माण मे प्रयोग में घाने वाली कुछ चीजो तक वा प्ायात 
करना पडता है । इसलिए तृत्तीय पंचवर्षीय योजना में कागज के कारखानो के यन्त्रों के 
सम्बन्ध से निम्न लक्ष्य रखे है +-- 











(करोड रु०) 
यन्त्र का प्रमाप लक्ष्य (१६६५-६६) 
कागजी मिल यत्त्र झाकार सन्‍्त्रों की संख्या यन्‍्त्रों वा मूल्य (इसमें विद्यूत 
(टन प्रति दिव) का समावेद्य नहीं है) 
() बड़े यन्त्र भ० है ) हि 
( | छोटे यस्त्र १० हु ६:३७ 





भारत में थद्यपि भशोनरी के झुछ हिस्से बनाए जाते हैं, विन्तु स्‍ग्रावश्यक यु 
सयम्त्रो का उत्पादन अभ्री तक सगठित ढद् से नही हुआ है । गत २-३ वर्षों से इस 


२ आधिक समात्र + १६ साचे १६६० से । 
2. # ए035. 090]908-फात्व [गए भरा छी40- 
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दिशा में सोजात्मर और प्रारम्मिक दार्य हुआ है । मारत सरहार ने द्वाल द्वो में ५० 
से १०० टन प्रति दित उलादन करने वाले बे पँमाने के कागज उद्योगों के प्लास्टों के 
निर्माण सम्सत्यो ६ योजनाएं मान्य की हैं शोर पाया है कि झगले ३-४ वर्षों मे 
वागज उद्योग के लिए प्रावश्यक प्लान्ट एवं साज सजा देख में निर्माण हो सकेगी ॥# 

(३ ) कच्चे माल की समस्या--दागज के उलादन के लिए पगुख रूप में 
बाघ तथा सवाई घास क उपयोग होगा है। दूसरी योजना में वाग्रज एवं पहु का 
छल्तादम लद्ंघ ६ लाख टन रखा गया है, जिसके खिए १६ लाख ठन बास लगेगा। 
सवाई घास मारत में बहुत योडी मात्र में मिलती है / इन दोदो की ही कमी अवुमव 
को जा रही ६, इसलिए भारत सरकार ने वनों के प्रमुख निरोक्षक (॥759९0007 
(छए९०५] 0 #'0फ९5) वी प्रष्यक्षता से एक समिति बनाई है, जो कच्चे माल 
वी पूर्ति को घ्यात में रखकर कागज उद्योग के विकास की प्राघारमुत योजना प्रस्तुत 
करेगी | यह समिति वास के तथा धन्य कच्चे पाल के विदोहन के लिए उपाय करेगी 
हया सेह्यूचोज की प्राध्ि बढाने के लिए उपाय घठाबैगी । इस्ही कार्यों के लिए स्थायी 
रूप से एक बन श्रायोग (77076507ए 00णाशा5ड09) वनाने की योजना है, जो 
उद्योग के विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल को पूछि को योजनाप्री एवं प्रयत्तनों में 
सामंजस्य लायेगी । 


कच्चे माल के दूमरे प्रसताचतो में पटमन प्रौर कपास के तेंतुपे भौर काठ भो हैं। 
इसके मिवा कपड़ा उधोग के खराब बियडे, रही कागज झ्ौर इसी अ्रकार के कच्चे 
माल के उपयोग में लाने को आवश्यक्ष्ता है। नई स्वीकृत इकाइयों को इस कच्चे 
माल का सघन उपयोग करना होगा । इससे वे छुम़दी को भ्रावश्यक्ताओं की पूर्ति से 
प्रच्द्धो स्थिति में रहेंगी । 

(४ ) अनुसन्धान--आ्राज यह उद्योग ऐसी स्थिति में है शिसमें उते कफ्िसी 
एक उद्यम में एक से अधिक कच्चे माल को विभिन्न वस्तुप्नों में बदलना होगा। विदेशों 
में प्रपताएं गए तस्‍्नोकों को भो इस उद्योग में प्रपताता होगा । उद्योग के श्रनुमस्थान 
संगठनों द्वारा कुछ कार्प हुमा है । इस हेतु क्षीत्र सहकारी ग्रनुसन्थान कार्यक्रम को 
कार्यालित करने को प्रावश्पक्ता है, गिससे सघन प्रनुमंवान एवं उसका उपयोग हो 
कर उद्योग हंह आधार पेर स्यायी हो सके । 

(४ ) लुगदी और लुगदी बनाने की इकाइयॉं--रेप्रत श्रेणी को छुग्दी 
जो विस्कोच सूत, स्टेक्‍ल फाइवर शोर सेलोग्रेन बनाने के लिए भ्रावश्यक है, हमारे यहाँ 
भायातत वी जाती है, जिसकी वापिक लागत ४ करोड़ ३० तथा तादाद ४०,००४ टन 
है । इसकी प्रावद्यकता सन्‌ १६६१ तक ७४,००० टन और तीसरी योजना के अन्त तक 
१,१०,००० टन होगी । रेग्रन चुगदी के उत्तादन मे देवदार भोर सरों के वृश्त की दाल 
प्रादश्यक है जो यहा भासानो से उपलब्ध नहों है । इस हेतु सतत लकड़ी का उपयोग 


$ आर्थिक समीक्षा: मार्च १६, १६६०, घू० १०६ 


१०२ ] 


करने को देशा मे काफी प्राविधिक उच्नति हुई है रेयन छुगदी के उलमादन में दूपरे 
प्रकार का कच्चा माल उपयोग में लाने के प्रस्यन हुए हैं। इनमे अधिक उपयोगी कचा 
माल बा है। केरल में इस श्रेणी की छुगदी प्रति दिन १०० टव उत्थादन वी योजना 
कार्योन्वित हो रही है । मैयूर राज्य के उत्तरी कानरा जंगलों में श्राप्त वास के प्रसाधनों 
पर श्राधारित दूसरी योजना सरकार द्वारा मान्य की गई है तथा तीन और योजनाप्रों 
के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है | इन सब योजनाझ्रो के कार्यान्वित होने पर सन्‌ 
१६६३ तक देश रेप्रन छुगदी के सम्बन्ध में झात्मतिमंर हो जायगा । 

इसी प्रकार रहो कागज, चियडे, भूसा श्रादि कच्चे माल की छुगदी पर चलमे 
वालो छोटी इकाइयाँ स्थापित की जा रहो हैं । श्रभी तक १०,००० ठत छुगदी का * 
श्रायात कागज उद्योग करता है। इन इकाइयों को लगभग वापिक्र-१५,००० टन 
लुगदी की २-३ वर्ष तक प्ावश्यक्तता होगी। प्रासाम छुगदी मिल ( उत्पादन क्षमता 
३०,००० टन ) का वा छोध्र ही परारस्भ हो रहा है। इसके सिवांडाग जगलो में 
उत्पन्न बास से वापिक १५,००० टन छुगदी बनाने की एक योजना सरकार ने स्वीकार 
की है। इन योजनाओं की पूर्ति पर देश झात्म विभेर हो जायया । 

इस प्रकार सरकार इस उद्योग को सुहृढ़ भाघार पर स्थापित करने के लिए 
प्रयत्नशील है श्रोर इसी हेतु कागज उयोग के रिए विकास परिषद्‌ का निर्माण भी किया 
गया है, जो उत्पादन, वितरण, प्रशिक्षण, श्रवुसन्धान, कार्यक्षमता श्रादि विभिन्न श्रगो 
पर प्रधिक जिम्मेवारी के साथ विचार कर उद्योग की विविध समस्याग्रों को मुलभाने 
या प्रयास करेगी | इससे स्पष्ट है कि उद्योग का भविष्य ज्योतिर्मय है ॥/ 


(२] सीमेंट उद्योग ४ 

वर्तमान युग में दायुथानों के उतरने के लिए सीमेट कार्क्रट की सड़क, यन्‍्लों 
की स्थापना में, मकान बनवाने में, यातायात एवं प्रन्य विज्रास योजवाभ्रो में सीमेन्द 
का स्थान महत्त्वपूर्स है। देश के भ्रोद्योगीकरणा एवं विक्रास योजनाप्रो को पूर्ति के लिए 
लोहे एवं इस्पात तथा कोयले के साथ में ही सीमेंट का भी महत्त्व है। पर-तु प्राइचयें 
तो यहं है कि इस महत्व के होते हुए भी भारत में सन्‌ १६०४ तक इस उद्योग की 
स्थापना के प्रवत्त नही हुए श्रौर प्राज भी अपने वर्तमान उत्तादन से, जो सम 
१६५६ में ६८"१४ लाख टन है, यह उद्योग भारतीय मांग को पूद्दा करने में भ्रस- 
फन है । 
उगस एच धिकास-- , 

आरत मै पोर्टलेंड सीमेट बनाने का पहिला कारखाना सन्‌ १६०४ मे मद्रास 
राज्य में खोला गया था, परन्तु वह प्रस॒फल रहा। इसतें ६ वर्ष वाद पोरबन्दर में 


* भारत का कायज उद्योग-केम्द्रीय उद्योग मन्त्री श्री मनुभाई शाह (आर्थिक 
समीक्षा--माच १६, ११६०)। 


अध्याय ८ 


भारतीय श्रमिकों की ग्रह समस्या 


(प्॒0एण्ञमंणड ए5०एीहए ण ए्वीडत [.89०ण) 





हि कचक उसत पर जतपक पाल कत भा >क करइ झरदलत आउट हक हम प खा पतात उस 
“भारतौय श्रमिकों की निवास समस्या बहुत ही जटिल है। उनके रहने के स्पान मेसीडचेलो 
गली (9१) से अच्छे नही वद्दे जा सस्ते' ” 5 ,>नेहर 
“मनु'य के स्वास्थ्य पर. उसके मानसिऊ दिचार पर तथा जीवन-प्तर पर आवास का गहरा 
एवं महत्त्वपूर्ा प्रभाव पड़ता है" 


भारत एक ऐसा विदाल देश है, जिसमे समस्पाप्तों की कमी नहीं है। इसलिए एक 
भाषणा के दौरान में श्री नेहरू मे कहा था :--''भारत मे प्रत्येक मनुष्य हो एक 
समस्या है ।” तो फिर ऐसी रिथिति से जहाँ हमारा भोय्योगिक विकास नवोन है, वहाँ 
पर श्रमिकों के स्‍्ावाप्र कौ समस्‍या होतो ही चाहिए + यह एक ऐसी समस्या है, जो 
आज केवच थ्रमिरे तक ही सौमित न रहते हुये प्रत्येक मध्यवर्मीय कुट्ुम्द की समस्या 
हो गई है। 

शुह-समस्या का इस झावश्यक-- 

« गेह-समस्या का समुचित हल होना भी आवश्यक है, क्योकि गुर समस्या का 
झधवा निवास्त स्थानों को कमी एवं उनकी अनुप्रपुक्तता का श्रमाव सानव की कार्यें- 
क्षमता के लिए भत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कारण, जब तक प्रत्येक मनुष्य वो उसके काम 
के घनुसार झच्छा तथा सुविधाजनक मकान रहते के लिए न मिले, तब तक बहू 
एकाग्रता रो काम नहीं कर सकता भोौर न कौंटुम्बिस बातायरण ही उसे मिल सकता 
है। घर के आस-पात का वातावरण भो उसके लिए पोषक होना चाहिए | कारण, 
मनुष्प के स्वास्थ्य पर, उमके मानसिक जिचार पर तथा जोवन-स्तर पर भावास स्थान 
का गहरा एवं महत्त्वतूर्ण प्रभाव पड़ता है। भारत में भोद्योगिक विज्ञा के साथ ही 
हाहरो का विकास होने हुए भी ग्रह-समस्या भाज भत्यन्त जटिल है। क्योकि क्िसो भी 
शहर में घाज रहने के लिए पर्याप्त एवं सुविधाजनक मकान नहीं मिलते भौर यदि 
पिलते भी है तो उततय फियया इतना भाषिक होता है कि जो साधारण भाय याले 
ब्यक्ति को दक्ति के वाहर होता है । मजदूरो की हाउत तो साघारण मध्यवर्गोप समाज 
से भी बदतर है । कयतपुर में प० नेहरू में २ भक्टूबर सन्‌ १६४२ को श्रमिकों के 
निवाप्त स्पान का निरोक्षण ररते हुये कहा थाः-भारतीय भ्रमिको को निवास-समस्या 


श्र६ 
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दी सौमेंट मार्केटिंग वम्पनो -- 


दो इण्डियन सीमेंट मंन्युफेवदर्स एमोमियेशन को सदस्य-कारखानो ने जो 
सहयोग दिया, उससे एसोग्ियेशन को यह विश्वास हुआ कवि यदि वे धपने उत्पादन की 
विन्नी केन्द्रीय संगठन से वरिंगे, तो विक्नय व्यय मे मितव्ययिता होकर सोमेट की कोमत 
कम हो सकती है ॥ इसलिए सन्‌ १६३० में दी सोमेट मार्केटिद्ड कम्पनी लि० की 
स्थापना वी गई भर मैन्युफेक्दर सं एसोसियेशन खतम कर दिया गया | इस नई संध्या 
ने प्रत्येक सदस्य निर्माता को उत्पादन-क्षमता के अनुसार विज्नी का कोदा निश्चित कर 
दिया, जिसकी दिक्ली इस संस्था के माध्यम से होने लगी । इससे प्रतियोगिता का प्रन्त 
तो हुप्ा ही ध्रोर वितरण व्यय में भी मितम्यमिठा हुई । यातायात झादि के खर्च कम 
होने से सीमेन्ट की दिल्नी वी क्ोमत भी निश्चित कर दी गई, जिससे उपभोक्ताओ्रो को 
भी लाम हुप्ना । माकेटिज्ल कम्पती क्रो सफलता एवं प्रभावी नियन्त्रण के कारण सन्‌ 
१६३४ में चार भौर सीमेट निर्माणियों ने इसको सदस्यता प्राप्त प्री, जिससे सीमेट 
की कोमतें २५% कम हो गई । 
दी एसोसिप्टेह सीमेंट कम्पनीज लि०-- 

उद्योय के विभिन्न तिर्माताप्रो के सहयोग से निर्माताओं ने उद्योग को सुसंगठित 
ढड्ढ पर सचालन करने के हेतु तथा वैज्ञानिक साधनों का उपयोग कर सीमेट का 
उत्पादन एवं _वित्तरण मितब्ययी बनाने के प्रयत्व प्रारम्म किये । इस हेलु/पी० ई० 
दिनयोँ मे विभिन्न सीमेंट कम्पनियों के समावेशन ()/८7४०८२) की एक योजना बनाई । 
तदनुसार सोनेवेशी पोर्टलेड सोमेंट कम्पनी के भलावा सभी तत्कालीन कम्पनियों के 
समादेञ्य से सन्‌ १६३६ मे दी एसोप्रियेटेड सीमेट कम्पनीज लिमिटेड की स्पानना हुई। 
इस कम्पनी के निर्माण से भारत के एक राष्ट्रीय महत्त्वदृर्ण उद्योग का सन्ञठित ढन्न 
पर विकास होने लगा | यहाँ पर यह ध्यान रहे कि यह सब टेरिफ बोर्ड के सुभावो 
के हो प्रनुपार हुआ था । इस प्रकार विभिन्न कम्पनियों के परस्पर सहयोग के वारण 
सत्‌ १६३० से सन्‌ १६३६ तक के ६ वर्षों में सोमेड की बोमतें १० ₹० प्रति व 
कम हो गई, जो उपभोक्ताओ्रों के द्वित में हो था। 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३८ में डालमिरयाँ समूह की सीमेंट निर्मारियों ने ए० 
सी० स्ली० कम्पनी से तीज प्रतियोगिता घुरू की | इनके साथ वर्तालाय होते होते सन्‌ 
१६४० में समभोता होकर इन दोनों समूहों के उत्पादन की वेम्द्वीय विक्नी के लिए 
सीमेद मार्केटिड्न कम्पनी फिर कार्य करने लगी । इन दो सझमूद्दों के प्रलावा चार झौर 
कम्पनियाँ भी सोमेट उत्पादन कर रहो है ॥ 
द्वितीय विश्व-युद्ध और सौमेंड-- 

३ सितम्बर सन्‌ १६३६ में दूसरा विश्व-युद्ध छिड़ा। युद्ध भारम्म होते ही 
सभी दस्तुप्रों कौ कौमतें दढने लगी, जिससे सीमेट कार उत्पादन वया पेक्द्धि व्यय भो 
बढ़े गया | फ़दठः सोमेंट की कीमतें भी बढी । युद्धक्माल में इस उद्योग पर इण्डस्ट्रोज 
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१ बरामदा, रमोईपर, गुवलखाना तथा खेल-कूद के मैदान वी व्यवस्था है। इम दिशा 
में जमगेदपुर, बर्नपुर, जे० सी० मिल्स, टो० पी० टूर फुक्टरी एवं एल्गित मिल्स, 
कानपुर, जे० सी० मिल्स, खालियर, सोमेस्ट कम्पनी, बामोर, डालमियाँ नगर तथा 
एम्प्रेस मिल्‍्स एवं मॉडेल मिल्स, नागपुर का उल्लेख किया जा सकता है। टादानगर 
प्रे तो सम्पूर्णो नगर बी रचना शो टाटा द्वारा ग्रपनी प्रूजी से को गई है । इसके 
पलावा घम्बई, वलकता तथा कानपुर की नगरपालिवाप्रो तथा इम्प्ूजमेण्ड दूस्ट ने भी 
बुछ काय किया है । परन्तु भारत वी इस समस्या को विशालता की हृष्टि से मे प्रयत्व 
समुद्र में पानी की बुद्ध बूंदो बी भाँति ही है, भ्तः इनमे सुधार के व्यापक कारयत्रम 
सरकार, नियोक्ता तथा श्रम-सधो द्वारा निर्धारित किये जाने चाहिए । 


सरकार की शुद्द-निर्माण योज़ना-- 

घरो को समस्या को सुलभाने के लिए भारत सरकार ने सब्‌ (६४७ में एक 
गुह-निर्माश योजना बनाई थी । परूतु पूरी को कमी तथा प्रधिक खर्ीलो होने के 
कारण दस योजना को छोड़ दिया गया ६ 


किन्तु केस्द्रोय सरकार ने सत्‌ १६४०-५१ के बजट में श्रमिक गुदू-निर्माएं के 
लिए वम्पई प्रास्त के लिए १६ लाख झाये तथा पंजाब, मध्य-भारत बिहार एवं उडोसा 
के लिए १० लाख रझाएं का प्रायोजब किया । फिर भी इस कार्य को प्रोत्माहत देकर 
समस्या का हल होना आवश्यक था। 


इसलिए प्रग॒ध्त सन्‌ १६५२ मे केद्वोय सरकार मे एक नई ग्रह-निर्माण योजना 
बनाई तथा सन्‌ १६५२-५३ के घजट में & करोड रुपये वा; प्रवन्ध था । इस राशि में 
से ७१६ करोड रुपये श्रौद्योगिक गशृह-निर्माण तथा शेष राशि वतंमान यगनदे श्रमिक 
भावासो (8)4005) की स्वच्छता के लिए व्यय होना था। इस योजना के अनुसार 
विभिन्न राज्यो में २०,५०० प्रोद्योगिक ग्रृह-निर्माण होने थे, जिसके लिए इस राशि 
में से ऋण एवं सद्धायता दी जाती है। इस दवेतु ग्रह-निर्माण का विभाजन तोन वर्गों मे 
किया गया था; -- 

(प्र) जो राज्य सरकारो अथवा बंघानिक सद्याप्रों ( जैसे इम्प्रवमेट ट्रस्ट 

आादि ) द्वारा बनाये जाते ॥ 

(4 ) पणो लियोकाम! दृतटा बकाये जाते । 

(से) जो सहकारी ग्रुड-निर्माण-सपितियों हारा बनाये जाते । 

पहिले वर्य के मकानो के लिए केन्द्रीय सरकार सायत वा ५०% मूल्य सहा- 
यता के रुप मे तया शेप ५०% २४५ वर्ष में भुग्रतान किये जाने वाले ऋण के रूप में 
देती थी। दूमरो एवं दोसरी थेणी में आने वाले मकानों के लिए सरक्ारो सहायता 


१०६ ] 
अप लत अर ले आल 





रच सोमेट अस्वेस्टॉम सीमेट शीट 
उततादन ( हजार टन ) ( हजार ) 
१६४५० २,६१२४ रदड 
१६५४१ ३,६१६५*६ परेाद 
१६४२ २५२७६ द७*६ 
१६५३ ३,७६5०१० छद'इ्‌ 
१६५४ ४सेहपाण र्ह्टर 
श्ह्५्५ आशेपउ'र शैग्धाए 
र्६५६ अध्रपाड १२०१० 
६५७ 7 ३,६०१४६ शैश्दार 
१६४५८ ६,०६६*९० जल 
१६५६ ६.5 रद४० 2 





रुप है कि सन्‌ १६५७ में स्रोमेट उद्योग ने प्रगति को है। उन १६४७ में 
उत्मादन क्षमता एवं उत्राइन ६५६ लाख झोर ५६९१ लाख टन रहा, जब कि सन्‌ 
१६४६ में यही हृमशः ५६ पग्रौर ४६ लाख दव था । 


दूघरी योजता में ५४ नवीन योजनारयें स्व्रीदृठ की ग्रई हैं, जिनमें में २५ 
गोजनायें नए बारखानों को स्थापना तथा ३६ योजतारयें वर्तमान कॉरखानों के 
हदिस्‍्तार दी हैं, जिससे वादिक उतााइन क्षमत्रा १ करोड़ टन होगी । इसमे से ११ 
बिललार योजतापों की एृि ठपा ४ नदे कारखानों को स्यापता सन्‌ १६५८ के प्स्त 
ठक हो ज'यगो; ज्मिने देश को उत्यादन क्षमता में १८ लाख टन की वृद्धि होगो । इसके 
दिवा ११ शोर योजनायें सन्‌ १६५६ के प्रन्त तक पूरो होंगी जिससे इस तिरबि तक 
कुल उल्ादन क्षरता १०४ लाख टन वापिक होगी * इसक्ते साथ हो देश में सर्फर 
सीमेट बनाते की योजना भी है । इस हेतु प्रयोशिक यत्त्र हैदरादाद को प्रादेक्षिक 
भवुरन्बानशाला में लगाये यये है ।* दुसरो योजता के भ्रत्त तक उद्योग की उत्यादन 
क्षरठा एवं उत्पादन का लक्तय १२० लाख भर १०० लाख टत निर्बारित किया है । 

इस प्रकार रून्‌ १६४६ मे देश में ३२ काटखाने थ, जिनकी वापिक्त उत्पादन 
शामता ८३४ लाख टन घो, जो दुसरी योजना करे प्रन्तव तक १०२२ लाख टन हो 
जापगो | धोदेंद आारवलों को बटदाने के विए झपेरिरा के शिल्द सदरोय सिघ्त झौर 
विद्ञाम पऋए दिद्ि से विदेशों मुद्रा ली बाई है । अनुमाव है झि ल्‍न्‌ १६६२ तक देश 
के कारखातो में ही देशी माँग को भविज्यम पूर्ति होने लगेयो ॥ 
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सौरमेंड का दियाति बशते का प्रयस्त भी किया जा रा है । विर्याव के लिए जो 
४ लाख टन सीमेंट रसा गया था उसमे से जतवरी सन्‌ १६६० के प्रन्त तक 
३,०१,४१० टन सीमेंट विर्शत करने को कार्यवाही हो चुकी है भौर लगगग २३६ 
हजार टन सीमेंट विर्यात द्वो चुका है ।९ 

तीमरी योजना मे सन्‌ १६६५ ६६ तक सीमेट उत्पादन का लद्रर १३० लाख 
टत रखा गया है, जबदि सन्‌ १६६० ६१ में सीमेट का लद्प ८८ ल'ख टन प्रास करने 
को प्राशा है। यह सच्य सन्‌ १६६०-६१ में जो उत्पादद स्तर भनुमानित है उससे 
४०५ वृद्धि का परिचायकर है । 

इस प्रगति से स्पष्ट है कि यह उद्योग भविष्य में विदेशी विनिमय भ्रजन करेगा 
भोर साथ ही देश की बढती हुई माग की पूति भी भली-भाँति कर सकैगा। 


[३] कोयला उद्योग 

प्रत्येक देश को भोद्योगिक प्रगति के लिये कोयला भोर लोहा प्रत्यत महृत्त्वपूर्णो 
साधन है। द्वितीय पच-वर्षीय योजना में जहाँ तीन लोह एवं इस्पात के कारसाने खोलने 
की योजना है वही इस उद्योग के लिए ग्रावश्यक कोयले की भी पर्याप्त व्यवस्था 
द्वोना भ्रावश्यक है, क्योकि यह महत्त्वपूर्ण भोद्योगिक ईघन (706|) है। इसलिए 
साधारणएतः; उद्योगो को स्थापना कोयले के श्रमोपस्य क्षेत्रों में ही होती है। देश को 
भोद्योगिक धक्ति का प्रनुमान ग्राजकल उस देझ् मे प्राप्त होने वाली कोयले की मात्रा 
से लगाया जाता है । 
चतेम्ान स्थिति- 

कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व मे भाठओं स्थान है, परन्तु भारतीय 
फोयला भम्प देशो की प्रपेशा निम्त कोटि का है। भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत् 
रानीगज भोर डिरमोह हैं । भारत की कुल खानो मे से ७०९ खानें केवन रातोगंज 
भीर भरिया में ही हैं, जहां से लगभग ८०% कोयला प्राप्त होता है । 
| डितीय विश्व युद्ध के बाद कोयला उद्योग भधिक प्रगति कर रहा है, जो इस 
उद्योग के वापिक एत्पादन से स्पट होता है :-- 


व उत्पादव रे वर्च उलादन 
("०० उन) (लाख टन) 
१६४० ३१,६६२ १६५५ इद३र 
१६५१ इश,२०८ १६५६ ३६४१ 
१६४२ ३६,२२८ १६५७ अ३४० 
१६४३ ३५,८४४ श्ध्रू्द शत 
१६५४ ३६,७६८ १६५६ अछथ ३० 
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दूसरी योजना की पूर्ति पर कोयले का वापिक उतल्तादन लक्ष्य ६०० लाख टन 
रखा गया है ) प्र्धात्‌ २३० लाख टन कोयले की प्रपेक्षित वृद्धि मे से १०० लाख टन 
वृद्धि निजी क्षेत्र में अपेक्षित है। सन्‌ १६५६ मे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम वी स्थापता' 
की गई हैं जो सरकारी क्षेत्र के कोपला-उत्पादन के लिए जिम्मेवार है। यह लिगम ६६१ 
राज्य कोयला-जानों से ( इनमे झ्ास्प् की स्षियरेनी कोयला खदान का समावेश नहीं 
है ) ७ लाख टन झतिरिक्त उतादन प्राप्त करने मे सफल हुप्ना। सिगरेनी सदानसे 
कोयले का उत्पादन सन्‌ १६५५ के १५-२ लाख टन से सन्‌ १६५८ में २१९२ लाख हो 
गया । इसके सिवा भ्रवेक नई कोयला खानो में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ॥ 
श्रेष्ठ कोयले के सीमित भएडार-+ 
मुगर्भशास्त्रियों के श्नुसार भारत में नॉन-कोकिंग कोयला लगभग ३,६६४ करोड 
टन है, जो हजारो वर्ष तक काम देगा । मेटावजिक्ल कोल क्जर्वेश्न समिति के प्रनु- 
सार उच्च कोटि का कोक्गि कोयला ३,२६६ लाख टन है। स्पष्ट है कि हमारे कोल बनाने 
के कोयले के भडार सीमित है। इसलिए सरकार को काफी चिन्ता है, क्योकि इस्पात 
के तीतो कारखानो का उत्पादन ग्राउम्भ हो ग्रया है धोर कोयले क्री कमी के कारण 
उनको तथा प्रन्य उद्योगों को करोड़ों रपये की हानि हो रही है। हमारे मुगर्भ-शाज्ी 
निशचय:वेंक यह बहने में अयसर्थ है कि कि हमारे कोर्फिय कोयले के भण्डार कितनी 
सदियों तक चल पकेंगे। भुगर्भ सर्वेक्षण विभाग (980]0ट09] 5 प्राए०ए) कोयले 
के भण्डारों वा नये घिरे से ध्राइलम कर रहा है, जिससे इस सम्बन्ध में सही जानकारी 
प्रात्त हो सके । 
प्रतः भारत सरतार ने भ्राम कोमसे के भण्डारों का भ्रधिक मितब्ययिता से 
उपयोग करते के लिये निम्त कदम उठाये है :-- 
( प्र ) बढ़िया बोवले का उत्पादन सीमित करना ॥ 
( श्रा ) घातुशोघन के अलावा धन्य कार्यों में इस कोपले का अयोग रोकना। 
( ६ ) कोयले को घुलाई को प्रोत्माहन देना, जिससे उप्मे राख का श्रश कम 
हो भौर पहिले तथा दूमरे ग्रेड का घोया हुम्ना कोयला घातुधोषन 
कार्यों के लिये उपयोग में काया जा सके । 
(ई ) बोयला निकालने के बाद जो सारे खालो हो गई है उम्हे/रेत श्रादि से 
भरना, जिएसे श्षेप कोयला सुभमता से निक्नाचा जा सके । 
इन उपायों को पभ्रधिक तेजी से काम में लाथा जायगा, जिससे सन्‌ १६६० 
तक जब इस्पात के तीनो नये बारखानो को पर्यात॒ मात्रा मे कोहिंग कोयला सुलम हो 
श्रौर घातुशोधन के अतिरिक्त प्रत्य कार्यों मे इस कोयले का उपयोग वस्तुताः भमात्त 
हो जाय । 
द्वितीय पश्च-बर्षीय योजना में-- 
इस योजवा से कोयले के वापिक उत्पादन मे २'३े करोड़ टन की वृद्धि करने 
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का सद्य है, जिसे सब १६६०-६१ में वापिक उल्तादन ६ करोड़ ठन हो । वर्तमान 
बाविक उल्तादद ४*३ करोड़ ढन है। इस लक्षप को प्राप्ति के लिए विभिन्न कोयला 
सैत्रो सें तिस्त श्रक्नार से उत्पादन बढाने वी योजना है :-- 














कोयला सरवारो क्षेत्र छिजो क्षेत्र योग 
शानोगज २५० इडिड भ्ह्४ 
भरिया च्+ ३ाश० ३५० 
इरनपुरा चाग० ०४६ ५६ 
बोकारों न्ब्रू० न ०३७० 
कोरबा ड्०० 5 ड्०० 
बोरिया भौर रीवा रूच० ०० ३१०० 
छिपी पूचु० ++ १५० 

योय १५९०० द्ोौ०० ३०० 
विवेकीकर णु-- 


कोयले के उत्लादन में मितव्यथिता लाने के लिए छोटी-छोटो खानो का एको- 
करणा बरने को योजना है । "इसी प्रवार कोक वाशिग समिति (सत्‌ १६५३) की 
छिफारिशों के भनुसार कोयले की कोटि मे गिरावट रोकने के लिए कोयले की धुलाई 
के लिए ४ कारखानों (000] फ<८५४९घं८७) का स्‍्रायोजन है, जिनपे से १ वशिय 
प्लाद कायगलो में स्थापित किया गया है, जो मई सद्‌ १६५८ में चालू हो गया है 
दोप तीन वाशिग प्लाड दूसरी योजना के अन्त तक चानू हो जायेंगे 

इसी प्रकार दुर्गापुर कोक भोवत (07७४७) प्लाट की स्थापना ९० बगाल सर- 
कार ने प० जर्मनी की फर्म के सहयोग से की है, जो भार्च सन्‌ १६५६ में चानू हो गया 
है । यह दु्गापुर इस्प्रात्त कारखाने को क्ोजिंग कोल का प्रदान करेया । इस कारखाने की 
क्षमता १,००० दन तथा लागत ७'५ करोड रुपये है। इसी प्रतवार निजी क्षेत्र को 
कोयला खदानों का उत्पादन सन्‌ १६५४ के ६० लाख टत से सन्‌ १६५६ में ४०० लाख 
टन से भी भ्रधिक हो गया है| कोयले को क्मो «ही दृष्टि से बहुमुखी प्ररकॉंट विलाइट 
आओजेव्ठ, नेवेली को सुथापना की गई है, जो ३५ लास टन बापिक सिग्नाइट का 
उत्तादन करेगा । इपका उपयोग २९४ लाख किलोबाद शक्ति, ३८ लाख टन कार्बों- 
नाइज्ड विकेट (8774788825) घोर १,५२,००० टव गुरिया के उत्यादत में होगा । 
इश्च योजवा में कुछ विनियोग ६८*८ करोड़ रुपदे वा ट्वोगा, किस्तु दूपरी योजना पर ५२ 
करीडू व्यय किया जायगा। इप हेनु स्थापित नेवेलों लिग्नाइट क पोरेशन ने योजना को 
दिसम्बर रद १६५६ में प्रपे हाथ में दिया, जो इप्त समय १६६ करोड़ रुपये की 
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लागत का सदान काये कर रहा है । लिग्वाइट का उत्खवन सन्‌ १६६१ के प्रारम्भ में 
शुरू हो जायगा ।१ 

इस प्रकार द्वितीय पच-वर्षोय योजता का लक्ष्य इस उद्योग का युत्तिपूर्ण संगठन 
करना है | इसवी झावश्यस्ता कोयले के प्रादेशिक वितरण तथा चातुशोघन के लिए 
उच कोटि के कोयले को सुरक्षित करते की दृष्टि से भी है / कोयले के प्रादेशिक उत्पा- 
दन में वृद्धि होते मे रेतें समोपस्थ कोयला क्षेत्र से माल को निरिष्ट स्थान तक जल्दी 
से जल्दी पहुँचा सकेंगी श्रोर रेलें कोक़ बताने का बढिया कोयला बचा सकेंगी । क्योंकि 
रैलें लम्दी यात्रा में श्राम कोयला भाष बनाने के लिए प्रयोग करती हैं भ्रथवा दुर्गम 
प्रदेशों में जाने में । जब॒माल कम दुर ढोना होगा तो वे योजना के अनुयार घटिया 
कोयले का ही उपयोग करेंगी । 
कोयला खदानों का पुनर्गेडन-- 

कोयले के स्रोतों मे फिजूलखर्ची के निवारण के लिये तथा वोयले वी उत्पादन 
पद्धति से सुधार करने के लिये कोयले की खानो का एकीकरण द्वारा पुनर्गठन करने की 
प्रोजना बनाई है। करिया मे ७३५ और रानीसज में ६६६ ऐसी खद़ाहें है जिवका 
माष्तिक उत्पादन १०,००० टम से भी कम है। इतमा ही मही, भ्रषितु झतेक में झ्राव- 
श्यक यन्त्र एवं सामग्री एवं तन्प्ज्ञो की कमी है, जिससे वे वैज्ञनिक एवं नियोजित 
पद्धति से बोयले वा विदोहन नहीं कर सक्ती। इसलिए राष्ट्रीय प्रध॑-ब्यवस्था के विकास 
के लिये इत खदानो का पुनर्गंठत झ्रनिवाय॑ हो गया है ॥ इस पर विचार +१रमे के लिये 
सत्‌ १६५५ में कोयला खदान एकीकरशा समिति दी नियुक्ति की गई थी । इस समिति 
ने भ्रपनो सिफारिश प्रस्तुत वो है, जिसके अनुतार शिन खदानों का मातिकर उस्तादन 
१०,००० टेन से कम, क्षेत्र १०० एक्ड से कम त्तथा जिनसे कोयले का संग्रह ५० से 
कम वर्पो के लिये है उनका एकीकरण किया जायगा | 


तीखरी योजना में-- 

योजवा प्रायोग का झनुसान है कि इस्पात, यर्मस शक्ति एवं रेलवे के लक्चंपो 
के भाघार पर तीसरी योजना के अनन्त तक कोयले को माँग ६७ मि० टन होगी। 
इसके अनुस्तार तौसरी योजना में ३७ मि० टन की उत्पादन में बुद्धि होना चाहिए, 
क्योकि दूसरी योजना के प्रन्त में कोपले का उततादन लक्ष्य ६० मि० ठन रखा गया 
भा । किन्तु यह लक्ष्य योजना की प्रवधि मे पूरा होने की सम्मावनाए' नही हैं। यद्यपि 
दूसरी योजना मे निजी क्षेत्र की वर्तमान खदानो से ही अतिरिक्त उत्पादन पयसि 
हुआ्रा है छिर भी तीसरी योजता के लक्ष्य की पूर्ति के लिए वई संदानों को खोलता 
होगा । इस हेतु प्रधिक प्रयत्त एवं पू जी विनियोग की प्रावश्यकृता होगी । 

कोयला कार्यक्रम का सबसे महत्त्वपूर्ण हे]ु स्टील उद्योग के लिए कोिंग कोयले 
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हु तथा रेलवे एव बुछ प्न्‍्य उद्योगो के लिए उच्च कोटि के नॉन कोफिय कोपले का 
गदाय करना द्वोगा | यद्यपि इन उद्योगो वी तीसरी योजना में कोयले की सही 
अवश्यकता के सम्बन्ध में निश्चित जानकारों नहीं है। क्रिर भी भनुमान है कि इन 
उद्योगों को तीसरी योजना में ११५ मि० टन कोहिंग कोयला तथा १० मि० टन नॉन- 
कौक्षिग कौयले की प्रतिरिक्त झावश्यव॒ता होगी। यह रानीगंज एवं करिया की निजी 
क्षेत्र की कोयला श्वदानों से ही प्रमुख रूप मे पूरी हो सकेगी । अन्य वोयले का प्रतिरिक्त 
उत्पादन विशेष रूप से करनपुरा (बिहार), मध्य-प्रदेश, उडीसा औौर श्राप्न की कोयला 
खदानों से होगा । इस हेतु सरकारी क्षेत्र के कोयला उत्तादन के लिए १३८ करोड़ रु० 
तथा थोकारो स्टील ध्लाट वी योजना राधि (२०० करोड रु०) में कुछ राधि का 
भायोजन है ।" 

भारतीय कोयला परिपद्‌ की बंठक में कोयले की उत्पादन वृद्धि एवं उसको 
क्रम तथा इस हेतु आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञों एवं इज्कौनियरों को भावश्यक्ता की 
पूति के सम्बन्ध में विचार किया गया ॥* इस प्रकार कोयला उद्योग के विकास के 
लिए विद्येप प्रयत्न हो रहे हैं, जिससे मारत वा पभोद्योगिक उत्पादन कोयले की कमी के 
कारण प्रभावित न हो सके । 
उधोग की समस्याएँ-- हर 

(१) भारतीय श्रमिक की उत्पादनशीलता कम है,णो प्रति व्यक्ति 
(76३ प्यफ 80709) ०*४१ टन है, जियामें वृद्धि को झ्रावश्यकता है। इसलिये कोयला. 
खदावों का भ्रधिक यबतोक्रए करना होगा तया श्रमिक्रों को अपनी उत्तादनश्ीलता 
बढ़ाने के लिये प्रयल करना चाहिये, जिससे स्लोतों का मितव्ययितापूर्णँ उपयोग हो 
स्रक्रे 4 

(२) तन्व्ज्ञो की कभी--प्रत्येक स्तर पर भावश्यक तन्त्रज्ों की कमो है 
को वर्तमान प्रशिक्षण सुविधामों से पूरो नही हो सकती, इसलिये वर्तमान अशिक्षण 
विद्यालयों एवं महात्रद्यालयों का विस्तार होना चाहिए। साथ ही, राज्य सरवारो की 
कोयला खदानों की सायं वक्षाप्रों में प्रशिक्षितों की संख्या दढाई जानो चाहिये । निम्न 
स्तर के कुशल कर्मचारियों को कमी को दूर करने के लिये सामंजस्यपूर्णा प्रयल द्वोना 
धाहिये, जिससे सभी खदान उद्योगों को माँग पूरो द्वो सके ॥ 
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अध्याय 4 
भारतीय तरकर नीति 
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विश्व के विभिन्न राष्ट्रो मे यह सिद्धान्त म्रान्य कर लिया गया है कि राष्ट्रीय सरकार 
श्रौद्योगिक विकास में प्रगतिशील एवं सक्रिय भाग ले। प्रत्मेक देश की सरकारी 
झौद्योगिक नीति का यह प्रमुख भाग रहा है कि सरकार श्रपने राष्ट्रीय साधनों के 
भनुसार एवं देश की [सुरक्षा की दृष्टि से झरावग्यकू उत्तरदायित्व स्व्य पअ्रपने ऊपर 
लेती है । देश के शौद्योगीकरण को गति देने में सरकार की घटकर नीति महत्त्वपूर्ण 
होती है। इमी दृष्टि से भारतीय ग्रोद्योगिक नीति के पनुत्तार :--“सरकार की प्रशुल्क 
नीति ऐसी रहेगी, जिससे अनुचित विदेशी प्रतियोगिता का भ्न्त होकर देश के उपलब्ध 
स्रोतों का पूरादघ्‌ उपयोग हो सकेगा क्या उपभोक्ताप्रो पर प्नुचित्र प्रभार भी नहीं 
रहेगा ।/+ परन्तु इसके पहिले भारत सरकार की नीति क्‍या थी, यह देखना होगा । 


खबर १६२१ के पूब-- 

सत्र १६२१ प्रे भरत पर विदेशी सत्ता का केवल राजनंतिक ही नही, प्रणितु 
झाषिक पेजा भ्री घा। भारत की झाथिक एवं व्यापारिक नीति का सचालन इच्नलैण्ड 
में बैठ कर भारत सचित्र करता था ) तत्कालीन आाधिक नीति की विशेषता भारत का 
भ्राधिक झ्लोपण कर शग्रेजो उद्योगो को बल देने में थी । इसलिए उत्त समय भारत 
जमा विशाल बाजार इड्जलंण्ड के उद्योगो को प्राप्त करते के लिए यह श्रावश्यक था कि 
भारत केवल वच्चे माल का निर्यात करने दाला देश बना रहे तथा यहाँ का ओद्योगिक 
विकास न हो ॥ फलतः भारतोय शासन को मुक्त व्यापार नीति रही, जिसमे विदेशी 
निर्माता मजे से भारतीय उद्योगों का गला घोट सकते थे, क्योकि सन्‌ १८६० तक तो 
भारत में उद्योगों का विकास ही मही हुम था भोर जो कुछ थोडा सा था भी, वे 
विदेशी माल की प्रतियोगिता में प्रसमर्थ थे। इसके भ्रलावा भारत में श्रोद्योगिक 
विकास प्राधुनिक ढय पर होने के पहिले से ही विदेशी निर्माताग्रो ने विशेषत३ इड्धलेड 
मे अपना ग्रासन जमा लिपा था । इड्ूलेड में प्रोद्योगिक क्रान्ति हीने के पूर्व कुछ समय 
तक ईस्ट इण्डिया कम्पनो की नीति से भारतीय कुटीर-उद्योगो को बल मिला, परल्लु 
यह नीति भ्रधिक काल तक न टिक सकी । इस प्रकार भारत मे धरर्णेहपेण मुक्त-ध्थापार 
नौति वा हो झवलम्ब किया गया, जो सन्‌ १८८२ से सन्‌ १८६४ तक रही । 
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सन्‌ ६5८६४ में एक झोर तो भारतीय रुपए का ग्रवमूल्यय हो रहा था झौर 
दूसरी झोर भारत सरक्तार की आर्थिक झावश्यव॒ताएँ बड रही थी ॥ प्तः सरकार को 
झाधिक झ्ावश्यक्ताडं वी पूति के लिए दिसस्दर सन्‌ १८६४ में ९६ झायात कर 
लगाना पढ़ा । परन्तु रेलवे के लिए भ्रावश्यक सामान एदं यन्त्रन्सामद्री झ्रायात कर से 
मुक्त थी और लोहा एवं इस्पात के आयात पर १% प्रायात कर था। भायात कर के 
लगाते ही लफाशायर एवं मैनदेस्टर के मिल-मालिको ने हायतोबा मचाया, इसलिए 
भारत सरकार ने २० नम्दर सृत एवं इससे झचच्छी विस्म के यूत पर तथा भारतीय 
बपड़े के उद्यादन पर ५%, उल्तादन कर लगा दिया, जिससे झायात कर का लाम 
भारतीय निर्माताओं को न मिले | इस प्रकार आयात कर की प्रूति उत्पादन करो से 
होती थी, जिससे उसका लाभ किसी भी प्रकार से भारतीय उद्योगों को न मिले | 
यद्ट नीति रुवु १६१६ तक रही तथा उसका पालन भी कडाई के साथ किया गया। 
परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग-घन्घे प्रोत्साहन के भ्रभाव में न पनप सके भौर भारत 
प्रधिकाश रूप में कच्चे माल का निर्यात करने वाला कृषि श्रघान देश रह गया | 


प्रथम युद्ध-काल में (7) भारत का पर्यात प्रौद्योगिक विकास मे होने, प्रायात 
बग्द होने तथा युद्ध-ज-य श्रावश्यकताओं की वृद्धि के कारण धासकों को प्रनेक कठि- 
नाइयाँ प्रतोत हुई । (3)) भारत में सन्‌ १६०४५ से स्वदेशी भान्‍्दोलन की जड़े मजबूत 
होने लगी, जिससे म्रेंग्रेजो को भारत सम्बन्धी नीति की कड़ी झालोचना हो रही थी । 
(07) जमंती के झनु शव से जल उद्योगो को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सरक्षण देकर 
प्रौद्योगिक विकास हग्रा था; उसके प्राघार पर संरक्षण नीति जाडान प्रादि देझ्ञों में 
पभरनाई गई थी । (१ए) युद्ध के संचालन में भारत से व्यक्ति, सामग्री तथा घन में जो 
सहायता मिलो, उसके फपस्वरूप सद्‌ १६१७ से मॉरेप्यू-चेम्सफोर्ड सुघारों को घोषणा 
हुई + (४) सद १६१६ के भोयोगिक आयोग ने भारत के शोद्योगोकरण के सम्बन्ध में 
छानबीन कर जो निर्णय दिया, उसमे कहा--“मविष्य में देश के प्लोधोगिक विकास 
में सरकार को सक्तिय भग लेना चाहिए, जिसमे भारत मनुष्य एवं सामग्री की हृष्टि 
- से आत्म निर्भर हो सके ।॥”१ झोद्योगिक झ्रायोग ने यह सुझाव दिया था :-- 
» “श्रौद्योगिक जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार पपने पास वैज्ञानिक एवं तान्विक 
विशेषज्ञों को पर्यात्त नियुक्ति करे, जो उद्योगों को सलाह दे सके ।” परन्तु भ्रभाग्यवण 
झायोग को सिफारिशों को ताक में रखा गया ।* 
» भारत मे जो राजनैतिक परिवर्तत एवं जागृति हो रही थी उससे श्रंग्रेज शासकों 
को मारत के प्र्ति रुख में परिवर्तत करना भावश्यक्र हो गया, झत्त: अ्रगस्त सन्‌ १६१७ 
मे मॉल्टेस्पू-वेम्पफोर्ड सुबारो की घोषणा हुई । इसमे भारतोयो को “स्वर निर्णय” का, 
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शैद्ड 
भ्रपनी व्यापारिक तथा प्राधिक वीवि, में सझ्ोघन एवं सुधार करमे वा प्धिकार मिला, 
जो भारत की पझ्ाथिक स्वतस्तता की झोर पहला वदस था । 

स्वयं निरशंय का झ्रधित्ार देने के लिये सन्‌ £ ६६१६ में गवर्ममेंट 
ये समुत्त प्रवर-समिति ने यह मत दिया ३-- 
सम्बन्धों को प्रस्य डिसी बात से इतवा खतरा 
॥ सवालन ड्द्वाटटॉल से ग्रेट व्िटेत 


आरस्तीयो को 

प्रॉफ इण्टिया बिल के परीक्षण के समः 
“भारत एवं इद्जललेंड वी सरकार केस 
नहीं है डिवना कि भारत की तटकर नीति से, जिम्तत। 
के व्यापारिक हिंतो के लिए होता है भौर आज भी यहो विश्वाप्त है, इसमे सन्देह र री । 
दस समस्या वा समुचित हल ठभी सम्भव है, जब भारत सरकार को ब्रिटिश साम्राज्य 
का प्रविच्छिन्ष भाग होने के नाते भारत बी झ्ावश्यव॒ता के झनुसार प्रशुल्त्र व्यवस्था 
विश्वास एक प्रतिज्ञा से दिया जा सकता है।/ 


बरने वी स्वतन्त्रता दी जाय, जिसका 
फिर भी यह स्वतन्त्रता प्रत्यक्ष बाय॑ प्रणाली मे सीमित थी, यद्यपि अ्रतिन्षा ((0॥* 


इ७0॥00) वी दृष्टि से प्राधिक नीति के सम्बन्ध में भारत पूरा स्ृतस्त्र था शोर 
दूसरी औोर साम्राज्य वा झविच्छिन्न भड्ठ होने के नाते साम्राज्य गो नीति के बन्धन 


में भीया। 

हटकर आयोग (ह३८०े (०ाशांडआं००) सन्‌ २६२१-- 

/ इस झार्विक स्वतन्त्रवा का परिचय तय मिला, जब ७ ग्रगस्‍्त सन्‌ १६२१ को 

आरत की तटवर नीति के सम्बन्ध मे सिफारिशों करने बे लिए तटकर प्रायोग की 

(दुक्ति हुई। इस प्रायोग के सभापति सर ग्रत्राहीम रहिमत उतला थे। भ्राधोग का 
मभी हितों को ध्यान ग रखकर भारत सरकार की प्रशुल्क नीति की जांच 


अम्ुल हेतु पिला 
करना, शाही भ्रधिमात के सिद्धान्त को लागू करने वी वॉदनीयता पर राय देवा तथा 


इस सम्बन्ध में सिफारिश करना था। 

इस प्रायोग ने प्रपनी रिपोर्ट सन्‌ १६२२ से सरबार को प्रस्तुत की, जिसमे 
आरतीय उद्योगो को विवेरास्मर सरक्षण देने की नीति थी मिफारिश की । प्रायोग ने 
आरतीय उद्योगों की जाच करने के पश्चात्‌ यह निर्णय दिया कि भारत कृषि प्रधान 


देश होते हुए भी इसमे उद्योगों के वित्ञास के लिए प्राइतिक सुविधाएं 5हुंत हैं। 
श्रम तथा झ्ौद्योगित विश्वास के लिए 


कच्चे माल की विपुलता, सस्ता एव पर्याप्त 
एके साधन भी हैं । इसी प्रतरर पटसन तथा बख्र 


श्रावश्यक विद्यु दन्‍्शक्ति के निर्मा 
उद्योग ने जो विकास जिया उसमें स्पथट है कि भारत प्राइतिक साधनों का पूर्ण लाभ 
उठाने में समर्थ है । ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योगों को सरक्षण दिया जाना चाहिए । 


झायोग ने यह भी सिफारिश वी कि उपभीक्ताप्रो, जन-साथारण, इृषि, भौद्योगिक 
विकास के हिंत से तथा व्यापार सन्तुलन को भनुददल रखने के लिए बुछ चुने हुए 
उद्योगों वो मरक्षण देना चाहिए, जिससे सरक्षण का भार जनता पर श्रधिक न॒ पड़े । 
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साराश मे, उद्योगों में विवेकात्मक संरक्षण नीति शरपनाई गई, जिससे बेवल उन्हीं 
उद्योगों को सरक्षण दिया ना सवता था, जो निम्न शत्तें पूरी करते हो :-- 


(१ ) नेसगिक लाम--उद्योग ऐसा होना चाहिए, जिमको नंतगिक लाभ 
प्राप्त हो, जेंसे-- वच्चे माल का विपुल प्रदाय, सघ्तो शक्ति, श्रम का पर्याप्त प्रदाप 
प्रयवा विस्तृत घरिलू बाजार । ये लाभ विप्रिन्न उद्योगों की दृष्टि से विभिन्न सापेद 
(7९0४॥7९७) महत्त्व के होंगे; किन्तु उनके सापेक्षिक महत्व की जाँच कर निर्धारण 
मरमा होगा | उद्योगों की सफ्लता उनको प्राप्त होने पाले तुलनात्मक लाभों पर निर्भर 
है | ऐसा बोई भी उद्योग जिसको ऐसे तुलनात्मक लाभ उतसब्ध नहीं है, उनके साथ 
समान दर्तों पर प्रतियोगिता नहीं कर सकता ॥ इसलिए भारतोय उद्योगों को सरक्षण 
देने के पूर्व उमे प्राप्त होने वालो नेसयिक सुविधा प्रों का विश्लेषण किया जाय, जिससे 
किसी भी ऐसे उद्योग को सरक्षय न मिल सके, जो समाज पर स्थायी रूप से भार बन 
जाय | 

(२) आवश्यक सहायत्ता- उद्योष ऐसा होना चाहिए, जिश्का विकास 
सरक्षण के प्रभाव में होना प्रसम्भव हो प्रयव! देश के हित वो दृष्टि से उसका विवास 
जितनी शीघ्रता से होना चाहिए वह न हो सव्रे । यह एक निविवाद उप पिद्धास्त 
(6०णाशा) है, जिस ग्राधार पर सरक्षण को सिफारिश को गई। सरक्षण का 
प्रमुख हेतु ऐसे उद्योगों का जिगास करना है, जो सरक्षश के प्रभाव में विकसित नहीं 
हो सकते थे भषवा उतत्रा विश्ञास तोम गति से न होता । 

(३ ) विद्व-प्रतियोगिता करने योग्य--सरक्षण ऐसे उद्योग को दिया 
जाय, “जो घन्ततः संरक्षण के बिना विश्व-प्रतियोगिता करने योग्य हो | इस झतं की 
पूर्ति की सम्मावना प्रॉकने के लिए पदिली इाततं के भनुमार 'न॑सगिझ लाभों' के सम्बन्ध 
में सावधानी से विचार वरना द्वोगा। संरक्षण से हमारा तात्पर्य ऐसे उथोगो को 
भस्यामी संरक्षण देना है, जो भन्ततः संरद्षाए के बिना भपने बल पर खड़े हो सकें ।"! 

सरक्षण वे इस शत्रिमुली सिद्धान्त के भ्लावा तटकर भ्रायोग ने सरक्षण की 
भ्रयवुद्ध शर्तों वी प्रोर संकेत किया है, जो कम महत्त्वपूर्ण हैं। सरक्षण देते समय 
जिन उद्योगों वा उतादन-व्यय बम हो सकता है भयवा जो वहु-परिमाण उत्पादन कद 
सकते हों तथा देश को सम्पूर्ण माय की पू््ति निरिचत समय में फर सत्ते हों, ऐसे 
उद्योर्गों शो प्राथमिकता देनी चाहिये। सुरक्षा के लिए प्रावश्यक उद्योग तथा प्राधार- 
परत जद्योए) को क्रिस्नो भी दड् में बोगस्णा देते को मिप्ाएरिया आयोए के को है / इसी 
प्रवार भायोग ने ऐँसे विदेशी माल पर जिसका राजि-प्रातन (9पछाएंएट्ठ) होता हो 
प्रयवा जिनके निर्यात को विदेशों से प्र/विक सद्दायता प्रिलती वी झथवा जो देश स्पर्या- 
क्मझ प्रवमूल्यत से निर्यात करते हों, ऐसे माब के प्रायात से हीते वालो ह्वाति से सुरक्षा 
के लिए संरद्षाण देने झो सिक्नारिश की। अ्त्वेज श्रार्थी उद्योग वो सरहण के सम्बन्ध 
में प्रावश्यक जाँच करने के लिए, प्रयुल्क-सभा की नियुक्ति करने की प्रिफ़ारिश भापोय 


श्ह८ ] 


शक्ति प्रदाव की जाय ४” अर्थात्‌ उद्योगों का महृत््त देश के हित को दृष्टि से कभी 
नही झँका गया, जता कि मैलेशियम क्नोराइड उद्योग से अबवा भारो रसायनिंक 
उद्योग सम्बन्धी श्रविवेक॒पृरं नीति से स्पष्ट है।इस कारण देश का प्रसस्तुलित 
प्रौद्योगिक विवास हुमा । मैग्तेशियम वनोराइड उद्योग के सरक्षण के लिए जब सन्‌ 
१६२४ में जाँच की गई तो उमर मरक्षण इसलिए नहीं दिया गया क्रि वह भन्तत; 
सरक्षण के भभाव में नहो टिक सकता । सन्‌ १६२८ में जय इस उद्योग ने पुनः सरक्षण 
की माग की ओर प्रशुल्क सभा ने उसके उत्पादन व्यय तथा कौमतो की जाँच की 
तब यह मत दिया कि उद्योग स्वय निर्भर हो नही होगा प्त्रितु उसे प्रधिक सरक्षण की 
ग्राधश्यकता नही है । केवल इसना ही सरक्षण काफी होगा कि सन्‌ १६२७ में मैसे- 
शियम वनोराइड से जो प्रायात कर हदा तिया था, उसे फिर सरक्षण कर के रुप मे 
लगा दिया जाय । इसमे स्पष्ट है कि इस नौति की प्रत्यक्ष कार्यवाही मे वितदी कठिताई 
होती है ।१ 


(7। ) भारतीय उद्योगों के बच्चे मास की विपुलता के सम्वन्ध भे लगाई गई 
शर्त भी न्‍्यायोचित नही है, क्योरि जव इज्नलेड भौर जापान के वस्त्र उद्योग देश में रई 
की पर्याप्त उपज मे होते हुए भो इतने सुहृद हो सके तो भारतीय उद्योगों पर ही ऐसी 
शर्तें क्द्यी ? 

(॥॥ ) तटकर प्रायोग ने स्थायी प्रशुल्क सभा की नियुक्ति की शिफ्रारिश की 
थी, परन्तु सरवार ने स्थायी प्रशुल्क सभा नियुक्त न करते हुए प्रस्येक उद्योग के लिए 
प्रसंग -भलग सभाए' निषुक्त वी, जिनके सभासदों मे समय-समय परिवतंन होता रहता 
था। इस कारण प्रशुल्क सभा कोई भी दीघंकालीन नीति नहीं श्रपना सकी, जिसका 
स्थायी रूप से प्रनुकरण होता । यह इस नोति का सबसे बड़ा दोप था। 

इस प्रर्गार विवेकात्मक सरक्षण नीति कै भ्तरगंत :--' भरछचि तथा प्रवहेलना से 
उद्योगो को जो निरत्साहित सहायता दो जाती थी, उसमे उद्योगों को उपके भाग्य पर 
छोडने के प्रलावा जिसी प्रकार से उनकी सुरक्षा नही की । साधारणतः श्रशुल्क कार्य 
प्रशाली तथा सरकार की विलम्वकारी नीत से जो सरक्षण मिलता भी था वह बेकार 
साबित होता था ।'/ ९ 


संगच्ण नीति का मूल्योंकन-- 

सरशण नीति का मूल्याकन तभी नन्‍्यायोचित रीति से हो सता है, ज३ देश 
की प्राथिक स्थिति सरक्षए की श्रवधि में अवाधित रहो हो । (। ) भारत वी प्राधिक 
स्थिति पर सम १६२५ से सभ्‌ १६३४१ तक मन्दी वा प्रभाव रहा । ( ) ) प्रप्येक देश 
में राष्ट्रदाद का विकास तेजी से हो रहा था, जिसका परिणाम भारतीय भ्र्ष व्यवस्था 
पर हुए बिता नही रहा । फिर भी इस नीति के विरोध में जो भ्राक्षेप हैं तथा जिस 
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की श्रेणी में होगा । दूसरे, श्रम भ्रपील हदालतों वो भंग विया गया त्तपा भिगूची 
स्पायालपीन व्यवस्था की गई ३--(प्) श्रप न्‍्यायालय, (वे) प्रौद्योगिर स्यायालय तदा 
(ए) राष्ट्रीय ्यायालय दचा इन तोनो के क्षेत्र निर्धारित हिए गए हैं। इन न्यायालयों 
के निशंयों के विरुद्ध बोई भ्रपील नहीं हो सती । वैम्द्रीय हस्‍वार वो इन निर्णायों में 
परिवसंन बरतने वा प्रधिक्षर है तथा ऐसे परिवर्तत को धाज्ञाएं बेम्द्रीय सरवार को 
संसद के समक्ष १५ दिल में प्रस्तुत करना होगा, जिन्हें मान्यता देने, थ देने पा 
प्रधिकार सप्तद वो है। इस प्रसार प्रग्तिम निर्णायक रासद ही है, परन्तु केन्द्रीय सरकार 
ऐसे परिवर्तन सामाजिक न्याय या राष्ट्रीय प्र्थ-व्यवस्था वे हित फे झ्राधार पर ही 
कर सकेगी । 

इस सप्नोपन के प्रनुमार राष्ट्रीय स्यायालय की स्थापना लखनऊ में तथा 
श्रौद्योगिक स्थापालयों वी स्थापना पतवाद और नाग्रपुर से बी गई है। नाग्रपुर का 
स्पायालय श्रम स्यायाजय का बाय भो बरता है। इसके भलावा दिल्ली मे भी एक 
एड-हॉऊ प्रोद्योगिक स्यायालय है । राज्य राए्वारों के क्षेत्र में उनवे स्थायालय तथा 
श्रम न्‍्यायालप हैं । 
श्रमिकों का प्रबन्ध में द्विस्ला-- 

झ्रौद्योगिक साथन्धों को प्रधिक झ्च्छा बनाने के लिए प्रबन्ध में श्रमिवों 
का राहपोग लेमे को नीति की योजना में सिफारिश की गई थी, इसलिए इसकी 
नाय॑-प्रणाली का भप्रध्ययन करने के लिए एक घष्ययन दल विदेशों मे मेजा गया था। 
इस दल की सिफारिशों पर छुलाई सय्‌ १६५७ मे भारत श्रमन्‍्सम्मेसय में विधार 
हुप्रा तथा उनको वार्य रूप में लाने के लिए सन्‌ १६५८ जनवरी फरवरी में एक 
प्रतिनिष्रिक रोपिनार में एक भ्रादर्श समभोता विया गया । 

इस रामय २३ उद्योगों में ऐमी व्यवस्था है त्तथा १५ उद्योग प्रयोगात्मक तोर 
पर इसे ध्रपनाने के लिए सहमत हुए हैं 9 इस हेतु उत्तर-प्रदेश में प्रशिक्षण की विशेष 
व्यवस्था भी वी गई है। 

प्रीदोविक सम्बन्धी के सुधाद के लिए जो विविध श्रयत्ल किए जा रहे हूँ 
उनसे यह विश्यास है कि परिस्थिंत में प्रवशय सुधार होगा। 


(थे) श्रग-संघ 
(7४०७९ ऐगांगम0) 
अब थी अनेए विशेषताओं भे एक भददत्त्ज्पूए७ं विशेषता यह है कि श्रम पुक 
स्थायी वस्तु नहीं है, जिसको संग्रह किया जा से प्रत्येक श्रम्तिफ़ को प्रयता श्रम 
प्रति दित शिसी न विप्ती कार्य के लिये वरना ही होगा | यदि बह यह चाहे कि प्राज 
मजदूरी न बरते हुए इफ्ट्रा कल ही बर से तो यह सम्भव नहीं होता, क्योंकि बीते 
हुए बल वो मजदूरों पत्म हो जातो है। इस विशेषन्त वे बारण श्रमित्रों में सौदा 
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भस्थायी प्रशुनत सभा वी स्थाउना को गई ज्तथा उस पर नई जिम्मेवारियाँ लादी गई । 
गह जोच तीन सूत्रों को ध्यान मे रख कर होनी थो :-- 

( १) उद्योग समुचित व्यापारिक नीति पर स्थादित एवं क्रियाझ्नील है प्रथवा 
नही । 

(२ ) समुचित सम्रय तक सरक्षण देने के छाद क्या उद्योग सरकारी सहायता 
झथवा सरक्षण के प्रमाव में चालू रहेया ? 

( ३ ) यदि उद्योग राष्ट्रीय हित को दृष्टि से प्रावश्यक है_ तो सरक्षण का भार 
समाज पर अधिक तो नही होगा ? 

इस सभा ने सम्‌ १६४४ से भगस्त सन्‌ १६४७ के १३ वर्ष में ४२ उद्योगों को 
जाच की," परन्तु सन्‌ १६४७ में राजनैतिक परिवत॑न हुए, उससे देश का शाथिक 
ढांचा वदल गया । इसलिए प्रवटूबर सन्‌ १६४७ मे प्रधुर्क सभा का तीन वर्ष वे लिये 
पुनर्निर्माणा हुआ, जिससे अन्तिम भ्रवधि मे स्थायी तठकर नीति को अपताया जा सके 
तथा इस नीति को लागू करने की स्थायो-शासन व्यवस्था हो । प्रशुरक्त सभा पर पहिले 
कार्यों के प्रलावा निम्न कार्ये ग्रोर दिया गया । 

( १) ऐसे पूर्व स्थापित उद्योगो को जितक्नी सरक्षण झबधि ३१-३-१६४७ 
को समाप्त होती थी, उन्हें इस तिथि के बाद सरक्षण दने ये सम्बन्ध 
में जाँच करता । 

(२) देश मे निमित वस्तुप्रो के उत्तादन मूल्यों की जाँच करना तथा 
उनकी कीमतें निश्चित करना । 

(३ ) सरक्षित ज्योगों को जाँच द्वारा देखरेख करना, जिससे सरक्षरा करो 
श्रथवा प्रन्य महायता का प्रभाव मानूम हो भके ॥ ऐसे सरक्षण करों 
अ्रथवा सहायता में सशोगन करने की प्रावष्यक्तता के सम्बंध में 
सरकार को सलाह देना तथा जिन प्र्तों पर सरक्षण डिया है, 
उनकी पूर्ति पूणंतः हो रही है एवं उनका प्रबन्ध क्वायक्षम है, यह 
विश्चित करना ६ 
अन्य कार्य, जमे: - मून्यानुसार एवं निश्चित करो का विभिन्न वस्तुओरो 
पर लगाये गये प्रधुरक करो का मूल्याइन एवं विदेशों को दी गई 
अद्युल्क-मुद्रिधाप्रो का प्रध्ययन करनता। साथ हो, संयोग, प्रस्यास, 
एकाधिकार तथा अन्य ब्यावारिक प्रतिवन्‍्धो झा संरक्षित उद्योगों पर 
होने वाला प्रभाव देखना । 

समिति ने नये एवं पूर्व स्थापित उद्योगों दी जाँच का तथा शक्कर, लोहा एवं 
इस्पात, सूती वक्त उद्योग, कागज, मंग्तेशियम वलोराइड तथा चाँदी का तार, इन 
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हैं, जो श्रपने सद्भठन के उद्देयों से विचलित होऋर स्वार्थ सो बन जाते है। श्रम-संघ 
तो वास्तव में श्रमिकों के लिये, देश के लिए एवं उद्योग के लिए श्रधिक प्रभायी सिड 
ही सकने है, यदि वे ग्रपने ध्येय के अनुसार उसे प्राप्त करते वा वंधानिय मार्ग 
अपनायें । 


भारत में अ्रम-संघ आन्दोलत-- 

श्रम-मघ श्रमिक्रों में एक्ता-भाव एवं सामूहित्र-्भक्ति जाग्रत कर परल्वर 
मैतीपूर्ण सम्बन्ध प्रस्थावित करने के लिये बनायो हुमा एक सपर है। ऐसे श्षमिक सघ 
देश में फई हो सतते है--प्रत्येत् उद्योग के प्रलग प्रलग श्रयवरा भ्रनेक् उद्योगों का एक । 
प्रम-सप्रों का विक्राम इद्लेड आ्रादि पाश्चास्य देशों मे तो श्रौद्योगिय-क्रान्ति +े बाद ही 
होने लगा था। क्य्ोवि प्रोद्योगित क्रान्ति ने भ्रौद्यागित क्षेत्र में नई तई समस्याएं पैदा 
की, जिनमें से एक श्रम-सप्ों की भी थी । परत्तु मारत में श्रम सघो वा उग्म प्रौर 
विक्रास केवव गठ ३४ वर्षों में हो हुग्ा है 
श्रम-संधों का उगम पथ विकास-- 

भारत में श्रमिदा सपो के वीज डालने का प्रमुख श्रेय श्री लोखण्डे वो है, 
जिन्‍होने सन्‌ १६८८ में वम्त्रई के रारखाने के श्रमिकों वा एक सम्मेतत वराया तथा 
श्रमिकों बी गोर से तस्वाले।न श्रमिक ग्रायोग ([79007/ (0क्‍शाधावगाणा) के 
समक्ष मजदूरों की माँगे प्रस्तुत की । इन माँगों से श्रमित्रों का एके दिन वा साप्ताहिक 
विधाम, दोपहर में धायां घण्टे वा विधाम तथा श्रमिकों वो हानि पूति करने की माँगें 
प्रमुख थी ॥ इसके बाद सन्‌ १८६० गे बस्बई मे मिलटृण्दस्‌ एमोसियेशत नासक श्रमिक 
संगठन श्री लोखण्डे वे सभापतित्त्व मे बनाया गया । परन्तु इबरे बाद श्रौद्यािक सब्दी 
था जाने के काररा श्रमिक संग्रठों में शियिलदा श्रा गई और एग तरहसे दस 
श्रारदोंनन को पूर्णों विराम हो मिद्रा । हसके बाद सन्‌ १६०४ में जय प्रोद्योगिद ममृद्धि 
पुमः होने लगी तो इस प्रास्दोलन को बढ़ावा मिला और सन्‌ १६१० में कामगार- 
कत्याणा सघ की स्थापना हुई। इन्होंने कामगार समाचार नामक साप्ताहिक भी 
प्रक।शित विया॥ इस प्रकार आन्‍्म्भ में जो श्षमित-समठन हुए, उनता हेतु श्रमिक) 
प्रायोग प्रयवा श्रमिक समितियों के समक्ष श्रमित्रो वी माँें प्रस्तुत करना ही रहा डी 

प्रथम विश्व युद्ध के वाद श्रमिक-प्राव्दोवन का दूसरा युग प्रास्म्त द्वोता है, 
जब श्रमिक संगठनों ने नियोक्ताग्रों के विरुद्ध श्रपद्ी माँग पुरी करने के विए सामूहिक 
मोर्चा लेना घुद् किया । इस समय श्रमिक्रों की काम करन को दक्षाए अच्छी नदी 
थीं, वीपरतें बढ रही भी गौर मजदूरी कमथी तथा विश्व में श्रप्तिक प्रानदालन का 
जोर था । इधर मारत में राष्ट्रीय ध्रान्दालन भी जारो पर था | इन विश्वेप परिम्बितियों 
के कारण श्रमिका को अपनी निरित्यता एवं श्रयोग्यता वी जानतारी हुई झोर स्मथ्‌ 
१६१८ में थी दी० पी० वाडिया ने मद्रास मे पहला लेयर यूनियन स्वाधित जिया, 
(जिनके सदस्प सूती वस्च्र उद्योग के कामगार थे । इस संगठन ने श्रम्िों का दुःख दर्द 
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इसके बाद सनू १६२६ में उन्होंने दूसरी विद्याल हडताल की, जिसके लिए जांच- 
अदालत भी बनाई गई। इस भदालत ने गरिरणी कामग्रार सध को हडताल के लिये 
जिम्मेदार ठहराया । इस वदवामी के कारण इस आन्दोलन को गहरी चोट पहुँची ॥ 
सन्‌ १६२६ में अखिल भारतोय ट्रेंड यूनियन काँग्रेस पूरी तरह से कम्युनिस्टो के भ्रधि- 
कार में आ गया। परन्तु आम्तरिक मतभेद के कारण नम्र दल के श्रमिक-सघो ने इस 
कांग्रेस से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर श्री जोशी की अ्रध्यक्षता में मेशनल ट्रेड यूनियन 
फेडरेशन को स्थापना की तथा रेन्वेमेस फेडरेदन भी अलग हो गया। फिर भी एकता 
के प्रयत्त होते रहे मौर श्री वो० वी० गिरि (सम्‌ १६३७ में मद्रास के श्रम मस्त्री) 
के प्रयत्तो से इसका एकीकरण पुनः प्खिल भारतोय ट्रेंड यूनियन बाग्रेत में हुआ । 

सम्‌ १६३६ में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिससे इस बाग्रेस में फिर मतमेंद 
होकर श्री एम०ए०० राय के नेतृत्त्य में इण्डियन फ्रेंडरेशन श्रॉफ लेबर की रथापना हुई, 
जिसने सरवार को सहयोग देकर हडतालों को रोका । पहली बारगेस (8. प' ए.0.) 
पर फिर भी वम्युनिस्टो का ही अ्रधिकार रहा और गुद्ध के बाद उन्होंने 
हडताली रूप घारशा क्या, जिससे श्रमित्र गश्नान्ति बढी। काग्रेम ने सन्‌ १६४७ में एक 
भ्रखित्त भारतीय राष्ट्रीय ट्रेंड मुनियन काग्रेस को स्थापता को, जो इस समय सबसे बडा 
श्रमिक-सगठन है । इस सगठत को उद्देश्य हडतालों की श्रपेक्ष समभौते वो पद्धति से 
श्रम सुविधायें दिलयाना है। इसके बाद समाजवादा पक्ष के नेतृत्व में हिन्द मजदूर 
सभा थी स्थापता भी हुई | इस बीच इण्डियन फेडरेशन झॉफ लेबर का ग्रन्त हो गया, 
परन्तु इसमें जो श्रम स्घ थे तथा जो भ्रखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेत से श्रलग हो 
गये थे वे हिस्द मजदूर समा में नहीं मिले, भ्रपितु उन्होंने सन्‌ १६४६ में ग्रपता एक 
अलग सगठन--यूताइटेड ट्रेंड युनियन कांग्रेस बनाय नियन कांग्रेस बनाया । 





इस प्रकार भारत में चार प्रमुख प्खिल भारतीय श्रम सघ है ;-- 
सम्बन्धित 
। सदस्य सह्या॥ 
ताम | श्रम सघ | 
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सहाधता देना वादनोय है तथा प्रन्य सुविधाध्रों को देखते हुए उसके संरक्षण वा मार 
जनता पर प्रांधिक न होता हो तो ऐसे उद्योग को सरक्षण देना चाहिए | 

(२ ) ऋन्य उद्योग जो किसी सात्य योजता के अस्त नहीं आते, उसके 
संरक्षण का विचार उपरोक्त सिद्धास्तों क आधार पर करना चाहिये । 


(३ ) संरक्षण के लिए कोई एक धत ही श्रावश्यक ने हो, जैसे--कच्चे माल 





की स्थानीय प्राप्ति श्रदवा सम्पूर्ण देशो माँग को पूर्ति करने वी दाक्ति | यदि उमे सन्‍्य 
प्राथिक सुविधाएं प्राप्त है तो उसे सरक्षग्य दिया जा सवता है। इसलिए अ्रायोग ने 
सिफारिश की है :-- 

(प्र) बच्चा माल विमी उद्योग को उपलब्ध नहीं है, डिल्तु प्रस्य प्राविक 





सुविधाएं उपलब्ध है, जँसे--देशी बाजार, सपा एवं परयाप्त श्रम । 

(व) किसी भी उद्योग को सरक्षश देते समय यह सपूर् देशों माग की 
पूर्ति बरे, यह साध्य रखवः प्रयेन्नित नही है । 

(से) उद्योग के सरक्षण सम्दस्घी विचार करते समय प्रपेक्षित (2000॥- 
#9]) निर्यात बाजार 4। विचार करना चाहिए $ 

( द ) संरक्षित उद्योगों के उत्पादन का कच्चे माल वी भांति उपयोग करने 
वाले उद्योग को क्षदि-पूरक सरकश्तण मिव्रना चाहिए | इसका परिमाण 
निश्चित नहीं किया जा सकता है तथा यह कच्चे माल के स्परूप, 
उपभोक्ताप्रों पर प्रभाव, उत्पादन की माँग प्रादि दातों के प्रनुमार 
निश्चित होना चाहिए 

(ये) जो उद्योग प्रारम्मिक स्थिति में हैं प्रयवा नए हैं उनको संरक्षण 
मिनना चाहिये; विशेषतः ऐसे उद्योगों को जिनके निर्माण की तागत 
झपिक है प्रघवा जिनके राचालन के लिए उच्च कोटि के विशेषज्ञों की 
अधिक प्रावश्यक्ता है । 

(फ) राष्ट्रीय हित की दृष्टि से इृपि-ठलादन को संरक्षण दिया जा सकता है, 
परन्तु इनको सत्या एवं सरक्षण ग्रवधि मधासम्भव वम हो, जो ५ वर्ष 
से प्रधिक ने हो । 

(४) संरक्षित उद्योग पर उत्तादन कर लगाना उचित नहीं है। ऐसे कर 

#वल उसी दा में लगाए जाए, जब वजट के खोतो के लिए श्रावज्यक हों तथा प्रम्य 
साउने उपलब्ध न हो । इसी प्रकार सरक्षित उद्योगों के वच्चे माल की कोमतें भो 
अ्ऱध्यब॒त के उपय दिखाद 5९ लिश्दित भो जा छत्रनी है। उ्च्योग वो संस्य्ण 
देने का स्वरूप एवं पद्धति ब्रधिद्वाभ्नतः उत्मादित दष्तु के स्वव्प पर निर्भर होना 
चाहिए । 





आयोग की श्रन्य सिफारिशे-- 
(१ ) सरक्षए-करों की बाविक झाय के कुछ भाग से एक विक्ास-क्रोप 


शेर 5 


बनाथा जाय । इस बोपष दा उपप्रोग उद्योगों को सहायसा (80छडातेए) देने के 
लिए हो । 
( २ ) उद्योगों को सीतर गति से वित्रास करने की सुविधाएं देने के लिए एक 
सगठन (/६€7-2978 08थ॥75%670॥) बनाया जाय ॥ 
( ३ ) स्थायी प्रशुल्क झ्ायोग का निर्माण किया जाय, जिसके समापति सहित 
४ सदस्य हो । इसका निम्न कार्य हो :-- 
( प्र) सरक्षण सम्ब दी जाँच । 
( व ) राशिपातन ([0पएग़ाहु) सम्बन्धो मामलों की जाँच | 
( से) प्रक्षण रद तथा झायात करो के परिवर्तंत सम्वन्पो जाँच । 
(द) व्यापार समकोते के अम्तगंत दी जाने वाज़ो प्रशुल्क सुविघामों की 
जांच। 
जनरल एग्रीमेट प्रॉन ट्रेंड एण्ट टेरिफ में भारत वी सदस्यता वे सम्बन्ध में 
प्रायोग ने कहा हि इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित निर्णय नहीं दिया जा सकता । फिर 
भी जब तक अन्तरद्वीय व्यापार संगथन (, पु, 0.) का भविष्य निश्चित नहीं 
होता, तब तब भारत वो जी० ए० दी० टी० की रादस्यता छोड़ना लाभकर न होगा । 
भ्रतः प्रशुल्क सुविधाधों के भ्रादान प्रदान सम्बन्धी सरकारी मीति उचित है, यह निएंय 
श्रायोग ने दिया । भ.वी प्रशुत्त ब्यवृहारों के सम्बन्ध में, भारत बो जो प्रशुत्क 
सुविधाएं प्राप्त हो, उनके विषय में सरकार को निम्न बातो की प्रोर ध्यान देना 
चाहिए ;-- 
( 3) वस्तुएं ऐसी हो जिनमे तत्सम्‌ वस्तुओं के साथ विश्व बाजारों मे 
प्रतियोगिता है ६ 
(॥ ) वस्तुएं ऐसी है शिनको विश्व-बाजारों में अ्रन्य देशों के प्रति-वल्नुप्रो 
की प्रतियोगिता का भय है । 
(॥7 ) बच्चे माल को अपेक्षा निर्मित वस्ठुओं को ऐसी सुविधायें मिलती हैं । 
इसी प्रकार प्रयुतर सुविधाएँ ढेते समय भारत वा यक्षय ३ -- 
(3) प्रूजीगत वस्तुप्रो पर, 
(77 ) अन्य यन्त्र एवं सामग्री पर, 
(॥7) पश्रावश्यक्र कच्चे माल पर केख्धित होता चाहिये $ 
स्थायी अशुर्कर सभा-- 
स्थायी प्रशुल्क सभा के निर्माण के लिए १२ सितम्बर सन्‌ १६४१ को अधुल्क 
श्रायोग ग्रधितियम स्वीकृत हुप्मा । तदनुमार २१ जनवरी सन्‌ १६५२ को स्थायी 
प्रशुल्क सभा की नियुक्ति हुईं, जिसका नाम अ्रथुत्क ग्रायोग ( फिस्केल कमेंध्न ) है । 
इस ग्रायोग वे तीन सदस्य है, जिसे से एक सभापति है ॥ भ्रधिनियम 
के प्रन्तगंत आयोग में स्यूनतम्‌ एवं भ्रधिकततम्‌ सदस्पो वी सख्या ३ व 
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( १) श्षम-सघो में बाहरी व्यक्तियो का प्रवेश सीमित करता ! 

(२) निश्चित झर्तों पर श्रम-सृंघों को वैधानिक मान्यता देना । 

(३ ) श्रम सो के वायंकर्त्ताओो की उल्ीइन (ए76व053/07) से रक्षा 
करना ॥ 

(४) श्रमन्सपों के निजी स्रोतो से उसके झआाधयिक ग्यायार में सुधार करना 
( मजबूती लाना ) | इन सुधारों से श्रम-सपो के वर्तमान महत्त्वपूर्ण 
दोपो का निवारण हो सकेगा । 

राष्ट्र-निर्माण में भ्रम-लंघ-- 

राष्ट्र के सामाजिक, भाधिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में भी राष्ट्रीय श्रम-सघो का 
गहँरा अभाव पडता है | ब्रिठिक्ष ट्रेंड यूनियन काग्रेस ने ब्रिटेत के विकास में काफी 
महत्त्वपूर्ण भाग लिया है ६ ब्रिटिश लेवर पार्टी का एटली मन्त्रि-मण्डल वहाँ को राष्ट्रीय 
ट्रेंड यूनियन कांग्रेस का राजनंतिक पहलू था। इसी प्रकार अमेरिकन फेडरेशन भाफ 
लेबर तथा दी फ्रेंच कॉन्फेंडरेशन झ्लॉफ ट्रेंड मूनियन्स पझपने देश के झ्ाथिक क्षेत्र पर 
गहरा प्रमाव डालते हैं। भारत में भी श्रम-सघ नेता श्री जोशो के प्रथत्तो से ही 
सन्‌ १६२६ में श्रम सघ भधिनियम पास हुप्रा । श्रम-सघो ने कुछ हृ्‌द तक श्रमिकों का 
ईक्षणिक एवं शारीरिक उन्नति करने में भी सफलता भाप्त की है तथा श्राज के चुनाव 
में भी श्रमिक्रो क महत्वपूर्ण भाग है | श्रम सघो को चाहिए कि ये श्रमित्रो में बचत 
दी झादत निर्माण करने के हेतु सहकारों समितियों को स्थापना करें। वहा से उन्हे 
घोवनावश्यक वस्तुएं रुह्तो दरो पर दी जायें तथा ये उनको ग्ह-निर्माण से भी 
सहायक हो । इसी प्रकार श्रम उपनिवेशों मे श्रम-सप विभिन्न प्रकार के मनोरंजनादि 
साधनों का आयोजन वर श्रमिकों को लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, 
श्रमिकों के मानसिक एव शारीरिक स्तर को उन्नत कर सकते है। ऐसे लोकप्रिय श्रम- 
सघ ही श्रमित्रों के हितो में सरकारों नीति को भी भुकाने में सफल हो सकेंगे । 
धम-संघ अधिनियम सन्‌ १६२६-- 

श्रमिक एवं नियोक्ता ग्रथवा नियोक्ता एवं नियोक्ताम्रो के भापसी सम्बन्धों का 
नियमन करने के हेतु बनाएं गए किसी सघ की रजिस्ट्रो कराने वा झायोजन इस 
अधिनियम हारा किया गया। दो प्रथवा दो से भ्रधिक श्रमिकों के फेडरेशन को 
रजिस्ट्री भी इस भषिनियम के झन्तगंत हो सकतो है । रजिरटर्ड श्रम रांघों को निम्न 
भधपिकार हैं :-- 

(१) रजिस्टडड सघो वा समामेलित श्रस्तित्त्व एवं स्थायी उत्तराबिक्रार हो 
जाता है । ऐसे श्रम सघ चल एवं भ्चल सम्पत्ति रख सकते हैं तथा 
पझनुबन्ध भी कर सकते हैं । 

(२) रजिप्टटई श्रम-सघ किसी समझौते से सम्बन्धित क्रिसी पड़यन्त्र या 
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(३) प्रतिनिधिक उचित धिक्नी-मून्य 

(४) मांग, स्थादीय उत्ताइन तदा आयात दा स्तर १ 

(५ ) बुटीर, लघ्चु तथा श्रन्य उद्योगों पर छिसी उद्योग के संरक्षण का 
प्रभाव । 


वर्तमान खंरक्तण नीति-- 

बतंमाव सरक्षद नोति सन्‌ १६४७ की पूर्व सरक्षण नीतियों से अ्रधिक 
श्रच्दी है, जो देश के औद्योयीतरण के लिये पोपक है। क्योंकि :--( 2) बेठमान 
प्राय गे उ। वाय॑ एवं अ्रधिकार दोनों हो व्यापक है, जो पहली नीलि में नही थे, बिसत 
कारण प्रश्नम्फ समाएं चाहते हुऐ भी कुछ न कर सकती थी। (77 ) उद्योग को 
सरक्षण देने के लिए जिसी भो एक झर्त पर जोर देना प्रावस्यक नहीं रहा, केदल यह 
देखना है कि उद्योग देश हित में है ग्रथवा नहीं । ( ॥ ) सुरक्षात्मा एवं आधारभूत 
उद्योगो को सरक्षए देने के लिये कोई भी झते नहों है, जो देश बी सुरक्षा, प्रोद्योगी- 
करण तथा स्वय निर्भरता की हट्टि से नीति में अधिक उपयुक्त परिवर्तन है। ( 77 9) 
युद्वोत्तर संरक्षण नीति में केवल तौन वर्ष के ल्लिए मरक्षण देने दे लिये प्रशुल्क प्रापोग 
स्वत्तन्तर है, णो प्रत्येक उद्योग की झावश्यक्ताग्रो एवं विशेषताप्रों पर निर्भर रहेगा। 
(४ ) पहिले अ्रशुल्क सभाकी सिफारिशों पर वार्यब्राही करते के सम्बन्ध में कोई 
समय निश्चित नहीं था, जिससे देर होती थी, परन्तु अ्व सरकार को प्रधुल्क प्रारोग 
वी सिफारिशों पर कार्यवाही की रिपोर्ट तीन माप्त के भ्रन्दर ससद को देनो होगी । 
और यदि विलम्ब होता है तो विलम्द के कारणों को स्पष्ट वरता होगा। इस प्रकार 
बर्मान भीति स्वतन्त्र भारत की स्वतन्त्र प्रयुल्क नोनि की परिचायक है, जिससे भारत 
की आविक व्यवस्था की उन्नति तेजी से हो सकेगी । 
शाही अधिमात पछ्रएछ्तंडी ए7४(शि०ए०८९) -+ 

ही ग्रधिमात” को विचारधारा काफ़ी पुरानी है, जिसका भारत में श्रोगणेग 
सन्‌ १६०२ में हुआ । इसका अवलम्यन ६०वीं एड १८वी झताब्दी में इड्डलेंड में 
ग्रनिवार्य रूप्र से होता था । ड्िटिश शासको की ग्रौपनिवेशिक नीति का यह एक श्रग 
चा, जिमपे मातृ-देश (छु०708 00प्रशएए) के वियतों के करो में छूट दी जाय, 
परन्तु यह ग्रनिव्रायता ग्रागे की नीति में नहीं थो । अ्रपितु उसमे प्रत्येक् देश ग्रपनी 
प्रशुल्क नीति में स्व॒ृतन्त्र था, जिसके प्रन्तयंत साम्राज्य के विभिन्न देशों से होने वाले 
आयात पर प्रशुर्क्त सुविधायें दी जाती थी, जिससे साम्राज्य के व्यापार फा अधिकतम 
विकास हो । य सुविधायें साम्र/ज्य के उपन्िविज्यों से परस्पर ग्राघार पर दी जाती थी । 
इस प्रकार शाही अधिमान का यह झ्रय है--साम्राज्य का व्यापार बढाने के हेतु 
साम्राज्य के विभिन्न सदस्य देशों के वोच श्रयुल्क रुकाठदों वो म्रथासम्मव कम 
करना 7 
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विकास एवं हेतु - 

शाही अधिमान को विचारघारा का महत्त्व १६वो शताब्दी में अधिक स्व॒४ रीति 
से सामते आया, जब श्री० जोसेफ चेम्बरलेत ने इस नीति कया वैज्ञानिक स्पष्टीकरएण 
किया । राजनैतिक दृष्टि से प्रशुल्क सुविधाग्रो के परस्पर आदान-प्रदान से साम्राज्य के 
सदस्य देशों में एकता एवं सहकारिता की भावना बढेगो तथा साम्राज्य का संघठन 
सुदृद होगा । ग्राथिक दृष्टि से प्रत्येक देश साम्र/ज्य को झआधिक झकि में अपना भाग 
देगा, जिससे वह भाधिकत दृष्टि से स्दय निर्भर होगा, जो सुरक्षा की दृष्ट से अधिक 
बाँछनीय है। झाहो मधिमान के इन पक्षो का समर्थन बरते हुए क्रो जोगेफ चेम्वरसेन 
ने कहा था:-- ”इस तरह के व्यापारिक संघ की साम्राज्य में स्थापना होना केवल 
पहिला हो नही, झपितु प्रमुख कदम है । इसके झलावा हमारे हेतु की पूर्ति के लिए 
एक निरएरयिक कदम है, जो किसो भी ब्रिटिश राजनीतिज्ञ के दिमाय में आया है! 
इसमें सर चेम्बरलेन का हेतु सास्राज्य के देशों की एकता एवं सहकारिता को भाड़ में 
अपना उल्लू सोघा करने का था। 


क्रियात्मक पहलू-- 

प्रथम विश्व युद्ध काल भे जब साम्राज्य के देशो मे घनिउता बढ गई, तब 
सन्‌ १६१७ से झाही दुद्ध सम्मेलन तथा सन्‌ १६२३ में शाही भाविक सम्मेलन में 
इस नीति का समर्थन क्या गया । फदस्वरूप सन्‌ १६२२ में साम्र/ज्व के लगभग २६ 
देशो मे यह नीति अपनाई जा रहो थो। इन सब सम्मेलनो एवं सुविधाप्रो तथा 
इज्नलेड में मुक्त व्यापार नीति का परित्याग (सन्‌ १६३२ में) होते के कारण, सन्‌ 
१६३२ के शाही झ्राथिक सम्मेलन, द्योटावा मे इस नीति को साम्र/ज्य के ग्रधिक 
देशों ने प्रगनाया । इस सम्मेवन मे ही ओठावा समझोते पर भारत झौर इद्धलेढ ने 
हस्ताक्षर किये तथा परस्पर माल के आपात-निर्यात पर श्रशुल्क सुविधायें देने का 
प्रस्ताव स्वीकृत किया । 
भारत और शाही अधिमान-- 

सन्‌ १६०३ में यह प्रश्न भारत के सामने स्व प्रथम क्‍ग्राया तब भारत ने इस 
नीति को पपनाने दा विरोध किया । भारत को प्राथिक स्थिति तथा विदेशी व्यापार 
का रुख देखते हुए इस नीति से भारत को लाभ को अपेक्षा हानि की सम्भावना ही 
भ्रधिक्र थी । क्योकि भारत मे अधिकृतर पक्के माल का फ्रायात तथा कच्चे माल का 
निर्यात्‌ होता था, जो भारत को हृष्टि से मवाद्धनोय तथा ग्रौद्योगिक दृष्टि हे खतरनाक 
था | इसीलिए इस नोति के सम्बन्ध में तत्कालोन वाइसराय सॉर्ड वर्जव ने कहा बाउ--- 
“भारत के पास साम्राज्य को देने के लिए कुछ है, मधिक नहीं और उस्ते अल्प लाभ 
होगा एवं हानि ही भ्रधिक्त होगो ।” सतू १६१७ भे भी जब यह प्रश्व फिए से उपस्यित 
हुप्रा, भारत ने इस नीति को अपनाने से इन्कार किया ॥ परन्तु सन्‌ १६२२ के तटकर 
भाषोग को जब इस्पीरियल प्रोफरेंस के सम्बन्ध मे विचार करने के लिए कहा गया 


१रै८ | 


तब इस झायोग ने 'सब्चतं शाही श्रधिमाद' अपनाने को सिफारिश की और मत दिया 
कि भारत को श्रौद्यागिक प्रगति उसके विद्वाल साधत एवं जन सख्या की दृष्टि से बहुत 
कम है। झतः वह झाही अधिमान नीति सामान्य सिद्धान्तो पर नहीं अपना सरत्ता। 
सदर शाही अधिमान! के झन्तर्गत निम्न झर्ते थी-- 

(१ ) किसी वस्तु के सम्बन्ध में प्रशुत्क सुविधाएँ देने के विधय में भारतीय 
ससद की राय सी जाय । 

(२ ) भारतीय उद्योगो को दिया हुआ सरक्षय ऐसी प्रशुल्क् सुवियाप्रों से 
कम न हो और न अमावित्त हो 

( ३ ) भारत को ऐसी सुविधाएं देने से सम्भावित लाभ की तुलना मे किसी 
प्रकार उल्लेखर्नाय हानि न हो । 

(४ ) इड्डलेंड के सम्बन्ध मे यह झ्रधिमान ऐच्छिक हो तथा वन्य देशों के 
लिए परस्पर भ्राघार पर हो | 


इस तिफारिध के होते हुए भी भारत सरकार को साम्राज्यवादियों वी चाल में 
श्राना ही पडा, जिससे सन्‌ १६२७ में ब्रिटिश इस्पात, सन्‌ १६३० में ब्रिटिश सूती 
बच्ध के झयांत तथा सन्‌ (६३३ मे ब्रिटिश उगम की वस्तुग्रों के आयात पर प्रश्ुन्क 
सुविधाएं दी गई । इसके पहले भी भरत से ब्रिटिश माल के झ्ायात पर अन्य देशो 
के माज वी भ्रपेक्षा आयात करो में छूट मित्तती थी । जैसे--सन्‌ (६६८ में चाय के 
निर्धात्‌ कर में छूट, रात १६१६ मे चमडे के निर्यात करो में १०% ही छूड आदि। 
परन्तु ग्रस्त में सन्‌ १६३२ में भारत और ब्रिटेन में भोटावा सम्रभौता हुआ, जिससे 
भारत में शाही अधिमान को झपना लिया गया । 
बतंमान स्थिति-- 

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को भ्राथिक श्यिति भे जो महान्‌ परिवर्तन 
हुए उमसे भ्रन्तर्रट्रीय सहयोग की भावता बढ गई ॥ फलस्वरूप अस्तरंट्रीय मुद्रा काप, 
अन्तर्गट्रीय व्यापारिक सद्धे श्रादि विभिन्न सस्थाग्रों का विक्रास हुआ। ऐसी स्थिति में 
तथा द्वितीय विद्वयुद्ध में इद्धलेड की जो आझाथिक हानि हुई तथा झूप्तरीवा का भहृत्त 
प्राथिक क्षेत्र में बढा, उससे इद्धलेड को अमरीकी पूजी की दासता माननी पडी। 
फलतः जाही प्रविमान नीति को घक्का लगा तथा विद्व में भ्रस्तर्राट्रय व्यापार के 
विकास के जो झमेक सम्मेलन हुए, उनमें अमरीका ने इस नीति वा घोर विरोध 
किया । यह नीति ग्राज रा्ट्रसप अधिमान के रूप में कार्य कर रही है। इसी प्रद्मार 
व्यपारिक समभौतो हारा भी एक दूसरे देशो को प्रशुल्क-अधिसात दिए जा रण ह। 
इस सम्बन्ध में श्री3 2(० टी० कृप्णामाचारी ने कट्दा-फ़िषिसान सम्बन्धी यह चित्र 
हिथिर न रहते हुए प्रति वर्ष एवं प्रति मास बदलता रहता है, किन्तु वतमात स्थिति में 
यह चित भारत के लिए हानिकर नहीं है ।”” इसी सम्वन्ध के भावी नीति वो स्पष्ट 
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सन्‌ १८६६४ में खृझ घोर तो भारतीय स्पए का प्रदमृत्यन हो रहा था और 
डूसरो झोर भारत सरदार की झायित झ्रावश्यवताएँ बह रहों थीं। प्रत:ः सरबार को 
प्राथिद् आादश्यकताओओं की पूर्ति हे लिए दिम्रम्दर सन्‌ £८६४ में ५४% झायात दद 
स्दे बे लिए ध्रादश्यक सायान एव बन्त्र-्यामग्री प्रायातबर से 
मुक्त थी और सोह्ा एवं इस्पराठ के प्रायाद पर १% श्रायाव वर था । पझ्लायाठ कर के 
लगाते ही लवाझायर एवं मंनचेस्टर के मिल-मालिशों ने हायतोदा मचाया, इसनिए 
भारत सरबार दे २० नम्बर सूत एवं इससे भच्छी विस्म वे सृतर प्रर तथा मारतीय 
अपड़े के उत्पादन पर +%, उत्पादन कर लगा दिया, डिससे प्रायाठ बर बा लाने 
भारतीय निर्माठाधों को न मिले । दस द्रवार द्यायात कर को प्रति उत्पादन कर्रो से 
द्ीठी थी, जिससे उसका लान दिदी भी प्रवार दे भारतीय उद्योगों क्री न मिले 
बह नीति स्नू १६१६ तक रही तथा उसका प्रात्स मो बड्टाई के खाथ किया यया। 
परिएतामस्दरूप भारतीय उद्योग-पर्ये प्रोस्साहन ने प्रदाव में न पदप सत्रे भोर भारत 
अ्रपिदराश रूप में बच्चे साल दा निर्याठ करने वाला इृषि प्रधान देश रह गया । 

















प्रश्तम शुझ्ध-आाल में (3) भारत हा परम श्रौद्योगिद विद्मास न होने, प्राप्त 
बन्द होने ठया गुद्ध-उन्‍्य प्रावश्यकताभों की वृद्धि के कारण झासकों जो पनेक ढक 
नाद्या प्रताव हुई । (॥) मारत में सन्‌ १६०५ थे स्वदशी प्रान्दोनन दी जड़े मडदूठ 
झोने लगी, जिसमे प्रेंप्रेजों को भारत सम्दन्यी सोडि वी बड़ी ध्रालोबना हो रही थी। 
(777) जनों के प्रनुदव से जढ़ौँ उद्योगों दो विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षरा देकर 
श्रौद्येगिर विशद्ध हुपा या; उसके ग्राधार एर सरटरा नीति छागन प्रादि देशों में 
भ्रयनाई गई थी । () बुद्ध के संचालन सें मारत से ब्यक्ति, याम्री ठया घन में जो 
सहायठा मिली, उसे फ़वस्वस्य खबू १६१७ में सटिण्यू-चेम्पोई्ड सुधारों की घोपग्पा 
हुई | (४) सद १६१६ के औ्रौद्यौगितर श्रायोग में मारत के झोथोगीवरण के सम्दन्ध में 
छात्रवीत कर जो निरंय दिया, उसमें कह्ा--/मदिप्य में देश के प्रोध्योगिक विकास 
में सवार को सिर भय लेना चाहिए, जिससे भारत मनृष्य एवं झामग्रो को हृट्टि 
से ध्रात्म निर्भर हो मत ॥”* श्रौद्योगित्र श्रायोग ने बह सुभाव दिया थो:-- 
“'ग्रौद्योगिश जिम्मेदारी लेने बे लिए सरगार शपने प्राप्त देंझानित्र एवं टान्विक 
विशेषज्ञों व। पर्यात निठुक्ति करे, लो उद्योगों को सलाह दे स्र्ं ।!/ प्रसन्तु श्रमास्यवत्न 
झायेग को क्विक्मरियों को ठाक में रखा ग्रया 4 

भारत में जो राजन विर परिवतन एवं छादूृति हो रहो थी उससे श्रेग्रेज शासकों 
दो श्ास्त के श्रत्ति सुफ़ में प्रविदर्तत बड़ता शावदइप्रक़ज्ों गद्य, पट ऋप्ास्त झज् 8 2५ 
में मॉन्‍्टेप्यू-बेस्थकरोर्ड सुयारों ही घोषणा हुई । इसमें भारतीयों छो 'रवर्य निर्णय” का, 
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५९४ | 
अपनी व्यापारिक तथा श्राथिक नीति_मे सश्ोधन एवं सुघार करने वा अधिकार मिला, 
जो भारत की आधिक स्व॒तस्तता की झोर पहला वदम था । 

आरतीयो को स्वयं निशंव का प्रघिकार देने के लिये सतू १६१६ में गवर्नमेंट 
श्रॉफ इण्डिया बिल के परीक्षण के समय सयुक्त इ्वर-समिति ने यह मत दिया ३७ 
“भारत एव इड्जलेड की सरवार के सम्बन्धों को अन्य बिसी बात से इतना खतरा 
नहीं है जितना कि भारत की तटकर नोति से, जिसका सवालन ब्हाटहॉल में ग्रेट ब्रिटेल 
के व्यावारिक द्वितो के लिए होता है और झाज मी यहो विश्वास है, इसमें सस्देह रगे । 
इस समस्‍्पा वा समुचित इल तभी सम्मव है, जब भारत सरकार को ब्रिटिश साम्राज्य 
का अविच्छिन्न भाग होने के नाते भारत वी झआवशयवता के प्रनुमार प्रशुत्ता व्यवस्था 
करने वी स्वृतग्तरता दी जाय, जिसका विश्वास एक प्रतिज्ञा से दिया जा सकता है ॥/+ 
फिर भी यह स्वतः त्रता प्रत्यक्ष वाय॑ प्रणाली मे सीमित थी, यद्यपि प्रतिज्ञा ((०- 
(९७.०७) वी दृष्टि से आधिक नीति के सम्बन्ध में भारत पूर्ण खतस्त था प्रोर 
दूसरी झोर साम्राज्य का अविच्दिन् ग्र्ञ होने के नाते साम्राज्य वी तीति के बन्धन 


में भी था । 

हट ऋर आयोग (कडटर्श (०णप्मांब्अं००) सब १६२९-- 

इस प्रार्थिक स्वतस्तता की परिचय तद मिला, जब ७ अगस्‍्त सम्‌ १६२१ को 
भारत की तटवर तीति के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए तटकर ब्रायोग वी 
नियुक्ति हुई । इस प्रायोग के सभापति सर श्रग्राहीम रहिमत उत्ला थे। झायोग वा 
प्रमुख हेतु सभी हितो को घ्यान में रखकर भारत सरकार की प्रशुल्क नीति बी जाँच 
करना, छाही झधिमान के सिद्धान्त को लागू करने वी वाएनीयता पर राय देना तथा 


इस सम्बन्ध में प्िफारिशें करता था । 
इस प्रायोग ने प्रपती रिपोर्ट सन्‌ ६२२ में सरकार को प्रस्तुत वी, जिश्मे 
भारतीय उद्योगों को विवेशाज्मक सरक्षण देने की नीति वी सिफारिश को । ग्रायोग ने 
भारतीय उद्योगो की जाच करने के पश्चात्‌ यह निर्णय दिया कि भारत कृषि प्रघाव 
दा होते हुए भी इममे उद्योगों के विकास के लिए प्राहृतिक सुविधाएं बहुत हैं। 
बच्चे माल की विपुलता, सस्ता एवं पर्याप्त श्रम तथा झौद्योगिएः विक्ास्त के लिए 
ग्रावश्यक विद्यूत-श्क्ति के निर्माण के साधन भी है । इसी प्रकार पटमन तथा वतन 
उद्योग में जो वित्रास किया उसमे स्पष्ट है कि भारत प्राइतिक साधनों का पूर्ण लाभ 
उठाने में समय है । ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योगों बो सरक्षण दिया जाता चाहिए | 
आ्रायोग ने यह भी छिफादिय की कि उपभोक्ताग्रो, जन-साधारस, कृषि, प्रौद्योगिक 
विकास के हित से तथा ध्यापार सब्तुलन को अनुकूल रखने के लिए बुद्ध चुने हुए 
उद्योगों वो सरक्षण देना चाहिए, जिससे सरक्षण का भार जनता पर अधिक न॒पडे। 
शिकार नल 
के पुद्धाी5 & [छत05७ 9७-४३ जैण्श ैवििवा- 


( ११५४ 


साराश में, उद्योगों मे विवेवात्मक संरक्षण नीति ऋ्रपनाई गई, जिससे बेवल उन्हीं 
उद्योगों को सरक्षद्य दिया घा सकता या, जो निम्न शर्ते पूरी करते हों ;-- 


(१ ) नैसगिक सलाभ--उद्योग ऐसा होना चाहिए, जिसको नैक्ग्रिक लाभ 
प्राप्ठ हो, जँसे- बच्चे माल वा विपुर्त प्रदाय, सस्ती शक्ति, श्रम का पर्याप्त प्रदाय 
प्रषवा विस्तृत-परेसू बाजार । ये खाम विभिन्न उद्यागों की हृष्टि मे विभिन्न सापेक्ष 
(776]9076) महत्त्व के होगे; विन्‍्तु उनके सापेक्षिक महृत्त्व की जाँच कद निर्धारण 
करना होगा । उद्योगों की सफलता उनको प्रात्त होने दाने तुलनात्मक लाभों पर निर्भर 
है । ऐसा कोई भी उद्योग जिसको ऐसे तुतवात्मक लाभ उपलब्ध नही है, उनके साथ 
प्मान घार्तों पर प्रतियोगिता नही कर सरझृता ॥ इसलिए भारतीय उद्योगों वी सरक्षण 
देने के धूर्वे उप प्राप्त दोने वाली नैसगिक सुदिधाप्रो का विश्लेपण किया जाय, जिससे 
किसी भो ऐसे उद्याय को सरक्षण से मिल से, जो समाज पर स्थायी रूप हें भार बन 
जाय । 


(२) आवश्यक सहायता-- उद्योग ऐसा होना चाहिए, जिसबा विकास 
सरक्षण के प्रभाव में होना प्रसम्भव हो प्रथवा देश के हित की दृष्टि से उसका विकाप्त 
जितनो श्ीघ्रता से द्वोना चाहिए वह ने हो सके । यह एक निविवाद उप सिद्धास्त 
(०7०83) है, जिस भाषघार पर सरक्षएण को हछ्विफारिश वी गई। सरक्षएण का 
भ्रमुस हेतु ऐसे उद्योगो का वित्रास करना है, जो सरक्षण के प्रभाव में विकसित नहीं 
हो सरते थे प्रयवा उनका विकास त्तीम गति से न होता ॥ 

(३ ) विश्व-प्रतियोगिता करने योग्य--सरक्षण ऐसे उद्योग को दिया 
जाय, “जो प्रस्ततः मरक्षणा के विदा विश्व-प्रतियोग्रिता करने योग्य हो । इस शर्त फी 
पूर्ति भी सम्भावना आँवने वे लिए पहिली शर्त के झनुसार “नैसदिक लाभो! के सम्बन्ध 
मे श्ञापघानो से विचार करना होगा। संरक्षण से हमारा तात्पय॑ ऐमे उद्योगो को 
प्रस्थायी संरक्षण देना है, जो स्‍्ग्ततः संरक्षण वे बिना झपने दल पर खड़ें हो सके ।” 

संरक्षण के इस श्रिमुश्नी सिद्धान्त के भलावा तटकर भायोग ने संरक्षण की 
भय बुद्ध शर्तों बी भोर संकैत जिया है, जो कम महत्वपूर्स हैं। संरक्षण देते सपय 
जिन उद्योगों या उत्तादन-व्यय क्रम हो सकता है भ्रषवा जो बहु-परिमाण उत्पादन कर 
सत्ते हों तपा देश की रुम्यूएं माँग की पूरा निश्चित समय में कर सतते हों, ऐसे 
उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिये । सुरक्षा के लिए ग्रावश्यक उद्योग तथा प्राघार- 
भूत उद्योगों को किसो भी दशा में संरक्षण देते को स्रिफारिश प्रायोग ने की है। इसो 
प्रद्ार परायोग ने ऐसे विदेशी माल पर जिसका राशि-प्रातन (9एएए/छ्ट) होता हो 
अ्रयवा जिनके निर्यात हो विदेशों से भ्राथिऋ सहायता मिलती हो भयवा जो देव स्पर्धा- 
क्र प्रवमूल्यन से वियति करते हों, ऐसे माल के भायात से होने वाली हानि से सुरक्षा 
के लिए संरक्षण देने को सिफारिश की। बअ्रत्वेत्र त्रार्थी उद्योग को संरक्षण के सम्बन्ध 
में श्रावस्यक जाँच बरने के लिए, प्रधुल्क-सभा की नियुक्ति करने को प्विफारिश प्रायोग 
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ने की थी। यह सभा उद्योग के संरक्षण के सम्बन्ध में सरप्रार को प्रावश्यक सलाह 
देगी | 

शाही भ्रधिमान [[ग शा शार्श०४८४) के सम्बन्ध में झागोग ने 
ते सहित घाही ग्रदिमान' की सिफारिश की । इस नीति के अनुसार ग्रेट व्रिटेव को 
अशुल्क करो के सम्बन्ध मे कुछ छूट दी जाय, परन्तु ऐसी छूट वी प्राशा भारत ग्रेट 
ब्रिटेन से न बरे | जहा तक साम्राज्य के प्रन्य देशों था सम्बन्ध था, ये सुवियाए परस्पर 
भ्राघार पर हो ; श्रर्थात्‌ यदि भारत को भश्रन्य देश सुविधाएं देते है, तो भारत भी 
श्रन्य देशो को सुविधाएं दे, प्रन्यथा नही । 
विवेकत्मक संरक्षण नीति कार्य रूप में-- 

ध्रायोग की सिफारिशों के भ्रवुद्चार भारत सरवार ने फरवरी सम १६२३ से 
सरक्षण की नीति प्रपनाई। सरक्षण के लिये सउसे पहले माग करने वाशा लोहा 
एवं इस्पात-उ्योग था, परम्तु साथ ही ग्रन्य उद्योग भी थे। इस समभ्वन्ध में भावशर' 
जाँच करते एवं सरक्षरा की स्रिफारिश करने के लिए जुलाई सम १६२३ मे प्रशुल्क- 
सभा की नियुक्ति की गई । 

इस सभा ने स्व प्रथम इस्पात-उचद्योग तथा बिन उद्योगों में इस्पात का कबन्चे 
मल की भाँति उपयोग होता है, ऐसे उद्योगो की जाँच की | इसी प्रशार सूती वद्ध 
उद्य ग॒, कागज, बॉस, दियासलाई, शक्षर, भारी रसायन प्राईि प्रस्य उद्यागो वी जाँच 
वी, जिन्‍्हे सरक्षण दिया गया | इसी प्रतार बोला, सीमेंट, कांच और तेल उद्योग 
वी जाँच भी प्रधुक्क सभा ने की थी, परन्तु इनको सरक्षण नहीं दिया। इस प्रकार 
सन्‌ १६२३ से सन्‌ १६३६ तय प्रशुल्क सभा ने ५१ उद्योगों का जाँच की, जितम नये 
प्रार्थी उद्योग तथा संरक्षण को पुनः प्राप्ति के लिये प्रावेदन तथा अन्य तान्थ्रिक जाँचो 
का समावेश है । इन विविध जाँचो के फचस्यस्प ३५ वर्तमान उद्योगों को सरक्षण 
दिया गया, १० को नही दिया तथा ६ उद्योगों वो सरक्षए देने से इन्कार जिया गया । 

इन विभिन्न सरक्षित उद्योगो मे लोहा एवं इस्प्रांद तथा उससे सम्बन्धित 
उद्योगों की सरक्षण के लिए सर्व प्रथम सव्‌ १६२८ मे जाँच वी गई । आद में सरक्षण 
चालू रखने के लिये सन्‌ १६२६, १६३०, १६३३, १६३५ तथा सन्‌ १६३७ से जाँच 
की गई । परन्तु सन्‌ १६४७ से लोहा एवं इस्पात उद्योग को सरक्षण नहीं दिया गया 
और व इस उद्योग ने सरक्षण वी माँग ही की । इस प्रक्रार इस महत््वपूर्णा आधारप्रत 
उद्योग वो सन्‌ १५२४ से सन्‌ (६४७ तक सरक्षण भिला | इस प्रति में उद्योग ने 
3पना प्रासने स्थिर कर उत्पादन में भी उलेखनीय अ्रगति की ।# यह उद्योग ग्राघारमूत 
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एवं सुरक्षा वो हृटि से प्रावश्यक्ष था ओर तटकर आयोग को सभी झर्तों को पूरा करता 
था, इसलिए इसे सरक्षण मित्रा । दम्त्र उद्योग को सन्‌ १६२७ से सन्‌ १६४७ तक, 
इकर उद्योग को सन्‌ १६३१ से सन्‌ १६५० तक संरक्षण दिया गयां। इस प्रकार 
लोहा इस्पात, वन्चर, शक्कर व कागज तथा दियासलाई उद्योगों को संरक्षण मिला, जिससे 
देश आभात्म निमंर हो सके । 

भारत भे दियासलाई उद्योग को सस्ता श्रम प्रदाय एवं बृहत्‌ घरेलू बाजार प्राप्त 
था, इसलिए इस उद्योग पर १॥]] प्रति ग्रॉँस प्रशुत्क स्‍झ्लायात कर लगाने की सिफारिश 
प्रशुस्क सभा ने की । इस सिफारिश को सरकार मे स्वीकार कर लिया तथा दियासलाई 
पर पहिले से ही ( सन्‌ १६२२ ) इसी दर पर जो भायात कर था, उसे सन्‌ १६२८ 
में संरक्षण कर मे बदल दिया । परन्तु दियारालाई उद्योग पर उत्पादन कर लगाते ही 
उप्तका सरक्षण प्रापात कर भी बढ़ा दिया गया | इस कारण भारत में दियातलाई 
उद्योग ने काफी तेजी से प्रगति को है । इसी कारण धाज भारत में ५० दियासलाई के 
पारखाने है, शिनमें १६,००० व्यक्ति राम करते हे तथा उगक्नी वापिर उत्पादन क्षमता 
८६,००,००० बवसो की है । 

भारे रसायनिफ उद्योग का विकास भारत में नवीन है। इस उद्योग को संरक्षण 
देने के सम्बन्ध में प्रयुल्क सभा ने जाँच कर दो सिफारियें की-(३ ) रेलभाडा कम 
करना पा ( ॥ ) उद्योग को ७वर्ष के लिये संरक्षण । परन्तु भारत सरकार ने 
पहिली सिफारिश को द्वुकरा दिया और दूसरी सिफारिश की सरक्षण की प्रवापि को 
घटा कर ३ वर्ष किया, भर्यात्‌ १ भक्‍टूवर सन्‌ १६३१ से सरक्षण दिया, परन्तु वह भी 
१८ माप्त की भवधि में दिना क्प्ती उचित कारण के समाप्त कर दिया। फिर भी वदितीय 
विज्ञ पुद्ध काल में इस उद्योग ने सरक्षण के प्रभाव में भी काफी प्रगति की वा भारी 
रासापसो वी माँग भव बदती जा रही है। सन्‌ १६५१ में इस उद्योग के ४६ कारखाने 
एवं वाधिक उत्ाइन क्षमता २५,००० टन थी, जो भारत को वापिक मांग के लिए 
प्रधूगे थी । सन्‌ १६५३ में इसो उद्योग की उत्पादन क्षमता लगभग ७२,००० टन 
थो। 


विधेकाध्मक संरक्षण नीति की आलोचना-- 

तटकर गायोग ने विवेज्ञत्मक संरक्षण का जो त्रिमुखी सिद्धान्त प्रस्तुत किया था 
उसत्ना हेतु देवल इत्तना ही घा कि तीन में से कोई भी एक शर्त यदि उद्योग पूरी करता 
है, दो वह खरक्षण प्रपह करत दए अधिकारों है ६ परन्‍लु दारतविक व्यवकर में इस 
सिद्धान्त का कठोरता से पालत किया गया, जिससे इस विवेकपूर्ण सरक्षण नीति 
का उपयोग विवेक्हीनता से हुप्ना। 

(१ ) इस सम्बन्ध मे तटकूर झायोग सन्‌ १६२५ वर दथन है--“संरक्षण 
को प्राथिक विकास का साधन न समझते हुए उमे केवल ऐसा साधन समका गया, 
जिमप्ते कुछ उद्योगो को सरक्षए द्वारा विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने को 


शहद] 


शक्ति प्रदान को जाए ।! अर्थात्‌ उद्योगों का महत्व देश के हिल की दृष्टि से दभी 
नही ग्राका गया, जैता हि मैललेशियम वनोराइड उद्योग से श्रववा भारी रसतायनिक 
उद्योग सम्ब्पी प्रविवेकपूर्ण नीति से स्पष्ट है।इस कारण देझ्न का भसन्‍्तुलित 
प्रौद्योगिक विकास हुम्ना । मँग्तेशियम क्लोराइड उद्योग के सरक्षण वे तिए जब सत्‌ 
१६२४ में जांच की गई तो उसे सरक्षण इसलिए नहीं दिया गया कि वह प्रन्ततः 
सरक्षण के प्रभार में नहीं टिक सत्ता । सन्‌ १६२८ में जय इस उद्योग ने पुन; सरक्षण 
वी मांग की और प्रयुल्क सभा ने उम्के उत्मादन व्यय तथा कीमतों की जाँच वी 
तब यह मत दिया कि उद्योग स्वय निर्भर ही नही होगा झतितु उसे प्रधिक सरक्षण की 
ब्रावश्यकृता नही है। केवल इतना ही सरक्षय्र काफी होगा कि सम १६२७ में मैग्ने- 
शियम ववोराइड से जो प्राथात कर हटा लिया था, उसे किर सरक्षण कर के रूप में 
लगा दिया जाय । इसमे स्पष्ट है कि इस नीति की प्रत्यक्ष काय्येवाही मे रित॒दी कडठिताई 
होती है ।* 

(॥ ) भारतीय उद्योगों के कच्चे माल की विपुलता के सस्वन्ध में लगाई गई 
धर्त भी न्यायोचित नही है, क्छोक्ि जव इद्नतेंड और जापान के बच््र उद्योग देश में हई 
की पर्याल उपज न होते हुए भो इतने सुहृद हो सके तो भारतीय उद्योगों पर ही ऐसी 
शर्तें क्यो ? 

( ॥7 ) तटकर प्रायोग ने स्थायी प्रशुल्क सभा की नियुक्ति वी सिक्रारिश वी 
थी, परन्तु सरझार ने स्थायी प्रथुल्क सभा नियुक्त न करते हुए प्रत्येक उद्योग के लिए 
भ्रलग-प्रलय सभाएँ निषुक्त की, जिनके सभासदों में समय-समय परिवतंन होता रहता 
था । इस बारण प़्युल्क सभा कोई भौ दीघंकालीत नीति नहीं झ्पता सक्री, जिसका 
स्थायी छूप से अवुकरण होता । यह इस नीति का सबमे बडा दोप था। 

इस प्रशार विवेकात्मक सरक्षण नोति के अवगत :--' प्रति तथा प्रवहेलता से 
उद्योगों को जो निरुत्माहित सहायता दी जाती थी, उप्तसे उद्योगों को उसके भाग्य पर 
छोडने के श्रल्मवा किसी प्रक्गनर में उनकी सुरक्षा नहीं की | साधारणतः प्रधुल्क कार्ये- 
प्रएणली तथा सरकार कौ विलम्बकारी नौत से जो सरक्षण मिलता भी था वह वेजार 
सावित होता था ॥/!९ 


संरक्षण नीति का मूल्यांकन-- 

सरक्षण नीति का मूल्यावन तभो न्‍्यायोचित रीति से हो सक्तदा है, जय देश 
की श्राथिक स्थिति सरक्षरा की प्रवधि मे अय्राघित रहो हो । ( ) भारत की प्राथिक 
स्थिति पर सन्‌ १६२५ से सन्‌ १६३१ तक मन्‍्दी का प्रभाव रहा । (3 ) प्रत्येक देश 
में राष्ट्रवाद का विकास तेजी से हो रहा था, जिसका परिशाम भारतीय प्रथ॑ व्यवस्था 
पर हुए बिना नहीं रहा । फिर भी इस नीति के विरोध मे जो प्ाक्षेप है तथा जिस 
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झायिक परिस्यिति से भारत जा रहा था, उमके होते हुए भी भारतीय उद्योगों ने 
सरक्षण की ग्रवधि मे काफ़ी प्रगति की है ॥ 

(3) सन्‌ १६२६ की प्राथिक मन्‍्दी मे जब अन्य देशों में उत्पादन गिर रहा 
था उस समय भी भारत के श्रमुख उद्योगों का उत्पादन स्थिर रहा थोर कुछ उद्योगों 
का बढ़ा भी । झौद्योगिक उत्पादन की यह स्थिरता सरक्षण के कारण द्वी रही। (7 ) 
इससे भन्‍्दी के दुष्परिणामो से भारतीय उद्योगो की रक्षा हुई तथा विज्तास तीब गति से 
होता गया ॥ इस्पात, कागज, दियासलाई आदि सरक्षित उद्योगों ने अपनी उत्पादन- 
शक्ति बढमकर देश में होने वाले ग्रायात कम किये । इसमे देश के विदेशी विनिमय की 
बचत हुई। ( 2॥ ) झौद्योगिक विकास के लिए आवश्यक बच्चा माल झादि की 
पूर्ति (जैसे- रई, बाँध एवं बाँस की लुगदी, गन्ना भ्रादि) झ्रावश्यक्ताएं' बढाने से कृपकों 
को लाभ हुग्ना तथा दैश्व में रोजग्ररी के श्रवसर बढ़े | सरक्षित उद्योग-क्षेत्र में नए-नए 
कारखाने खोले गये तथा उनसे सम्बन्धित सहायक उद्योगों का विकात्त भी हुप्ना । ये 
लाभ विवेकात्मक सरक्षण नीति की सऊलता के परिचायक हैं । हाँ, इतना ग्रवश्य 
कहा जा सकता है कि यदि सरकार उद्योगों को सरक्षण देने मे इतनी झर्तें न रखती तो 
सम्भवतः देश पे श्राधारभृत उद्योगो का विक्रास तेजी से होता । परन्तु यह साम्राज्य- 
वादी नीति के विरोध में था प्लौर भारत सरकार केवल सीमित क्षेत्र मे ही कार्य कद 
सकती यी । 


द्विनीय-विश्व युद्ध एवं युद्धोत्तर संरक्तस नीति-- 

सभ्‌ १६३६ मे डिवीय विश्व युद्ध छिउते ही आयात कम हो गये तथा भारतोय 
उद्योगों पर युद्ध-जन्य माँग की पूर्ति करने को जिम्मेवारी पन्ना गईं। युद्ध के कारण 
भागात बन्द होने एवं माँग बढ़ने से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, जिससे 
संरक्षण की कोई ब्रावध्यक्ता न रही । युद्ध काल भे भारतीय उद्योग युद्ध के सफल 
सघालन में श्रधिकदग योग दे राक, इसलिए भारत ने सव्‌ १६४० मे यह भाश्वासन 
दिया कि युद्धोत्तर काल में वर्तमान उद्योगों तथा युद्ध काल से स्थापित नये उद्योगों को 
विदेशी प्रतियोगिता का भय होने पर सरकार सरक्षण देगी । युद्ध के समय जो उद्योग 
संरक्षण पा रहे थे, उतका संरक्षण चालू रहा । 

द्वितोय विश्व युद्ध के झनुभव से, जिससे सुरक्षा के खतरे बढ गये थे तथा 
युद्ध के स्वरूप में जो परिवत्तन हुआ्ना, उससे देश का ओद्योगीकरणा पनिवाय॑ हो गया । 
“उच्च आपिऋ झक्ति एवं विकप्तित तथा कार्यक्षण भ्रोद्योगिक कलेबर जिस देश में है, 
केवल वही देश भपनी सुरक्षा अथवा हमला कर सकता है ।''* इसी दृष्टि से युद्धोत्तर 
औद्योगिक नोति को घोषणा अप्रेंल सन्‌ १६४५ में हुई। इस नोति के भनुसार नवम्बर 
सन्‌ १६४५ में युद्धशालीन प्रसुत उद्योगो की जाँच के लिए २ वर्ष के लिये एक 
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प्रस्थायी प्रशुन्क्ष सभा वी स्थापना की गई तथा उस पर नई जिस्मेवारियाँ लादी गई। 
यह जाँच तोव सूतो को ध्यान मे रख बर होनी थो ;-- 

( १) उद्योग समुचित व्यापारिक नीति पर स्थापित एवं ब्रियाशील है अथवा 

नही | 

(२) समुचित समय तक संरक्षण देने के वाद क्या उद्योग सरकारी सहायता 

पभ्धवा संरक्षण के ध्रभाव थे चानू रहेया ? 

( ३ ) यदि उद्योग राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भावश्यक्र है तो सरक्षणा वा भार 

समाज पर भ्रधिक तो नही होगा ? 

इस समा ने सन्‌ १६४५ से श्रगस्त सन्‌ १६४७ के १|॥ वर्ष मे ४२ उद्योगो को 

जाच की,* परन्तु सन्‌ (६४७ में राजनैतिक परिवर्तन हुए, उससे देश का प्राथिझ 
ढाँचा बदल गया । इसलिए प्रक्‍टूवर सन्‌ १६४७ मे प्रशुत्व सभा का दीन वर्ष के लिये 
पुननिर्माण हुप्रा, जिससे प्रत्तरिम झ्वधि में स्थायी तटकर नीति को अपनाया जा सके 
तथा इस नीति को लागू करने की स्थायी ज्ञासन व्यवस्था हो ॥ प्रधुल्क सभा पर पहिले 
कार्यों के झलावा निम्न कार्य शौर दिया गया । 

(१) ऐमे पूर्व स्थापित उद्योगों को जिनकी सरक्षण अवधि ३१-३-१६४७ 
को समाप्त होती थी, उन्हें इस तिथि वे दाद सरक्षण दने के सम्बन्ध 
में जाँच करना । 

(२) देश में निर्मित वस्तुप्रो के उत्तादन-मूल्यों की जाँच करनार तथा 
उनकी कीमतें निश्चित करता । 

(३ ) सरक्षित उद्योगों की जाँच द्वारा देखरेख करना, जिससे संरक्षण करो 
भ्रयव्रा प्रभ्य सहायता का प्रभाव मालूम हो सफे । ऐसे सरक्षण करों 
अ्रथवा सहायता में सशोधन करने की प्रायश्यक्तता के सम्ब ध मे 
सरकार को सलाह देना तथा जिन शर्तों पर संरक्षण डिया है, 
उनकी पूर्ति धूरांतः हो रही है एवं उनवा अबन्ध कायक्षप्र है, यह 
निश्वित करना । है 

(४ ) प्रन्य काय॑, जैसे! - मूत्यानुमार एवं निश्चित करो वा विभिष्त वस्तुग्रो 
पर लगाये गये प्रयुल्क करो का मूल्याक्न एवं विदेशों को दी गई 
प्रधुलक-सुविधाप्रों का भ्रब्ययव करना। साथ हो, संयोग, प्रस्याख, 
एक्राधिकार तथा भ्रन्य व्यावारिक प्रतिबन्धों मा संरक्षित उद्योगों पर 
होने वाला प्रभाव देखवा । 

समिति ने नये एव धूर्व स्थापित उद्योगों वी जाँच वा दवा शक्कर, लोहा एवं 

इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, कागज, मेंग्नेशियम क्‍्लोराइड तथा चांदी का तार, इन 
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६ उ्द्योगो के सरक्षण को समाप्त करने तथा प्रन्य ३४ उद्योगों को संरक्षण देने वी 
सिफारिश को । 
अस्थाई :्रशुल्क सभा को आलोचना-- 

इसवी वाय॑ नोति से स्पष्ट है क्ति विभिन्न उद्योगों के संरक्षण वा प्राघार 
विवेतर|त्मक सरक्षण नीठि से किसी प्रकार गच्छा न चा । (9) इस नवीन नीति में 
संरक्षण पाने वाले उच्चोग बा सम्ठन व्यापारिक प्राघार पर होना प्रावश्यक था। 
इसमे कोई भी तनवोन स्थापित उद्योग प्रधुल्क सभा के विचार क्षेत्र में नहीं 
झा सत्ता था घोर न कोई उद्योग हो सरक्षण की माँग कर सकता था, जिम्तो प्रुणँ 
रूप में स्थापना ने हुई हो ।# (॥) सरक्षण की दूसरों दत्त वे ब्नुमार उसी उद्योग को 
सरक्षण दिया जा सकता था, जो प्राकृतिक एवं झावथिझ सुविधाप्रो तथा सागत की 
दृष्टि से निदिदत समय से झपना विद्वास वर सक्तेगा तथा संरक्षण की ध्रावश्यरता न 
रहेगी। यह शर्तें इततो विचित्र है कि इस सम्देग्ष में पहिले से हो कोई निश्चित मत्त 
नहों बनावा जा सत्ता या । [77 सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के लिए प्रावश्यक् उद्योगों 
को सरक्षए देने के सम्बन्ध में यह झत॑ थो कि सरक्षण देते समय पह देखना होगा कि 
जनता पर सरक्षण वा भार प्रधिक न पड़े। परन्तु हिमी भी अवस्था में सरक्षण का 
भार जनता पर तो पडेगा ही प्रौर उसके साथ ही सरक्षण से होने वाले लागो से जनता 
का भी द्वित होगा, इसलिए ऐसा एकागी विचार घमुपयुक्त था। (९) पस्याई प्रशुल्क 
राभा तीन बपं से भ्रधित्र प्रवंधि के लिये सरक्षण री गिफारिश नही पर गकती थी । 
इपसे उद्योग को मरक्षण से भाशातीत लाभ होगा, बह झपेदा नहीं थी जा मक्‍ती, 
क्थोकि एक तो सरक्षण वे राम्दन्ध में भ्रनिश्धित भविष्य होने से उद्योगों को प्रोत्माहन 
वा प्रभाव रहता था भौर इतनी घोड़ी भ्वधि में संरक्षण के परिणामों वो जाँच भी 
ठीऋ रीति से नहीं हो सकती घी । परन्तु सन्‌ १६४७ के पुनगडित प्रधुल्क सभा के सर- 
सह या क्षेत्र ब्यापक्र हो गया, क्योंकि इस सभा ने भ्रायात सरक्षा, करो से सरक्षण 
देवा पर्यात नहीं समझा । प्रत्युत बुछ उद्योगों की सहायता दे निए विकास कोष के 
निर्माण ये सहायता देने वी सिफ्रारिय भी को | इस प्रक्तार भारतीय स्वतन्त्रता के 
पश्चात्‌ की संरक्षण नीति व्यापक एव देणी उद्योगो के लिए पोपक है । 
भारतोय तटद्र आयोग सन्‌ १६४६-४०-- 

सन्‌ १६४८ को प्रोद्योगिक नीति को घोषणा में भारत सरकार मे झपनी 
ज़्टकर नीति स्पष्ट वी थी । इसका सद्ेंदय सरकार की झाधिक नीति, भारत का जत- 
रन एग्रीगेट प्रात ट्रेंड एण्ड टेरिफ (सन्‌ १६४७) तथा हदाता चार्टर का उत्तरदायित्त्व 
देवते हुये भावी प्रशुल्कर नोति निश्चित करना एवं उमक्ते कार्यत्राहों के लिए स्थायी 
उपवस्था करना था | इसीलिए सरकार ने अप्रैल सन्‌ १६४६ में भारतीय-तटकरं- 
पभायोग को नियुक्ति को । 


क भारती व अर्थ शास्र को समस्याय्रें--पी० सी० जैन । 
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श्रायोग का कार्य निम्न बातो को ध्यान में रख कर प्रशुल्क नीति निश्वित 
करना था :-- 
(१) पिछते आयोग को नीति, उसके परिणाम एवं क्रियाप्रों वी जाँच 
करता । 
(२ ) भविष्य में उद्योगो को सरक्षण देने की नीति विश्चित करना १-- 
( ग्र) इस नीति का व्यवहार मे लाने के लिए सुझाव देना । 
(व ) इस नीति की कार्यवाही से सम्बन्धित भर य सुझाव देना ॥ 
(३ ) भारत को विदेशी आधिक जिम्मेशरियों के सम्बन्ध में विचार करना । 
(४ ) ग्रायोग को यह देखता था कि उपकीो मिफारिशें भारतीय संविधान 
एवं भारत सरकार को सन्‌ १६४८ की प्रौद्योगिक नीति की घोपणा 
से विम्तयत न हो 
इस झायोग ने श्रयना काय्ये २५ जूत सन्‌ १६४६ को श्रारस्म किद्रा और २५ 
भई सन्‌ १६४५० में भ्रपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसकी अमुख सिफारिशों 
निम्न हैं :-- कर 
आर्थिक उन्नति की रूपरेसा-- 
आयोग ने सरकारी नोति को छ्यान से रख कर यह मान लिया है ड्ि भारत 
में योजना-बद्ध ग्रथ॑-ब्यवस्था होगी। इसी आधार पर प्रायोग ने झत्रनी सिफारिश की 
है। इस श्रायोग ने प्रशुल्क सरक्षय को भारत के आधिक विकास था प्रायमिक्र साधन 
भान लिया है तथा यह पग्राधिक विकास की योजना के भ्रनुरूप होगा। 
सरक्षए के लिए निम्न मिद्धान्तो की सिफारिश की है :-- 
(१ ) योजनावद्ध क्षेत्र के दद्योगो को तीन सहूद्ों से बाँदना घाहिए :-- 
(प्र ) सुरक्षा एवं धन्य सुरक्षात्तर (509680) उद्योग । 
( व ) आधारभूत एवं मूल उद्योग । 
( स ) प्रस्य उद्योग 
पहिले समूह के उद्योगो को किसी भी स्थिति मे राष्ट्रीय महत्त्व को दृष्टि से 
सरक्षण देना चाहिय, फिर उम््रा जनता पर भार जितना है! क्‍यों ने हो । दूसरे समूद्र 
के उद्योगों के सम्बन्ध मे प्रयुल्क प्रप्रिकारियों को यह अधिकार हो कि वे ऐसे उद्योगो को 
दिये जाने वाते सरक्षण का स्वरूप एवं उसका परिमाणख, ऐसी सहायता अयत्रा सर- 
क्षय सम्बन्धी दालें एवं प्रतियत्धो का निराय उरें तथा किस हृद तक सरक्षित उद्योग 
इन द्ार्तों को पूरा बरते है, यह देखें । ठीमरे समूह के उद्योगों को सरक्षण देने समय 
(निम्न वातों पर ध्याव दिया जाय ; [ श्र ) उद्योग को प्रात झ्ाविक सुविधाएं, [ श्रा ) 
उद्योग की वास्तविक प्रथवा सम्मवनीय लागत, (इ ) उद्योग का समुचित सम्रय में 
विकास होने की सम्मावता ठथा (ई ) सरक्षछा के विना उमके सफव संचालन की 
सम्भावना | इससे साथ ही यदि उद्योग वो राष्ट्रीय हित की दृष्टि से सरक्षण ऋबवा 


[ १२३ 


राहापता देना वाछनीय है तथा झन्य सुविधाओं को देखते हुए उम्के संरक्षण का भार 
जनता पर झाधिक न होता हो तो ऐसे उद्योग को सरक्षण देना चाहिए । 

(२) प्रन्य उद्योग जो किसी मान्य योजना के प्रन्त्गंत नही आते, उनके 
संरक्षण का विचार उपरोक्त परिद्धान्तों के ग्राधार वर करना चाहिये । 

(३) सरक्षण के लिए कोई एक इर्त ही आवश्यक न हो, जैमे--कच्चे माल 
थो स्थानीय प्राप्ति प्रथवा सम्पूरां देशी माँग की पूति वरने वो प्षक्ति। यदि उसे प्रन्य 
प्राथिक सुविधाएँ ब्राप्त है तो उम्ते संग्क्ण दिया जा सकता है । इसलिए आयोग ने 
सिफारिश की है :-- 

(श्र) कच्चा साल दिसी उद्योग वो उपकब्ध गही है, किन्ठु अन्य प्राधिक 

सुविधाएं उपलब्ध है, जैमे--देशी वाजार, रुस्‍्ता एवं पर्याप्त श्षम । 

( व) किसी भी उद्योग को सरक्षण देते समय यह संपूर्ण देशी माग क्री 
पूर्ति करे, यह साधारणत: धपेक्षित नही है । 

( स ) उद्योग के सरक्षण सम्बन्धी विचार करते समय श्रपेक्षित (?0(0॥- 
439)) निर्यात बाजार +। विचार करना चाहिए ॥ 

( द) सरक्षित उद्योगों के उत्तादन का कच्चे माल की भाँति उपयोग करने 
वाले उद्योग को क्षति-पूरक सरक्षण मिलना चाहिए । इसका परिमाण 
निश्चित नही क्या जा सकता है तथा वह कच्चे माल के स्वरूप, 
उपरभोक्ताप्रों पर प्रभाव, उत्पादन की माँग आझादि दानों के श्रनुमार 
निश्चित होना चाहिए | 

( य ) जो उद्योग प्रारस्मिक स्थिति से है भ्रषवा सए हैं उनब्रो सरक्षण 
मिचना चाहिये; विश्ेेषतः ऐसे उद्योगो को जिनके निर्माण की बागत्त 
झ्धिक है अयवा जिनेके संचालन के लिए उच्च कोटि के विशेषज्ञों की 
पअ्रधिक प्रावश्यकता है । 
राष्ट्रीय द्वित की दृष्टि से दृपि-ठत्यादन को सरक्षण दिया जा सकता है, 
परन्तु इनकी सस्या एवं सरक्षण प्रवधि यथासम्मव कम द्वो, जो ५ वर्ष 
से भ्धिक न हो 

(४) संरक्षित उद्योग पर उत्पादन कर लगाना उचित नही है। ऐसे कर 
क्ैवल उसी दशा में लगाए जाए, जब बजट दे स्रोतो वे लिए झ्रावश्यक हों तथा प्रन्य 
सावन उपलब्ध न हो | इसी प्रकार सरक्षित उद्योगों के कच्चे माल को कोमतें भी 
झावश्यक्ता हे रामय विधान द्वारा निश्चित को जा सकती हैं। उ्योग को सरदख 
देने का स्वरूप एवं पद्धति अधिकाशतः उत्लादित वस्तु दे स्वरूप पर निर्भर होना 
चाहिए। 


आपोय की अन्य लिफारिशें-- 
(१ ) सरक्षण-करों को वापिक भ्राय के कुछ भाग से एक विद्यास-कोपष 
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लगी । लद्बाधायर मे पस्व-ध्यवमाधियों एवं टडी के पटसन ब्यवधायियो को दृष्टि से 
यह श्रधिनियम्र सन्‍्तोपज्ञनक नहीं या | इसलिए भारत सरकार ने सन्‌ १६०७ से एक 
भायोग को विपुक्ति को, जिमशी मिफरिशों के प्रनुमार सन्‌ १६११ का फैवटरी एवड 
पास हुप्ा | इसको मुस्य घाराएं थी ;-- 
(१) यह दिपाव मौसमी वारसानों पर भी लागू जिया गया। 
(२) बच्चों के दाम मे ६ घस्टे प्रद्धि दिन नियमित क्ये गये तथा उनकी 
झ्रायु एव शारीरिर योग्यता का प्रमास्य ग्रावश्यक कर दिया गया। 
(३) पुरष मजदूरों के काम के प्रधिततम्‌ घटे १२ निश्चित जिये गये, 
जिसमे ४ पन्‍्टे का विधाम सम्मिलित था। 
(४) स्त्री मजदूगो से धुनाई कारखानों के प्रतिश्क्ति भन्‍्य कारखानों में रात 
को वाम नही लिया जा सवता था। 
(५) इस भधिनियम से मजदूरों ने स्वास्थ्य एव सुरक्षा के लिए भी काफी 
ब्यव्या को गई + 
इस विधान को सन्‌ १६१४-१६१६ के युदध-काल में कुछ शिपिल कर दिया 

गया था, परतु युद्ोत्तर-काल में श्रम-मद्ध प्रान्दोलन ने जोर पकडा तेया सन्‌ १६२० 

में भारत भस्तर्रा्रीय श्रम सट्ड का सदस्य बना । इन दोनों घटनाप्रों से मजदूरों वी 

स्थिति मे मुघार करने ने लिए कात्नुस की ग्रावदयत्रता प्रनोत द्ोने लगे । फचतः पसु 
१६६३ में चौथा फवटरी एवट प्रास हुप्रा । इसतो मुर॒प घाराएँ ;-- 

(१) २० भ्रयवा इससे भ्रधिक मजदूर एय शक्ति का उपयोग करने वाले 
सभो कारलानों पर यह लागू होता था । 

(२) स्पानीय प्तरवार यो श्रधिवरार या कि वह इस विधान को किसी भी 
वकशॉय पर लागू ऋर सकठी थी, जिसमें १० प्रथवा इससे भपिक 
मजदूर वास करते हो । 

(३) बच्चों वी याय करने को झायु १२ से १५ वर्ष तक निश्चित कर 
दी गई | 

(४ ) पुरुय सजदूरो के काम के झपिवतस्‌ देविक पन्‍्दे १ तथा साप्ताहिक 
घन्‍्टे ६० निश्चित क्ये गये ॥ 

(५) सभी मजदूरों के लिए एक घन्टा देनिक विधाम निशिचत किया गया 
तथा कोई भी मजदूर लगातार १० दिन से भषित्र दिन बिना छुट्टी के 
गुर हाजिर नर रह सकता था। सार !०दित को धुट्टी की 
ब्यवस्था की गई। 

(६) झसी प्रार सतरनाक उद्योगों मे १७ वर्ष मे कम भायु के बच्चे एवं 
स्त्री मजदूरों से काम लेना वजित बर दिया गया। 

इस विधान में कुछ घोड़े मे सधोगन सन्‌ १६२३ एवं सन्‌ १६२६ से विए गये। 

तदुपरास्त मजदूरों वी फँपटरी मे चाग बरने वी पियिति एवं तत्काघोन फैबटरी 
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विश्ान का अध्ययन करने के उपरान्त सुभाव प्ररतुत करने के लिए व्हिटले कमीशन 
को नियुक्ति हुई । इस कमीशन मे सन्‌ १६३१ में अपनी रिपोर्ट दो । फ्लस्वरुप पौँचवाँ 
फैक्टरी एक्ट छत १६२४ प्राय हुमा / इसकी मुख्य विशेषताएं :--- 

(१) १२वर्ध से कम प्रायु के वच्चे कारखायों मे काम पर नहीं रखे जा 
रुक्‍ते थे, पर-तु जो १२-१५ वर्ष आयु वे होते थे उन्हें खतरनाक 
उद्योगों में नियुक्त नहीं क्या जा सकता था। 

(२) बाल-मज़दूरो के काम के दैनिक घन्टे ५ निश्चित किए गये तथा उसे 
रात में काम लेने पर रोर लगाई गई । 

( ३ ) बयस्क-मजदूरों वे बाम के दँनिक घन्टे १० दया कुल सााहिक घन्दे 
५४ निश्चित डिए ग्रये | परन्तु दैनित्र ग्रावश्यक्तता को वस्तुओं को 
निर्माण करने वाले कारसानो के लिए माप्ताहिर घन्टे ५६ नियत 
विए गये । मौसमी कारखातो के लिए साप्ताहिक वास के घस्हे ६० 
निश्चित किए ग्रये । इस प्रकार इस अधिनियम थे स्थायी एवं सौसमी 
कारखानो को विभत्त किया गया । 

(४) १५से १७ वर्ष तक वी प्ायु के व्यक्तियों को 'युत्रा! को श्रेणी में 
रखा गया हथा डॉड्टरी प्रमाण-पत्र वे बिता इनसे वयस्क व्यक्तियों 
का काम नहीं लिया जा सकता था । 

(४) मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बे लिए भय झ्रायोजन किए गये, 
जैसे- (मर) पीने के लिए स्वच्छ परनी, (ब) प्राथमिक शोषधो१चार, 
(स) ५० से श्रधिक स्त्री मजदूर काम बरने वाले फारखातों में मूले 

(0/९८)६४8) हगाना, (द) बारणानों मे नमी रखने (87॥09] 
प्ष्णा०ाए का एवस्ब इत्यादि । 

सन्‌ १६३४ के पौक्टरी कट में सशोघ्त करने के लिए छत १६४६ में फैक्टरी 

संशोधन विघान पास हुप्रा । इस विधान के झनुमार :-- 

( १) स्थायी कारखानो के काम के साप्ताहिक धन्दे ४८ तथा मोसमों कार- 
खानो के साप्ताहिक पन्‍्टे ५० कर दिए गये 

(३) 'फंलाव” (897800-0ए४) का पिद्धान्त जो रत १६३४ के फैवडरी 
विधान द्वारा लागू जिया गया था, उसका समय स्थायी कारखादों में 
एवं मौसमी कारसादो मे क्रमशः १० झोर ११ घटे कर दिया गया । 

(३) अ्रतिरिक्त मजदूरों के सिद्धान्त को सान्यता वी गई तथा अतिरिक्त 
मजदूरी को दर औसत मजदूरी ही दुशुनी वर दो गई। 

लदयराम्त सन्‌ १६४८ में उत सव फैवटरी-एक्टो को रहू कर दिया गया, जो 

उस समय तंक पास किय गये थे तथा उनका एांत्रत कर नया फँवटरी विधान 
बताया | इस तये विधान को श्रमुख बातें है :-- 
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(३ ) प्रतिनिधिक्र उचित विन्नौ-घूल्य ॥ 

(४ ) माँग, स्थानीय उल्ताइव तथा आयात का स्तर । 

(५) बवुटीर, लघु तथा श्रम्यं उद्योगों पर किसी उद्योग के संरक्षण वा 
प्रभाव | 


वर्तमान संरक्षण नीति-- 

वर्तमान सरक्षण नीति सन्‌ १६४७ की पूर्व संरक्षण नीतियों से प्रधिकत 
प्रच्द्धी है, जो देश के औद्योगीक्रण के लिये पोषक है । क्योंकि :--( ) वतमान 
आयोग का कायं एव भ्रधिकार दोनों ही व्यापक है, जो पहली नीति ग्रे नहीं थे, जिय 
कारण प्रशुन्क समाएं चाहते हरे भीवुद्ध न कर सकती थी। (7 ) उद्योग को 
सरक्षण देने के लिए किसी भो एक शत पर घोर देना प्रावश्यक नहीं रहा, केबल यह 
देखना है कि उद्योग देश हिल में है ग्रयवा नहीं। (॥7 ) सुरक्षात्मार एवं ब्रायारभुत 
उद्योगों को सरक्षण देने के लिये बोई,मी शर्तें नहीं है, जो देश दी सुरक्षा, प्रौद्योगो- 
करण तथा स्वय निर्भरता की हषि ये नीति में अधिक उपयुक्त परिवर्तन है । ( 2ए ) 
युद्धोनर संरक्षण नीति में के बल तीन वर्ष के लिए सरक्षए देने के लिये प्रशुल्क श्रापोग 
स्वतस्न है, जो प्रत्येक उद्योग कौ प्रावश्यक्ताप्रों एवं विशेषताओं पर निर्भर रहेगा। 
(२) पहिले धद्युत्क समा वी सिफारिशों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कोई 
समय निश्चित हीं था, जिससे देर होती थी, परन्तु प्रत सरकार को प्रशुल्क प्रागोग 
की सिफारिशों पर कार्यवाही की रिप्रो्ट तीन मस्त के प्रन्दर संसद को देनी होगो । 
और यदि विलम्ब होता है तो विलस्व के कारणों को स्पष्ट करना होगा। इस प्रकार 
वर्तमान नीनि स्वतन्त्र भारत की स्वतन्त्र प्रयुल्क नोति की परिचायक है, जिससे भारत 
की ग्राथिक व्यवस्था वी उन्नति तेजी से हो सरे गो । 


शाह्दी अधिमान ([ऋ्शं० 77९(००८४८०९) -- 

'डाड्टी अधिमानं को विचारधारा काफी पुरानी है, जिसका भारत में श्रोगरोश 
सन्‌ (६०२ में हुप्रा | इसका अवलम्यत (१०वीं एवं १८व्री शताब्दी में इड्लेड में 
अतिवाय॑ रूप से होता था । ब्रिटिश झासकी की ग्रोपनिव्रेशिक नोति का यह एक प्रंग 
चा, जिनमे मादू-देश (प्रुणणा6 06प्रा#7छ) के निर्यातों के करो में छूट दी जाय, 
परन्तु यह झनिवायवा झागे की नीति म नहीं थो । अपितु उसमे प्रत्येक देश श्पनी 
प्रयुन्क नीति में स्वतस्त्र था, जिसके प्रत्तर्गत साम्राज्य के विभिन देशो में होने वाले 
भ्रायात पर प्रशुतक्न खुविधायं दी जाती थी, जिससे साम्राज्य के व्यापार का अधिकतम 
जिफार ह्वो २ ए कुपिशों गए ज्य के कगदिरेकों आर परस्पर आकार एर ही काकी शी € 
इस भ्रक्रार झाड़ी अविमाद का यह भ्रय है--छाम्राज्य का व्याप्रर बढाने के हेतु 
साम्राज्य के विभिन्न सदस्य देशों के बोच प्रशुल्क रुक्ावटों को यवाय्रम्भव कम 


करता! 
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(१) जमीन के नीचे १३ वर्ष से कम झायु के वच्चो को काम पर लेने के 
लिये रोम लगा दी गई। 

(२) जमीन के उपर काम करने वाले वदस्क श्रमिकों मे सापाहिक ६० 
घण्टे से श्रधित्त तथा जमीन के नीचे काम करने वाले वयस्क-श्रमिकों 
में ५४ साप्ताहिक घगण्डो से श्रधिक काम लेने पर रोक लगा दी गई। 

(३) स्थानीय सरवारों को यह झधिकार मिला वि ये स्ट्री-्मजदूरो को 
जमीन के नीचे काम कराने पर रोक लगा सकती थी । 

इसके दाद हिटले क्मोश्नत की सिफारिशों तथा प्रन्तर्राट्रीय ध्रम-सघ के 

स्वीकृत प्रस्ताव के श्रनुमार सन्‌ १६३४ में खान-विधान में पुन; सपझ्योधन किये गये । 
इसके प्रनुसार :-- 

६१) जमीन के उपर काम करने वाले श्रमिक्षो के लिए काम के साप्ताहिक 
घण्टे ८ तथा दंतिक १० घंष्टे निश्चित दिये गये ॥ 

( २ ) जमीन के सीचे काम करने वाले खान मजदूरों के देतिर घष्टे & 
निश्चित क्ये गये और साप्ताहिक घण्टो की सीमा हटा दी गई | 

( ३ ) खान में अयवा खान पर काम करने थाले बाल श्रमिकों की न्यूनतम्‌ 
आयु १५ वर्ष निश्चित कर दी गई । इसी प्रकार १५ से १७ घर्ष तक 
की ग्रायु वाले धमिको को विना डाक्टरी प्रमाण पत्र के खानो में काम 
पर लेने की रोक लगा दी गई । 

इस विधान में सन्‌ १६३६, १६३७, १६४० तथा १६४६ में सशोधन हुए। 

इत सशोधनो के भ्रचुमार ३-- 

(१ ) यह विधान सभो खानो पर लागू होगा। इस विधान में बात! वी 
स्पष्ट परिनापा भी दी गई है । 

(२ ) जमोद पर क्ाम्र करने वाले यान श्रमिक्नों के दनिक पणष्टे ० तथा 
अधिस्तम पताव १२ पण्टे निश्चित किया गश, जिसमे ६ धण्टे 
काम के बाद १ घण्टे का विध्वाम भौ सम्मिलित है / जमीन के नीचे 
काम करने काये श्रमिकरो के लिये यही समय £ घण्टे है । 

(३ ) सभी खाते धरमिकों के साप्ताहिक घण्टो की सोम! ५४ निश्चित की 
गई है। कोई भी व्यक्ति खान में एक सप्ताह में ६ दिन से अधिक काम 

नहीं कर सकता । 

(४ ) हो एवं पुस्प, श्रमिकों क्रे चिए अ्रतय भ्रलग लॉकर रूम एवं स्तान- 
गुझ्षे का प्रवत्थ करते वा अधिवार वेन्द्रीय सरकार को मिला है। 

तइनुमार भारत सरकार ने आदर्श नियम (रा झखल्डतऐवातै 
एप्ो९७) बनाये है । 

इन सम्पूरों विधानो का एकन्रोक रण करने तथा उसकी फ्वटरीज एक्ट सन्‌ 

१६४८ के वरावरी में रखते क लिए, भारतीय खा अविनियम सन्‌ १६४२ में स्वीडन 
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तब इस श्योग ने सक्षत शाही अ्रधिमान! अपनाने की सिफारिश की और मत दिया 
वि भारत वी झौद्यागिक प्रगति उसके विद्याल साध एवं जन संस्या की हृष्टि से बहुत 
कम है। प्रतः वह द्ाही अ्रधिमान नीति सामान्य सिद्धाग्तो पर नहीं ग्रपना सरता। 
सन दाही प्रधिमान! के अन्‍्तगव निम्न छर्तें थी--- 

(१ ) विसी व्छतु के सम्बन्ध से प्रशुखच-सुविघए देने के विधय में मारतीय 
समसद वी राय लो जाय । 

(२ ) भारतीय उद्योगो को दिया हम्ना सरक्षण ऐसी प्रशुल्क सुविय्राप्रों से 
कम न हो और न प्रभावित हो । 

( ३ ) भारत को ऐसी सुविधाएं देने से सम्भावित लाभ की तुलना में किसी 
प्रकार उल्मेखनीय हामि न हो । 

(४ ) इच्चलेड वे सम्बन्ध में यह भ्रध्मिन ऐच्छिक हो तथा दन्य देशों के 
लिए परस्पर आधार पर द्वो । 

इस भिफारिश के होते हुए भी भारत सरकार फो साम्राग्यवादियों की चाल में 
प्राना है। पडा, जिससे सन्‌ १६२७ में ब्रिटिश इस्पात, सन्‌ १६३० में ब्रिटिश सूती 
बस्तर के झ्रायान तथा सत्‌ 6३३ में ब्रिटिश उगम वी वस्तुओं के आयात पर प्रशुल्क 
सुविधाएं दी गई । इसके पहले भी भ।रत से ब्रिटिश माल के प्रायात पर प्रन्य देशों 
वे माल वी प्रपेक्षा झ्रायात करो में छूट मिलती थी । जैत--सव्‌ १६१८ म चाय के 
निर्यात्‌ कर में छूट, सन्‌ १६१६ में चमदें के निर्यात करो म॑ १०% हरी छूट श्रादि । 
परस्तु प्रस्त में सन्‌ १६३२ में भारत झौर ब्रिटेन में भ्रोटावा समभौता हुआ, जिससे 
भारत में श'हो श्रधिमान को अपना लिया गया । 


बतेमान स्थिति-- 

द्ितीय विश्व युद्ध के वाद विश्व को प्राथिक स्थिति में जो महान्‌ परिवर्तन 
हुए उमसे प्रन्तर्राट्रिय सहयोग की भावना वड गई। फलस्वस्य प्रन्तर्राट्राय मुद्रा कोप, 
प्रत्तरष्रीय व्यापारिक सद्ध प्रादि विभिन सस्थाप्रों का विकास हुम्रा । ऐसी स्थिति से 
तथा हितीय विश्वयुद्ध में इद्धलेड की जो आधिक हाति हुई तथ। अमरीका का महृत््त 
प्राथिक क्षेत्र में बटा, उसमें इड्डलेड को अ्रमरीकी पूंजी की दासता भाननी पडी। 
फलतः शाही अ्धिमान नोति को घक्का लगा तथा विश्व पे ग्र्तरद्रीय ब्यापार के 
विकास वे जो अनेक सम्मेलन हुए, उतमे अमरीका ने इस नीति व्या घोर विरोब 
किया ! यह नीति आज राष्ट्रसव-अधिप्तान के रूप में काये कर रही है ॥ इसी प्रकार 
ब्यापारिक समझोतों द्वारा भा एक दूसरे दयो को प्रशुल्त-्मधिमान दिए जा सकते है । 
इम सम्बन्ध मे श्री० ट० टी» दृष्णाप्राचारी ने कहा--' प्रधिमान सम्बन्धी यह चित्र 
स्थिर ते रहते हुई प्रति वर्ष एवं प्रति सास बदलता रहता हैं, किंतु वतमान ह्िविति में 
यह चित्र भारत के लिए द्वानिसर नही है ।/* इसी सम्बन्ध से भावी नोति को स्पष्ट 
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करते हुए उन्होंने कहा-- वर्तमान समय में हमारा विचार संयुक्त राज्य को प्रधिमान 
देने की नोति परिस्याग करने का नही है, क्योंकि इसमे होने वाले लाभ हमारे पक्ष में 
हैं। ये ्रषिव न हों, परन्तु निश्चित हैं, इसलिए में यह विष्दास दिलाता हूँ किः वर्तमान 
समय में यदि हम शाही प्रधिमान नीति को बनाए रखते हैं तो भी भारत के हित 
दिखुल सुरक्षित हैं ।” इसमे स्पष्ट है कि जब यह नीति भारत के विपक्ष में होगी, 
उप्रमे प्रवध्य ही देश-ह्ित में परिवर्तन होगा ॥ 

स्वतन्त्रता बे पश्चात सन्‌ १६४६-४० के तटकर धायोगके: सामने जब यह प्रश्न 
*छा गया, तब उसने यह निर्णय दिया :--/इन सुविधाश्ों के सम्बन्ध में कोई भी 
निश्चित निरंव नहीं दिया था सत्ता, क्‍योंकि यह समझौता होने के कुछ मास पश्चात्‌ 
हो द्वितीय युद्ध प्रारम्भ हो गया, जिससे साथी परिस्थति ही बदल गई ॥” साथ ही, 
उपलब्ध क्ञॉविडों बे भ्राधार पर श्रायोग वा मत है :--"भारत ने सन्‌ १६३८ ३६ में 
शाही भ्रधिमान के प्रन्तर्गत समधित [[0९07९0) प्ौर भ्रसमथित (009 706- 
407720) माल के बुल् निर्यात का ३४"१% ब्रिटेन को क्या, जो सन्‌ १६४८ ४६ 
में २३*५% रह सया । इसी प्रश्ार सर्मावत माल वा निर्यात ४३"७% में २०७९ रह 
गया ४” इसमे स्पष्ट है कि घम्थित सामान ब्रें निर्यात के लिए भारत श्र ब्रिटेग पर 
निर्भर नहीं है, जितना वह पहले था। दूसरे, भारत के कुल निर्यात माल में ७४% 
निर्यात समर्थित व्लतुप्रों वा है, जो छत (६३८-३६ में केवल्त ५६"२% या। यह 
प्रवृत्ति इम भोर खेत वरती है कि भारत के निर्यात व्यापार मे भ्रव शाही प्रधिमान 
वा भद्दत््व नहीं है प्रौर न ब्रिटेन को ऐसे प्रपिमतान देने से भारत को बुद्ध विशेष लाभ 
ही है| स्पष्ट है कि प्रव भावी प्रधिमान नीति दिपक्षीय व्यापारिक सममझौतों के धाधार 
पुर प्रपनाई जाये, जिससे भारतीय हित की समान रूप से रक्षा हो ।१ इसी हृष्टि से 
तटकर प्रायोग ने किसी भी देश को प्रधिमान देते समय निम्त बातों को ध्यान मे रखने 
की प्िफ्रारिण की है ;--* 
प्रशस्क सुविधाएँ प्राप्त करते समय-- 

(१) ऐसी वस्तुभों को सुविधाएं" मिलें, जिन्हें प्रन्तर्राट्रीय बाजार से समान 
बरतुप्रों से प्रतियागिता द्वो । (२ ) ऐसो वरतुए' हों, लिन्‍हे बाजार में भ्रन्य देशों से 
भ्रतिवह्तु की प्रतियोगिता होती द्वो।( ३ ) ऐसी वस्तुएं कच्चे माल वी अपेक्षा 
निर्मित वलुए हों । 
प्रशु्क खुविधायें देते समय-- 

(६१) पूछीणल बस्तुप्तो, (२) फ़रण दस्द एवं उन्त-सामन्रो, ( ३) भवच- 
इयक बच्चे माल के झ्रायात को सुविधायें दी जायें ॥ 
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उद्योग हो गया | इस कारण गावरो मे वेकार रहने वालो जनना झहरों के विकसित 
उद्योर्णों में काम के लिए भाने लगे ! इस प्रकार भारत में विभिन्न परित्यितियों मे 
श्रमित्र वर्ग वा उदय हुप्रा तथा इनको सख्या प्रथम विश्व-युद्ध के कारण तीज गति से 
बढती गईं, क्योकि इन युद्धों के कारण ही भ्रग्नेजी शामन मे भारतीय उद्योगों के विकास 
को प्रोत्पाहन मिला। भारत में श्रोद्योगिक श्रमिदों के' आाव डे सबसे पहले सन्‌ (८६२ 
में लिए गये थे, जब इनको सख्या ३,१६,७१६ थी ओर सन्‌ १६५४७ में यही 
३०,८७,६६४ थी । सबसे ग्षिक मतत्वपूर्सो ब्योग, जिसमे सबसे श्रधिक श्रमिक 4 में 
करते है, वह कारखाना उद्योग है॥* भारत के श्रमिकी के सम्बन्ध में प्रन्तरद्वीय 
श्रम-सर को रिपोर्ट में लिखा हैः-- सब १६२१ में हृषि श्रमिकों की सरया २१४ 
लाख थी, जो सम १६३६१ को जन-गराना मे ३१५ लाख हो गई, जिसमे २३० लाख 
म्रूमि विहीन थे । इस प्रवार इण्डिगन फ्रंचाइज समिति के अनुमार सब १६३६१ में 
२५० लाख श्रमिक दृषि के अचावा भ्रत्य उद्योगों मे थे । इस प्रकार भारत वे विभिन्न 
उद्योगों मे में लगे हुए ६५४ करोड वर्मचारियों में से ५६५ लास श्रमिक्त है, जो 
अपनी उपर्जीविका का साधवे मजदूरी ही सममते है (२ 


श्रमिकों का वितरण-- 

भरत की ३५"८६ कोर्टि जन सस्‍्या को ह5 से ग्रोद्योगिक धमिको को सत्या 
एवं उप्तत इृंपि-निभंर जन सख्या से झनुपात सकेत करता है दि भारत की ग्राधिक 
दक्षा अविकसित है । मद १६४६ में कारखानो के श्रमिकों वी कुल सस्या २४,३३, ६८८ 


ची 

कारखाना उय्योग में सन्‌ १६५६ मे समो राज्यों में देनिक पौसत श्रमक्रो की 
संख्या २५,८२,३०६ और रेल उद्योग में १०,५४,६०८ थी | श्वमिक्रों की सबसे प्धिक 
संख्या वारखाना उद्योग में थी, जिनमें मे बेवल बम्बई में ६,६८,२५१ श्रमिक थे । 
खाते द्दयोग के श्रमिक्रों मे सबते प्रधिक श्रमिक कोयला उद्योग में है, जिनकी सह्यां 
जुलाई सद्‌ १६५७ में ३,७०,२४४ थी। कारखाना उद्योग में भी इसी प्रकार मुती 
वस्त्र उद्योग प्रधिक महत्त्वपूर्णो है, जिसमे तवम्दर सन्‌ १६५८ में ७,६८,५०६ श्षमिकर 
दुनिक ग्रौसदत थे, जिनजी सख्या संत १६५३ में ७५, ८३,६६४ थी ।* 

इस प्रकार झाज भी भारत में सबसे प्रधिक' श्रमिक निर्माणो उद्योग प्ें लगे 
हुए है ठया इनत्री संख्या में देश के श्रोद्योगीकरण के साथ वृद्धि होगी, प्रतः इनकी 
विशेषताएं देखना भी प्रावश्यक है | 
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भाग, (२) मजदूरी की वर्तयान दरें, (३) उद्योग छो उस्पाइनशीवता तथा (४) मेज 
दूरो की वार्य क्षमता, परन्तु यह विधेयक पाम नही हो सका । 
कुछ भी हो, राजनैतिक, धाथिक्त एवं सामाजिक दृष्टि से मजदूरों को न्‍्यापोचित 
मजदूरी देना समय की माँग है । यह मजदूरी निश्चित करते समय यहे ध्यात में रखता 
होगा कि देश से रोजगारी के अवसर झधिकतम्‌ हो। साथ ही, वर्तमान मजदूरी वी 
दरें एक दम से बढ़ाते हुए क्रगशः बढानी चाहिए, जिरुसे मुत्यरतर पे स्थिरता रहे । 

समुचित मजदूरी की दरें निश्चित करते समय योजना पायोग के निम्त सुकाव 
विच्ञरणीय है /-- 

(१) श्रमिकों को राष््रोय प्राथ का उचित झ्श मिले, इसलिये मजदूरी 
सम्बन्धी सभी सुगार सामाजिक सिद्धास्तो के अनुकूल हो तथा उनका 
हेतु भाथिक विषभता अधिकतम सीमा तक दूर करने का हो। 

(२) जीवन मजदूरी निश्चित करते समय श्रमिको की कुशलता, शिक्षा, 
अनुभव, मानसिक एवं दारीरिक झावश्यक्षताएँ, खतरों आादि की प्रोर 
ध्यान दिया जाय। 

(३ ) विभिन्न उद्योगों मे श्रमिक्रो के कार्यभार का वैशानिक निर्धारण किया 
जाय ।॥ 

(४ ) इस सम्बन्ध में पिछड़े हुए क्षेत्रों को प्रघानता दो जाय । 

(४) विद पदझति पर केन्द्र एव प्रान्तो में स्थायी-भृ'त्त सभाए" बनाई जायें, 
जो मजदूरी सम्बन्धी समस्याप्रो का हर एवं परिस्थिति के अनुसार 
मजदूरी का मिलान करें ) 

उपसंदयाए-- 

इन सन्नियमों के होते हुए भी उनमें कतिपय दोप हैं, जंसे-- एक ही विषय 
पर के द्रीय एवं राज्य सपन्रियमों में विधमता, सन्रियमों का कड़ाई से पालन न होता । 
भवतः इस सम्बन्ध मे केन्द्रीय ग्राघार पर हो सन्नियम बनाये जायें सो अच्छा होगा तथा 
फम्पनी जों अज्रासतत्र की तरह ही श्रम सन्रियम अझ्ामन का निर्माण जिया जाय 
तो इन अधिमियमों का क्डाई से एवं पूरी तरह पानन हो सकेगा । 
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करने से उद्यौगो में लगाई जा सकती है। सन्‌ १६५१ की जन-गणना के भनुपतार 
भारत की २५ करोड जन-सब्या कृषि पर प्रत्यक्ष प्रथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से निभर है तथा 
शेय १० करोड जन-सल्या समठित उद्योग, खान-उच्योग, यातायात, व्यापार एवं 
वाशिज्य पर निर्भर है, जिससे स्पप्ट है कि एक ओर तो हृषि पर निर्भर जनता बढती 
जा रही है, जबकि कृषि योग्य भ्रूमि में उल्लेखनीय विकास नही हुया है और दुसरी 
धोर प्रीद्योगिक विकास हो रहा है। यहाँ पर काम वरने के लिए योग्य श्रमिकों का 
अभाव है। 

(७ ) रहन-सहन का निम्न-स्तर-भारतीय श्रमिक्रो के रहन-सहन का 
स्तर श्रत्यन्त गिरा हुआ है । इसका कारण उनको कम मजदूरी मिलना है, क्योंकि 
कोई भी मनुध्य ज४ तक उसके पास अपनी प्रावश्यकताएँ पूरी करने के साघन न हो, 
पपने रहन-सहन का स्तर उन्नत नहीं कर सकता, झतः यह दोप श्रमिकों का न होते 
हुए उस परिस्थिति का है, जिसमे वे पल्ले एंव रहते है । श्रमिकों की श्राय की सूचना 
के प्रनुसार उनकी भौसत भाय सन्‌ १६४६ मे केवल ११३ करोड रुपये वापिक थी ।# 
भारतीय भ्रमिकों की अद्त मता-- 


भारतीय श्रमिकरो वी झक्षमता लोक-प्रसिद्ध विधेषता है, परन्तु भारतीय श्रमिको 
की प्रक्षमता का विचार करने के पूर्व हमे यह विचारना होगा कि क्‍्द्या बॉल्तविक भें 
यह उनका दोप है? इक्षमता के कारणों का विचार ऊरते समय यह ध्यान में रखता 
होगा कि श्रमिको की कार्यक्षता निम्नलिखित बातों पर निर्भेर रहती है--जलवायु, 
मजदूरी की पद्धति, काम करने की परिस्थिति, उपयोग में भ्राने वाली यन्‍्त्र-प्तामग्रो, 
साधारण एव श्रौद्योगिक शिक्षा, रहन-सहन का स्तर तथा श्रम प्रबन्ध | इन घटनाप्रो 
के विवेचन में ही किमी देश के श्रप्तिको की प्रक्षमत्रा प्रववा कुशनता के विपय में 
निर्णय किया जा सकता है । इनते से श्रनेक वाते तो ऐसी होती है, जो श्रमिर्तो पर 
तिभर न रहते हुए उद्योगपतियों प्रथवा निर्माताप्रो के ऊपर निर्भर रहती है। ज॑मेः-- 
काम करने की परिस्थिति, काम के घण्टे, यन्त्र सामग्री, भौद्योग्रिक शिक्षा एवं श्रम 
प्रबन्ध | इनकी समुचित व्यवस्था को पूर्णा जिम्मेदारी नियोक्ताओ पर रहती है। इन्हीं 
घटकों पर श्रमिकों को काम ब्रने में रुचि रहेगी प्रथवा नही, इसका निर्णय लिया 
जांता है, इसलिए यह कद्दना यथायं है कि किसी भी देश की “्रौद्योगिक क्षमता की 
जिम्मेदारी उद्योगपतियों पर होती है ।'” इस कसौटी पर यदि भारतीय श्रमित्रों की 
तुलना प्रम्य देशो के श्रमिकों के साथ में की जाय तो भारतीय श्रमिकों की काम करने 
की परिस्थिति तथा उनको दी जाने वाली सुविधाएं श्रन्य देशो की तुलना में नहीं के 
घराबर हैं । 
क्या भारतीय धरमिक वास्तव में अकुशल है -- 

पलेवजेस्डर मेफरसॉँवर्ट के अ्रनुस्तार अग्रेज श्रमिक भारतीय श्रमिक से ४ गुना 
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झपिक कार्यक्षम है परन्तु इस प्रकार को व्यक्तिगत माघार पर को गई तुलना इतनो 
विश्वसनीय नही कहो या सकती, जितनो पम्तरद्रीय थम कार्यात्रय को है।इस 
सम्बन्ध में हैराल्ड बटतर के निरीक्षण के स्‍नुमार योरोपीय देशों की तुलता|मे भारतीय 
अ्मिक्रो दो भक्षमता निविशद सत्य नही है। इसके साथ हो भारतीय श्रमिकों को पूरी 
तरह प्क्षम भी नही कहा जा सत्ता, ह्न्तु कुछ उद्योयो मे तो वह इतना कार्यक्षम है, 
जितना धन्य देशो का श्रमिक्र है। उदाहरणस्वरूप, टेशगटायल इण्डस्ट्रो में साघारणतः 
प्रति श्र्ोक्ष एक इथें की देखभाल बरता है, परन्तु महमदाबाद तथा बम्बई को कुछ 
मिलो में एक धरम ८ २ से ६ यन्तो तक की देखभाल करता है। इस प्वस्पा में उसके 
काम के घण्टे कम भौर सघिक मजदूरी मिच्रतो है। इसो प्रकार धन्य मित्रों के प्रव- 
नघक्ो का भी यह कहना है कि लक्ताशायर मिलो को तुलना मे उनका उत्ताइव ८५% 
हाता है, परन्तु उनके श्रमिक शिक्षित होते हैं भोर साघारण श्रमिकों से उन्हें प्रधिर 
म्रजदूरी भिलती है थो दश्लर क्ञा साघारएण धमिको के विषय में यह निष्कर्ष है कि 
भारतीय ्रमिक योरोपी य श्रिकों को झपेक्षा २४५०५ से ५०९% कार्यक्षम है, जो भिन्न- 
भिन्न उद्योगों में भिन्न-भिन्न है । भारतीय प्रक्षदता के दारणों में थ्रो बटपर ने श्रमिकों 
गी दरिद्रता, अस्वात्थ्प वा विरशरता पादि कारणों को अ्रमुस बताया है, जिनसे 
उनती झश्षमता दिश्व विस्यात हो गई है । भारतीय श्रमिको से कार्यक्षमत्रा को तभी 
भाशा को जा सकती है, जब इन दोषों का निवारण होगा एवं कार्य करने की स्थिति 
में सुधार होगा । 

भारतोय श्रमिक्तो को भक्ञमता के प्रमुख कारण निम्न हैं ४-- 

(१) प्रस्थाई प्रकृति -इस प्रवृति के कारण श्रमिक फ़मल के समय, विशेष 
उत्मवो स्‍ह्रादि के समय मपने गाँव जाते रहते है, जिनने भारत में भनो तक स्पायी 
भ्रमिक-वर्ग का निर्माण नहीं हो सह्ा है । इस प्रड्मार धमिकों का गाँवों के साथ 
सम्बन्ध रहता है घग्लोर दारखानों मे उनकी उपस्थिति पूरे वर्ष तरू नियमित नहीं रहती, 
जिसरा प्रभाव उनहो कार्यक्षमता पर होता है । 

(२ ) निरदारता--भारतीय ध्रमिऊ हो द्च्या भपितु &०% भारतोर जनता 
भशििक्षित है। इस कारए उनमे जिम्मेदारी को भावता नहीं घ्ाती तथा उन्हें काम 
करना है, इस कारण ही दे काम करते है, प्रतः वे भगयनो कार्यक्षमता को बाँद्धित स्तर 
पर नहीं ला पाते । इसके साप हो यत्त्रो पर काम्र करने के लिए थोड़ों बहुत प्रौद्योगिक 
शिक्षा की भी झ्ावश्यक्षता होती है । परन्तु भारतीय मिलो में बग्ोद्योगिक शिक्षा का कोई 
प्रयत्न नहीं जिया गया है, न उम्मेददारो प्रया हो विशेष प्रचलित है। फचतः मजदुर 
को न तो साधारण शिक्षा ही मिलती है भौर न झौद्योगिक शिक्षा ,हो ॥ इस कारण 
श्रमिक कारक्षम नहों हो पाते । 

(६ ) दरिद्रता एवं रहन-चहन का निम्त स्तर--भारतोय श्रमिक 
गाँदो से शहरों के वारखानों मे काम करने के निए केवव झयनी भाय बडे के निय्‌ 
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अथवा साहूकारों से श्रपना पीछा छुडामे के लिए थाते हैं | उनवो श्रायिक स्थिति इतनी 
प्रिसी हुई होती है कि उनको जीवन के लिए आवश्यक चस्तुए' भी पूर्णतया नही मिलने 
पाती । इस कारण ये सदेव ऋणु-भार से दवे रहते है । इसका मानसिक प्रभाव उनक्री 
कार्यक्षमता पर बुरा होता है । 


(४ ) कम मजदूरी--भारतीय श्रमिव्रो को मजदूरी इतनी कमर मिलतो है, 
जो उनके रहन सहन के व्यय के लिए प्रपर्या्त होती है। फिर बह साधारण भाराम 
को वस्तुएं कहाँ से प्राप्त करें, कैंगे श्रपना मनोरजन करें तथा कर्यक्षमता को बढावें ? 
इसके झलावा काम करने की परिस्थिति एवं कौटुम्बिक जीवन का भ्रभाव ये दो उसके 
देनिक जीवन के ऐमे पहलू है, जिस कारण बह भपना दुःख मूलते के लिए शरायलोरी 
में पड जाता है | 


( ४ ) गअस्वास्थ्य--उपरोक्त कारणों से उसझा मावत्तित एवं शारीरिक 
स्वास्थ्य खराब होता है और जीवन स्तर तीचा होता है। इस कारण उप्तका जो 
भी साधारण स्वास्थ्य होता है, न४ हो जाता है, जिससे वह कार्यक्षमता का बाछित 
स्तर प्राप्त नही कर सकता १ 

(६ ) काम करने की परिस्थिति--इसमे श्रमिको के वाम के घण्टे, कॉर- 
जाने में उनके लिए उपलब्ध सुविधाए' श्रादि का समावेश होता है। इस हृष्टि में 
देखने पर भारतीय श्रमिकों के वाम करने के घण्टे भारत की जलबायु की हृष्टि से 
बहुत भ्रधिक होते हैं । यह माव भी लिया जाय कि पहने को श्रपेक्षा फ़वटरो एव्ट 
द्वारा काम के घटे कम कर दिवे गये हैं, किर भी वे प्रधिक ही हैं । साथ ही, भारत में 
ऐसी बहुत कमर मिलें है, जहाँ श्रमिक्री के लिए आवश्यक सुविधाग्रो की प्रच्छी ध्यवस्या 
हो । इस कारण उसको मिलो मे वाम करने में रुचि सही रहती, जिध्से उबकी 
कार्यक्षमता न हो जाती है । 

(७ ) श्रमिको की दोपपूर्ण भर्ती--भारतीय कारखानों में मजदूरों की 
भर्ती करने का ढप भी प्रजीबोगरीब है, जो अस्यत्र देखने को नहीं मिलता । भारत में 
नये श्रमिकों की भर्ती जाँवर बरते हैं, जो श्रमिकों से भर्ती करने के लिए, उनकी 
तरक्की के लिए नजराना लेते हैं, जिमसे वेचारा मजदूर जो पहले से ही बम मजदूरी 
“पाता हैं, उतकी मजदूरी ग्रौर भी कम हो जाती है। जाँचर की मर्जी पर ही अधिकागतः 
मजदूरों को निकाल दिया जाता है, इसलिए भी मजदूरों को उन्हे खुश वरने के लिए 
समय-समय पर उनके हाथ गरम करने पडते है । दूसरे, भर्ती करते समय श्रमित्रों की 
साधारण शिक्षा, उनका प्रतुभव, उनकी शवि इत्यादि बातो पर भी छ्यान नही 
दिया जाता । 

(८) जलवायु--जलवाथु का कार्यक्षमता पर बडा गहरा प्रभाव पड़ता है, 
क्योकि लगातार काम करना सम्भव बनाने के लिये समझीतोणय जतयायु अधिक 
लाभकर होतो है | इसके विपरीत गरम जलदायु काम करने में शिथिवता लाती है 
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तथा शारीरिक स्वास्थ्य के लिये भी सुखरर नहीं होती। इस कारण भी भारतीय 
प्रजदूरों को कार्यक्षमता पर बुरा असर पडता है । 

(६ ) गृहसमस्या-- भारत में समी बडे-बडे ग्रोद्योगिक शहरों भे गृह-समस्यां 
भम्भीर है । मजदूरों को रहने के लिये मकान ही कथा, बल्कि अलग अनग कमरे भी 
नही मिलते, जिसमे एक हो कमरे मे ४ से ८ मजदूर तक रहते है। फिर ये कमरे 
फारखाने के प्रास पास हो, ऐसा भी नही है। इससे मजदूरों को परेशानी तो होती ही 
है भोर साथ हो एक बमरे में इतने मजदूरों दा रहना भी स्वास्थ्य के लिये हानिकर 
होता है । इस वजह से उनकी कार्यशमता पर बुरा प्रभाव पडता है । 

( १० ) दोपपूर्ण प्रवन्ध--दोपपूरां प्रवन्ध में श्रम-प्रवन्ध में परस्पर सह- 
कारिता का झभाव, बार्य का झनुवित विभाजन, प्रबन्धकों वा अनुचित व्यवहार तथा 
प्रबन्धकों की श्रमिकों के प्रति सकुचित धारणा तथा थिसी हुई यन्त्र-्सामग्रो श्रादि का 
समायेश होता है, जिस पर श्रमिकों की कार्यक्षमता निर्भर रहती है । दोपपूर्ण प्रबन्ध 
होने के कारण श्रमिको पर प्रकुकलता की सारी जिम्मेवारी नहीं लादी जा सकती । 
कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए. खुफ्राव-- 

धम्रिकों की कार्यक्षमता को बढाचे के लिए यह झावश्यक है कि हमारे प्रोयो- 
गिक संगठन के वक्त दोषों को तथा श्रमिकों के दोषों को दूर करने का प्रयत्न हो। 
इनमे से शमिक्रो के दोपो को दूर करने के लिए निरक्षग्ता-विरोधी प्रान्योलन शुरू 
होना चाहिए । मिनो की ओर से प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिये, जहाँ पर 
श्रमिको के बासओ को एव ग्राश्वितो को मुफ्र शिक्षा मिलनो चाहिए। इमके साथ ही 
इन विद्यालयों में रात में वयरक्त श्रमिकों की शिक्षा वा प्रबन्ध भी होना चाहिए, भिससे 
वर्तमान एवं भ्लागामी श्रमिक शिक्षित हो सकेंगे प्रौर उनके दृष्टिकोण का विवरास होकर 
दे प्रघिक जिम्मेवारी प्रे काम कर सकेंगे । इस प्रकार के प्राथमिक विद्यालय जे० के० 
मिल्स कानपुर ने जे० के० इण्डस्ट्रोज को धोर से देहातो मे खोले है, परन्तु बर्ंमाव 
अमिकरों के लिए कुछ नही किया । इस दिल्या में उल्लेखनीय कार्य केवल टाटा इण्डस्ट्रोज 
में ही देखने को मिलता है, जहाँ श्रमिक्षो एवं वमंचारियों को साधारण एवं प्रौद्योगिक 
यान्त्रिक शिक्षा का समुचित प्रबन्ध है। भारत सरकार ने भी प्राथमिक शिक्षा झनियायें 
की है, परन्तु वह केवल कागजों में हो है । 

अमिको का जीवन-स्तर एवं स्वास्थ्य उन्नत करने के लिए उन्‍हें पर्यात मजदूरी 
मिलनी चाहिये । इस दिशा मे सरकार झावश्यक ग्यूनतम्‌ मजदुरी एक्ट के भनुमार 
भावश्यक कदम उठा रही है, जिममे श्रामिर्रों को न्यूनतम मजदूरी उनके लिये पर्याप्त हो । 
इसके साथ ही श्रम-सुवार कायं को ओर मिल मालिहों को भ्रधिक ध्यान देना चाहिए। 

सुन १६२७ की इण्डियन टैरिफ बोड की रिपोर्ट के अनुमार इस दिद्वा से बस्बई की 
मिलो से बम्वई के प्रासपास को मिलो मे भी अधिक सुधार काये हुप्ता है, जहाँ ्रमिक 
एवं नियोक्तामों में परस्पर सम्उन्‍्घ भी अच्छे है । नियोक्ताप्रो को चाहिये कि वे भ्पनी 
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मिलो में मजदूरों के लिए तथा खो-मजदुरो के लिये श्रावश्यक सुविधायें प्रदान करें। 
मजदूरों के लिए सस्ते दरों पर कंण्टीन की व्यवस्था भी होनी चाहिए । यवात्तम्भव 
प्रत्येक मिल मे एक सहकारी उपभोक्ता समिति होनी चाहिए, जहाँ से श्रमिक सस्ती 
कीमत पर भ्रपनो भ्रावश्यकता की वस्तुएं ख़रोद सकें । मिल मालिकों को श्रावश्यक 
पू.जी देकर सहयोग देना चाहिए | समिति से प्राप्त लाभ को श्रमिकों को बाँट दिया 
जाय, जिससे उनकी श्राय में वृद्धि होगी। श्रमिकों की श्रौद्योगक शिक्षा के लिये 
सिनेमा का उपयोग अच्छी तरह से क्या जा सकता है। श्वमिकरो वा स्वास्थ्य सुधारने 
के लिये खेलो की सुविधा सभी श्रमिकों को मिलनी चाहिये तथा मिल में बापिक 
स्वास्थ्य प्रदर्शिनों होनी चाहिए, जिसमे केवल मिल के श्रमिक ही हिस्सा ले सकें 4 
इनमे स्लौ-भमिक, पुरुप-धमिक, एवं श्रमिको के वच्चो के भ्रच्छे स्वास्थ्य के लिये 
तीन तीव इनाम [ भ्र्थात्‌ & इनाम ) दिये जाने चाहिए, जिससे प्रयेक श्रमिक प्रति- 
योगिता की भादना से ग्रपना स्वारध्य बनाने का प्रयेल करेगा । कारखानों की इमारतें 
बनाते समय स्वच्छ हवा, प्रकाश, पानी इत्यादि को भ्रोर पूरा ध्यान देना चाहिये ॥ 
चर्तेमान मिलो मे इस स्‍ग्रोर फैक्ट्री एक्ट द्वारा झ्लावश्यक सुधार कर दिये गये है। 
गुह-समस्या सुलकाने के लिये समुचित प्रबत्न किये जाने चाहिये । इम दिशा मे भारत 
सरकार ने श्रमिकों के लिये गृह योचना बनाई है, जो कार्याम्वित हो रही है। 

इन प्रयस्तों से ही श्रमिक्रो वी कार्यक्षमता बढ सक्रेगी । भारतीय मजदुर 
अ्रक्षम है” इसका यहू श्रथं नहीं कि वह कार्यक्षम हो ही मही सकता । प्रावश्यकृता 
प्रयत्वो की है। यह तभी हो सकता है जब मिल मालिक अपना वतंमात रुख बदलकर 
श्रमिको के साथ सम्पर्क रखने का प्रयत्व करेंगे । इस दिशा से सुधार करने के लिए 
राष्ट्रीय सरवार के प्रदत्त झलेखनीय हैं, जिनका यथास्थान विवेचन किया गया है । 


अध्याय ८ 


भारतीय श्रमिकों की ग्रह समस्या 


(प्॒0एण्ञमंणड ए5०एीहए ण ए्वीडत [.89०ण) 





हि कचक उसत पर जतपक पाल कत भा >क करइ झरदलत आउट हक हम प खा पतात उस 
“भारतौय श्रमिकों की निवास समस्या बहुत ही जटिल है। उनके रहने के स्पान मेसीडचेलो 
गली (9१) से अच्छे नही वद्दे जा सस्ते' ” 5 ,>नेहर 
“मनु'य के स्वास्थ्य पर. उसके मानसिऊ दिचार पर तथा जीवन-प्तर पर आवास का गहरा 
एवं महत्त्वपूर्ा प्रभाव पड़ता है" 


भारत एक ऐसा विदाल देश है, जिसमे समस्पाप्तों की कमी नहीं है। इसलिए एक 
भाषणा के दौरान में श्री नेहरू मे कहा था :--''भारत मे प्रत्येक मनुष्य हो एक 
समस्या है ।” तो फिर ऐसी रिथिति से जहाँ हमारा भोय्योगिक विकास नवोन है, वहाँ 
पर श्रमिकों के स्‍्ावाप्र कौ समस्‍या होतो ही चाहिए + यह एक ऐसी समस्या है, जो 
आज केवच थ्रमिरे तक ही सौमित न रहते हुये प्रत्येक मध्यवर्मीय कुट्ुम्द की समस्या 
हो गई है। 

शुह-समस्या का इस झावश्यक-- 

« गेह-समस्या का समुचित हल होना भी आवश्यक है, क्योकि गुर समस्या का 
झधवा निवास्त स्थानों को कमी एवं उनकी अनुप्रपुक्तता का श्रमाव सानव की कार्यें- 
क्षमता के लिए भत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कारण, जब तक प्रत्येक मनुष्य वो उसके काम 
के घनुसार झच्छा तथा सुविधाजनक मकान रहते के लिए न मिले, तब तक बहू 
एकाग्रता रो काम नहीं कर सकता भोौर न कौंटुम्बिस बातायरण ही उसे मिल सकता 
है। घर के आस-पात का वातावरण भो उसके लिए पोषक होना चाहिए | कारण, 
मनुष्प के स्वास्थ्य पर, उमके मानसिक जिचार पर तथा जोवन-स्तर पर भावास स्थान 
का गहरा एवं महत्त्वतूर्ण प्रभाव पड़ता है। भारत में भोद्योगिक विज्ञा के साथ ही 
हाहरो का विकास होने हुए भी ग्रह-समस्या भाज भत्यन्त जटिल है। क्योकि क्िसो भी 
शहर में घाज रहने के लिए पर्याप्त एवं सुविधाजनक मकान नहीं मिलते भौर यदि 
पिलते भी है तो उततय फियया इतना भाषिक होता है कि जो साधारण भाय याले 
ब्यक्ति को दक्ति के वाहर होता है । मजदूरो की हाउत तो साघारण मध्यवर्गोप समाज 
से भी बदतर है । कयतपुर में प० नेहरू में २ भक्टूबर सन्‌ १६४२ को श्रमिकों के 
निवाप्त स्पान का निरोक्षण ररते हुये कहा थाः-भारतीय भ्रमिको को निवास-समस्या 
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बहुत हो जदिल है और उनके रहने वे स्थान मैली-कु्चली गली (8]प्४9) से भच्छे 
नही कह जा सकते । ऐसे मरानो मे रहते वाले श्रसिक्तो से कभी कार्यक्षमत्ता की 
प्राद्या वी जा सकती है, जिनको रहने के लिए न तो वाफी जगह ही है ओर न स्वच्द 
हवा, प्रकद्य ग्रयवा स्वास्थ्वदावक वातावरण ही | इस समस्या को सुलभाने के लिये 
भारतीय उद्योगों ने किचित भी ध्यान नही दिया है । यह समस्या उन शहरो में अधिक 
विक्ट है, जहाँ कारखानों के इदं-गिदं मजदूरों के उपनिवेश बनाने के लिए वाफ़ो खुसी 
जगह भ्रथवा मंदान भी नटी है + हाँ, जहाँ पर मिले ग्रामीण क्षेत्रों म॒ अबवा प्रविक- 
लित भहरो में बनाई गई है, वहाँ पर इम समस्या वा हल सन्‍्तोपजनक ढग से किया 
जा सकता है। 

वम्बई, कलकत्ता ग्रादि बड़े बडे शहरों में तो श्रमिकों वे मकानों की हालत 
बहुत ही खराब है, क्योकि इन घहरो का दिस्तार भी इतता अधिक हो गया है कि 
वहाँ एर एक इ च जगह भी फालतू मिलना ग्रसम्भव हैं। फिर जो जगह है भी उसकी 
कीमतें बहुत भ्रधिक है, जो मजदूर नहीं खरीद सकता और न उसके पास इतवा घन 
ही है कि स्वय मकान के लिए जमीन ग्रादि खरीद कर बनवा सकें, ने उद्योगपर्नियों ने 
ही इस झोर विशेष घ्याव दिया है। वम्बई में सजदूरो की चार्खे अत्यन्त ही अ्रस्थास्थ्य- 
कर है, जहाँ एक-एक कमरे में ६ ७ श्रमिक रहते है, जिम्हे न त्तो कौद्ुम्बिक वातावरण 
ही मिलता है और न स्वच्छ हवा एव प्रकाश ही । इस सम्बन्ध में थ्रो हम्टं ने लिखा 
है ! -“जिममे से दो व्यक्ति भी एक साथ नहीं जा सकते, ऐसी तग गली में धुमने के 
बाद इतना प्रधेरा था कि हाय के टूंढने पर दरवाजा मिला। दिन के १२ ब्रजे कमरे 
की यह दक्षा थी कि उममें सूर्य प्रताज्ञ किचित भी नहीं था। दियासलाई जलाने पर 
मालूम हुम्ा कि उस कमरे में भी अनेक श्रमिक रहते है /'' यह ग्राँख देसी बाव है । 
मे चले तीन प्रथवा चार भजिल वी बनती हुई है श्रोर कही कही एश कतार मे तीन 
से चार तक कमरे होते है, तिनमरे जाने के जिये २ फीठ प्रथव्रा ३े पीठ को गली 
कमरो की दो क्तारो के दीच होती है। ऐसी दशा में उन कमरो में हवा एवं सूर्य 
प्रकाश न हो तो झ्राश्वर्य सही, क्योकि सक्ान बताते समय्र ही हवा एवं प्रक्मश के 
लिये बन्दी कर दी जाती जाती है । बलकत्ते दी दशा भी बम्दई से श्रच्दी नही है । 

ऐसी कोठरियों में रहने वाले श्रमिक दौमारी के जल्दी दिक्रार होते है प्रोर 
समग्र समय पर गावो में जाते रहते है, जिससे उप्रम्थिति यें भ्रतियमितता श्राती है, 
स्वारध्प ख़राब होता है तथा वे दुरो-बुरी आदतों मं पड जाते हे । क्या इन श्रमिकों 
से कायक्षम काम की ग्राशा को जा सकती है ? 
युद्द-समस्था के दल के ययत्त-- 

श्रमिक्रो बी गृड-समस्या को समुचित हल करने का प्रयत्न अनेक उद्योगों ने 
किया है। यहाँ पर श्रमिकों की स्विलि सन्‍्तोषजनर है तथा उनको रहने के लिए ग्रच्छे 
मकानों वी सुविधा भी दी गई है, जिममे श्रमिक को हैसियत के अनुसार १ कमरा, 
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१ बरामदा, रमोईपघर, गुमलखाना तथा खेल-कूद के मैदान वी व्यवस्था है। इस दिशा 
में जमशेदपुर, वर्नपुर, जे० स्ी० मिल्स, टो० परी० टूर फैक्टरी एवं एल्गित मिल्स, 
कानपुर, जे० सी० मिल्स, ख्वालियर, सीमेस्ट कम्पनी, बामोर, डालमियाँ नगर तथा 
एम्प्रेस मिल्स एवं मॉडेल मिल्‍्स, नागपुर का उल्लेख किया जा सकता है। टाटानगर 
प्रे तो सम्पूर्ण मगर वी रचना शो टाटा द्वारा ग्रपनी पूजीसे को गई है। इसके 
पझलावा पम्बई, कलकत्ता तथा वानपुर की नगरपालिवाप्रो तथा इस्‍्प्रूबमेण्ठ ट्रस्ट ने भी 
बुछ काय किया है । परन्तु भारत वी इस समस्या को विशालता की दृष्टि से में प्रयत्त 
समुद्र में पानी की बुछ बूंदों बी भाँति ही है, भतः इनमे सुधार के व्यापक कारयंत्रम 
सरकार, नियोक्ता तथा श्रम-सघो द्वारा निर्धारित किये जाने चाहिए । 


सरकार की शुद्द-निर्माण योज़ना-- 

घरो को समस्या को सुलभाने के लिए भारत सरकार ने सब्‌ १६४७ में एक 
गरह-निर्माश योजना बताई थी। परन्तु पू'जी को कमी तथा प्रधिक खर्चीलो होने के 
कारण इस योजना को छोड दिया गया ( 


किन्तु कैस्द्रोय सरकार ने सन्‌ १६४०-५१ के बजट में श्रमिक गृद्‌-निर्माएं के 
लिए वाई प्राग्त के लिए १६ लाख राये तथा पंजाब, मध्य-भारत विहार एवं उडोसा 
के लिए १० लाख झाएए का झायोजन किया । फ़िर भी इस कार्य को प्रोत्माहन देकर 
समस्या का हल होना आवश्यक था । 


इसलिए प्रग॒धत सन्‌ १६५२ मे केद्वोय सरकार ने एक नई ग्रह-निर्माण योजना 
दनाई तया सन्‌ १६५२-५३ के घजट में & करोड रुपये बा; प्रबन्ध था । इस राशि में 
से ७१६ करोड रुपये श्रोद्योगिक ग्रृह-निर्माए तथा शेष राशि बतंमान यन्‍्दे श्रमिक 
भरावासों (8)9075) को स्वच्छता के लिए व्यय होना चा। इस योजना के भनुसार 
विभिन्न राज्यों में २०,५०० प्रोद्योगिक गृह-निर्माण होने ये, जिसके लिए इस राशि 
में से ऋण एवं सद्षायता दी जाती है। इस हेतु ग्रह-निर्माण का विभाजन तोन वर्गों मे 
किया गया था; -- 

( प्र) जो राज्य सरकारो भयवरा वैधानिक्त सस्थाप्रों ( जैसे इम्प्र वम्ेट ट्रस्ट 

आदि ) द्वारा बनाये जाते । 


(ब ) थो वियोक्तामो द्वारा बवाये जाते 

(से ) जो सहकारी ग्रइ-निर्माए-समितियों हारा बनाये जाते ॥ 

पहिले वर्य के मकानों के लिए केन्द्रीय सरकार सागत वा ५०% मूल्य सहा- 
यता के रूप मे हया शेप ५०% २४५ वर्ष में भुगतान किये जाने वाले ऋण के छूप में 
देती थी। दूमरो एवं तोसरो श्रेणी में ग्राने वाले मकानों के लिए सरकारों सहायता 
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कुत्र लागत के २५% थी तथा २५% तक ऋण के रूप में दिया जाता था, जिधका 
(५ वर्ष में झुगताव होचा था । इस श्रेणी के मकानों की लागत के लिए ३७१% 
तक ऋणा दिया जा सकता था, परन्तु २ ५९% से भ्रधिक राप्षि के लिए ब्याज की दर 
'अधिक थी। अन्य सभी ऋणों पर “न लाभ और न हानि” प्राघार पर ब्याज लिया 
जाता, थो उस समय ४३% था। इस सहायता का परिणाम श्रमिक आ्ावाप्ो के 
किराये कम होने में होता, जो तिसी भी दक्या में श्रमिक्रों की आय के १५% से प्रधिक 
न होता चाहिए था । इस योजना को घोषणा वाफी देर से होमे के वारण सन्‌ 
१६५२ ५३ में केंद्रीय सरवार ते १८,४४६ मकानों के लिए भ्रनुदात स्वीकृत किए । 
४इम प्रतार सन्‌ १६५२ से ३१ मार्च सन्‌ १६४५३ तक ४,६१,०२,७६७ रुपए के 
प्रनुदान मध्य-भारत, सीराष्ट्र, हेदराबाद, पजाब, मध्य-प्रदेश, बम्बई, यू० पी० राज्यो 
कौ १५,६२० मकानों के निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार नियोक्ताग्रों 
को १,४०५ महान बतवाने के लिए २०,१८,६३४ रुपए स्त्रोहृत हिये गये ।# 


संशोधित योजना-- 

इसी योजना को सरकार ने कुछ थोड़े से प्ररिवर्ततों के साथ ३१ भा सन्‌ 
१६५६ तक के लिए लाग्र वर दिया है । इस सश्योधित योजवा में सन्‌ १६४३-५४ के 
लिए ७ ६७ ब रोड सझुपए का थायोजन क्या गया है जिसमे सत्‌ १६५२-१३ की राशि 
का भी समायोजन क्या गया है। इस योजना के ग्रम्लगत सन्‌ १६५३ ५४ मे २२,००० 
सकानो का निर्माण होगा, जिसम्रे १४,००० राज्य सरकार तथा राज्य गृड् निर्माण सभापग्रो 
द्वारा, ३,५०० सरकारी ग्रुद निर्माण समितियों द्वारा तथा ४,५०० नियोक्ताप्रों द्वारा 
बनाये जायेंगे । इस प्रकार यह योजना पूरे पच-वर्षीय योजता की प्रवधि में लागू की 
गई है, जिसके अ्न्तगत कुल ३८५ करोड रुपए के व्यय का श्रायोजन है | इस सशो- 
घित ग्रह निर्माण मोजव्य की घोषणा छुलाई सन्‌ १६५३ में हुई । इसके प्रनुमार-- 
(१) १०% श्रमिकों के मकान दो कमरे वाले होगे तथा ऐसे श्रमिकों को दिए डायेंगे 
जिनकी मासिक प्राय १५० २० ग्रथवा इससे अधिक है। (२) मकानों के लिए भ्रतेक 
नमूने दिए गए है, जिससे गृह निर्माण के स्थानीय साधनों का अधिकतम्‌ उपयोग हो 
सके । (३) अनुदान एवं ऋणों के अयुपात मे भी परिवर्तन कर दिया गया है, जिसके 
पनुमार राज्य सरकार एव प्रान्तीय ग्रह-निर्माण सभाभ्रो को अनुदात का ६६३% मकान 
पूर्ण बमावे पर तथा ३३३% उसके अफेक्षित भाक्डे आने पर दिया जायगा । नियोच्ा 
एवं प्रहकारी परमेतियों को २०%७ मकान पृ हो जाने पर तथा ८०९७ लागत के 
श्रवे क्षित ऑँकदे ग्रने पर दिया जायगा। इसी अकार ऋण राशि भी दीन प्रभागों में 


दो जायगी ;-- 
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राज्य-सरक्ार एवं राज्य. नियोक्ता एवं सहकारी 
शुड-निर्माण सभा को समितियों को 





योजना वी स्वीकृति पर ३३३% २५% 
नी बच जाने पर (00 7758 

6 छ950॥ ॥९एश) ३३३% ५०% 
छत तक बन जाने पर (08 

इ€8०रापए 700[ ]९ ४४) ३३३% २५% 


(४) सहकारी समितियों को ग्ृह-निर्मास कायं मे प्रोत्साहन देने के लिए उनको 
दो जाने वाली ऋण राशि लागत के ५०% कर दी गई है, जिमका मुगतान २४ वर्ष 
की किहितो मे क्या जा सकेगा । पहिले यही राधि लागत के ३७३% तथा भुगतान की 
अ्रवधि १४ वर्ष थो । (५ ) पहिली योजना में मकानों के स्वामित्तत के सम्|न्ध में 
धंका थो, जिय क्वारण सहकारी समितियों एवं नियोक्ता्ों ने ग्रोजगा से विशेष सलाम 
नद्ठी उठाया, इसलिए अरब इस झका का समाघान भी कद दिया गया है। जो मकान 
सहकारी समितियाँ एवं नियोच रो द्वारा दनाये जायेंगे उन पर उन्हीं का स्वामित्त्व 
रहेगा, परन्तु उनको सरकारी समझौते वी क्वतें पूरी करनी होगी। ( ६) किराये के 
सम्बन्ध में भी स्पश्ीक रण किया गया है, जिससे वम्बई एवं क्लक्से में विभिन्न प्रकार 
के मत्रानो का किराया (१०) से ३० ढुये मासिक तथा प्रन्य शहरों से १ ०) से १६) 
रुपये तक होगा, जिसमे नगरप्रालिका एद प्रन्य करी का समावेश्य है।* 

इम योजना के अम्तगंठ केन्द्रीय सरकार ने ३२१ दिसम्बर सन्‌ १६५८ तक 
निस्‍्न सहायता दी ३-१ 

(करोड ढपये में) 








माध्यम शऋण सहायता योप स्वीद्वा ग्रुद्दो की सस्या 
राज्य सरकारे १६०७७. १६००६ रेरेफरे ६६,८६२ 
नियोत्ता श्र श्ररह र६१ १६,७७२ 
श्रम सहकारिताए >ड० 9२० ०६० २,४६७ 





योग श१८छ६ह १७०५१ ३६*३४ १,४६,१० १ 
इनमें से दिसम्वर सन्‌ १६५६ तक ८५,६८८ मकाने बन चुके हैं तथा शेष 
विभिन्न निर्माण-प्रदस्या मे है। 
प्रथम पच वर्षीय योजना मे क्‍्ौद्योगिक श्रमिकों के शहद-निर्माण के हेतु ४घर७८ 
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करोड़ ₹० का धांयोजन था, जिम्ममे केद्रोय एवं श्रान्तीय सरकारों का भाग ऋषदा) 
३८'४ तथा १०११६ वरोड रु० था। इस राशि का नियोजन देद्भीय सखार ने सद्‌ 
१६५३-५४ से सन्‌ १६५५-५६ के बजट में पूरा कर दिया है। ट्वितीय पंच-वर्षोव 
योजना में गृह निर्माण के लिए १२० करोड रु० कया झायोजन* है, जिपमे से 
भौद्योगिक श्रमिको के ग्रह निर्माण के लिए ४५ करोड रुपये का १,२ ८,००० घरों के 
सिमणि में योजना ग्रवेधि में व्यय होगा। इसी प्रकार २० करोड 8० श्रमिकों वी गर्दी 
बस्तियो के उद्धार के लिये व्यय होगे । इस राष्मि से ५०,००० श्रमिक परिवारों को 
अच्छे मकान दिये जायेंगे तथा ५०,००० परिवारों को विकसित भुमि दी जायगी, जहाँ 
वे निजी मवान बना सकेंगे । 

दूसरी पच-वर्षीय योजना के श्रवम ४ वर्षों मे श्रमिक्रों के लिए ४६,५८० मकान 
बताने वी अनुमति दी गई थी । दिश्म्बर सत्‌ १६५६९ के प्रत्त तक ४४,६२६ मकान 
बनाए गए थे ।३ इथ प्रकार दूसरी योजवता के ग्रस्त मे $ लाख भकान बन छुके होगे 
तथा २०,००० निर्माण की विभिन्न सीढियो पर होगे, ऐता अनुमान है ।३ चू'कि योजना- 
काल मे योजना के पन्ठगरेंत अपेक्षित प्रगति नही हुई इसलिए राज्य सरकार, नियोत्ता 
एवं श्रमिकों को सलाह से इत योजना का परीक्षण एक पेनल ([20॥0)) करेगी। 
तीसरी योजना काल में बलकत्ता, वम्बई, मद्रास, दिल्‍लो, कातपुर और प्रहमदाबाद 
की गरदी श्रमिक बध्तियों को सक्राई को जायगी, जियके लिए सरकारी सहायता का 
प्रंश ५०% से ६२२९ वढाया गया | इसमें केन्द्रीय सरकार का हिस्सा २५% से 
बढ़ा १र ३७३५४ किया ग्रया है ) तौसरो योजता में ग्रावास् एवं निर्माएं कार्यों पर 
१,१२४ करोड रुपये व्यय को ब्यवस्था है । 
कोयला खान पव॑ अन्य श्रोद्योगिक श्रमिकों के लिए-- 

केन्द्रीय सरकार की दुसरी योजना कोयने को प्ातो में काप्र करने वाले श्रमिक्रो 
के लिए ५०,००० मकान बनाने की है। इसके सिवा कोयला खान श्रमिकों की सश्नो- 
घित गुह-निर्माण योजना के भ्रन्तगंत ३०,००० मकानो के चिर्मारा की स्वीकृति दी 
गई है। साथ ही, एक नवीन गृह-निर्माण योजना भो लागू को गई है, जिसके प्रन्त्गंत 
३०,००० मकानों का निर्माण होगा । इस हेतु ११४ करोड रुपये का झायोजन कोयला 
खात श्रम-कत्याण निधि से क्या गया है | द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तयंत इसी 
कोप से गृह निर्माए वे हेतु ८ करोड रपया व्यय जिया जायगा । इस याजना के प्रन्तमंत 
२,०५० मकान बनाए गए है। तथा ११३ निर्माण अवस्था में है। इसी प्रकार नवीन 
गुह-निर्माण योजना के प्म्तगंत ६,६३५ मकानों का निर्माण हो रहा है ।* 


रे, धन ३६५८-३६ भें इसे घटाकर ८४ करोंड रु ऊिया गया । 
३, भारताय समाचार-जून १, १६६०१ 
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ध्याटेयन लेबर एवट, १६४१ के झनुमार दक्षिण भारत में खत १६४१ में 
४,६१५ दथा उत्तरी मारत में १०,१८३ मकान ३० सितम्बर सन्‌ १६५६१ तक बनाये 
गयग्‌ है, जो चाय, वॉफ़ो झादि बगीचो के श्रमिक्ों को दिए गए हैं । इमो प्रकार सन्‌ 
१६५६ में १०० लाख ६० लागत की एक और झोयोगिक शुह निर्माण योजना सभी 
राज्यों मे लागु क्रो गई है। इमझी पृ वा उत्तरदायित्त्व रज्य सरवारो पर है, जो 
इस योजना के लिए केद्रोय सरदार से लागत का ८०% रु० ऋण्य ले सकती हैं । 
प्रभी तव इस योजना वा लाभ १० राज्यों ने उठाया है। ये मकान मजदूरों को 
एिराये पर दिये बाते हैं, जो लागत के अनुमार निद्िचस किया गया है। इसमें नियो- 
क्षाप्नों को भी लागत वा कुछ हिस्मा देता पडता है। हूसरी योजना में ११,००० गुह- 
निर्माण को योजता है, जिस हेतु के द्र सरजार मे सहायता के लिए २ करोड रु० का 
झायोजन किया है | दूसरी योडना भवधि मे इसके अन्तर्गत ३०० मकानों के लिए ५*३ 
लास २० छितम्वर सन्‌ १६४८ तक स्वीकृत किए गए, जिनमें से केबल २० मकान 
बने हैं । भारतीय प्लाटप सघ के ६२ सदस्यों ने सन्‌ १६४५८ में प० बगाल की तराई 
क्लेत्र में ८०४, दुप्लार क्षेत्र मे ५,३८६ तथा आसाम में १,०३५ मदन बनवए हैं ० 

गरदी बस्तियों से गृह निर्माण के हेचु श्र य विज्ञाय पस्पिद्‌ की योजना समिति 
ने एक योजना टोलो बनाई थी, जिसने सन्‌ १६५८ में श्रपना प्रतिवेदन दिया । इसको 
प्रमुख बातें निम्त है :-- 

(१) गन्दी दस्तियों को रूफई के लिए वंघातिद नियम भण्डलोंवी 

+ पिपना हो, जो झपने वायंत्रम की पूर्ति एव योजनाप्रो को नोति तिर्षारित करने में 
स्वतम्त्र हो । 

(२) श्रह निर्माण की योजना-राशि के स्द्वोय गृह मिगस की स्थापदा कर उसे दो 
जाय । इसी श्रक्रार राज्यो में भो गृह तिगम सगठित रहिए जायें, जिनके माध्यम से गुह- 
निर्माण हो | ये निगम राष्ट्रीय भवत निर्माण सगठत में सम्पर्क स्थापित करें।॥ यदि ऐसे 
नियमों को स्थापना सम्भव न हो तो सूद निर्माण को सभो योजनायें एक ही वेस्रीय 
मन्त्रालय के नियन्तरर में रखो जायें | 

(३) पन्दी बस्तियों का प्रमार रोइने के लिए गाँव से शहरो की भोर जाने 
को प्रवृत्त को रोका जाय | साथ ही, स्थानीय ससथाप्रो की स्वोहृति के बिना किसी 
झहर में नये उद्योग को स्पापदा को स्वोहृति न दी जाय | 

जन-सख्या का प्रधिक घनत्त्द रोडने के लिए नये झहर दसाएं जायें तथा नवोन 
उद्योग याँडी में स्थादित हो । वर्तमान गन्दी बल्ठियों को सफाई के ए एक विशाल 
ग्ोजना दनाई जाय तथा इन बस्तियों के मकानों की जाँच हो । 
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डपस॑दार-- * 

गन्दी दल्तियों की सफाई का कार्य सामाजिक सस्थाझ्रो को सौपा जाय तथा 
देश के विद्यार्यी एव शिक्षक समुदाय का ग्रीष्म श्रवकराश का उपयोग इस हेतु किया 
जाना चाहिये । साथ हो, प्रत्येक उद्योग में एक गुड़ निर्माण समिति होनी चाहिए, 
जिससे सरकार, नियोक्ता एवं श्रमिकों के प्रतिनिधि हो, जो इस कार्य को तेजी से 
सम्पन्न करने के लिए प्रयत्वशील हो ॥ 


ध्रध्याय & 
आधद्योगिक सम्बन्ध-कलह और श्रम संघ 


([परंप्रभनंर्थ रि०8ध०03---0390(९३ 8७०४ [784० (॥0083) 











“श्रमसघ वा मूल हेतु सामान्य भनुष्य को स्वतन्त्रता तथा साथियों में उचित सम्बन्ध प्रथा 
पिल करना हैं। क्या प्रजातन्त्र का भी प्रमुख हेतु यद नही है ?” 

--श्री अरनेश्ट बेविन (20. 70.) । 
“समा>वादी लोकतम्प्र मे देश की उन्नति से श्रमिक पूर्ण धाकेदार है। मजदूर और उद्योगपति 
दोनों को अपनी जिम्मेयारी समझना है। मजदूर भी( शिशिरों को पन्‍न्‍्व में भाग लेना हैं। 
यदि हम श्रसल श्रौ्योगिक उन्नाते करना चाइते हे तो ओयोगिझ शान्ति वो भा कायम 


रखना होगा ।” ड़ यो 
++औद्यागिक नीति घोपणा सन्‌ १६५६ । 


(अर) झद्योगिक कलह 

([स्‍9४ध8 0स्‍$फणए७३) 
श्रम एव पूंजी के भच्छे सम्वन्धों से ही देश का झ्रौद्योगिक विकास तोघ गति से होकर 
देश की प्राथिक मीव सुदृढ हो सर्तो है | ग्रौद्योगिक शान्ति के लिए प्रोद्योगिक सम्बन्ध 
प्रच्छे होने चाहिए, जो तीन पक्षों पर तिभभर रहता है। सरकार झपने ग्रधिनियम, 
श्रम कल्याण विधान द्वारा श्रमिकों को भलाई को झोर देश्कर श्रौद्योगिक सम्बन्धों को 
सुचाह रखने का प्रयतत करती है । श्रम सघ श्रमिकरोका प्रतिनिधित्व करते है तथा 
संघ होने पर श्रमिकों की भलाई की दृष्टि से उनको समुचित रूप से तिपदटाने का 
प्रयत्न करने है । नियोक्ता झ्रौद्योगिक संगठन के कुझल कशंधार होने के नाते इनमें 
एवं सरवार तथा भ्रमिक्रो मे ग्रच्छे सम्दन्ध होना औ्रौद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक 


[ १४७ 


होता है। इस प्रकार औद्योगिक सम्दन्ध एवं चौद्योगिक द्यान्ति के लिए निम्न बातों वा 
प्रध्ययन भ्रावश्यक हो जाता है :-- 

( घर ) भ्रौद्योगिक कलह एव औद्योगिक कलह अधिनियम । 

(व ) श्रम सघ (पुप्०0९ एक्रा०ारंडणो) । 

विश्व में सदसे पहले श्रमिक्रों ने सामूहिक रूप में हहताल वव गौर वहां की, 
यह सही सही नहीं कहा जा सकठा । परन्तु यह निश्चित है कि ध्मिशों एवं मिल- 
मालिकों के परस्पर भगडों का प्रारस्म इब्नेड में श्ौद्योगिक ज्ान्ति के साथ हुपा, 
जब मजदूरों ने यन्‍्तों के उपयोग के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट विया | उतकोा यह 
विरोध स्थायी नहीं रहा । भारत में सन्‌ १८७० तक हडठालों का बोई भो उदाहरण 

नहीं मिलता । इस भ्रवधि में यदि श्रमिकों द्वारा विरोध प्रत्रट किया गया होगा तो 

सम्मवतः बम रोको' घटनाप्नों के रूप में होगा । परन्तु थमिकों के सामूहित्र संगठन 
के झमाव में श्रमिों को द्ानि ही होवो थी, क्योंकि या तो उस प्र जुर्माना अधवा 
उनकी मजदूरी कम वी जाती थी। साधारछतः झ्ाउसी सघप झान्ठिपूरां ढड् से मिट 
जाते थे | सबसे पहलो हड़ताल भारत में सम १८७७ में एम्प्रेस मिल के मजदूरों ने 
की, परन्तु उसे वास्तव में हृदठाल सही कहा जा सकता, क्योंकि इसमे श्रमिक प्रयती 
नोब री छोड़शर दूसरी मिल में नौकरी कद लेते थे । 

हृटतालों का वास्तविक रू हमकों तभी से देखने को मिलठा है, जब धमिक 
अपनी सामूहिर शक्ति पहिचान कर श्रम नप वे ऋण्डे वे नीचे एचन हुए श्र उन्होंने 
सामूहिक रूप से श्रपना विरोध प्रव॒ट करना प्रारम्भ विया ठथा हब्तालें सफ्ल होने 
लगीं । सत्‌ १६२१ में गाघीजोी के नेतृत्त्व में जो भ्रसहयोग प्रान्दोलन छिश, उससे 
मजदूरों ने सामूहिक झक्ति का महत्व जाना। ठनो से राजज्ीय प्रौर श्रौद्योगिक 
प्रशान्ति वी घारा एक ही दिज्ञा मे प्रवाहित है।ने लगी ॥ 
ओद्योगिक रूगड़ों के कौरण-- 

प्रोद्योगिक ऋणड़ों में लममग ५७% फऋमगडे वेवल प्ाधिक कारणों से हुए । 
इन बररणो मे वस्तुश्नों दो बढती हुई कीमतें, मजदूरी कम बरने की झ्लोर मिल-म।लिकों 
वो प्रवृत्ति, प्रथम विश्व युद्ध के दाद को छेंटनों प्रादि प्रमुख थे । इसके प्रलावा कुछ 
हृठालें काम करने को व६मय परिस्थिति के बारण भी हुई, जँसे--काम के घण्टे 
कम करना, गृह-समस्या, श्रमित्रों के लिए फंक्टरी में पर्यात सुविधापों को व्यवस्था 
भादि। इन कारणों से सम्‌ १६१६८ से सन्‌ १६२६ तक लगमय १,१०० हटुतालें हुई । 

इसके थाद सन्‌ १६२६ में जो हब्तातें हुई थे छेंदनों के विरोध में का गई 
थो | इस प्रकार सन्‌ १६२६ से सत्‌ १६२६ ठक १५० हब्ठालें छेटनी एवं झ्ाधिक 
कारणों के कारण हुई । इनझा दद्ेभ्य छंटनी को रोकना तथा ग्लाधिक मन्दी के समय 
कम की हुई भृत्ति को पुन; उसी स्तर पर लाना था। 

रॉपल श्रम-प्रायोग के झनुसार सन्‌ १६१८ से सन्‌ १६३० तक हहतालों के 
कारणों में प्राथिक्ष कारण ही प्रमुख थे, परन्तु इसके दाद को हृड़तालों में व्यक्तिगत 
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कारणों की प्रमुखता थी । जैसे--श्रम-सथो में काम करने दाले श्रमित्रों करा निकासा 
जाना, प्रवन्धकों का श्रसिकों के साथ दुरा बर्ताव, हडतालों में झामिल होने वाले 
श्रमिवों को निकाल देना इत्यादि। सरकारों विश्लेषण के अनुसार सम्‌ (६२१ से 
सन्‌ १६४२ तक ४,६६४ हडतालें हुई, जिनमे ५०% हछ्तालें प्रधिक भृति अथवा 
बोनस देने के लिए मिल-मालिको के इन्कार करने के कारण, ६४१ हडतालें निकाले 
गये श्रमिकों को पुनः कार पर ने लेने के कार ण, १६८ हडताले छुट्टो श्रधवा काम के 
घम्दों में कमी के लिए तथा ८६१ हथ्तालें ऐसी थी जिनमें कौनसे कारण विद्येष ये, 
यह नहीं बहा जा सकता । 
इस प्रकार झोद्योगिक कलह के निम्न कारण है *-- 
(१) मजदूरी एव दोनस बढाने के लिए। €००५ क्वछ 
(१२) काम के घण्टे कम करने, भ्रधिक टृट्टियों की व्यवस्था होते प्रथवा काम 
करते वी स्थिति सुधारने के लिए । 
(३) श्रम सधों से सम्बन्धित श्रमिकों को निकाल देने के कारण तथा निकाले 
गये श्रमिकों को फिर से काम पर वाविस न लेने के कारण 
(४ ) प्रवसधकों वा मजदूरों के साथ दुष्यंबहार तथा काम बरमने वी कष्टमय 
परिस्थिति । 
(५) विवेकीकरण के विरोध के लिए 
(६ ) राजनैतिक क।रख-- (7) किसो नेता का आगसन, जन्म तिथि आदि । 
(॥)) नेताओं को राजनंतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए । 
(77) थम्य मिलो के हृडतालियों के साथ सहानुभूति ॥ 
सन्‌ (६३६ में दितीय विश्व-युद्ध आरम्भ हुआ, जिससे सन्‌ १६४४ तक श्रौद्यो- 
गिक शासित देनी रही, परस्तु सन १६४४ में हडतालो का ताता फिर प्रारम्भ हपा, 
जिसमें रूमू १६४७ और १६४८ में सवसे अधिक हटनालें हुई :-- 


ऋगडो ४ 
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इन सभो हडनतालों में विशेषतः उक्त कारणों में से कोई न कोई कारण हो 
प्रमुख रह है । सत्‌ १६५४ में प्रौद्योगिक रगड़ो के निम्न कारण बताए गए ये ३-- 


मजदूरी एवं भत्ता ३०० प्रतिशत 

बोनस धा७ ,, 

भर्ती, छेंडदी एव पदोन्नति ३७००. ), 

छुट्टियों एवं काम के घण्टे १०० ,, 

झ्रत्य १६३ .,, 
योग १००१० 


इससे स्पष्ट है कि अधिकांश ऋगडो का कारण छेंठनी, भर्ती कौ पति, पदो- 
प्रति प्रथा मजदूरी एवं भसा है । 
ओद्योगिक शान्ति की ब्यवस्था-- 
हडतालो को रोकने के लिए सन्‌ १६२१ तक कोई भी सरकारी प्रयत्त नही 
हुए, भपितु प्रापमी समभोते द्वारा ही उनको रोका जा सकता था । परन्तु सन्‌ १६२६ 
में वम्बई वी वस्त-उद्योग की हडताल ने सरकार का ध्यान इस झ्ोर प्राकर्ित क्षिया 
प्रौर इससे कारणों की जाँच के लिए बम्वई सरकार ने फॉकेट समिति नियुक्ति की 
इंपफी सिफारिशों के भ्गुसार सन्‌ १६२६ मे ट्रेड डिस्प्यूट्स एवं पास हुप्रा। इस 
कानून के झनुसार हड़तान को घोषणा होने के पहिले १४ दित की सूचना देना झाव- 
हयह किया गया झोर ऋगडों को मिटाने एवं उनके कारएो की जाँच के लिए सम किया गया घोर रगडों को मिटाने एवं उनके कारएो की जाँच के लिए समुचित 
व्यवस्था की गई। सर्वप्रथम यह कानून केवल ५ वर्ष के लिए था, परन्तु सन्‌ १६३४ 
में यह स्थायी हो गया । इस कानून के भ्रनुसार एक स्थायी समभोता-सभा का निर्माण 
हुमा, परन्तु इसके निरएय श्निवार्य रूप से लागू करने की व्यवस्था नहीं थी भौर न 
इसका उपयोग ही साधारएतः राज्य सरकारो ने किया । विशेषतः ऐच्छिक समभौते 
की व्यवस्था करना ही इसका उद्देश्य था | द 
सन्‌ १६३७ में बॉम्बे ट्रेंड समझोता डिस्प्यूटूस एक्ट भी पास हुआ | इस 
काहून से भगडो के कारणों की जाँच अतिवायं कर दी गई तथा भाण्ड़ो को टालने के 
लिए तल्तालोन दारयंवाहो की ध्यवस्था को गई । जब्॒तक यह कायंवाही चालू रहेगी, 
छव तक हडताल प्रथवा तालेवन्दी करना भ्रवैध घोषित किया गया। इस कानून से 
कोई भी स्थायी व्यवस्था नही की गई थी भोर न यही भनिवाय॑ था कि वे भोद्योगिक 
भगडे समभोता-समिति के विचाराधें प्रस्तुत करें ( प्रखिल भारतीय ढंग पर प्रौद्योगिक 
* शान्ति के लिए कोई व्यवस्था नही थी | 
दितीय विह्द-पुद्ध वाल में हडतालो को रोक कर श्रीद्योगिक उत्पादन में बाघा 
न प्राने देने की दृष्टि से भारत सुरक्षा-कानून को घारा ८१-प्व लागू की गई। भसिल 
शव 
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भारतीय ढंग पर श्रौद्योगिक घान्दि का यह पहला वदत था। इसके झनुसार सरहागर 
किसी भी उद्योग से सम्बन्धित हडतालो को रोक सकती थो अ्रथवा उन कड़े के 
2424 जाँच करने के लिए पंच को सौंप सकती घी । इन पंचों का निर्णय धमिक 
४५3 क्ता दोनो पक्षों वो मान्य करना प्रनिवायं था। युद्ध समाप्त होते ही यह 
घारा समाप्त ही गई । 

स्वतन्त्र भारत में-- 

है श्रौद्योगिक द्ान्ति को स्थापना के लिए केम्द्रीय सरकार ने दिसम्बर सन्‌ १६४७ 
में एक ब्रिदल सम्मेलन बुचाया, जिससे सरकार, श्रमिक्र एवं नियोक्ताओरों के प्रतिनिधि 
थे । इस सम्मेलन मे औद्योगिक शात्ति प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसे सरकार ने 
श्रपनोी सन्‌ १६४८ की श्रौद्योगिक नीति से मान्यता दी । इस प्रस्ताव के झनुमार एक 
केन्द्रीय श्रमिक सलाहकार समिति बताई गई, जिसमे सरकार, श्रमिक एवं तियोत्ताभो 
के प्रतिनिधि थे । इसके प्रलावा प्रोद्योगिक ऋगडो की स्थायों व्यवस्था के लिये मार्च 
सन्‌ (६४७ मे प्रौद्योगिक कलह अधिनियम स्वीकृत हुम्रा, जो श्रद्धिल भारतीय ढग पर 
पहला प्रयास है । 

इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अधिनियम सम १६४७-- 

मार्च सन्‌ १६४७ में यह प्रधिनियम स्वीकृत हुआ एवं इसमें सन्‌ १६४६ गे 
सम्‌ १६५३ तक प्रावश्यक सप्योघन किये गये । इसी प्रमुख बातें विम्त है ;+-- 

(६) सो या सो से अधिक श्षमिक काम करने वाले सभी कारसागों की लागू 
होगा । ऐमे उद्योगो मे ववर्स समितियों की स्थापना होना प्रनिवार्य है। इन समितियों 
का रुद्देश्य श्रम एवं प्रवन्ध में सहक्तारितापूरण्ं सम्बन्ध रकर प्रोद्योगिक ध्ान्ति बनाये 
रखना है । 

(२ ) जन-उपयोगी उद्योगों में हडताल के पूर्द ६ सप्ताह की सूचता देता 
प्रनिवाय॑ है, झन्‍्यथा ऐसी हडताल अवैध होगो ॥ पदों के पास कूपेडा विवाराधीन होने 
की अवस्था में प्रयवा निणंय के ७ दिन तक भ्रथवा न्यायालयीम कार्य्राही के बीच में 
अथवा निर्णाय होने के २ माह तक हुडताल या ताचाबन्दी श्रवंध भ्रौर दण्डनोय होगी १ 
इममे ऐसी हडताल में भाग न लेते वाले श्रमिकों को सुरक्षा को भी व्यवस्था है । 

(३ ) इस श्रविनिष्रम मे ग्रौद्योगिक न्यायालयों को स्थापना शा आयोजन है ? 
इसमे हाईकोर्ट जज या जिला जज के पद के दो श्रथवा दो से श्रधिक सदस्य होगे ॥ 
हडताल करने के पूर्व झगड़ा समभौता श्रधिकारी (00787#9000 0667) को 
सौंगा जायगा | झगड़े का निर्णय निश्चित अवधि में होता चाहिये ग्रोर यदि समभोते 
कर अयल्र अयफल होता है तो समझौता अखिरारी ४ दित में सरकार को ग्रपदी 
रिपोर्ट देगा | सरकार को अधिकार है कि वह इस भगड़े को ओद्योगिक न्यायालय 
अथवा निरवात्मक सस्‍्या के पास मेज दे, जिसका निर॑य दोनो हो पक्षों को मान्य 
करना होगा] 
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औद्योगिक कलद ( अपील अदालन ) अधिनियम ( खन्‌ १६५० )-- 
विभिन्न श्रम भदालतों ढवारा दिए गए विभिन्न निशायों की विविधता से जो 
कठिनाइयाँ उपस्थित होतो थो उनको सुलोाने के लिए मई सन्‌ १६४५० में एक 
इन्डस्ट्रियत डिस्प्यूट्स (एपेलेट ट्रिब्युनल) भ्रधिनियम रघोकुत विया गया।॥ इस भधि- 
नियम से राज्य सरकारो को जाँच भझदालतो के निणंय लागू करने के भ्रधिकार दिये 
गये तथा वकौलो भाद को भौद्योगिक कलहो के सम्बन्ध में न्यायालय पथवा ड्विब्युनल 
के सामने प्रस्तुत हं,ने पर भ्रतिबन्ध लगाए गए। इस भ्रधिनियम के भन्तगंत भगस्त सन्‌ 
१६५० में बम्बई में लेबर एपेलेट द्विब्युतल की स्थापना हुई । 
इसी प्रकार के भ्रपील स्वायालय कलकत्ता, लखनऊ भोर मद्रास में हैं। भपील 
न्यायालय का टैडववार्टर बलकते में है। इन भपील न्यायालयों को भन्‍्य किसी संस्या 
के निंवों के विरुद्ध प्पील सुनने था प्रषिकार है, परन्तु ऐसो भरील दो बातों से 
सम्बन्धित होनी चाहिये-( १ ) निरुंय मे कोई वंघानिक बात उठाई गई हो मपवां 
(२ ) निछंय का सम्वन्ध मजदूरो, बोनस पझ्रादि कातून के प्रन्तगंत बनाये गये किसी 
भय नियम से हो 
इस झधिनियम मे साधारण भौर जनोपयोगी उद्योगों मे भन्तर किया गया है। 
क्योंकि जनोपपोगी उद्योगों वे बलहो मे सरकार सभी स्थितियों मे हस्तक्षेप करेगी 
भौर घान्ति के लिए प्ावश्यक कार्य करेगो । परन्तु भन्‍य उद्योगों मे सरकार तभो हस्त- 
क्षेप कर सकृती है, जब सम्बन्धित उद्योग के दोतों पश्नो के बहु-संख्य व्यक्ति इस हेतु 
सरवार से भावेदन करें। सन्‌ १६४५ के सशोघन से प्पील न्यायालयों को भंग कर 
दिया गया है | 
पअप्र॑ंल सन्‌ १६४६ मे इन्डस्ट्रियत बेकिंग झोर बोमा कम्पनों भष्यदिश लागू 
डिया गया, जिसका विस्यापन दिसम्बर सन्‌ १६४६ में एक भ्धिनियम से हुमा । फल- 
स्वरूप ट्रेंड डिप्प्पूट एक्ट सन्‌ १६४७ का संशोपन हो गया । इस संझोधन से बेक शोर 
बीमा कम्पनियों के झापसी ऋपडो के निपढारे के लिए न्यायालय, द्रिब्युतल संपदा 
सभाएं बनाने या झषिकार क्वल केखद्योय सरकार का, हो गया। इसो भ्रधिकार के 
भन्तगंत केन्द्रीय सरकार ने बैंकिय कम्पनियों के लिये सन्‌ १६४६ में भोयोगिक द्विब्यू- 
नले की स्थापता वी । सन्‌ १६५३ के एक सम्योधन से निकाले गए श्रमिकों की हानि 
पूवि की ब्यवृध्या को गई । 
सत्‌ १६४७ के भोद्योमिक कलह भधिनियम के भन्तगेत केन्द्र एवं राज्य सर- 
बारों ने प्रौद्योगिक सेस्‍्यानो को वक्‍से कमेटियां स्थापिद करने के भादेश दिये हैं। 
पंच-वर्षाय योहना में -- 
सोजता भायोग ने श्रम-चोति, श्रमिक एदं नियोक्तामों के सस्बन्धों को 
ठोरू रखने के लिए व्रिइल-सभा की स्थाउना का सुझाव दिया है, जिसमें सरकार 
नियोक्ता एवं श्रमिक्रों का ्रतिनिधित्तत हो । यदि इस त्रिदल सभा में प्रौद्योगिक कलहों 
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के मम्बस्ध में जिसो प्रकार का समझौता नही होता तो सरकार द्वारा उसका तिपटारा 
क्या जाय। ऐमे समभोतो के विर्शय औद्योगिक न्यायालयों शोर हिव्युतलों को 
सूचना भेजे जाये, जो उन पर कार्य करने के लिए बाध्य हो | 

ओोद्योगिक क्लहो को रोहने के लिए नियोक्ताओ एवं श्रमिकों की जिम्मेवारी 
तघा कत्तंव्यो की निश्चित झर्तें बनाई जायों तथा प्रत्येक झ्रौद्योगिक सस्था से श्रमिकों की 
जिम्मेवारी भ्रादि की सूची रखो जाय दया उनकी तक्‍लोफों को दूर करने के लिए 
समुचित आयोजन हो ॥ इसके साथ ही श्रमिक्रो हो उच्च'य वी वाह्तविक स्थिति से 
परिचित कराया जाय तथा उनके हितो को प्रभावित करने घाले परिवर्ततों की जान- 
कारी उनको दी जाय । इसके झ्रलावा नियोक्ताप्रो को, श्रमित्रो वे काम करने की 
दशा में कौनमे सुधार विए जाये, इससे परिचित कराने के लिए ससुचित झ्रायो जन हो । 
इतने सुधारो के साथ यदि कोई सोधी कार्यवाही को जाती है तो वह वैधानिक रीति से 
दण्डनीय घोषित की जाय । 

झोद्योगिक शान्ति वी क्रादर्श ब्यवस्था के लिए यह ग्रावश्यक है कि यधासम्भव 
प्रापसी समभोतो से विवाद का प्रइन ही मिट जाय, इसलिए योजना प्रायोग ने वयस 
क्मेटियो की स्थापना की सिफारिश की है--इससे नियोक्ता एवं श्रमिशों के परस्पर 
सम्बन्ध अच्छे रह सकते है। इस योजना के ग्रनुमार भारत में ३० सितम्बर सन्‌ १६५७ 
को निजी उद्योगों में २,०६४ तथा केन्द्रीय उद्योगों में ७४५ वक्‍गें समितियाँथी। 
इनमें श्रमिक एवं नियोक्ताझ्रो के प्रतिनिधि हैं। मे समिति परस्पर सदभावना के लिए 
प्रयत्न करती है (# 

द्वितीय पच-वर्षीय योजना की प्रवधि में भी यही श्रप्त नीति रहेगी, परन्तु 
समाजवादी समाज रचना के लिए इसमे कुछ परिवर्तन जिये गये है । इस हेतु सब्‌ 
१६५४ में योजना प्रायोग ने श्रमिक्रो के प्रतिनिधिक पेनल वी स्थापना वी है, जिसने 
श्रमिक व नियोक्ताप्रो के कगडो का निपदारा ऐच्दिक रूप से परस्‍्पर वार्तालाप द्वारा 
करने का सुफ्राव दिया है। प्रोद्योगिक सम्बन्शों को अच्छा बताने के लिये प्रवस्ध मे 
श्रमिकों का सहयोग ग्रावश्यक्ष समभा गया है। प्रत्येक उद्योग में प्रवन्ध परिषद्‌ की 
स्थापना की सिफारिश वी गई है। इसमे श्रमिर एवं नियोक्ताग्रो का सप्ान प्रतिनिवित्ता 
रहेगा। प्राधिक मामलो को छोड़ कर अन्य सब दातो वी जानक्षारी इस्त परिषद्‌ के 
उद्योग के प्रबन्धको को देनी होगी | इस नीति को प्रभावी पद्धति से कार्यान्वित करने 
पर आओ्या है कि दूसरी योजना वी अवधि मे औद्योगिक सम्वन्धो में श्रोर भी सुधार 
हो सकेगा। 

दूसरी योजता की प्रवंधि में सन्‌ १६५६ में झोद्योगिक कलह प्रधिनियम में 
पुतः सक्षोषद करके समभोते की कावाह्दी मे मरत्नता लाई गई है। इस सझोघन के 
प्रदुसार ५०० र० से कम मासिक ग्राय वाले सभी क्मंचारियों का समावेश श्रसिको 


#. [09 4960 


( १५४३ 


मो श्रेशी में होगा। दूसरे, क्रप भ्रपील हदालतों को भंग दिया गया तथा पिसु्ी 
स्थायालयीन व्यवस्था की गई ;--(प्र) श्रम स्यायालय, (व) प्रौद्योगिव स्वायालय तथा 
(7) राष्ट्रीय न्यायालय तचा इन तोनो के क्षेत्र निर्धारित हिए गए हैं। इन न्यायालयों 
के निर्णयों के विषद्ध बोई प्रपील नहीं हो रायती । वेर्द्रीय सरकार को इन निण॑यों में 
परिवसंन बरतने वा प्रधिश्ार है तथा ऐसे परिवर्तन वी धाज्ञाएं बेम्द्रीय सरकार को 
संसद के समक्ष १५ दिन में प्रस्तुत करना होगा, किन्‍्हें मान्यता देने, गदेगे पा 
प्रधिकार सप्तद वो है। इस प्रयार प्रस्तिम निर्णायक रासद ही है, परस्तु फैन्द्रीय सरकार 
ऐमे परिवर्तन सामाजिक स्याय या राष्ट्रीय प्र्थ-व्यवस्था वे हित फे आधार पर ही 
कर सकेगी । 

इस सश्नोधन के प्रनुमार राष्ट्रीय स्यायालय की स्थापना लखनऊ में तथा 
औद्योगिक स्थावालयों वी स्थापता पतवाद झौर नागपुर से बी गई है। साग्रपुर का 
स्पायालय श्रम न्‍्यायाजय का वारय॑ भो बरता है। इसके भलावा दिल्ली में भी एक 
एड-हाँऊ प्रौद्योगिक स्यायालय है। राज्य रार्तारों के क्षेत्र में उनवे स्थायालय तथा 
श्रम न्यायालय हैं । 
श्रमिकों का प्रपन्ध में द्विस्सा-- 

प्रौद्योगिक साबस्पों को प्रधिक प्रच्छा बनाने के लिए प्रबन्ध में श्रमिवों 
का सहयोग सेमे को नीति की योजना में सिफारिश की गई थी, इसलिए इसकी 
बाय॑-प्रणाली का प्रध्ययन करने के लिए एक घष्ययन दल विदेशों में भेजा गया था। 
इस दल की सिफारिशों दर छुलाई सब १६५७ में भारत श्रमन्‍्सम्मेसय में विघार 
हुप्रा तथा उनको वार्य रूप में लाने के लिए सन्‌ १६५८ जतवरी फरवरी में एक 
प्रतिनिष्रिक रोमितार में एक प्रादर्श समभोता विया गया। 

इस रामय २३ उद्योगों में ऐसी व्यवस्था है तथा १५ उद्योग प्रयोगात्मक तोर 
पर इसे प्रपमाने के लिए सहयत हुए हैं ॥? इस हेतु उत्तर-प्रदेश में प्रशिक्षण की विशेष 
व्यवस्था भी वी गई है। 

प्रीदोगिक सम्बन्धी के धुधाद के लिए जो विविध प्रवरन विए जा रहे ईं 
उनसे यह विश्याप्त है कि परिस्थिंत में प्रवश्य सुधार होगा। 


( ब ) श्रग-संघ 
[75०७७ एऐगरांग४0) 
अ्रद् पी अनेए विशेषताप्रों थे एक मद्दत्त्यपुर्ण व्येषता यह हैक शथरपर पुक 

स्थायी वस्तु नहीं है, जिसको संप्रड् किया जासोे। प्रत्येक श्रम्तिक को प्रन्‍ता श्रम 
प्रति दिन किसी से विशी काये ये लिये दरना ही होगा | यदि वह यह चाहे कि प्राज 
मजदूरी न बरते हुए इफ्ट्रा कल ही कर से तो यह सम्भव नहीं होता, झ्रयोंकि बीते 
हुए बल वो मजदूरों पत्म हो जातो है। इस विशेषत्त बे बारण श्रमित्रों में सौदा 
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करने मे कमजोरी प्रात्ती है। पू'जीपति श्रथवा नियोक्ता भपनी राशि का उपयोग 
भविष्य में कभो भी कर सकता है | परतु श्रमिक को प्रपने प्रत्येक्ष दिन का उपयोग 
करना ही होगा, गन्यथा उसके उस दिन के श्रम वेज्षार हो जावेंगे। इस कमजोरी को 
दूर करने एवं उनमें सामूहिक सौदा घक्ति लाने के लिए श्रसिक्रो का सगठन झपने 
लाभ के लिये होने लया। इस कारण इनको श्रमिक सगठन बहते है। इस प्रकार 
अमिक-सगठन श्रमिको की काम करने कौ दशा सुधारने एवं उतत्रा क्त्याण बरने के 
लिये श्रमिकों का बताया हुआ सघ है, जिससे उतमे एकता की सावदा पैदा हों शोर 
उन्हें सामूहिक सोदा करने की शक्ति मिले (# 

उद्दे श्य-- 

(श्र ) सघ के सदस्यों में एकता वी भावना निर्माण करना । 

( भ्रा ) सघ के सदस्यों मे मंत्रीपूर्ण सम्दन्घ स्थादित करना । 

( इ ) सघ के सदस्यों को काम करने की दछ्या मे सुधार करना । 

(ई ) सध के सदस्यों का जीवन स्तर उठाने के लिए उनके हेतु चिकित्सा 
सम्बन्धी, शिक्षा सम्बन्धी, वाचनालय, मनोरजन आदि सुविधाझों का 
प्रइन्ध करता | 

(उ ) श्रमिक एवं नियोक्ताग्रों के बीच म॑न्रीपुर्ण सम्बन्ध बनाना, जिससे 
यथासम्भव कलह न हो । यदि कलह होते भी है तो मजदूरों की 
और से दार्तालाप कर शान्ति प्रस्थावित करना और श्रसफलता की 
हालत में हडताल करना । 

(ऊ ) श्रमिकों को दैघानिक कार्यवाही करने के लिए प्ाधिक सहायता देना । 

(ए) श्रमिकों को उचित वेतन दिलाना ठथा उनकी वार्यक्षमता बढ़ाने के 
लिए भनन्‍्य झावश्यक कार्य करता । 

(ऐ ) श्रप्रिको को सामाजिक, झा्थिक, मानसिक एवं क्षारीरिक उम्तति 
करना । 

स्पष्ट है कि श्रमिक-सघो का मूल हेतु श्रमिकों की मजदूरी एवं काॉयेदेशां मे 

सुधार करना तथा उठकी आधिक एवं सामाजिक उन्नति करना है । इन दो कारणों से 
ही श्रमिक सघ अन्य कार्य करते है । इस भ्रक्रार यह विचार कि श्रमिक सघों का हेतु 
हडतालें करना है, गलत है। हाँ, झाल्पू्"णं ढग मे मजदूर एवं नियोक्ताप्रो मे 
समभोौता न होने वी दशा में थ्रमित्र-सघ हडतालों को भपनाते हैं । उपरोक्त उद्देश्यों को 
पूद्दि के लिए श्रमिक सघ अन्य काय॑ करते है, जिसमे मजदूरो की सामूहिक शक्ति बढ़े 
तथा वे श्रपना सगठत सफल बना सके । इसलिए श्रमिक्त सध भिन्न-भिन्न देशों के 
श्रमिकों की स्थिति, काम व रने की दक्षाओं का अध्ययन, श्रम सम्वन्धी ग्रॉक्डे एकत्रित 
करना प्लादि कार्य करते हैं। यह वाये करने के लिए वे सदस्य-श्रमिक्रो से मालिक 
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प्रथम योजना सिलनाहि योग 
त 
(१६५१ १६) १३३६ ६१ (६२११-६१) 
सरकारो क्षेत्र मे व्यय १,६६० ४,६०० ६,५६० 
»  » में पूंजी नियोजन. १,१६० ३,६५० ४,२६० 
निजी क्षेत्र मे पू'डी-नियोजन १,८०० ३,१००१ ४,६०० 
बुल्न पू जी विनियोजन ३,३६५ ६,७१० १०,११० 


राष्ट्रीय आ्राय में छुद्धि- 

पहिली योजना में विशेषतः कृषि उत्पादन से वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय 
१८९ बढ़ी । दूसरी योजना में पहिली योजना को अपेक्षा प्राथिक विकास के लिए 
भरधिक तथा ब्यापक प्रयत्त क्ये गये | भाशा है कि दूसरी योजना के प्रन्त तक राष्ट्रीय 
झाय में सगभग २०%, वृद्धि होगो। अर्थाद सत्‌ १६५१ से सब १६६१ के दक्ष वर्षों 
में राष्ट्रीय श्राय लयभग ४२% बढेगी। प्रति व्यक्ति भ्राय मे लगभग २०% प्रो प्रति 
व्यक्ति व्यय मे लगभग १६% दृद्धि होगी | कृषि उत्वादन ४०५८, श्रौद्योगिक उत्पादन 
१२०९ बढ़ जायगा । 

जिम्त तालिका में सन्‌ १६४६-५० से कृषि उपज की वेद्धि है :-- 

कृषि-उपज का खुचक अड्ढ ( १६४६-४०-७१०० ) 
१६५०-५१ १६५५-५६ १६५८-५६ १६६०-६१ 








(अबुमान) 
सभी बस्तुयें ((0007706069).. ६४९६ शश६६. १३२०... १३४१० 
खाद्यान्न ६०५ ११४१३ १३०४० १३६९० 
प्रन्य उपज (६०४६ १२०१. १३६९०.. १४३: 
कृषि-उपज मे वृद्धि की भ्रदृत्ति होते हुए भी विभिन्न वर्षों पे पर्यात्ष प्रन्तर रहा 
१६६०-६६ 
५2%? (प्रनुमानित वृद्धि) 
प्रनाज (गेहूँ, दाल भ्रादि) लाख टन भ्र४ा ७३० 
तिलहन ःाः ५१ क्र 
गन्ना ( खुड़ के रूप में ) नम ५६ २ 
द्ई लाख गाडे २६ भ्र्ड 
पटमन हर हरे 8 


, ये अमान पूर्ण सूचनाओं के आवार पर संशोवित हेओर प्रथम योजना के 
है हर करोड रु० ओर दूसरी योजना के २००० करोड़ ३० के पहिले अनुमानों के स्थान 
प्र 

2. सब्‌ १६४६-४७ के ऑसदों में संशेवन के अनुसार उ्ादन का सदी अनुमान ॥ 
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हैं, जो श्रयने स्ञठन के उद्देशयों से विचसित द्वोकर स्वार्थ सॉंउ बन जाते है । श्रम-संघ 
तो वास्तव में श्रमिक्रो के लि, देश के लिए एवं उद्योग के लिए श्रधिक प्रभायी सिद्ध 
ही सकने है, यदि वे ग्रवने ध्येय के अनुसार उसे प्राप्त करते था वंधानियां मार्ग 
अपनायें । 


भारत में अक्षम-संघर श्रान्दोलन-- 


श्रम-मघ श्रमिकों में एक्ता-थ्राव एवं सापुहित्र-शक्ति जाग्रत कर परस्पर 
मैतीपूर्ण सम्बन्ध प्रस्थावित करने के लिये बनायो हुआ एक सपर है। ऐसे श्षमिक सघ 
देश में फई हो सतते है--प्रत्येत् उद्योग के प्रलग प्रलग श्रयवरा भ्रनेक उद्योगों का एक । 
प्रम-सप्रों का विक्राम इंट्लेड श्रादि पाश्चात्य देशों मे तो श्रौद्योगित-क्रान्ति के बा ही 
होने लगा था। क्य्योवि प्रोद्योगित ब्रान्ति ने प्रौद्यायित क्षेत्र में नई तई समस्याएं पैदा 
की, जिनमें से एक श्षम-सत्रों की भी थी | परसत्तु मारत में श्रम सघो क। उगम शौर 
विक्नास केवव गत ३४ वर्षों में ही हुप्रा है । 
श्रम-संघों का उगम एवं विकास-- 

भारत में श्रमरर सयो के वीज डालने का प्रमुख श्रेय श्री लोखण्डे वो है, 
जिस्होने सत्‌ १६८८ में बम्त्रई के रारखाने के श्रम्ितों वा एक सामेतत वराया तथा 
श्रमिकों की प्रोर से तत्कालीन श्रमित ग्रायोग ([,क्‍0007/ (20शव4%0॥) के 
समक्ष मजदूरों की माँगे प्रस्तुत की । इन माँगो से श्रमिर्रों का एक दिन वा साप्ताहिक 
विधाम, दोपहर में श्राप घष्टे वा विधाम तथा श्रमिकों को हाति पूति करने की मांगें 
प्रमुख थी | इसके बाद सन्‌ १८६० गे वम्बई से मिलद्ेण्स्‌ एमोसियेशन नासक श्रमिक 
संगठन श्री लोखप्डे वे समावतित्व मे बताया गया । परस्तु इसके बाद श्रौद्यागिक मन्दी 
था जाने के कारण श्रमिक सम्रठोतों में शियिलदा श्रा गई और एग तरह से दस 
श्रानदोलन को पूर्णां विराम हो मिय्रा | १ससे बाद सन १६०४ भें जय प्रोद्योगित समृद्धि 
पुमः होने लगी तो इस प्रान्दोलन को बढ़ावा मिखा और सन्‌ १६१० में कामगार- 
कल्याण सघ की स्थापना हुई। इस्होने कामगार समाचार नामर साध्लाहिक्भी 
प्रकायित विया । इस प्रकार आन्‍्म्म में जो श्रमित-सगठन हुए, उनता हेतु थम) 
प्रायोग प्रयवा श्रमिक समितियों के समक्ष श्रसिक्रो को माँगें प्रस्तुत करना ही रहा । 

प्रथम विश्व युद्ध के वाद श्रमिक्र-ध्रान्दोवन का दूसरा युग प्रासम्त द्वोता है, 
जब श्रमिक संगठनों ने नियोक्ताग्रो के विरुद्ध श्रपती मांगें परी करने के विए सामूहिक 
मोर्चा लेना घुक्क किया । इस समय श्रमिक्रों की काम करन की दक्नाएं प्रच्दी नही 
थीं, वीपतें व रही थी ग्ौर मजदूरी क्‍्मथी तथा विश्व में श्रप्तिक प्रान्दालन का 
जोर था । इधर मासर्त में राष्ट्रीय आन्दालन भी जारो पर था | इन विश्लेप परिम्वितियों 
के कारण श्रमिका को अपनी निरिझ्यता एवं श्रयोग्यता वी जानतवारी हुई झोर सन्‌ 
१६१८ में थी दी० पी० वाडिया ने मद्रास मे पहला लेयर यूनियन ध्वावित किया, 
(जिसके सत्य सूती दस्त्र उद्योग के कामगार थे । इस सगठन ने श्रमित्रो का दुःख दर्द 
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बस्तुएं १६५०-५१ ६६६०-६१ (अनुमान) 

तंपार इस्पात १० लाख टन २६ लाख टन 
अल्यूमिनिय्रम ३'७ हजार टन १७ हजार टन 
डीजल इच्जन £ | अ। पे ,% 
बिजली के तार १,६७४ टन हैक ६ 
रेट्बे इश्जचन ३ (सख्या ) २६५ सल्या 
नाइट्रोजन खाद ६ हजार दत २१० हजार टन 
गंधक का तेजाव ध्ध के ०० ऊ 
सीमेन्ट २७ लाख टन घध लाख टन 
कोयला इ२० +« भरेण 
खतिज लोहा ३० +» श्र० + 

इसी प्रकार सूती वस्त्र, शर्फर, साइक्लि तथा मोटर गाड़ियों जेसी उपभोक्ता 


बतुओ्रो के उत्पादन मे भी काफी वृद्धि हुई है। 

देवा मे पहिली वार कुछ वस्तुधो का निर्माण श्रारम्भ किया गया । जैसे बाय- 
ल?, पिसाई की मशीनें, मशीनी-प्रौजार, विस्फोटक पदार्थ, सत्फा झोर एन्टिवायोटिक 
प्रोषधियाँ, डी० डी० दी०, स्यूजर्थिट पेपर आदि। 
लघु तथा झाषशेद्योग-- 

इस झअवाधि में इस क्षेत्र मे भी काफ़ी विकास हुमा है। सन्‌ १६५०-५१ से सन्‌ 
३६६०-६१ में हापकर्षे के कपडे का उलादन ७,४२० लाख गज से २१२"४० करोड 
गर्ज , खादी का ७० लाख गज से ८ करोड गज, कच्चे रेशम का २० लाख पौंड से 
३७ लाख पोंड हो गया है| कुछ लघु उद्योगों मे जैते हाथ के श्रौजार, सिलाई की 
मझोनें, घिंजली के पे भौर साइविलें तैयार बरने वाले उद्योगों में भी काफी विकास 
हुआ है। लगभग सभी राम्यों मे लघु उद्योग सहायक सस्‍्थायें निर्मित की गई हैं । 
इनके प्रलावा ४२ विस्तार केन्द्र स्वापित किये गये हैं। दूधरी योजना के प्रन्त तक 
६० प्रौद्योगिक बह्तियाँ वस जादेंगी, जिनमे ७०० छोटे कारखाने होगे । 
विद्यू.त-- 

विद्युत की उत्पादन क्षमता जो सन्‌ १६५०-५१ में २३ लाख किलोदाट थी, से 
सन्‌ १६६०-६१ तक ४८ लाख किलोवाट हो जावेगी $ इसी प्रकार सन १६५०-४१ 
में ३,६५७ गाँवों मे विजली थी वह सम्‌ १६६०-६१ के भ्न्त तक १६,००० गाँवों में 
लग छुक्ी होगी । 
यातायात-- 

बहिली योजना का मुरुय उद्देश्य युद्धशाल में रेल्वे की क्षति को पुरा करना 
था । दूसरी से प्रायोजित प्रोद्योगिक बिक्रास की बढती हुई यातायात झावश्यकताओं 
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इसके बाद सन्‌ १६२६ में उन्होंने दूसरी विज्ञाल हडताल को, जिसके लिए जचि- 
अदालत भी बनाई गई । इस भ्रदालत ने ग्रिरणों कामगार सध को हडताल के लिये 
जिम्मेदार ठहराया । इस वदमामी के कारण इस आन्दोलन को गहरी चोट पहुँची । 
सन्‌ १६२६ में अखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन काँग्रेस पूरो तरह से कम्युनिस्टो के अ्धि- 
कार में आ गया । परन्तु आम्तरिक मतभेद के कारण नम्र॒ दल के श्रमिक-सघो ने इस 
काँग्रेस से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर श्री जोशी की अध्यक्षता में नेशनल ट्रेंड यूनियन 
फेडरेशन को स्थापना की तथा रेन्वेमरेत फेइरेशन भी अन्य हो गया। फिर भी एकता 
के प्रयत्व होते रहे और श्री वो० वी० गिरि (सन्‌ १६३७ में मद्र,स के श्रम मन्त्री) 
के प्रयत्नो से इसका एकीकरण पुनः अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन बषाग्रेप्त में हुआ । 
सम्‌ १६३६ में द्वितीय विदव परुद्ध हुआ, जिससे इस माग्रेस भे फिर मतमेद 
होकर श्री एम०ए०० राय के नेतृत्त्व में इण्डियन फरेडरेशन श्रॉफ लेबर की स्थापना हुई, 
जिसने सरकार को सहयोग देकर हडतालों को रोका | पहली कार्येस (&.] प' ए.0.) 
पर फिर भी वच्युनिस्टो का ही श्रध्विकार रहा श्र मुद्ध के बाद उन्होंने 
हडताली रूप घारशा क्या, जिससे श्रमिक अश्ञान्ति बढी । काग्रेम ने सन्‌ १६४७ मे एक 
अ्रखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेंड मुनियन काग्रेस को स्थापना को, जो इस समय सबसे बडा 
श्रमिक-सगठन है । इस सग्ठत को उद्देश्य हडतालों की श्रपेक्षा समभोते वो पद्धति मे 
श्रम सुविधायें दिलयाना है। इसके बाद समाजबवादा पक्ष के नेतृत्व में हिन्द मजदूर 
सभा थी स्थापता भी हुई इस बीच इण्डियन फेडरेशत झॉफ लेबर का अन्त हो गया, 
परन्तु इसमें जो श्रम स्रध थे तथा जो भ्रल्िल भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेत से प्॒लग हो 
गये थे वे हिन्द मजदूर सभा में नहीं मिले, भ्रपितु उन्होंने सन्‌ १६४६ में अपरा एक 
प्रलग सयठन-- यूनाइटेड ट्रेंड यूनियन कांग्रेस बदाया । ४ 
इस प्रकार भारत में चार प्रमुख प्रखिल भारतीय श्रम सघ है :-- 





सम्बन्धित । 
श्रम सघ | 


| 

। संदस्थ सल्या॥ 
ध्न्निप्ट शेघ्शब । १६४६ 
(न जन + --+++>+- ++>>+- 
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इगमे से पहिला संघ गांधीयन विदारघारा के अनुसार वैधानिक मार्गों स्ते 
कार्य वरता है। सथ्थवि इसकी नीति एवं कार्यक्रमों पे श्र० भा० कांग्रेस से समानता 
है, फिर भी यह प्रपना स्वतन्ध्र पस्तित्त्व रखता है | हिन्द मजदूर सभा समाजवादी 
विचारधारा रखने वाले श्रम-सघो का केन्द्रीय संग्ठन है तथा प्रजा-समाजदादी पक्ष की 
नीति एवं काय॑क्षमों से प्रभावित है। युनाइटेड ट्रेंड यूनियन वाग्रेत वाम-पक्षीय विचार- 
घारा वाले श्रम-सघो वा केनद्रोय संगठन है, परन्तु साम्यवादियों से इसका किसी 
अकार सम्बन्ध नही है। झखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्टो के प्रधिकार 
में हो है, परन्तु सदस्यता वी दृष्टि से यह स्पष्ट है कि मजदूरों का प्रतिनिधि वेग्द्रीय 
संगठन प्राज इटक ही है । 
अम-सं्ों के कार्य-- 

भारत में इस समय चार प्रमुख श्रम सब है, जिनमे भ्रमी तक एकता नहीं 
झा सकी, जिसकी अधिक भावश्यकता है, क्थोकि थ्रम-सघो में एकता प्राने से वे राज- 
नंतिक दल-वन्दी को छोड कर श्रप्तिशों को सुविधायें देने एवं उनवा जीवव-सतर उन्नत 
बरने की भोर विशेष ध्यान देंगे । 

अभी तक श्रम-संपो ने विशेषतः हड़ताले ही वी है, उन्होंने श्रिक-जीयस के 
अन्य पहलुप्रो की झ्ोर ध्यान ही नहीं दिया | प्रहमदाबाद का टैवसटाइल लेबर एसो« 
सियेशन एक प्रपवाद हे, जिसने श्रमिक-जीवन के प्रन्य पहलुप्रों की प्लोर ध्यान देकर 
उनबा जीवन स्तर उप्नत परने के लिये सुविधायें दी। इसक पलावा अन्य सपो ने 
श्रम्षिकों वी उचित मजदूरी, काम के घन्‍्टो को कमी ठथा वेह्वारी एवं छेंटनो क्रो रोकने 
भादि को ग्रोर ही प्रधित कार्य जिया है। इराजा कारएा श्रप्त मघो कादोप ही न 
होते हुए इनका नया विशाय है# मौर वे प्पने अनुमव से भविष्य में जीवन के प्न्य 
छोंत्र में भी श्रमित्री वो सुविषायें देने का प्रयत्त करेंगे, यह भ्राशा की जा सकती है । 
भ्रमिक-संर्घो के विकास में घाघाएँ एवं उनके दोप-- 

(१ ) श्रमिक-सथो के विकास मे सबस्ते बडो श्रुटि है उनके पास धन को 
कमी | भारतीय श्रमिकों की मजदूरी कम होने के कारए प्रनेक श्रमिक इसके सदस्य 
नही होते भोर जो हैं वे समय पर ऋरदा वही दे पाते +. श्रमित्रों को कम मजदूरों के 
कारण उनत्रा। चन्दा भी कम होता है । दूसरे, चम्दा वयूल करने मे नियोक्ता किसी 
प्रकार वा सहयोग नही देते । 

( २) शारक्रीय समहूर पिशेषतः मनपद होने से मजदुर-स्वा का एवं सामूहिक 
सममोने का महृत्त्द नहीं समकते भशौए उनमे भनुशासन की कमो होती है । 

( ३ ) भारतोय मजदूर भ्रस्थिर भ्रद्नति के होने के कारण एक ही नियोक्ता 
के पाम नोर्रे नहीं करते, जिससे मजदूर-सघो के विव्यास मे बाधायें श्रातो हैं । 
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५०) [४ ) ग्राज भी अधिकतर मजदूरों का जीवन ऐसा ही है ति अपने बाम के 
लावा उन्हें ब्न्य बातो को सोचने का प्रवकाश ही नही मिलता । इससे मजदूर-संघ 
के महत्त्व एवं उम्रके कार्य को दे नही समझ पाते । 

घ (४ ) श्रम-सघो का नियोक्ताझ्ों से विरोध होता है। वे अपने श्रमिको को 
जो किसी श्रम-सघ के सदस्य होते है, बहुत परेशान करते है एवं उनडी प्रगति मे रोड़ 
भ्रटकाते है । इससे श्रम सघो में उनको रुचि नही रहती अथवा उनको वाध्य किया 
जाता है कि वे रुचि न रखें। 

(६ ) भारत में श्रमिकों का इतना विज्याल क्षेत्र है कि अभी तक उसके पूरे- 
पूरे श्रॉक़ डे भी उपलब्ध नही हो पाये मौर त इस और सरकार द्वारा ही विश्येप प्रयल 
किया गया । इन झाँकड्डो को प्रात्त करने का वैधानिक प्रयन्त केवल सन्‌ १६४२ में 
हुआ, जब इण्डस्ट्रियल स्टेटिस्टिवस एक्ट पास किया गया । 

( ७ ) श्रमिक भिन्न-भिन्न भाषा-भापी एवं भिन्न घर्मीय होने से उन्हें एवं सूत्र 
में प्राने में कठिनाई होती है । 

(६५ ) प्रच्छे मजदूर नेताग्रो का भ्रभाव श्रमित्र-पानदोलन का सबसे वडा दोष 
है । भारतीय थ्रप्िक पश्विक्षित होने के कारण श्रम्रिक-स्॒रो के वेदा मध्य बग स्रे माते 
हैं, जो श्रम-जीवत वी समस्याप्नो का उतनी ग्रात्मीयता से नहीं समझ पाते । इतना 
हो नही, श्रवितु प्रनेक नेता तो केवल भपने स्वार्थ प्रयवा राजनैतिक उद्देश्य प्रा्त करने 
के लिये हो सुघो का नेतृत्त्त करते है । 

(६ ) भारतीय श्वम सधो का नेतृत्व राजनंतिक दलों के हाथ मे है, जिससे 
अपने दल के हित की दृष्टि प्रे वे श्पतती नीति रखते है, श्रमेक्तों के हित की दृष्टि से 
नहीं । यह भारतीय श्रमित्र-प्रास्दोलब का सबसे बडा दोप है । 

( १० ) श्रम-संधों में वेमनस्थ--जे छोय श्रम सधो का सवठन राजनतिक 
पक्षो द्वारा किया गया है, जिससे सदस्यों भोर विभिन्न श्रम-सघो में जा वंचारिक एकता 
होनी चाहिए बह नही है । ग्रतः केन्द्रीय श्रम सघ राजनंतिक पार्टीबन्दी से अछूते रहने 
चाहिए । 

इन ब्रुटियो के कारण भारतीय श्रमिक-प्रान्दोलन इतन। सुहृढ एवं मजदू रे के 
लिए उपयोगी सिद्ध नही हो सका, जितना वह विदेशों में है। यहां क सघो का उद्देश्य 
केवल हडतालें करना एवं उनके सगठन तक ही सीमित रहा है, उन्होंने श्रमिक्रो की 
जश्ञारीरिक, झाविक एवं माससिक उन्नति की श्रार अभी तक छोई ध्यान नहीं दिया 
है । प्रावश्यकता इस बात की है कि श्रमिकों की सावंत्रिक उन्नति को ओर ध्यान देकर 
उनकी कार्यक्षमत्ता तथा जीवन-स्तर उच्चत करने का कार्य श्रम-सघ करें, जिससे भावों 
प्रौद्योगिक तिर्माए में श्रम्ििको का भविष्य उज्ज्द्ल हो 

दूसरी पंच-बर्पीय योजना में-- 

श्रमिको के प्रतिनिधिक पंनल ( सन्‌ १६५५ ) ने श्रम-सघो के सुधार के लिए 
महत्त्वपूरां सुकाव दिये है :-- 
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( १) श्षम-सघो में बाहरी व्यक्तियो का प्रवेश सीमित करता ! 

(२) निश्चित झर्तों पर श्रम-सृंघों को वैधानिक मान्यता देना । 

(३ ) श्रम सो के वायंकर्त्ताओो की उल्ीइन (ए76व053/07) से रक्षा 
करना ॥ 

(४) श्रमन्सपों के निजी स्रोतो से उसके झआाधयिक ग्यायार में सुधार करना 
( मजबूती लाना ) | इन सुधारों से श्रम-सपो के वर्तमान महत्त्वपूर्ण 
दोपो का निवारण हो सकेगा । 

राष्ट्र-निर्माण में भ्रम-लंघ-- 

राष्ट्र के सामाजिक, भाधिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में भी राष्ट्रीय श्रम-सघो का 
गहँरा अभाव पडता है | ब्रिठिक्ष ट्रेंड यूनियन काग्रेस ने ब्रिटेत के विकास में काफी 
महत्त्वपूर्ण भाग लिया है ६ ब्रिटिश लेवर पार्टी का एटली मन्त्रि-मण्डल वहाँ को राष्ट्रीय 
ट्रेंड यूनियन कांग्रेस का राजनंतिक पहलू था। इसी प्रकार अमेरिकन फेडरेशन भाफ 
लेबर तथा दी फ्रेंच कॉन्फेंडरेशन झ्लॉफ ट्रेंड मूनियन्स पझपने देश के झ्ाथिक क्षेत्र पर 
गहरा प्रमाव डालते हैं। भारत में भी श्रम-सघ नेता श्री जोशो के प्रथत्तो से ही 
सन्‌ १६२६ में श्रम सघ भधिनियम पास हुप्रा । श्रम-सघो ने कुछ हृ्‌द तक श्रमिकों का 
ईक्षणिक एवं शारीरिक उन्नति करने में भी सफलता भाप्त की है तथा श्राज के चुनाव 
में भी श्रमिक्रो क महत्वपूर्ण भाग है | श्रम सघो को चाहिए कि ये श्रमित्रो में बचत 
दी झादत निर्माण करने के हेतु सहकारों समितियों को स्थापना करें। वहा से उन्हे 
घोवनावश्यक वस्तुएं रुह्तो दरो पर दी जायें तथा ये उनको ग्ह-निर्माण से भी 
सहायक हो । इसी प्रकार श्रम उपनिवेशों मे श्रम-सप विभिन्न प्रकार के मनोरंजनादि 
साधनों का आयोजन वर श्रमिकों को लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, 
श्रमिकों के मानसिक एव शारीरिक स्तर को उन्नत कर सकते है। ऐसे लोकप्रिय श्रम- 
सघ ही श्रमित्रों के हितो में सरकारों नीति को भी भुकाने में सफल हो सकेंगे । 
धम-संघ अधिनियम सन्‌ १६२६-- 

श्रमिक एवं नियोक्ता ग्रथवा नियोक्ता एवं नियोक्ताम्रो के भापसी सम्बन्धों का 
नियमन करने के हेतु बनाएं गए किसी सघ की रजिस्ट्रो कराने वा झायोजन इस 
अधिनियम हारा किया गया। दो प्रथवा दो से भ्रधिक श्रमिकों के फेडरेशन को 
रजिस्ट्री भी इस भषिनियम के झन्तगंत हो सकतो है । रजिरटर्ड श्रम रांघों को निम्न 
भधपिकार हैं :-- 

(१) रजिस्टडड सघो वा समामेलित श्रस्तित्त्व एवं स्थायी उत्तराबिक्रार हो 
जाता है । ऐसे श्रम सघ चल एवं भ्चल सम्पत्ति रख सकते हैं तथा 
पझनुबन्ध भी कर सकते हैं । 

(२) रजिप्टटई श्रम-सघ किसी समझौते से सम्बन्धित क्रिसी पड़यन्त्र या 
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१६३ ) 
पपरापघ की जिम्मेवारी वे मुक्त हो जाता है। पस्तु ऐसा प्रपराध या 
एटयस्त्र जिसी दलह को चलाने ग्रयवा ब्यापार या उद्योग वो रोइने 
के सम्बन्ध में नहीं होना चाहिये । 
रजिस्टर्ड सघ के सदस्यों के विशद्ध सर के वैशनित उद्देश्यों की प्रति 
के सम्बन्ध में विए गये जिसी भी कार्य वे सम्दस्ध में सिविल कोर्ट 
दावा स्त्रीकार नहीं करेगा । 
(४ ) श्रमिक संघ अपने सदस्यों है ऐच्डित रूप में दिया हुप्रा घन र्ष्क््यों 
की सामाजिक, शाजनठिक या आविद मलाई के लिए स्वीशार बर 


सकता है । 


धम-संघ अधिनियम सन १६४७-- 

अक्त प्रधितियम में नियोक्ापो द्वारा श्रम-सघो की मान्यता वे सम्बस्ध में बोई 
प्रायोजन नहीं या, घतः इस प्रधिनियम में प्रतिनिद्िव श्रम सघो को नियोत्ताप्रों द्वारा 
मान्यता देता प्निवाय वर दिया गया है। इस प्रतार मान्य श्रम सधो तथा नियोक्ता भो 
द्वारा बुद्ध वायों वो क सता झर् 


चित एव दष्डर्न ये घोषित क्या गया है. परन्तु यह 
प्रधिनियम लागू नही किया गया ॥१ 


दितीय पच-वर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में जो ग्रायोजन है उससे यह विश्वास 

है कि वर्तमात दोपों का निवारण हो सत्रेगा । मई सद्‌ १६५८ वे १४वें श्रम-मम्मे- 
लगन में यह निश्चय किया ग्रया कि श्रम संवो को नियमित करने वो व्यवस्था को 
जाये । इस हेतु श्रम सर्घो को मान्यता देते के बुछ सिद्धान्त भी बनाये गये है। इससे 
खमिक प्रास्दोलन को लाम होगा पर श्रम संघो वी बाद पर भी रोक लगेगी। इन 
सिद्धास्वों में प्रमुख सिद्धान्त यह हैं कि वेदल उन्ही श्रम-संघों वो मान्यता दी जाय जो 
प्ोदित ब्रनुशशसत के नियमों का पालन करें। इन 


वियोत्ता भौर श्रमिकों द्वारा प्रशुम 
नियमों को से १६४८ में लागू डिया गया टै। इसमें प्रवस्ध एवं श्रमियों के उत्तर 
द्वायित्त्वी को इस हेतु से निश्चित क्या गया है जिससे सभी स्तरों पर इतके प्रतिति- 
पियो मे सर्दिय सहकारिता को प्रोत्माहत मिले । इनता पालन ह्वो रहा है प्रधवा नहीं, 
यह देखने के लिए केन्द्र एव राज्यों में द्रावश्यक व्यवस्था भी वी गई है। इसी प्राचार 
पर तुतीय पंच-वर्षीय योजना के प्र 


ठगंत कार्यक्रम एवं नीठि का निर्धारण किया जा 
रहां है ।* श्रम-सघों तो सुदृब्ता एव प्रौद्योगिक 


(३) 


शाति के लिए यह बादनीय कदम है । 
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अध्याय १० 
श्रम-कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा 


([.व्छ०पा जएलबम्ल गयवे 5०वर्ग 8€०एसा ८) 
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* मजदूरी के अलावा श्रमिकों के सामाजिक, बीद्विक, शारो रुक एवं _मानतिक तर मे सुधार 

करने के हेतु 3-के आराम, मनोरजन आदि वी जो सुवियारें, वेधानिक अनिदार्यत। के बिना 

उद्योग देता है उनका समावेश श्रम-वल्याण में होता है।” 

"शामाजिक मुरक्षा का श्र डठना व्यापक है, जिसमें दरिद्रता का उन्मूलन करने के किन्दीं 

भी प्रयत्नों का समवेश दोता दे ॥”? 


(१ ) श्रम-कल्याण 
ब्यम बल्याण' की समुचित और सरल परिभ/पा देना कठिन है, क्योकि इसका प्रयोग 
विभिन्न भर्यों पे होता है। धाही श्रम श्रायोग के अनुमार श्रम-कल्यारा को परिभाषा 
मे लोच होनी चाहिए, जो प्रत्येक देश मे वहा की सामाजिक स्थिति, श्रोद्योगीकरण की 
एथिति तथा श्रमिकों के शैक्षणिक विकास के स्तर के पनुसार होगी। परन्तु साधा- 
रणतः “श्रम पल्यारा उन क्रियाओं को कहते है जो किसी उद्योग के झास पास भभवा 
उद्योग के क्षेत्र मे श्रमिक स्वच्छ एव स्वास्थ्यकर वातावरण में काम करते हुए अपने 
स्वास्थ्य एव नीति के स्तर को भच्छा रख सकें ।”“* झाजकल श्रम-कत्याए कार्य॑ 
केवल उद्योग वी व्यवस्था में श्रमिकों को ग्रावश्यक सुविधाएं देने तक हो सोमित नहीं 
है, बरनत श्रमिकों को कारखाने के बाहर भी सुविधाएं देने तक्र विस्तृत है। इस पभण॑ 
मे श्रमिको का स्वास्थ्य सुघार, शिक्षा को व्यवस्था, रहने सहन की सुविघायें, फैक्टरी 
में बाम करने की अच्छी स्थिति, काम करते समय उनके मनोरझ्ञन की सुविधाप्रों का 
प्रायोजन, दॉन्टीन, स्तानगरुह् भ्रादि को व्यवस्था का समावेश श्रम-कल्याए कार्य में होता 
है । श्रम कल्याण की मान्य परिभाषा के प्नुसार :--“मजदुरी के प्लावा श्रमिको 
के सामाजिक, बौद्धिक, झारोरिक एवं मानप्तिक स्तर मे सुधार करने के लिए उनके 
श्राराम, मतोरझ्जञत ग्रादि की जो सुविधाएं उद्योग द्वारा बिना किसो वैधानिक झनि- 
बायंता के दी जाती है, उतका समावेश्य श्रम-क्ल्याण काय॑ में होगा।” इस प्रकार 
अ्रम-कल्याण कार्य वेघानिक प्रनिवायँतरा न होते हुए धमिको की दशा सुधारने तथा 
उनको झ्थिक कार्य॑क्षमता प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के श्रति गियोक्ता को सदुभावना » 
के द्योतक है, जो वे स्वेच्छा से देते हैं । श्रम-सम्बन्धी वल्यारणा कार दो प्रकार से किया। 
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जाता है ; नियोक्ाप्रो की इच्छा से तथा दानूनो श्रतिवायंता से | इसके श्रलावा सर- 
कार स्वय झोद्योगिक श्रमिकों के मिये सुविधाएँ दे सकती है तथा ऐसी घुविधाओं का 
झ्रायोजन श्रम-रुद्ध एवं प्रन्य स्रामाजिक संस्याप्रो द्वारा भो किया जा सकता है । 


भारत में श्रावश्यकता क्यों 

श्रम सुधार कार्य केवल भारत में ही श्रावश्यक नहीं, परन्तु यह हम्पूर्ण 
श्रौद्योगिक विश्व में भोद्योगिक शान्ति, धमिको का जीवन स्तर उन्नत करने तथा उनके 
ध्रधिक कार्यक्षम बताने के लिये एर झाधिक झावश्यकता है। भारत मे श्रम सुधार 
कार्ये वा महत्त्व स्युवतेम था, क्योकि सम्पूर्ण प्रौद्योगिक क्षेत्र मे- देश एवं विदेश के 
“यह अममूलक धारणा थी कि श्रम कत्यारा पर जिसी प्ररार का व्यय नियोक्ताध्ों 
के निजी लाभ पर कर है प्रथवा उससे बल्तुमों का उत्पादत ब्यूय बड़ जाते हैं । परन्तु 
उनकी यह घारणा गलत थी, क्योकि थदि धमिकों वी मानसिक एवं झारोरिक उन्नति 
के लिए तियोत्ता व्यय करते है तो उनको कुम्नल्ल एव स्वस्थ श्रमितत मिलते है। इससे 
उत्पादन व्यय बढ़ने की जग्ह कम हो जाता है तथा ऐसमी स्वेच्छात्मस सुविधाध्रो 
से श्रम एव नियोक्ताभो के सम्बन्ध भ्रच्छे होकर प्रौद्य/गिक शान्ति वा बीजारोगए होता 
है। भारत मे श्रम्म सुधार वाय॑ वी प्रोर प्रथम विश्व युद्ध में प्रयत्न किए जाने लगे, तद 
जनेहा, नियोत्ता एव सरकार ने यह पहिचाना कि सन्तुट्ट एवं स्थायी श्रम झक्ति से 
ही देश को प्रोद्योगिक उन्नति हो भक्ती है, क्योकि श्रम बल्दाण बाय से-( १) 
श्रमिक्रो का मानसिक, शारीरिक एवं शैक्षणिक विकास होता है, जिससे वे भयनों 
भलाई समझ सकते है एवं जोवन के धानन्द ले सकते है । जितनी झनधक श्रमल ल्याण 
सुविधाएँ श्रमिक्रो को मिलेंगी उतना ही प्रात पंणा कारसानो के प्रति भ्रधिंक होकर 
बारखाना-जीवन की नीरसता कम दहोगो तथा श्रमिकौ का नैतिक स्तर उप्नत होगा | 
(२) सल्तुष्ट श्रमिक वर्ग ही भ्पनी प्राधक्तम्‌ कार्यक्षकता उद्योण को दे सरता है, 
जिसमे उत्पादन की लायत कम हो कर उपभोक्ताओं को सरते दामों में वस्तुए मिल 
कर उद्योग वा विकास हो सत्ता है । (३ ) श्षमिकों में साथरिक जिस्मेतारी की 
भावना णागूत हो कर वे देश के अच्छे नागरिक बन महते है । 

इन लाभो की दृष्टि से श्रप्त वत्याय कार्य नियोक्ताप्रो के लाभ पर कर न होते 
हुपे उनके लाम बढ़ाने एव देश की प्रोद्योग्रिक प्रयति का एक साथन है । इथीलिए 
टैबसटाइल सेबर इन्फायरी कमेटी ने कद्ा या: + कार्यक्षमता का उन्नन स्वर केवल 
बही हो सकता है, जहाँ श्रमिक्र घारोरिक दृष्टे से स्वस्थ एवं मानविकर हड्टि में सस्तुए् 
हो। इसका तालय्य यह है हि केवल बढ़ी श्र जिनके लिये झिना, प्रावास, भोजन 
तथा वदस्धादि का उचित प्रउन्ध हो, कुघल हो सत्रते है | इसी दृष्टि से भारत में 
बम्वई यूनिवर्सिटों में खम-समस्याग्रों एवं श्रम-ल्वाए वाये के प्रध्यपन तथा शिक्षा के 
लिए विशेष प्रबन्ध दिया है। श्री टादा ने स्वूल भा सोशल साइनसेज, बस्बई की 
स्थावना वे वल इसी उद्दंइप से वी थी । 
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अ्रम-कस्यांय-कार्य की ब्यासि- 

श्रम-कल्यासा कार्य के विघ्तार का स्पष्टीकरण थ्रम-जाँच समिति ने पपती रिपोर्ट 
में किया है । 'श्रम-कल्याण कार्यों के भन्व्गंत शमिज्ों के दौद्धिक, शारीरिक, नैतिक ए 
आधिक विकास के कार्यों का समादेश्न होना चाहिये । ये काये चाहे निरोक्ता, सरक्तर 
या प्रस्य सप्याप्रों ढरा किए जायें ठथा साधारण प्रनुइन्वनात्मक सम्दस्व भ्रयवा विवात 
के प्रस्तगंत जो धरम को मिच्ना चाहिए, उसके ग्रतावा किए गए हों । इस्र प्रशार इस 
परिभाषा के प्रस्ठगगंव हम ग्रावास व्यवस्था, चिहरित्या एवं शिक्षा सुविधाएँ, अच्छा 
भोजन ( कैन्टीन के झ्रायोजन शद्धित ), आम एवं मनोरजन को सुविधाएं, सहकारी 
पमिठियाँ, प्रमूत यूद एवं छूने, झौचालय, सवेठन छुट्टियाँ, सामाजिक दीमा, पॉपोडेन्ट 
कुण्ड, सेवा-निवृत्त वेतन ब्रादि सुवियाप्रों का समावेश कर सकते हैं ।* 


भारत में श्रम-कत्याण -- 

भारत में भ्रमो तक जितना भी वल्याण-वायं किया गया है, उसमें दोन 
संस्थाएँ प्रमुख हैः-- वियोसता, सामाजिस संध्वाएं तथा सरकार । कुंछ प्रंश में श्रम- 
सर्घो ने भी बल्याख-क्ार्ये में ह्वाथ बेंटाया है) नियोक्तार्पों की ओर से स्वेच्दा से बहुत 
ही कम पँवटरियों में श्रमिक्रों को सुविधाएं दो गई हैं भ्रौर जहाँ वे दो मी गई हैं वे 
परिम्यिति से व्रिवश् हो कर स्‍्थदा वैधानिक धनिवार्यठा के कारण । सामाजिक संस्याप्रों 
ने प्रघइए ही इस दिशा में काये किया है, परन्तु यह कार्य केवल बम्दई, भहमदाबाद, 
मद्राय ठक ही सोमित है । 2 
निेक्ता-- 

नियोक्षाप्रों के स्वेच्छापूरों कत्याणा-कार्य में ई० डो० सबूत समूड को मिलों में 
दया दादा एण्ड सन्स को प्रदन्पित मिलो में श्रमिकों को भोषधोपचार भुविषार, प्रभूधि, 
झिक्षा, तान्त्रिक किक्षा, उम्मेदवार-पद्धठि की व्यवस्था, ग्रह कथा मनोरंजन को सुविधाएं 
प्रमूति, शिक्षा, दात्रिक शिक्षा, उम्मेदवार-पद्धति को व्यवस्था, गृह तया मनोरजन कौ 
सुविधायें दी गई हैं। मद्रास की विन्नो एण्ड क० वी मिलो में, कानपुर के व्विटिश इण्डिया 
डॉ रिशन के प्रवन्धित कारखातों में श्रमिक्रों को ब्रावास, मनोरबन धादि की सुविधाएं 
दी गई है | दादा एवं विन्नी एण्ड कम्प्रती का श्रम-कल्याए-कार्य विस्तृव एवं योजनाबंद 
है, गिसके प्त्तगव उन्होंने श्रपने श्रमिकों के लिए प्रच्दी श्रावस्त-व्यवस्था, धिक्षा, 
भौपघालग्र, काम करने के बाद मनोरंजन, केंटोन, मनोरंजन क्तद, खेल-कूद के मेंदान, 
गृह खेनों ([ल्‍0007 हक्षा९5) की व्यवस्था ध्रादि का आयोजन किया है । इसी प्रकाद 
की व्प्वस््यां एसोसिएटेड सीमेट कम्पनीज की निर्माणियों में तथा जियाजोराद कॉटन 
मिल्व, गवालि+ए में देखने को मिलती है ॥ श्रम-ऋह्थाण कार्य को योजनावद्धता एवं 


* [.50०० वृग्रए९5५ (8४:०७ 0णाणयो(॥४५ प्र६ए०:६, 9. 345, 
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तृतीय योजना के प्रारस्मिक वर्षों मे उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जायगा, 
जिससे विदेशी मुद्रा को कमर भादश्यकता पडे 

आयोग ने तृतीय योजना काल के लिए प्रापमिक्ताएँ इस प्रकार निश्चित 
की हैं :-- 

(१ ) झितीय योजना की शेष परिक्लनाभो को पूय करना ; 

(२ ) इद्शोनियरिंग झोर भारी मझ्नीतें बनाने वाले उद्योगों का विस्तार और 
उनके उत्पादन मे विविधता लाना तथा मिश्रित धानुझों के ओजार, विशेष इस्पात, 
लोहा, इस्पात झौर लौह-मिश्नण एवं रसायनिक खाद तैयार करना ; 

( ३) भल्मुनियम, खनिज सेल, रसायन पादि तैयार करना ; 

(४ ) मौजूदा क्षमताम्रो का पूर्ों उपयोग; 

(४ ) देशो उद्योगों से प्रधिक मात्रा मे दवाइयाँ, कागज, कपड़ा, चौनो, वन" 
स्पति तेल झौर घर बनाने का सामान तैयार करना । 

तृतीय योजना में उद्योग और खान-कार्य॑क्रमों पर २५ झरब रुपया खचें करने 
की ध्यवस्था है। इस राशि में १५ भरव सार्वजनिक झोर १० भरव रुपया निदो क्षेत्र 
पर खर्च किया जायगा | 


नेबेली योज़्ना-- 

नेदेली योजना मे उप्णता से श्रात्त बिजलो के लिए ३५ लाख टन लिंगनाइट 
प्रति वर्ध खनन की बल्पना की गयी है । इसके झतिरिक्त ७० हजार टन नाइट्रोजन के 
समाने खाइ के उत्ताइन भौर ३ लाख ८० हजार टन के वांनाइज्ड ब्रिक्रेटेस का 
उत्पादन भो होगा ।. 

तृतीय योजना में उष्णता प्राप्त बिडलो उत्पादन को क्षमता चार लाख क्लो- 
वाट क्र दी जायगो ॥ बटाए गए बिजलो संयम्त्र को स्‍झ्लावश्यकता के लिये खनिज 
उत्पादन ३५ लाख टन से बड्ाकर ४८ लाख टव कर दिया जयागा। 
ओयद्योगिक मशोनरी-- 

ढलाई भट्टो की क्षमता मन्नोनरी योजनाप्रों के लिए झनिवाय है। ढलाई को 
कुल भक्ति का वितरण निम्नलिखित ढय से विया जायगा :--(१) रांची कौ टलाई 
भट्टी मे (तृतीय चरण मे) ३८ हजार टन भुरे लोहे की टलाई, ४५ हजार टन इम्पाते 
की हलाई भोर ६६ हजार ७ सौ टन स्टील फोनिग; (२) दुर्घापुर खान मशोनरी 
योजना से ११ हजार टन भूरे लोहे को टलाई, ६ हजार टन इस्पात की टलाई भौर 
७ हजार टन स्टील फोजिग; (३) हिन्दुस्तान मघीन टूल्स, बंगलौर मे २ हजार ५ सो 
टन भूरे लोहे की ढपाई; (४) चितरंजन लो कोमोटिव कारखाने मे ३ हजार टन भूरे 
लोहे की ढचाई भौर ७ हजार टन इस्पात की ढताई; (५) दुर्गापुर, भिलाई भोर रूए- 
केला इस्पात कारखाने मे ७५ हजार टन भूरे लोहे की ढसाई झोर १५ हजार टन 

भान्म्ना०्वि० त, १५ 
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झनेफ सराहनीय कार्य किये गये, जिनमे धरम वल्याण भी एक है। इसो के साथ सर्व 
प्रथम सरक्षार ने श्रमिको के सार्वजनिक वल्याण की ओर सरकारी रूप मे पग उठाया । 
बन्चई में -- 

बम्पई में स्व-प्रघम सद्‌ १६३६ थे इस थोर प्रत्यक्ष कार्यवाही की गई झौर 
तब सब्‌ १६३६-४० के वजट में १,२०,००० झेयये का आयोजन श्रम-कत्याण-कराय के 
लिये क्रिया यया । इस कार्य पर सन्‌ १६४०-४० में कुल व्यय १ै०,६८, ०८३ रुपये 
था । प्रथम पच-वर्षोष योजना से बग्वई राज्य ने श्रम-रल्वाए वाये के लिये ३ करोड़ 
राये का आयोजन किया। श्रम-वल्यास् कार्य का निरोक्षण सम-बल्याण, डिप्टी 
कलेक्टर करता है, जिसके नियन्त्रण में सन्‌ १६५० में ५० कल्याण केन्द्र थे, जिनमें भ, 
व, स तथा द वग के क्रमशः ५, १०, ३३ एवं २ केन्द्र ये । इनके भलावा गत वर्षों पे 
२० केल्‍द्रो वो स्थापता भौर हो चुकी है। इन केन्द्रो बा विभाजन वहाँ पर उपलब्ध 
सुविधाग्रों के प्रमुसार चार श्रेशियों मे किया गया है। इसी प्रकार श्रमिक वर्ग में से 
ही श्रम सघों के नेताघो का तिर्माणण करने के लिए वम्बई राज्य ने बम्बई, अहमदाबाद 
तथा धोलापुर मे प्रशिक्षण वर्ग खोले है, जहाँ श्रमिकों को श्रम्न-सघवाद एवं नागरिकता 
को शिक्षा दी जाती है । श्रम-कल्याण के-द्रो की क्रियान्रों का सहयोग सरकारी दिक्षा 
एवं थ्रम दिभाजत तथा झराबबन्दी सभा के साथ स्थापित किया गया है, जिससे इनकी 
क्रियाप्रों के सामजत्य से थमिक अधिकतम लाभ उठा सकें । श्रम-कल्याए को प्रोक्ता- 
हन देने के लिये सन्‌ १६५३ में लेबर वेसफ़ेप्रर फण्ड अधिनियम बवाया गया, जिसके 
प्रमुस।र श्रम कल्यार समा को स्थापना की गई है । जुलाई सब्‌ १६५३ से यह समा 
श्रम-क्ल्पाण केर्रों की व्यवत्या के लिए जिम्मेवार है 
मध्यप्रदेश में-- 


मध्य-परदेश मे अधिक कारणानों में श्रम-कल्याण कार्यों का आयोजन तथा 
हिंगनघाद और बडरेरा में श्रम-कल्यारा केन्द्रो की स्थापना की यई है । इसके झलावा 
सरदार मे सन्‌ १६५३-५४ से नागपुर, जबलपुर झौर अ्रकोला में श्रप-कल्याण केरद्र 
खोले हैं | श्रमिकी को श्रप॒ संपवाद की झिक्षा देने के लिए सद्‌ १६५३-५४ में नागपुर 
में एक प्रशिक्षण कैंत्द्र खोला है, जहां ६५ श्रमिकों की शिक्षा का झायोजन है, जिस्म 
सै भब नागपुर का समावेश महाराष्ट्र प्रदेश मे हो गया है । 
पंज्ञाव में -- 

पंजाब में मह्लेंपूर्ण भोद्योगिक केन्द्रों मे श्रम-विभाग के नियलरण में श्रम- 
कल्याण केन्द्रो का सघालन हो रहा है । ये केन्द्र भ्मृतरार, बढाला, चछुधियावा, जाल- 
स्वर, अम्वाला, अष्दुल्लापुर और बलरामपुर में हैं। यहा पर अमिक्तो को शिक्षा एवं 
मनोरंजन को वध्तुए उपलब्ध है| 
उच्तर-प्रदेश मे-- 

उत्तस्पदेश मे श्रव-कमिश्तर के निमनन्तरश् में श्रम विभाग छा कार्य होता है, 
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जहाँ पर श्रम कल्याण कार्य की देख-रेख के लिए १ स््रो तथा १ पुरुष निरीक्षक होता 
है गे निरीक्षक छी श्रमिकों के मम्बन्ध के वल्याण कार्यों, जैसे-प्रमूति ग्रह, घायगद 
भादि का निरीक्षण करती है। सम्पूर् राज्य में सत्‌ १६४५८ में ४६ श्रम-कल्याण॒-केद 
हैं।# इसके अलावा दक्कर उद्योग के श्रमिको के लिए मोलेंसेज (30)08889) वी 
कीमत ॥)। प्रति मन निश्चित कर दो गई है, जिसमे भ्रधिक्र दाम पर विक्ी होने से 
झतिरिक्त राशि एक अलग “निधि” में जमा होती है। इसका उपयोग इस उद्योग के 
श्रमिश्ञो वो गृह सुविधाएं एवं श्रम-वल्याण कार्य के लिए होता है। इसके अलावा 
कानपुर की नई श्रम बह्तियों में २ तथा ऐशब्राग लखमऊ में एक श्रम-कल्याए केर्ध 
खोले गये हैं ॥ 
बंगाल राज्य मे-- 

बगाल राज्य मे सन्‌ १६३६ में श्रम-शल्थाण व्य का श्षीगणेश हुपा तथा सन्‌ 
१६४५४ में राज्य के विभिन्न भौद्योगिक केन्द्रों में २७ कल्याण केखद् थे। इसी प्रकार 
बिहार में ३, प्रमम में १६ तथा सौराष्ट्र २० वल्याण-केन्द्र है॥ इन राज्यो के प्रलावा 
अन्य प्रान्तो में भी श्रप्त कत्याण के लिए विशेष प्रायोजन हो रहा है । 
वैधानिक श्रम-कल्याए कार्य-- 

भारत सरकार के श्रम-कल्याण कार्य का ग्राधार वैधानिक है, जिसमे कानुन 
द्वारा नियोक्ताओं को श्रमिकों की मानसिक, शारीरिक एवं श्रायिक उन्नति के लिए 
उनको प्रस्य उचित सुविधाएं देने का प्रायोजन किया गया है। इन विघानों मे कार 
खातों के प्रन्दर भूलो की व्यवस्था, प्रकाश, हवा तथा मशोंनों के प्राप्त पास तार का 
चेरा प्रादि लगाने का भ्रायोजत, स्तातग्रृद, झौचालय प्रादि का प्रबन्ध, विकित्मालयों 
का प्रायोजन, गृहु-निर्माण योजना, रोजगार सस्थाएँ', सामाजिक दोगा, ग्रावीडेल्ट फंड 
आदि योजनाभो का समावेश होता है। 

भारत में केन्द्रीय सरकार ने सर्व प्रथम वैधानिक अ्निवायंताग्रों के प्रतावा 
प्रपनी रवेच्छ! से सुधार-कार्य का श्रीगणेश श्रॉर्डनिस्स फैक्टरियो से किया । यहाँ युद्ध 
काल में श्रमिकों के लिए कँण्टीन की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा झ्रादि का आयोजन 
किया । इसके प्रलावा फैक्टरी एक्ट के झस्तगंत अस्पतानों का झ्राथोजन तो था ही । 
युद्धोत्तर-वाल में इन सुविधाम्रो का विकास हुम्रा तथा इसरो प्रकार थी सुविधाप्रों का 
ग्रायोजन प्रग्य सरकारी पग्रोद्योगिक संस्थात्रो पे भी क्रिया गया। करैन्‍्टरी एक्ट के 
अन्तर्गत २५० से भ्रधिक व्यक्ति काम करने वाले उद्योगों को केदीन की सुविघायें देना 
प्रनिवायं किया गया + 

फेक्टरी एक्ट के झन्तग्रेंत श्रम-कल्याण कार्य समुचित हवा, प्रक॒ श एवं सफाई, 
यम्त्रों से सुरक्षा के लिए उनके प्रास-पास चेरे बनाना, बनावटी नझी से श्रमिकों की 
सुरक्षा का धायोजन, प्राथमिक चिकित्सा, भूने (058८)३९३), शौचगुद, प्रारामंग्रुद 
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को व्यवस्था नियोत्ताप्रों को करना प्रनिव ये हो गया | श्रम-कल्याणा काये के सम्बन्ध 
में प्रान्तीय सरकारों को स्थानीय परिस्थितियों के भनुसार प्ावश्यक नियम बनाने का 
झगिकार भी दिया गया। श्रमिक्रों की काम करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना 
से क्षति हो जाने पर उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी नियोक्ताप्रों पर डाच दी गई, 
जिसके लिए उसके पूर्व कोई भी झ्रायोजन नही था । इसी प्रकार वैधानिक सुघारों में 
बालक दन्धक प्रधिनियम, मातृत्व लाभ प्धिनियम तथा सेवायुक्त सरकारी बीमा 
प्रधिनियम भादि विधानों द्वारा थमिकों को सुरक्षा एवं भावी कल्याण का प्रवस्ध 
हिया गया । 

सत्‌ १६४४ से कोयला खान श्रमिक्रो के कल्याण कार्य के लिए कल्याण-कोप 
निर्माए किया गया । कोयला खानो के श्रमिकों के लिए कल्याण केन्द्र, चिक्रित्सा, 
प्रसृतिगृ३ झ्ादि की व्यवक््या के लिए इस कोष का उायोग होता है | इसी फण्ड की 
संद्ायता से २ रेस्ट्रोय भस्पताल, ६ प्रादेशिक भस्पत्ताल, २ चलते-फिरते दवाखाने 
तथा २ टी० बो० रुप्णालय चलाये जाते है। प्रादेशिरु अस्पतालों में प्रसूनि तथा शिश्यु 
कल्याण वी सुविधाएँ भी दी जाती हैं। इसो प्रकार कोयले की खानो के श्रमिक्तों के 
लिए नोगाँव तथा पैद्वारोड सेनिटोरियम में क्षमशः ५ भौर ४ स्थान सुरध्ित रखे गये 
हैं। मलेरिया विरोधी भोर बी० सी० जी० प्रान्दोलत भी इसी कोप को पहायता से 
इन क्षेत्रो में चलाये जा रहे हैं । क्रिया खातो की स्वाह्थ्य सभा के लिए *घण्डकुडपा' 
में एक स्प्शजन्य रोगियों के हेतु रुणालय खोलने की स्वीकृति भी दो गई है। इसो 
कोप से श्रमिकों के गृह निर्माण की भी व्यवध्या हैं। इस कोष क्रो वाधिक भाग 
१,७६,५५,४८४ २० तथा व्यय १७० करोड़ ० है। 

भभक छाव मजदूरों के लिए क्त्याद् फोप सन्‌ १६४७ में बताया गया है। 
इस निधि का लाभ विहार, प्रान्प्त, राजस्थान तथा धजमेर की भ्रभश्रक की खानो में 
फोम करने वाले मजदूरों को मिलेगा। इम राध्षि से वल्थाण सुत्रिधांप्रो के लिए दिये 
जाने वाले व!पिक बजट को गशण्ि भाग प्रान्तो के लिए क्रमशः १३६०, ४०३३, १२६ 
तथा ०'४४ लाख रुपये है । इन मजदूरों को कोयना खान मजदू रो को भाँति चिकित्सा, 
शिक्षा मनोरंजन एवं भावास को सुविधापों का भायोजन किया गया है । इस कोष से 
कर्मा (जिद्वार) घोर कालीचेद (मौश) में दो तथा गेगापुर मे एक मस्पतान सोले गये 
हैं । इसके सिंदा प्नेक दवाखाने निर्माण भवसुया मे है, जिनमे प्रमूति एवं जिशु कल्याण 
की व्यवस्था होगो, कोष द्वारा २ चलते फिरते दवाखानों का संचालन भी होता है। 
सन्‌ १६५६-६० में कोप से बिहार को १०'४२, प्राभ्न को ४४०० तथा राजस्थान को 
४३७ साख रुपये श्रप-सल्पाए के लिए दिये गये ।४ लेबर स्‍्ॉफिप्तसे की श्लिक्षा का 
अबन्ध भी सन्‌ १६५३-५४ से कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्रिया गया है 

बगीया उद्योग मे मजदूरों को बगीचा श्रम प्रधिनियम के अस्तर्गत स्थायों 
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श्रमिक्रों को झ्रावास व्यवस्था दी जातो है तथा भ्रस्पताल और दवाखाने दगोचा उद्योग 
को रखना प्रनिवाय॑ हैं। कुछ बगीचा उद्योगों ने श्रमिको के वालको को शिक्षा, मनो- 
रंजन सुविधाएं तथा दत्तकारी शिक्षा का आयोजन भी क्या है। भर्ती वी कागड़ी 
पद्धति का श्रन्त करने वी कायंदाहो की गई है । दुघंटनाप्रो को कम करने के लिए 
खान अधिनियम सन्‌ १६५२ का क्डाई से पालन द्वोने के लिए श्रावश्यक कार्यवाही 
की गई है। 

इसी अनुभव के भ्राघार पर सन्‌ १६५२-५३ से क्मंवारी भविष्य निधि 
योजवा प्रारम्मिक अ्रवत्या में सीमेट, सिगरेट, विद्युत, लोहा एवं इस्पात, कागज, 
कपड़ा तथा इ'जीनिर्याध्य उद्योगों में लायु की गई थी। यह दब सभी कारखानो 
को जिनको ३ बप॑ पूरे हो छुके हैं तथा जहाँ ५० मे भ्रधिक मजदूर वार्य करते हैं, 
लागू होती है। सद १६५८ ५६ मे इस योजना दब लाभ ७,०२४ कारघानो के २५४३ 
लाख मजदूरों को मिल रहा था तथा इसी तिथि को उनके चन्दे वी राशि लगभग 
१३२ करोड़ रु० थी | इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक्षो को आय के ५३% चन्दा देना 
पडता है तथा यह ऐसे सभी श्रमिको को जितकी आय ५०० रु० मासिक से कम है, 
लागू होती है । कोयला खात श्रमिको के प्रॉविडेल्ट फण्ड की रा्षि भ्रवनूबर सन्‌ १६४८ 
के ग्रन्त में १७ करोड़ रु० थी ॥# 
अन्य-- 

इमके झलावा झ्ाम जनता के कल्पाए के लिए प्गस्त सन्‌ १६५३ में एक 
स्वास्थ्य केन्द्रीय कल्थाण सभा (2069079) छाछावा6 ]80&70) की स्थापना की 
गई । इसके कार्यक्रम मे वालवाडी, प्रसूति एवं शिशु-स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वियो की सामा- 
जिऊ शिक्षा एवं भनोरजन प्रादि को व्यवस्था है । 

इसके नियन्यणा में ३० सितस्बर सन्‌ १६५६ को ४र२ कल्याण विलार 
प्रोजेक्ट चालू थे, जिनमे २,१२४ कल्याश-केन्द्र थे । इनका लाभ १०,५६२ गाँवों की 
१६०७४ लाख जन सघ्पा को होता है। 

द्वितीय पच वर्षीय योजना के श्रन्त तक केन्द्रीय कल्याण सभा का लक ६६० 
बढ्याण विस्तार प्रोजेक्टो की स्थापना का है, जिनमें ६,६०० कल्याण केर्द्र होंगे। 
फलताः ६६,००० गाँवों वी ५७६ लाख जनता को लाभ होगा। योजवा का 
कुल व्यय १,५०३ लाख रुपया होगा, जिममें केन्द्रीय कल्याणां सभा का भाग ७३६ 
लाख झरयया होगा । 

इसके अलावा सपुक्त र/प्ट्र सघ के नियन्त्रण मे प्रन्तर्राष्ट्रीय बाल सझ्ढट कोप 
(ए7ा८श) भारत में कार्य कर रहा हैं, जिसका सामजस्थ उक्त ससस्‍्या से स्थापित 
किया गया है। 
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जिससे सम्पूर्ण मारत में रेलवे का जाल विद्याया जा सके । उसके बाद ७ मई सम्‌ 
१८४३ को भारतीय गवर्नर जनरल ने रेलवे की ग्रावश्यकता को धासतीय मान्यता दी, 
जिससे विभिन्न कम्पनियों के साथ वार्ता होने लगी । फलस्वरूप १७ ग्रगस्त सन्‌ १८४६ 
में प्राथमिक वैधानिक समझोते वर भारत सरकार, ग्रेट इण्टियन पेनिन्सुला तथा ईरुट 
इण्डियन रेलवेज के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हो गये तथा भारत में गारम्टी पद्धति पर 
रेहवे का श्रीगऐेश हुआ । इस समभौते वौ प्रमुख शर्तें थी :-- 


(१) भारत के निश्चित रेलवे का आकार एव उनदी पूर्णंता की जिम्मेवारी 
संयुक्त स्कन्ध कम्पनियों को सौंप दी गई। 

(२) भारत सरवार ते कम्पनियों द्वारा प्राप्त पूंजी पर ध्याज की जमानत 
दी, परन्तु साध ही पम्पनियों के खर्चों एवं क्रियाप्रो पर नियन्त्रण 
रखा। यह ब्याज ६६ वर्ष के लिए ४३%, से ५%, की दर से देना 
निश्चित हुप्ना था ॥ 

(३ ) रेत्वे कम्पनियों को भारत में निःधुल्क जमीन दो गई। 

(४ ) निश्चित दर (४२% में ५९८) प्रधिक लाम होने पर प्राधा लाभ सर- 
कार को जमानत के रूप में व्याज की पूरांता के लिए दी हुई राधि 
के प्रुगताव के उपयोग में लाया जायया तथा होप ५०% हिस्सेदारों 
में बाँठा जायगा, यह निश्चित हुप्रा ) 

(५ ) भारत सरकार २५ श्रयवा ५० वर्य दाद प्रपनी इच्छा से यदि चाहे तो 
रेलवे, रेलवे का सामान (]२0!08 5॥0 ४) झ्ादि समुचित मूत्या- 
बन से खरीद सक्रती थो। इस समझौते से रेल्ब्रे निर्माण के आरम्भ 
की प्रोर प्रत्यक्ष का्येदाही | श्रारस्भ हो गई । 

रेट्ये निर्माण -- 
रेलवे में प्रयोग के लिए सबसे पहले सम्‌ १८४४५ में कलंकत्ते से रानीगज के लिए 
१२० मील का लौह मार्पं बनाया बया ( इसके बाद। समभझोता होने के पश्चात्‌ ही पन्‍्य 
मार्थों का निर्माण हुआ, जिनसे वस्बई से बल्याण का ३६ मील का फरवरी सन्‌ १६५१ 
मे, दूसरा वम्वई से थाना तक २० मील का लोह सागे १६ अर्प्रल सब १८५३ तथा ३६ 
मील का तीसरा मार्ग कलकत्ता से पटुद्दा तक का ग्रारम्भ हुआ । ये तीनो मार्ग रेलवे की 
उपयोगिता एवं सफलता को श्राऊते के निए बनाये गये थे ॥ इसके बाद सन्‌ १८५३ के 
प्रारम्भ भें तत्कालीन गकनेर जनरल लाई डलहौजी मे भारत के विविध रेलवे इच्चो- 
जियरो तथा विश्येषज्ञों की रिपोर्टों के परिश्ीसन के बाद रेत्वे निर्मारण के सम्बन्ध में 
पता नोट इड्डर्लड मे इजा | इसमे स्थापारिक, भ्रौद्योगिक एवं राजनमिक हष्टि से भारत 
में रेलवे के महत्त्द का परिचय देते हुए ट्रक रेलवे के निर्माण पर जोर दिया | इस 
भकार बास्‍्तव में सत्‌ १८४३ से ही रेलवे के निर्माण का प्रारम्भ हुप्रा । तब से रेलवे 
का विक्तास काफी हुआ भोर शाज भारत से ३४,४४६ मोल के रेल मार्ग है, जो 
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ख्री श्रम सम्बन्धी ) उनको रोजगार देने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिसका प्रमाण 
उत्तर-प्रदेश के भ्राकडों से मिलता है। सम्‌ १६३६ भे उत्तर-प्रदेश मे श्री मजदूरो को 
सख्या ४,८०३ थी, जो सन्‌ १६५० में केवल २,३६७ रह गई, क्द्योकि नियोक्ता 
प्रसृत्ति को सुविधाए' नही देना चाहते ॥ परन्तु बीमा अधिनियम के भ्ायोजन से व्यय में 
तीनो का हिस्सा होने के कारण नियोक्ताग्रो का नंतिक स्तर उन्नत होता है तथा 
सुविधाग्रो का लाभ उठाने के लिए सजदूर भी अधिकार से माँग कर सकते है। इसलिये 
सेवायुक्त सरकारी बीमा भ्षितियम सन्‌ १६४७ में स्वीकृत हृझ्ा तथा ६ प्रवटूवर 
सन्‌ १६४८ मे बीमा कॉ्फरिशन का उद्घाड़न हुआ ) 
शासन प्रबन्ध +- 

इस प्रमण्डल में शासकीय प्रडण्डल के ३८ सदस्य हैं, जिसमे के द्वीय एवं राज्य 
सरवारो, नियोक्ताग्रों एवं मजदूरों के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार इसमें वेन्द्रोय समद 
तपा डॉब्टरी पेशे के प्रतिनिधि भी हैं। कॉर्पोरेशन को श्ासन-प्रबन्ध स्थायी समिति 
करती है, जिममे १३ सदस्य होते है, जो इन्ही ३५ सदस्यों में से छने जाते है। इस 
स्थायो समिति पर मजदूर एवं नियोक्ताग्रो का समान प्रतिनिधित्व होता है। इमी 
प्रकार इस झधिनियम के भ्रत्तर्गत भौषधोपचार एवं चिकित्सा सम्द धो सुविधाप्रो का 
आ्रायोजन करने तथा सलाह देने के लिए सन्‌ १६४८ मे डॉव्टरो की भी एवं परिषद्‌ 
बनाई गई है । इस ग्रौपधोपचार लाभ-परिपद्‌ के २८ सदस्य हैं। बीमा प्रमण्डल के 
प्रमुख ग्रधिकारियों की निषुक्ति देधा लेखा-जोखा रखना एवं उप्तकी जाँच कराने का 
अधिकतर केद्रीय सरकार को है। इस कॉर्योरेशन के शासतव की जिम्मेवारी प्रमुख 
संचालक पर है, जिसकी सहायता के लिए चार भ्रभुख श्रधिकारी है। प्रमुख सचालक 
सम्पूर्श शासकीय काय॑वाहो प्रादेशिक तथा स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से क्रता है । 
इस कारये की प्रादेशिक सलाहकार सभाए' भी हैं, जिनमे नियोक्ता, मजदूर एवं प्रातीय 
सरकारों के प्रतिनिधि है । 
अधिनियम से मिलने वाले लाभ-- 

यह अभ्रधिनियम उन सभी वारखानों पर लागू होता है जो १२ मास काम 
करते हो, विजलो से चलते हो और जिनमे २० या इससे प्रधिक कमंचारी हो, जिनकी 
माध्तिक मजदूरी ४००) रु० से कम हो । सितम्बर सन्‌ १६४१ में भ्रौद्योगिक मजदूरों 
को स्वास्थ्य एव औपधि सम्बन्धी लाभ देने के लिए इस श्रधिनियम मे सशोधत किया 
गया है। प्रारम्भिक स्थिति में केवल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ दी 
जायेगी, जो निम्न हैं ;-- 

(६ | वििकिस्त रा ओ्यीय एड स्व) साज्पाफी ऋतय णुत्फिएएए ५ 

[३ ) ग्रौद्योगिक मजदूरो के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भ्रचिद्त जानकारी एक- 
ब्रित करने के लिए झासकीय व्यवस्था वी जायगी । इस व्यवस्था का हेतु सरवार का 
ध्यान मजदूरों के स्वास्थ्य को ओर प्राकरपषित करता तथा उसको सुधारने के लिए प्राव- 
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इयक सलाह देने का है । इस व्यवस्था के झन्द्गंठ भायिक झभाव के कारण हत्यक्ष 
का नही हो सकेगा । 

संशोवित योजना के अतुस्यार एक बोमा-दिधि बनेगा | सम्पूर्ण योजना लागू 
होने पर मजदूरों एवं नियोक्ताधों के चन्दे से मिलाकर इस निधि वी दापिक झाय 
३९०५ करोड़ रुपया होगी, जिसमे से मजदूरों का चन्दा ४१ लाख ठथा नियोक्तामो का 
चन्दा १६४ साख रुपये होगा 


अन्य सविधएँ-- 
झधिवियम पूर्ण रूय स लागू होने पर ग्रौद्योगिक मजदूरों को निम्त सुविधाएं 
मिलेंगो :-- 
सुविधाएँ समय लाभ की दर 
(१) दीमारी सम्बन्धी प्रत्येक वर्ष भें ८ सप्ताह तक साप्ताहिक मजदूरों का के 
सुविधाएं । अंश की दर से । 
(२) जच्चे सम्बन्धी १२ सप्त'ह तक । १२ झाने प्रतिदिन की 
सुक्धाएं । दर से झथदा बोमारी 
सम्बन्धी सुविधाप्रों की दर 
से (जो भधिक हो) । 
(३) अयोग्य मजदूरों के 
लिए सुविधाएँ । 
(7) रणायों भयोग्रटा 
बी दक्षा मे । 
(प्र) सापूएं क्षति के भ्राजोदन साताहिक मजदूरों केड 


ब्िए्‌ 
(ब) प्रांशिक भ्योग्यता 


भाग को दर से। 


इस्च दमा में झ्योग्यता के झनुसार वक़॑मेस कम्पेन्सेशन एक्ट 


के लिए के ग्रतुसार पूर्ति की राशि मजदूर को मिलेगी] 

(2) भष्पायी धयो- भयोग्यवा जब तक रहे तब साताहिक दृध्त के हू 
ग्यता के लिए तक । अणश के हिसाब से ॥ 

(४) मजदूरों पर (प्र) मजदूर पर झाश्ित उसको उसकी भृत्ति के उ को दर 
आधित ब्यक्षियो विधवा स्यो के लिए, उसको से! यदि मृतक दो दो 
के लिए मृत्यु तक प्रषदा पुनविदाह को विधवाएं है तो उन्हे एस 


अकक्ति कक २ 

(व) उसके दंधानिक वारिस के 
लिये उसकी १५ वर्ष को झायु 
वक झोर यदि वह सिप्ाले 
रह्दा है तो उम्तरी १८ दर्ष को 
झापु वक। 


डर छा आपए-ग्राएए 
मृतक को भ्रृत्ति के है को 
दर से प्रत्येक्त लड़फे को । 
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(५) ग्रोपधि एव इलाज 


(स) मृतक की वैधानिक लडकी मृतक की भृत्ति के डे वी 
के लिये उसकी १५ वर्ष की दर से प्रत्येक लड़की को । 


आयु ग्रथवा उसके: विवाह होने 
तक (इनमें जो भी कम हो) 
और यदि वह पढ रही है तो 


१७ वष को झायु तक । 


सम्ऊ्धी सुबि- साधारण 


घाए | 
एफ री 6 
कमचारी राज्य बीमा निगम का अथे प्रवन्ध-- 
कॉर्पोरेशन के ग्रन्तगंत दी जाने वाली सुविधाग्रो पर जो व्यव होगा उध्की 


इसके अनुसार मजदूरों को 
ग्रौपधालयों को 
सुविधा मिलेगो ६ 


व्यवस्था के लिए सेवायुक्त-सरक्नारी बीमा निधि बनाया गया है। इशमे नियोक्ता एवं 
मजदूरों का चर्दा तथा प्रान्तीय एव केन्द्रोय सरकारें सहायता के रूप में जो राध्ि देंगे, 
बह जमा होगी । इसी प्रकार धर्मार्थ सहायता वी राशि भी इसी निधि में जमा होगी । 
मजदूर एवं नियोक्ताप्रो के चब्दे की दर उनकी राय के प्रनुसार निश्चित की गई है । 
मजदूरों को घर्दा देने के लिए उनको राय वे भनुवार मजदूरों का विभाजन ८ वर्गों मे 
किया गया है, जितके प्नुवार नियोक्ताश्रो वा चन्दा भी होगा। चन्दे को दरें 








निस्र है :-- 
त्त मजदूरो का. नियोक्ताप्रो 
शेतिमपूह चन्दा का चन्दा की 

(१) ईबिक बेनद शुसक्म ०- ७-० ०- ७-० 
(२) हु १) से ३॥) ठक ०- २०० ०. ७-० ७- ६-० 
(२) ४ १॥) से २) तक ७- ड-० ०न्पघ० ७०१२-०० 
(४) #.. रे) से ३) तक ०- ६०० ०-६२-० हैः ३७ 
(५) हु ३) से ४) तक ०. ६-० हुन ००० १० प-० 
(६) ». ४)से ६) तक कल दुत्क है? हक 37. 5 
(७) ,, 8४8)से ८)ता.. ११५-० ४४०... ३१६३-०० 
(८)... ,, 7) से प्रधिक किसतु १- ४-० रूप० बेह२० 


४००) मासिक से कमत 
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प्रधिनियम के प्रन्तेगत दी जाने वाली सुविधाओ्ो का वापिक व्यय मजदूरो एवं 
नियोक्ताओ के चन्दे से लिया जायगा, परन्तु झासकीय व्यय की जिम्मेवारी नियोक्ताओों 
की दै। परन्तु प्रथम पाँच वर्ष में औपधोपचार सुविधायें देने के लिये जो शासकीय व्यय 
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होगा वह केन्द्रोय एवं प्रान्तीय सरकारें ६६३% तथा ३३३% अनुपात मे देंगी । उप- 
रोक्त दरो के अनुसार नियोत्ताप्रो को चन्दा देना झनिवायं है । 

प्रारस्भिज्ञ स्थिति से अस्थाई रूप से नियोक्ताशो की दरो मे संग्रोधित अधि- 
नियम से परिवर्तन विये गये हैं, जिसके भनुमार सभी नियोक्ताओ को अपने कारबाने 
में दो जाने वाली कुल मजदूरी के ०७५% चन्दा देना पडता है। जिन क्षेत्रों में सुवि- 
घायें दी जा रही है वहाँ के नियोक्ताओ के लिए यही चन्दा सम्पूर्ण मजदूरी के 
१"२५५% है। वियोक्ताप्नो को बीमा योजना वाले क्षेत्रों में मजदूर क्षति पूर्ति अरतिनियम 
तथा मातृत्त्व लाभ अधिनियम के प्रन्तर्गंत सुविधायें देने की श्रावश्यक्ता नहीं है, 
इसलिए उनके चन्दे को दर ३%, से झविक है | 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्रियाएँ-- 

इसके अन्तमंत स्वास्थ्य बीसा योजना सर्व प्रथम २४ फ़रवरी सव्‌ १६५२ को 
दिल्ली और कानपुर में भ्ारम्भ की गई थी | क्रमशः इस योजना का विस्तार देश के 
अत्य औद्योगिक केन्द्रों मे भी दिया यया, जिससे १४४३ ल,ख ओ्रौद्योगिक श्रमिकों को 
लाभ प्रिल रहा है । इस रामय यह योजना दिल्ली, कलकत्ता एव हावड़ा के औद्योगिक 
केद्धो में, आन्ध्र राज्य के ६, उत्तर-ब्देश के ४, मध्य-प्रदेश, केरल भौर भद्गाप्त के 
पाँच पाँच, पजाब के ७ शोर राजस्थात के ६, आवास, रिहार तथा मैसूर के ओदो- 
गरिक वेन्द्रों के श्रमिकों को लागू होती है । २७ मार्च सन १६६० से प्राध्रप्रदेश मे 
सिरपुर, विहार मे डालमियातगर वजारी प्रादि, मद्रास में डालमियापुरम तथा मैसूर 
मे हुबली मे इस योजना वा विरतार जिया गया है, जिससे १६,४५० श्रमिकों वो 
लाभ मिलेगा ।९ 

सन्‌ १६५८-५६ वर्पान्त में श्रत्रिको का चस्दा ३९८५१ करोड़ रुपये और नियो- 
क्ताप्रो का चन्दा २*६० करोड रुपये रहा । इसी प्रवधि में दीमित व्यक्तियों को निम्त 
के लाभ दिए गए ३-- 





बीमारी सावन्धी सुविधायें १८५ लाख ३० 
प्रमूति सम्बन्धी सुविधायें ५40 कम 
अयोग्यता सुविधार्ये ४०७१, 
भाशित सम्बन्धी सुविधाये ५४५ 
योग २४५"२६ लाख रु०१ 





इसी वर्ष में योजना के अन्तर्गत भ्राप्तन, झ्रासाम, बिहार, मैसूर, मध्य-प्रदेश, 
प्रद्राव, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश तथा दिल्ली के क्षेत्रों में वीमित व्यक्तियों के ४४१० लाख 
परिवारों को चिहित्सा सुविधाप्रो का विस्तार किया गया है ६ 





१, भारतीय समाचार अप्रैल १५, रा १६६० 
2 ए#48--4960. 
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इस प्रकार राज्य कमंचारी बीमा निगम भ्रधिकाधिक सुविधायें देने के लिए 
प्रयस्तनशोल है । इस «गम वा यही प्रयास है कि श्रम्रित् परिवारों को सभी राज्यों मे 
चिकित्सा की समात सुविधायें मिलें | 


अस्तर्राप्रीय श्रम संगठन ([. [.. 0.) एवं श्रमिझ-- 

हमारे श्रम्तिको के लिए प्रार॒भिक अवस्था मे जो भी विधान स्वीकृत हुए एवं 
सुधार वियै गये उमका बहुत सा श्रेय प्न्तर्राट्रीय श्रम संगठन को है। इसी संगठन 
के वाधिक ग्रधिवेश्वनों मे ग्रन्तरट्रीय प्रतिनिधि अपने-भरपने देश के श्रमिकों की चर्चा 
कर उसमे युधार करने के लिए प्रस्ताव स्वोकार करते हैं एवं बिन देक्षों में उन पर 
कायंबाही हो रही है, इसरो जाँच भी करते हैं । इस संगठन की स्थापना (संग १६१६) 
के समय से ही भारत इसका सदस्य है एवं उप्तड्री झ्ासकीय सभा पर सत्‌ १६२२ से 
प्रपता स्थायी रूप से एक प्रतिनिधि रखने का भारत को भ्रषिकार है। प्रन्तर्राट्रीय 
मजदुर सगठन के ६७ प्रस्तावों ((00ए९४४णा8) मे से भारत मे २३ प्रस्तावों का 
अवलम्बव क्र मजदूर-सतियमो मे आवश्यक सशोघन विये है । 

इनमे से निम्न प्रतिज्ञा प्रस्ताव महत्त्वपृर्णों है :-- 

( श्र) झोद्योगिक सस्थानो के काम के घन्टे सीमित करना, 

( आर ) छियो एवं १४ वर्ष से कम झायु वाले बच्चो को रात प्राली में का 

देने पर रोक, 

( इ ) दुर्घटना अथवा मृत्यु की दशा में श्रमिक की हानिपूर्ति, 

( ई ) डॉक-भ्रमिको की दुघंटनाप्रो से सुरक्षा, 

(3 ) रिसी प्रकार के गनिवाय॑ श्रम ( देगार ) पर रोक, 

(ऊ ) धम-परीक्षण की पद्धति, वा 

( ए ) 'यूगतम मजदूरी का निर्धारण 

इस सस्था के दो सम्मेलन भारत में हुए, पदिला सत्‌ १६४७ में तथा दूसरा 
ववम्वर सन्‌ १६४७ में ) इसके क्षिवा इस सगठन से भारत को विशेषज्ञों की सुविधारँ 
तथा प्रशिक्षण सुविधायें भी मिलती हैं। 


डपसंहार-- 

इस विचेचन से स्पष्ट है कि भारत सरकार ने गये मये विघानों हांशा मत ५ 
वर्षों में पर्याह सुविधाएं दी है ब्लोर मजदरो ते भी सरकार के हाथ मजबूत बनाने में 
सहयोग दिया है। क्थोकि ओद्योगिक कलटो की स॒ख्या कम हो रही है । श्रद सजहूरो को 
यह विश्वास है कि वे नियोक्ताश्रों की दया पर हो निमभंर नहीं हैं, भ्रपितु देश की झौद्यो- 
मिक प्रगति मे उनदा भी उतना ही हिस्सा है, जितना मिल मालिकों का। भारत के 
ग्रौद्योगोकर ण को नवीन योजनाग्रो के साथ मजदूरों को माँग भी बढ़ेगी ग्लौर उदका 
महत्त्व बढ़ता जायगा । देश की कोई भी ओचोगिक योजना तव तक सफल नहीं होगो 
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विभिन्न यातायात-साधनो में सामज्ञस्थ लाने के लिए युद्ध यातायात सभा की स्थापना 
हुई । इसके सामने तीन समस्‍यायें थी *-- 

( भ्र ) रेलवे से अधिक से प्रधिक बुद्ध सामग्री एव सेना को भेजता । 

( ब ) यातायात के श्रन्य साधनों को श्राप्त करना । 

( के ) उपरोक्त आमन-ब्यवस्था के लिए आ्रावश्यक आयोजन करता । 

इस सभा की सिफारिश के अनुसार फरवरी सन्‌ १६४२ में केद्रोय यातायात- 
सगठन दा निर्माण किया गया तथा इसके साथ सामजस्यथ करने के लिए प्रान्तोय 
प्रादेशिक यातायात सभाझो का निर्माण भी हुआ्न। इन सभाप्नो का काम रेलो पर 
भीड़ कम करसा था। इसलिये ये पघन्य मार्गों से माल झादि के यातायात को भेजते का 
प्रयत्त करते थे | फिर भी समस्या का हल नहीं हुआ ) इसलिए प्राथमिकता-पद्धति 
अ्रपनाई गई, जिसके प्नुमार केवल झावश्यक दस्तुप्रो को ही रेल द्वारा यातायात॑ में 
प्राथमिकता दी जाती थी, फिर भी रेलवे मे भीड कम नही हुई । माल के यातायात के 
दर भी बढाये गये, परन्तु इससे भी कमी नहीं श्राई ॥ सन्‌ १६३६-४० में जहाँ यात्रियों 
की सल्या ५३ करोड़ थो वह सद्‌ १६४४-४५ में €३ करोड हो गई।॥ इसी प्रकाद 
माल यातायात में जहाँ सन १६३९-४० मे रेल द्वारा €९२० करोड टत भेजा जाता 
था वही सन्‌ १६४४-४५ में १०'२ करोड भेजा जाने लगा। ऐसी स्थिति मे भी भार- 
तीय रेथो ने देश की सैनिक एव भ्रन्य प्रावश्यकताम्रो की पूति की, जो सराहनीय है । 
युद्धीत्तर-काल में 

सैठिको का विस्थापत, अतिरिक्त सैनिक सामग्री का तथा कपो वाले प्रदेशों 
में श्रव भन्न का यातायाल करने की जिम्मेवारी रेलवे पर भ्रा गई । इसमे रेख्बे याता- 
यात की दक्षा और भी खराब हो गई । क्च्योकि युद्धोत्तर-काल मे रेलवे को समस्‍यायें 
ऐसी थी जिनका तत्कालीन हल सम्भव नहीं था, जंसे--रेह्वे के इकज्ञतो का नवीदी- 
करण श्रादि । साथ ही, सब १६४७ में देश विभाजन ने समस्या को श्रोर भी गम्भीर 
बना दिया । 

देश का घिभाजन होने के कारण भारतीय रेल मार्गों का बहुत सा भाग पाकि- 
स्तावी प्रदेश मे गया। जो रेल मार्ग विभाजन से विशेष प्रभावित हुए उनमे नॉर्य- 
वेह्टने रेलवे, आ्रासाम रेलवे, बवाल एवं झासाम रेन्वे तथा जोधपुर रेल्बे थी, जिनका 
७,००० भील लम्बाई का मार्य पाकिस्तानी हिस्से मे गया। विभाजन से भारतीय 
रेलो की स्थिति निम्न हो गई ;-- 


भारत पाश्स्तात 
रेलवे इन्नन छ,रषद २,३३६ 
सत्रारी डिब्वे २०,१६६ ड,रेप० 

माले के डिब्बे २,१०,०६६ ४०,२२१ 

रैल मार्ग ३०,०१७ मोल ६,६५७ मील 


रेलो में लगी हुईं वूजी ५६७"७३ करोड रु० १३६ करोड़ ६० 
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होने लगी, इसलिए उन्होंने भारत-सचिद पर इस वात का दयाव डाला क्लि थे भारत 
में कारखातो के नियन्त्रण के लिए ब्रिटिश फैक्टरी एक्ट लागू करें। फ़्लस्वहप सदर 
१८७६ में फैक्टरी झायोग की नियुक्ति हुई तथा भारत में सन्‌ १८८१ में पहला 
फँवटरी एबट पास हुग्रा । इस १।नून की प्रमुख बातें निम्नलिखित थी ३ -- 
(१ ) यह अधिनियम उन समस्त कारखादों पर लामु होता था, जिममें 
१०७ में अधिक मजदुर काम करते हो एवं झक्ति का उपधोग होता 
हो । [ वगीचा उद्योग इसमे नही था ६९| 
(२ ) ७ वर्ष से कम थायु के बच्चे फैवटरी में काम नहीं कर सकते थे तथा 
७ से १२ वर्ष की ग्रायु के बच्चों से प्रति दिने & घस्टे से अधिक काम 
नही लिया दवा सकता था, जिसमे १ घन्‍्टे कया अपक्ताश भी सम्मिलित 
था। ऐसे धालको को माप्तित्र चार छुट्टियाँ देना अनिवायं कर 
दिया गया । 

इस झधितियम से किसी को भो सम्तोप न हुमआ। । इसके बाद सन्‌ १८४३ में 

पैवढरी निरीक्षक श्रो विज्ञ की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोट में श्रमित्रों वी 
स्थिति सुधारने के लिए श्रनेक सुझाव प्रस्तुत स्यि गय, अतएव दम्बई सरक्षार मे सन्‌ 
१६८८४ में एक सम्रिति की नियुक्ति की, जिसका कार्य इन सिफारिशों को फैयटरी में 
लागू करने के सम्बन्ध में विचार करता था। इसी समय स्न्तर्रट्रीय श्रम सम्मेलन भी 
हुआ तथा मेम्चेस्टर के वस्त उद्योगप्रतियो ने भारत में अंग्रेजी पैवटरी विशन ला 
करने के लिए ब्विटिय सरकार पर दवाव डाला । फलस्वरूप सद १८६१ में दूसरा 
फैवदरी एक्ट पाप्व हुआ । इसकी अभ्ुव घाराएँ :-- 

(१) यह विधान ४० से प्रथिकर मजदूर काम करने वाले शव शक्ति का 
उपयोग करने वाले सभी कारखानों पर लग होता था। स्थानीय 
सरकार को यह भ्रधिकार दिया गया था कि बह यह विषान २० 
व्यक्ति तक काम करने वाले कारखानो पर लाग्रु कर सके । 

(२ ) बच्चो को ब्यूनतम्‌ एवं अधिकतम श्रायु € से १८ दपं वर दी गई तथा 
उनके काम के ७ धन्टे प्रति दिन नियमित किये गये 

(३ ) स्त्रा मजदूरों से प्रति दिन ११ पन्‍्टे से प्रविक काम नहीं लिया जा 
सकता था, जिसमे १४ घम्दे का विधाम भी दना था। परम्तु श्षियों 
से प्रात: ४ बजे से पूर्व एव सायक्राल ७ दजे के वाई काम दी लिया 
जा सकता था। 

(४ ) प्ररुष-झजदूरों को दे धन्टे का भ्रवकात एवं १ साप्ताहिक छुट्रो की 
ब्यवस्था ढी गई। इसव्रे ग्रलखा फंवटरी वे सुधार के लिए भी 
आयोजन किया गया था 

बुद्ध वर्षों वाद सन्‌ १६०४ में आविक देडी आई जिससे वक्कत्योग में 

अचिक धस्डे भतिरिक्त काम क्या जाने लगा । पटसन व्यवसाव दो भी प्रगति होने 
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लगी । सद्घबाशायर के पस्च-वपव॒साथियों एवं टडी के पटसन ब्यवसायियों को दृष्टि से 
यह भ्रधिनियम सन्‍्तोपजनक नहो था | इसलिए भारत सरकार ने सन्‌ १६०७ से एक 
पधायोग वी नियुक्ति को, जिसकी मिफर्परिशों के प्रनुमार सन्‌ १६११ दो फैवटरी एवड 
पास हुप्रा | इसको मुस्य घाराएँ थी :-- 
(१) यह दिपान मौसम बारसानो पर भी लागू किया गया | 
(२) बच्चों के वाम मे ६ घन्दे प्रत्धि दिन नियमित किये गये तथा उनकी 
ग्रायु एव शारीरिय योग्यता का प्रमाण ग्रावश्यक कर दिया गया। 
(३) पुरुष मजदूरों के काम के प्रधिततम्‌ घटे १२ निश्चित डिये गये, 
जिसमे ह पन्‍्टे का विश्वाम सम्मिलित था | 
(४) ख्तरो मजदूरों से धुनाई कारखानों के प्रतिश्क्ति धन्य कारखानों में रात 
को वाम नही लिया जा सकता था ॥ 
(५) इस भभिनियम से मजदूरों ने स्वास्थ्य एव मुरक्षा के लिए भी वाफी 
ब्यवस्या को गई + 
इस विधान को सन्‌ १६१४-१६१६ के युदध-काल में कुछ शिथिल कर दिया 
गया था, परतु युद्धोत्त र-बाल में श्रम-सद्ध आन्दोलन ने जोर पकडा तथा सन्‌ १६२० 
में भारत भम्तर्राप्रीय श्रम सट्ड का सदस्य बना। इन दोनों घटनाप्रों से मजदूरों वी 
स्थिति मे मुधार करने ने लिए कात्नूस वी प्रावदपत्रता प्रतीत द्ोने लगो | फलतः सम 
१६६२३ में चौथा फ्रैबटरी एवंट प्रास हुप्रा। इसतो मुरय घाराएँ :-- 

(३१) २० भ्रयवा इस्ते भ्रधिक मजदूर एय घक्ति था उपयोग करने वाले 
सभो कारलानों पर यह लागू होता था । 

(२) स्थानीय प्तर्वार यो प्रधिवार या कि वह इस विपान को किसी भी 
वकशॉय वर लागू ऋर मत्ती थी, जिसमें १० प्रयवा इससे भ्रघिक 
मजदूर व।स करते हो ॥ 

(३) बच्चों वी याय॑ करने को प्रादु १२ से १५ वर्ष तक निश्चित कर 
दी गई ॥ 

(४) पुरुय सजदूरो के काम के झपिवतस्‌ दंनिक पन्‍्टे १ तथा साप्ताहिक 
घन्‍्दे ६० निश्चित कक्‍ये गये । 

(५) समभो मजदूरों के लिए एक घन्टा दैनिक विधास निशिचत किया गया 
उचा कोई भी सजदुर लगातार १० दिन से भ्धित्र दिन बिता छुट्टी के 
गुर हाजिर नहीं रह स्त्रता था। ग़ारा्रतः १० दिन की धुट्टी की 
ब्यवस्था को गई । 

(६) इसी प्रारर सतरनाक उद्योगों में १७ वर्ष से बम झायु के बच्चे एवं 
स्त्री मज्दूरों से काम लेना वजित बर दिया गया। 

इस विघान में कुछ घोड़े मे सधोपन सन्‌ १६२३ एवं सन्‌ १६२६ से विए गये। 

तदुपरास्त मजदूरी वी फँउटरी में काम वरने की स्थिति एवं तत्कालीन फैवटरी 
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विधान का अध्ययन करने के उपरान्त सुभाव प्ररतुत करने के लिए व्हिटले कमीशन 
की निधुक्ति हुई | इस कमीशन ने सन्‌ १६३१ में अपनी रिपोर्ट दी | फलस्वरूप पीववाँ 
फ्रैकटरी एक्ट ७३ १६२४ श्रम हुआ । इसी मुख्य विशेषताएं -- 

(१) १२वर्ष से कम प्रायु के बच्चे कारखानों में काम पर नहीं रखे जा 
सफ्ते थे, पर-तु जो १२-१४ वर्ष आयु वे होते थे उन्हे खतरवाक 
उद्योगों में निमुक्त नहीं क्या जा सकता था। 

(२ ) वाल-मज़दूरो के काम के दैनिक घन्टे ५ निश्चित किए गये तपा उन 
रात में काम लेने पर रोर लगाई गई । 

( ३ ) वयस्क-मजदूरों वे काम के देनिक घन्टे १० तथा बुल साप्ताहिक घने 
५४४ निश्चित किए गये | फ्रम्तु देनित्र भ्रावश्यत्ञ ता की वल्तुप्रों को 
निर्माण करने वाले कारखानो के लिए माप्ताहिर घन्टे ५६ नियत 
किए गये । मौसमी कारखातों के लिए साप्ताहिक वाम के घम्टे ६० 
विश्चित किए ग्रये । इम्र प्रकार इस अधिनियम से स्थायी एवं मौसमी 
कारखातो को विभत्त किया गया । 

(४) १५ से १७ वर्ष तक वी प्ायु के व्यक्तियों को 'युत्रा' की श्रेणी में 
रखा गया तथा डॉडटरी प्रमाण-पत्र वे बिना इनेसे बयस्के व्यक्तियों 
का काम नहीं लिया जा सक्रता था । 

(४५) मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए प्न्य आयोजन किए गये, 
घैसे- (प्र) पीने के लिए स्वच्छ पानी, (ब) प्राथमिक श्रोषधो१चार, 

(स) ४० से प्रधिक स्त्री मजदूर काम <रने दाले कारखातों में मूले 
((9९८).६७) लगाना, (द) बारणानो मे नमी रखने (870079] 
प्रण्णादाएो का प्रबन्ध इत्यादि । 


सन्‌ १६३४ के पौक्‍्दरी एक्ट में सशोधत करने के लिए छत १६४६ में फशटरी 


संन्नोधन विधान पास हुप्ता । इस विधान के झनुमार :-- 

( १ ) स्थायी कारखानो के काम के साप्ताहिक धन्ठे ४५ तथा मोसमी कार- 
खानो के साप्ाहिक पस्टे ५० कर दिए भये । 

(२) 'फंलाव' (8978१6-०ए८३) का सिद्धान्त जो स्व १६३४ के पैवटरी 
विधान द्वारा लागू किया गया था, उसका समय स्थायी कारखातों में 
एवं मौसमी कारणातो में क्रमशः १० झोर ११ घटे कर दिया गया। 

(३) अतिरिक्त मजदूरों के सिद्धान्त को मान्यता दो गई दया प्रतिरिक्त 
मजदूरी को दर झौसत मजदूरी ही दुमुनी वर दो गई 

लड़वरानत सन्‌ १६४८ में उत सव फैवटरी-एक्टो को रहू कर दिया गया, जो 

इस समय तंक पास किय गये थे तथा उतका एडॉत्रत बर नया पँवटरी विधान 
बनाया । इस नये विधरन को प्रमुख बातें है :-- 
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(१) यह विधान सभी झोद्योगिक संघ्याप्ो को, जिनमें १० भववा इससे 
अधिक मजदूर काम करते हो एवं झक्ति का उपयोग होता हो तथा 
जहाँ २० से अधिक मजदूर कार्य करते हों, किन्तु झक्ति का उपयोग न 
होता हो, लागू होगा ॥ 

(२) इस वियाद पे स्थायी एवं मौसमी कारखानों का भेद समाप्त कर 
दिया गया । 

(३) बात श्रमिकों को न्यूनतम घायु १४ वर्ष निश्चित की गई है तथा युवा! 
के लिये अधिकतम आापु १७ वर्ष कर दी गई 

(४ ) वयस्क श्रमिकों के लिये काम के साप्ताहिक घण्टे ४५ तथा दैनिक 
घष्टे ८ निश्चित कर दिये यए । 'पफैचाव दिन में १०३ घण्टे निश्चित 
शिया गपा है । 

(१ ) बाच एवं युवा सजदरे के लिये काम के देविक घण्टे ४ तथा फेलाद 
थ घप्टे निश्चित किया गया है ॥ 

(६ ) कोई भी वयस्क श्रमिक 2 घण्टे का विश्वाम लिये बिना लगातार ५ 
घण्टे से ग्रधिक्त काम मही कर सकता । 

(७ ) स्त्री एवं बाल मजदूरों से सायें ७ बजे से प्रातः ६ बजे तक काम नहीं 
लिया जा सकता ॥ 

(५८) भत्तिरिक्त काम के लिये मजदूरों को उनकी साधारण मजदूरी की 
दुग्नती मजदूरी देने की व्यवस्था की गई है । 

(६ ) मजदूरों के लिये १ दिन के साप्ताहिक झवकाश को व्यवस्था की गई । 
इसके भतावा लगातार १२ माह की नौकरी करने वाले वयस्क मजदूर 
को प्रति २० श्नि के पीछे १ दिन की सवेतन छुट्टी लेने का भ्धिकाद 
मिला, परन्तु न्यूनतम १० दिन की सवेतन छुट्टी वह एक वर्ष में 
ले सकेगा बाल-मजदूरो के लिये प्रति १५ दिन पीछे १ छुट्टी, परन्तु 
स्युनतम १४ दिन सवेठन छुट्टी वह ले सकेगा । 

( १० ) स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं श्रम-सुघार कार्य के लिये स्पष्ट रूप से पर्यातत 
प्रबन्ध किया गया। 

(११) यह विधान भारत के सभी प्रान्तों एवं दिलीन राज्यों को लागू होगा 
तथा राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में विशेष भप्रधिकार दिये गये हैं । 


खान में फाम करने वाले भ्रमिक्ों के लिये- 
खान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सं प्रथम सत्‌ १६०१ में दैधानिक 
प्राभोदन छिया गया, जब भारतीय खान विधान १६०१ पाप्त हुपा। इस विधान से 
खाव-निरीक्षक्ों को निपुक्ति का प्रशन्‍्ध किया गया । सन्‌ १६२३ में इस विधान में 
« गैलगामी परिवतेत हुए, जिनके अनुसार :--- 
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(१) जमीन के नीचे १३ वर्ष से कम झायु के वच्चो को काम पर लेने के 
लिये रोम लगा दी गई। 

(२) जमीन के उपर काम करने वाले वदस्क श्रमिकों मे सापाहिक ६० 
घण्टे से श्रधित्त तथा जमीन के नीचे काम करने वाले वयस्क-श्रमिकों 
में ५४ साप्ताहिक घगण्डो से श्रधिक काम लेने पर रोक लगा दी गई। 

(३) स्थानीय सरवारों को यह झधिकार मिला वि ये स्ट्री-्मजदूरो को 
जमीन के नीचे काम कराने पर रोक लगा सकती थी । 

इसके दाद हिटले क्मोश्नत की सिफारिशों तथा प्रन्तर्राट्रीय ध्रम-सघ के 

स्वीकृत प्रस्ताव के श्रनुमार सन्‌ १६३४ में खान-विधान में पुन; सपझ्योधन किये गये । 
इसके प्रनुसार :-- 

६१) जमीन के उपर काम करने वाले श्रमिक्षो के लिए काम के साप्ताहिक 
घण्टे ८ तथा दंतिक १० घंष्टे निश्चित दिये गये ॥ 

( २ ) जमीन के सीचे काम करने वाले खान मजदूरों के देतिर घष्टे & 
निश्चित क्ये गये और साप्ताहिक घण्टो की सीमा हटा दी गई | 

( ३ ) खान में अयवा खान पर काम करने थाले बाल श्रमिकों की न्यूनतम्‌ 
आयु १५ वर्ष निश्चित कर दी गई । इसी प्रकार १५ से १७ घर्ष तक 
की ग्रायु वाले धमिको को विना डाक्टरी प्रमाण पत्र के खानो में काम 
पर लेने की रोक लगा दी गई । 

इस विधान में सन्‌ १६३६, १६३७, १६४० तथा १६४६ में सशोधन हुए। 

इत सशोधनो के भ्रचुमार ३-- 

(१ ) यह विधान सभो खानो पर लागू होगा। इस विधान में बात! वी 
स्पष्ट परिनापा भी दी गई है । 

(२ ) जमोद पर क्ाम्र करने वाले यान श्रमिक्नों के दनिक पणष्टे ० तथा 
अधिस्तम पताव १२ पण्टे निश्चित किया गश, जिसमे ६ धण्टे 
काम के बाद १ घण्टे का विध्वाम भौ सम्मिलित है / जमीन के नीचे 
काम करने काये श्रमिकरो के लिये यही समय £ घण्टे है । 

(३ ) सभी खाते धरमिकों के साप्ताहिक घण्टो की सोम! ५४ निश्चित की 
गई है। कोई भी व्यक्ति खान में एक सप्ताह में ६ दिन से अधिक काम 

नहीं कर सकता । 

(४ ) हो एवं पुस्प, श्रमिकों क्रे चिए अ्रतय भ्रलग लॉकर रूम एवं स्तान- 
गुझ्षे का प्रवत्थ करते वा अधिवार वेन्द्रीय सरकार को मिला है। 

तइनुमार भारत सरकार ने आदर्श नियम (रा झखल्डतऐवातै 
एप्ो९७) बनाये है । 

इन सम्पूरों विधानो का एकन्रोक रण करने तथा उसकी फ्वटरीज एक्ट सन्‌ 

१६४८ के वरावरी में रखते क लिए, भारतीय खा अविनियम सन्‌ १६४२ में स्वीडन 


[ १८३ 


हुमा | इस झधिनियम में उपसोक्त विभिन्न विधानों की सभी धाराशों का समावेश 
किया गया है । साथ ही +-- 

(१) १५ दप्प से कम आयु के बालकों को खानों मे काम करने पर प्रतिबन्ध 

लगाया है। 

(३ ) कोई भी व्यक्ति, जिसकी स्रायु १७ चर्ष की है, खानो में तव तक काम 
पर नहीं लिपा जा सकत्ता, जत्र तक उसके पास्त योग्यता सम्बन्धी 
डाबटरी प्रमाण-पत्र न हो | 

बगीचा-उद्योग - न 
दगीचा-उद्योग़ में काम् करने वाले मददूरों के सम्बन्ध मे सबसे पहिला अपि- 

नियम सन्‌ १६३२ में बनाया गया । यह विशेष रूप से बमीचे पर काम करने के 

लिए मजदूरो की भर्दी करने के सम्बन्ध मे ही है । इस अधिनियम के अनुसार १-- 

( १) चाय के बगीचो में काम करने वाले मजदूर एवं उनके कुठुम्वियों को 
जयेक ते क कप के प्न्‍्त में प्पने घर जाने फ्ा व्यय वियोक्ताम्रों प्े 
प्राप्त करने का अधिकार मिला । 

(२ ) प्रान्वीय सरकारों को यह भ्रधिकार दिया गया कि वे किसी भी क्षेत्र 
को ,नियन्त्रित क्षेत्र (00700 ९ते प्राशाह्र//॥/00) घोषित कर 
सकते हैं। 

(३ ) मजदूर नियन्त्रणकर्ता (207 ४०७7 ० फाप्रहाआ॥ ]000ए0) 
को नियुक्ति का आयोजन किया गया । 

(४ ) कोई भी १६ वर्ष से कम भायु का बालक श्रपने सम्बन्धियों प्रथवां 
माता पिता के साथ ही ग्रमम में जा सकता था । इसी प्रकार विदाहित 
स्त्री अपने पति के साथ होने पर ही गअसप में बगीचो से काम करने के 
लिए जा सकती थी, अन्य नही 

इस विधान के पश्चात्‌ दूसरा बंग्रीचा-मजदुर-विधान सन्‌ १६४५१ में बनाया 

गया, जो चाय, रवर सितकोना आदि सभी बगीचे के उद्योगों पर लाश होता है, जिनमें 
न्यूवतम्‌ ३० क्षमिक काम करते हो भोर जिनका क्षेत २५ एकडू या अधिक हो। 
इस विधान के अतुसार :--- 

(१) वयस्क श्रमिक्रों के काम के साप्तहिक घन्‍्दे ५४ तथा अवयस्कों के ४० 

घन्टे भ्धिकतम निश्चित किए गये । 

(२) १२ व से कम आयु के बच्चों को निशुक्ति नही की जा सकेगी । 

( ३ ) स्री श्रमिक एवं बच्चो से साथ ७ से प्रातः ६ बजे तक वाम लेने पर 

रोक लगा दी गई। 

(४ ) इसके झलावा श्रमिकों के स्वास्थ्य, कत्याण कार्य, शिक्षा, छुट्टियाँ तथा 

भ्र वकाश के नियमन की भी व्यवस्था को गई । 
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यातायात-उद्योग-- 


रेल कर्मघागियों के काम के घण्टे तथा विश्राम का समय निरिचित एवं तिग- 
मित करने हेनु इण्डियन रेल्वेज एवट सत्‌ १८६० के ६ंवें श्रध्याय मे सभ्‌ (६३० मे 
सज्योघन किया गया । इस सद्मोधित कानून के श्रनुमार फैक्टरी एक्ट तथा खान के 
एब्ट के भ्रन्तगंत श्राने वाले रेल क्मंचारियों को छोड वर ब्रस्य सभी रेलो के कर्मचा- 
रियो के काम के घण्टे ६४ प्रति सप्ताह तथा प्रन्य कार्य के लिए ६० घण्टे प्रति सम्ाह 
निश्चित विए गए। इसके अनुमार मजदूरो वो दो वर्यों मे बाँठा गया :--एक वे जो 
लगातार काम करते है दया दूसरे वर्ग मे वे जो भ्रावश्यक रूप थे पारी-पारी ([7067- 
प्ग70000) से वास करने वएले हैं। दास के समय आवश्यक विधाप्त व सुविधाएं 
देने का एवं उसकी देखभाल करने का भी उचित प्रबन्ध इस कानून से किया गया । 
सन्‌ १६४६ से इस कानुन के पालन की जिम्मेदारी प्रमुख श्रम कमिश्वर ( केन्द्रोथ ) 
की हो गई है ॥ 

व्य (परी जहाजो पर काम करते दाले श्रप्तिको के लिए सेनू १६२३ में 'इण्डियन 
मर्नेन्ट शिपिय एक्ट! बनाया गयः | इस विधान में सत्‌ १६३१ में सशोघन हुपा, 
जिसके ग्रनुसतार जहाजो एव समुद्र पर काम करने वाले बालकों को, युत्रकों की ट्रिमस॑ 
एवं स्टोक्स के लिए भरती करमे वी कम से कम प्रायु, वेकारी को दक्शा मे हानि-पूर्ति, 
दारीरिक योग्यता की जाँच एव प्रमाश-पत्र, जहाज से माल उतारने वाले एवं लादने 
बाले श्रमिकों को सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था की गई ! 

इसके पइचाद बन्दरयाहों पर काम करने वाले सथोगिक श्रमिकों की कठि- 
ताइयो की दूर करने के लिए सम्‌ १६४६ में 'डॉक वर्वर्से ( एम्पलॉयमेस्ट मॉफ 
रेग्यूलेशन ) एवट' बनाया गया | इस कानूव से केन्द्रीय सरकार एव प्रान्तीय सर- 
कारों को वन्दरगाहों पर काम करने वाले श्रमिकी की सुिघाओ आदि के लिए तथा 
उतको नियमित रोजगार देने के लिए ग्रावश्यवक नियम बनाने के प्रधिवार मिले । 
अन्य अ्रधिनियम-- 
भ्रामक ज्ञति पूर्ति अधिनियम सन्‌ १६२३-- 

सन्‌ १६२३ में यह भ्रधिनियम प्रथम बार बना, जिसमे क्रमदः सम्‌ १६२६, 
सन्‌ (६२६ सन्‌ १६३१ तथा सन्‌ १६३३ में निम्न समोयमन किये गये थेर-- 

(१ ) किसी भी रोजगार पर होने वाली क्षति, रोजगार सम्बन्धी बीमारी 
अ्रयवा ऐसी बीमारी एवं क्षतिसे होने वाली मृत्यु से किसी व्यक्ति की हानि 
से क्षतिपूर्ति करने का दायित्त्व नियोक्ता पर होगा। परन्तु क्षाति पूि का अधिकार 
किसी भी व्यक्ति को तभी मिलता है, जब उमरी कोई भी चोद प्रथा उम्र मृत्यु 
काम करने के समय हुई हो । यदि व्यक्ति को तशे की हालत में प्रयवा श्रपने कार्य की 
उपेक्षा प्ले श्रयवा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था की भवहेलना से हानि होती है तो तियोत्ता 
उसकी क्षति पू्ि के लिए बाध्य नही है । तीसरे, यदि चोट में भ्रधवा बीमारी से होने 
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विर्माए से जनता की गत ३२ वर्ष की मॉँग्र पूरो होकर देश हित में भाड़ा-वीति हो 
सकी है । 

रेला का अ्रथ-प्रवन्ध-- 

रेलो के विकास के प्रारम्भ से हो रेखो की वित्त व्यवस्था भारत सरकार की 
वित्त व्यवस्था का एक अग थी ॥ प्रारम्भ से सन्‌ १८६८ तक रेलवे यातायात से सरकार 
को गारन्दी के वारण भ्रति वर्ध हानि होती रही, जिसकी कुल राशि ५८ करोड रु० 
थी। सन्‌ ८६८ में ही सब प्रथम रेल यातायात लाभकर साधन हुम्रा, जिमके बाद 
प्रपवाद के लिए सन्‌ १६०८ भौर ६६२१ के वर्षो के प्लावा रेलें लाभकर प्रमाणित 
होती गई । 

रेलो वी वित्त व्यवस्था के भम्बन्ध में सब प्रथम भाँतवर्थ समिति ने सन्‌ 
१६२१ में जौँच की झ्ोर साधारण बजट से रेल-बजट को पृथक करने को सिफारिश 
की थी । इस सिफारिश की पृष्ठभूमि मे अनेक वारण थे, जैसे--- 

(१) रेलो का वित्तीय प्रशासत के लिये साघार॒ण बजट पर निर्भर रहना, 
जिससे रेली का प्रवन्ध विशुद्ध वाशिज्य छिद्धान्तो के अनुसार नहीं हो सकता था, 
फ्जत: उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती थी $ 

(२ ) रेलो का वित्तीय प्रबन्ध पृथक होने से साधारण बजट में जो प्रनि- 
श्निठद्ा थी बढ भी दूर हो जाती, क्योकि रेलो के लाभ का सह्दी प्रतुमाद लगाना 
असम्भव था, जो व्यापारिक एवं झौद्योगिक स्थिति पर निर्भर था । 

(३ ) सरवारी वित्तीय व्यवस्था वा प्रभाव रेल के वित्तीय प्रश्ञासम पर होने 
से रेलो को वित्तीय नीति मे समानता नहीं रह स्रती थी । अतः उसको पृथक कर देना 
साधारण बजट एव रेलो के वित्तीय प्रशासन के लिए बाछनीय समभा गया । 


इस सिफारिश के भ्रतुमार सन्‌ १६२४ में समद में रेलो की वित्तीय व्यवस्था के 
पृथकत्त्व का प्रस्ताव स्वीडृत हुआ, जिसके अनुसार रेल-बजद से भारत सरकार को 
प्रति दपं एक निश्चित राशि मिलना तय हुँग्रा । यह राधि देशी राज्यों भ्रयवा कम्पनियों 
की विनियोजित पृ "जी को छोड़कर ब्याप्रारिक रेलों की वुल पृ'जी पर १९% तथा 
भारत सरकार को मिलने वालो निद्िचत राक्षि देकर जो ज्ञेप रहे उसका २०% 
होगो | भारत सरकार वो दी जाने वानी राज्ि चुकाने के बाद जो राधिि बच रहेगी 
वह रेल सचित कोप में जमा होगी। ऐसी राशि ३ करोड ₹० से अधिक होने पर 
अधिक राष्ि का 4 भाग सचित निधि तथा ह भाग केन्द्रीय सरकार को दिया 
जावेगा । इस निधि को सरकार को वाधिक निश्चित राशि का भुगतान करने, घितावद 
की राशि, पूंजी की वापिद्ती तथा भारदीय रेलो वी सुहइता के लिये ध्यय किया जा 
सकता है । इसके अलावा रेचो की वित्तीय व्यवस्था के लिए एक स्थायी वित्त समिति 
वा निर्मास्स होगा, जिसप्रे एक खरबारों पदाधिकारी सभापति होगा तथा शेष ११ 

सदश्य कैन्द्रोय ससद के मनोनौत व्यक्ति होगे । 
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है । यह प्रधिनियम रेलवे, खान, कारखाने, बगीचे तथा यातायात वी बुच्च श्रेखियों मे 
लाग होता है 
स्यूनतम्‌ मजदूरी अधिनिवम सन्‌ १६४८-- 
आरतीय मजदूरों के लिए समय-प्मय पर जो सन्नियम बने उनमे विसो भी 
प्रकार के मजदूरों की न्यूवतम मजदुरी दा आयोजन नहीं था । इस कारण मजदूरों का 
नियोक्ताग्रो द्वारा ध्ोपण होता रहा । इस झोपण का ग्रन्त करने तथा मजदूरों को 
ख्यूनतम मजदूरी नियत बरतने के लिए सव॑ प्रयम प्र तरद्रीय श्रम मगठन ने सन्‌ (६२८ 
में प्रस्ताव पास किया । इसी झ्राधार पर भारत में शाही श्रम धायोग ( सद्‌ १६३१ ) 
में व्युवतम्‌ मजदूरी नियत करने की सिफारिश वी, परस्तु विदेशी सरकार ने इस दिशा 
में कुछ न किया | भारत स्वतस्त्र होते हो सब्‌ शृ&एद में न्यूततय्‌ भृत्ति ग्रधितियम 
पराम्त हुआ :-- 
(१) गद्द ऐपे सब कारखानो पर लागू होता है, जहाँ १,००० या इससे 
अधिक मजदूर काम करते है । 
(३) प्रष्िनिग्रम् के प्रन्त्ंत न्यूछत मं सम्रय मजहरी, न्यूबतम कारें मजदुरी, 
गारटीड समय मजदूरी तया उद्योग, क्षेत्र एवं कार्य की विभिन्नता के 
अनुसार समुचित भतिरिक्त मजदूरी (0ए९7006 फबछ०) नियत 
करने का झायोजन है । 
(३ ) यह प्रधिनियम पनुमूचित उद्योगों में ही लाशू होगा, परन्तु राज्य 
सरकारें तीन मास की सूचना देकर इसे भ्रन्य किसी भी उद्योग में 
लागू कर सकेगी । 
(४) न्यूनतम्‌ भूक्ति निश्चित करने के लिए सरक्षार को समितियाँ एवं उप 
समितियाँ दनाने का भ्रधिरर है। इनकी क्रियाप्रो मे सामजस्थ लाने 
के लिये केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सलाहकार समितियाँ नियुक्त करेंगी, 
जिनमें सरकार, तियोक्ता एवं मजदूरों के प्रतिनिधि होगे । 
इस अधिनिमम के ग्रनुमार अधिकाश अनुसूचित उद्योगों को न्यूनतम भृत्ति दर्रे 
निश्चित की गई है। सन्‌ १६५७ के सभोधन से ३१ दिसिम्दर सम्‌ १६५६ के झन्त तक 
कृषि तथा अनुसूचित उद्योगों के श्रमिको की प्रारम्मिक म्यूनतम्‌ दर निश्चित हो 
जावेंगी (४ 
डचित भृक्ति-- 

उचित-मजदू री-समिति की सिफारिशों के थनुमार प्रगस्त सत्‌ १६५० में एक 
विधेयक्त भारतीय समद में प्रस्तुत क्या गया था । उचित मज्नदूरी की दर न्यूनतम 
मजदूरी से कम नहीं होगी | उचिउ भृत्ति निम्न वादी पर निर्भर रहेंगी:--(१) राष्ट्रीय 
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भाग, (२) मजदूरी की वर्तयान दरें, (३) इयोत को उस्ताइनशीचता तथा (४) सज- 
दूरो की वार्य क्षमता, परन्तु यह विधेयक पाम नही हो सका । 
कुछ भी हो, राजनैतिक, झाथिक एवं सामाजिक दृष्टि से मजदूरों को न्यायोचित 
मजदूरी देना समय की माँग है | यह मजदूरी निश्चित करते समय यह ध्याव में रखना 
होगा कि देश मे रोजगारी के अवसर प्रधिकतम्‌ हो। साथ ही, वर्तमान मजदूरी वी 
दरें एक दम न बढ़ाते हुए क्रमझः डढानी चाहिए, जिछसे मूल्यस्तर मे स्थिरता रहे । 

समुचित मजदूरी की दरें निश्चित करये समय योजना प्ायोग के निम्न सुकाव | 
विचारणीय है :-- 

(१) श्रमिकों को राष्ट्रीय प्राय का उचित अश मिले, इसलिये मजदूरी 
सम्बन्धी सभी सुथार सामाजिक सिद्धास्तो के अनुकूल हो तथा उनका 
हेतु आर्थिक विषमता अधिकतम्‌ सीमा तक दूर करने का हो । 

(२) जीवन मजदूरी निश्चित करते समय श्रमिको की कुशलता, शिक्षा, 
अनुभव, मानसिक एवं दारीरिक प्रावश्यक्ताएं, खतरों आदि की ग्ोर 
ध्यान दिया जाय। 

(३) विभिन्न उद्योगों मे श्रमिकों के कार्यभार का वैज्ञानिक निर्धारण किया 
जाय | 

(४ ) इस सम्बन्ध में पिछड़े हुए क्षेत्रो को प्रघानता दो जाय ॥ 

(४ ) ब्रिदल पद्धति पर केन्द्र एव प्रान्तों मे स्थायी-भू'त्त सभाए" बनाई जायें, 
जो मजदुरो सम्बन्धी ममस्याप्रो का हच एवं परिस्थिति के अनुसार 
मजदूरी का मिलान करें ) 

अपसंद्ार-- 

इन सन्निय्मों के होते हुए भी उनमें कतिपय दोए हैं, जैसे-- एक ही विषय 
पर के व्द्रोय एवं राज्य सपन्नियमों में विषमता, सन्नियमों का कड़ाई से पालन न होना । 
मतः इस सम्बन्ध में केद्रोप झाघार पर ही सन्तियम बनाये जाये तो अच्छा होगा तथा 
कम्पनी सो प्रशासत की तरह हो श्रम सन्नियम प्रशासन का निर्माश जिया जाय 
वो इन प्रशिनियमों का क्डाई हे एवं पूरी सरह पानन हो सकरेया । 


अध्याय १२ 
पंच-वर्षीय योजना में श्रम-नीति एवं कार्यक्रम 


([.8७०७ए एगी०७ &: 408 ?7०2८वफाशाल वंत चिएल-एहवक पश्ण)ो 


प्रथम पंच दर्षीय योजना को श्रम-नोति में मए सन्नियम बनाने कौ अपेक्षा तल्वानौन 
सप्तियमो के प्रमादी प्रशाहत एर जोर दिया गया या । मोद्योगिक झगडों हे तिपरट'रे 
के लिए विभिन्न स्व॒रो पर संप्रुक्त परामश्य॑ प्रस्तावित किया ग्रया घा। योजनावान में 
श्रभिकों की वास्‍्तवितर्र मजदरी में सुधार बरने वा विचार था | इसो के साथ क्षमिक 
राजकोय वीमा, श्रमिको का प्रॉविडेन्ट फण्ठ तथा सहापत्र शुह निर्माण योजना शादि 
सामाजिक सुरक्षा की योजनाप्ों दो कार्यान्वित करने वा लक्ष्य थो। कारखाने, बगोचे 
एवं खातो के श्रमिकों की काम करते को दशाप्रो मे भो सुघार करता था। श्षमिक्रों को 
सुरक्षा एव स्वास्थ्य की हृष्टि से उत्पादत को समस्याभो का यथाविधि भध्ययन करने के 
लिए केन्द्रीय ध्म्र इस्टीट्यूड को स्थापा तथा कुछ उद्योगों को उलाइवप्नोसता का 
भ्रष्ययत करने का निराय लिया गया यथा । साथ हो, भनेक प्रास्तो में श्रम-षत्यारा 
केस्द्रो की स्थापना भो करनी थी । 

इम भवधि में भोयोपिक सम्दन्धो मे सुधार हुमा है तथा इस योजना मे विभिन्न 
प्रस्तावों के भनुसार सरवार, उद्योग एवं श्रमिकों के भहयोग से कार्य किया गया है। 
नियोत्ताओं ने काम करने को दशा सुधारने की भावश्यक्ता के प्रति जागरूकता दिखलाई 
है तथा श्रमिक वर्ग ने भी राष्ट्रोय उत्ताइन को बढाने मे झपना योग देने क्री तत्परता 
का परिचय दिया है । 


दूसरो योजना में श्रम-नी ति-- 
प्रथम पच् वर्षीय योजना मे निर्धारित धम-नीति सथा घोचद्योगिक सम्बधो के 
विषय के दृष्िकोण की प्रमुख बातें दूसरी योजना वी पझवधि मे भी लागू होगी | यद्यपि 
समाजवादी पद्धति की समाज रचना करने के निश्चय के कारण इस नीति में कुछ 
परिवतंत एवं झनुकूलता लाई गई थी | सरकारो क्षेत्र के दिस्तार से एस द्षेत्र के मज- 
दुरो पर भधिक जिम्मेवारी झा गई है । सरकारी क्षेत्र के कारखानों मे काम करने की 
शाभों से निजी क्षेत्र के लिए उद्याहरण प्रस्तुत करने की यदि हम झाशा करें तो सर- 
कारी कारसानो के प्रवन्धको को मजदूरों के हित के श्रति विधेष जागरूपता रखनी 
होगी | भतः ऐमी श्रम नोति का निर्षारण मजदरो के प्रतिनिधि पनेल के सुमावो के 
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अगुसार किया गया था, जिससे सम्बन्धित यक्षो वा समर्थन आत करे तथा उक्त उद्देहयों 
को पूर्ति करे | इस पनेल व नि्मर्णि सब १६४४ में योजना आयोग ने क्या था । 
दूसरी योजना की ग्रवधि में श्रमनीति के सम्बन्ध में उल्लेखनीय विकास हुये । 
दिजी एवं सरकारी क्षेत्र के उद्योगो के लिए अनुझागन के झारश नियम (0088 704 
08 ४ंँ)9७) बनाये गये हैं, जो स्वेच्छा से नियोक्ता एवं धरमिकों के बे न्‍्द्रोय संगठनों 
ने स्वीवार विये है तथा सम्‌ १६४८ के मध्य से लागू हैं। इन नियमों क्के 
पनुमार श्रमिक एवं नियोक्ताप्रो की परस्पर जिम्मेवारियों को निश्चित किया यया है, 
जिससे सभो स्तरों पर परस्पर सहयोग एवं सदमावना इढ़े तथा उत्पादन में रुकावट ने 
भ्रावे । श्रम बलहो का निपटारा आपसो समभौतो से हो, जिछसे श्वम सघो का स्वतन्त 
गति से विकास हो सके । साथ हो मजदूर काम करने में उपेक्षा न करें भौर नियोक्ताप्रो 
की झोर से श्रमिक्रों के श्रति ह्िंसात्मक भथवा अनुचित ददाब-पुण ध्यवहार त हो। 
इसके परिणामस्वरूप प्ोद्योगिक सम्बन्धो से सुकार हुमा है तथ/ आपसी वँमनध्य कुछ 
शा तक कम हुप्रा है । फिर भो निर्णय एवं समझौतो का पालन न होने को प्लिकायतत 
दोनों हो पक्षों की झोर से हैं प्रोर यदि ये चालू रहइतो है तो “आदर्श वियमों”” के मूल 
हेतु पर ही कुठाराधात होगा । इसलिए वँंधानिक प्रथवा आदर्श नियम एवं समभौतों के 
कारण भाने वाली जिस्मेवारियो की पूति हो रही है । इसकी देख-रेख करने के लिये 
केन्द्र एव राज्यों में मूल्याकन एवं कायान्वयन ने हेतु व्यवस्था की गई है । 
दूसरे थ्रांमक्रों का प्रशिक्षण एवं उनका प्रबन्ध में दिश्सा दिलाने के सम्बन्ध में 
पर्यात्त उन्नति हुईं है । उक्त बातों की उपयोगिता दूसरी योजना में प्रमाणित हो चुकी 
है, जिसका पूर्सों न्‍रमाव तीसरी योजना के परच वर्षों में होगा । 


तीसरी योजना में-- 

योजना में श्रम सम्वन्धो नीति का निर्धारण श्रम एवं नियोक्ताप्नों के प्रति- 
निधियो के सपुक्त समझौतो एवं सलाह से क्या गया है । इसी भ्राधार पर तीसरी 
योजना में श्रप नीति एवं कार्यंत्रस के सम्बन्ध थे विचार हो रहा है हर झनेक मामत्तों 
में इस सम्बन्ध में निश्चित हो छुका है | 

भोद्योगिक क्लहों का विपटारा न्यायात्रय दया ट्रिब्यूनस्स के माध्यम से न्यूनतम 
ऊरने के प्रयश्त होंगे, डिससे भग्डो के निपदारे में प्रवावक्यक विलब नहीं होगा। 
प्रापसी भरणड़ों के निपटारे के लिये ऐचिदिक मध्यस्यथ (8797॥786709) के पिद्धान्तों 
का शर्त उश्योग करने को पद्धति कर झायोजन होगा । मान्य क्षेत्रों वे थम सम्बन्धी 
मामलो के प्रजाताब्रिक प्रशासन के लिये सक्रिय साधन बनाने के लिये बक्से समितियों 
को शक्तिशाली बवाया जायगा। साथ हो, सभी भ्मौद्योगिक भ्स्थानों मे लागू करने के 
जिये उचित शिकायत-पदति (678४०0९6 7770:£तवा७) का पवलव होगा । 

श्रम-संघो का प्रापसी वैमनस्प दूर करने के लिये कार्यवाही की जायगी। श्रमिकों 
का स्वतन्त्र एवं गक्तिशाली सघ होना ही चाहिये, जिससे सामूहिक सौदेदाजी को भ्ौद्यो- 


३६० | 
बिक्क सस्दस्यों से ठचित स्वान विसे | इ्योक्रि इसो पर देश दे प्राविक जीवन में 
श्रमिक के सक्नियता की क्षमता तथा उसकी स्थिति निर्भर है। 

भ्रमिको के प्रशिक्षण का का्यंत्रम दुमरी योजना में भध“स्वायत्त सभा के द्वारा 
सरकार ने ग्रारम्भ किया था, जिसमे श्रमिक एवं नियौक्ताध्ो का पूर्ण सहयोग हैं। 
तीसरी याजना में इसका बड़े पैमाने पर विल्तार होगा। इससे दाता है हि प्रौद्योगिक 
प्रजातन्‍्त मुहृद होकर विकासशील पअ्रथंव्यवस्था की उन्नति होगी । 
श्रमिक का प्रवन्ध में द्विम्पा-- 

उद्योग हमारा है, इस भावना की वृद्धि कर उच्नादनशीलता बढाने के लिये 
श्रमिकों को प्रडस्ध में भाग देने को ध्यवस्था की गई थी, जो इस समय २४ उद्योगों मे 
सयुक्त प्रबन्ध परिषदों से लागू है। इनका प्रमुख कार्य प्रौद्यागिक सम्बन्धों को प्रभादित 
करने व ले महत््वपृर्ण दिपयों पर परस्पर विद्यार-विनिमय से निर्णय लेना है । मार्च 
सन्‌ १६६० में इस पद्धति का परीक्षणा दिया गया तथा इसका ज़मणः विस्तार किया 
जायगा, जिसमे यह पठति औद्योगिक संगठन वा एवं साधारण प्रग बसे । श्रमिकों के 
जीवन स्तर, उत्पादनघीलता एवं श्रोद्योगिक शान्ति की उन्नति इस पद्धति वी सफलता 
का थरिचय देगी। 

उत्तादव्षीलता वा] स्तर बढ़ाने के लिये “श्रम-कल्याणं एवं कायक्षमता'” के 
आदर निदम (0368 0 शीशशाठए 896 ७ शा०७€ 0 ४06 ४४०0%श४) 
बनाने का प्रस्ताव है । इसमे इन उद्देव्यो को प्राप्ति के तिय श्रम एवं प्रबन्ध की जिम्मे- 
वारियों का स्पष्टीत रण होगा ठथा श्रस एवं प्रवस्य में सही दृश्कोरा का विक्तस 


होगा । 
पे न्यूततस भृन्ति अधिनियम के ग्रन्गत न्यूनतम श्रृत्ति निर्धारण करने की 
जिम्मेदारी सरकार पर है। दूसरी याजना मे उद्योगों के बड़े क्षेत्रों के लिये भृत्ति 
सभाप्रो की स्वापता कौ सिफारिश थी तथा इंप क्षेत्रों में मब्यस्थना, सामूहिक सौदे- 
वाजो ग्रादि से भ्रृत्ति का निर्धारण होना था। ग्रभी तक वद्ध, सीमेट। एवं शक्कर उद्योगों 
में न्यूनतम भ्रृक्ति लागू की गई है तया परिस्थिति के अनुसार प्रन्य उद्योगों में इसका 
विस्तार होगा | श्रम एवं नियोक्ताप्रों के प्रतिनिबियों ने इस नीति की पुनः पुष्टि 
(76 धरतिए८ते) की है. तथा उनका मत है कि श्रृत्ति सभा की मिफारिशों को पूरो 
तरह लागू किया चाय । समुचित भूत्ति समिति की रिपोर्ट में भृत्ति निवारण के व्यावक 
सिद्धान्त दिये है । इस सहमति के झनुमार भृत्ति सम्बन्धी कलद्गों क तिपटारे के लिये 
भारतीय श्रम सम्मेलन ने झावश्पक-प्राबारशूत न्यूनेतम्‌ भ्रूत्त का विस्लप् (007- 
(078 छ ४९९१-७४६९१ 7एणायाएघाता छ986) सकेत किया है। इसका परी* 
क्षण पुरे शिया गया है और यह झनु नव डिया गया है कि कुझव एवं प्रदुशल श्रमिकों 
की भरूत्ति की श्रमप्तानता इतनी कम हो गई है कि कुझलता के प्रलोभन भ्रय॑होन हो 
रह है। जित परलुपों पर भ्रध्ययत का सगठन प्रभावित है वे है :-- 
(4 ) बत्ति-निषमतार' ([07070633]3), 
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(73 ) भृृत्ति को उत्पादवता से सम्बन्धित करने के उपाय, 

(7 ) उत्पादकता को मापने वा तवचीक तथा 

(39 ) वह स्वर जिम श्राघार पर उत्पादकता के लाभो का विभाजन होना है | 
सामाजिक सुग्त्ता-- 

वर्तमान सामाजिक सुरक्षा के साधनों के समग्रीव रण की योजना बनाने की 
पघ्रिफारिश एक अध्ययन दस से की है; जिसका निर्माण होना है । भविष्य निधि योजना 
की दर ६०% से ८७% करने की सिफारिश को सरकार मे मान्य किया है तथा कुछ 
उद्योग्रों मे इसे लागू भी विद्या है, परन्तु उद्योगों की क्षमता में विभिन्नता होने से एक 
तुकनीकी समिति का निर्माण दिया यया है । यह समिति इस बात का निश्चय करेगी 
कि कौन से उद्योग इस द्रतिरिक्त भार को सहन नही कर सकेगे। कमंवारी राजकीय 
बीया योजना के क्षेत्र का विस्तार क्या जायगा तथा प्रावश्यकतामुसार विशेष 
अस्पतालो की सुविधायों की व्यवस्था तौसरी योजना मे की जायथी । बीमारी रोकने 
की ओर झ्रधिक ध्यान एवं ख्रौत दिये जायगे ॥ 

कृषि श्रमिकों के जीवन एवं कार्य करने की दशा पर सन्‌ १६५०-४१ एवं 
पन्‌ १६५६-५७ की कृषि श्रमिक जाँच समितियों ने पर्याप्त प्रताश डाला है | प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना के भ्स्दर्गग विष्रास योजनाओं के परिस्यामों को दुसरी जांच समिति ने 
झाका है। तदनुयार कृषि श्रमिक्रों को झाविक प्रगति के लाभो का उचित भाग रिलाने 
के लिए उतनी ध्रावश्पक्रताएँ एवं समस्याप्रो की प्लोर तोसरी योजना में झधिक ध्याव 
दिया जायगा । 
प्रशिक्षण -- 
॥. घीसरी योजना में भ्रधिक शिल्पियो को माँग को पूदि करनी होगी | इस हेतु 
शिल्प अश्विक्षण सुविधाप्रो का विस्तार किया जायगा। दूसरी योजना के प्रारम्भ में 
प्रशिक्षण क्षमता १०,५०० प्रशिक्षितों के लिए थो, जो सन्‌ १६६०-६१ तक ४०,००० 
और तीमरी योजना के प्रन्त तक १ लाख प्रश्चिक्षितों को होगी | तीसरी योजना में 
प्रश्निक्षण सुविधाम्रों के सुधार की ओर भधिक ध्यान दिया जायगा। उम्मेदवारी 
प्रशिक्षण के सम्पन्ध में वंघानिक भ्रायोजन भ्रभी विचाराधीन है । 

श्रमिकों की परिस्थिति एवं समस्याप्नरो फो समभने के लिए तथा वर्तमान 
सूचनाओं में जो कमी (8098) है उसे हुर करने के लिए खोज-सुविधाम्रो का विस्तार 
करने को योजनाए' विचाराधोन है । 

उक्त धत्र नीति से एप है कि शप्रीय सरबपर अंमिको को झधिकाधिक सुविधाएँ 
देने के लिए प्यत्नभील है! पर्तु साथ ही उनसे वृद्धियत उत्पादनशोलता एवं कारये- 
क्षमता दी ध्रपेक्षा करती है। इसीलिए तोसरी योजना में उत्पादनजश्ञी लता तथा कुशलता 
बढाने, भ्ौद्योगिक च्ञान्ति भादि के लिए भी झ्ावर्यक व्यवस्था करने को लक्ष्य है। 
प्रतः श्रम्रिकों एवं नियोक्तामों को भी झपवों कर्तव्यपरायणता का परिचय देकर 
राष्ट्रीय सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए ।॥ 


अध्याय १३ 
भारत में आर्थिक नियोजन 


(छ८णाणमांठ कै 8तरामंतड़ ख5 एवं७) 











“आधिक नियोजन का अर्थ ऐसे झ्रार्दिक संगठन के निर्माण से है जिममे निश्चित अवधि मे 
जनता वा अंवन-स्तर जन्नत करने के लिए सभी उपलब्य साधनों का निर्या-त्रत उपयोग ही ।!" 


आर्थिक नियोजन का अर्थ एवं उद श्य-- 
श्री एल० लॉविन के भनुमार नियोजन से तात्पर्य ऐसी भ्राथिक संगठन प्रणालों के 
निर्माण से है जिसमे निदिदत प्रवधि में जनता का जीवन स्तर उन्नत करने के लिए 
समस्त उपलब्ध साधनों का नियन्त्रत उपयोध हो सके । भर्याद्‌ नियोजन मे कुछ 
निश्चित लक्रंप होता, उसकी पूर्ति के लिए देश के उपलब्ध साधनों की पूर्ण जानकारी 
एवं उनसे प्रधिक्तम्‌ प्रभावी उपयोग के लिए सुव्यवस्थित एवं निमश्त्रित कार्यक्रम 
होना चाहिए । भ्राविक्र योजना एवं नियोजित अ्र्थ-ध्यवह्था में प्रन्तर है, यद्यपि दोनों 
श्द्दो का प्रयोग विस्तृत रूप से एक ही श्रथं में किया जाता है। इस प्रकार प्राधिक 
जीवन के यदि सम्पूर्ो नही तो छुछ विश्वेप पहलुम्रो के सरकार द्वारा नियन्त्रित एव 
नियमबद्ध सचालत को नियोजन वहा जा सत्ता है | 

नियोजन वा उपयोग पूजीवादी तथा साम्यवादी दोनों ही भर्थ व्यवस्थाओं मे 
होता है । पू'जीवादी श्र व्ययस्था मे योजना का वायंक्रम इस दृष्टि से किया जाता 
है, जिसमे पूजीवादी प्रथा के दोपो का निवारण हो। परन्तु साम्यवादी अ्य-व्यवस्था 
में सरकार विभिन्न भ्रार्थिक क्षेत्रों का नियन्त्रण इस हेतु करती है, जिससे देश के 
सर्वाद्वीए विकास के लिए प्राथिक साधनों प्रा उपयोग हो पक्के तथा वितरण को 
विपमता का ग्रम्त होकर सामाजिक जीवन सुखी हो । 

इस प्रकार नियोजन का उद्देश्य समाज के प्र येक व्यक्ति को उचित जीवन-सतर 
प्रदान करना तथा उसके लिए झ्रावश्यक भोजन, कपड़ा, श्रावास झादि प्रावश्यक 
सुंविधाग्रो की भ्रधिकतम्‌ उपलब्धि कराना होता है । 
भारत में नियोज्न-- 

भ्राज का युग योजनाम्रो का है, जिसमे कोई भी देश एवं व्यक्ति योजना बनाए 
बिना स्पर्धाघाल्त विदव मे प्रगति नहीं कर सकता ॥ योजना तो हमारे देनिक जीवन 
का एक अ्रग है। प्रत्येक कुद्ुम्ब में हम थोडा बहुत नियोजन करके ही अपनी वुठुम्ब- 
व्यवस्था करते है । देश भी तो एक बड़ा बुद्ुम्ब ही है, उसमे तो योजना की झाव- 
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इयकता अत्यधिक है । क्योंकि जहाँ वोटुम्बिक नियोजन मे कर्चा को वेवस दुद्धस्व के 
४-६ सदस्यों की प्रधिवदम मराई देखना है, वहाँ देश की सरकार को सम्पूर्ण देश- 
वासियों को मलाई का ध्यान रखना है । योजना से देशवासियों की प्रगति को गति 
मिलती है, जिसका उपयोग रचनात्यक कार्यो के लिए क्रिया जा सकता है । इसलिये, 
निश्चित घाम्राजिक एवं ग्राथिक उद्देश्यों की यूति के लिये देश के सायनों का स्‍क्‍्नुमान 
लगाकर उनका उपयोग करने का झच्छा साथन निवोजन है ॥ 

भारत में देशव्शपी योजना को आवश्यकता तो परहिले में ही यो, परन्तु इस 
भोर सन्‌ १६३७ में ध्यान दिया गया, जब देश मे क्ाग्रेस मन्त्रि मडलों को स्थायना 
हुई | इस विचाराघारा को झवहवर सन्‌ १६३८ में रचन्पत्मक रूप मिला प्लौर शी 
जवाहरलाल नेहरू बी अध्यक्षता में राष्ट्रीय याजना समिति का निर्मास हुप्रा | इससे 
देश को श्राम जनता का स्याव भी इस झोर झ्ाारपित हुप्रा । सितम्बर सन्‌ १६३६ में 
य्रुद्ध भारम्म होने से तथा इप समित्ति के सदस्यों की गि फ्तारी के कारण योजना समिति 
के कार्य में झ्नेक रकावर्टे श्राई । फिर भी रुमिति ने देश के विभिन्न भ्राधिक पहलुप्रों 
के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सामग्री अपनो रिप्रो्टों में प्रकाशित को है । फसस्वरूप भागे 
देश में झनेक योजनाएं वती, जैसे--बन्दरई घोजना, पीपुल्स प्लान, गाँबीवादी योजना 
झावि, जिसका झर कोर सदत्व नहीं है। भारतोय स्व्रतननत्रता के बार सन्‌ १६५१ में 
प्राई स्वतन्त भारत कौ प्रथम पच-वर्षीय योजना । 

सन्‌ १६४६ में सवाहृकार थोजता समा कया निर्माण योजना की दिशा में 
महत््वपूण एवं सक्रिय कदम था | इस सभा के सभापति श्रों के ० सी० नियोगो थे। 
इसका उद्देश्य देश में दनाई गई विभिन्न योजनाप्रों वी समातोचता कर उस सम्बन्ध 
में स्षिफारिश करना, वायंत्रमो की प्राथसिह्दा तथा योजना-यन्‍्त्र के सामंजस्य के 
सम्बन्ध में सिफ़ारिश करना था | इस सभा ने प्रयनी रिपोर्ट सब १६४६ के झन्त प्रे 
प्रस्तुत की, जिसमे योजना का प्रमुख हेतु सामान्य जोवन-स्वर को उप्नत करना तथा 
सबके लिए उपप्रुक्त रोजगार देना बतावा गया । साथ हो, रिपोर्ट में देश के स्रातों का 
प्रधिकठम विव्राम ठपा उसे निश्चित सम्पत्ति के समाव वितरण प्र जोर दिया। 
परन्तु उसने कोई भो निश्चित लच्धयों की सिफारिश नही वी । इस सम्बन्ध मे समा का 
मत था ;-- “वर्तंगान समय में भारत में पर्याध एवं भाँत डेबद्ध ज्ञाव तथा प्राथिक 
क्रियाग्रो पर पर्यात एवं विस्तृत नियन्त्रण नही है, जिससे योजना श्थवा शासक्ौय 
योजनाएं बनाई जा सके, जिनका सपुक्त प्रमाव निश्चित राशि सं प्रति व्यक्ति द्राय को 
वृद्धि हो मके ।* इसके झतावा समा ने प्राथमिकता के सम्दन्ध में यह सिफारिश को 
घो कि सुरक्षा उद्योग तथा प्राथमिक झ्तावश्यकताप्ों से सम्बन्धित उद्योगोंर को सर्वोचच 
प्राथमिकता देनी चाहिए | निचाई, जल विद्युत, लोहा एवं स्पात ठथा रसायनों को 
न +---__. 

3.. ह८एण+ ० ४6 80५5०9 ?]औफएड 8०४70 (947), 9. 4. 

2. &#00०%५, ए०फणढ, छ००जएट, ५०३] 998 पा] ६. 
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भो इतनी हो प्राथमिकता देनी चाहिए इसके अलावा केख्रीय योजना आयोग, केन्द्रीय 
सांख्यिकीय कार्यालय, स्थायो प्रशुल्क सभा ज्धा प्राथमिकता सभा की स्थापना की 
सिफारिश की थी ।!! 
सन्‌ १६४७ मे देश के विभाजन से नई-नई समस्याएं उपस्थित हो गई जैसे - 
पाद्य-समस्या की तीव्रता, रुई एवं पटसन का प्रभाव, विध्यापितों वी समस्या प्रादि। 
इसके साथ ही भारत के सविधान से केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र का विस्तार तथा प्रास्तीय 
एवं केन्द्रीय क्षेत्र मे अनेक योजनामग्रो पर कार्य हो रहा था, जिनमे परस्पर सामजाप 
न था । इन विभिन्न चालू योजनाझो मे दामोदर धाटी, तुद्डभद्रा तथा भाकरा बांध 
योजनाए' महत्त्वपूर्णा थी ।१. इसलिए वेत्कालीत परिस्थिति के प्रनुरूप योजना बनाना 
आवश्यक हो गया । 
योजना श्रायोग सन्‌ १६४०-- 
विभिन्न प्राग्तो तथा केर्द्रीय सरकार वी चालू योजनाग्रो में सामंजस्य लाने, 
बदली हुई झाधिक परिस्थिति तथा सविधाव एवं सन्‌ १६४८ की प्रौद्योगिक नोति को 
ध्यान में रखते हुए देश के विकास दी योजना बनाने के लिए मार्च सब १६५० मे 
श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता से योजना आयोग का निर्माण हुमा । इसका 
निम्त कार्य था ३-८ 
(१ ) देश की पूंजी, वस्तु एवं माववी ल्लोतों का अनुमाव लगाना तथा 
राष्ट्रीय श्रावश्यक्वता के अनुसार न्यून खोलो की वृद्धि करने को सम्भावना 
की जाँच करता । 
(२ ) देश के स्रोतों के सम्दुलित एव श्रभ.बी उपयोग के लिये योजना बनाता । 
(३) प्राथमिकता, योजना बार्यान्वित ऋरने वी सीढ़िया तया अत्मेक सीढी 
की पूर्ति के लिये साधनों का बेंटवारा निश्चित करना । 
(४ ) धाविक विकास में बाघक घटको की ओर सक्केत तथ/ योजना की 
सफलता के लिये वर्तमात सामाजिक एवं राजकीय स्थिति में प्राव- 


इयक शर्तें निश्चित करना । 

(५४ ) योजता की सफत्तता के लिए आवश्यक झासकीय प्रबन्ध निश्चित 
करना | 

(६ ) योजना की सामसिक प्रगति का परिक्षोलन कर, आ्रावश्यक्र हो तो 
नीति एवं साधनों में आवश्यक मिलान करने के सम्बन्ध में सिफारिश 
करना। 

(७ ) प्नन्य बाते पर सिफारिश करना, जो केन्द्रीय अयवा प्रान्तीय सरकारें 
आयोग के विचाराध भेजें 4% 


. 86 ॥सए6 घ्रेदा शिकया-है दाईएाा- १४३05 & जैशदाशाए एफ 7« 
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२४६ ॥ 


(१ ) राष्ट्रीय राजमार्ग (786०78! पाह। ए४४७)--मे वे सडर्के 
होगी, थो प्रान्तीय एवं रियासती राजघानियो, बन्दरगाहो तथा विदेशी मार्गों से सम्बन्ध 
करेंगी तथा देश के सचार को प्रमुख धमनियाँ होगी | 

(२ ) जिता सडकं-ये सडक उत्पादन क्षेत्र एवं बाजारों को राष्ट्रीय राज- 
मार्ग से अथवा किसी रेल से सम्बद्ध करेंगी तथा झास-पास के प्रमुख हैडववार्टरों के 
सम्बन्ध की प्रमुख वडो होगी । 

(३ ) ग्रामीए सडके- लघु जिला सड़कें एव ग्राम सडक विशेषतः ग्रामीण 
जनता की ग्रावश्यक्नताप्रो को पूरा करेंगी । 

(४ ) प्रान्तीय राजमार्ग-ये सहकें प्रत्येक प्रत्त एवं रियासत वी प्रमुख 
सड़कें होगी तथा इनमे सुरक्षा को दृष्टि मे महत्त्वपूर्ण सडकोे का समावेश भी होगा । 

इस योजना में ततक्ालोन सडको के सुधार एवं नवीत सड़कों के निर्माण का 
भी भ्राघोजन है। योजना के भनुसार कुल मील लम्बाई तथा लागत निम्त हैं+ 





(१) राष्ट्रीय राजमार्ग ()08॥099] प्राष्ठ)ज्त७98) २२,००० मी० ४० करोड स० 
(२) , , . सिश्ध्रणाओं ए8०9) ३,००० , है 9 » 
(३) प्रातीय राजमार्ग (770०ए7060७) सा89एक58)६५,००० ,, १२१ ,, » 
(४) इहव जिला सःकें(0७)०7 70।80006 40905)$०,००० ,, ६२ ,, ,, 





(५) जिला सडकें अन्य ([)50706 [80805 0867) १,००,००० ,, ५० ,, » 

(६) ग्राम सडके (५॥]]७४७ ॥70953) १,१०,०००,, ३० ,, + 
(७) युद्धाल्ीन वर्षों का शेष (876७8 ० 

ऋक्षए ॥९४8) स्च्छ ६० +» ७ 

(5) पुत्त निर्माण (808४8) 4 ४४, 8 

(६) भूमि प्राप्ति (890 /80५७७४०7) ् पक 0 के 

कुल ४,०९०,००० मील ४४८ ,, ,, 





यह योजना अविभाजित भारत के लिये थो, परन्तु विभाजित भारत के लिए 
३३१ हजार मील की सड़को का निम्दव॒त निर्माण होना था ;-- 


शट्ट्रीय राजमार्ग १६,६०० मील ३६ करोड़ रु० 
शट््रीय सइक्े ४,१५० ,, शक 
प्रान्तीय राजपार्य ४३,६५० ,, १००३ ,, 
जिला एवं राम सडक २,५६,३०० ,, है४३ ४ - | 


इस प्रकार भाश्त संघ में १,२३,००० मोल पक्की घडके और २,०८,००० 
मोल की कन्ची सडबो के निर्माण वा लक्ष्य चा। इस पर बुल ३७१०४ करोड़ रु० व्यय 
होना था 
) 


॥ 


गए 


$ ] 


(२) विकास के लिए देशी स्रोतो की उपलब्धता 

( ३ ) निजी एवं सरबारी क्षेत्रों मे स्रोतों की प्रावश्यकृता एवं विकास की 
गति में घनिष्टठ सम्पर्क । 

(४ ) योजना लागू होने के पूर्व केन्द्रीय एवं राज्य सखारो की विभिन्न 
चालू योजनाग्रो की पूर्ति की झ्रावश्यक्ता । 

(५ ) युद्ध एवं देश विभाजन के कारण देश्व की प्रयं व्यवस्था मे होने वाले 
अ्सन्तुलन को ठीक करना | 


विकास कार्यक्रम में प्राथमिकता-- 

प्रायमिकता का भ्रर्थ यह है कि योजना के विभिन्न विक्रास कार्यक्रमों में कौनसा 
कार्य क्रम पहिले क्या जाये तथा कौनसा बाद में । प्राथमिकता निश्चित करते समय 
देश की प्रावश्यकताग्रो को प्रमुख यान दिया जाता है। भारत की भ्रधिकाश जन- 
सख्या का प्रमुंख व्यवसाय कृषि होने से कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 
विभाजन के कारण देश मे भ्रौद्योगिक बच्चे साल वी उपज बढ़ाने के लिए भो यह 
प्राथमिकता ध्ावश्यक ही थी। प्राथमिकता के सम्पस्ध भे साथान्य ब्रम्म निम्न है :-- 

( भ ) उत्पादको के लिए आवश्यक वस्तुओं सम्बन्धी उद्योग ( जैसे--पदसन 
एवं प्लाईबुड ) तथ। उपभोक्ताप्रो बी दृष्टि से प्रावश्यक, (जैसे-- 
वस्त्र, शक्कर, साथुन एवं वनस्पति) उद्योगों की वर्तमान उत्पादन क्षमता 
का पूरांतम्‌ उपयोग । 

(व) पूंजीगत उत्तादको के लिए आवश्यक बस्तुओ्रो सम्बन्धी उद्योगों 
वी उसादन क्षमता से वृद्धि, जैसे--लोहा एवं इस्पात, प्रत्यूमिनियम, 
सीमेंट, खाद, भारी रसायन, मशीन हूल्स श्ादि । 

*. (स॒) जिन भ्रोद्योगिक इकाइयो पर काफी मादा में पूजी व्यय हो 'ुक्नी है, 
उनकी पूर्ति । 

(द ) श्रौध्योगिक विकास के लिए झावश्यक मुलभूत वस्तुप्रो के प्रदाय से 
सम्बन्धित नए उद्योगों को स्थापदा, जैस्ते--जिप्यम से गन्धक का 
निर्माण, रेयन के लिए लुगदोी झ्ादि ॥४ 

परन्तु तत्कालीन पच-वर्षीय भ्रवधि में कृषि, निचाई एवं शक्ति स्रोतों के विकास 

को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी, जिस पर योजना की लगभग ४५% राशि का 
व्यय होगा । भायोग के विचार से औद्योगिक विकास की ग्रति तब तक नहीं बढ 
सकती, जब तक देश में पयतति मात्रा में ओऔद्यागिक कच्चा माल एवं साधाक्न का उत्तादन 
न हो, इसलिए यह प्राथमिकता है। टूमरे, जिन याजनामप्रो प्र पहिले से ही काम हो 
रहा है, वे योजनाएं तथा कृषि के लिए पूरक योजनाप्रो पर कार्य चालू रहेगा। इस 


* छ]घ९ ए:क्ञाप रण धार फाए8 ैंटव एऐ]गा--टैजाय, ऐिद्वग छऐव0ौट8, 
40-2-52« 
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प्रकार देश के उपनब्ध साधन, वत्कालोन सामाजिक एवं प्राषिक्त भवस्पा के हृष्टिकोण 
से प्रापमिदता का पन्नम रसा गया है । 
योजना की झुझ्य बातें-- 
उत्पादन सामग्रो एवं अर्थ-व्यवस्था-- 
योजना में विभिन्न मदो पर कुछ २,०६६ करोड़ झुपये का व्यय होगा। इस 
स्यय की विशेषता यह है कि भविष्य में व्यक्तिगत एवं सरहारी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा 
मे उत्पादक सामग्री उपलब्ध हो जायगी। इस ब्यय को वितरण निम्न प्रकार 
से होगा :-- 
(१ ) केद्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों वी उत्पाइक 
पूंजी में बुद्धि के लिए होने बाला व्यय १,१६६ करोड़ रुपये 
(२) व्यक्तिगत क्षेत्र में उत्पादक पूंजी परे दृद्धि के 
लिए ब्यय३-- 
(घर) प मोणा वित्राग एवं कृषि पर (इसमें 
सामुदायिक विकास योजना के व्यय 
वा समावेश नहीं है ) २४४ करोड़ रुपये 
( व ) यातायात एवं उद्योगो को ऋण देने मे ४७ पारोड रुपये 
(से) स्थानीय जिस्म वो प्रोत्साहन देने में 
(सामुदायिक) एयं स्थानीय विरात 


योजनाएँ १०४ करोड़ रपये 

(३) साप्राजिक पूंजी के लिए व्यय ४२५ फरोड़ रुपये 
(४) पन्य व्यप9 (जिसका समावेश ऊरर नही है) ४६ करोड़ रुपये 
बुल २,०६६ करोड़ रुपये 


इस स्पय था विवरण केसर एवं राज्य सररहारो में निस्त है।-- 
बे द्रीय सरदार [ रेलवे वो राम्मिलित करते हुए ) !,२४३ करोड़ रुपये, राज्य 
सरकारें; *- 





प्रा विभाग ६१० करोड रुपये 
*ब विभाग १७३ गा 
“पर! विभाग श्र ४ 
जम्मू एव काइमोर. १३ प 
बुल २,०६६ बरोड़ रूपये 


इस प्रकार विभिन्न मदो पर प्रान्तीय एपं बेस्ट्रोय रारकार के ब्ययो फो संद्षिस 
तालिका निम्न है ;-- 





इसमें अगावभ्रस्त सतेम्रों शी राद्ययतार्थ स्थय सम्मिलित दें । 


ह्ध्ष ] 


इससे जम्मू एवं काइमीर के भाग जगा १३ करोड रुपये का समावेश नहीं हैं। 


बतनन्किओयी--+ै ैि्ितत तनत>7्तत्तह5>दनोतननननतततन-ड सर्च 








मद क््न्द्र 'बर' राज्य बा राज्य 'स राज्य 

कृषि एवं सामुदायिक विकास ईद ३ श२७३ ३७६ दा 
विचाई एव विद्युत रघशधाह. २०६४१ पऊहर.. रे॥ 
यातायात एवं सवादवाहन साधन ४०६५ भ६५.. शा दाद 
उद्योग १४६७ श्छा६ छाए ०४ 
सामाजिक सेवाएँ एवं पुदनिवास श६१४ड४ १६२३ रेपा६. १०४४ 
विविध ०७ १०० हर] धरे 

योग १,२४० ५ ६१०१ १७३'२ ६६२ 


अथ्थे-प्रबन्ध-- 


थोजता को सफ्लता समुचित धर्थ-व्यवस्था ग्रयवां उसके आदि ग्राघार पर 
निर्भर रहती है। यह भराथिक झाघार निश्चित करते समय योजवा भागोग ने देश मे 
उपलब्ध साधन, विदेशी सहायता तथा विदेशी ऋणो का भनुमान लगाया है। इसमे 
देश में वजट से १,२५८ करोड रुपये उपलब्ध होगे ग्रौर १५६ करोड झुये विदेशी 
ऋणों एवं सहायता के झूप में प्राप्त हो छुके हैं। रोप ६५५ करोड रुपये को राशि का 
प्रवन्ध प्रान्तरिक ऋणो से, बचत से तथा हीताय॑ प्रबन्ध से करवा होगा, जिसकी राधि 
२६० करोड रुपग्रे श्राकी गई है । इसो द्वेतु, राष्ट्रीय योजना एवं ऋण प्रमाण पन्न बेचे 
गये थे । इस प्रकार थोजना का भाविक भधाधार निम्न है :-- 








( करोड हमथो में ) 
केन्द्र प्रान्त कुल 

योजना वी कुच्न लागत १,२४१ फरे८ २,०६६ 
बजट के साधन-- 
( १) वर्तमान आय से बचत ३३० ड्ण्८ ७८ 
(२) प्रूजीगत प्राप्ति ( इममें निधि 

से ली जाने वालो राशि 

नही है ) सेध्दत ररढी ४२० 
(३) केद्रोय सहायता “बडे. ऊहई अइभ्रद 
बाहरी सहायता जो प्राप्त हो चुको है १५६ बल १५१ 

कुल ६५३ ७६१ १,४६४ 





इस प्रकार योजना की भ्रथे व्यदस्था में कुल ६५५ करोड रुपये को कमी है 
जिसके लिए २६० करोड 5० का प्रायोजन होनार्थ-प्रवन्ध से होगा तथा शेष राष्ट्रीय- 
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योजना-ऋगा एवं प्रमाण-पत्रों से तथा कर-वृद्धि द्वारा । सम्पूर्णो योजना पर केवल सर- 
कार को झोर से २,०६६ करोड रुपये व्यय होगा। इसपें निजी क्षेत्र में द्ोने वाले 
व्यय का समावेश नहीं है । 
पौज्ञना में रूपि-- 

योजना के विभिन्न विद्यास वायंत्रमों में दृषि को प्रघातता दी गई है । यह्‌ 
कृषि विकास, सिच ई वो योजनाप्रो एवं विद्युत सचालन पर होने याले व्यय से स्पष्ट 
है, जो कि योजना की लागत के ४१९८% है | सिचाई एवं विद्युत योजनाएं यह 
कृषि का हो एक भाग है, क्योंकि विचाई से कृषि की उन्नति होती है। इस प्रकार 
कृषि गित्र'ई एवं वियन पर द्वोने दाले ब्यय की राधि (३६०"४३न-५६१'४१) 
६२१८४ करोट रुपये है । कृषि यो प्रघानता इमलिए दी गई है, जिससे लायाप्न प्रादि 
के झायात में व्यय होने वाले विदेशी विनिमय वो बचत हो सके तथा हरि उत्पादन 
नियति के लिए उपलब्ध होवर विदेशी विनिमय प्राप्त हो सके । इस प्रत्र।र बयाये हुए 
विदेशी विनिम्रय से भोद्योगिक विश्राम के हेठु पूजीगठ दस्तुप्रो का प्रायात हो सकेगा, 
जिसगे हमारे सनिजर एवं श्रौद्योगिक सापवों का विद्देहन राम्मब होगा। 

योजना वी प्रवधि में साधान्न का उप्ादन ७६ साख टन से भ्रषवा १४% से 
बढेगा । इसी प्रक्वार प्रौधोगिक कच्चे माल से रई को उपय ४२% तथा पदमन की 
६३%, गन्ने वो ७% एवं तिलदन की उप्र ८५% मे छढ़ाई जावेगी | इस प्रकांद 
रई, पटसन, गना तथा तिलहुन ना उत्पादन ब्रमशः १२"६ लाख गाँठें, २०*६ लाख 
गाँठे, ७ लाख एवं ४ शास टन बढ़ेगा ॥9 
सिंचाई एव विद्युत-- 

इस्र मद पर होने वाखा कुल व्यय ५६१ बरोड़ झावये है, जो कुल लागत के 
३०% है | इन योजनाप्रों मे चालू योजनाश्नों पर होने वाला व्यय ५ बे में ४५१८ 
करोड रुपये प्रातरा गया है, जिससे १,६६,४२,००० प्तिरिक्त भूमि वी विचाई तथा 
१४,६५,००० किलोवाट जिजली वा धधिक उत्पादन होगा। इन योजनाभों की कुल 
अनुमानित लागत ७६४ करोड झुपये है । 
डद्योग-- 

योजना प्रायोग का सत है कि झभी तक उपगोक्ता वस्तुर्पों के उद्योगों का हो 
विवाप्त हुप्ा है तथा प्राघारभ्रृत उद्योगों का विकास बहुत कम है | इसलिए भविष्य 
में पृ्जोगंत उद्योगों दा विद्ास्त करना होगा, जिससे भारतीय झोद्योगिक कलेचर 
मजबूत हो सके । उद्योगों में माधारश्षूत उद्योगों के विकास को प्रायप्रिकठा दो जायगी 
ठया झय धावश्यक उपभोक्ता उद्योगी को वर्तमाव उत्पादनक्षमता बढ़ाई जायगी ॥ 
प्रौद्योगिक विकास देश को श्रौद्योगिक नीति के अनुमार ही होगा | 
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योजना मे केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की औद्योगिक योजताआ के लिए ६४ 
करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जिसमे चातू योजनाओो की पूति होगी। इसके प्लावा १५ 
करोड़ रुपए का भ्रायोजन एक नयै लोहे एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना के लिए 
है तथा शेष राशि निजी स्रोतो से प्रात्त की जायगी । सरवारी क्षेत्र मे अधिकतर 
योजनाएं पूजीगत ट्योमो की प्रथवा ऐसी झ्वश्यक वस्तुप्नो की हैं, जो भावी 
भ्रौद्योगिक विकास वी दृष्टि से महत्त्पपूर्ण है । इस ६० करोड़ झुपये राशि के साथ हो 
प्राघारभूत उद्योगों के विद्ञास के लिए ५० करोड रुपये का अतिरिक्त प्रायोजन है । 


इस योजना मे ४२ उद्योगो के लक्ष्य निश्चित किये गये हैं, जिनकी पूर्ति के लिए 
५ वर्ष मे ३२७ करोड रू० व्यय का अनुमान है। इससे ६४ करोड रुपये सरकारो क्षेत्र 
में तथा २३३ करोड रुपये व्यन्तिगत क्षेत्र भे व्यय होगे । इसके साथ ही वर्तमान उद्योगों 
क्के झराधुनिकीकरण के लिए १५० करोड रुपये व्यय होगे । इस प्रकार इनसे भ्रावश्यक 
पू'जी वी माना तथा भअन्य बातो का सप्रावेश क्रिया जाय ठो कुल ७०७ वरोड रुपये 
की राशि होगी । इस राज्नि की पति निजी उद्योगों को भ्रपने साधनों से करनी होगी। 
इसके साथ ही कुटीर एव ग्राम्य उद्योगों के विकास को भी पर्याप्त महत्त्व दिया गया 
तथा कुर्टार उद्योगी के लिए उल्तादन क्षेत्र को सुरक्षित रखने को व्यवस्था वी गई है, 
जियसे कुटोर उद्योग श्रपना सुहृह संगठन बना सकें । 


यात्रायात पु सम्पादवाइन-- 

यात्तायात एवं सम्बादवाह्दन साधनों के विकास के लिए कुल ४६७१० करोड 
रुपये का भ्रायोजन है, जिसमे से रेलवे के विक्रास पर लगभग ४०० करोड़ रुपये व्यय 
होगा । इस व्यय में 5० करोड रुपये केन्द्रीय सरकार देंगी तथा शेष रेलवे को प्रवते 
निजी साघतों से प्राप्त करना होगा । जद्वाजरानी के समुद्रतटीय ध्यापार का लक्ष्य सब 
१६५५-५६ में ६ लाख टन रखा गया है। इसी प्रकार जहाजी कम्गतियों को जहांग 
भादि खरीदने के लिए १५ करोड रुपये के के दद्रीय ऋण की व्यवस्था है । 


वर्तमान बन्दरगाहो के विक्ञास एवं काडला पोर्ट की स्थापना के लिए ८ करोड 
रुपये तथा वन्दरगाहों के ग्राधुनित्रीक्रण के लिए १२ करोड का प्रवन्ध है। इसके अवावा 
बन्दरगाही झ्रधिकारियो का व्यय १५४ करोड रुपये होगा, ऐसा पधनुमार है । सड़कों के 
विकास के लिए २७ करोड रुपये तथा कुछ विद्येप सड़ग़ो के विकास के लिए ४ करोड 
रुपये का प्रबन्ध है । साथ ही २१९१५ लाख रुपये की लागत से के 'द्रोय राडक श्रनुसधान- 
शाला की स्थापना होगी । योजना के अनुसार योजना भ्रवधि मे ४५० मीछ नई सडकें, 
३२,२०० मील सडको का सुधार तथा ४,३०० वृद्धत्‌ पुलो का निर्माणण होगा । 

वायु यातावाद का विकास नया होने के कारण उसमे कम काप्सनियां प्रधिक 
भ्रच्छी तरह से काम वर सकती है, ऐसा धघरायोग का विचार है । हवाई यातायात के 
लिए &*५ करोड़ रुपये की व्यवस्था है ॥ 
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अन्य-- 


इसके झलावा सामाजिक सुविघायें, डार घर एवं तार विभाग की सुविधाएं, 
शुह-निर्माण, पुर्नतिवास व्यवस्था, बुंद्॒स्व नियोजन प्रादि विषयों दी योजना भी 
बनाई गई है । प्रायोग का मत है कि योजना वो सफ़वता एवं देश की समृद्धि के लिए 
हमारी बढती हुईं जन-संख्या कहो रोरना होगा, इमलिए कौद्ठम्बिक नियोजन वी बोजता 
भी प्रस्तुत को है, जिसके लिए ६५ लाख स्पये का आयोजन है । इस राशि से जनता 
को सम्तति निरोधक उपाय बताना, सन्‍्तति निरोधक श्र क्रियायें श्रादि का ब्रायोजन 
हथा ग्रामीण लेयों थे इन उप्रायो का प्रखार एवं जानकारी एकत्रित को जावेगी ॥ 


दूसरी पंच-यर्षोष्र योजना-- 


प्रथम योजना को सफलता को पृष्ठम्ूमि में दूसरी योजना बताई गई है । इसके 
प्रमुख उद्देश्य हैं :--+ 
(/ ) देश के रहन सहन का स्तर उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय भाय में 
पर्याप्त ठृद्धि 4 
(२) दर,तगति से ध्रोद्योगोकरण, जिसमे पग्राधारमुत एवं मूल उद्योगों पर 
विशेष जोर दिया जायगा | 


(३) रोगगारो के झतरसरों का विस्तार करता । 


(४) प्राव एवं सम्पत्ति को प्रसमातता को कमर करना दषा झाथिक बक्ति 
का भधिक सप्रान वितरण प्राप्ठ करता 


ये उद्देश्य एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, क्योकि राष्ट्रीय प्राय में वृद्धि एवं रहन- 
सहन का स्तर तब तक खन्नत नहीं हो सकता जब तक उत्पादन और विनियोग में 
काफ़ी दृद्धि ने हो | 


आर्थिक पहलू - 


दितीय पंच-र्षीय योजवता वी कुच लागठ ७,२०० करोद रु० है, जिप्रमे से 
३,८०० करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र में ठवा २,४०३ करोड़ र० निजो क्षेत्र में व्यय होंगे 
तथा १,००० करोईइ रु० चालू विद्वाम व्यय है । यह राशि पहिलो योजना को राशि 
सै काफ़ी ग्रधिछ है, क्योकि (श्र) पढ़तो योजना को पूत्रि के समय हमारे आ्राधिक 
प्रवस्रया में स्थिरता प्रा गई थी, जो पहची योजना के झारम्प मे न थी। (व) दूपरी 
पोजता बताते सपय पढ़ी योजना के प्रमुम्रुति को एृठमुमि थो | योजना वो ४,८०० 
करोड़ रु० यो रादि का २,५४६ करोड़ 5० केन्द्रीय सरकार ठधा २,२४० करोड ० 
प्रान्तौय सरकारें व्यय करेंगी ॥ 
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योजना की रूपरेसा-- 
विभिन्न मर्दों पर ध्यय का वितरण 





( करोड़ झपये ) 
पहिता योजता %  डिठोव योजना % 

कृषि एवं सामुदायिक विकास ३५७ १५९१ भ्दृ८ ११४८ 
पहिचाई एव जझक्ति ६६९ रद? ६१३ १६७० 
उद्योग एवं खान १७६ ७६ च० श्र 
यातायात एवं सम्बादगाहन भ्र्श्ज ररे६. १ैरेष४ ३२८६ 
सामाजिक सेवाए' भ३३ २२९६ ६४५ १६७ 
विविध द६ ३१० ६६ २१ 





२,१५६ १००९० ३,६०० १००० 

योजना की इस राशि मे स्वानीप सस्पाप्रो के विकास योजना को राधि 

सम्मिलित नहीं है, परन्तु राज्य सरकारों द्वारा इन सस्याप्रो को दो जाते वाली राशि 

का समावेश है। इसी प्रफार स्थानीय विकास कार्यक्रमों के लिए स्थानीय जनता द्वारा 

दी जाने वालो राश्षि प्रधवा श्रम की लागत का समावेश नही है। यद्यपि राष्ट्रीय विनि- 
योग की हृड्ट से वे महत्त्वपूर्ण हैं । 

केन्द्रीय एव प्रान्तीय सरकार्रों द्वारा व्यय 
(करोड रुपये में) 
केसद्र. राज्य योग विनियोग चासू व्यय 








कृषि एव सामुदायिक 

विकास 4 ५०२ ५६८ ३३८ २३० 

भिचाई एवं झक्ति १५० घ्न्घ ह॥३ दह्रे ४० 

उद्योग एवं खान छड७ श्डरे ६६० ७६० १०० 

यातायात एवं सम्बाद- 

वाहन १,२०३ १८२ १,३८० १,३३५ ० 

सामाजिक सेवाएं. ३६६ श्ड६ ४४ ड५५ ड६० 

विविध रे ५६ ६६ श्६ च० 
योग २,५५६ २,२४० ४,८०० ३,६०० १,००० 





राशि का बेंटवारा-- पु 


रक्त तालिवाधो से विभिन्न मदो पर व्यय होने वानी राशि त्तवा पहलो योजना 


4.. $60णावे तर धर्था ए]90 9. 5. 
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में व्यय को गई राशि के माँकड़े हैं। इत प्राडड़ों से स्वथ्ट होता हे दि प्रत्येक मद पर 
पहली योजना को अपेक्षा झधिक व्यय का प्रायोजन है, परन्तु विभिन्न मर्दों पर होने 
वाले व्यय तथा योजना को वुल लायत को देखने से पता चलता है कि दूसरी योजना 
के ढाँचों मे मूलभुत परिवर्तेत हैं। पहिलो योजना में जहाँ “उद्योग एवं खान” ठथा 
“यातायात एवं रम्बादबाहुन! की मंदों पर ब्रमझम ७% भौर २४% राधि का ग्रायोजन 
था वहां दूसते योजना में उनका व्यय १८९८ भौर २६९६ है। यह सकेठ है कि इस 
योजना में औद्योगिक विक्नास की प्ोर झधिक ध्यान दिया यया है । उद्योगों के लिए 
५८६० करोद रु० है, उसमे से ६६० करोड २० बड़े उद्योगो तथा सानो पर झोर शेष 
सधु एवं कुटीर उदयोगो के विकास के लिए है । 

यातायात्व एवं सम्बादवाहव साधनों के चिए १,३८४ करोड़ रुपए का झायोजन 
है, जिसमे ६०० करोड रु० अथवा १८८% रेलवे वर व्यय होगा तथा भत्य मर्दों 
के झनुप्रात में उल्लेखनीय परिवतंत नही है । इससे जैधा कि योजना झ्ायोग ने स्वय ही 
लिया है फ्ि रेलवे दिकरास के लिए कम राधि का झायोजन है, जिसमे रेलवे की कार्य- 
क्षमता में छृद्धि न होने पर नियोजित रेलवे दा 'विक्ञास योजवा में नियोजित वहत 
शक्ति के लिए अपर्यात होगा, क्योकि यातायात के झन्य साधन पर््यातत हैं । 

सिंचाई एवं भक्ति पर १६%, खाशान्न एवं सामुदायिक विवास पर ११"८% 
राशि का भायोजन है, जिम्नप्ते इन पांच वर्षों मे देश में खाद्यान्न एवं स्‍ोथोगिक कच्चे 
माल की उपज बढती रहेगो | निंचाई एवं शक्ति को योजना दोधघंकालीन योजना के 
रूप में है, जिसे झ्रागामी १५ वर्ष में 8चाई को सुविधाएँ इुग्रती तथा शक्ति का 
६ शुना विकास होगा। 
योज्ञता में विनियोग-- 
सरकारी क्षेत्र-- 

पोजना के कुल ४,८०० करोड रु० में से ३,८०० करोड रु० का विनियोग 
स्थायो उतादक सम्पत्ति (07000९05७ /,.६५७४६) पर होगा तथा १,००० करोड़ 








रू० बा ब्यय सत्वालीन उपमोगी विकास कार्यों पर होगा :-- (बरोड झुग्ये) 
“7777 पिवयाग  तत्कालान कार्य एर_ का _ 
(१) [ग्र| इृष्प श्र १६० इ्श्र 
[व] राष्ट्रीय सेवा विस्तार एवं 
सामुदायिक विकास स्श्७ ७० र्र७छ 
(२) !प्री सिंचाई एवं बाढ़ नियस्तण ड्श्६ इ््छ हि 
[4] भक्ति ०७ र्‌० ४२७ 
(३) बड़े एवं मध्यम उद्योग तथा खाने द्छ० र्० इ्ह० 
ग्राम एवं लघु उद्योग _.. है२० रु] र्‌०० 
(४ ) यातायात एवं सवाइवाहन ३,रे३५ २५० हरे८५ 
(५ ) सम्माजिक सेवाएं डर ड६० ६४५ 
(६) विविच १६ घ्० 





योग जे योग ॑ आस पल एकल १,००० रत्न 


न्नन््ी न ततततततम+_त+त+#_+_ 
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निजी क्षेत्र-- 

उक्त विनियोग के अलावा निजी क्षेत्र मे २,४०० करोड रु० के विनियोग का 
झनुमान लगाया गया है। डितीप योजना के विक्रास एवं उत्पादन कार्य-क्रम का लक्षंप 
सरकारी एव निजी क्षेत्र के सयुक्त विनियोग से हो पूरा होगा । यह प्रनुमाव गत पाँच 
वर्षों में जो विनियोग हुम्ना उस पर आधारित है, क्द्योकि निजी क्षेत्र के विनियोग 
सम्बन्धी निश्चित भ्राँकड़े उपलब्ध नही है। यह विनियोग विभित मदो पर निम्न प्रकार 
से होगा :-- 





( १) संगठित उद्योग एवं खानें ५७५ करोड़ रु० 

(२) बगीचा, बिजली तथा यातायात# १२५ हक 

(३) निर्माण १,००० हा 

(४ ) हृषि तथा ग्राम एवं लघु उद्योग ३०० रे 

(४ ) संग्रह (8800४88) ०० र्र 
योग २,४०० +ः 


प्रथम योजना में ३,१०० करोड रुपये की पू'जी का विनियोग हुप्रा, ऐसा 
अनुमान है, जिसमे से लगभग झाधी से झधिक धूजी का विनियोग निजी क्षेत्र से हुप्रा। 
दूसरी योजना में ६,२०० करोड झ७ को पूंजी का विनियोग होगा, जिसमे संस्रारी 
क्षेत्र में ६१%, तथा ३९% निजो क्षेत्र भे व्यय होगा। प्रर्थाव्‌ सरवारी क्षेत्र एव निजी 
क्षेत्र में पहिले की अपेक्षा क्रमशः रहे भ्रुना एवं ५०% भ्रधिक वितियोग होगा । 
क्ृपि पएथ॑ लिंचाई-- 

इस योजता की भ्रतषि में हृषि उत्दादन में १६% वृद्धि होगी तथा उपज को 
बढाने के लिये भिचारई की सुविधायें, भ्रच्छे बीज प्रादि का प्रवन्ध क्षियां जायगा। 
खाद्यान्न का लक्ष्य ३१० मि० टन रखा ग्रया है, ग्रर्यात्‌ सन्‌ १६६०-६१ मे खाद्यान्न का 
उन्पादन ७५ मि० टन होगा, जिससे खाद्यान्न का प्रति ब्यक्ति उपभोग वर्तमान १७९२ 
प्रौंस से बढकर १८३ झौत हो जायगा। इसी प्रकार रई, गन्ना, तिलहन तथा पटसत 
में भी क्रमशः ३१, २२, २७ तथा २५९ की वृद्धि करने का लक्ष्य है। पिचाई की 
सुविधाओं में वृद्धि कर लगभग १ मि० एंकड गन्ने की खेती बढ़ाई जायगी । 

बतंमान सिंचाई सुविधायें ६७ मि० एकड भूमि को मिलती हैं, जिनमे सन्‌ 
१६६०-६१ तक २१ मि० एक्ड को वृद्धि होगी । इममे से बडी तथा मध्यम यो जताप्रो 
द्वारा १२ मि० एकड तथा छोटी योजनाझो से & मि० एकड भूमि की छ्विचाई होगी । 
सिंचाई क्षेत्र में प्रथम तीन वर्ष में २ म्ि०ण एकड़ वी दर से तथा ग्रत्तिम २ वर्ष में ३ 
शुक्ड प्रीति वर्ष की दर से वृद्धि होगी । 

विजली का उत्पादन ३५ मि० किलोबाट से बढाने का लक्ष्य है, शिशसे सन्‌ 
१६६०-६१ में बिजली वा कुल उत्दादव ६६ मि० किलोवाट हो जायपा । 


+ इसमें रेल यातायात का समावेश नहीं है। 
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ओऔद्योगिक विकास-- हु 

इस योजना को विशेषता है कि इसमे औद्योगिक एवं खान क्षेत्र मे चरकारी 
क्षेत्र को प्रधानता दी गई है और वास्तव में योजता में आयोजित ६६० करोड़ रु० की 
पूर्ण राशि का वितियोग आधारभूत उद्योगो के विकास के लिये होगा | इस राशि से 
इस्पात के १० लाख टन उत्पादन क्षमता वाले ह कारखाने, क्रमशः रूरवे ला, भिलाई 
ओोर दुर्गपुर मे चालु हो जायेंगे तथा मैसूर आयरत एण्ड स्टील बवर्स को उत्पादन 
क्षमता १ लाख टन से बढेगी । चितरज्ञन की फेक्टरी में भारी स्टोल फाउण्ड्रो को 
स्थापना होगी तथा चितरज्ञन कारखाने की वापिक उत्पादन क्षमता १२५ इज्ञनो की 
जगह ३०० इझ्जन हो जायगी । पैराम्वूर ( मद्रास ) की कोच फेक्ट्रो को वापिक उला- 
दन क्षमता सन्‌ १६५६ तक ३५० डिब्वों की हो जायगी। क्लाद बनाने के दो नये 
कारखाने तथा सिंद्रों कारखाने का विस्तार होगा। खनिज सम्पत्ति के उतादन में 
४८% दो वृद्धि होगी । कोपले का वर्तमान उत्पादन ३८ मि० टन है, जिसमे २२ मि० 
टन की बुद्धि होगी । यह वृद्धि सरकारी क्षेत्र में १२ मि० टन से तथा १० मभि० टन 
से निजी क्षेत्र में होगी । इसके प्रलावा अनेक उद्योगों का विकास होगा। निजी क्षेत्र 
में इस्पात को वापिक उत्पादन क्षमता सन्‌ १६५८ तक २३ मि० टते तथा सीमेन्द 
बी उत्पादन क्षमता ६६ मि० टन हो जायगी । साथ हो, देश में कागज, टेक्सटाइट्स, 
पटसन, सीमेन्ट, कृषि आदि उद्योगो के लिए प्रावद्यक यम्त्रों के उत्पादन से वृद्धि को 
जायगी । उपभोग्य वस्तुओ्रो से सम्बन्धित उद्योगो का भी विकास होगा | 


यातायात एवं सम्बाद्वाहन-- 

इस मद के झन्दगंत रेलवे पर ६०० करोड़ रु० तथा पुरानी सामग्री के विस्था- 
पव के लिए २२४ करोड़ र० का व्यय होगा । इधसे १,६७० मोल सवारी ग्राडियो 
की लम्बाई बढेगी तथा २६५ मील मोदर ग्रेज का परिवततन ब्रॉडयेज में होगा | ८,००० 
मौल सम्बे मार्य वा नवकरए (]7६४४७७)) तथा ८२६ मोल मार्ग की रेलो का 
बिजलोकरण होगा । नाग्रयुर योजना के अनुसार सड़को का +क,त्त वार्यत्रम सन्‌ 
१६६०-६१ में पूरा होगा । जहाजरानी का टनेज ६ लाख जी० झार० टो० से ६ लाख 
जी० श्रार० टी० होया । डाक्खानो की सख्या ५५,००० से ७५,००० दया टेलीफोनों 
को सस्या २७० हजार ये ४५० हेजार होगो । इसी में १०० फिलोबाट शक्ति का 
झॉर्ट बेव ट्राचमोटर भौर १०० क्रिल्लोवाट थर क्त का मीडियम वेव ट्राधमोदर दिल्ली मे 
तथा ५० किलोबाट झक्ति के ट्रासमीटर्स क्यऊत्ता, बम्ब्रई थौर सद्रा्त मे लगाये जायेंगे । 
आ्रामीण क्षेत्र में ७२,००० सामूहिक रेडियो लगाये जायेंगे । 


सामाजिक सेवायें-- 
सन्‌ १६६०-६१ तक ६ से १६ वर्ष को झागु के ६२९६ तथा ११ से १४ वर्ष 


की भाग के २२५% दालको को शिक्षा सुविधायें मित्रते लगेंगो | इससे प्राथमिक 
स्तर एवं माध्यमिक स्तर के क्रमशः ७७ मि० एवं १'३ मि० विद्याधियों को वृद्ध 
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होगी, जिनके लिये क़मशः ५३,००० प्राथमिक झालायें तथा ३५,००० माध्यमिक 
विद्यालय खोले जायेंगे । बहुमु्ली विद्यालयों की सख्या २५० से बढ़कर १,२०० होगी। 
शिल्पिको की शिक्षा के हेतु इज्ञीनियरिंग कॉलेजों की सस्या ४४५ से ५४ तथा इज्ी- 
नियरिंग विद्यालयों की सख्या ८३ से १०४ की जायगी | इसके झलावा ३ नये उच्च 
शिल्पिक इन्स्टीट्यू टो की स्थापना उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी प्रदेशों मे होगी एवं 
दिल्नी पोलिटेकनिक, खडगपुर इन्स्टोल्यूट और घनवाद के खान विद्यालयों का विकास 
होगा । 

स्वास्थ्य की दिशा में डॉव्टरो, नसों एव परिचारिकाम्रो की सल्या भें क्रमशः 
१८४१ श्र ४५९ की तथा वतंमान अस्पठालो में २४% बिस्तरो की वृद्धि होगी । 
साथ ही, ३०० शहरों झ्ौर २,००० प्राप्रीरा प्रस्यतालो की स्थापना होगी । 

योजना के श्रनुसार १३ लाख ग्रहों का निर्माण होगा, जितके लिए १२० 
करोड़ २० का प्रवन्य है । रोजगार सस्त्याप्रों की सरपा भी १३६ से २५६ को जायगी। 


राष्ट्रीय आय-- 


प्रभम योजना फाल मे सन्‌ १६५३-५४ की कीमतो के ग्राधार पर राष्ट्रीय श्राय 
में ११% को वृद्धि हुई, भ्र्थात आय ६,११० करोड (सन्‌ १६५०-५१) से बढ़कर 
सन्‌ १६५५-५६ में १०,८०० करोड रु० तथा इन्ही वर्षों में प्रति व्यक्ति भ्राय २४३ 
रू० से २८१ हो गई। दूसरों योजना के प्रन्त में राष्ट्रीय आय १३,४८० करोड रु० 
तथा प्रति व्यक्ति प्राय २३१ ९० होगी, भर्पाद्‌ सन्‌ १६२०-५१ की तुलवा में १६% 
और सन्‌ १६५५-४६ की तुलना मे २५% से बढ़ेगी । 

राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ ही राष्ट्रीय उपभोव में भी दृद्धि होगी, परखु वह 
उसी श्रनुपात में नही होगी । योजना के लिये आवश्यक्र ६,२०० करोड झ० की राशि 
प्राप्त करने के लिये बचत का वर्तमान स्तर, जो सन्‌ १६५०-५१ में राष्ट्रीय झाय के 
७५% था, सन्‌ १६६० ६१ तक १०९८ करना होगा । विदेशी स्रोतों से १,१०० करोड़ 
रु० भिलेंगे, इस अनुमान पर बचत की यह वृद्धि झ्राघारित है | यदि विदेज्ञी ख्रोतो से 
इतनी राशि नहीं मिली तो उपभोग पर होने वाले ब्यय को सीमित करना होगा । 
रोज्ञगार-- 

हितीय पच वर्षीय थोजना में क्षति के प्रतावां अम्य॑ क्षेत्रों में ८० लाख प्रधिक 
व्यक्तियों को रोजयार मिलेगा। इसके झलावा भूमि की सफ़ाई (80687860॥) 
आदि कार्यों से प्रद्द रोग्यारों की समस्या का हल, क्षपि-उप्रज की वृद्धि तथा प्रत्थ 
उद्योग धन्घो के विकास से कृषि श्रमिद्रो की ब्रद्धं रोडधारी की समस्या कम होगी तथा 
नए व्यक्तियों को रोजयार मिलेगो। अनुमान है कि योजना भ्रत्रधि मे बुल १ करोड 
अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल्लेगा, फिर भी बेकारो की समर्स्या वा पूएं हल नही 
हो सक्तेगा। कृषि के प्रतिरिक्त क्‍झन्य व्यवसायो से क्तिने अधिक ब्यक्तियो को रोजगार 
मिलेगा, यह निम्न तालिका से है :-- 
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लाख 
निर्माण २०० 
विद्यूत और सिंचाई ण्श्र 
रेलवे कहा 
अन्य यातायात एवं संवादवाहन रद 
उद्योग भौर खानें छ्प्रू० 
जघु एव कुटीर उद्योग ड ४० 
बन, मच्द्ीमारी, राष्ट्रीय सेवा विस्तार तया सम्वधितत 
योजनाएं" ४११३ 
शिक्षा ३१० 
स्वास्थ्य ११६ 
पग्रस्य सामाजिक सेवाएं श्र 
रारकारी नौकरियाँ घाट 
प्रत्प (जिसमे वाशिज्य एवं व्यापार का समावेश है) ३७००४ 
योग ७९९०३ 
अर्थ प्रधन्ध-- 


योजना के प्रतुमार विकास कार्यक्रमों पर ४,५०० करोड़ रु० का व्यय सरकारी 
क्षेत्र मे द्वोगा । इस राशि का प्रवस्ध तिम्त साधनों से होगा ४-- 


( करोड २० ) 
(१ ) चाह झाय से प्रास म्धिर राशि रण 
कर ( क्र) बर्तेमान कर मी दर्रो से ३५० 

(व) भत्तिरिक्त करों से ४५० 
(२) जनता से ऋण-- 

बाजार से ऋण ०० 

बचत श०० १,२०० 
(३) बजट फे श्रन्य स्नोत-- 

रैस्वे का भाय १५० 

पॉविडेन्ट फ्ड तथा ग्रन्य जमा २५० ३०० 
(४ ) बिदेशी सहायता से घ०्० 
(५ ) दीन-प्रधंप्रबन्ध से १,२०० 
(६) निजी स्रोतों को बढ़ाकर प्रतिरिक्त 

साधनों से पूरी होने बाली कमी ३० 
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( १ ) अतिरिक्त कर नगने से श्राप्त होने वाली वापिक पझाय १६० करोड ₹० 
आकी गई है, जो योजना में अनु्तादित आय वृद्धि की तुलता में कम प्रतीत होती है हे 
फिर भी अतिरिक्त करो का भार ऐसे व्यक्तियों पर अधिक पड़ेगा जिसबी प्राय में 
अधिक वृद्धि नहों होती ॥ कर जाँच समिति की सिफारिशों के अनुसार ४५० क्रोड ह० 
की अतिरिक्त आय का न्यूनतम लद्त्य रखा गया है तथा इसको पृति के लिए श्वीघ्र ही 
वार्यवाही होगी । यहाँ यह ध्यान में रखना होगा क्रि क्रो से होने वाली प्राय का 
लक्ष्य, कर जाँच ममिति की ग्रतिरिक्त कर आय की ३५० करोड़ ६० को सभाव्य 
सीमा, दूसरी योजना के अनुसार श्रधिक बचत तथा वर बढाने को उच्चतम सीमा तक 
पहुच चुको है, इन तथ्यों से सम्बन्धित है ! स्पष्ट है कि द्वितीय योजना काल में भप्रत्यक्ष 
करो का भाग ग्रत्यन्त महत्त्तपूर्णा होगा ।7 

(२ ) जनता से ऋण रूप में जो राशि प्राप्त होगी उसमें से ७०० करोड़ 
र० भ्रथवा १४० करोड रु० वाविक ऋण बाजार में भ्रत्तारित करने से तथा ५०० 
करोड रु० जनता की बचत से प्राप्त होगे। श्रब जीवन बीमा के राष्ट्रीयगर रण से बीमा 
निधि वा विनियाग सरवारी ऋखो से प्रधिक होगा | प्रत्प-बचत योजना वा विस्तृत 
कायब्रम हाथ में लेना होगा । इसी प्रकार साम।जिक बीमा, प्रॉविडेन्ट फण्ड योजना 
आदि का पूणा लाभ उठाया जायगा । 

(३ ) योजना के रथ प्रबन्ध मे रेवे का भाग १५० करोड रुपया है | गत 
पाँच वर्षो मे रेट्वे का भाग ११५ करोड रुपया अथवा वाधपिक २३ करोड रुपया था। 
प्रत) रेलवे को इस योजना के लिए श्रपना वापिक लाभ ७ बरोड रुपए से बढ़ाता 
होगा । 

अन्य बजट के सोतो से जो २५० करोड रुपए प्राप्त हाने हैं उनमे प्रान्तीय 
एवं केन्द्रीय सरकारों के कमंचारियो की प्रॉविडे ट फष्ड की राशि है, जो सन्‌ १६५५- 
४६ में २३"६ वरोड रपए थी । इस राशि में याजना अ्रवधि में वापिक घृद्धि होगी, 
जिससे १५० व नोड स्पया ५ वर्ष में मिल रुवेंगे। झेप १०० करोड स्पया प्रान्तीय 
एव केन्द्रीय सरकारो द्वारा ।दये गये ऋणो के भुगतान से तथा अन्य पूजीयत प्राप्ति से 
मिलेगा । 

इस प्रकार उक्त तीन स्रोतो से २,४०० करोड रुपए की राशि मिल सकेगी । 
यहू राधि हमारे प्रयत्न, इच्छा एव ग्रान्तरिक स्थिति पर निभर है। झोप २,४०० 
करोड़ रुपए की राशि भ्रन्य स्त्रोतो से प्राप्त होगी, जो श्रनिश्चित हैं । 

(४ ) विदेशी सहायता--६०० बरोड रुपये विदेशी सहायता एवं स्रोतों से 
प्राप्त होगे, ऐसा अनुमान है । विदेशी सद्दायता के रूप में गठ पाँच वर्षो में ३०७ करोड़ 
रूपये मित्ते, जिससे से केवल २०० करोड रुपये का उपयोग हो सका और शेप राशि 
इस योजना मे काम आवेगी । इसम एशिया तथा यू० के० इस्पात कारखानो की राशि 
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का समावेश नही होगा, क्द्योकि इसकी व्यवस्था पहिले से हो हो चुकी है। भ्रतः यह 
राशि हमारी योजना की झावद्य ताझो का प्रतिनिषित््द करती है, यह घनुमान है | 
सन्‌ १६५६-५७ में भ्रमेरिक्तों सहायता की राशि ६०० लाख टावर ( २५५ करोड़ 
रुपए ) होगी, जो भागे भी रहेगी । शेष राशि का भायोजन दो बातो पर निर्भर 
रहेगा :--( ? ) संपुक्त सहकारिता के भाघार पर विये जाने वाले कार्यक्रमों को 
सख्या एवं लागत तथा (२ ) भारत एव झन्य प्रमुख देशों की राजकीय एवं भाधिक 
स्थिति, भ्रतः इसमे ८०८ करोड़ रुपए की प्राप्ति का निराधापुर्ण प्राशावाद है । 


(५ ) शेष १,६०० करोड रु० को राष्िि में १,२०० करोड रुपये हीनाथं प्रबन्ध 
से प्राप्त होगे प्रौर ४०० करोड रुपये के लिए निजो स्रोतों में वृद्धि होगी। होनाथे 
प्रबन्धन की राशि वहुत मालूम होती है, क्योकि कृषि मूल्य बढ़ रहे हैं तथा उद्योगों 
को उत्पादनशीलता भो पूर्स क्षमता तक पहुँच छुको है। हसी प्रकार पर्॑शास्त्रियो ने 
भी हीनाये प्ररम्घन की प्रधिदतम सीमा १,००० करोड रुपए रखो है। अधिक मात्रा 
में हीनाप॑ प्रबन्ध होने से विभिन्न भाय वाले स्यक्तियों को भाग ब्रभावित होती है, 
जिसमे भ्रत्प बचत का लक्ष्य प्रभावित होगा, भतः इस प्लोर सतकंता की प्रावश्यकता 
है । फिर भी योजना से ४०० करोड़ ० की कमो रहती है । इसका प्रायोजन किस 
प्रकार होगा, इस सम्बन्ध मे योजना में कुछ नहीं है । निजी क्षेत्र के २,४०० करोड़ 
ह० निजी साहस द्वारा पूजी एवं विनियोय बाजार से प्राप्त क्ये जायेंगे । इन दोनो 
ही बाजारो की स्थिति भच्छी होने से निजो क्षेत्रो मे १,२०० करोड़ रु० के विनियोग 
होने की ग्राशा है । 


योजना की प्रगति (सन्‌ १६५१-१६६१)-- 

प्रथम एवं दूसरी योजना भारत के भ्रापोजित प्ाधिक एवं सामाजिक विकास 
के पुहिले चरए। है । भोजना के अ्यम ३० वर्षों मे राष्ट्रीय भाग, कृषि तथा भोद्योगिक 
उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है भोर भारत के जन-साधन का भी विकाप्त हुप्रा है। 
इस झूवधि मे राष्ट्रीय भर्थ व्यवस्था का काफी तेजी से विकाप्त हुप्रा है। रोजगार की 
सुविधा बढाने, भाय तया सम्पत्ति को विपमतायें घटाने तथा भाधिक साधनों को 
केवल कुछ लोगो के हाथ में झाने से रोकने पर जोर दिया गया है । 


शोजना व्यय एव पूँजो विनिषोजन-- 


प्रथम दो योजनाभो मे १०,००० करोड़ ८० से प्रधिक का विनियोजन हुमा है, 
जिसमें से सरकारी क्षेत्र में लयभग ६,५६० करोड़ २० सगे हैं :-- 


भाण्ग्रा०ग्वि० [[, १४ 
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प्रथम योजना. री योजना योग 
(प्रतुमानित) 
(१६१५१ ५६) (३६५६-६१ (१६५१-६१) 
सरकारी क्षेत्र में व्यय १,६६० छ६०० ६,५६० 
४. » मे जी नियोजन ६,५६० ३,६५० ४,२६० 
निजी क्षेत्र मे पू' जी-नियोजन १,८०० ३,१००१ ३,६०० 
बुल्ल पूंजी विनियोजन ३,३६० ६,७१० १०,११० 





राष्ट्रीय आय में दुद्धि- 

पहिली योजना में विशेषतः कृषि उत्पादन से बृद्धि के कारश राष्ट्रीय आय 
३१६८९ बढ़ी । दूसरी योजना में पहिली योजना को अपेक्षा भ्राथिक विकास के लिए 
अधिक तथा ब्यापक भ्रयत्न क्यिे गये । भाशा है कि दूसरी योजना के प्रन्त तक राष्ट्रीय 
झाय से सगभग २०%, वृद्धि होगी। अर्थाद सत्‌ १६५१ से सन्‌ १६६१ के दस्त वर्षो 
में राष्ट्रीय प्राय लयभग ४२%, बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति प्राय मे लगमग २०% ग्रौ( अति 
व्यक्ति व्यय में लगभग १६% दृद्धि होगी । कइंषि उत्पादन ४०%, भ्रौद्योगिक उत्पादन 
१२०१९ बढ़ जायगा । 

लिम्त तालिका में सन्‌ १६४६-५० से कृषि उपज की वृद्धि है :-- 

कृषि-उपज का सूचक अडइ ( १६४६-१०७१०० ) 
१६५०-५१ १६५५-५६ १६५८-१६ १६६०-६१ 





(अतुमान) 
सभी बस्तुयें (0007700063).. ६४६ ११६६. १३२९०... १३५७० 
खाद्यान्न ६०५ रै१रघ३ १३०० 3१3(7० 
प्रन्य उपज (०५४६ रैर२०१. १३६७०.. (१४२० 
कृषि-उपज मे वृद्धि को प्रवृत्ति होते हुए भी विभिन्न वर्षों पे पर्यातत अन्तर रहा; 
१६६०-६६ 
3६१००१६ (परगुमानित वृद्धि) 
अ्रनाज (गेहूँ, दाल भ्रादि) लाख ठन भ्र्था ७५० 
तिवहन मम है है कर 
गन्ना ( घुड़ के रूप में हि ५६ २ 
द्दई लाख गाठे रे६ भ्र्ड 
प्रटमन हर रे ५५ 


]. ये अनुमान पूर्ण सूचनाओं के आवार पर संशोत्रित हेओऔर प्रथम्म योजना के 
१,६०० करोड रु० ओर दूसरी योजना के २ ००० करोड़ इ० के पहिले अनुमानों के स्थान 


पर हैं। 
2. सब १६५६-४७ दे ऑसदों में संपोवन के अदुसार वत्यादन का सही अनुमान । 
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प्रधम योजना में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि सामुदायिक बिकारा कार्य- 
कम के पन्तर्मंत देश भर में विस्तार-मेवा प्रारम्भ करने का निरंचय किप्रा गया। 
प्रबट्टूवर सन्‌ १६६३ तक यह कार्यक्रम देध के सभो गाँवों मे पहुँच जायमा । दूसरी 
योजना के प्रत्त तक विस्तार कार्यक्रम के प्रन्तगंत वित्ास-खण्डों तथा गाँवों मे लगमग 
३१,००० ग्राम सेवक भोौर लगभग २८,००० विकास पभ्रधिकारी, कृषि, पश्चु पालन 
तथा भम्य क्षेत्रों में विकास के लिए काम कर रहे होंगे 

सन्‌ १६५१ से सन्‌ १६५६ तक प्रारम्मिक कृषि समितियों को संत्या १०५ 
हजार से १८३ हजार, इनकी सदस्य सरथा ४४ लाख से १२० लाख हो गई है। ग्राम 
पचायतो की सस्या लगभग दुगुनी से वढकर १७८ हजाए हो गई है । 

सन्‌ १६५० ५१ में ५१५ लाख एकड भूमि में खिचाई होनी पो, सन्‌ १६६०- 
६१ तक ७ करोड़ एकड़ भूम में भिचाई हू'ने लगेगो । दूसरी योजना में ध्िचाई-सुविधा- 
प्राप्त सभी क्षेत्रों को पच्छे वोज प्रदाय करने के कार्यत्रम के झनुवार ४ हजार बीज 
फार्म खोले जा रहे हैं। सन्‌ १६५०-५१ में ५५ हजार टन नाइट्रोजन खाद वा उपयोग 
हो रहा था, जो सन्‌ १६६०-६१ तक ३६० हजार टन हो जावेगा | हृषि विकास के 
भस्य वायंत्ञर्मों में भी पर्यात्‌ प्रगति हुई है, ४० लाख एकड़ भूमि को धुघार कर कृषि 
योग्य बनाया गया है, २२ लाख एक्ड मुप्ति में हरो खाद (॥60॥ 70४07९) 
का प्रयोग प्रारस्म किया है तया २७ लाख एकड् भूमि में भूमि कटाव रोकने को ब्य- 
यस्पा की गई है । 
उद्योग और खनिज्ञ-- 

गत वर्षों में प्राधारमूत प्रौर मझीन निर्माण उद्योग ठथा उत्तादको के लिए 
माल तंयार करने वाले उद्योगों में काफ़ो प्रगठि हुई है। मशीनें तथा इस्जौनियरिज्ञ 
डयोगों में यह प्रगर्दि द्ृशिप उल्लेखनीय है ॥ सरकारी क्षेत्र में तीन नये इस्पात कार- 
खानों के चालू होने से इस्पात डी उत्पादन दामता ४५ लाख टत हो गई है, जो प्रथम 
एवं दूमरी योजना के प्रारम्भ में ब्रमशः १० लाख भ्रोर १३ लाख टन थी । सीमेस्ट ग्ट, 
कोयला, भल्यूमिनियम भादि प्रावश्यक भोद्योगिक पदार्षों के उत्पादन मे भो पर्याप्त 
वृद्धि हुई है। मधीन निर्माण उद्योग मे सन्‌ १६५१ में ११ करोड़ मूल्य को मशोनें 
बनाई गई थी, जबकि सन्‌ १६५८ में ७६ करोड़ रु० मूल्य को मशीनों का निर्माण 
हुप्रा । दूसरी योजना के प्रम्त तक रेलों के सिए झावश्यक भपिकाँश उपकरण देश में 
द्वी तैयार होने लगेंगे ॥ 

विजलो वा] भारी सामान भी देश में बनाना भारम्भ हो गया है । रसायनिक 
पदार्थ, दवा, खाद भू के उद्योगों में भी वृद्धि हुई है। दूसरी योजना-पवधि में छूट 
तथा कपड़ा भिर्लों के प्रै.घुनिकोग रण दार्यक्रम प्रारम्भ हो गये हैं 

निम्न तालिका मे दूसरे उद्योगो के काम में प्राने दालो मुख्य वस्तुमों के सनू 
१६६०-६१ में भनुमानित उत्पादन के पाँवड्ठे हैं :-- 
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बस्तुएं १६५०-५१ ६६६०-६१ (अनुमान) 

तंपार इस्पात १० लाख टन २६ लाख टन 
अल्यूमिनिय्रम ३'७ हजार टन १७ हजार टन 
डीजल इच्जन £ | अ। पे ,% 
बिजली के तार १,६७४ टन हैक ६ 
रेट्बे इश्जचन ३ (सख्या ) २६५ सल्या 
नाइट्रोजन खाद ६ हजार दत २१० हजार टन 
गंधक का तेजाव ध्ध के ०० ऊ 
सीमेन्ट २७ लाख टन घध लाख टन 
कोयला इ२० +« भरेण 
खतिज लोहा ३० +» श्र० + 

इसी प्रकार सूती वस्त्र, शर्फर, साइक्लि तथा मोटर गाड़ियों जेसी उपभोक्ता 


बतुओ्रो के उत्पादन मे भी काफी वृद्धि हुई है। 

देवा मे पहिली वार कुछ वस्तुधो का निर्माण श्रारम्भ किया गया । जैसे बाय- 
ल?, पिसाई की मशीनें, मशीनी-प्रौजार, विस्फोटक पदार्थ, सत्फा झोर एन्टिवायोटिक 
प्रोषधियाँ, डी० डी० दी०, स्यूजर्थिट पेपर आदि। 
लघु तथा झाषशेद्योग-- 

इस झअवाधि में इस क्षेत्र मे भी काफ़ी विकास हुमा है। सन्‌ १६५०-५१ से सन्‌ 
३६६०-६१ में हापकर्षे के कपडे का उलादन ७,४२० लाख गज से २१२"४० करोड 
गर्ज , खादी का ७० लाख गज से ८ करोड गज, कच्चे रेशम का २० लाख पौंड से 
३७ लाख पोंड हो गया है| कुछ लघु उद्योगों मे जैते हाथ के श्रौजार, सिलाई की 
मझोनें, घिंजली के पे भौर साइविलें तैयार बरने वाले उद्योगों में भी काफी विकास 
हुआ है। लगभग सभी राम्यों मे लघु उद्योग सहायक सस्‍्थायें निर्मित की गई हैं । 
इनके प्रलावा ४२ विस्तार केन्द्र स्वापित किये गये हैं। दूधरी योजना के प्रन्त तक 
६० प्रौद्योगिक बह्तियाँ वस जादेंगी, जिनमे ७०० छोटे कारखाने होगे । 
विद्यू.त-- 

विद्युत की उत्पादन क्षमता जो सन्‌ १६५०-५१ में २३ लाख किलोदाट थी, से 
सन्‌ १६६०-६१ तक ४८ लाख किलोवाट हो जावेगी $ इसी प्रकार सन १६५०-४१ 
में ३,६५७ गाँवों मे विजली थी वह सम्‌ १६६०-६१ के भ्न्त तक १६,००० गाँवों में 
लग छुक्ी होगी । 
यातायात-- 

बहिली योजना का मुरुय उद्देश्य युद्धशाल में रेल्वे की क्षति को पुरा करना 
था । दूसरी से प्रायोजित प्रोद्योगिक बिक्रास की बढती हुई यातायात झावश्यकताओं 
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को पूत्ति करना था। तदनुयार संद्‌ १६६०-६१ के भस्ठ तक १,२०० मोल लम्दी 
रेल-लाइनें बिय जावेंगो, १,३०० मोल रेल-मार्गों का दुहराकरए, ८८० मील रेल- 
मार्गों का विद्युतीकरण हो छुछा होगा | पाल यातायात में सन्‌ १६५०-५१ की मपेक्षा 
६०% वृद्धि होगी पर्यात्‌ सत्‌ १६५० ४५१ में ६१० लाख ढन माल यातायात हुमा 
था, जो सन्‌ १६६०-६१ के झत्त तक १,६२० लाख टने हो जायगा । रेस्वे इज़नो को 
सलूपा जो दूसरी या/जना के प्रारम्म में 5,२०० थी, योजना के भनन्‍्त तक १०,६००, 
रेल-डिब्वों की सख्या १६,२०० से २८,६०० झौर माल-डिछ्तों को संख्या १,६६,१०० 
से बढ़कर ३,१४,१०० हो जावेगो ॥ 

जहाजो का टन मार ३,६०,००० जी० प्रार० टो० से ६ लाख जी० भार० 
डी० हो जायगा 

पहिली योजता के झारम्म मे ६७,१०० मील सड़कें थी, जो सन्‌ १६६०-६१ 
तक १४४ हजार मील तक बढ जावेंगी । रोजगार के सम्बन्ध में दूसरी योजना में 
कृषि के अतिरिक्त विकास कार्यक्रमों से ८० लास लोगों को रोजगार देने का लक्षप 
था । परन्तु अनुमान है कि इस भवधि मे ६५ लाख व्यक्तियों को ही रोजगार मिल 
सकेगा । क्योंकि योजना घदधि मे रोजगार के सायनो में उसी झनुपात मे वृद्धि नहों 
हुई जिलनी कि रोजगार चाहने वालों को संदवा बडो है (० ध 

















योजना का पुनमू ल्‍्यांकत-- 
मई सन्‌ १६५८ में विकास परिषद योजना का पुनमू'ल्यांकन किया तथा योजना 
शाप का पुतः बेंटवारा क्षिया ३-- | करोड़ २० ) 
ही कक गए कुन लागते का | योजना | (प्र भाग] 
| 8 प्रतिशन दे बा 24 जाग 
मूल [संशोधित [भर माग | कर %, 
कृषि एवं सामुदधिक विकास ५६८ रशेप ११४४७ ४१० ११९३ 
पघ्िचाई एवं शक्ति च६० १६०० १७६ घर० श्र 
ग्राम एव लघु उद्योग र्‌०० थार डार १६० ३६ 
उच्चोग और खाने घ८०. रैडाड टरैटड ७६० श्ण्श 
यातायात एवं सवाइबाहन_ हर४४ रघाह& रेघाण १,३४० २६८ 
सामाजिक सेवाएँ ष्ष्३ उृ६"७. [८९० खो १० 
विविध घड़े २०. १७ छ० १६ 
योग ड,घ०० १०० १०० ४,५०० १०० 


इसके भ्नुप्तार योजना के “झ माग पर दुल व्यय ४,५०० करोड़ रु० होना है, 
जिसमें से २,४१२ करोड़ ३० केन्द्र एवं बेन्द्र-आसित प्रदेश तथा १,६८८ करोड राज्यों 
द्वारा व्यय किए का्येगे 


# उद्योग ब्यापार-पत्रिका-अगस्त १६६० & वृआरात पुर परट्र ए[वजन- 
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सन्‌ १६४६ ६० की भ्रवधि में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के झ्लाथिक स्रोतों से 
निम्त व्यय हथ्वा :-- 





१६५८-५६ १६५६-६० १६५६-६० 
१६४६-१७ १६५७-५८ (संभोवित बजट (पपेक्षित 











अनुमान) योग) 

योजना लागत 
(पाए हडर ८६३. १,०६४ १,०६२ ३,६६० 
देशी बजट स्रोत ३६४ डे२० ५३६ भ१३ १,७३३ 
विदेशी सहायता श्द ॥] २६० ३३७ पर 
कुन स्रोत ड्ण्र ३६० ७६६ घ४०.. २,४१५ 
होना प्रबन्धन २१६ डर स्६५ रध्र १,२४५ 
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विभिन्न मदों १र व्यूप की राशि निम्तवत है ३-- 











( करोड रुपये ) 
१६४८-४६ + श-- 
१६५६-५७ १६५३-५८ संशोधित 

भनुमान १६४ ६-६० 
पपेक्षित 
कृषि एवं सामुदायिक विक्रात ६७... ६७ श्र३ ड१९ 
सिंचाई एव द्ाक्ति १५५. ११८ १७१ ६५६ 
ग्राम एवं लघु-उद्योग श्ढ ३३ ४१ १४६ 
उद्योग एवं खनिज छू. (६४ रश्७ ७२४५ 
यातायात एवं सवादवाहत २१६ २७० रह४ १,०६२ 
सामाजिक सेवाएं ८६ रैन्द १४१८ ५६६ 
विविध ३ १३ २० ७३ 
योग धडट. धष्रे १,०६४ 8,६६० 





योजना के प्रथम ठीन वर्षों में ६८४५ करोड रु० का हीनाथं-प्रवन्धन किया गया 

तथा १३६ करोड २० का सन्‌ १६५८-४६ में होगा, ऐसा भनुमाने है। योजना के भ्रन्तिम 
दो वर्षों मे १०० करोड़ र० वापिक हीनाय॑ प्रबन्धन की सोमा रखो गई थी । साथ हो 
फी पि 

मुगतान की विपमता योजना झवधि में २,००० करोड रू० प्र गई थी, परन्तु 
सितम्बर सन्‌ १६५६ तक यह विपमता १,२६६ करोड रु० को वास्तविक थी । इससे 
हमारे विदेशों विनिभय स्रोत प्रभावित हो रहे थे । मार्च सद्‌ १६५६ तक ३५० मि० 


[ २९१४ 


डॉनर की विदेशी सहायता के सम्बन्ध में वायदे थे भौर योजना को ज्षेप भवघि के 
लिए ६४० .मि० डॉलर का विदेशी विनिमय लगेगा, ऐसा प्रतुपान है ॥९ 


बरतमान स्थिति-- 
दूसरी योजना को समाप्ति में केवल ६ माह शेप हैं, परन्तु निर्धारित लच्पी की 
पूत्ति इस प्रवधि में होने की आश्या नही की जा सकती। क्योकि मुख्य बाघा 
विदेक्षी मुद्रा को है। भारत सरकार का विदेश्ञी मुद्रा कोष न्यूनतम स्तर पर पहुँच 
चुका है । इसलिए जद तक पर्यात मात्रा में विदेशों सहायता प्राप्त न हो तब तक 
तीसरी योजता के आरम्भ में दूसरी योजना के अघुरी रहने की ही प्रा्ंका है ।!* 
दूसरी योडना के तीसरे वर्ष में भारत की वैदेशिक मुद्या को भावश्यकता को कुछ मित्र 
देशों ने तीज ये श्रतुभव किया या । फस्वरूप विश्व बेक के मैतृत्व में भारत सहा- 
बता क्लब की स्थापना हुई | इस समय के प्रसुमान के प्रनुसार हमारो विदेशी सुद्रा की 
भावश्यकता ५३० करोड रु० थी झौर वलव ने ४४० करोड रु० की विदेशी मुद्रा देने 
का अं इवासन दिया था | इस सबके बावजूद भी दर्तमान स्थिति यह है कि भारत को 
भ्रयनी योजना की पूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा के लिए भदकता पड़ रहा है । 
इस क्लब ने भारत को सन्‌ १६४८ भौर ५६ वर्ष मे ६० करोड़ डॉलर की 
विदेशी मुद्रा दी, परन्तु योजना की प्रति के लिए प्रावश्यक विदेश्षी मुद्रा इस समय नहीं 
मिल 7 रही है । झतः ऐसी अघूरों सहायता का क्या लाभ हो सकता है जो तोसरी 
योजना के लिए उपयुक्त प्राघार न बसा सके 4 भारत सहायता क्लब को झगली बेठक 
फरवरी सन्‌ १६६१ मे हो रही है, जिसका लाभ तीसरी योजना को ही मिल ध्रकता है ॥ 
स्न्तु वतंमान समस्या है दूसरी योजना की पूतति के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 
* की, जिस श्रोर सहायता के इच्छुक राष्ट्रो को गम्भीरता से देखना होगा । साथ ही भारत 
को भी झागामो योजना में विदेशी मुद्दा के सम्बन्ध में गस्मीरता से सोचना होगा कि 
»- कहाँ तक इस प्रकार से हम परमुखापेक्षी बन भ्पनी प्रगति सुहद झ्ाघार पर कर 
+, सकते हैं। 
.. झालोचनात्मकु द॒एि-- 
दो पच वर्षीय भ्रायोजनाओो मे से एक तो पूरी हो जुकी है प्लौर दूसरो पूरी 
होने ही वाली है | निश्चित रूप से इत झायोजनाझो के फलस्वरूप हमारा भ्रौद्योगिक 
पौर कृषि-उत्वादन बढा है । ऑँकडो के हिसाब से पिछले १० वर्ष में हमारो राष्ट्रीय 
भाय ४२ प्रतिशत बढ़ो है। फिर भो देश का बहु संख्यक वर्ग इस वृद्धि का लाभ 
उठाने से वंचित रह गया है । यद्यपि इस स्थिति की जाँच के लिए एक कमीशन 


3... पक्के 7960. 
२. नवभारत टाइस्सख ( सम्पादकोय ) १४ सितम्बर १६६०३ 
३. नवभारत टाइम्स सितम्बर १७, १६६० ॥ 
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बैठाने का निरंय जिया गया है, तथ'वि फमीशन बैठाना समस्या का हल नहीं है, 
मसला उश्तक्त जछर सकता है। 


इस विपम स्थिति का मूल कारण है विक्राप्त-कार्यों के प्रति जत-जागरण 
का प्रभाव ) भोर इसी पे सत्तारूढ़ वर्ग मे सिद्धान्त और व्यवहार का झा तरिक सघप उठ 
खडा हुप्ा | लोकतस्त्र शोर अधिनायकवाद, दोनो एक साथ मही चल सकते । लेकिन 
धस्तुतः हमारे देश मे लोरतन्त्र ग्रोर अ्धिनायकवाद को परोक्ष रूप से ही सही--एक 
साथे में ढालने का भसफव प्रयाप्त हो रहा है। न चाहते हुए भी परिस्थितियों ने 
हमारे देश में भायोजका का काम ऊपर से ध्रुरू करने को बाध्य कर दिया। होना यह 
चाहिए था कि वह ग्राम-स्तर से प्रारम्भ होता । कुछ समय पूर्व श्री मेहरू ने वहा था 
कि “भारतीय जनता में सब कुछ ऊपर से किये जाने बी भाशा करने को भादत सो 
पड़ गयी है । इसलिये शायद कार्यवाही ऊरर से ही करनी पडे। लेकिन साथ ही 
जनता का अपना काम खुद भी दिया जायेगा। इस काम का श्रोगेश गाँव मोर 
पंचायत से होगा ।” 


वास्तव मे जिस समय हमने झ्ायोजित प्राधिक विकास का सकलल्‍्प तिथा था, 
उस समय परिस्थितिया कुछ ऐसी थी कि काम ऊपर से ही शुरू करना पडा) लेकिन 
यह भी सत्य है कि प्रथम दो भायोजना्रो के प्रन्तगंत श्रो नेहह के विचार के दूसरे 
अ्रश- प्रपना काम खुद करने के लिए जनता के प्रशिक्षण फो पूरा करमे की दिशा में 
पर्याप्त कारंवाई नही की गयी है। बस्तुत; स्वाधीनता के प्रथम १३ वर्ष में हमारी 
प्रायोजित अभय व्यवस्था का प्रभाव भोर कुप्रभाव इतना व्यापक रहा हैं कि जनता 
पहले से भ्रधिक परमुखापेक्षी बन गई है। हमारे श्रायोजना निर्माता एक साथ प्रपनी 
सामथ्य॑ से बड़ा निवाला काटने के प्रयास मे रहे है । 


पिछले दस वर्ष की प्रवधि में प्राकृतिक साधनो के उपयोग, उद्योग-निर्माण, 
कृषि विस्तार भोर सुधार, सडक तथा धन्य सचार प्रोर परिवहन सुदिधाप्रो के उन्नयन 
झौर शिक्षा-प्रसार मे जो सफ्लता हमे मिली है, वह प्रशमनीय शोर हप॑ का विपय 
ही मानी जायेगी । घ्रुटि सिर्फ यह रही कि यह सब्र कुछ प्रपेक्षित पद्धति मे नही हुप्ा । 
जनता की प्रावश्यकताए' हमारी विकास योजनाग्रों का ग्राधार नहीं बत सकी । 

यदि हमारी भायोजना का केन्द्र गाँव होता, तो इसके दो लाभ होते। एक 
तो यह कि पायोजना के प्रति जनता वी प्रभिरुचि जग्रती, जिससे लोगो में परिश्रय 
करने वी जीवन्त भावना वा निर्माण होता शोर दूसरे, योजना-प्रायमिक्ताग्रो को एक 
सिलप्चिला बेंघ जाता, जिससे झाथिक विक्रास का एक समख्य झाघार तैयार होता। 
उदाहरणाय, पहलो प्रावश्यकता हैं खाद्य । यदि गाँव प्रथवा गाँव समूह को एक इकाई 
मान कर उप्के लिए लाद्योत्पाइत का एक लक्च्प निर्धारित कर दिया जाता, तो एक 
पन्‍्य दो काज की फहावत चरितार्थ हो जाती | जन-जन में जागरण की लद्धर दोडती 
झौर उनको प्रात्मनिभरता की प्रोर पग उठाने का प्रोत्याहन मिलता ॥ 


श्ष० ] 
तार वे रस्से, भाग बुझाने के उपकरण झादि झावश्यक वस्तुप्ी के सम्यस्ध में भी 
मिफारिशें की हैं (* ये स्‍प्रभी विचाराघोन है । 


स्वृतन्त्रता के बाद भारतीय जहाजी उद्योग की उत्तरोत्तर श्रगति होकर उसकी 
नोद सुहद हो गई है । प्रतः विश्वास है कि भविष्य में जहाजी व्यवत्ताय एवं जहाज 
निर्मारत उद्योग गत गौरव को प्राप्त करने से सफन होगा । 


अध्याय १७ 
वायु-यातायात 


( है पृ७089०7 ) 
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बफरपपपमा धन पननत 


“यह केवल वायु यातायात की ही विशेषता है कि उसके बर्तमान स्तर के विकास वा श्रेय दो 
महायुद्धों को है।” 


भारत के विभिन्न यातायात साधनों में हवाई यातायात ई। विकास नया है, 
फिर भी उसकी प्रगति नियमितता, समय एवं सुरक्षा के सम्बन्ध मे भ्रन्य साधनों की 
क्रपेक्षा श्रधिक सराहनीय है। भारत मे हवाई यातायात के पर्याप्त विकाप्त के लिए 
काफी मुज्नाइद्वा है, क्योंकि भारत पूर्व-पश्चिम वायु मार्गों का मिल्न स्थान होने से पूर्व- 
पश्चिमी वायु मार्गों मे भारत को केन्द्रीय स्थान प्राप्त है। दूमरे, उसकी विस्तृत दूरी 
तथा सम्पूर्ण वर्ष ग्रमुकूल जलवादु के कारण वाधु मार्गों के विकास के मिए,भारत एक 
भ्रादर्श देश है । साथ ही, व्यापारिक, राजनैतिक एव सुरक्षा की हृष्टि से नागरिक वायु 
यातायात का विद्ास होना भ्रत्यन्त झ्रावश्यक है। इसी कारण शाजाल सभी उम्नत 
देशो में वायु-यातायाव की कार्यक्षम व्यवस्था है । यद्यपि हवाई यातायात ग्रन्य यातायात 
साधनों की तुलना में प्रधिक्र खर्चीला है, फिर भी देश एवं सम्राज के लिए उसकी 
बिशेष उपयोगिता है । वायुयानों के लिए न तो सडको भोर रेल मार्गों की श्रावश्यकता 
होती है भौर उड़ान मे उसके सा में मोमम के झलावा श्रन्य किसी भो प्रकार की 
बाघाएँ न होने से वह कही भी जा सवता है । ग्रन्य सब यातायात साधनों वी पझ्पेक्षा 
झाकाश यातायात में उसकी ग्रधिक गति के कारण किसौ भौ स्थान पर पहुँचने में क्रम 
समय लगता है। परन्वु झ्राक्राश यातायात थी कुछ सीमाए' भी है :--सचालन व्यय 





* भारतीय समाचार, मई १४, १६६०।॥ 
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इस योजना को उल्लेब्नतोय बातें हैं। दूसरो योजना में पहिली योजना की नौतियो को 
रखते हुए उत्पादन मे वृद्धि, विकास में श्रधिक विनियोजन और जनता को प्रधिक 
रोजगार युविधाएं देने के प्रथल किए गए । इसमे भाथिक उन्नति की गति बढाने पर, 
झाय भौर घन की विपमता कम करते झौर इने-ग्िने हाथो में भ्राथिक द्ाक्ति का 
कैन्द्रीयकरण रोकने पर बच्चन दिया गया था । पहिलो रोजना मे राष्ट्रीय श्लाय में वाधिक 
३३% झभौर दूसरी मे ५% की दर से दृद्धि हुई है। 

तीसरी योजना के उद्दे श्य -- 

( १ ) झागामी ५ वर्ष में राष्ट्रीय भ्राय में वापिक्र ४% से भ्रधिक की वृद्धि 
करना ओर इस हिसाब से देश के विकास में रुपवा लगवाना जिसकी दृद्धि का यही 
क्रम प्लागे भी चालू रहे । 

(२ ) ब्ताज की उपज में आत्म निर्भरता प्राप्त करता श्रोर कच्चे माल की 
उपज को इतना बढाना कि उससे हमारे उद्योगो की आवश्यवत्ता भो पुरी हो भोर 
निर्यात भी हो सके । 

(३ ) इस्पात, विज्ली, तेल, ई धन प्रादि बुनियादी उद्योगों को बढ़ाना पभोर 
प्रशीन बनाने के कारखाने कायम करता, जिससे १० कप में अपने देश के भोद्योगिक 
विकास के लिए प्रावश्यक मशीर्दें देश मे ही बनाई जा सकें । 

(४ ) देश की जन या श्रम-शक्ति का पूरा उपयोग करना झौर लोगो को 
रोजगार के अधिक साधन देना ॥ तथा 

(४ ) घन भ्ौर झ्राय की विपमता को घटाता शौर सपत्ति का भ्रधिक 
स्यायोचित वितरण करना ।# 
स्वयं॑स्फूर्त विकास-- 

स्वयंकफूर्तं विकास का भ्रथें है कि देश के लोग इतना घन बचाते ग्रौर विनि- 
योजित करते रहे जिसमे राष्ट्रीय सम्पत्ति शौर प्राय बरांबर बढ़ती रहे $ इसलिए यह 
भावश्यक है कि देश में पृजीगठ माल और मशीनें भ्रादि बनाने का प्रबन्ध हो, जिससे 
सगे उद्योग-धन्धो में पूंजी लगती रहे । तीसरी योजता में विस उद्योग मे कितता 
पूंजी विनियोग हो, इसका निर्धारण इसी दात को घ्यान मे रखकर किया गया है । 

स्वयस्फूर्त विकास तभी सम्भव है जब खेती भोर उद्योग दोनों की समुचित 
उच्चति हो । झौद्योगीकरण के बिना न तो आय बढ भसक्रती है श्यौर न रोजगारी के 
अवमर ही । साथ ही, कृषि-उपज की वृद्धि बिता प्रौद्योगीकरण भी नहीं हो सकता । 

इसलिए तीसरी योजना में अन्न भोर कच्चे माल की उपज बढ़ाने और उद्योग का 

श्राघार सुहृद करते पर सम्ताद रूप से वल दिया गया है ३ प्रपने देश में लोगो को पूरुं 

रोजगार नही मिलता है, इसलिए रोजगार के साधन वढदाना बहुत प्रावश्यक है । जनता 

को भ्रधिक वाम देने मे उत्पादत बढता है । इसलिए तीसरी योजना में रोजगारी के 
* पृश्रागठ हाए भट्श शि479 ९३86 4, 
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प्रवसर बढ़ाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। इस प्रकार स्वयस्पूर्त विकास भी 
तीसरी योजना का एक उद्देश्य है । 


समाजवादी ढांचा-- 

योजना वा उद्देश्य धन और आय की विपमता को कम करने का है, जिससे 
समाजवादी ढंग की सम्राज रचना हो सके, जिसमें सत्र लोगो को पूरी उन्नति करने का 
बुर ध्रवस्तर मिले | झाथिक विधमता को दूर करने के लिए योजना के अस्तर्गत अनेक 
छप्चाय फरने पडेगे और वर्तमान कलेवर मे प्ररिवर्तद करने पड़ेग्रे। इनमे राज्य के 
उद्योग भौर प्राविक कार्य, देश मे साधन जुटाने भौर विकास में विनियोजन के लिए 
वित्तीय उपाय, समाज सेदाप्नो का विस्तार, भुमि-सुघार, सहकारी सस्थाओ्रों दा 
विस्तार प्रादि का समावेश है । ये उपाय ऐसे ढड़ से होने चाहिए क्रि निम्न भ्रेणी की 
भाधिक उन्नति हो भौर उन्हे म्घिक धवसर मिले ठथा उच्च श्रे णियो का धन और 
प्रघिकार कम्त हो 


योजना की लागत--- 

योजना फी कुल न्ागत १०,२०० करोड रु० है, जिसमें से ६,२०० करोड 
रु० सरकारो क्षेत्र मे श्रोर ४,००३ करोड रु० निजी क्षेत्र में व्यय होगे | सावंजनिक 
क्षेत्र की योजना की लागत ७,२५० करोड ० होगो । इसमे १,०५० करोड़ रु० 
चालू लागत का समावेश है । २०० करोड रुपये की राशि सरकारो क्षेत्र से तिणी क्षेत्र 
में बदलने वी सम्भाववा है, जिससे निजो क्षेत्र मे पूजी-निर्माण हो सबे । निम्न 
तालिका मे दूसरी योजना की लागत भर पूंजी के साथ तीसरी योगना के कुल व्यय 
भौर पूजी की तुलना है ।-- 








( करोड रु० ) 
सरकारो दात्र 
पोजता का| निजी क्षेत्र नपूजी 
दूसरी योजना ४,६००... ६१० ३,६५० ३,१००# ६,७४० 
तीघ्तरी योजना छ,२५० १,०४० ६,२०० ४,०००: (०,२०० 





तीसरी योजना में भायः उन्हीं कामों पर पूंजी विनियोजन होगा जिन पर दूसरी 
योजना मे हुप्रा पा, पर-तु सहकारो क्षेत्र भे कृषि, उद्योग, बिजली श्रौर कुछ सामाजिक 
सेदाप्नों पर भ्धिक बल दिया जायगा । दूसरी और तीसरी योजना में सहकारी क्षेत्र को 
निम्नवत बाँटा गया है ४-- 


+ सरकारी क्षेत्र से जो २०० करोड २० निजी चेत्र मे दिए जायेगे उनका समावेश 
इसमें नहीं है। 
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अ्तिशव 
दूसरी | तीसरी 








व्यय 
दूमरी | तीमरी 














योडना | योजना | योडता | योजना 

(१) इृप झोर छोटी मिचाई योजनाएं हेर० ६२५ ६६. ६५६ 
(२) सामुदायिक्र विकास भौर सहकारिता रह० ४०० ४६. ४५ 
(३ ) बड़ो स्‍्लौर मब्य मिंचाई योजनाएं आभू०. ६५०. ६८. ६० 
(४) "। ४ योग है, २, हे, &द० १,६७५ २१९३ २३११ 
(५) विजली डे१० हरए पा एृशाप 
(६ ) ग्राम एवं लघु उद्योग १८० २५० रे बैड 
(७ ) उद्योग स्‍्ौर खनितर घघ० १,३०० १६९१ २०७ 
(८) परिवहन और सचार १,२६० १,४४० २७५१ रे०० 
(६) योग ५ से ८ २,७६० ४,१२५ ६०१ ३६६ 
(१०) सामाजिक सेवाएं ८5६० (ै,२५० (१८७ (६७२ 


(११) उलादन मे रुकावट न आवे इसलिए 
क्च्चाया प्रद्धानिमित माल का सप्रह तन 7 आय! रद 
(१२) सकल योग ४,६०० ७,२५० १०० १०० 














सरकारी क्षेत्र मे णो व्यय ७,२४० रु० का होता है उसम से ३,६०० करोड़ 
रू० केर्द्र भ्ौर ३,६५० करोड रु० राज्य सरकारें खर्च करेंगी । केद्र द्वारा राज्यों का 
२,५०० करोड़ रु० दिए जाने का ग्रतुमान है । 
योजना के लिए आर्थिक साघन - 
दूरी योजना की दुल ६,७४० करोड 7० लागत वी तुतना में तौसरी योजना 
में १०,२०० करोड़ र० की पृ'जी लगाने के लिए घरेलू साघन छुटाने मे गहन प्रयत्न 
करना होगा । तीसरी योजना म राष्ट्रीय श्राय ५% वापिक की दर में बदले वो श्राश्ा 
है। प्रधिक पू'जी विनियोजन के लिए इसी साधन से घन प्रास करना होगा ॥ 
योजना का उद्देश्य है कि तोसरी योजना के अन्ठ ठक राष्ट्रीय आय का १४% 
प्रध॑ व्यवस्था में विनियोजित हो ? दूसरी योजना के प्रन्त में राष्ट्रीय ऋय वा ११ कप 
हमारी भर्घ-ब्यवस्था में लगा हुआ होगा। इस समय दचतठ को दर राष्ट्रोय आय के ८% 
है, जिने तोमरे योजना के प्रन्त तक देदकर ११% करना होगा । 
पहिली दो योजनाप्रो की माँति दीसरो योजना के प्रारम्भ मे नी विदेशों मुद्रा 
रहेगी तथा विदेशी मुद्दा क्षोप मे घत लेने की भविष्य में ग्रद्भाइश नही है। साथ 
ही, पृत्य-स्वर दूयरी योजनों के ग्रारम्मं को प्रपेज्ा भत्र २०% पभधिक है ॥ इत दोनों 
बार्दों को घ्यान में रखते हुए ऐसे व्यय न किए जाएं जिनसे मुद्राज्फीति हो । 
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कप्मनियो को जो सेया शुल्क मिला उससे इन वस्यनियों की झ्राथिक स्थिति मे काफो 
सुधार हो गया तथा भारत में वायु बातागात का विकास भी काफी हुग्ना । फलस्वरूप 
भारत में अ्रनेक स्थानों पर नये हवाई झ्ड बने तथा वाबु उडान का नया तस्त्र 
विकसित हुआ । इसमे वायु मार्गों की सुरक्षा बदी एवं जनता को उनकी उपयोगिता 
का प्रनुभव मिला। साथ हो, झनेक भारतीयों को हवाई-उडान की यास्त्रिक एव 
तान्च्रिक ज्षिक्षा तथा झनुभव मिला, जो भारत के भावी वायु मार्गों के विकास के लिए 
ग्रावश्यक ही था । » 

युद्ध ममाप्त होने पर जनता वा वायु मार्गों की सुरक्षा एवं उपयोगिता में 
विदवास बढ़ने के साथ साथ यात्रियों एवं माल के यातावात का परिमाण बढा । 
इसके साथ ग्रमेक डाकोटो वायुयान जो भ्रव ग्रैनिक हष्टि से प्नावश्यक थे वे 
मिट्टै मोल बेचे गये। फलतः भारत में प्रनेक नई बाधु-सेवा कम्पनियों की स्थापना 
हुई तथा ऐसी ११ कम्पनियों को लाइसेन्स दिये गये ४7 यद्यपि यात्रियों एव माल 
यातायात का परिमाए बढ़ रहा था, फिर भी बढ़ते हुए संचालन व्यय के कारण 
भनेक कम्पनियों की ग्राथिक स्थिति कोचनोय हो गई तथा उन्होने सरकारी 
सहायता की प्रार्थना की । फलल्वरूप १ माचे सन्‌ १६४८ से वायु यातायात कम्पनियों 
को सरवारो सहायता मिलने लगी, जिसका संशोधन १ श्रवदूवर सन्‌ १६४१ में किया 
गया । 
चायु यातायात जाँच समिति खन्‌ १६५०-- 

इसी समय वम्दई हाईकोर्ट के चीफ (जरिटिस श्रो राजाध्यक्ष की श्रध्यक्षता में 
घाएु सेवाप्रो वी क ये प्रणाली की जाँच तथा वाधु यातायात उद्योग वी सुहढता के हेतु 
सिफारिशें करने के लिए एफ जाँच समिति निपुक्त की गई | इस समिति ने यह राय 
दी कि वर्तधान वायु कम्पनियों का प्रबन्ध व्यय बहुत प्रत्रिफ़ है। यात्री एवं माल के 
यातायात को देखत हुये कम्पनियों की सख्था भ्रथिक है । इसलिए समिति ने उनके वारय॑ 
व्यय में कमी तथा उनका पुतगंठन कर उब्को चालू रखने की प्रिफारिश वी । इसके 
साथ हो समिति ने राष्ट्र यक्रण के पक्ष में झपनो सिफारिश को । परन्तु राष्ट्रीकरण के 
लिए बह समय उपयुक्त न होने,से ५ वर्ष के लिए उसे स्थगित क्या जाय, यह भी कहा । 

बाघु यातायात के राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे इस समिति ने निम्न दलीलें दी ;-- 

( १) देश वी विभिन्न वायुवान कम्पनियों के नियन्त्रण के लिए एक कॉर्पोरेदन 
बनाया जाय, जिससे वतं मान साधनों का अधिकतम उपयोग हो भ्क्रे । यह कॉर्पोरेशन 
ध्याधारिक सिद्धान्तों के अनुसार अपनी नीति ब्यवहार में लाये, किन्तु प्रमुख नीति पर 
सरकारी नियन्जण रहे । 

(२ ) राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि छे वाघु यातायात का राष्ट्रीयकरशा प्रत्यन्त हितत- 
कर है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वामित्व की अपेक्षा राष्ट्रीयड्रत वायुवानों को सेवाएं सस्ती 
दरों पर एवं किसी भो समय उपयोग में ली जा सक्रती है । 
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द (३) सरकारो वायुयान कर्मरेशन दो स्थापना होने से उसरा हेतु वेवल 
लाभ हसाना नहीं रहेगा, जिससे जनता को सस्ते दरों पर झाशाश्य यातायाठ की 
सेवाएं सिन्न सकेंगी। वारण, प्रवध एवं नियन्तरा का वे-द्रीयकरण होने से दुहरी 
क्रियाएं नही रहेंगी एवं व्यय मे मितव्यविता होगो । 

(४) व्यक्तिगत वाबु यातायात कम्पनियों की सफलता के लिए सरकारी 
अहायता देनी होगी (जो उस समय सरकार दे रही यो). ऐसी दक्शा में इनका राष्ट्रीय 
करण करना ही झधिक वाछतीय होगा । 


बायु मार्ग कॉर्योरेशन योजना (कै ७१५३ 0200फ<च्वप४९ $ववा०)-एण 

इसके बाद रानू १६४२ में योजना झायोग न वायु यातायात प्रमण्डलों को 
मरावध्यक भाधिक सहायता तथा उसको प्रति वर्ष दी जाने वाली ४० लाख एपए की 
प्रप्रत्यक्ष सहायता, इन दोनों पहलुओं पर विचार वर यह तिरंय लिया हि वायु याता- 
यात कम्पनियों की परधिकता देश के हित में नही है । इसलिए झ योग ने एक एप्ररवेज 
कॉर्पोरेशन का तिर्माए कर उसमें वर्तमान वायु यातायात कम्पनियों के एकीडरण की 
योजना बनाई । इस योजता के झनुमार वर्तमान कम्पनियों के भश्नधारियों को उनकी 
पू'जी के बदले नवरनिमित एमरवेज कॉर्रेरेशन के अभश्ट देने का प्रस्ताव रखा । सरकार 
इस कॉर्पोरेशन पर भपना प्रबन्ध एवं नियन्त्रण रखने में सफन हो, इसलिए सरकारी 
अश सबसे अधिक परिमाण मे रहेगरे । इस कार्य के लिए तथा १३ वायुपानो के क़य 
के लिए ६५० करोड़ रुपए का प्योजन भी किया गया । 


राष्ट्रीयकरण हो गया-- 
फलस्वरूप यातायात मन्त्री एवं स्तमान वायु यातायात प्रमण्डलो के साथ 
प्रवेक बार विचार-विविमय होकर वायु यातायात राष्ट्रोयकररा प्रधितियम रून्‌ १६४३ 
बैना । इस भपषिनियम से १ भगस्त सन्‌ १६५३ को यायु-यातायात उद्योग का राष्ट्रीय- 
करण ही गया। राष्ट्रीयररण के फलस्वरूप १ प्रगस्त सन्‌ १६५३ से भान्तरिक वाघु 
सेवाशो के लिए 'इडिण्यन एभरलाइस्स कॉर्ररिशन! तथा इन्तर्राट्रीय वस्तु सेवाए' प्रदान 
करने के लिए 'एपर इण्डिया इल्टरनेशनल कॉर्योरेशन' का निर्माण हुप्रा । 
इन बैंधानिक निम््मों के निर्माण से लान-- 
(१) वापु-यातायात सम्बन्धी उ,ऊब्य सामग्री, वकेशॉप क्मता तथा ताक 
विधेषज्ञो का देश हित में मघिकत्म्‌ उपयोग होगा । 
(२) सुरक्षा वी दृष्टि से राष्ट्रीकरण निश्वित रूप में बाँछनीय हो था, वो 
भ्रद सरकारी निगमो के निर्माण से पूर्ण हो गया है । 
( ३ ) वाउु-यातायात जत-उपयोगी साधन होने से उसका विजास देश हित 
मैं एवं जन-हित में होगा ॥ 


(४ ) वतंप्ान यम्त-युग में वायु यातायात क्षेवर पे ठीव गति से साजिक 
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विकास हो रहा है, जिसका पूरंतम लाभ सरकारी मिगम अपने श्रपती- 
मित साधतों के कारण ले सकेगा। 


राष्ट्रीयक रण होने सै इण्डियन एश्रर लाइन्स कॉर्पोरेघ्नन ने देश के भान्तरिक 
वायु मार्गों पर सुविधाएं देने वाली आठ वाघु यातायात कम्पनियों कौ झपने नियल्त्रण 
एव प्रबन्ध मे ले लिया है। इसी प्रकार एपझ्नर इण्डिया इणप्टरनेशनल ने तत्वालीन वायु 
यातायात वम्पनिधों को, जो भन्तर्राट्रीय वायु भागों पर सेवाएं दे रही थी, भषिकार 
एव नियन्त्रण में लिया है। वेद्वीय सरकार को देश हित में दोनो ही नियमों को 
भादेश देने का अधिकार है। ये दोनो निगम केन्द्रोय सरकार को ग्राथिक अतुप्ान के 
साथ प्रपनी क्रियाओं को वापिक योजनाएँ देंगी तथा इनकी लेखा पुस्तकों की जाँच 
प्रोडिटर जनरल एवं कन्ट्रोलर करेगा, जिसकी रिपोर्ट ससद में रखो जायेगी । 


इन दोनो निगमो की क्रियात्रों से सामजस्थ लाने के लिए भ्रप्रेल सन्‌ १६५४५ 
में वायु यातायात परिषद्‌ की स्थापना की गई है, जो भाडे को दरें, किराया, डाक- 
शुल्क तथा वायु मार्ग सुविधाभ्रों की पूरांता एवं कार्यक्षमता के सम्बन्ध मे सरकार को 
सलाह देती है। इसके साथ ही दोनो निगमों की पृथक सलाहुकार समितियाँ है, जिनमे 
वायु यातायात के उपभोक्ताग्रो वा प्रतिनिधित्व भी है, जिससे वे प्रबन्धको के सामने 
हृष्टिकोएश रख सकेंगे । 

प्रत्येक वाघु-पातायात बम्पनी को दी जाने वालो हानि पूर्ति की राशि प्रधि- 
नियम में निश्चित सिद्धास्तों के पनुसार ६०१ करोड निश्चित की गई है। द्वानि 
पूर्ति की दाध्ि का मुगतान ३३% के बाडो में किया गया है, जो बेचान साध्य एव 
४५ बपे बाद देय है ॥ 
राष्ट्रीयकरण के बाद-- 

वायु यातायात के राष्ट्रीकरण की विभि्न क्षेत्रों से कठु श्रालोचना की गई 
थी तथा कह गया था कि राष्ट्रीकृत वायु परिवहन मे कार्यक्षमत। वी हएनि के सांथ 
ही प्राथिक हानि भी बढेगी । फलतः रेल परिवहन की भांति वायु-सेवाग्रों मे भाड़े की 
वृद्धि होगी, परन्तु कॉर्पोरेशन की ग्रत वर्षों की क्रियाओं से यह स्पट होता है कि इन 
झालोचनाग्रो मे कोई तथ्य नही था । 


राष्ट्रीयकररणा के श्रथम वर्ष में श्रवस्य ही यात्रियों की सख्या तथा माल का 
यातायात कम और डाक अधिक मेजी गई थी, परन्तु इसके बाद के वर्षों मे वायु परि- 
बहन प्रगति कर रहा है :-+ 


रर४ड ) 


इस विपय में जो नीति है उस्तका लक्ष्य है कि इन अ्वसरो से छोटे भ्रौर मध्यम भर शी 
के उद्योगपति लाभ उठावें श्रोर श्रधिक शक्ति थोड़े से लोगो के हाथ मे केन्द्रित होने 
रू प्रवृत्ति पर आरम्भ से ही अकुझ रहे ।/* 
उत्पादन एवं बिकाल के लक्य-- 

कृषि योजना में इृपि को सर्वोच्च प्रायमिकता है। भ्रवाज में आत्म निर्भस्ता 
और उद्योगो तथा निर्यात के लिए कच्चे माल की उपज बढ़ाना तांसरी योजना का 
मुख्य उद्देश्य है। योजना में कृप एवं सामुदायिक विकास के लिए सरकारों क्षेत्र मे 
१,०२५ करोड रु०, दिचाई को बडी भ्रोर मध्यम योजनाप्रो के लिए ६५० करोड़ 
रु० का भ्रायोजन है । साथ ही, निजी श्रोर से भी इन कार्यो में ६०० करोड रु० के 
विनियोजन का प्रतुमान है । कृषि की उपज में ३० से ३३% वृद्धि की जायगी । प्रमुख 
फसलों के उत्पादन लक्ष्य हैं :-- 
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बाधिक उत्पादन 
१६६०-६१ १६६५-६६ 
(पत्ुमान) लच्य 
झनताज ( लाख टत ) ७५० १,००० से १,२४० 
तिलहन हि ७२ ध्श्से ६५ 
गन्ना (9ड के रूप में) (लाख टन) ज्र ध्ण्से ६२ 
रुई (लाख गांठें) ६4% ॥ छरे 
पटसन हू 0 श्र ६५ 


ओद्योगिक उत्पादन-- 

तृतीय याजना के लक्ष्यों प्रौर प्राथमिकताग्रो के बारे मे योजना भायोग ने कहां 
है कि सन्‌ १६६१ ६६ की ओद्योगिक परियोजना का क्क्ष्य एक ऐसी तीव रखना होना 
चाहिए जिसमे भ्रगले पन्द्रह वर्ष तक देश का तेजो से विकास हो भक्के । रोष्ट्रीय भाय मे 
अपेक्षित वृद्धि झौर रोजगार को सुविधाएं प्रदाव करने को दृष्टि से भी यह बहुत 
जहछरी है। 

मूल मशीनें प्रोर उपभोक्ता सामग्री तेथार करने वाले उद्योगो और झ्रावश्यक 
टेकनिकल ज्ञान, डिजाइन तुथार करने की क्षमता भादि तैथार करने पर प्रायोग ने 
विशेष बल दिया है जिससे विजली, परिवहन, उद्योग, खनिज-देत्पादन आदि के क्षेत्र 
में राष्ट्रीय अ्र्ंतन्‍्त्र का विकास हो सक्के और देश को विदेशों पर विभंर न रहना पड़े । 

तृतीय योजना काल में निजी श्र सावेजनिक उद्योगों को परस्पर सहयोग से 
बाम करना होगा । नेत्रजनयुक्त रसायनिक खाद तंयार करने के क्षेत्र से यद्यपि सावे- 
जनिक क्षेत्र को प्रायमित्रता प्राप्त हो चुक्रो है, तथापि योजना काल में निजी क्षेत्र 
को भी यहां बइने का मौका दिया जाथया । 


* उद्योग व्यापार पत्रिछा-अगर्त १६६० | 
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तृतीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों मे उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जायगा, 
जिससे विदेशी मुद्रा की कमर भादह्यकता पड़े । 

झायोग ने तृतीय योजना काल के लिए प्राथमिक्ताएं इस भ्रकार निश्चित 
की हैं :-- 

(१ ) छितीय योजना की शेष परिकल्यनाभो को पूय करना ; 

(२ ) इद्धोनियरिंग झोर भारी मझीतें बनाने वाले उद्योगों का विस्तार झौर 
उनके उत्पादन मे विविधता लाना तथा मिश्चित धातुओं के झोजार, विशेष इस्पात, 
लोहा, इस्पात झौर लौह-मिश्वण एवं रसायनिक खाद तैयार करना ; 

( ३) भल्मुनियम, खनिज तेल, रसायन भादि तैयार करना ; 

(४ ) मौजूदा क्षमताम्रों का पूर्णों उपयोग; 

(५ ) देशो उद्योगो से क्‍्रधिक मात्रा मे दवाइयाँ, कागज, कपड़ा, चीनी, वन- 
स्पति तेल झोर घर बनाने का सामान तैथार करना । 

तृतीय योजना में उद्योग झौर खान-कार्यं्रमों पर २५ झरब रुपया खचे करने 
की ध्यवस्था है। इस राशि में १५ भरव सार्वजनिक भोर १० परव रुपया निजो क्षेत्र 
पर खर्च कियां जायगा | 


नेदेली योज्ञता-- 

नेदेली योजना मे उप्णता से प्राप्त बिजलो के लिए ३५ लाख टन लिगनाइट 
प्रति वर्ध खनन की वल्पना की गयी है | इसके झ्तिरिक्त ७० हजार टन नाइट्रोजन के 
समाने खाइ के उत्पादन भोर ३ लाख ८० हजार टन के कार्बनाइज्ड ब्रिक्रेटेस का 
उत्पादन भो होगा ॥, 

तृतीय योजना मे उष्णता प्राप्त बिजलो उत्पादन को क्षमता चार लाख क्लो- 
वाट कर दी जायगी । बटाए गए बिजलो संयन्‍्त्र को झ्ावश्यकता के लिये खनिज 
उत्पादन ३५ लाख टन से बदाकर ४८ लाख टन कर दिया जयागा ॥ 
ओवद्योगिक मशोमरी-- 

ढलाई भट्टो की क्षमता मसझोनरो योजनाप्नों के लिए झनिवाय है। दलाई को 
कुल शक्ति का वितरण निम्नलिखित ढंग से किया जायगा :--(१) रांची कौ हलाई 
भट्टी में (तृतीय चरण मे) ३८ हजार टन मुरे लोहे को टलाई, ४५ हजार टन इस्पाते 
की ढलाई भोर ६६ हजार ७ सो टन स्टील फ़ोजिंग; (२) दुर्घापुर खान मशोनरी 
योजना मे ११ हजार टन भूरे लोहे को टलाई, ६ हजार टन इस्पात की टलाई झभौर 
७ हजार टन स्टील फोजिंग; (३) हिन्दुस्तान मझीन टूल्स, बंगलोर मे २ हजार ५ सो 
टन भूरे लोहे की ढलाई; (४) चितरंजन लोकोमोटिद कारखाने मे ३ हजार टन भूरे 
लोहे की ढचाई भौर ७ हजार टन इत्लात की ढलाई; (५) दुर्गापुर, भिलाई भोौर रूए- 
केला इस्पाठ कारखाने मे ७५ हजार टन मूरे लोहे की ढकाई झोर १५ हजार टन 

आश्म्रा०्वि० ता, १५ 


श्२६ | 
इस्पात की ढलाई भझौर (६) रेलवे कारखानो से सम्बन्धित ढलाई मद्टियों को छोड़कर 
क्षेष श्रस्य कारखानों मे ६ हजार टन भूरे लोहे की ढताई ।॥ 

राची में बड़े यन्‍्त्रों के उत्पादन के लिए एक सयन्ध है। इसकी वाधिक 
उत्पादन क्षमता ८० हजार टन है। इसका विघ्ष्तार होने बाला है | इसके विस्तृष हो 
जाने पर इस्पात तैयार करने की क्षप्रता प्रति बर्ष १० लाख टन करने के सिए भझ्रावश्यक 
प्रभाषतो में प्रधिकाश प्रसाधनों को पूि इसी कारछाने से हो सकेगी । 

फिलहाल मन्नीन के श्रौजारों की माय २० करोड स्पए की फीमत तर है, 
लेकिन सम्‌ १६६५-६६ तक यह माय बढक्र ५० करोड रुपए तक की कीसत तक 
पहुँच जायगी ६ 
खनिनज्न लेल-- 

सन्‌ १६५६ ई० भे खनिज तेल के वदे सामानों की भाग ६२ लॉख ८० हजार 
टत थी | इसके मुकाबले मे तीसरी योजना के श्रन्त मे ६ करोड टन से भी झधिक 
सनिज् तेल के सामानों की माग होने को प्राज्या है । 

झयल इण्ए्या लिमिटेड कम्पनी महरकटिया की खान से तेल निकालेगी॥ 
आया है कि यहाँ से प्रति बे २७ लाख ५० हगार टन तेल निकल सकेगा। सत्र 
१६६२ ई० में हैल साफ करने का पहला कारखाना बनाकर तेयार हो जायएः । ऐसी 
झाणा है कि तेल साक बरने के कारखाने को स्थापना का काय पूरा होते हो सम्‌ 
१६६० ई० से कच्चे तेल वी पाइविय घुख हो जायगी । 

और भ्रधिक तेव की खोज के लिए तीसरी योजता में ह प्ररव १५ करोड 
रूपये की धनराशि निर्ारिस की गयी है ग्रोर सार्वजनिक क्षेत्र में तेल के वितरश की 
व्यवस्था के लिए भी ५ करोड रुपए की घनराषि निर्धारित की गयी है । 
डर्वे रक का उत्पादन-- 

नाइट्रोजन उर्वरक वा उत्पादन वढा कर ८ लाख टन करने का लक्ष्प निर्धारित 
किया गया है । यह लक्ष्य सावंजनिक क्षेत्र के लिए है। इसी प्रकार निजी उद्योग के 
लिए भी रे लाख टन नाइट्रोजेठ उ्बंरक तंयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया 
है। फिलिह्चल १ लाख ४४ हजार ठत माइट्रोजव उर्वरक तैयार करने की क्षमता है । 
करोव-करोब यह साया उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र का है। एफ० एु० सी० टी० पौर 
नगल क्ारसाने के विस्तार से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि दूसरी योजना के ग्रन्त 
सक नाइट्रेजन उर्वरक का उत्पादन करीउ-करीब २ लाख ३४ हजार टन हो जायगा। 

अन्य उत्तादम लक निम्न हैँ ;-- 


१६६०-६१ १६६५-६६ 
प्रल्यूमिनियम (“००० टन ) १७० छभू० 
सीमेट ( लाख टन ) च्द १३० 


बक्तागज ( "००० टव ) ३२० ३०० 


[२२७ 


गरघक का तेजाव (००० टन ) ३०० १,२१० 
बास्टिक सोडा (/००० टन ) श्र्श्‌ ४० 

दाकर ( लाख टन ) रु ३३० 

कपड़ा ( मित्रो का ) ( लाख गज ) चरू०,००० ४८,००० 
साइकिल (कारखानों में) (हजार) १,०५० २,००० 

सिलाई वी मशीनें (हजार) देग० डघ० 

मोदरें [सख्या) ४३,५०० १,००,००० 

अच्य क्षेत्रों के विकास के लक्ष्य ययास्थान दिए गए हैं, क्‍्रतः दुहराने की भाव- 

इयबता नही है । 

आलोचनाएँ-- 


( १) तीसरी योजना में विदेशी सहायता पर अधिक निर्भरता है, जो कुल 
लागत के ३०% है। विशेषतः ऐसी स्थिति मे जब विदेशी सहायता के सम्बन्ध में 
निश्चित कोई प्राश्वासन नहीं है भोर यदि यह सहायता न मिली तो विकाप्त श्रवरुद्ध 
होगा, जो योजना को महान श्रुटि है ॥ 

(२) दूसरी योजना के भस्तगंत दिए गए ऋणा एवं ब्याज के ग्ुगतान की 
राशि जो तोसरी योजना मे चुकानी होगी, ५०० करोड़ र० हैं। इससे ठथा प्रागामी 
ऋणों से हमारो प्र व्यवस्था पर अ्रधिक भार होगा, जिससे हमारी विकास योजनाप्रों 
को सर्देव खतरा बना रहेगा । 

(३ ) दूसरी योजना मे प्रत्प वचत से ५०० करोड २० प्राप्त होने का लच्धप 
था, परन्तु वास्तव में ३६० करोड़ झ० ही मिले । ऐसी अ्रवस्था में तोसरी योजना के 
भस्तगंत श्रल्प बचत के लद्गंप की पूर्ति के लिए गहन प्रयस्तों की भावश्यकता है | 

(४ ) भतिरिक्त कर बढाने का लक्तंए १,६५० करोड़ रु० है। इसमे सरकारी 
क्षेत्र कै उद्योगो का लाम बढाने से जो राश्ति प्राप्त होगी उसका भी समावेज्य है | परन्तु 
कितनो राषि प्रतिरिक्त करों से श्रोर बिठनी राशि सरवारो क्षेत्र के उद्योगों को लाभ- 
वृद्धि से प्राप्त होगी, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित प्नुमान नहीं हैं। साथ ही, सरकारी 
उपन्वर्मों के लाभ वी राशि ४४० करोड २० श्राक्ो गई है, जो वर्तमान स्थिति को देखते 
हुए योजनाबारों वा एक भ्रव्यावहारिक पग्राधावाद प्रतोत होता है। “कर वृद्धि मे 
राज्यों को झधिक प्रयत्न करना होगा |” परन्तु कुछ राज्यो ने तो भ्रभी रे “कर वृद्धि 
सम्मव नहीं” यह फट्टना श्रारस्‍्भ कर दिया है। ऐसी पअ्रवस्बा में योजना के भ्रन्तगंत 
बुद्ध विकास कार्यत्रम खटाई में पड जाएंगे ।9 मर 

इन शालोचनामो के होते हुए भी योजना के लक्ष्य समुचित हैं भौर यह | 
शभ्राशां की जा सकती है कि योजना के प्रन्तिम रूप में इन चुटियो का निवारण करने 
वा प्रयत्न जिया जायगा श्र साथ ही द्वितीय योजना की मूलों को सुधारने का प्रयास 
भो किया जायगा 


औऔ़ि जान जफ 
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अध्याय १४ 
यातायात ; रेल-यातायात 


(ए+बमरडए०7६ ३ शिव छन्आड) 





“यातायात पद्धति हमारे शरीर बी घमनियों वी भाति है, जिनके दिमा देश का श्राथिक 
विपास असम्भव ६ ।7 





यातायात का अर्थ-- 
यातायात अथवा झ्रावागमन “सब तान्त्रिक साघनों एव सद्भवनों का योग है, जो व्यक्ति, 
वस्तुप्रो श्रधवा सभाचारों को दूरी पर प्रधिकार देते हैं //* इस प्रकार सामास्य शब्द 
में, जो साधन मानव, समाचार एवं दस्तुग्रो को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाने 
पे मह्दायक होते है उत साधनों को हम यातायात कह सतते है। हमारे प्रध्यपत के 
के लिए समाचारों का सम्वस्ध विशेष रूद से नहीं ग्राता, प्रतः हम यहाँ उन भ्रावायमने 
के साथनों को देखेंगे जो बह्तु एव मानव को स्थान दूरी कम करने में सह्दायक होते है । 
ये साधन विभिन्न होते है--स्थल यातायात, जल यातायात एवं बायु यातायात । स्थल 
याठायांत में रेलवे, मोटरें, बेबगाडो, खच्चर थादि सभी साधनों का प्मावेस होता है, 
जो स्थल मार्ग की दूरी कम करने मे सहायक होते हैं । जल यातायात में नाव, जहाज, 
तथा स्टीमरों का समावेश होता है, जो बहरों, नदियों, समुद्र आदि द्वारा बस्तु एवं 
मानव के यातायात के लिए सहायक होते है । वापु यातायात में हवाई जहाज का समा- 
बैश होता है, जो स्थान को दूरी हढाई उडात से कम ररमे में सहायक होते है । 
यातायात और श्रार्थिक प्रभाव-- 

किसी भी देश का यातायात विकाप्ठ कहाँ की जलवाएु, स्थल रचना, सदियों 
को बहुलता एवं समुद्र की सम्तीपता के ऊपर निर्भर रहता है । फिर भी प्रत्येक देश से 
साधारणतः सभी प्रक्चमार के यातायात साधन उपलब्ध हे, जिनकी झविक्रता वहाँ की 
नैसिक एवं भौगोलिक ए्थिति पर निर्भर होती है। यातायात के साधन देश के औ्रद्यौ- 
ग्रिक क्लेवर में रक्त वाहिनो का काम करते है तथा भाथिक विकास की किसी भी 
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श्रेणी में हमशों घावायात के कोई न कोर्ट खायत दिखाई देते ही हैं ॥ प्रारम्निक काज 
में मानव एवं परमुप्तों ढरा यात्ावाठ होता था दो प्राज के बहुसब्यिण इत्ादत के 
बाल में रेें, हवाई जहाज, उद्याज प्रादि खायनों से साल छु् सानद का धादगसन 
होठा है । इप प्रदार यातायात दे साथन देश को झायिऋ प्रगत्रि वा परिचय देते हैं | 

यातायात के साधनों का प्रम्यैक देश के औ्रौद्योगिद्र विवरास पर गहरा प्रमाद 
पडता ह । ब्योंदि ( १) याठायात साधनों ने होने से देश के द्योगों को कच्चा भाव 
सुपमता से एवं दस्ठी ढोमत पर उप्वब्ध होइर देश के विनिभ भागों में उतरा 
वितरण सुगम होठा है॥। ( २) यातायात खायनों से प्रन्ठर्राट्रीय सम्पके, देश का 
विदेशों ब्यापरार एवं देश ढो सम्यता ठया सास्ट्ठिक वित्रास होदा है। ( ३ ) विभिन्न 
देशों के साथ सम्धक होने से बैद्ानिक प्रगठि को दवद मिलता है, जिससे देश की प्रोद्यो- 
शिक एवं हृपि झम्दरथी प्रणति होती डै ठय्या संद्रचिठ विचारधारा वा ध्न्त होकर 
मानती छीवन विकखित होठा है॥ (४ ) देश थे बाजार क्षेत्रों वा विकास द्वोदर 
पू/ल्ो एवं श्रम क्री मगठिशोलठा उद्यो है । ( ५ ) इस प्रद्रार बाठायाठ सापनों से देश 
के विभिन्न ओठों का उपयोग प्रधिऋ प्रच्छी तरह ग्रम्मव होगा है धौर दीध नाधवान 
बस्लुप्रों वा उपयोग मी हो सकता है। राजनंद्रित्र हृष्टि से मो याठायाठ साधनों वा 
भाग कम नहीं है, क्‍्योंदि सुरक्षा के लिए पीघ्र यातायात हो प्रावश्यक होते हैं । 
रेल-्याताथात-- 

प्रादागमन के विभिन्न सापनों में रेलब्रे प्रत्नन्त महत्त्वपूरं है, क्योंकि ब्याप्रा- 
रिऋ एवं गोद्योगिक इृष्टि से यातायात का यही साथन प्रधिक दप्रयोगी है । दाठायात 
झापतों में विठने ट्वी बेज्ञानिद्ध आविष्कार क्यों न हों जायें, देलों का महत्व कायम 
दो रहेगा | यही एक ऐसा सायन है जिससे मादा मात्र जिसी भी संख्या भ्रषदा दजन 
में एवं कम प्र पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेजा जा सकठा है । इस्ोलिए स्पन 
यादायात में रेखों का स्थान अ्रपरिक् मदृत्तपूर्ण है । 
मारत में रेखवे का विकरास-- 


भारत में रेदते का प्रारम्भ वास्तव में सन १८४१ दे लगभग हुमा, जब रेज़वे 
योजना कई सम्कप में इड्धोनियर तथा इबलेड के ब्यक्तियठ पू जीपवियों को चर्चा हो 
रही थी | इसके दो वर्ष बाद हो निश्चित हय थ्ले ईस्ट इच्डिया कम्पतो के पाठ पस्ठाव 
रखे गये । रेलवे निर्मारण की उठप्योग्रिता वे दिप्रप में इज्तेइ एवं भारत की छनठा 
निश्चित थी । परत्तु सवाल बदल उसके विए प्रादश्यक्र पूझो डा था, जिसके 
दिनियोग के लिए इड्नलेड के प्रलीप्रतियों को श्रमोगत देवा आवश्यक था। संत 
१८४३ में ठक्तालोन गवंतर दाजं प्रार्थर के सिमन्र से श्री छो० टो० बताई नामक 
रैलवे इस्लीनियर बम्दई श्रा.्॥ इनके प्राने का उद्देश्य रेलडे निर्माय को सम्यादना 
का स्मातीय प्रध्यवत करता था । भारत थे जाने के शाद ओ क्याओ अप्ती योजता 
दनाने में ठया इस डार्से के लिए ए कम्पनो का निर्माश करने में ब्यक्ठ हो गये, 
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जिससे सम्पूर्णों शारत मे रेलवे का जाल विद्याया जा सके ॥ उसके बाद ७ मई सम्‌ 
१८४३ को भारतीय गवर्नर जनरल ने रेलवे की ग्रावश्यकता को शासक्ौय मान्यता दी, 
जिससे विभिन्न कम्पनियों के साथ वार्ता होने लगी । फलस्वरूप १७ ग्रगस्त सन्‌ १८६४६ 
में प्राथमिक वैधानिक समभोते पर भारत सरकार, ग्रेट इग्दियत्र पेनिन्सुला तथा ईसड 
इण्डियन रेलवेज के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हो गये तथा भारत में गारम्टी पद्धति पर 
रेरूदे का श्रीगणेश हुआ । इस समभौते की प्रमुख छर्ते थी ३-- 


(१) भारत के निश्चित रेलवे का आकार एव उनकी पूरणंठा की जिम्मेवारी 
संयुक्त स्कन्‍ध कम्पनियों को सौंप दी गई। 

(२) भारत सरवार ने कम्पनियों द्वारा प्रात्त पूजी पर ब्याज की जमानत 
दी, परम्तु साध ही बम्पनियों के ख्चों एवं क्रियाप्रो पर नियन्त्रण 
रखा। यह ब्याज ६६ वर्ष के लिए ४३% मे ५% को दर से देना 
निश्चित हुआ था | 

(३ ) रेत्वे कम्पनियों को भारत में निःथुल्क जमीन दी गई। 

(४ ) निश्चित दर (४२% से ५%) प्रधिक लाभ होने प्र प्राघा लाभ सर- 
क्यर को जमावत के रूप में ब्याज की पूर्रादा के लिए दी हुईं राधि 
के भ्रुपतान के उपयोग में लाया जायगा तथा शेप ५०% हिस्सेदारों 
में बाँठा जायगा, यह निश्चित हुप्रा 

( ४ ) भारत सरकार २५ प्रवदा ५० वर्ये बाद प्रपन्ती इच्छा में यदि चाहे सो 
रेलवे, रेलवे का सामान (7२०) 8 500 |) प्यदि समुचित मूत्या- 
कन से खरीद सकती थी। इस सममौते से रेल्व्रे निर्माण के आरम्भ 
की प्रोर प्रत्यक्ष कार्यवाही | ग्रारस्भ हो गई । 

रेल्ये निर्माण -- 
रेलवे में प्रयोग के लिए सबसे पहले सम्‌ (८४४५ में कलकत्ते से रानीगज के लिए 
१२० मील का लौह माप॑ बनाया गया ६ इसके बाद, समझौता होने के पश्चात्‌ ही प्स्य 
मार्गों का निर्माण हुआ, जिनमे वम्बई से वल्याण का ३६ मील का फरवरी सत्‌ १६५६१ 
में, दूसरा वस्बई से थाना तक २० मील का लोह सागे १६ अप्रैंन सद्‌ १८५३ तेथा ३६ 
मीन का तीसदा साय कलकत्ता से पटुआ्रा तक का झारस्भ हुम्रा । ये तीनो मार्ग रेलवे की 
उपयोगिता एवं सफलता को झ्राऊते के तिए बनाये गये थे | इसके बाद सन्‌ १८५३ के 
प्रारम्भ में तत्कालीन सवनेर जनरल लाडे ड्लहौजी में भारत के विविध रेलवे इच्ची- 
नियरो तथा विद्येषज्ञों की रिपोर्टों के परिश्नीसत के बाद रेत्ये निर्मारा के सम्वस्ध में 
अपना नोंद इज्नर्लड मे ऊजा | इसमें स्थापारिक, भ्रौद्योगिक एवं राजलनिक हृष्टि से भारत 
में रेलवे के महत्त्व का परिचय देते हुए ट्रंक रेलवे के निर्माण पर जोर दिया | इस 
भक्ार वास्तव में सन्‌ १८५३ से ही रेलवे के निर्माण वा प्रारम्भ हुप्र। तब से रेलदे 
का विकत्तास काफी हुपा भोर प्राज भारत से ३४,४४६ मील के रेल मार्ग है, जो 
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देश के राजनतिक, झाषिक, व्यापारिक, खतिज, इषि एवं घामिक जीवन के महत्त्वपूर्ण 
स्थानों मे हैं । 
गारन्दी पद्धति के दोप-- 
चक्त पदति में भनेक्न दोष होने के वारण वह सफलता से काये न कर सकी 
तथा केवल २० वर्ष ही (सन्‌ १५४६-१५६६]) कार्य में रही। इस झवधि में ४२५५ 
मील के रेल मार्ग बनाएं गए, जिनक्नी लागत ८६ करोड रुपये यी । इस पद्धति से सन्‌ 
१८६६ तक सरकार को १०७ करोड रुपये की हानि हुई, जिससे इस पद्धति को तीज 
भरालोचना होने ली । क्योकि 'भारतोय गःरवटी मितव्ययिता को भार रूप हुई, फिवूल- 
सर्मी को प्रोत्माहम मिला तथा पनता की शक्ति से अधिक प्रयवा समय फो प्रावश्यक्ता 
से प्नुचित दायित्व को बढ़ा दिया ।* इस नीति के दोषो को घोर सकेत करते हुए 
गवनर जगरल लाई सारेन्स ने कहा था :-- “सम्पूं लाभ कम्पनियों को मिलता है 
भौर सम्पूर्ण हानि सरकार को ।” इसलिए इस नीति में परिवर्तत होक। भ्रावश्यक है। 
इप्त पद्षति के प्रभुख दोप निभ्न थे :--- 
(१) गारम्टीड ब्याज की दर बहुत भ्धिक है, इससे कम्पनियों को लाभ की 
निश्चितता रहने के कारण ये मितव्यमिता के लिए कोई प्रयत्न नहीं 
करती प्रोर साथ द्वी ब्याज की यह दर इज्ञलेड को मुद्रा मण्डो को 
स्थिति को देखते हुए न्यायोचित नहीं थी । 
(२) सरकार का नियन्यस्थ रेलवे वम्पनियों पर एवं सूदंप मामलों पर भी 
बहुत कठोर होता है, जिससे रेलये फी कार्यक्षमता मे बाघा पहुँचती 
है। साथ ही , रेलवे कम्पनियों पर दुहरा नियन्त्रण होने से कभी-कभी 
तो काये स्थिरता भी झा जाती है । 
( ३) सरकार की धोर से दी गई गासन्टी अनुचित थो, क्योकि नई पूजी 
के विवियोग की सरकार ने यारस्टी दी घो । इस कारण जंते-ज॑से 
पूंजी का विनियोग बढता जाता था, सरकार क्षा दायित्त्व भी 
बढता पा । 
अतः लॉर्ड लारेन्स ने इम नीति में परिवर्तत करना भावश्यक समझा तथा 
सरकार ने रेज्वे निर्माण की जिम्मेदारी एवं स्वामित्व स्वयं ले लिया । 
खरफार द्वारा रेल-निर्माण सन्‌ १८६६-१८४७६-- 

सत्‌ १८६६६ से रेलो की जिम्मेवारी भारत सरकार की हो गई, परन्तु यह नीति 
प्रपेक्षित सफलता प्राप्त न कर सकी । क्योकि समय को मावश्यक्षता के झनुमार सर- 
कारी पूजी प्न्प दिदाप्रों मे लगाना झावश्यक दो गया। इसी समय ( सन्‌ १८७४- 
७६ में ) भीपश एवं देशव्यापी प्रकाल पष्ठा, जिसके लिए खाद्यान्न को पूति की श्रोद 
सरकार को घ्यान देना पड़ा । दूसरे, भफगान युद्ध के कारण राजनंतिक हृष्टि से रेलवे 
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वा शीघ्र निर्माण करना प्रावइयक् हो गया | इस प्रवधि में ( सन्‌ १८६६ में सन्‌ 
१८७६ ) भारत भरकार ने २,१७५ मोल रेल मार्गों का निर्माण १०,६०० पौंड प्रति 
मील वो लागत से क्या। झ्रकाल वी जाँच के लिए नियुक्त प्रकाल-प्रायोग ( सन्‌ 
१८७६) ने रेलो के प्रीघ्र विस्तार को सिफारिश की, जिससे खाद्यान्न का यातायात 
दुभिन्ष के समय श्ोध्रता से हो सके । इस कार्य के लिए उन्होंने कम से कम ४,००० 
मील के रेल मार्ग बढाने की सिफारिश की । सरकार के पूजीगत साधन इस कार्य के 
लिए प्रपर्याप्त होने से कम्पनियों का सहयोग आ्रावश्यक हो गया। अतः फिर गारस्टी 
पद्धति प्रपनाई गई । 
नई गारन्टी पद्धति सन्‌ १८८०-१६००-- 

इस प्रवधि मे सरबार द्वारा सन्‌ १८७६ मे खरीदी गई ईस्ट इण्डियन रेल्वेज 
उठी कम्पती की व्यवस्था में दी गई तथा नई झर्तों पर गारन्टी पद्धति अपनाई गई। 
ये द्तें पहिले की छर्तों से सरकार को भ्रधिक भनुकूल थी। नई गारन्टी की दार्ते 
निम्न थी :-- 

(१) प्रंजी पर ३२%, ब्याज की गारन्टी सरकार ने दी । 

(२) कम्मनियो को ३३% से श्रघिके लाभ होने पर ६०% भारत सरकार 
को मिलेगा तथा क्षेप हिस्सेदारों में बाँदा जा सकेगा। 

(३) भारत में कम्पनियों द्वारा निभित रेल मार्गों पर भारत सचिव का 
अधिकार रहेगा । 

(४ ) सरकार २५ वर्ष के बाद या प्रत्येक १० वर्ष के बाद पूंजी की 
बाण्सिी पर प्रधिकार कर सक्रेयों । इण्डियत मिडलेड तथा बच्चाल» 
मागपुर रेलवे कम्प्तियों के लिए यही ब्याज की दर ४९ रखी गई 
थी तथा लाभ में सरकारी भाग ७५% रखा गया था। 

इस भ्रवधि में सदन मराठा रेलवे, इण्डियन मिडलेड रेलवे, बड्स्‍ाल-नागपुर रेलवे 

पादि कम्पनियों का निर्माण हु्रा । रेत्वे का विस्तार ७३३ मौल प्रति वर्ष के हिसाव 
में हुमा । छोटी और बडो ३३ रेलवे क्म्पनियाँ तथा रेस-मार्गों की लम्माई २४,७५२ 
मोल हो गई । 

सब १६६३ तक लगभग प्रमुख रेल मार्गों का निर्माण होता रहा, परन्तु 

सहायक मार्मों (8739८09 6 ए'९९१४० [/॥09) के निर्माण की शोर कोई ध्यान 
नही दिया गया था । इसलिए इसके निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 
सहायक क्म्पतियों को विशेष सुविधाएं देना झ्रारम्म किया, जैसे बिना मूल्य के भूमि, 
सरवारी व्यय से भूमि की पैमाइथ (507 ए४६9), सरकारी रेलो द्वारा माल के याता- 
में भाई की छूट झादि । इन सुजियाझों पर सन्‌ १८६३ से सन्‌ १८६६ के बोच ग्रनुवन्ध 
हुए । परन्तु यै शर्तें कम्पतियों को विजेप भ्राक््पंक दे होने स सन्‌ १८६६ में वम्पनियों 
को छूट एव ब्याज को दरें वडाई गई । इस नीति थी ग्रालोचना प्रॉकव्रथ समिति नें 
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झरते हुए कहा था कि ऐसे सहायक रेल म'र्गों का निर्माण सरकार को स्वयं प्रपने 
प्रधिकार मे लेना चाहिए । सरकार ने सन्‌ १६२४५ से यह कायं झपने झधिकार एवं 
स्वामित्त्व में लिया। इस श्रवि में सहायक रेल-मार्यों का विस्तार सन्तोपप्रद नहीं था। 


बुद्धपूर्व काल में (सन्‌ १६००-१६१४)-- 

रेन्चे निर्माण के प्रारम्भ से ही सरकार को घाटा हो रहा था, परन्तु सन्‌ 
१६०० के बाद रेल्वे कम्पतियाँ लाभकर हो गई । इसके लिए सन्‌ १६०८-०६ का 
वर्ष भ्रपवाद था, क्योकि इस वर्ष न्यूया्क के भ्राथिक संकट तथा देशी फल खराब 
हो जाने से सरशार वो रेलवे से १९,४०,२०० पींड की हानि हुईं ॥ सन्‌ १६०२ तक 
लगभग सभी रेलवे सरकार के स्वामित्व मे भा गई थों, परन्तु उनका प्रवन्ध कम्पनियों 
द्वारा होठा था, जिन पर सरकार का नियन्त्रण था । इस अश्रवधि को दो महत्त्वपूर्ण 
विशेषताएं थो १-- (१) रेलवे का निर्माण लामकर होता, तथा (२) देश में सरकारी 
एवं फरम्पत्िियों के प्रबन्ध में रेलवे का तेजो रो विकास होना । 

इस प्रवधि में रेलवे की प्रगति की जाँच करने के लिए सन्‌ १६०४१ मे रॉबटंसत 
तथा सन्‌ १६०७ मे मेके कमीशन को नियुक्ति हुईं । इनमें से रावटंसन ने रेलवे के विकास 
के दिये रेलवे कोप तथा रेल्वे-सभा की स्थाप्रता की ्िफ्रारिश को | इन फ्लिफारिशों के 
प्रनुसार सन्‌ १६०४ में वाशिज्य एवं उद्योग मम्वालय के झाधोन रेलवे भा वी स्थापना 
को गई, परन्तु रेलवे कोप का निर्माण मही किया गया | इसके प्रलावा रेलवे की कार्ये- 
क्षमता बढाने के लिए, प्वन्ध का केन्द्रोयकरणा करने के लिए रेल्वे प्रवाध कम्पनियों के 
हाथ में सौंतने की सिफ्रारिश भी श्री रोंबर्टंसन ने को थी, परन्तु इसे ताकसें रखा 
गया। सन्‌ १६०७ मे मैंके झ्रायोग ने झपनी रिपोर्ट में रेलवे का भधिक विस्तार करने पर 
जोर देते हुयै कहा कि देश में १०,००० मील रेल मार्ग भोर बनना चाहिए तथा इस 
काय॑ के लिए १८९७५ करोड़ रुपये दापिक व्यय करने को सिफारिश की । सहायक 
रेल मार्गों का निर्माण छोटो-छोटी कम्पनियों दारा न होते हुए यह कार्य सरकार को 
स्वयं करने को स्िफ़ारिथ भो इस झायोग् ने को ।॥ इन ठिफारिशों से भारत में रेल 
निर्माण कार्य को प्रोत्साहन मिला, जिसमे सन्‌ १६०५-१३ के ६ वर्षों में यद्यप्रि सिफा- 
रिप्न के प्रनुसार वापिक व्यय नहों किया गया, फिर भी ६२ करोड़ रुपये का व्यय 
हुमा भौर ४०,००० मीच से अधिक सहायक रेल मार्गों का निर्माण किया गया। 
फलत: सन्‌ १६१४ में भारत में कुल रेल मार्गों को ्रम्दाई ३४,६५६ मोल तथा रेलवे 
में विनियोजित पू'जो ४६४५ करोड़ रुपये हो गई थी । इसके साथ ही देशो रियासतों 
में भी रेल मार्गों का निर्माए हो रहा था । 


प्रथम मह्ययुद्ध काल से ( सन्‌ १६१४ से २६४३ )-- 

- ग्रतु १६१७४ में प्रथम विश्व-युद्ध का भारम्भ होते हो रेल्वे पर युद्ध सम्बन्धी 
माल एवं सेना के यातायात की महात ,जिम्मेवारी भ्रा जाने से रेलवे उसी कारें में 
पृणरूपेण व्यस्त रहीं । इस भवधि में नये रेल मार्गों का निर्माण अमम्मद हो गया, 
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क्योकि भारत में विदेशी ब्रायात वन्द होने से रेल्वे के लिये आ्रावश्यक सामग्री बाहर से 
श्राना बन्द हो गईं। युद्ध सचालन के लिफे पूर्वी धक्तीका, मंसोपोटामिया, फ़िनस्तीन 
में रेलो का जाल विद्धाने के लिये कुछ सामान, जँसे--पटिरयाँ, रेलो के डिब्बे, इस्धन 
झादि भारत से भेजे गये । इस कारण जतता एवं माल के आन्तरिक यातायात की 
सुविधागो मे कमी आ गई । साथ ही, राजनैतिक दृष्टि से घुद्ध के लिए महत्त्वपूर्ण एवं 
आवश्यक नये रेख मार्ग भी बनादे गये थे | इृद्ध-हाल मे रेहवे पर काफ़ी उत्तरदाविस्व 
होते एवं उनका अधिकतस उपयोग होने के कारण उसका जदचना आवश्यक हो गया 
था, इसलिये यदि रॉबटंसन की सिफारिशो के पभ्नुसार कोष बताया होता तो उसका 
उपयोग हो सक्रवा था, परतु कोई भी आवोजन नहो था, इसीलिए भ्रॉकवर्य समिति ने 
कहां था :--'प्रनेक पुल इतने कमजोर हो गये थे कि वे मारी वजन वाली रैलो का 
शोभ। नही सह सकते थे । ग्रनेक मील लम्बे रेल मार्ग, सेकड़ो इज्ञन तथा हजारो डिब्बे 
काफी समय से दुरुस्ती की प्रतीक्षा में थे ।” फलतः रेलो की कडी श्रालोचता हो रही 
थी। प्रुद्धकाल मे स्ापरिक महत्व की दृष्टि से तये रेल मार्ग बनने से सन्‌ १६१६- 
२० में रेल मार्गों की लस्वाई ३६,७३५ मोल तथा उनमें लगी हुई पूंजी ४६६३७ 
करोड रपये हो यई | 

ऑकवर्थे समिति-- 

जनता की तीत्र श्लालोदना के कारण रेलवे प्रवन्ध के सम्बन्ध में सन्‌ १६१६ 
से बाद उपस्थित हो गया कि यह प्रवन्ध सरकार करे अथवा कम्पनियाँ । साथ ही, 
रेलवे की आनोचना हो रहो थी । इन समस्याप्रो की जाँच कर रेलवे सम्बन्धी भावी 
नीति निर्धारित करने के लिए सन्‌ १६२० में ऑकिवर्थ समिति को नियुक्ति हुई। इस 
समिति ने सरकार वि० जम्पनियों द्वारा रेल प्रवन्ध की समस्या का परीक्षण किया 
तथा सरकारी प्रबन्ध के पक्ष मे अपनी सिफारिश की । समिति के परीक्षण में दोनों 
ही पक्षों ने प्रपती प्रपनी दचीलें दी, परन्तु किर भो सरकारी प्रजस्थ के पक्ष से अ्रश्यक्ष 
श्री विलियम ऑरॉकवर्थ के निएयात्मक मत से बहुमत हुझ्ना । फलतः संत १६३२३ में 
भारतीय सत्तद में सरकारी प्रबन्ध सम्बन्धी प्रस्ताव रवीकार हुम्ना भोर यह तिण॑य 
लिया गया कि कम्पतिसों के साथ पनुवबन्धों का भ्न्‍्त होते ही सरकार रेलो का प्रबन्ध 
पभपने प्रधिकार में ले ले । इस दीति के प्रनुसार जनवरी सन्‌ १६२५ तथा जुलाई सन्‌ 
१६२६ मे ईस्ट इण्डियन तथा जी० श्राई० परी» रेल्वे का प्रवन्ध सरकार के अधिकार 
में भ्रा गया श्रौर कम्पनियो के रेल-मार्गों का स्वामित्व सरकार का हो गया। सब 
१६२१ मे रेलवे छे लगी हुई पूंजी ७३३३७ करोड़ रुपया तेथा रेल मार्गों की लम्बाई 
३८,२७० मील थी । 
इस समिति की अन्य सिफास्शिं में प्रमुख सिफारिशों निम्न थी :--(१ ) 

साधारण बजट से रेलवे दजट ध्रलग किया जावे तथा रेट्वे को प्राय का वकछू भांग 
साधारण श्राय मे दिया जावे । (२) रेलवे तथा जनता में होते वाले क्लहो के निर्णय 
के लिए दर-भाडा निणायिक द्विब्यूनल की स्थायना की जाय। श्रॉकदर्य सम्रिति को 
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मिफारिशों मे भारत की रेलो के सरकारी प्रत्नन्ध एवं नियन्धण को नोद डाली, जिनके 
झाघार पर भविष्य में भारतीय रेलों का विकास हुआ । 

सन्‌ १६२५-२६ की प्रवधि में रेलवे प्र्द प्रन्‍न्ध का सामान्य पर्थ प्रबन्ध से 
पृषक्‌करणा क्रिया गया, जिममसे रेलवे को स्‍प्रनिश्चित भाय के प्रभाव से साघारण बजद 
भुक्त रहे तथा रेस्वे का संचालन व्यापारिक दृष्टि से सम्भव हो। साथ ही, 
रेलवे दी झाय वा एक निदिवत भाग साधारण बजट के लिए ग्रानिवायं रूप से 
शिलना भी निश्चित हुआ । इस प्रकार का पहुला वजद सन्‌ १६२७-२८ का बजट 
था | इसके साय ही रेलवे को घिसावट क्‍झ्ादि से हानि को व्यवस्था एवं पुनः स्थापना 
के लिए एक घिसावट-कोप के निर्माण की भी व्यवस्था की गई। सन्‌ १६२६ की 
विश्व-व्यापी मनन्‍्दी से देश का झायात-निर्यात एवं भ्रान्तरिक व्यापार प्रभावित हुमा 
भौर रेलवे की धाय कम हो गई । साथ हो, रेल रोड स्पर्धा से भी रेलो को हानि होती 
ही थी । इस कारण रेल्त्रे साघारणा दजट को पानी निश्चित राष्धि न दे राकी, जो 
सन्‌ १६३६-४० में ३६) करोड रुपये हो गई पी । इसके भलावा रेलों को भूकम्प 
एवं बाढ़ों से भी काफी हानि हुई रेलवे की यह स्थिति सन्‌ १६२६ से सम १६३४५ 
तक रही । परन्तु सन्‌ १६३६ में व्यापारिक समृद्धि एवं कीमतो के स्तर में सुघार होते 
ही रेलवे को भ्राथिक स्थिति सुघरने लगो, जिससे सन्‌ १६३६-३७ से सन्‌ १६३६-४० 
के वर्षों मे रेलवे की भाष क्रमशः १*२१५, २७७५, ११३७ तथा ४*३३ करोड़ रुपये से 
व्यय की अपेदध्ता बढ गई । 


द्वितीय विश्व युद्ध काल (सन १६३६-१६७५)-- 

दितीय विश्व युद्ध काल रेलवे के इतिहाम में सम्तन्नका का था । इस झबधि 
में व्यापारिक समृद्धि एव धोय्योगिक वित्रास के साथ रेल द्वारा पाल का यातायात बढ़ 
गया । फचतः रेलो को भाय मे वृद्धि हुई, परन्तु बुद्ध के पूर्वाद्' मे रेलवे को वठिताइयों 
एवं प्रभावों के होते हुए भी इज़न, डिब्व्रे तथा रेलो का सामान मध्यपूर्व को देना 
पड़ा । मीटरगेज के लगभग ८५% इच्नन, १५% डिब्बे, ४,००० मील लम्बाई की 
प्रटरियाँ तथा ४० लाख स्त्ीपस मध्यपूर्व तथा संनिक योजनाप्नो के लिए दिये गये । 
पुद्ध के उत्तराद' में जवक्रि जापान ने ब्रह्मा तथा पूर्दी देशों पर धावा किया तब रेलवे 
का बोफ प्रौर भी वढ गया, जिसमे रेल यातायात नष्ड प्राय; स्थिति पर भरा पहुँचा 
था । रेस्वे के पूंजीगत माल यो काफी घितावट हो चुक्तो थी भौर दुरुत्ती के लिए 
चक्शॉय की सुविधायें कम हो गई थी । क्योकि रेलवे के बड़े-बड़े वर्केशॉय युद्ध सामग्री 
चनाने के लिए ले लिए गये थे भोर विदेशों से रेलवे निर्माण की सामग्री का पभायात 
इन्द हो गया था । दूसरे, संनिक्र यातायात बढ जाने से जबता एवं माल के यातायात 
की मुविधाएं कम कर दो गई थी, जिससे रेलो द्वारा दो जाने वालो भाडे मे छूट प्रादि 
का पन्त कर दिया गया। साथ हो, सरकार ने कम यात्रा (पप%४९८-१९55) का 
प्रचार भो शा, परन्तु यात्रियों की सल्या कम न होते हुए बढ़ हो रही था। रेल- 
सुविधाए' समाप्त कर दी गई थी। भतः यातायात को समस्‍या को सुलकाने तथा 
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विभिन्न यातायात-साधनो में सामज्ञस्थ लाने के लिए युद्ध यातायात सभा की स्थापना 
हुई । इसके सामने तीन समस्‍यायें थी *-- 

( भ्र ) रेलवे से अधिक से प्रधिक बुद्ध सामग्री एव सेना को भेजता । 

( ब ) यातायात के श्रन्य साधनों को श्राप्त करना । 

( के ) उपरोक्त आमन-ब्यवस्था के लिए आ्रावश्यक आयोजन करता । 

इस सभा की सिफारिश के अनुसार फरवरी सन्‌ १६४२ में केद्रोय यातायात- 
सगठन दा निर्माण किया गया तथा इसके साथ सामजस्यथ करने के लिए प्रान्तोय 
प्रादेशिक यातायात सभाझो का निर्माण भी हुआ्न। इन सभाप्नो का काम रेलो पर 
भीड़ कम करसा था। इसलिये ये पघन्य मार्गों से माल झादि के यातायात को भेजते का 
प्रयत्त करते थे | फिर भी समस्या का हल नहीं हुआ ) इसलिए प्राथमिकता-पद्धति 
अ्रपनाई गई, जिसके प्नुमार केवल झावश्यक दस्तुप्रो को ही रेल द्वारा यातायात॑ में 
प्राथमिकता दी जाती थी, फिर भी रेलवे मे भीड कम नही हुई । माल के यातायात के 
दर भी बढाये गये, परन्तु इससे भी कमी नहीं श्राई ॥ सन्‌ १६३६-४० में जहाँ यात्रियों 
की सल्या ५३ करोड़ थो वह सद्‌ १६४४-४५ में €३ करोड हो गई।॥ इसी प्रकाद 
माल यातायात में जहाँ सन १६३९-४० मे रेल द्वारा €९२० करोड टत भेजा जाता 
था वही सन्‌ १६४४-४५ में १०'२ करोड भेजा जाने लगा। ऐसी स्थिति मे भी भार- 
तीय रेथो ने देश की सैनिक एव भ्रन्य प्रावश्यकताम्रो की पूति की, जो सराहनीय है । 
युद्धीत्तर-काल में 

सैठिको का विस्थापत, अतिरिक्त सैनिक सामग्री का तथा कपो वाले प्रदेशों 
में श्रव भन्न का यातायाल करने की जिम्मेवारी रेलवे पर भ्रा गई । इसमे रेख्बे याता- 
यात की दक्षा और भी खराब हो गई । क्च्योकि युद्धोत्तर-काल मे रेलवे को समस्‍यायें 
ऐसी थी जिनका तत्कालीन हल सम्भव नहीं था, जंसे--रेह्वे के इकज्ञतो का नवीदी- 
करण श्रादि । साथ ही, सब १६४७ में देश विभाजन ने समस्या को श्रोर भी गम्भीर 
बना दिया । 

देश का घिभाजन होने के कारण भारतीय रेल मार्गों का बहुत सा भाग पाकि- 
स्तावी प्रदेश मे गया। जो रेल मार्ग विभाजन से विशेष प्रभावित हुए उनमे नॉर्य- 
वेह्टने रेलवे, आ्रासाम रेलवे, बवाल एवं झासाम रेन्वे तथा जोधपुर रेल्बे थी, जिनका 
७,००० भील लम्बाई का मार्य पाकिस्तानी हिस्से मे गया। विभाजन से भारतीय 
रेलो की स्थिति निम्न हो गई ;-- 


भारत पाश्स्तात 
रेलवे इन्नन छ,रषद २,३३६ 
सत्रारी डिब्वे २०,१६६ ड,रेप० 

माले के डिब्बे २,१०,०६६ ४०,२२१ 

रैल मार्ग ३०,०१७ मोल ६,६५७ मील 


रेलो में लगी हुईं वूजी ५६७"७३ करोड रु० १३६ करोड़ ६० 
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विभाजन के पूर्व रेलवे के सामने भ्रनेक समस्याएं थी ही, जिनमे कर्मचारियों 
के वेतन-बृद्धि, मेहगाई में बृद्धि आदि श्रमिक्रों सम्बन्धी समस्याएं हैं। इन सबे 
समस्माप्रों पर विचार करने, रेस्वे को कार्यक्षमता बढाने एवं रेलवे के व्यय में 
मितब्यविता लाने के हेतु सिफारिशें करने के लिये सन्‌ १६४६ मे रेलवे जाँच समिति-- 
कुजरू समिति--फो नियुक्ति हो चुको थो। इस समिति के कार्य मे भारत विभाजन 
पे बाघां भ्राई तथा समिति ने भपनी रिपोर्ट सन्‌ १६४६ मे प्रद्तुत की । 


विभाजन के कारण भारतीय रेलो के बंटवारे के साथ ही प्रस्य भ्रतेक दोष भी 
भा गये, ज॑से--( १ ) कमंचारियों को श्रदला-वदली । इस भ्रदला-बदली का परिशाम 
भारतीय रेलवे पर बुरा हुआ। (२) तान्त्रिक कार्ये में मुस्लिम कर्मचारियों की 
तख्या ही प्रधिक थी । पाविस्तात से झामे वाले कमंचारियों भे वलकों की प्रधिकता 
थी, जिनको काम देने का प्रश्न उपस्थित हो गया। ( ३ ) कराची बन्दरगाहू भारत 
से निकल जाने से वम्बई वन्दरगाह से माल के यातायात में वृद्धि हो गई। (४ ) 
विस्थापितों के ग्रावायमन को जिम्मेवारी भी भारतीय रेलों पर ञ्रा गई । इन सब 
कारणों से रेलवे व्यय वढ गया। (५ ) क्झनपारा प्रौर मुगलपुरा के सुसज्ञित 
वर्वशॉप भी पाविस्तान वो मिले ( ६) हैदराबाद में पुलिस वायंदाही एवं काइमीर 
युद्ध ने परिस्थिति को भोर भी गम्भीर वना दिया। परूतु सन्‌ १६४६-४७ से रेलवे 
की स्थिति में सुधार हो गया तथा यात्रियों एव माल वे यातायात को प्रधिक सुविधाएं" 
दी जाने तगी प्रोर प्राथमिकता पद्वति का अन्त किया गया। इसी प्रकार ३१ मार्च 
सन्‌ १६५१ में मारतीय रेल मार्गों की लम्बाई ३४,०७६ मील (!१07(6 |७व68), 
कुल भ्राय २६,४६१ लाख रुपये थी तथा विनियोग की हुई पूजी ५३,८१७ लाख 
रुपये थी।# 
कुजरू समिति को सन्‌ १६४६ की प्रमुख स्िफारिशें निम्न थी :-- 
(१) रेलवे क्ंचारियों की संख्या प्रधिक है, परन्तु उनकी कार्यक्षमता 
क्‍्महै। 
(२ ) पत्ंसान रेलवे बोर्ड द्वारा रेलो के प्रबन्ध के स्थान पर वैधानिक 
अ्रषिकारी के हाथ में प्रवन्ध एवं नियन्त्रस दिया जाय ॥ 
(३) रेह्वे बोडे को प्रय॑ं-प्रवस्धत धाख प्रे एक पृथक्र इकाई हो, जो रेलवे 
की प्राय बढाने के साधनों की खोज करे | 
(४ ) रेलवे की कुल वाधिक झाय वा १९६, एक विशेष कोय से रखा जाय, 
जिम्की राशि ६८ करोड़ रुपया हो $ 
(४ ) परतंछान समय में,रेल्वे अपनी झाय का जो भाग साधारण आय में 
देती है वह ग्रस्थायी रूप से चालू रखा जाय, जब तक कि रेलवे बी 
भावी स्थिति के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा जा सकता । 
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(६ ) बमंचारियो की कुगलता बढाने के लिए उनको शिल्पिक शिक्षा का 
प्रबन्ध किया जाय तथा रेलवे को विभिन्न क्ियाम्रो में विश्लेषण (तं०0- 
279] ए9!9) द्वारा कमंचारियों को भ्रोत्माहन दिया जाय । 
( ७ ) रेलो की सामूहीकरण योजना ५ वर्ष के लिए स्थगित की जाय | 
(८ ) रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली ,खाद्यान्न सम्बन्धी सुविधाएं बन्द 
कर भंहगाई भत्ता बढा दिया जाय । 
(& ) कोई भी पूंजी व्यय यहन ग्राथिक विचार के बिता तव तक ते किया 
जाय जब तक महत्त्वपूर्ण बातो की दृष्टि से आवश्यक म हो । 
केन्द्रीय सरकार ने रेलवे के सामूहीकरण की तथा ग्रेनशॉय बन्द करने की 
सिफारिधों को छोड़कर प्रग्य सिफारिशों स्वीकार कर लो । 
रेत्वे के इज्ननो तथा अ्रन्य श्रावश्यक सामान के नवीनीकरण के लिये भारत 
ने सत्‌ १६४६ में विश्व बेक से ३४ मि० डालर का ऋणा लिया था)" विभाजन के 
कारण रेल्व्रे मे आये हुए दोपो को दूर करने एव तृतीय श्रेणी के यात्रियों की सुविधाएं 
बढ़ाने ईद लिए यातायात मन्न्नालय कटिवद्ध है । इसी हृष्टि से सन्‌ १६४१ में १६८ नई 
रेलें चालू की गई तथा ७५ रेल सेवाग्नो का विस्तार क्या गया। इसके साथ ही 
केवल नीमरी श्रेणी के यात्रियों को सुविधाप्रों के लिए ही १८ जनता एव्पप्रेसे चालू 
की गई ।* इस प्रकार ३१ मार्च सन्‌ १६५१ को रेलो वा विस्तार ३४,०७६ मील 
और उतकी लागत ८३८"१७ करोड रु० हो गई । 
रेलों का सामूहदीकरण (२९४४००ए७फड़ ्ई॑ रिववफघ३५8३-- 
रैलो पर केन्द्राय सरकार का स्वामित्त्व (व प्रबन्ध झा जाने से तथा रियासतो 
की रेलो का विलीयन केन्द्र मे हो जाने से उनकी व्यवस्था में व॑ज्ञानिक्न (स॥079- 
]89/:070) की झावश्यज्ता प्रतीत हुई | भारत मे रेलवे का प्रारम्भ से ही जो विकास 
हुआआ था वह किसी परूर्व-योजना के अनुसार नहीं था, श्रपितु प्रारम्भ में केवल प्रिटिघि 
प्रौद्योगिक हितों एवं राजनंत्रिक हितों से किया ग्रया था। (२) रेल एव 
सडक प्रतियोगिता थी हो । (३) प्रअन्ध एवं शासन की दृष्टि से भ्रत्येक रेलवे 
प्रणाली में विभिन्नता थी ओर बुद्ध रेलवे जो बहुत छोटी थी उतमे श्रबन्ध 
की मितब्ययिता एवं कुशलता का शभ्रआव था । (४) इसके साथ ही रियामतो 
की रेलो के विलीनीकरण के बाद उनवा समन्वय किमी न किसी बड़े प्रवन्ध के पन्त- 
गंत करना प्रावश्यक था । (५) विभाजन की समसस्‍्याश्रो से विभिन्न रेनो की यातायात 
दरो की विभिन्नता, क्मंचारियों की भअजुद्यलता झादि के निवारण के लिए रेलवे मे 
वेज्ञानिकन के लिए सामृहीर रण की आवश्यकता थी, झतः सम १६४६ मे यह प्रश्न 
कुजरू समिति के सामने विचाराथ रखा गया था, परन्तु इस समिति ने पाच वर्ष के 
3. 098. 


२, इसम से ३२ 5८ मि० डोंलर से इ जन एवं अन्य सामग्री सरोदी गई तथा शेप 
१३ सि० डालर का ऋण निरस्त किया गया । 
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लिए सामूहीकरण को स्थग्रित करने का छुक्राव दिया। इसके दाद सन्‌ १६४० में 
रैल्वे सभा ने इस प्रइत का अध्ययन करने के लिए एक जाँच समिति नियुक्ति की, 
जिसमे प्रादेशिक भाधार पर रेलवे का विभाजन करने को घ्िफारिश को । इस सिफा- 
रिप् द्वारा क्‍्रावश्यक संशोधनों दे उपरान्त रेलों का सामूहीकरणा किया गया ! 
प्रारम्मिक झवस्था में भारतीय रेलवे का विभाजन ६ समूहों मे किया गया था, 
परन्तु रेल यातायात की बढनी हुई माग, माल तथा यात्रियों का रेलो पर बढवा हुप्ा 
प्रभाव एवं योजना में नियोजित रेखों का विकास इन कारणों से इन ६ समुहों का 
पुर्नावभाजन भ्ावध्यक हो गया । इस प्रकार वर्तमान समय में ८ रेलवे समुह हैं ४-- 





प्रधान 














[ि विष्ट रेलें रेल माय 
नाम एवं तिथि समादविष्ट रेलें कपल 
१. दक्षिण रेलवे एुम० एस० एम० रेलवे मद्रास ब्रॉड ग्रेड १,८६६१ 
१४-४-१६५४१ सदन इण्डियन रेलवे मीटर ,, ४,२०६*८ 
मँसूर रेलवे ऋँसों ६५७ 
२. मध्य रेलवे जी० झाई० परी० रेलवे बम्बई द्रॉह गेज ३,८२०"७ 
४-११-१६४५१ निजाम स्टेट रेलवे मीटर ,, ८२३९१ 
शिधिया स्टेट रेलवे नेरों ,, ७२४५*० 
घोलपुर रेलवे 
३. पश्चिम रेलवे. बोन्बी० एण्ड स्री०प्राई० रेलवे बम्बई ब्रॉड गेज १,७३६९६ 
४-११-१६५१ सोराष्ट्र, बच्छ, राजस्थान मीटर ,, ३,७२२'८ 
और जयपुर रेल्वे न॑रो ,, ७५६९७ 
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खगइ-स्तर पद्धति-- 

बतंमान रेल समूहों का विभाजन प्रादेशिक झाघार पर है, भ्रतः रेलवे की 
वारयक्षमता बढाने, विभिन्न खण्ड स्तरों प्र रेलवे में सामजझ्ञस्य लाने तथा प्रधिकारों के 
विबे द्रीयकरण के लिए रेल समूहो का प्रशासकीय संगठन सष्ड स्तरीय भ्राघार पर 
करने वी नीति को रेलवे सभा ने अधिकारों वे विस्तृत विकेन्द्री यक्रण के साथ भपना 
लिया है। इसका प्रारम्भ बे न्द्रीय रेलवे मे किया गया है, जहां पहिले से ही मिलती- 
जुबती पद्धति है। सन्‌ १६५६ में इस नवीन नीति का आरम्भ हुमा भौर यह पद्धति 
सम्पुर्णा रेलवे मे लाग्रू हो गई है । इसमे रेल समूह को खण्डो में विभाजित किया जाता 
है । प्रत्येक खण्ड का एक प्रमुख प्रधिकारी होता है, जो प्रधान ब्यवस्थापक की भाँति 
होता है, पर'तु यह समूह के प्रधान व्यवस्थापक के नियन्त्रण में होता है। खण्ड प्रपि- 
कारियो का विश्येप विभागों से, जैसे--स्टोसं और वर्कशाय, कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
खाउ-ह्तरीय पद्धति का सार इसमे है कि यह पद्धति एक बडे द्षोत् की क्रियाओं तथा 
प्रभ्य सम्पस्वित्त रेलवे को क्ियाग्रों पर इकहरा नियम्त्रण देती है, जिससे एक ही खण्ड 
के विभिन्न विभागो वी क्ियाश्रो भे सामझ्स्य रखा जाता है। रेलो को कार्यक्षमता के 
लिए यह आवश्यक भी है । 
आलोचनात्मक हएि-- 

सामूहीकरणए को ८ वेष॑ पूरे हो गये हैं, झ्तः उप्तकी उपयोगिता पाक 
सकते हैं। 

प्रधम, सामूहीकररण से बहु-परिम्राण संगठन के लाभ प्राप्त होने की भ्रपेक्षा थी, 
जिससे भाड़ा दरो एब रेलवे के प्रशासकोय ब्ययो मे मितव्यथिता होती, परन्तु व्यवहार 
में भाडा दरो की वृद्धि विपरीत स्थिति को झोर सजेत करती है। दूबरे, कार्य॑-ब्यय में 
मितव्ययिता की प्रपेक्षा वह बढ़ रहा हे | का्यंशोल खर्चो का कुल झ्ाय से श्रतिशत 
छत १६५१-५२ से ७८"क था वह सन्‌ १६५२-४३ से सन्‌ १६५५ ५६ के ४ वर्षों में 
क्रमझः ८१९६, ८५५, ८१०७७ तथा ८१६६ रहा, जो भ्रधिक है और वास्तव में 
रेलो के विस्तार के साथ शोर कम होना चाहिए था। यह ब्यय वृद्धि रेलो को 
भसन्तोपप्रद कार्य पद्धति की परिचायकर है। 

आय की दृष्टि से देखें तो सन्‌ १६५१-५२ में रेलो वी ग्राय २६०८२ लाख ६० 
थो, सब १६५२-१३ से सन्‌ १६५५-५६ के चार वर्षों मे कमगः २७०*५६, २७२८१, 
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र८८"४६ एवं ४१७४१ रही, अर्थात सन्‌ १६५५-५६ में रेलो की आय बढो । फिर 
भी लाभ मे वृद्धि नही हुई, क्योकि कार्यशील व्यय बढ़ते गये ॥ 

रेल समूहों का पुनर्वर्गीकरण भी सामूहीक रण को असफ़लता की शोर संकेत 
है। वया पच-वर्षीय योजना-काल में जब सामुद्दीक रण हुप्ला तद यह विदित नहीं था 
कि आगामी योजनाओं में जो भौद्योगिक एव परिवहन का विकास होगा उससे रेलों के 
किए जाने वाले समूह प्रशांसकीय दृष्टि से दहुन बड़े होंगे ? चर्थात्‌ सामूद्वीकरण का 
प्रवलम्ब सूभवूक से नहीं हुमा । फलतः झगस्त रन १६४५४ में धूर्दो रेस्वे का विभाजन 
दो ्वमूहों में हुआ प्रौर जनवरी सन्‌ १६५८ को प्ाठवाँ रेलवे समूह वनाया गया ॥ 

बढ़ती हुई रेल-दु्घंटनाए' भी रेलो की कार्यक्षमता में कमी की झोर सक्केत हैं 
इन दु्घटनाप्रो की जाँच थ्ाहनवाज समिति ने को थी, जिसको (सन्‌ १६४४ ) 
रिपोर्ट के सुझावों को लागू करने पर भी दुघंटनाप्रों में कोई कमी नही हुई । रेल दुर्घ- 
टनाग्रो बी समीक्षा में बताया गया है कि दुषंटनामप्रो वा थरुछ्ध सम्बन्ध रेल थावायात 
वी विश्वालता से भी है| इन दुघंटनाम्ो के कारणों में ४१"८% दुर्घटताए' रेल कर्म- 
चारियों की प्रसावधानी से, १६"५% गाड़ियो या पटरियों में खराबी से तथा ११९१% 
गाड़ी टूटने के बारण प्रर्यात्‌ ७२*८%  दु्घटनाएं रेलों की प्रशासकोय श्रक्षमत्ता से 
हुई है ।? 

यद्यपि ये हथ्य सामूहीकरण की भसफ़लता की झोर संज्रेत करते हैं । फिर भी 
इनको जिम्मेवारी केवल सामूद्ीकरण पर ही नही है रेलवे को कार्यक्षमता में कमी 
होने का प्रमुख कारण जीएं-शीण यम्त्र-सयन्त्रादि एवं घिप्ते-पिटे रेल-मार्ग है, जिनके 
मवीनकरणु वी झ्रावश्यक्ता है | साथ ही, बढते हुए रेल यातायात के साथ रेल्दे को 
कार्यक्षमता में ठृद्धि करने के लिए रेल सामग्री का प्राधुनिकोकरण होना चाहिए । 
परम्तु यह मार्य जितना सोचा जाता है उतना सरल नही है, क्द्योंकि इस समय भारत 
को विदेशों विनिमय स्रोतों वो कमो है। सम्मवतः यह कार्य तीसरो योजना मे पूरा 
होगा, जब रेल उद्योग साधारण स्पिति में भ्रा जायगा और हम उससे धूर्णे का्यक्षमता 
की प्रपेदा कर सकते हैं । वर्तमान सीमित साघनों से जो सफलता रेल उदधोग को मिल 
रही है वह निमन्देह सराहनीय है । 
रेलों का प्रशासन-- 

रेल यातायात का प्रवन्घ एवं प्रशासन पारम्म से ही कैन्द्रीय जन-कार्ये विभाय 
(7, ए.. 72. ) के नियन्त्रस् में या। परन्तु जँसे-जेसे रेलो का विकास होता बया 
वैसे-वेसे इस विभाग के लिए उनका नियन्त्रण भार रूप प्रतीत होने लगा | इसलिए 
सन्‌ १६०४ मे सर्द प्रथम रेलों के प्रवन्ध को प्रधक करने तथा उसे विशेषज्ञों के अधि- 


* भारतीय समाचार : सितम्बर १४, श्शद । 
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वार मे देने के हेतु सद्‌ १६०५ रॉबटसन समिति की सिफारिश के प्रनुसार रेल सभा 
का निर्माण किया गया । इस सभा के सभापति सहित तीन सदस्य थे | इस सभा का 
सभापति गवनंर जनरल की कौपछ्तिल का सदस्य बताया गया । गह सभा ग्रपनी झास- 
कीय कार्यवाही के सम्बस्ध में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग पर निर्भर थी | इस 
सभा की कायंवाही मे वाशिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय का अवाद्धनीय हस्तक्षेप होने से 
सत्‌ १६०८ में सभापति के श्रधिकार बढाये गये, परन्तु इससे विशेष लाभ नहीं हुआ । 
इसके बाद प्रॉकवर्थ समिति ने इस सभा के पुनगठन के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये । 
इन मुझावों मे स्व॒ृतन्त्र यातायात विभाग खोलने की सिफारिश की गई घी। सभा को 
अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे विश्येपज्ञो की अभ्रधिक सहायता प्रदान करने की 
सिफारिश भी की थी तथा सभा के प्रशासन एवं प्रबन्ध को महत्त्ववूण बनाने के लिए 
उसको स्वत-श्रता से बाय॑ करने का सुभाव भी रखा गया था । 


इन सुझावों के भ्रनुसार सन्‌ १६२१ तथा सब्‌ १६२४ में सभा का पुनगंठन 
हुपा, जिसमे एक चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। सभा की सदरय सस्या ३ से ४ 
कर दी गई । रेल नीति निर्धारण के लिए चीफ कमिश्नर जिम्मेवार था तथा इस्तकी 
सहायता के लिए प्रारम्भ में केवल २ तथा सन्‌ १६२४ में वित्त सदस्य मिलाकर ३ 
प्रन्‍्य सदस्य थे, जो अपने भ्पने विपय के जिम्मेवार थे। इस सभा की प्रपनी कार्य 
दाही स्वतम्त्रता से कर सकने के लिए तथा विभिन्न वार्षों के निरीक्षण के लिए श्रनेक 
संचालक तथा उप-सचालको को नियुक्ति भी की गई, जो रेल सभा के प्रति उत्तरदायों 
होते है । सन्‌ १६२६ में श्रम सम्बन्धी समस्याप्रो के हल के लिए एक श्रम सदस्य 
श्रौर बढ़ा दिया गया, जिससे चीफ कमिइनर सहित रेल सभा के सदस्त्रों की सहया ५ 
हो गई । रेल सभा के सहायक प्रधिकारियों की सस्या समय समय पर आावश्यक्तता- 
सुप्तार बढा दी गई । 

इसके बाद सब्‌ १६४६ में कुजरू सम्रिति ने णतायात के प्रकध एवं समश्वय 
के लिये के'द्रीय नियन्जण-प्रधिकारी निर्माण करने की सिफारिश को, जिप्तका निर्माएं 
हो चुका है । फिर भी सन्‌ १६५६१ मे रेल मन्‍्त्री द्वारा रेल सभा का पुनगठत छ्िया 
गया, जिसमे प्रब १ वित्त कमिइतर तथा ३ बार्यकारी सदस्य है। सभा का एक सदस्य 
सभापति का कार्य करेगा और वही यातायात मन्त्नालय का सचिव रहेगा। इस सभा 
का काय रेल मन्जी को रेल यातायात सम्बन्धी सलाह देना तथा प्रबन्ध सम्बन्धी प्राव- 
दयक आदेश देना है। 


रेल सभा के भ्रलावा रेलो के शासन प्रबन्ध के लिए स्वायी वित्त समिति, 
क्रेन्द्रीय सलाहकार समिति ठथा रेल भाडा-समिति हे, जिनमे से वित्त समिति रेलो के 
अधं-प्रवेश्च॒ एवं रेलो को प्रावश्यक सममग्री के क्य के लिए तथा रेलवे वजट स्वीवृत 
कराने के लिए जिम्मेदार है। केनद्रोव सलाहकार सम्रिति का काय॑ रेल-जीति को 
निश्चित करन, यात्रियों को सुविधाये दने के सम्बन्ध में तथा क्मंचारियो प्रादि 
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सम्बन्धी सामान्य व्यापारिक समस्याप्रो पर सलाह देना है। इस सप्तिति मे व्यायार 
एवं उद्योग का प्रतितिधित्त्व रहता है। इसके साथ प्रत्येक क्षेत्र को स्थानोय समस्याप्रों 
पर विचार करने के लिए स्थानीय सलाहकार समितियाँ भी हैं। रेलवे भाड़ा समिति 
रेल के वस्तु एवं ब्यक्तियों के भाडे की दरो सम्वन्धो सलाह देने, जनता वी शिकायतों 
पर रिपोर्ट देने तथा माल मेंजने को पद्धति में सुग्रर करने के लिये उधरदायों है ॥ 
१ जनवरी सन्‌ १६४८ से खंड स्तरीय सलाहकार समितियों का रेलवे के प्रत्येक खंड 
में निर्माण किया गया है । 


रेलें के भाड़े-- 

कम्पनी के प्रबन्ध मे जब तक रेलो का सवालन हो रहा था तब तक क्म्पनियाँ 
अपने भाड़े दो दरें निश्चित करने में स्व॒त-त्र थो। सरकार केवल भाडे की न्यूनतम 
तथा भ्विकतम दर निश्चित कर देती थी । इस कारण विभिन्न रेलो के भाडे को दरों 
पैविभिन्नता थी, निसप्ते भारतीय जनता में अमन्तोप था।इप भ्रसन्तोष के लिप 
केवल रेल भाड़ो की दरो की विभिन्नता ही कारण न होते हुए भाडे की दरो का इस 
प्रकार निश्चित करना मुल कारण था। इसमप्ते भारत से केवल कच्चे भाल एवं 
खाद्यान्न के निर्यात को तथा विदेश्ञी निश्चित मान के ग्ायात को प्रोत्साहत मिलता 
था । इस प्रोर भौद्योगिक भायोग तथा तठझर झ्रायोग ने सरेत किया थ। तथा उनमें 
समानता लाने की सिफारिश की थी। इसके बाद आरॉँफवर्थ समिति ने इस सम्बन्ध मे 
छानबीन कर भाडे को दरो में सम/नता लाने तथा भाडे प्म्बन्धी पस्‍रक्षपातपर्ण नीति 
का भ्न्‍्त करने के तिये एक स्त्रतन्त्र रेलवे भाडा समिति को नियुक्ति की सिफारिश की 
थी । परन्तु इस झोर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया ६ इस समिति में रेलवे तथा 
ब्यापारी बर्भ के प्रतिनिबियो के एक-एक सदरय तथा एक सभापति ( कुल ३ सदस्य ) 
रखने को घिफारिश झंकयर्य समिति ने को यो । इस समिति द्वारा यह सम्भव या कि 
सरकार को झाथिक हानि उठानी पड़ती॥ इसलिये ऐसी स्वतन्त्र भाडा समिति का 
निर्माण न होते हुये सत्‌ १६२६ में सरकार ने रेल भाड़ा सलाहकार समिति का निर्माण 
किया | फिर भी जनता का असन्तोष समाप्त नही हुआ भौर त उसने कोई उल्लेखनोय 
कार्य ही किया । 

परन्तु सन्‌ १६४८ में भारतोय रेंल्वे को भाड़ा नोति में महत्त्वदृरं कदम 
उठाया गया, जब स्वतन्त्र रेलवे भाड़ा समिति का निर्माण हुम्ना। यह समिति केवल 
रेलो के भाडो सम्बन्धी मामलों की जाँच करेगी तथा सलाह देगो । इस समिति में १ 
सम्रावति तथा २ सदस्य हैं, जिनको त#ियुक्ति केन्द्रोय सरकार करती है । इस समिति 
को वैधानिक अधिकार प्रः होने के कारण समिति का सदस्य किसी हाईकोट्टेका 
न्यायाधीश झथवा जो इस योग्य हो वही हो सर्ता है | भपने निणंय देते समय समिति 
ऐसेससें को सद्ायता लेती है, जिनकी भ्धिकृतम सहूवा ६० हो सकती है। इसमें 
ब्यापार, उद्योग एवं कृषि का समात भ्रतिनिधित््त रहता है । इस प्रकार इस समिति 
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विर्माए से जनता की गत ३२ वर्ष की मॉँग्र पूरो होकर देश हित में भाड़ा-वीति हो 
सकी है । 

रेला का अ्रथ-प्रवन्ध-- 

रेलो के विकास के प्रारम्भ से हो रेखो की वित्त व्यवस्था भारत सरकार की 
वित्त व्यवस्था का एक अग थी ॥ प्रारम्भ से सन्‌ १८६८ तक रेलवे यातायात से सरकार 
को गारन्दी के वारण भ्रति वर्ध हानि होती रही, जिसकी कुल राशि ५८ करोड रु० 
थी। सन्‌ ८६८ में ही सब प्रथम रेल यातायात लाभकर साधन हुम्रा, जिमके बाद 
प्रपवाद के लिए सन्‌ १६०८ भौर ६६२१ के वर्षो के प्लावा रेलें लाभकर प्रमाणित 
होती गई । 

रेलो वी वित्त व्यवस्था के भम्बन्ध में सब प्रथम भाँतवर्थ समिति ने सन्‌ 
१६२१ में जौँच की झ्ोर साधारण बजट से रेल-बजट को पृथक करने को सिफारिश 
की थी । इस सिफारिश की पृष्ठभूमि मे अनेक वारण थे, जैसे--- 

(१) रेलो का वित्तीय प्रशासत के लिये साघार॒ण बजट पर निर्भर रहना, 
जिससे रेली का प्रवन्ध विशुद्ध वाशिज्य छिद्धान्तो के अनुसार नहीं हो सकता था, 
फ्जत: उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती थी $ 

(२ ) रेलो का वित्तीय प्रबन्ध पृथक होने से साधारण बजट में जो प्रनि- 
श्निठद्ा थी बढ भी दूर हो जाती, क्योकि रेलो के लाभ का सह्दी प्रतुमाद लगाना 
असम्भव था, जो व्यापारिक एवं झौद्योगिक स्थिति पर निर्भर था । 

(३ ) सरवारी वित्तीय व्यवस्था वा प्रभाव रेल के वित्तीय प्रश्ञासम पर होने 
से रेलो को वित्तीय नीति मे समानता नहीं रह स्रती थी । अतः उसको पृथक कर देना 
साधारण बजट एव रेलो के वित्तीय प्रशासन के लिए बाछनीय समभा गया । 


इस सिफारिश के भ्रतुमार सन्‌ १६२४ में समद में रेलो की वित्तीय व्यवस्था के 
पृथकत्त्व का प्रस्ताव स्वीडृत हुआ, जिसके अनुसार रेल-बजद से भारत सरकार को 
प्रति दपं एक निश्चित राशि मिलना तय हुँग्रा । यह राधि देशी राज्यों भ्रयवा कम्पनियों 
की विनियोजित पृ "जी को छोड़कर ब्याप्रारिक रेलों की वुल पृ'जी पर १९% तथा 
भारत सरकार को मिलने वालो निद्िचत राक्षि देकर जो ज्ञेप रहे उसका २०% 
होगो | भारत सरकार वो दी जाने वानी राज्ि चुकाने के बाद जो राधिि बच रहेगी 
वह रेल सचित कोप में जमा होगी। ऐसी राशि ३ करोड ₹० से अधिक होने पर 
अधिक राष्ि का 4 भाग सचित निधि तथा ह भाग केन्द्रीय सरकार को दिया 
जावेगा । इस निधि को सरकार को वाधिक निश्चित राशि का भुगतान करने, घितावद 
की राशि, पूंजी की वापिद्ती तथा भारदीय रेलो वी सुहइता के लिये ध्यय किया जा 
सकता है । इसके अलावा रेचो की वित्तीय व्यवस्था के लिए एक स्थायी वित्त समिति 
वा निर्मास्स होगा, जिसप्रे एक खरबारों पदाधिकारी सभापति होगा तथा शेष ११ 

सदश्य कैन्द्रोय ससद के मनोनौत व्यक्ति होगे । 
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इस भ्रस्ताव के झनुपार सन्‌ १६२४-२५ में रेल-वित्तीय व्यवस्वा माघारण 
बजट से पृथक कर दी गई तथा रेल-वजट साधारण बजट से पहिले प्रस्तुत करने का 
भायोजन किया गया | फलस्वरूप सन्‌ १६२४ २५४ से सन्‌ १६३०-३१ के छः वर्षों में 
रेलों वा वुल लाभ ५,२६३ लाख रुपया हुप्रा | इसमे से केन्द्रोय सरकार को साधारण 
वजट में ३,५६१ लाख रुपया मिला तथा शेप १,६७२ लाख रेल-संवित निधि ये जमा 
किया गया, जो रेस्वे को वित्तोय सफलता वा परिवायक है | सच १६३०-३१ से विदव 
प्राधिक्र मन्दी, देश में नैसग्रिक प्रक्रोपों तथा रेल रोठ प्रतियोगिता के वारण रेलों वी 
प्राय कम होते लगो । प्रतः साघारएं वजट को कमो पूरी करने के लिए.सचित निधि से 
झुयया नित्राला जाने लगा, जिसकी राशि सन्‌ १६२६-३० से सन्‌ १६३१-३२ इन तीनों 
वर्षों में १७६६ वरोड झ० थी | परन्तु इस प्रकार कद तक चलता ? इसलिए सन्‌ 
१६३२-३३ से सरवार वो दी जाने वाली राशि स्थगित कर दी गई तथा साधारण 
बजट के लिए रेलों ने सन्‌ १६३१-३२ से सब १६३६-३७ के ६ वर्षों में कुछ भी नहीं 
दिया । विन्तु सन्‌ १६३७ के वाद होने वाले सबके सद लाभ सरकारी निश्वित राष्ति 
खुकाने में दिए गए ।॥ 


द्वितीय विश्व-पुद्धराल में रेलों की झ्राय बढ़ने से उनवी ग्राथिक ह्विति में 
सुधार हुप्ा, जिसमे रेलों ने सन्‌ १६४३ तक केन्द्रीय सरकार को दी जाने वाली जो 
निश्चित राशि थी वह तथा घिसावट-निधि मे लो हुई 3१ करोड़ रुपये वो राशि वा 
भुगतान वर दिया। सन्‌ १६४४ में युद्ध समाप्ति के साथ ही रेलों के सामने भनेक सम- 
स्याए ध्राई । जहाँ एक शोर प्रामदनों बढ़ी वहां युद्ध के बाद रेलों वा ब्यय भी 
बढ़ रहा था, जिससे रेलों को भाधिक दशा वियड गई । सन्‌ १६४७ से विभाजन हुमा, 
जिसका प्रमाव रेलो की शिल्पिक्त कार्यक्षमता पर बुरा पड़ा तथा प्राजकता के कारण 
प्राय भी कम हो गई घी । फतस्वरूप सन्‌ १६४७-४८ में रेल बजट में २९७४ करोड़ 
रु० का घाटा रहा, जिसे संचित कोप से पूरा किया गया | सन्‌ १६४६-४७ में यात्रियों 
वो भ्रधिक सुविधाएं देने के लिये १५ करोड़ रु० से एक सुघार कोप दनाया गया । 

इस प्रकार रान १६२४ में सापारण वजट में स्थायित्व तथा रेलों के वित्तीय 

प्रशासन में लोच लाने के निए रेलों को वित्तीय व्यवस्यां को पृथक किया गया था। 

परन्तु वह हेतु पूर्ण न द्वों सका | इसलिए दिसम्बर सन्‌ १६४६ में भारतीय संघ्द में 
रेलो की वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में संशोधित प्रस्ताव स्वीहुठ जिया, जो ! भ्रप्रेलत 
सम १६४० से ४ दें दे लिए बाष्यंस्ट के ऋषषाः $ इस प्रस्ताद के अतुणाए ६ 

( १) साधारए वजट ठया रेल वजट के सम्बन्ध में ऐसा परिवर्तन किया 
ग्रया, जिससे साधारण कर-दाता को एकमेव प्रशधारी के नाते सरवार द्वारा रैलों में 
लगाई हुई ऋण पूछी पर ४% लाम मिले। 

(२ ) पिस्तावट निधि में श्रति वर्ष न्यूनतम १४ करोड छझ० जमा बिए जाएँ, 
जिम्तती राधि सब १६५१-५२ से बढ़ाकर ३० करोड़ रू० वापिक कर दो गई । 
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(३) रेल सचित कोप के नाम में परिवर्तन कर उसका नाम श्राय सचचित 
कोप रख दिया गया । इसका उपयोग भारत सरकार को निश्वित ४% वी राशि के 
भ्रुगठान तथा रेल बजट के घाटे की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। 

(४) सुधार को के स्थान पर इसो निधि को शेप राशि से विकाप्त कोष 
का तिर्माणय किया गया । इयक्तो राशि यात्रियों को सुविधाएँ, श्रम कल्याण, राष्ट्रीय 
प्रथ॑-व्यवस्था के लिए उपयोगी एवं श्रावश्यक्र योजनाग्रो की पूर्ति में ब्यय होगी। 

(५ ) प्रजीगत तथा ग्राय (१०४७ ०९) व्ययो के वैटवारे की नई पद्धति 
बताई गई है, जिमसे रेनो में पृजो आ्राधिवय (08729 0!08॥980007) नहीं हो 
सके । इसके लिए पहिले कोई झ्रायोजव नही था | 

(६ ) ऋण खाते को स्थायी सम्पत्ति खाते (800- #८60प७॥) से पृथक 
कर दिया गया है, जिसमे से पहिला रेलो मे विनियोजित प्री तथा दूपरा रेलो की 
सम्पत्ति बताएगा, फिर वह चाहे ऋण लेकर अथवा रेलो की झाय से खरीदी 
गई हो । 
सशोधित प्रतज्ञा प्रस्तावि सन्‌ १६५४-- 

सन्‌ १६४५० के प्रतिज्ञा प्रस्ताव से साघारण वित्त में रेलो का जो योगदान है 
उप्र स्थिरता भरा गई है तथा यह राशि प्रति वर्ष बढ रही है। यह प्रतिज्ञा प्रस्ताव ३१ 
माचे सन्‌ १६५४ को समाप्त होता था। भ्रतः ३० नतम्वर सन्‌ १६५४ को नवीन 
संशोधित प्रश्ताव मान्य हुमा, जो १ भ्रप्नैल सन्‌ १६५५ से ५ वर्ष के लिए है :-- 

(१) रैलो द्वारा भाधारण वित्त को पू'जी लागत पर जो ४% लाभाँश दिया 
जांता था वह भ्रागामी ५ वर्षों के लिए इसी दर पर दिया जाय । 

(२ ) रेलवे पूजी प्राधिक्य (00९7 ८७ ॥00059007॥) कितना है, इसका 
निश्चय रेल सभा करे तथा ऋण्प-पूंजी के इस भाग पर रेलवे साधारण वित्त को उधी 
दर से लाभाँग दे जो झौध्त दर भारत सरकार प्रस्य व्यापारिक विभागों को दिए जाने 
वाले ऋणो पर लेतो है। यह औसत दर सन्‌ १६५५-५६ में ३६% थी । ग्रतः इसमे 
रेलवे को लगभग १ करोड रु० का लाभ होया । 

(३ ) नए रेल मार्गों की पूंजी लागत पर कम लाभाश जिया जाय भर्यात्‌ 
इस पर लाभाश नी दर उक्त २ के प्रतुमार हो । परन्तु नए रेल मार्गों की विनियोजित 
पूंजी पर निर्माण श्रवधि दया यातायात के लिए रेलमागं चालू होने की तिथि से ५ 
वर्ष तक यह लाभाश स्थगित रखा जाय । इस स्थगित राश्षि का भुणतान रेलवे साधा- 
रण वित्त को नए रेलमागगों को भ्राय से चालू वर्ष के लाभाग सहित करे । 

(४ ) घिमावद कोप को वाविकर राशि आगामी ५ वर्ष के लिए ३० करोड़ 
र० से ३५ करोड रु० तक जमा की जाय । 

( ५ ) रेलवे सम्पत्ति की प्रायक्षमता को प्रबाधित रखने के लिए रेलो के हानि- 
लाभ को न देखते हुए घिमावद का प्रवन्ध सम्बन्धित सम्पत्ति के कार्य जोवन के ग्रनुमार 
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किया जाय | इसी घदयर उसका पुनः सम्थापत भो स्थगित ने करते हुए वास्तविक 
स्थिति के अनुसार घिसावद कोष से किया जाय । 

(६ ) रेल्वे विक्राम कोप का कार्य छ़ेत्र बढावर इस कौोप से सभी रेल याता- 
यात के उपभोक्ता्ों को सुविधाएं दी जायें। जैसे गोदामों का सुधार, व्याप्रारियों के 
निए प्रतीक्षा स्थान क्‍झ्रादि । इस हेतु न्यूनतम्‌ ३ करोड रू० वापिक व्यय हो । 

(७ ) झलामकर विभार्गो का निर्माण व्यय सन्‌ १६४६ के अस्ताव के प्रनुमार 
पहिले विकास-कोप से किया छाता था तथा वाद मे उसे पूरी व्यय में हस्तातरित 
किया जाता था । परन्तु इस प्रस्ताव के अनुसार प्रारम्म से ही ऐसा व्यय पूजी-व्यय में 
सम्मिलित किया जायगा। 

इस प्रस्ताव से रेलों की यह लाम है कि नए रेलमार्गों पर पू'जो लागत के साथ 
ही लाभाद देमे का तत्वात्तीन भार रेल प्रशासन पर नहीं पड़ेगा श्रोर न उसका मुगतान 
ही प्रपनी ध्ाय से करना पढ़ेया । दूसरे, रेलें जनोपयोगी होने के नाते रेलवे के विकास 
कोप का उपयोग सभी रेल्बे उपभोक्ताप्रों के हित से होना बाछतीय हो था 
भ्रुटियाँ-- 

यदि उक्त सभी प्रतिज्ञा प्रस्तावों से रेलों वो द्राविर स्थिति सुधर रही है । 
फिर भी निम्न श्रुटियाँ देखने में श्रातो हैं :-- 

( १) सदे १६२४ की मूल प्रतिज्ञा के भनुसार रेलवे वजट में ही रेलवे सम्बन्धी 
कर लगता चाहिए था । परन्तु सामान्य वित्त विधेयक सम्‌ १६५७ से यात्रियों के दिक्टों 
पर जो कर लगाया गया है वह प्रतिज्ञा प्रस्ताव का उल्लंघन है, क्योंकि इससे रेलों वो 
भाय न बढ़ते हुए सामान्‍य प्राय बढठी है । 

(२) रेलों को साधारण वजट में धनिवायं रूप से पू'जो लागत पर ४०5 
बाधिक लामाँश देना पढता है ॥ इसके प्रतिरिक्त रेलवे प्रति वर्ष साधारणा बजद में 
भ्रतिरिक्त राशि देती हैं | यह प्रतिरिक्त राशि सन्‌ १६५७-५८ के लिए ६:५७ फरोड़ 
रु० थी। गत १० वर्षों से भी भ्रधिक समय त% रेलवे यह राधि साधारण बबश्ट को 
देती रही । यह रेल्वे को प्राय पर अनाधिहृत प्रमार है, जो वास्तव में रेलवे के विकास 
एवं विस्तार के उपयोग में हो प्राता चाहिए ॥7 
पंब-वर्षीय योजना में रेलें-- 

३६ मार्च सन्‌ १६५१ में २०% डिब्वे, ३०% इश्नन तथा ३६% सवारी 
गाड़ो के डिब्बे ऐसे थे जिनका विस्थापन द्ोना प्रावश्यक था, परन्तु उनका विस्वापन 
न हो सका, जिससे रेलों को कार्यक्षमता पर बुरा प्रमाव हो रहा था। प्रतः पहिली 
योजना में रेल-सामग्री के विस्थापत की भोर विशेष ध्यान दिया गया था । योजना में 
४०० करोड म० वा प्रदन्घ था, परन्तु ४२३*७३ करोड़ र० व्यय हुशा है। इसमें 
३८६३-७३ करोड़ ए० का व्यय रेलवे के निडी स्रोद्रों स तथा १४० करोड वजट से हुपा 


टप 
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रण 
प्रगति-- 


इस भश्रवधि में ३८० मौज के नए रेल मार्गों का निर्माण तथा गुद्धकाल 
में न: ४३० मील के पुराने रेल मार्यो को चालू किया गया | साथ ही, ४६ मील के 
नैरोगेज के मार्गों का मौटरगेज में परिवर्तन हुआ तथा ४५३ मील नए मार्गों पर कार्य 
हो रहा है । इसके अलावा ६२८ रेलवे इज्धन, ३१,८६७ सवारी के डिब्बे श्रौर 
३८,३१२ माल के डिब्बे खरीदे गये । डिब्चों को स्वय निर्भरता प्राप्त करने के हेतु 
इन्टेग्रल कोच फंक्ट्री मे २ भ्रवट्वर सनु १६५४ से डिब्बे बनने लगे। यहाँ पर संत 
१६५६ ६० तक वाधिक ३५० डिब्बों का निर्माण होने लगेगा । इसमे सन्‌ १६५६-५७ 
से सन्‌ १६५६ ६० के चार वर्षो मे क्रमशः ६०, १४०, २६० भौर ३५० डिक्वे 
बनेंगे । चितरझ्न के इज्ञन कारखाने में इज्जनों का निर्माण प्रारम्म हो गया है, जदाँ 
प्रमी तक ०४% इज्न तेयार हुए । भागामो तोन वर्षों में इसक्री वापिक उत्मादन 
क्षमता ३०० इज्नों तक पहुँच जायेगी । तोसरे दजें के यात्रियों के लिए भी भनेक 
प्रकार वी मुविधाएं दी गई । काफी दूर जाने वाली गाढियों पे तौमरे दर्ज के यानियों 
को ग्रधिक सोने का स्थान देने के लिए वडो लाइन को थ्राडियाँ बढा दी गई, जिसमे 
इन गायों की सख्या ४ जोड़ो बड़ो लाइन की गाड़ियाँ तया दो जोड़ो छोटी लाइन 
की गाडियाँ हो गई । साथ ही, २ प्रक्‍्द्वर सब १६५५ से क्लकत्ता-दिल्ली के 
बोच एक दालानदार जनता गाडी चातू को गई है । १४२ स्टेशनों पर ठण्डे पानी के 
हेतु विद्यूतचालित यम्त्र लगाए गये हैं। इसी प्रश्मार कलकत्ते के प्रासपरास की रेलो के 
विद्यूतीकरण की ११"८४ करोड ८० की योजना का प्रारम्म भी किया गया है | 


दूसरी योजना मे रेलवे विकास के लिए ६०० करोड़ २० का प्रवन्थ है। इसमें 
से १५० करोड ₹० रेलवे वी प्राय से तथा धेप केन्द्रोय धजट से मिलेंगे । इसके प्रलावा 
२२५ दारोड 5० घिसावट कोप से व्यय क्ये जायेंगे, जिससे रेलवे पर १,१२५ करोड 
हु० का कुल व्यय होगा। रेत्वे श्रपती प्राय से इस राशि से श्रधित्त व्यय कर सकती 
है, क्योकि रेलवे वो मूल योजना १,४८५ करोड झ० की थी। इसी प्रवधि में रेलवे 
की माल ढोने की कमता सन्‌ १६५५-५६ के १२ करोड़ टन से सन्‌ १६६०-६१ तक 
१८" करोड़ टव बद्मती होगी | सवारी गाड़ियों वी क्षामता में १५% को वृद्धि 
होगी | ८४२ पील लम्बाई के नए रेल परार्णों का निर्माण होगा। इस योजना में 
२,२५८ इज्ञन, १,०७,२४७ माल डिब्वे तथा ११,३६४ सवारी डिब्बे खरीदे जाए गे, 
जिनमे से १,३५२ इज्ञन, २३,८५२ मात्र डिब्बे तवा ६,४४७ सवारी डिब्रे पुरानो 
सामग्री के विस्यापत के लिए हैं। साथ हो, १,६०० मीठ प्रति वर्ष की दर से रेल 
मार्गों का विस्यापन होगा | भनुपाव समिति के प्रनुवार यह २,००० मील प्रति वर्ष 
जी दर से होगा आवश्यक है, तंगी रेलवे कार्यश्षमदा मे वृद्ध कर सक्तती हैं।साथ 
हो, १,६०७ मोल के रेल मार्गों को दुदरा तथा १६५ मील के मोटरगेज को ब्रॉडगेज में 
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बदला जायगा | १,२६३ मील के मार्ग पर डोजल इक्धन भी चलेंगे । इस प्रकार इस 
योजना मे भी पुनर्वास की झोर भ्रधिक ध्यान दिया गया है। 


दूसरी योजना में प्रभति-- 


दूसरी योजना में लोहा एवं इस्पात, कोयला झोर सीमेट जैसे आ्रावारभूत उद्योगों 
के विकास की व्यापक योजनाएं शुरू हो गई हैं । सन्‌ १६६०-६१ के भनन्‍त तक १,२०० 
मोल लम्बे नए रेल मार्ग बन जाए'गे, १,३०० मील रेल मार्गों का दुहराकरण तथा 
ध८० भील रेल मार्गों का विद्युतीकृरण हो जायगा । माल यातायात जो सन्‌ १६४०- 
४१ के ६१० लाख टन से बढगर सन्‌ १६६०-६१ के भनत मे ८०% से बढकर १,६२० 
लाक्ष टन हो जायगा । रेल इस्नो की संख्या जो दुसरो योजना के झारम्म मे ८5,२०० 
थी, बढकफर १०,६००; यात्रो-डिब्वों को सख्या १६,२०० से २८,६०० भौर माल-डिब्बों 
की संख्या १,६६,१०० से बढकर ३,५४,१०० हो जायगी ।' इसी प्रकार १,२६३ 
मील रेल मार्गों पर डोजल गाड़ियाँ चलने लगेंगी ।९ 


दूसरो योजना मे लक्ष्यों के भनुमार रेल इज्ञन, यात्री डिब्बे तथा माल डिब्बों 
का लक्ष्य क़मज्ञ २,१६१, ५,७०८ झोर १,११,७३६ था। तदनुसार १,४६३ इस्चन, 
४,३२२ यात्री डिब्बे भौर ७५,६१२ माल डिब्बे ३१ मार्च सन्‌ १६४६ तक प्राप्त हो 
चुके हैं। इस प्रकार सम्‌ १६४८-५६ मे रेल मार्गों की लम्बाई ३५,०८१ मील तथा 
उनमे विनिमोजित पूृ'जी १,३६,२८५६ लाख रुपए हो गई, जो सन्‌ १६५५-५६ में 
क्रमणश। ३४,७३६ मील भौर ६७,५५० लाख रुपये थी | 


सन्‌ १६५७-५८ व १६५८ ५६ में क्रदा; १६८१४ भोर १६१"१४ मील तक 
नये रेल मार्ग चालू किये गये ॥ 


इज़न, डिब्बे भोर भ्रन्य उपकरणों को देश में तैयार करने की दिशा मे भी 
विशेष प्रगति हुई है। चितरज्ञव कारखाता भ्रब पूरी ध्ामता से काम कर रहा है, 
जिसकी वाधिऊ उत्पादन क्षमता १६८ डब्ल्यु० जी० इश्ञन की है। निजी क्षेत्र में देलको 
में श्रति वर्ष मोदर गेज के १०० इज्जन तैयार होते है। पराम्बूर कोच फैक्टरी मे 
दूसरी पाली वा काम भी घीरे-घीरे स्‍्रारम्भ किया जा रहा है, जिससे इसमे वापिक 
६०० डिब्बे तँथार द्वो सकेंगे । माल डिब्बों का निर्माण निजी क्षेत्र मे होता है, जिनकी 
वापिक उत्पादन क्षमता २५,००० डिब्बों की द्वै । यात्रिक सिगनल के सभी उपकरण 


भी देढ्ष में ही तैयार किए जा रहे हैं ।2 इस प्रकार दिसम्बर सन्‌ १६५४८ के प्रस्त तक 
देश में कुल उत्पादव निम्द रहा ३-- 


4. प्रफ्ाशव फ्र० एक ए]झ7--4 073६ 0ए६7॥8०, फ़8० 2. 
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चितरंजन कारखाना 
टेलको 

पंराम्दूर कोच फैक्टरी 
हिन्दुस्तान एञ्रर क्रापड 
निजी क्षेत्र से 


हो रहा है 
तीखरी योजना में-- 


श्राश्षा है कि सन्‌ १६६५-६६ मे रेत्वे २३४५० करोड टन माल-यातायात 
करेगी, जरकि सन्‌ १६६०-६१ में १६२० करोड़ टन भपेक्षित है । १,२०० मील के 
नये रेल मार्ग बनेंगे । रेलवे के विकास के लिए योजना में ८६० करोड रु० का भायो- 
जन है। इसके अलावा रेलवे घिासावट कोप से ३३० करोड रु० विस्थापन के लिए 
उपलब्ध होगे, ऐसी प्राश्ा है। इस प्रकार तीसरी योजना में रेलो के विकास्त पर 


१,२२० करोड रु७ व्यय होगा ४-- 


१. रोबजिग स्टॉक 

२. विद्यतीकरण 

३. सिग्नल एव सुरक्षा कार्य 

४. नई रेल लाइन 

४. वर्कशॉप, यन्त्र एवं समन्त्र 

६. रेल मार्गों का नवक्रण 

७. रेल मांग क्षमता काय॑ 

८. पुल निर्माए कार्य 

€, ग्रन्य निर्माण (90ए०एारण) कार्य 
१०. पन्य विद्य तीकरणा काये 

११. कमंचारी ग्रावास एवं कल्याण काये 
१२. रेल उपभोक्ताओ्रो को सुविधाएं 

१३, सडक यातायात में योग दाव 


योग 
लक्ष्य निम्त है ; -- 
इज्न 
बृद्धि १,०३१ 
विस्थापन 3 
योग १,६४५ 
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बेप०ण 
चरण 
२५ 
६६ 
६ 
१०० 
१८६ 
३३ 


५० 
१५ 
१२१५१ 





१,१९१४५ 
पहिली मद में नवीन प्रावश्यक्रताप्रो तथा वर्तमान सामग्री के विस्थापन का 


१,००० इच्चन डब्बू० जी०१ 
३७१ मोटरगेज इञ्ञन 
भ६७ सवारी डिब्बे 


गा 
१७३०० माल डिब्बे (१६४७-४८) 
हमस प्रकार भारत रेल सामग्री के सम्बन्ध मे आ्रात्म-निर्भटता की प्रोर ग्रग्रसर 


दूसरी योजना तीसरी योजना 


पर 
छ० 
२५ 
१२० 
भ५० 
१७० 


[ 
| र्र८ 


( 
५० 
१५ 
बडी १ ख् 
१,२२० 


माल डिब्बे 
5३,१६६ 
२६,६६७ 


१,०६,५६६ 


१५, १६६०। 


]॒ 
2- इस राष्ति में & व १० मदों का व्यय भी सम्मिखित है । 
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रेल लाइन क्षमता कार्यक्रमो मे वर्तमान रेल मार्गों का दुद्राकरण, विद्यूत्ती- 
कररा, डीजलाइजेशन आदि का समावेश है । छाथ ही, दूसरी योजना मे थो नई रेल 
लाइनों का भघुरा काम है उसकी पूर्ति के साथ हों २०० मील के नये रेल मार्ग बताये 
जायेंगे, जिसपे तीसरी योजना के अन्तर्गत कोयला उद्योग के विकास के साथ ही उसे 
यातायात थुविघाएँ उपलब्ध हो सके । 


तीसरी योजना के अन्तर्गत रेल-कार्यक्रम के लिए १३९ करोड़ रु० शो विदेशी 
मुद्दा आवश्यक होगो, जबकि दूसरो योजना मे ३२० करोड़ रु की आवश्यकता थी। 
यह इस वात का सकेत है कि भारत ने झात्मनिरभरता के सम्बन्ध में कितवी सफलता 
भ्राप्त की है 


अध्याय १५ 
सड़क यातायात 


(8०४० प+8च्र59०7४) 

















'किसी देश मे यदि नवीन कल्पनाए' एवं आशाओं का संचार हैं तो वहाँ की नियमित सड्कों 
से उसका ज्ञान हो सकता है /*“* सम्पूर्ण सजन क्रियाएँ चाहे वे खरकार, उद्योग विचार 
अथवा घम सम्बन्ध दवा, सडक का निर्माण क्र्नी हें ए 


सडको की तुलना साधारणतः मनुष्य के झथेर को धमनिपों से को बातो है, जो 
सडक के राष्ट्रोय महृत्त्व की झोर संकेत करता है ।॥ सडको का महत्त्व जितना ग्रामीरा 
क्षेत्रों मे है उतना ही वह शहरो के लिए भो है । सड़को के महत्त्व के सम्बन्ध में 
भारतीय सद्क काप्रेस मे तत्कालोन यातायात मनन्‍्त्री जान मंथाई मे कहा था-.' यदि 

देश के विपुल ख्तोत एवं भ्सीमित जनझक्ति का उपयोग साधारण मानव के लिए 
करना है तो उनका उपयोग उत्पादन के लिए होना चाहिए, जो यातायात साधनों 
प्ैे-विश्येपत: सड़क यात्ययात से--प्रगतिभोल बनाये छा सके ।//# “यदि आए यह 
जानमा चाहते हैं कि समाज स्थिर है क्‍्या"*“““तो झाप वहाँ को सड़को को देखकर 
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प्रथम विश्व युद्ध के वाद सैंनिक मोटरें सस्ती कौमनो प्र बिकने लगी, जिसमे 
मोटर बसे तथा मोटर यातायात देझा की प्रमुख सडको का एक साधारण लक्षण हो 
गया# तथा उन सडको पर भी मोटरें चलने लगी जहाँ पहिले केवल बैलगाडियाँ चलती 
थी। मोटर यातायात के विकास के साथ सड़कों की दु्दशा होने लगी तथा उतका 
मरम्मत व्यय भी बढ गया । इसकी पूर्ति के लिए स्थानीय सत्याझो के झाविक साधन 
प्रपर्या्त थे । इस कारण सडको का विकास मोटर-यादायात के विकाप्त के समानान्तर 
नही रहा तथा सड़कों की स्थिति और भी खराब होती गई । इस स्थिति को सुधारने 
के उद्देश्य से सन्‌ १६२७ में कौसिल प्रोॉफ स्टेट में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुप्रा। इस 
प्रस्ताव के भनुसार सडको की स्थिति की जाँच कर उस पर पपनी रिपोर्ट देने के लिये 
श्री एम० भ्रार० जयकर की ग्रध्यक्षता मे एक समिति का निर्माण हुग्ना, जिसने श्रपनी 
रिपोर्ट सन्‌ १६२८ में प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट में यह संत्रेत किया गया कि सडक 
विक्रास का भार प्रान्तीय सरकार एवं स्थानीय संद्थाग्रो की थक्ति के परे है भर घू'कि 
सडक यातायात का महत्त्व बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस का में के द्रोय सरकार को 
सहायता देवी चाहिए, प्रतः समिति ने पेद्रोल-+र लगाकर 'सडक विकास निर्यि! बनाने 
39) छिद्लारिय्य ही, दिप्तती पाक्षि सडछो हे विश्मश् पर व्यय की जाये 


इस सिफारिश के प्रनुसार मार्च सन्‌ १६२६ से सडक विकास निधि वा निर्माएं 
जिया गया तथा इस निधि में पेट्रोल कर से प्राप्त होने वाली श्राय जमा होती थी । 
इसके साथ ही सडको का विकास योजनाबद रीति से करने तथा इस निधि को राशि 
बे भ्रत्ति वपं कायम रखने की सिफारिश सम्रिति ने की। इसक्रे प्रलावा समिति ने 
केन्द्रीय सरकार के प्राध'न एक पृथक्र सडक विकास विमाग, भूचनाप्रो गो एकत्रित 
करने एवं सशोघन के लिए एक के'द्रीय सगठन तथा प्रान्तीय एवं बन्द्रीय सरकार के 
प्रतिनिधियों से एक यातायात सनाहकार समिति बनाने की सिफारिश की । इन स्िफा- 
रिशो के अनुसार सन्‌ १६३० मे केन्द्रीय सडक सगठन ठथा सम २६३५ में पातायात 
सलाहकार कौसिल का निर्माण हुप्रा है । 
सड़क विकास निधि-- 

सडक विकाप्त निधि प्रारम्भ में वेदच ५ वर्ष के लिए वेनाथा गया था, परस्तु 
बाद में यह लगभग स्थायी हो ग्रया । इस निधि पर केन्द्रोय सरकार का नियन्‍्त्रण था 
टपा इसका है भाग केन्द्रीय श्रशासत, संशोधन तथा झ्र० भा० महत्त्व के कार्यों की 
धृति के लिए भनुदान देने के लिये सुरक्षित रखा गया था। शेप राध्नि पेट्रोत कर की 
प्राय के श्रनुमार प्रान्तीय सरकारों एवं रियासतों के विका्त में व्यय होती थी । इस 
निधि से आज ल लगभग डंट्े करोड रु० की राश्षि प्रति वर्ष सडको के विकास में 
व्यय होठी है। इस निधि के निर्माण के साथ ही प्राथिक मन्दी श्रा ई, जिससे प्रास्तीय 
सरकारों वी प्राय घट गई | इसलिए इस निधि से सड़कों की मरम्मत एवं सुधार के 
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लिये भी राशि दी जाने लगी । इस निधि के कारण सन्‌ १६३६ तक २५३ लाख २० 
*की लागत, से ३८२ नए पुल बनवाए गये तथा ४२ लाख रुपए सड़कों की मग्म्मत एवं 
सुधार पर खच किये गये। इसके भलावा १,२३० मील सम्बी कान्नीट की १,५०० 
मील सम्बी पक्की सड़कों (फ़द्या। छ९७४0०7 ०0905) का निर्माण हुप्रा तथा 
“२,२०० मील मेटल्ड सडको का सुधार दिया गया । इसके साथ हो २२ लाख रुपया 
प्रन्य विविध सडक सम्बन्धी सुघारों पर व्यय किया गया । 
सम्‌ १६३६ के पूर्व सडक विवास्त के इतिहास को दुमरी महत्त्ववूणं घटना 
भारतीय सडक काप्रेस नामक भर्धों सरकारी सल्या वा सभ्‌ १६३४ में निर्माण था । 
इसका उद्देश्य सडक सम्बन्धी तान्त्रिक ज्ञान एव पक्‍्रनुभव का उपयोग करना था। इस 
सस्था में सडक सम्बन्धी इज्ञीनियरों की सदस्यता तथा भन्य व्यक्तियों की, जो सडकों 
के निर्माण मे रुचि रखते हैं - सदस्यता है। झ्ाज इस कांग्रेस के १,००० साधारण 
सदस्य हैं। यह सस्था सड़कों के विकास के लिए संशोघन भादि करने वाली तथा 
तात्रिक रालाह देने वाली एक हो संस्था है, जिराने राइकों के वित्रास में महत्वपूरां 
कार्य किया एवं कर रही है । इस सस्था वी क्रियाप्रों मे भारत मे सड़कों के पुलो को 
बनाने की प्रमाप पद्धति तथा प्रमाप स्पेसिफिकेशन्स निश्चित किए हैं, जो भारत में सवे 
मान्य हैं । 
इस प्रकार द्वितीप महायुद्ध तक सड़को के विकास को गति घोमी रही, जिससे 
युद्धकाल में भारत सरकार को यातायात कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। युद्ध के 
कारण विशेषतः जापानी हमले से--भारत को यह चेतायनी मिल्ती की सुरक्षा की 
हृष्टि से सम्पूर्यं भारत में सड़क यातायात के विकास के लिए प्रयत्नों का केस्द्रीयकरण 
प्रावश्यक है | युद्धकाल में इस काय के लिए प्रान्तोप सरकारो के पास राशि वा भभाव 
था, इसलिए सुरक्षा राशि से सैनिक महत्व को सड़क़ो के विकास एवं निर्माण के लिये 
भनुदान देकर का्यंवाहो प्रारम्भ को गई। इसो समय यह भी भावश्यकता प्रतीत हुई 
फि देश में सड़को का घमनियो की भाति विस्तार होता भनिवायें है, जो तभी सम्भव 
है एवं तभी पह पद्धति ठोक रखो जा सकतो है जब उनकी विकास्त एवं मरम्मत को 
ज़िम्मेवारी केन्द्रीय सरकार-वहन करे । 
नागपुर योजना (सन्‌ १६४४३)-- 
युद्धकाल मे भारतीय सडक काग्रेम के सुझावों के भवनुसार प्रान्त के प्रमुख 
सडक इड्जोनियरों फा एक भधिवेशन दिसस्वर सन्‌ १६४३ मे बुलाया गया। इसका 
उद्देश्य भावी सड़क विस्तार एवं विकास के साधनों एव पद्धति का प*्च्चीलन करना 
था। इस सम्मेलन का फल नागपुर योजना है। इस योजना के भनुमार युद्धोत्तर २० 
वर्षों मे देश को प्रनुमानित भावश्यकताम्ो की प्रति करना था। इस योजना का प्रमुख 
उद्देश्य ध्रभी प्रकार की सड़को का इस प्रकार सन्तुलित विकास करना था, जिससे 
विकप्तित हृषि क्षेत्र का प्रत्येक गाँव प्रमुख सड़कों के सम्पर्क में भ्रा सके । इस योजना 
ने देशी सड़को को घार श्रेणियो मे बाद दिया है :-- 


२४६ ॥ 


(१ ) राष्ट्रीय राजमार्ग (786०78! पाह। ए४४७)--मे वे सडर्के 
होगी, थो प्रान्तीय एवं रियासती राजघानियो, बन्दरगाहो तथा विदेशी मार्गों से सम्बन्ध 
करेंगी तथा देश के सचार को प्रमुख धमनियाँ होगी | 

(२ ) जिता सडकं-ये सडक उत्पादन क्षेत्र एवं बाजारों को राष्ट्रीय राज- 
मार्ग से अथवा किसी रेल से सम्बद्ध करेंगी तथा झास-पास के प्रमुख हैडववार्टरों के 
सम्बन्ध की प्रमुख वडो होगी । 

(३ ) ग्रामीए सडके- लघु जिला सड़कें एव ग्राम सडक विशेषतः ग्रामीण 
जनता की ग्रावश्यक्नताप्रो को पूरा करेंगी । 

(४ ) प्रान्तीय राजमार्ग-ये सहकें प्रत्येक प्रत्त एवं रियासत वी प्रमुख 
सड़कें होगी तथा इनमे सुरक्षा को दृष्टि मे महत्त्वपूर्ण सडकोे का समावेश भी होगा । 

इस योजना में ततक्ालोन सडको के सुधार एवं नवीत सड़कों के निर्माण का 
भी भ्राघोजन है। योजना के भनुसार कुल मील लम्बाई तथा लागत निम्त हैं+ 





(१) राष्ट्रीय राजमार्ग ()08॥099] प्राष्ठ)ज्त७98) २२,००० मी० ४० करोड स० 
(२) , , . सिश्ध्रणाओं ए8०9) ३,००० , है 9 » 
(३) प्रातीय राजमार्ग (770०ए7060७) सा89एक58)६५,००० ,, १२१ ,, » 
(४) इहव जिला सःकें(0७)०7 70।80006 40905)$०,००० ,, ६२ ,, ,, 





(५) जिला सडकें अन्य ([)50706 [80805 0867) १,००,००० ,, ५० ,, » 

(६) ग्राम सडके (५॥]]७४७ ॥70953) १,१०,०००,, ३० ,, + 
(७) युद्धाल्ीन वर्षों का शेष (876७8 ० 

ऋक्षए ॥९४8) स्च्छ ६० +» ७ 

(5) पुत्त निर्माण (808४8) 4 ४४, 8 

(६) भूमि प्राप्ति (890 /80५७७४०7) ् पक 0 के 

कुल ४,०९०,००० मील ४४८ ,, ,, 





यह योजना अविभाजित भारत के लिये थो, परन्तु विभाजित भारत के लिए 
३३१ हजार मील की सड़को का निम्दव॒त निर्माण होना था ;-- 


शट्ट्रीय राजमार्ग १६,६०० मील ३६ करोड़ रु० 
शट््रीय सइक्े ४,१५० ,, शक 
प्रान्तीय राजपार्य ४३,६५० ,, १००३ ,, 
जिला एवं राम सडक २,५६,३०० ,, है४३ ४ - | 


इस प्रकार भाश्त संघ में १,२३,००० मोल पक्की घडके और २,०८,००० 
मोल की कन्ची सडबो के निर्माण वा लक्ष्य चा। इस पर बुल ३७१०४ करोड़ रु० व्यय 
होना था 
) 


१४८ | 


१,५१,००० मील लम्बाई को कच्ची सडके थी । योजना झवधि में सभी प्रकार की 
लगभग २४,००० मौल पक्को तथा ४४,००० मील कच्ची सडको का निर्माण हुआ । 
प्रथम योजना के ग्रन्तगंत सडको के विकास के लिए ११० करोड़ रू० का प्रायोजन था, 
जिसे बाद मे १३५ करोड रु० कर दिया गया ।* 

पहिली योजना में सर्वोच्च प्रायमिक्ता की हृष्टि से राष्ट्रीय सडको की कुल 
लम्बाई मे २,६०० मौल के जो टुडे बीच बीच मे थे उनमे से ४५० मील टुकड़ों का 
निर्माण हुमा । दूसरे, नागपुर योजना के प्रत्तगंत ३२० मील लम्बाई को सडक २ 
१८ बडे पुलो का निर्माण हो रहा था उसे पूर्णा करता था। तोसरे, सडको की सतह 
में सुधार क्या गया, जिससे वे म्रधिक बोझ सहन कर सकें । योजना के प्रारम्भ मे 
ऐसी सडको की लम्बाई १,१८,००० मील थी, जिनमे से ७,५०० मील सम्दाई की 
सडको का सुधार करना था, परन्तु केवल २,२०० मील लम्बाई की सडकों वा सुधार 
किया गया । चौथे, पुराने पुलो को भ्रधिक भार योग्य बनाने के लिए उनमे सुधार 
करना एवं राष्ट्रीय सडको पर ११२ पुलो का निर्माण करना था, जितमे से केवल ४३ 
बड़े पुलो का निर्माण हो सका । 

योजना की झवधि में सडको पर कुल १५६ करोड रुपया व्यय हुभा, जिसमे 
के 'द्रीय सडक कोप से किए गये २५ करोड रुपये का व्यय भी सम्मिनित हैं । फलस्वरूप 
३३ मा रूम १६५६ को सड़कों की लम्बाई लगभग ३,१०,५०० मोल होगई, 
जिमम १,२२,०३०० मील पक्को तथा १,६८,००० मील बच्चो सडर्क थी।* सन्त 
१६४७ से सन्‌ १६४१ तक यही ध्यय ४८५ करोड रुपया था। 

दूसरी योजना में राट्टे थ राज मार्गों के वार्यक्रम के लिए ८७४ करोड रु० 
की राश्षि विर्भारित की गई है, जिसमे से ७,२०० मील सम्बी नई सड को वा निर्माण 
एवं ४,००० मौल सड़कों के विकास का लद्रंय था। दूसरी योजना के प्रन्त तक 
१,२०० मील लाई की नई सडको में से लगभग ६०० मील लम्पी सडकें तंपार हो 
जावेंगी शोर शेप हीसरी योजना क प्राससम मे तैयार हो जावेंगी | ६०० मील को नई 
सडको के निर्माण से राष्ट्रीय राज मार्गों बी लम्बाई १२,६०० मोल से (३,६०० 
| हो जावेगी | इस कार्यक्रम पर दूसरों योजवा काल में ५५ करोड रु० व्यप 
होगा । 

राष्ट्रीय राज मार्गों के साथ ही पहिली योजना में भारत सरकार ने प्रन्य महँत- 
धुएं सड़कों का निर्मार प्रारम्भ किया था, जो दूसरी योजना में भी चातु रहेगा। इस 
हेतु योजना में डभ६ करोड रु० का आयोजन है । इसमे पासी-बदरपुर रोड, बेस्टकोस्ट 
रोड तथा पठानकोट ऊघमपुर सडक का समावेद्य है। इनमे से पहिली सड़क लगभग 
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पूरी हो छुको है, दुसरी सड़क योजना की झवधि में ७५% तपा तीसरी पूरो हो 
जायगी। इस प्रकार इस कार्यक्रम के ग्रनुतार १५० मौल को नई सड़कों का निर्मास 
होगा तथा ५०० मील सड़रों की सतह ऊँची की जायगी ॥ 


अन्तर्राष््रीप सड़क-- 

केन्द्रीय सरकार ने सन्‌ १६५४ में १० करोड रु० का भनुदात आाविक महत्व 
को एवं राज्यों वो मिलाने वालो सडको के लिए स्वीहार किया था। इसके प्रस्तर्गत 
दिमम्यर सन्‌ १६५४ तक ६० मीत् सहकों का निर्माण शोर १७५ मील सड़कों वा 
सुधार हुमा । इसी कार्यक्रम को दूसरी योजना मे चालू रखने के लियै १८ करोड रु० 
का भायोजन है । इस राशि का ७५९६ प्रथम योजना के आरम्भिक कार्यों पर व्यय 
होगा | इस वार्यक्रम में पद्दाडी एवं सीमान्त क्षेत्रों मे १,००० मोल लम्बाई को सड़कों 
का निर्माण द्ोोगा, जिससे यात्री यातायात (0088 एफ्थ0) छा विकास 
हो सकेगा ॥ 


राज्यों फा सडरूविकाल छार्यक्रम-- 

राज्यों के सड़क-विकास के हेतु पहिलो योजना में ७३"५ करोड़ २० का झायो- 
जन था, जिसे प्रमशः ६३ करोड़ रु० करना पह़ा। दूसरी योजना में राज्यों मे १६४ 
करोड रु० के ग्यय से लगभग १८,००० मी लम्बी सदषो का निर्माएं होगा। इस 
योजना की श्रवधि में प्रविकप्चित क्षेत्रों की भोर विशेष ध्याद दिया जायगा। प्ताथ 
हो, ग्राम|ए दिकास कार्यत्रम के प्रन्तर्मंत वताई गई कच्ची सड़तो का भी सुघार होगा । 


इस प्रकार दूसरी घोजना काल में भव तक नाग्रपुर योजना के लद्यय पूरे हो 
चुके है ठथा भ्राशा है कि दूसरी योजना के भ्रन्त तद्म कच्चो झौर पक्को सड़कों की 
लम्बाई क्रमशः २,३५,००० पघोर १,४४,००० मोल दो जायगी। सड़क विकास को 
बल्पता निम्त तालिबाप्रो से होगी : 











पक्की सडके की सड़कों 
नाग्रपुर योजना के लक्ष्य ( मी ) १,२३,००० २,०८,००० 
प्रप्रेत १, १६५१ हा ६८,००० १,५१,००० 
मार्च ३१, १६५६ न १,२२,००० १,६८,००० 
प्राच॑ ३१, १६४५८ १,३३,६१० २,२३,६६६ 
मार्च ३१, १६६६* क्र ४४,००० २,३५,००० 
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34. [॥79॥3 4960, 
३. अनुमान 


राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास 





ही हक इो का दी का चीग 
का निर्माण निर्माण कर  यागर् 


मील. [संख्या) (मील). (मील) 





ग्रप्रैंल १, १६४७ से माच॑ ३३, १६५६ ७४६ ३३. ४,००० ४०५ 
प्रप्नैल १, (६५६ से दिससखर ३३, १६१५६ ५४२० ३३१ २,६०० ७७४५ 
द्वितीय योजना की ग्रवधि मेरे छ्०्० ४०... ३,५००. ६०० 





नागपुर योजना के प्रनुतार राष्ट्रीय राजमार्यों के विशास का लक््य (000- 
वह ७७0098] (7७78) २०,७१० मील रखा यया था । परन्तु केर्र सरकाद 
ने केवल १३,५०० मील की जिस्मेवारी ली थी, जिससे शाज राष्ट्रीय राजमार्गों की 
सम्बाई १३,६०० मील हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों में तिम्न सडकों का समावेग 
है --पभ्रागरा वॉम्वे रोड, बॉम्बे बंश्लोर-मद्रास रोड, मद्रास-कलकत्ता, क्लकत्ता- 
नाग्पुर-वॉस्बे, बनारस-तायपुर-हैदराब्राद-हुमारी अ्र्वरीप, विल्ली-प्रहमदाबाद वस्वई, 
अहमदाबाद से कॉंडला (पोर्बन्दर शास्य सहित निर्मारय अवस्था में ), प्रभ्वाला- 
शिमला तिब्बत, दिल्‍ली-मुयदादाद-लखनऊ, लपनऊ-मुजफ़रनगर-बरौनी (नैवाल सीमा 
तक शाखा सहित), प्रासाम रोड, झासाम द्र क रोड, जिसकी एक शाखा मनोपुर होते 
हुए वर्मा वी सीमा तक है। 

राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो महत्त्ववूरां कार्य चालू हैं उनमे बनिहाल सुरक्ष 
उल्लेजनीय है । इससे जम्मू भर श्रंगयर की दूरी १८ मील से कम होगी। इसके 
प्रलावा हि्दुस्तान-तिब्बत राजमार्ग पर नरकडा से चीव तक राजमार्ग को मोटर 
योग्य बनाने का, बस्वई से भरहमदाबाद सडक को सभी मौध्तभ्रो के लिए थोग्य बनाने 
का तथा गढमुक्त शवर में गया पुन और पअल्पुरा से ग्रोतमी-पुल का निर्माण कार्य चालू 
है। दूसरी योजना में पुकामेह गगा-पुत्र (88-८ए७ ०७० ७7686) का निर्माण 
उल्लेखनीय है । 
सड़कों का दीर्घकालीन कापेत म-- 

दूसरी योजना में नागपुर-योजना के ल्धयो वो प्रति के साथ यह प्रावश्यकता 
प्रनुभव की गई कि तीसरी योजवा के प्रारम्भ से लागू करने के लिए सडको के विकास 
का एक दौर्घकालौन कार्यक्रम बनाया जाय । इस हेतु सन्‌ १६५७ से एक समिति बनाई 
गई थो, जिसने नवीन ग्रखिल भारतीय सडक विकास कायक्रम २० बे के लिए प्रस्तुत 
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किया । इस योजना के भरनुसार सड़कों की लम्बाई सन्‌ १६६१ के ३७६ लाख मोल 
से सन्‌ १६८९१ में ६५४ लाख मील करने का लक्ष्य है। इसके भनुसार राष्ट्रीय एवं 
प्रान्तीय राजमार्गों की सम्दाई १ लाख मील से प्रधिक हो जायगी तथा शेष जिला 
एवं प्राम सड़कें होगी ; इस समिति की रिपोर्ट वी श्रमुख वातें निल्‍्त हैं :-- 


( १) भविष्य के सड़व-दलेवर में दयहरी क्षेत्रो के राथ हो ग्रामीण क्षेत्रों को 
ओर उचित ध्यान दिया जाय | इस हेतु ५,००० जन-सख्या तक के प्रामो का समूद 
दनाक र सड़क कार्यक्रम चालू हो | इस सम्बन्ध मे परिवहन के ढाचे भौर गहनता को 
झोर ध्यान देना चाहिए। भारत प्रे मोटरो वी सस्या १,२१,२८२ ( १६४३ ) से 
४,१८,०६७ ( १६५५ ) हो गई है, जो झोर भ्रधिक बढ़ेगी। सन्‌ [१६८०-८१ 
में मोटरो (४५६४०7700768) की सरूषा ३,७०,००० होने का प्रनुमान है, जवकि 
सन्‌ १६६०-६३ मे ७८,००० प्रनुम्नानित है । 


(२) भादी सडरू-इलेवर मे झधिक वि,मित एवं ऋषि क्षेत्रों को सेवाएं” 
प्रदान करने के साथ हो भद्ध विकसित एवं भ्रविकसित क्षेत्रो को घुविघाएं देने का 
ध्यान रखना चाहिए। देश की प्रतिरक्षात्मकु झ्ावश्यक्रताप्रो को प्लोर भी पर्याप्त ध्यान 
देना चाहिए। 


(३ ) यद्यपि सडशों का वर्योकुरण नागपुर-योजनां पर ही प्राषारित है। 
फिर भी इस योजना में जो निश्चित ग्यूनतम स्तर की पूर्ति करें, ऐसी ग्राम सडको पर 
भी ध्यान दिया पया है । साथ ही, वजनी एवं शीघ्र लम्बे यातायात साधनों में रुकावट 
न प्राचे, इसलिए घनी जन संश्या वाले एवं स्षिक भौद्योगोइ्रत क्षेत्रों मे राष्ट्रीय एवं 
प्रान्तीय राजमार्गों को कुछ लम्बाई में “एव्सप्रेत्त मार्ग” इनाने का लक्ष्य भी रखा 
गया है। थे 
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(४ ) स्रोमित राशि की दृष्टि से सड़को को लम्दाई का लक्ष्य नागपुर-गोजना 
के ३,३१००० मील से बढ़ाकर सन्‌ १६८०-८३ में ६,५०,००० मोल करना है । 
इसकी ४०% पक्को सहकें होगी, जिससे प्रत्येक १०० धर्ग मील क्षेत्र मे ५२ मील 
सड़कें हो जबवेंगो । इस योजना का उद्देश्य है :-- 3) 


( 9 ) विकप्तित एवं कृषि क्षेत्र का प्रत्येक गाँव एक्को सड़को के ४ मोल तथा 
प्रस्य सड़कों के १:४५ मील क्षेत्र में हो, ध् 


(7 ) पद्ध विकसित क्षेत्र का श्रत्येक गाँव पक्का सडको के ८ मील झौर 
कच्चो सड़को के ३ मोल क्षेत्र मे हो, 
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( 3 ) प्रविक सित एवं गर-कृपि क्षेत्र का प्रत्येक गाँव पक्की सड़कों से "१२ 
मील तथा पग्रन्य कोई सड़क से ५ मील क्षेत्र मे हो । हे 
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(४५) इस योजना की कुल लागत ५,२०० करोड रुपये है ;--7 


__ मोल लम्बाई | राशि--(सुधार एवं 
१-४-१६६१ थोजता में प्रस्ता- | नई सडको के लिए) 








भपेक्षित वित लद्॒य करोड़ रुपये 
१, राष्ट्रीय राजमार्ग १३,८०० ३२,००० हपघ० 
२. प्रान्तीय राजमार्ग २५,००० ७०००० १,४८० 
३, वड़ी जिला सडकों ६५,२०० १,५०,००० १,३६० 
», प्रन्य जिला सडकें उप,रे०ग०. है,५०,००० ६४० 
२, ग्राम सडकें (वर्गाइत) १,५६,७०० २,२५,००० ६३० 
योग ३,७६,०००... ६,५३,००० ५,२०० 





(६ ) सडको के भावी निर्माण के लिए ऐमे प्रमाप एवं स्पेसिफिक्रेशन्स उप- 
योग हों जिनतो सीढ़ी दर सीढी परिवहन को वृद्धि के साथ लागू किया जा सके $ 

(७ ) भारत में सडहू-विक्रास पर बहुत फम व्यय होता है। झतः सडक- 
विकास कार्यक्रम को गति देने के लिए प्रायाभी वर्षों से व्यय बढाना होगा । योजना के 
प्रतुपार सडकू-विकास्त का व्यय सन्‌ १६६०-६१ के ८० करोड ह० से सन्‌ १६८०-५६ 
मे ४४० करोड रु० करने का ल्च्य है। 

(८ ) सडक कार्यत्रम के सितंश्यप्रितापूर्ां एवं कार्यक्षम पृत्ति के लिए प्रग्र- 
योजना प्रावश्यक है। इस हेतु घ्ारम्भ से हो भावश्यक राशि के सम्बन्ध भे निश्चित 
प्राश्यासन जरूरी है ॥ 

( ६ ) सडको की मरम्मत एवं कार्यक्षम कार्यान्वयन के लिए वर्गीकृत प्राम 
सडको के भलावा सभी वर्गकषव-सडकें राज्य या केल्रोय पी० डब्लू० डी० प्रयवा राज 
मार्ग विभाग के भाषीत होना चाहिये। वर्शीकृत ग्राम सडक पचायतो के आधीन रहे, 
जिनको प्रान्तोष पी० डब्लू० डी७ प्रावश्यक तकनीकी सलाह दे ॥ 

( १० ) सडक सम्बन्धी प्रनुसस्थान एवं प्रशिक्षण कार्य को भ्रधिक्त गहन 
किया जाय । 

(११) भार्टेरियल मार्गों पर टूटे हुए पुलो के निर्माण को प्राधमिक्तता तथा सडको 
को चोडा बनाना, ग्रामीरा सड़कों को सभी मोसम योग्य बनाना, इन कार्यों को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी जाय । साथ ही सडको को मरम्मत पर उचित छ्यानत दिया जाय । इस 
हेतु वाधिक राशि सन्‌ १६६०-६१ के ३० फरोड रु० रे सन्‌ १६८० ८६ में १३५ 
करोड़ ८० होगी । इसलिए भ्रावश्यक श्रमिकों एवं तकवोकी व्यक्तियों की संख्या सल 
१६६०-६१ के ब्रमशः ८ लाख प्रोर १,२०० से सन्‌ १६८०-८१ में ४२ लाख भौर 
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२,४०० हो जायगी । इसके सिवा समिति ने सड़क निर्माण सामग्री, झाथिक भाव- 
इयकताओं की पूर्ति एवं प्रश'सन के सुघार के सम्बन्ध में महत्त्वपुर्णा सुकाव दिये हैं ।९ 

यह योजना ग्रभी विवाराधीन है ॥६ लेक्ति पंच-वर्षीय योजना में इस काय॑ के 
लिए ५६० करोड रु० की व्यवस्था को गई है, जो बहुत कम है । क्योकि योजना की 
कुल लागत का २५% प्रर्थाव्‌ १,३०० करोड़ रु० का प्रायोजन होना चाहिए था।? 


तोसरी योजना के भ्रन्त में (१६६५-६६) में सडकों को लम्बाई १६४ हजार मौल 
हो जापगी (४ 


खड्कों का शालन प्रबस्ध-- 


सन्‌ १६१६ से सड़कों की मरम्मत एवं विकास की जिम्मेवारी प्रॉान्तीय सर- 
फारों पर थी तथा केर्द्रीय सरकार केदर्द्रीय सडक निधि से वार्षिक ग्रनुदान स्वीकृत 
करने के लिए जिम्मेबार थी, परन्तु १ भ्रप्रंल सब १६४७ से राष्ट्रीय राज मार्गों की 
मरम्मत एवं निर्माण की राम्पूर्णा जिम्मेवारी केस्द्रीय सरकार ने प्रपने श्रधिकार मे से 
ली है। प्रान्दीप राज मार्गों के तिर्माए, मरम्मत एवं विक्रास की जिम्मेदारी श्राज भी 
प्रान्तीय पब्लिक बक्‍स विभागों की ( प्रान्तों की ) है । इसके अलावा जिला एवं 
स्थानीय सड़कों की मरम्मत, विकास एवं निर्माण का उत्तरदायित्त्व स्थानीय संस्थाप्रो 
का है, जिनके प्राथिक एवं तान्त्रिक साधन कम होने तथा गत ४ वर्षों मे ग्राम सड़कों 
पर धभावागमन बढ जाने से ग्राम सडको की दक्षा दयनीय हो गई है, इसलिए इनकी 
ब्यवस्था का भार आस्तीय पब्लिक वतर्से विभाग को देसे के प्रश्त प्र विभिप्न प्रान्तीय 
सरकारें विचार कर रहो हैं । 


मोटर यातायात एवं वैलगाड़ी-- 
भारत के श्रतिनिधिक जित्र में दंलगाड़ियों को ही दिखाया जाता है, जो इस 
बात का प्रतीक है कि मारत मे वैलगाड़ियों प्राचीन काल से सड़छ यातामात का 
भहृत्त्पूर्णा साधन रही हैं श्रोर झागे भौ रहेंगी । कारएणा, भारत को कृषि स्थिति में 
बलगाडियों की तब तक प्रधानता रहेगी जब तक हमारे किसानों को यातायात के ग्रस्प 
सस्ते एवं सुविधाजनक साधन उपलब्ध नही होते । 
यद्यपि भारत के संडक मातायात में मोटरो का महत्त्व बढता जा रहा है तथा 
दे क्रमशः बैलगाडियों का विस्थापत कर रहो हैं, फिर भी भारत कौ बैंलगाड़ियों का 
उन्मूलन नहीं किया जा सत्ता, क्योकि दैलगरांडियाँ दौंसे भो रास्ते पर चलाई वा 
सकती हैं तथा एक बैल की जोड़ी वँलगाडो एवं कृषि-कार्य दोनों के हो उपयोग में 
3,. फ्राउम फेणवठे (0ाहा<55 उपफ्रोध्यक्षार धो प्रंघटड ० उठी 
एक, 4, 960. 
2... ॥7073-960. 
३. भारतीय समाचार, अप्रैल २४, २६६०१ 
%.. उयोग ज्यापार पत्रिका, अयस्त २६६०। 
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प्रानी है, जिससे कृषक को मितव्ययिता होती है । इसो कारण भाज मोटर यातायात 
का विकास होते हुए भी वलगाडियो की ही झधिकता है | भारत में लगभग ४७ लाख 
वैलशाडियां है, जिनमे २६६१ करोड रुपये की पूजी लगी हुई है, जबकि मोटर लॉरियो 
की सर्या १७६ हजार तथा उनमे लगी हुई पू'जो केवल ६६ करोड रुपए है। इसके 
साथ ही बैलगाडियों से लयभग १ करोड ब्यक्ति तथा दो करोड पशुप्नो को उपजीविका 
चलती है पोर वे प्रति वर्ष १० करोड टन माल का यातायात करती हैं। यह उनके 
महत्त्व की ह्रोर सकेत करता है । बैलगाडियो वा ग्रामीण क्षेत्र से उन्मूलल क्रभी भी 
सम्भव नही है, जैसा कि मोटर यातायात के विकास के समय घारणा थी, क्योकि 
थोडी दूरी के लिए वेलगाडियो द्वारा यातायात साधन सस्ता होता है, जहाँ मोटरें 
मध्यम दूरी के लिए तथा रेलें अधिकतम दूरी के लिए सस्ती होती हैं । हाँ, यह बात 
ग्रवश्य है हि वर्तमान ढाँचे की बंलगाडियों से सडके बहुत जहदी ख़राब होती 
हैं, इसलिए सड़कों को सुरक्षा की दृष्टि से बेलगाडियो में सुघार के प्रयध्त होने चाहिए । 


रेल एवं मोटर प्रतियोगिता-- 


रेल यातायात का देश में इतना विकास होते हुए भी भ्राज रेल सेवाएं देश 
को पर्याप्ष मात्रा मे उपलब्ध नही है भ्ौर इसीलिए रेल यातायात के साध ही सडक 
यातायात भी देश के लिए पावश्यक है ॥ भारत मे सडक यातायात का सबसे बडा 
दोप यह है कि रेल यायायात के विकास के साथ हो सडक यातायात का भो विकास 
हुभा । परन्तु उसके वित्रास मे सामजस्य_का प्रभाव रहा है । फलतः भारत की लगभग 
हे सडके रेल मार्गों के समानान्‍्तर हैं तथा लगभय ४८% सर्डर्क १० मील ठक लोह 
मार्गों के समानान्तर हैं ।# इसके विपरीत ग्र।मीण क्षेत्रों मे विशेषतः समृद्ध कृषि क्षेत्रों 
में सडक का विक्रास हो नही हुआ है। वास्तव मे सडक यातायात एवं रेल यातायात, 
ये दोनो परस्पर पूरक होने के साथ ही प्रतियोगी भी है। रेल यातायात के लिए 
स्टेशन तक यात्रियों एव माल ढोने के लिए पूरक सडको वी भावश्यकता होती है भौर 
किसी भी क्षेत्र भे रेल यातायात का विकास तब तक सम्भव नही है जब तक उस क्षेत्र 
में सडको का भच्छा जाल न जिछा हो । 

परतु भारत में जिग परिस्थिति मे एवं जिस प्रकार सइ 6 यातायात का विकास 
हुपा है उस कारण उनमें परस्पर प्रतियोगिता अधिक रहती है । इसका महत्त्वपुर्ण कारण 
यह भी है कि मोटर यातायात मध्यम दूरी के लिए सुविधाजनक एथ सस्ता होता है, 
क्योकि रेलो की भाँति उसमे न तो श्रधिक स्टेशनो, स्टेशन फर्मंचारियों एवं प्रन्य कमें- 
चारियो की जरूरन होतो है। यह प्रतियोगिता प्रधम विश्व युद्ध के बाद ही क्रमशः बढने, 
लगी पर'तु इसवी तीज्नता का प्रभाव सन्‌ १६२६ की आर्थिक मन्दी मे रेल यातायात 
प्र विशेष हुप्रा | इस काल मे रेलो वी भ्राय इतनी कम हो गई कि वे साधारण दजट 
को दी जाने वाली राशधि_का भुगतान करने में प्रसमर्थ हो गई । रेल सडक प्रतियोगिता 
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का तिवारण वरने एवं उनमें सामजस्य लाने की दृष्टि से सन्‌ १६३२ में मिचेल वर्वानेस 
समिति को नियुक्ति वी गई थी । इस समिति का कपन है :--रेलों मे अधिक भीड- 
भाड होने वा दोप सत्य है। हमें ऐसे बहुत कम स्पान मिले जहाँ से इस सम्यन्ध की 
विद्यायतें न हों ।” इतने साथ ही समिति मे प्रतियोगिता निवारण के लिए मोटर 
यातायात में मामंजरप साने के लिए यातायात बेन्‍्द्रीय सलाहबारी स्रभा के निर्माण 
बरने वी सिफारिश वी । इसके प्रलावा समिति ने यह भी छिफारिश्न की कि वे दोनों 
सामाजिक सेवाएं होने के नाते इनमे सामजस्य रखा जाय तथा सडरी का विकास 
समुचित रीति से हं'ने के लिए सडक यातायात का नियन्त्रण हो । 


इसके बाद सन्‌ १६३७ में येजयुट समिति ने भी एम प्रइन पर विचार [वया 
तथा मोटर यातायात के लाइसेंतिंग, निरोक्षण एवं नियन्त्रण बरी प्रिफारिश 
बी, जिससे रेल यातायात के साथ भनुवित प्रतियोगिता का प्रस्त हो जाय। इस 
सिफारिश के घनुमार सन्‌ १६३६ में “मोटर वेहिवल्स पधिनियप्र'ं बनाया गया, 
जिशका उद्देश्य सडक यातायात का नियन्धण एव सामंजस्य करना है। इस प्रधिनियम 
के प्रतुसार अत्येक राज्य के २ प्रयवा प्रषिक प्रादेघिक विभाग बनाएं गये हैं तथा 
प्रत्येक छ्षेत्र के लिए एक प्रादेशिक यातायात प्षितवारों है। साथ हो, प्रत्येक प्रास्त मैं 
प्राग्तीप यातायात भ्रधिवारी है, णो प्रादेशिक यातायात क्‍प्धिकारियों के साथ सामंजस्य 
रफ़ता है। इस प्रधिनियप्र से प्रस्येक मोटर का बीमा कराना प्रनिवाय है। प्रत्येत्रा 
मोटर को प्रादेशिक भ्रधिवारियों से निश्िचत क्षेत्रीय यातायात वा परमिट लेना द्वोता 
है तथा उन पर निश्चित यात्री ध्यवा माल तथा गति ने सम्बन्ध से दातों का पालन 
पनिवाय है । 


शेल सड़क सामंज्ञरुप-- 

रेल एवं सडक यातायात को परस्पर प्रतियोगिता समास कर उनको परस्पर 
पूरक बनाने के लिए उनत्रा सामजस्यथ ही एक मान्न साधन है। इस हृष्टि से 
सड़क का भावी निर्माए एवं विव्रास योजताबद्ध रीति से इस प्रकार हो कि रेलों को 
सडक यातायात प्रूरक हो सके । प्रतः रेल मार्थों के समानास्तर सड़कें नहीं बताना 
चाहिये, भ्रपितु उनका विकास भन्य क्षेत्रों मे हो, जहाँ यातायात सुविधापों की फमी 
है । इससे देशी यातायात साधन वढकर सडक यातायात रेलों के लिये पुरक राड्को का 
कार्ये करेंगे एवं भ्षिक यात्री तथा माल के आवागमन की पृष्ठ-भुसि का विकास करें 4 
साथ ही, यातायात मुविधाप्रों के दुद्रेपन का सघासम्मव निवारण किया जाय । यद्यपि 
'प्राजवल यातायात साधनों का राष्ट्रीककरण दो रहा है, जिसमे विभिन्न यातायात 
साधनों वा विकास योजनावद्ध एवं विभिन्न साधरों में सामंजस्य रखने की दृष्टि से 
होगा । फिर भी देश्व के सम्पूर्ण साधनों का राष्ट्रीयकरण प्रमम्मवर ही नहीं भपितु वर्त॑- 
मान स्थिति में बिन है । भ्रतः विभिन्न साथनों में सामंजस्य के लिए उन पर सरकारी 
नियस्तस्य झावश्यक है, जिस झोर सरवार ने भ्रावश्यक दायंदाही को है । 
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रेल एवं सडक यातायात में अ्रभावों सामंजस्य लाने के लिए रेल एवं महत्त्व- 
पूर्ण यातायात उपक्नमों की विलीय व्यवस्था को एक साथ लाने को भ्रोर ग्रावशयक 
प्रयल ज़िये जा रहे है । वम्दई, उड़ीसा तथा मब्य-प्रदेश के मोटर उपक्रर्मा में रेलें भी 
हिस्सा ले रही हैं। योजना आयोग ने सामजस्य स्थापित करने के लिए जहां प्रान्तीय 
मोटर यादायात्र है बड़ा निगम बताने की प्रिफारिय की है । इस प्रकार के यात्तायात 
निगम बम्बई, दिल्‍ली तथा विलासपुर (मध्य प्रदेश) में हैं । इस कार्य की प्रगति के लिये 
सडक यातायात तिगम अधिनियम सम्‌ १६५० में बताया गय। था, जो प्रंव बिहार, 
हैदराबाद, मैमूर तथा कच्छे में लागू कर दिया गया है, जिससे वहाँ ऐसे मातायात 
निगमो का लिर्माए हो सके । इसके साथ ही रेल एवं सडक यातायात में सामंजस्य 
लाने एवं सडक यातायात के पुनगंठन कार्य में काफी प्रगति हो छक्की है, क्योंकि मद्रास, 
बम्बई, मध्य भारत तथा उत्तर प्रदेश श्रादि राज्यों मे सडक यातायात का राष्ट्रीय रण 
हो चुत है । 
सड़क यातायात का राष्ट्रीयीरण-- 

रेल-सडक प्रतियोगिता का प्रन्त करने के लिए सडक यातायात का राष्ट्रीयरण 
ही एक मात्र मार्य है, जिसको भारत के लगभग सभी बड़े राज्प्रों में मान्यता दी गई 
है । इतना ही नहीं, प्रत्युत अनेक राज्यों में सडक यातायात का राष्ट्रयकरण हो चुका 
है, जिसमें वम्बई, मब्य-प्रदेश, पजाव, मद्रास, उडीसा, पशिवमी वड्भाल तथा दिल्ली है, 
परभ्तु इन प्रान्तों में राष्ट्रीय रण के सिद्धाग्तों मे समानता नहों है, जैसे--बस्खई एवं 
मध्य प्रदेश में मोढर यातायात का सचालन अद्ध सरकारी निय्प्र के रूप में होता है 
हो उत्तर प्रदेश, मध्य-म रत क्षेत्र तथा मद्रास में इनका संचालन सरकारी विभागों द्वारा 
होता है । इसडे अलावा ग्स्य प्रास्तो में सरकार मोटर बसों का सचानत कर रही है, 
परन्तु भ्रभी तक मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण यात्रियों के यातायात तक ही मोमिव 
है तथा माल ढ़ोने का कार्य तिजी मोटर वाले ही करते है। 


राष्ट्रीककरण के सम्बन्ध में योजदा प्रायोग के विचार माननीय हैं । यातायात 
सचिवालय के परामर्श से योजना श्रायोग ने सडक यातायात की विक्रास समस्याग्रो का 
अध्ययन एक विशेष दल से कराया था ) इस धथ्राघार प्र ही योजना प्रायोग ने देखा 
हि वतंमान समय में लगभग सम्पूर्ण माल का यातायात तथा लगभग २५% यात्रियों 
का मोटर यावायात निजी मोडर चालकों द्वारा होता है। कवेमात मोटर यातायात 
सेवाएं अपर्यातत हे और यत कुछ वर्षों मे उनका विज्ञास भी घोमी ग्रतिसे हुप्रा, 
जिसका थमुख कारण राष्ट्रीकरण का भय, मोटर यातायात पर करो का उच्च स्तर, 
भन्‍्तर्राज्य मोटर सेवाग्रो पर प्रतिवन्ध, थोडे समय के लिए परमिटों की स्वीकृति 
श्ादि है । 

पहिली योजना! में सडक यातायात्र के राष्ट्रीकरण के लिए १० करोड 8३ 
व्यय किए गए सथा दूसरी योजना में १३५ करोड़ रु० का झ्रायोजत है । राज्य सर- 
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बारदों को यह सतताह दी बरई है कि दे इस हेतु नियमों को स्पापता करें | रेलवे भी इस 
नियमों में साक्ोदार हो सकती है, जिसर्रे लिए १० करोड़ र० का प्रदन्य योजना में 
है। इसके भ्रतिरिक्त तीन बरोइ र० दिल्लो द्रायपोर्ट सविसेज के लिए भी हैं । इस 
अकार दूसरी योजवा में दुल २७ करोड रु० को व्यवस्था है, जिउसे ५,००० अतिरिक्त 
गाड़ियाँ खरीदो जयेंगो ठपा क्‍्रावइयक वक्‍ु्योंगों को स्थाइना होगो॥ तोसरो योजना 
के भच्चगंठ मोटर बयाठाबाठ का विकास निद्नी क्षेत्र में होगा । राष्ट्रीचीदव॑ठ मोटर यात्रो 
याठायात के लिए तीसरी योडना में १८६ करोड झ० का झायोजन है, जिससे यात्री 
गराडियों की सरुश में ५,००० से वृद्धि होगी । रेल्दे दारा मोटर यातायाठ में योगदान 
देने के लिए ठीसरो योजना में १० करोड़ र० को व्यवस्पा है | 





सडक द्वारा माल बाठायाव का राष्ट्रीयरण दर्घमान अवस्था में न करने वा 
विचार है। इसलिए मसानों समिति (सड़झ याठायात पुनर्यधग समिति) को 
छिफ रिशे मान लो गई हैं, जिनमें से प्रमुख सिफरारिगें हैं :-- 

(१) सइझ याठायात एवं एड्क निर्माण में सामंजस्य । 

(२) शाज्य याठायाठ पग्रधिक्षरण वा निर्माण । 

(३) राज्य-प्रतोच् स्यायाधिदरणों का निर्माण । 

(४ ) लाइसेंस देने डी नोति में उछद्ारवा ॥ 

(५ ) द्रऊ के खाय ट्रेलरों के उपयोग को प्रोत्साहव देने के लिए वेदीडिल 

कर में ट्रेंचर के उम्बन्ध में छूट दी बाय ॥ 

इन टिफ्रारियों का अनुमोदन राज्य यातायाठ कम्रिध्नरों के झम्पेनन से किया 
गया (9 इस प्रकार देश में सद़क निर्मारा एवं सड़क याठायाठ के विद्रास को सीमित 
ाघनों मे प्रोन्‍्ताहत दिया जा रहा है ॥ 


किया 


$. बुएणम)] ्॑ प्रब्तेड द [फमरेशडयए 2४०४० 959, 


अध्याय १६९ 
जल यातायात 
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“प्रत्येक प्रकार के यातायात का विशेष क्षेत्र एवं कार्य होता दँ। यह मान्यता है कि जल 
मार्ग ओर रेल सार्ग एक दूसरे के भतियोगी नही बल्कि पूरक हैं ।” 


प्राचीत काले में भारत भमुद्री यातायात में बहुत प्रगति पर था। पश्चिम में प्रीस तथा 
मेस्ीडोनिम्ना तक एवं पूर्व मे जावा तक भारत का सम्ब्स्व था। इतना ही नही, प्रत्युत 
भारतीय जहाजी कला विश्व के ईर्प्या का विषय थी । 'युक्तिकल्पतद/ नामक संस्कृत 
ग्रम्य भें नदी तथा समुद्री यातायात साधनों का निर्माण करना एवं विज्ञान को बशणन 
मिलता है, जो प्राचीन भारत में नोवहन (7७०78%6700) कला के महत्त्व फा 
परिचायक है। 

जल यातायात को हम दो भागों मे बांट सकते हैं --(१) श्रान्तरिक प्थवा 
नदी द्वारा यातायात, (२) समुद्री यातायात । 
(६१) नदी यातायात-- 

भरत मे प्राचीन-काल से नदीहूरूयावायाव का आत्तरिक आवागमन एवं माल 
ढोने के लिए काफ़ी महत्त्व था। इसका प्रप्ताण साँची स्तूप पश्राज भी दे रहा है, जो 
इसा पूर्व दूमरी क्षतांईदी का है| इसी प्रकार मंगेस्थनीज, जिसने भारत का २,००८ 
वर्ष पूर्व भ्रमछा किया था, ने गया एवं उमकी १७ सहायक नदियों तथा भिघ एवं 
उसकी १३ सहायक नदियों में नोवहन का उल्लेख किया है। १४वीं शताब्दो परे 
मंदी, नहूरें तथा अन्य जल स्रोतो मे नोवहन भारत का समुद्ध व्यापार था, जिनमे गगा 
एवं मिध उसकी सहायक नदियों द्वारा नदी यातायात का महत्त्ववूरं साधनथा। 
इसके साथ हो सुरक्षा की दृष्टि से भी नदी यातायात महत्त्वपूर्ण साधन था ॥# इतना ही 
नही, झतितु प्राज श्री हम बडा नावो द्वारा गया के प्रास्यास माल का यातायात 
देखते हैं 
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नदी यातायात का विकास एवं अवनति*-- 

झाधुनिक ढंग पर भाष चालित स्टॉमर का प्रयोग भारत में सर्व प्रथम सन्‌ 
१८२३ में हुआ | जब 'डायना” नामक स्टोमर ने कुलपी रोड से कलकत्ते तक की 
हुगली नदी पर यात्रा भारम्भ को ५ इसके बाद सन्‌ १८३४ से ईस्ट इण्डिया कम्पनी का 
माल एव प्रधिकारियों के यातायात के लिए कलकत्ता तथा गगा नदी के स्टेदानों पर 
नियमित रूप से मासिक यात्रा चालू को गई । इसी समय गया ठथा ब्रह्मपुञ्न नदी पर 
यातायात सुविधाएं देने के लिए नीवहत कम्पनियों की स्थापना हुई, परन्तु आज 
भारत तथा पूर्वी पाकिस्तान के जल मार्गों की लम्बाई ५,००० मील है, जबकि ३० 
वर्ष पूर्व घाघरा नदी से अयोध्या तक जल यातायात की सुविधाएँ उपलब्ध थी। फिर 
भी अधिकतर माल का यातायात देज्नी नावो (७780 ००७४७) से होता था, जिनकी 
संख्या बलकत्ता, हुगली तथा पटना मे क्रमश; १,७८,६२७, १,२४,५३२७ तथा 
६१,५७१ थी । 

सन्‌ [६५४ में रेल यातायात के विकास के साथ जल यातायात की श्रवतति 
होने बगी । प्रारम्भ मे प्रमुख रेल मार्ग के कारण जल यातायात रेलो को पूरक रहा, 
परन्तु ज॑से ही जलमार्गों के समातान्‍्तर रेल मार्य बनाये गए वैसे ही जल यातायात की 
अवनति होने लगी, क्योकि जल मार्गों द्वारा होने वाला यातायात रेलो ने छोम लिया । 
दूसरे, जल यातायात भरंगठित एब भसुरक्षित होने के कारशा रेलो द्वारा माल के 
यातायात को भ्रोत्साहन मिला । तीसरे, झ्रान्तरिक जल मार्ग के महत्व एवं विक्रास की 
झोर सरकार ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया । इसके बाद रेलो के साथ ही 
प्षिचाई योजनामो का प्ारम्म हुप्रा, जिससे जल यातायात को गहरा घक्का लगा, 
क्योंकि नहरों झादि विचाई के साधनों के निर्माण से बदियों मे नोवद्वत के लिए प्रानी 
की कमी हो गई । 
जल यातायात की चर्तमान स्थिति-- 

रेलो के विकास के साथ जल मार्गों का भारत में भदृत्त् कम होता गया तथा 
उसके विकास की भोर तत्कालीन सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया। फ़नतः सन्‌ 
१६०४ में यंग्रा एवं उत्तकी सहायक नदियों पर चलने वालो नावो (9780 00885) 
को सरूपा १,१०० के लगभग रह गई। यद्यपि इनकी संस्या मे अब वृद्धि हो चुकी है, 
फिर भी जल मार्ग देश के केवल ईशान्य भाग में अर्थात्‌ गगा ब्रह्मपुत्र तक हो सीमित 
रह गए है। बड़े-बड़े स्टोमर्स भाज भी ग्रगा नदी में धूर्वी प्राविस्तान से पदना तक 
६२० मौल की दूरी पर चलते हैं। पूर्वो भारत में कलकत्तें से डिब्र॒गढ तक १,१७५ 
मौल दूरी तक स्टोमरो से यातायात होता है, परन्तु स्टीमरो तथा बड़ी नावो के लिए 
स्थायी एवं बारहमासी जत मार्गों की लम्बाई ४,००० मील है। इसके ग्लावा छोटी 
नोकाप्रो से यांतायांत के झन्य जल मार्ग उपलब्ध है। गया ब्रह्मपुत्र पर वाधिक 
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यातायात ६,२४० टन मोल होता है भौर लगभग इससे दुगुना यातायात देशी नौकाप्रो 
हारा जिया जाता है । यन्‌ १६४६ के आँकड़ों के श्रनुसार बलकत्ते से होने वाले कुल 
यावायात्र का १२वाँ हिस्सा जल मार्गों द्वारा ढोया जाता है। इससे जल यातायात का 
महत्त्व स्पष्ट होता है । 
जल यातायात के विकास की और-- 

रेल यातायात को अपेक्षा जल यातायात भारी से भारी माल ढोने का सस्ता 
साधन है, पर-तु इसके प्रावा)मन में अधिक समय लगता है। इस वारण जल याता- 
यात एवं रेल बातायात एक दूसरे के प्रतियोयो न द्वोते हुए यदि ठोक रीति से इनका 
विक्रास किया गया तो सहायक हैं। कारण, रेल यातायात ऐसो वस्तुप्रो के लिए 
सुविधाजनक है जिनके यातायात में नियमितता एव शीघ्रता वी आवश्यकता हो तथा 
जो वरतुए' कम भारशील हो । इसके विपरीत कम कीमत वाली, बिस्तु भ्रधिक भार- 
शील वस्तुप्नो के यातायात के लिए, जिवमें समय का विशेष महत्त्व नही है, जल 
यातायात ही एकमेव साधन है । फिर भी भारत विभाजन तक इसके विकास की श्रोर 
कोई ध्यान मही दिया गया था | 


इसके वाद भारत की राष्ट्रीय सरकार ने इस प्रोर ध्यान दिया तथा देश के 
जल यातायात बा विकास एवं योजना का भार बेन्‍्द्रीय जल एवं शक्ति भायोग को 
पौए गया । प्र/न्तरिक जब यातहपपात सस्मेज्ञक मे निएक यात्राय्ाव सर्वे समिति मे यह 
शाय दी थी --“भारत में बलकत्ते से होने वाला प्रन्न प्रायात का उत्तर:प्रदेश को 
होने वाला यातायात जल मार्गों से ही क्या जाय ४ इस समिति ने जल याता- 
यात की उन्नति के लिये जल मार्गों के श्रास पास अधिक औद्योगिक विक्ञास्त वरने की 
सिफारिश भी की थी | प्रान्तरिक जल मार्गों के विकास के लिए भारत भरकार के 
निमस्त्रणा पर नोबहन विशेषज्ञ श्री श्रॉंदो पॉपर सन्‌ १६४० में भारत झाए थे, जिन्होंने 
यह सम्मति दी कि यदि भारत के जल मार्गों का सगठित ढंग पर विदोहन होता है तो 
बे रेल यातायात के समान हिस्सेदार होकर सिंचाई के लिए भी उपयोगी हो समते है । 

प्राग्तरिंक जन मार्गों के विकास के लिए केन्द्रोय जेल एवं शक्ति प्रायोग ने 
काफी काम किया है, जिसके भनुसार दामोदर घादो योजना के प्रन्तगत हुगलो का 
रानीगज कोयले को ख्वानो से सम्बन्ध करने के लिए एक नहर का निर्माण होगा । 
वम्बई से काकरपारा योजसा के शभ्रन्तगंत सूरत से काकरपारा वाँच तक जल मांग 
बनाया जायगा । इसी ग्रक्तर होराकुण्ड बाँध योजना की पूर्ति पर मह्ानदी केजना 
३०० मील लम्बाई तक जल यातायात के लिए उपयुक्त घनाई जायगी । इसके अलावा 
गगा-वराज योजता के निर्माण का अनुसन्धान काये भी थुर्णाता पर है, जिससे 
मुदश्िदाबाद जिले से उत्तर-प्रदेश तथा बिहार की गया पद्धति मे जल मार्ग उपलब्ध ही 
सकेंगे । इस योजना से कलकत्ते से विहार की दूरी ५०० मोल में कम हो जायगी । 
इन योजनाग्ो के भ्लाव ग्रगा, सोन, रिहेड तथा नमंदा नदी पर बाँघ ठचा तानों 
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(००६४) हारा एक नहर पद्धति से भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तट के जोड़ने की 
दीघंकालीन योजना है | इसके झतिरिक्त वतंमाव जल मार्गों की उपयोगिता बढाने के 
जिये वर्तमाव नदियों की ग्रहराई वटाई जायगी तथा उनमे नौवहन को हृष्टि से सुधार 
किया जायगा। 

इग थोजनाझों के साथ जल सम्दन्धी समस्याप्रो को सुलकामे के लिए पूता मे 
शक केन्द्रीय जल संशोधन केन्द्र की स्थापना हो छुको है । 

देश के भाग्तरिक जल यातायात के विकास की झोर ग्रया-इह्मपुत्र जन याता- 
यात सभा की सन्‌ १६५२ में स्थापना एक भहत्त्वपूर्णा कदम है। इस सभा का कार्य 
जल यातायात एवं नौवहन सुविधायों का विकास एवं सुधार करना, पंजीयन एवं 
पनुज्ञापन सम्बन्धी दासकीय समस्याझो को सुलकाना, यात्रियों एवं माल के भाड़े की 
दरें निश्चित करना तथा देशी नौकाओ (रस्से से लीचे जाने वाली) के सचालन के 
लिए प्रमुख योजना (700 970९०) बचाना है। इसके लिए सयुक्त-राष्ट्र तांजिक 
पह्ायवा प्रशाघन से भारत ने सहायता प्रात् को है । 


पंच-बर्षोय योजनाएँ -- 

यह झनुमान है कि भारत में आधुनिक नावों के योग्य ५,००० मील, मशीन - 
चातित जहाजो योग्य १,५५७ भील तथा बड़ो देशो नावो के योग्य ३१५७ मोल के 
जल मार्ग है । इन जल गार्गो को झाघुनिक नावों के योग्य बनाने वी सम्भावना है। 
यह नदी की गहराई बढाने, नहर बनाने या भिट्टी साफ़ करने से सम्भव होगा, परस्तु 
यह प्धघिक खर्चीला है, भतः इनमें चलाने योग्य विशेष नावो के निर्माण पर ही 
विशेष ध्यान दिया जापगया । पहिली योजना में स्थापित गया-ब्रह्मपुत्र सभा ने प्रयोगात्मक 
दृष्टि से तीन कार्यक्रम हाथ मे लिए है। इनमे से दो ऊपरी तथा भन्तम की सहायक 
नदियों पर हैं तथा तीसरा ग्र॒प्तम में बरह्मपुत्र नदी पर यात्री एवं माल यातायात योग्य 

डाज बनाने का है । 

दूधरी योजना में भान्तरिक जल यातायात के विज्ञस॒ पर ३ करोड़ रु० ब्यय 
होगा । इसमें ११५ लाख रु० बक्िघम नहर पर ब्यय होगे, जिसे मदास बन्दरगाह से 
जोड़ा जायगा । ४३ लाख रु० पश्चिमी तट को नहरो पर तथा शेष गसन्ढा-ब्रह्मपु्र 
सभा के लिए एवं पाडु मे प्रातरिक बन्दरगाहों के विकास के लिए ये । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 
के स्टोमर-चालकों ने संयुक्त-रूप से झपने स्‍्ट.मरो के आधुनिकोकरण को योजना भी 
बनाई है। साथ ही माल-जहाजो के भाधुतिक डिजाइनो के निर्माण के लिए दुसरो 
योजबा की जेप भवधि में १५ लाख रु० ऋण सहायता के लिए रखे गए है (४ 

तीसरी योजना मे भातरिक जल यातायात के विकास के लिए ६ करोड़ रु० 
की व्यवल्या है। भातरिक जल यातायात की समस्‍्याझो का अध्ययन हाल ही में 
भातरिक जल यातायात समिति ने किया था, जियने “देश के प्रमुख जलमार्गों को 
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सुरक्षा एवं सुधार की जिम्मेवारी के न्द्र सरकार पर हो”” यह सिफारिश की । इसके साथ 
ही जल यातायात के विज्रात के लिए कुछ योजनाएँ भी दी थी। तदनुरूथ तीसरी 
योजना के विस्तृत कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। इनमें मे जिन पर अभी विघार हो रहा 
है वे निम्त है :-- 

महत्त्ववूर्स नदियों का हाथड़ोग्राकिक सर्वेक्षणा, ब्रह्मपरत नदी एबं सु दरवन क्षेत्र 
के लिए डर जर (]07808079), प्रासाम में जहाज मरम्मत सुविधाएं, कुद्ध राज्यों 
की, विशधेषतः झासाम झोर के रल की नौबहन योग्य नदियों का सुधार तथा सुन्दरवन 
में देशी तौकाश्रो को बाघने (09798) की योजना ।९ 
नवीन विकास--* 

( १) भारत की नदियों मे जल परिवहन की क्षमता का पता लगाने के लिए 
केन्द्रीय जल श्रौर विद्युत प्रायोग गगा, यमुना, नमंदा, ताही, वृष्णा, गोदावरी भोर 
महानदी में गहराई, बहाव झादि सम्बन्धी जाँच करेगा । 

(२) झअन्‍्तदेशीय जल परिवहन के विकास के लिए एक केन्द्रीय शिल्िक 
संगठन वी स्थापना सरकार के विचाराधीन है | 

( ३ ) इस समय २,६०० मील लम्बी नहरो से नाव या स्टोमर से माल 
यातायात हो सकता है । इसमे दामोदर घाटो नहर झौर तुद्भभद्रा की बई नहरो का 
समावेश है । मद्धातदी के डेल्टा की नहरी के सुघार को योजना बनाई गई है ॥ राज- 
स्थान नहर में भी परिवहन व्यवस्था व रते पर विचार हो रहा है । 

(४ ) नमंदा सोन गगा, नमंदा बेन, गया गोदावरी, नमंदा-यमुद्ा गया का 
तटीय जलमार्गे बनाने का कायंत्रम तंयार हो चुका है। इसके सिवा कुछ प्रौर नदियों 
को एक दूसरे से भिचाने का प्रश्न भो विचाराधीन है । 

इसमे झाशा है कि भारत वी पूर्वी भौर पद्चिचमी मदियों मे जन-परिवहन का 
बहुमुखी विकास होगा । इससे धाताब्दियो पुरानो जल परिवहन परम्परा का पुनरुद्धार 
होगा भोर समुद्र से जल माग द्वारा देश में काफ़ी दूर तक माल का यातायात हो 
सकेगा । 

(२) समुद्री यातायात-- 

अतीत सामुद्रिक यातायात प्राचीन काल में बहुत बढा-चट्ा था । जहाजो घाकि 
के विकास के कारण हो भारतीय सम्यता प्पती चरम सौमा तक पहुंच चुकी थी, 
जिसका प्रहाव विदेशी सम्यता पर भी ग्रधिकाद में पद |3 हमारे जहाड़ी उद्योग 
बी विकसित स्थिति का प्रमाण इतिहास से मिलता है, जहाँ सिकन्‍दर का भारत से 
लौटते समय २,००० भारतीय जहाजो के उपयोग का लेख है। मुगल एवं मराठा 
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घासन-वाल में भी यहाँ को जहाजों भक्ति सुहढ थी एवं जहाजी उद्योग ग्रत्यन्त उन्नति 
स्थिति पर था ६ इतना ही नही, प्रत्युत इसझे बाद “सन्‌ १७८६९ में भी भारतीय 
व्यापारियों के पास इतने जहाज थे, जितने ईस्ट इण्डिया वम्पनी, डच, फ्रांस तथा 
प्रमेरिका के पाध बुल् मिला कर दहोये। १८वीं एवं श६वी धर्ाब्यीे तक भारतीय 
व्यापारिक जहाजी कला में तथा उसके निर्माण में निपुण ये । इस सम्बन्ध से लॉर्ड 
बैलेजलो ने ब्रिटिय पालियामेन्ट को लिखा थाः--' हमारा विश्वास है कि वलकत्ता वा 
बर्दरगाह पंग्रेज व्यापारियों की उन सभी झ्रावश्यकताग्रों को पूर्ति कर सकता है, जो 
लन्‍्दन तक भारतीय माल ढोने के लिए पपेक्षित हैं। वम्बई के वने हुए सागवान 
के जहाज इद्धलेड वे प्ोक लरडी के जहाजो से अच्छे हैं।” इस्र पत्र से वेलेजली 
चाहता था कि इद्चलेड वी जहांजी भावश्यव्॒ताप्नो को पूर्ति भारत से हो। परन्तु यह 
ब्रिटिश्न झासकों को हानिद्रर घा, इसलिए उन्होने यहाँ की ममुद्री शक्ति एवं जहाज 
निर्माण बला को समाप्त करने के लिए इद्डल्ंड में भारतीय जहाजों के विदद्ध तियम 
बनाएं । इसके साथ ही १६वीं झताब्दी में भाप-चालित जहाजो के निर्माए से मार- 
तोपय जहाज निर्माण वला को धक्का लगा, जो ब्रमशः समास हो गई । इम प्रव्रार 
ब्रिटिश कूटनोति से यहाँ का जहाज उद्योय तथा सापुद्विक यातायात भारतीयों के पास 
से निकल गया । 
इसके श्रसावा भारत सरकार की कोई भी राष्ट्रीय जहाजी नीति नहीं थी। 
इस कारण ब्रिटिश जहामभी स्योगों की प्रगति होती गई तया भारतीय जहाजी उद्योग 
बी श्रवनति $ फिर भो कुछ मारतीय उद्योगपति भारतोय व्यापारिक जह्ताजी बेड़ा 
बनाने के लिए विपरीत परिस्थिति में भी भ्रषक प्रयलल करते रहे, परम्तु भारतीय 
व्यापारिक जहाणी वेड़ा प्रत्पल्प रहा, जिसको सन्‌ १६४४ में भारत सरकार ने भी 
कबूल किया । वगाल के दु्भिक्ष मे भारत सरकार को व्यापारिक जहाजी बेड़े वा महत्त्व 
प्रतीत हुप्रा, जिससे भागे उसके विकास के लिए प्रयत्न किए जाने लगे | 
जद्दाजी उद्योग के विकास को ओर-- 
* भारत मे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के पूर्व भारतोष णहाजो उद्योग की 
“उन्नति के लिए कुछ प्रयत्त विये गये थे ॥ सन्‌ १८२३ में भारतीय व्यापारिक सामुद्रिक 
7 (एरताघण #शिणा&7६॥8 3[87306) समिति ने भारत का समुद्रतटोय व्यापार 
भारतोयों को सुरक्षित रखने को सिफारिश की थी, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्ये- 
गही नही, दी, गर्ड, ६ यद्ी सन, १६३७ में, भी, दृष्प, ५ फीस, ह्फत्पपुद् णे, सितिएफ 
जहानो बेड़े गुद्ध मे लगे होने के कारण भारतीय जहाजी उद्योग की दयनीयता का 
परिचय भारत सरकार को मिला । इस कारण युद्ध समाप्त होने पर राम १६४५ सें 
जहाजो उद्याग के लिए पुनर्निर्माण नीति उप-समितति भारत सरकार ने नियुक्त की। 
इस समिति ने श्रपनी रिपोर्ट ( सन्‌ १६४७ ) मे--(१) ४ से ७ वर्ष की प्रवधि में 
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आरतीय गहाजी उद्योग की क्षमता २० लाख टन करने की सिफारिश वी तथा यह 
बेड़ा सम्पूर्ण रूप से भारतीय स्वामित्त्व एवं सचालन में होना चाहिए। (२) भारत के 
तटीय व्यापार का १००%, निकटवर्ती देशो के साथ होने वाले ब्यापार का ७५% 
(जैसे--श्रफ्नीक।, मध्य पूर्वी देश, थाइलेड, इन्डोचायना, मलाया तथा पूर्वी द्वीप समूह), 
दूरवर्ती देशो के साथ होने वाले व्यापर का ४०% तथा जम॑नी झादि देशो के बात्नु 
राष्ट्रो के खोबे हुए व्यापार वा ३०% भाग भारतीयों के हाथ मे ५ से ७ वषे तक प्रा 
जाना चाहिए । परस्तु इस सम्बन्ध में भारत सरकार ते कोई उल्लेखतीय वार्यत्राहो 
नहीं की | 


सन्‌ १६४७ में भारतीय स्वतन्त्रता के साथ भारत सरकार ने उपरोक्त अच्चय 
प्राप्त बरने के लिए जहाजी कम्पनियों को सहायता देने का निर्णय किया। तदनुस्तार 
भारतोय जहाजो के लिए समुद्रतढोय व्यापार सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाये 
गये तथा शिविंग एक्ट सन्‌ १६४७ से जहाजो का लाइसेंतिंग प्रनिवायं किया गया। 
इसके झलावा भारतीय जहाजी हिततो की सुरक्षा के लिये थो भाभा, तत्कालीन वाणिग्प 
मन्जी, के सभापत्तित्त् मे एक जहाजो सम्मेलन हुप्रा, जिसमे दो अथवा तीन जहाजी 
निगमो (8970 708 007ए07867079) की स्थापना का निर्शय लिया गया।। 
इन तिग्रमों मे सरकार ५१%मे अ्रधिक पू'जी नहीं खरीदेगो तथा शेष कोई 
जद्दाजी कम्पनी प्रथवा कुछ जहाजी कम्पनियाँ तथां जनता खरीदेंगी। इन 
निगमो का उद्ृंद्य भारतोय जहाजो को टन क्षरता तथा जहाजी यातायात 
मे बुद्धि करमा होगा। ईस्टर्न शिविंग कॉर्रोरेशन अत्र पूर्णों रूप से सरकारी 
स्थामित्त्त एव मियन्त्रणा में है। इसके पास २,२६३ जो० झ्नार० टी० टन क्षमता के 
६ जद्दाज है, जो भास्ट्रे लिया, पूर्वी भफीका, मलाया झौर जापान को मियम्रित रूप से 
चलते है । जून सन्‌ १६५६ मे इसी प्रकार वेस्ट शिविग कॉर्वरिशन [ प्राइवेट ) ज्षि० 
को स्थापदा १० करोड रुपये की पूंजी से हुई है। इसके जहाज भारत से फारस की 
खाड़ी एवं लालसायर के बन्दरयाहों तक प्रोलेप्ट और रूस तक जाते है। मे माय॑ 
व्यापारिक दृष्टि से भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। तीसरे निगम की स्थापना श्रभी तक नहीं 
हो सकी है। 

इसके प्रनावा सरकार देशो जहाजी उद्योग के बविद्वाप्त, को निम्न रोति से 
सहायता देती है :-- 

(१ ) सरकारी माल अथदा सरकार के नियन्त्रण में झ्ायाव-निर्यात होने 
बाले माल के यातायात्ष वा समुद्र प्रार व्यापार में लगो हुई जहाजी कम्पनियों में 
बंटवारा करना | 

(२) ब्रिटिश जहाजी हितों के साथ वार्तालाप के फलस्वरूप भारतीय जहाजी 


उद्योग को नया व्यापार भिला है, जैसे--भारत-मिगापुर व्यापार तथा भारत संयुक्त- 
राज्य महाद्वीप ब्यापार | 
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(३ ) विज्ञाखापट्टम मे वने हुए जहाजों को भारतीय जहाजी कम्पनियों को 
किद्र्तों पर विन्नी करना । 

(४) योजना-प्रायोग के भनुसार जहाजो कम्पनियों को प्रपनी टन-क्षमता 
बढ़ाने के लिए ऋण देना । 

(५ ) भारत सरकार झारतीय जहाजी कम्पतियों को दिविय कांफ़स्सों का 
पूर्ण समासदत्त्व दिलाने के लिए भी श्रयत्न कर रहो है ठचा अपने दुतावारों का छप- 
योग इस कार्य के लिए कर रही है । 

इसी प्रकार धिधिया स्टीम नेदीग्रेशन कम्पनी भारत-संयुक्त राज्य महाद्वोपीय 
व्यापार एवं भारत-उत्तरी श्रमरीका व्यापार में तथा दृण्डिया स्टीमश्िप बम्पनी भारत 
सयुक्त राज्य महाद्वीपीप ब्यापार में भाग ले रहो हैं। इसके घलावा ईस्ट शिविंग 
कॉर्पोरेशन घोर वेस्टनं शिर्तिय कॉरररिशन मारत-पास्ट्रे लिया, भारत-मलापा, पोलैण्ड- 
भारत, रूत-भारत प्रादि व्यापार में सलस्त है । यह पग्नल्पकालोन प्रगति इस भोर सकेत 
करती है कि भारत सरकार इस उद्योग की उन्नति के लिए सक्रिय प्रयत्न कर रहो है, 
जिससे इस उद्योग का भविष्य उज्जवल है। 
जद्दाज-निर्माण -- 

सामुद्रिक याठायात के विक्रास के लिए देश में हो जहाज बनना प्रावश्यक 
होता है। इस हेतु सदर १६३१ में विद्याखापट्टम में हीराच-द बालवन्द के भयक 
प्रयस्नों से एक कारखाना-- हिन्दुध्तान शिपयार्ड--खोला गया ॥ इसमें सरकार भोद 
सिम्घिस्प हटीम नेवोगेशन का भाग २३ १३ के झनुपात भें है, परन्तु सन्‌ १६५२ में 
यह कारखाना पूर्णा रूप से सरकारी स्वामित्व में लिया गया है, जिससे इसकी उत्पादन 
क्षमता में वृद्धि ही सके । द्वितीय पँच-वर्षोष योजना में इसो कारखाने की वापिक 
उत्पादन क्षमता ४'भाधुनिक जहाज निर्माण ठक बढाने का लक्ष्य है। साथ हो, एक 
भ्रौर जहाज निर्माण कारखाने वी पूर्णो तैयारी भी इसी योजना में की जावेगी । दूसरे 
जहाजी कारखाने की स्पापना के हेतु स्थान निर्धारित करने के लिए जुलाई सन्‌ १६५७ 
में कोलम्वो योजना तथा विटिश जहाज निर्माण सम्मेलन के संगुक्त तत्वाघान मे एक 
तास्व्रिक दल घुलाया गया था । इस दल ने ऋृपना श्रतिवेदन सरकार को श्रस्तुत कर 
दिया । दल ने रं& स्थानों का निरीक्षण वर कोचीन, काडला, ट्राम्वे, जञावखाली स्‍ोर 
माकगाँव इन पाच स्थानों को दूसरे जहाजो कारखाने के लिए उपयुक्त बताया है। इस 
हेनु नियुक्त भ्रन्तविभागोय समिति ने कोचीन को जहाज-निर्माय्य कारखाने के लिए 
उपपुक्त दतापा है ३ 
पंच-वर्षोष योजना श्रों में-- 

पहिलो योजना में जहाजी ट्योय की टन बक्ति ३,६०,७०७ टन से ६ लाख 
टन तक बढानों थो | जहाजो कम्पनियों को भपनोी टन क्षमता बढाने के हेतु जहाज 
खरीदने वे लिए ६६५ बरोड़ ढ० की सहायता देने का प्रवन्ध था | क्लगत्ता, वम्बई, 
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मद्रास, विज्ञाखापट्म और कोचीन वन्दरग्राहो की मात्र उठाने की क्षमता ( रे करोड़ 
टन ) बढाने के लिए १२ करोड वो व्यदस्था थी । इसके अलावा बन्दरगाहो के 
अ्रधिकारियों को निजी साधनों से १५९५ करोड रु० व्यय करने थे | कराची बन्दरगाह्‌ 
की हानि पूर्ति के हेतु काडला बन्दरगाह के विक्रास के लिए योजना की अवधि मे 
१२"०४ करोड 5० तथा तेल वारखानो दो बन्दरगाह सम्बन्धी शुविधाश्रो का विकास 
ब्रने के लिए ८ करोड रुपये व्यय होने थे | 

प्रथम प्रच-वर्षीय योजना की पूि से जहाजी उद्योग की टन क्षमता #,८०,०२० 
टन हो गई । इस हेनु योजना की अवधि में ब्यय २६३ करोड़ रु० होना था, परन्तु 
बाघ्तव में १८ करोड रु» ही खर्चे हो सके तथा शेष दूसरी योजना कार्य में व्यय 
होगे । इसके अलावा १,२०,००० दन के जहाज तैयार हो रहे थे,# जो सन्‌ १६५७ 
तक भ्रा जावेंगे, जिससे ६ लाख टन दाक्ति का लख्य प्रूरा होगा । भारतीय जहाजी 
वस्पनियों को नए जहाज खरीदकर टन क्षमता बढाने के हेतु २३९७२ क्रौड़ ₹० के 
ऋण सुविधाजनक दार्तों पर दिए गए । काडला बन्दरग।ह भी तैयार हो गया है, 
जिससे बन्दरगाहों की माल उठाने की क्षमता २९६ करोड टन हो गई है। समुद्र- 
तटीय व्यातार अब पूर्यं रूप मे भारतीय कम्पनियों के अधिकार में है । 

दुमरी पच-वर्षीय योजना के विस्तृत हेसु निम्न हैं: - 

( १) तदीय व्यापार की श्रावश्यक्ताओों को पूर्ण करना । इसमें रेलवे वे कुछ 
ट्रॉफिक का तदोय व्यापार मे भ्रपवततत करने का समाविद्य भी है । 

( २) भारत के समुद्री (0ए&75208) व्यापार का भ्रधिक भाग भारतीय 
जहाजी उद्योग को भास्त॒ करने योग्य बताना । वर्तमान अ्रवस्था मे यह भाग केवल 
६% है। इसी प्रत्रार पड़ोसी देशो के व्यापार का ४०% भाग भारतीय जहाजी 
उद्योग को मिनता है। यह श्रनुपात दूसरी योजना के अन्त तक क्षमशः १२ से १५% 
और ५०% तेक बहाना । 

(३ ) ठडाग (7'8४४०७7 0860) जहाजी बेडे के लिए के'द्र का निर्माण 
करना । 

इसके साथ ही दूसरी योजना मे भारत की यहाजी क्षमता में ३,६०,००० टन 
की वृद्धि करने का लद्धय है । इसमें ६०,००० टन के जहाजो के विश्यापन का भो 
समावेश है । इस प्रकार दूसरी योजना के भ्रम्त तक भारत के पास ६ लाख टन का 
जहाजो वेडा हो जायगा | इस हेतु योजना मे ३७ करोड़ रु० का आयोजन है । इस 
लक्ष्य के झनुम्तार तटीय व्यापार की जहाजी क्षमता १ लाख टन से, विदेश्ञी व्यापार के 
हँतु जहाजी क्षमता १७० हजार टन से तथा तडाय जहाजी बेडे की झक्ति ३ ०,००० 
टन से बढ।ई जावेगी । 
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टन क्षमता में २ लाख टन की वृद्धि हो सकेगी । यह जहाजी क्षमता के विस्थाउन के 
अतिरिक्त है। जहाजी-विकास कार्यक्रम विदेशी सहायता की राशि पर निर्भर रहेगा। 
योजना को भ्रन्तिम रूप देने के पूर्व भ्रौर भ्रधिक राशि के भ्रायोजन के प्रइन पर विचार 
किया जायगा । 


दूसरी योजना मे प्रमुख बन्दरगाहों की लदान क्षमता का लक्ष्य २५ मि० दन 
था । परन्तु कलकत्ता, मद्रास, विश्ञाखापट्टम श्रौर कोचीन वन्दरगाहो की लदान क्षमता 
में वृद्धि की जो योजनाएं दूमरी योजता में कार्यान्वित की ग्रई थी उनको पूति पर 
इनकी लदान क्षमता तौसरी योजना में ४१ मि० टन हो जायगी । तीसरी योजना का 
प्रमुख हेतु लदान क्षमया में वृद्धि न होते हुये बन्दरगाह सुविधाभ्रो वा विकास करना 
है । इस हेतु कलकत्ता के पास सहायक बन्दरगाह हल्दिम्ना का विकास, बस्बई गोदी 
का भाधुनिकोकरणा, मद्रास मे भोगी गोदी की पूर्ति तथा मद्रास वर्कंशॉप का सुधार एवं 
पुननियोजन (78-7000)] 8) किया जायगा । साथ ही काडखा मे प्रशिक्षण सुविधारयें 
तथा विशासापट्टम में भ्रतिरिक्त बथं वा निर्माण एवं खनिज के लदान के लिए यत्त्री- 
करण करने की योजना है | इस हेतु 5५५ करोड रुपए का श्रायोजन,है, जबकि दूधरी 
सोजना में कुल व्यय ६० करोड रु० हुआ है |" 


नवीन विक्राश-- 

( १) जहाज मरम्मत समिति की नियुक्ति भारत सरकार ने वतप्राद जहाज 
भरस्मत सुविधामोों की जाच कर उतमे सुधार एवं विस्तार की सिफारिशों बरने के लिये 
की थी । इस समिति ने प्रपती रिपोर्ट में कहा है कि सरकार व बन्दरगाह 
अधिकारियों को यह सिद्धान्त स्वीकार करना चाहिए कि जहाज मरम्मत उद्योग की 
पावश्यकताप्रो की पूति की जिम्मेवारी लें। क्योकि इस सम्बन्ध में विदेशों पर 
निर्भरता सकट के समय खतरनाक सिद्ध हो सकती है। इसलिए समिति ने इस उद्योग 
के ऐसे पुनर्गठन की सिफारिश की है जिसमे कि वह विदेशी स्पर्घा से टिक सके ।* इस 
समिति के प्रध्यक्ष भुतपुरवं यातायात एव रेलवे के डिप्टी मन्त्रों प्रोण्वी० भत्गासेन थे। 


(३) हिन्दुस्थान शिपया्ड ने पहिला सर्वेक्षण जहाण भारत में बनाया, 
जिसको अवटूदर सन्‌ १६५६ में पानी में उतारा गया | इसतरा नाम्त प्राई० एन० एस० 
दर्शक है तथा इसकी क्षमता २,७५० टन है । यह पूर्ण होने पर भारतीय नौ सेना का 
प्राधुनिकतम्‌ जहाज होगा । इसमे समुद्री सर्वेक्षण के लिये झ्ोशनोग्राफिछ, थर्मोग्राफिक 
झोर हायड़ोग्राकिइ धादि सामग्रों होगी। इसको लम्बाई वें चोडाई ३२१ फोट भौर 
४४ फीट तथा गति १६ वॉट होगी । साथ ही वायु छाया चित्रण के लिए हेलीकोप्टर, 
जाप; ट्रेलर, जोता तघा। ६ कोष रडपशाणोषटठ) वे (विश्ेषा तामश्रो होगी। इस पर 
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२४० प्रधिकारियों की सुविधा वा प्रवन्ध है, जो प्रमी तक भारतीय नौसेना या ब्यापा- 
रिक बडे के किसी जहाजपर नहों है ।7 
(३ ) जहाज बनाने झोर उनकी मरम्मत के वास प्राने वाले पुर्जे बनाने के 
सहायक उद्योगों वी सलाहशार समिति ने श्रपतो पहिली रिपोर्ट में निम्त मुर्पर छिफा- 
रिश्वें की हैं :-- 

(3 ) इस्पात के तथये वारखानों मे सुवोजित कार्यत्रम बताकर देशों स्ामात 
में हो जहाजों के लिए इस्प्रात की ध्लेटें भौर मेवशन वरदाने को उच्च 
प्राथमिकता दी जाय ॥ 

(॥ ) यन्त्र प्रादि बनाने का वायंक्रम बताकर प्रत्येक यन्त्र बनाने की श्राय- 
प्रिक्ता निदिचत की जाय । 

(3 ) यस्त्रों की तिस्म, सूचृमत” भादि के मारतोय मानकर्तेयाए करने का 
प्रबन्ध किया जाय | मालवाहू जहाज के डिजाइन के मानक तँथार 
बारने पर भी दिदार किया जाय । 

(3४ ) भारतीय मानक सस्था से लहाज सम्वन्पो विशेषज्ञों की भंग समिति 
बनाई जाप झोर उसमें जहाज रानी, जहाज-निर्माण उधोग, जहाज 
सम्बन्धी यन्त्रों के निर्माता, जहाज रानी से राम्बन्धित मंप्पाओ्रों प्रौर 
सम्बन्धित सरकारी विभागों के प्रतिनिधि हों । 

(४ ) निर्माताप्रों के लिए बम्वई प्रोर कलकत्ता में जहाजी-यस्तों के प्रदर्शन 
बक्ष बनाये जायें । जहाजरानी के महानिदेशक देश में ही मन्त्र भादि 
बनाने, झावात़ कम करने भ्ोर विर्माताप्मों यो तकतीकी सन्नाह ऐसे को 
उचित व्यवस्था करें। इस हेतु महानिदेशक को : (प्र) जहाजरानी, 
(प्रा) जद्वाज-निर्माण भौर मरम्मत उद्योग तथा (६) सहायक उद्योगों 
के लिए आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्रा का कोटा सौंगा जाय | महा- 
निदेशक ही कोटे के [लिए घायात-नियस्वणा सघिदारियों को स्िफारियों 
मजे प्रौर उनसे कोटा प्राप्त करें । 

( हवयं ) जहाजी सामान दनाने का कार्यत्रर तेदार करने थौर उसी पृ में 
महानिदेशक को सहायठा देने के लिए एक सलाहकार समिति को 
निर्माण हो। इसमें जहाजो कम्पनियों, जहाज मरस्पत उदोगों, 
जदाजो सामात निर्माता्धों, श्रायाव-नियनन्‍्त्रणु श्रविकारियों, वारिएम्य 
ओर उद्योग मन्त्रालय को विक्रास झाखा, नौसेना ठथा प्रन्य सम्बन्धित 
साठनों के प्रतितिधि हों । 

इसके स्‍झलावा समिति ने डीजल इञ्नन, सेंद्रीप्यूगल पंप, दिजली का सामान, 


+. वु0प77४] ० [7906 & [फ00509, 7२०४. 959. 
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तार वे रस्से, भाग बुकाने के उपकरण झादि झावश्यक बस्लुप्नी के सम्सस्ध में भी 
मिफा रिश्यें की है ४* ये पग्रभी विचाराघोन है । 


स्वृतम्त्रता के बाद भारतीय जहाजी उद्योग की उत्तरोत्तर प्रगति होकर उसकी 
जीव सुहढ हो गई है। ग्रत: विदवास है कि भविष्य में जहाजी व्यवसाय एवं जहाज 
निर्माण उद्योग गठ गौरव को प्राप्त करने मे सफच होगा । 


अध्याय १७ 
वायु-यातायात 


(6 फ्थछडएण ) 





असप--नक्‍नसन न नतस मस्त चिप सप++२०-_--__-स्‍नपतापत 7 -+ :उशयचत+ 


“यह केवल बायु यातायात की ही विशेषता है कि उसके वर्तमान स्तर्ट के वियास का श्रेय दो 
महायुद्धों को है।” 


भारत के विभिन्न यातायात साधनों में हवाई यातायात ई। विकास नया है, 
फिर भी उसकी प्रगति नियमितता, समय एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भ्रन्य साधनों को 
क्रपेक्षा श्रधिक सराहनीय है। भारत मे हवाई यातायात के पर्याप्त विकास के लिए 
काफी मुज्ञाइण्ा है, क्योकि भारत पूर्व-पश्चिम वायु मार्गों का मिल्लन स्थान होने से पूव॑- 
पश्चिमी वायु मार्गों मे भारत को बेन्द्रीय स्थाम प्राप्त है। दुमरे, उसकी विस्तृत दूरी 
तथा सम्पूर्ण वर्ष भनुकूल जलवायु के कारण वायु मार्गों के विकास के लिंए,भारत एक 
श्रादर्श देश है । साथ ही, व्यापारिक, राजनैतिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से मायरिक वायु 
यातायात का विद्ाम होना भ्रत्यन्त ग्रावश्यक है। इसी कारण प्राजाल सभी उम्र 
देशो में वायु-पातायात की कार्यक्षम व्यवस्था है । यद्यपि हवाई यातायात प्रन्य यातायात 
साधनों की तुलना में प्रधिक खर्चीला है, फिर भी देश एवं समाज के लिए उसकी 
विशेष उपयोगिता है । वायुयानों के लिए न तो सडक प्रोर रेल भार्णों की प्रावश्यकता 
होती है श्लोर उडाम में उसके मार्ग में मोयम के अलावा श्रन्य किसी भो प्रकार की 
बाघाएँ न होने से वह कही भी जा सवता है । प्रन्य सद यातायात साधनों वी भ्पेक्षा 
झाकाश यातायात में उसकी ग्रघिक गति के कारण किसी भी स्थान पर पहुँचने में कम 
समय लगता हैं। परम्तु प्राक्षाश यातायात वी कुछ सीमाए' भी है :--सचालन व्यय 





* भारतीय समाचार, मई १६, १६६० । 
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की पझ्रधिशता, कम माल ढोने की इक्ति तथा इसमे मोसमो दाघामों का भय बता 
रहता है । हवाई मार्गों से रात से सफर नहीं किया जा सक्ञता प्रौर उसे अन्तरड्रीम 
कानूस वा पालन करना पडता है | 
उगम्र एवं विकाख- 

आरत थे सबसे वहिली उड़ान सन्‌ १६११ से हुई, जब भारत के सेनिक अधि- 
कारियों को प्रयोग के लिए भेजा गया ब्विस्टल एरोप्लेस कम्पनी का बायुयान उड़ाया 
सपा | इस प्रवार भारत में घापु सा्मो का उपयोग सर्द प्रथम उत्‌ १६११ मे हुआ, 
फिर फरवरी सन्‌ १६११ मे एम-पिकेट नामक फ्रेंच चालक प्रयोग के लिये भारत मं 
शासकीय डाक की पहली थैली प्रयाग से नैनी तक वायुयान में ले गया। इसी प्रकार 
सूद १६११ में ही हवाई जहाज से जाने दाता यात्री सर सेपटन ब्रेन्कर था | इसलिए 
भरत मे हवाई यातायात का प्रारम्भ सव्‌ १६११ में हुथा, यह कहना झनुचित न 
होगा ॥ 

सन्‌ १६११ के दाद वायु यातायात के सगठत के लिए कोई नी प्रयत्त नही 
हुए, जिससे वायु यातायात का विक्रास न हो सका । परन्तु प्रथम विश्व युद्ध मे यह भननुमव 
हुप्रा कि योरोप, सुदूरपूर्वी देश तथा आस्ट्रेलिया से सम्बन्ध प्रस्थापित करने के लिए 
भारत में वाबु-यातायात का सगठन होना झाइश्यक है। फचतः प्रथम विश्व युद्ध की 
सम!प्ति के वाद हो सद्‌ १६१६८ में भारत में नागरिक वाग्ु-यातायात के संगठन एवं 
प्रगति का इतिहास झारम्म हुमा। इसी रामय भारत मे बायुयावों को उतरने तथा 
ठहरने के लिए हवाई प्र्टों को व्यवस्था वो गई | इसके भलावा सन्‌ १६१६ में भारत 
ने विश्व के ३० प्रमुख देशों के साथ हवाई यातायात सम्बन्धी समझौते पर पैरिस में 
हस्ताक्षर किये | इसका उद्देश्य था कि समकोते के सदस्य देश परस्पर देशों के वायु- 
यातो को भपनी सीमा से न उड़ने देंगे तथा इन सभी देझ्यों में वायु यातायात के निय- 
किलो में समानता रहेगी ॥ यह समझमोता होने के बाद यह भघपेक्षा थी 
कि फोडते-जुरंकार हवाई याठायात के सगठन के लिए छुछ कार्य करेगी, परन्तु इस 
सम्बन्ध से कोई काय्यंबाही नहों को गई 


इसके दाद जनवरी सन्‌ १६२० में बम्बई के गवर्नर लॉ लॉथड के प्रयत्नों से 

भारत में पहिलो नियमित हृदाई डाक का संगठन हुआ्ला । इसके सिवा इस बीच नाग्र- 

रिक्र यातायात के विक्ञलस एवं संगठव के लिए कोई प्रयत्न नहीं हुए, झपितु केवल 
उठान-बलबों की व्यवस्था वी गई, जहाँ विदेशों दग्युयान ठहर सक्ते थे 

सन्‌ १६१८ मे दंप्टन रोग स्मिथ ने इजिप्त से भारत की पहिली उडान लो. 

परन्तु सन्‌ १६२५ ठक मारत में नियमित वायु सेवा के संगठन के लिए कोई उल्लेख- 

* तोय कार्यवाही नहीं को गई ॥ वास्तव में सन्‌ १६२५ में विटिस वायु मन्चरालय ने 

इम्पीरियल एप्रस्वेज लिमिटेड को इक्ललेंड से भारत तक को हवाई उड़ान करने का 

प्रनुवन्ध दिया । इस कम्पनी का भारत-इद्नलेड की उड्न का पहिला वायुवान क्रॉयडन 
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से ३० मार्च सन्‌ १६२६ को उड कर ६ श्रश्नेल सन्‌ १६२६ को कराँची पहुँचा । इसी 
प्रकार करांची से ७ श्रप्रेल सन्‌ १६२६ वो उडा, जो एक सप्ताह मे क्रॉयउन पहुँचा । 
यही लब्दन-करांची के ५,००० मोल वाधु मार्ग पर सागरिक वाघु सेवा का पहिला 
संगठन था, जिसने भारत को स्व प्रथम विश्व के वायु-तक्शे में विठाया । 


वायु यातायात परिषद्‌ सम १६२६ (#॥7 808४७१)-- 

इसी समय सन्‌ १६२६ में वायु यातायात के संगठन एवं विकाप्त की दृष्टि से 
भारत की ह्थिति वी जाँच करने तथा सरकारी नीति के निर्धारण पर सुझाव देने के 
लिए एक वायु परिपद्‌ का झ्रायोजन हुआ । इस परिषद्‌ ने भारत को सभी दष्टि से 
बायु यातायात की ग्रनुवू लता तथा आस्ट्रे लिया, सुद्दृर पूर्वी देश श्रादि देशों की केद्रोय 
स्थिति को देखते हुए वायु यातायात के विकास एवं सगठत पर जोर दिया तथा निम्न 
सिफारिशों की :-- 

( १ ) वायुयानों के ठहरने के लिए हवाई भर बनाना चाहिए तथा उन पर 
एवं उनकी श्रावश्यक वस्तुप्रों पर सरकारी अ्रधिकार हो। वायु-मण्डल सम्बन्धी 
सूचनाप्रो की भुविधाश्रो के लिये बेतार के तारों की व्यवस्था भी है । 

(२) एस कार्य के समठत के लिए दागरिक उड़ान विभाग (एज! 
4ए्व860॥ ]00027607076) की स्थापना की जाय । 

(३ ) बायु-यातायात के विकास के लिए भारत सरकार नई कम्पनियों को 
झथिक सहायता द्वारा प्रोत्माहन दे । 

(४ ) वायु यातायात सम्बन्धी भावी समकौते करते समय भारत सरकार को 
सम्मति प्रवश्य ली जाय तथा ऐसे समभौतो में भारत सरकार मध्यस्थ को हैसियत से 
भांग ले । 
विकास की ओर-- 

इन सिफारिशों को भारत सरकार ने स्त्रीकार कर लिया तथा सन्‌ १६२७ मे 
भान्तरिक एवं भस्तराष्टीय वायु सेवाग्रों के सगठन के लिए नागरिक वायु-सेवा विभाग 
((0ए॥) & ए73809 ])श007769॥) वी स्थापना की गई | इसके साथ ही भारत 
में नागरिक हवाई प्रह्डो एव उडान कक्‍्लबों की स्थापना की गई | भारतीय प्रधिकारियो 
को विदेशों में बाइु-मेवा की शिक्षा श्राप्त करने के लिए भेजा ग्रया । इन उडान-क्लबो में 
बायुयानों को चलाने की शिक्षा का प्रवन्ध भी किया गया, भिन्‍्होने नार्गोरक वायु- 
सेवाप्रो के विकास में तथा जनता को वायु-मार्गों से परिचित कराने में उल्लेखनीय 
कार्य विया। सन्‌ १६२६ श्रप्रेंल मे, भारत-इज्ललेड नियमित साप्ताहिक वायु-सेवा का 
संगठन हो चुका था । इसो समय भारत के प्रम्य श्रान्तो में भी युवकों को बायुयान 
सम्बन्धी साधारण शिक्षा देने के लिए उडान कलवो की स्थापना की गई । इसके बाद 
भारत सरवार ने इस्पीरियल एग्ररवेजे कम्पनी के साथ समभोता करके सब्‌ १६३७ में 
करौची दिल्ली वायु सेवा का आरम्भ किया | परन्तु एक साल बाद इस कम्पती का 
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समभौता समाप्त होने से दिसम्बर सन्‌ १६३२ से यह वायु-सेवा बन्द हो गई। 
फिर सन्‌ १६३१ के प्रारम्भ से दिल्‍ली उडान वलब ने इस सेवा को १८ मास तक 
चालू रसा। 


वायु यातायात सुविधाएं देने के उद्देश्य से सबसे पहिला भारतीय संगठन 
टाटा एग्ररलाइन्स लिमिटेड था, जिसने १४ प्रवट्वर सन्‌ १६३२ से करांची, मद्रास, 
भ्रहमदाबाद, बम्बई तथा बेलरी को वायु सेवाए' देना भ्रारम्भ किया। इसके साथ ही 
इस कम्पनी ने कलकत्ता और क्रोलम्बों के बीच भी वायु सम्बन्ध स्थापित किये । 
इसकी सफलता से सन्‌ १६३३ में इण्डियन नेशनल एश्ररवेज लिमिटेड की स्थापना हुई, 
जिसने कलकत्ता-रग्रुत तथा कलकत्ता-ढाका के वीच वायु-सेदा का झारम्भ किया । 
इसी कम्पनी ने दिसम्बर सन्‌ १६३४ में कराँचो से सक्कर एवं मुलतान होते हुये लाहोर 
तक हवाई-सेवा झारम्भ की । इस प्रकार सन्‌ १६३३ तक भौरत में वाघु सेवाप्नों का 
संगठन सफलता से होने लगा तथा उनका महत्त्व भी बढा। इसी समय सन्‌ १६३३ में 
ब्रिटिश सरवार ने इम्पीरियल एग्ररवेज से सममोता किया कि वह क्रॉयचन-कराची 
वायु-सेवा को मिगापुर तक लागु करे, जिससे इश्नलेड और आसट्रें लिया के बोच सम्बन्ध 
स्पापित हो सके । इसी समय इण्डियन ट्रासकॉटिनेन्टल एप्ररवेज लिमिटेड की स्थापना 
हुई, जिसमें इम्पीरियल एप्ररवेज लिमिटेड, इण्डियन नेशनल एप्ररवेज लिमिटेड तथा 
भारत सरकार का हित क्रमशः ११%७, २५% तथा २४% था। यही से भारत 
सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से बायु-सेवाएं देने मे हाथ बेंटाया। इससे भारत को लाभ 
हुआ, परन्तु इस कम्पनी ३। प्रबन्ध एवं नियस्तण इम्पीरियल एभरवेज कम्पती के 
हाथ में ही था | इसके बाद सन्‌ १६३७ में एभर सर्विसेस श्रॉफ़ इण्डिया की स्थापना 
हुई, जिससे बम्बई तथा काठियावाड रियासतों में वायु सेवाएं उपलब्ध हो गई । 
साप्नाज्य वायु-डाक योजना-- 

मांगरिक वायु-सेवाप्नों के विकास का दूसरा चरण सन्‌ १६३८ में आरम्भ 
होता है, जब भारत से साम्राज्य हवाई-डाक योजना का प्रारम्भ हुप्ा । इस योजना से 
साम्राज्य देशों की पहिली श्रे यो की डाक संयुक्त राज्य भ्रास्ट्रे लिया तथा संयुक्त राज्य 
झफ़ीका के बीच वायु मार्ग से भेजने का प्रबन्ध किया गया | इस योजना को कार्यो 
रूप में लाने के लिए यात्रियों एवं माल के बायु यातायात मे विकास करने की हृष्टि से 
बड़े वायुयानों का उपयोग किया गया । 
द्वितीय ब्िश्व-युद्ध काल में-- 

सन्‌ १६३६ में द्वितीय विश्य-युद्ध प्लारम्म होने से साम्यूणं नागरिक वापु 
गातायात संगठन पर सामरिक जिम्मेवारों श्रा गई तथा टाटा एप्ररलाइन्स भौर 

शनल एप्ररवेज को दायुमेना यातायात-भप्रादेशक (#व0706 परफ्शाइए07 

(१07790570) के प्ननुसार कार्य संचालन करना पड़ा । इसको वाग्रु-यातायात क्षमता 
बढ़ाने के लिए उधार-पट्ट के आपार पर नये वायुयान भी दिये गये ॥ इस कारण इम 
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कप्मनियो को जो सेया शुल्क मिला उससे इन वस्यनियों की झ्राथिक स्थिति मे काफो 
सुधार हो गया तथा भारत में वायु बातागात का विकास भी काफी हुग्ना । फलस्वरूप 
भारत में अ्रनेक स्थानों पर नये हवाई झ्ड बने तथा वाबु उडान का नया तस्त्र 
विकसित हुआ । इसमे वायु मार्गों की सुरक्षा बदी एवं जनता को उनकी उपयोगिता 
का प्रनुभव मिला। साथ हो, झनेक भारतीयों को हवाई-उडान की यास्त्रिक एव 
तान्च्रिक ज्षिक्षा तथा झनुभव मिला, जो भारत के भावी वायु मार्गों के विकास के लिए 
ग्रावश्यक ही था । » 

युद्ध ममाप्त होने पर जनता वा वायु मार्गों की सुरक्षा एवं उपयोगिता में 
विदवास बढ़ने के साथ साथ यात्रियों एवं माल के यातावात का परिमाण बढा । 
इसके साथ ग्रमेक डाकोटो वायुयान जो भ्रव ग्रैनिक हष्टि से प्नावश्यक थे वे 
मिट्टै मोल बेचे गये। फलतः भारत में प्रनेक नई बाधु-सेवा कम्पनियों की स्थापना 
हुई तथा ऐसी ११ कम्पनियों को लाइसेन्स दिये गये ४7 यद्यपि यात्रियों एव माल 
यातायात का परिमाए बढ़ रहा था, फिर भी बढ़ते हुए संचालन व्यय के कारण 
भनेक कम्पनियों की ग्राथिक स्थिति कोचनोय हो गई तथा उन्होने सरकारी 
सहायता की प्रार्थना की । फलल्वरूप १ माचे सन्‌ १६४८ से वायु यातायात कम्पनियों 
को सरवारो सहायता मिलने लगी, जिसका संशोधन १ श्रवदूवर सन्‌ १६४१ में किया 
गया । 
चायु यातायात जाँच समिति खन्‌ १६५०-- 

इसी समय वम्दई हाईकोर्ट के चीफ (जरिटिस श्रो राजाध्यक्ष की श्रध्यक्षता में 
घाएु सेवाप्रो वी क ये प्रणाली की जाँच तथा वाधु यातायात उद्योग वी सुहढता के हेतु 
सिफारिशें करने के लिए एफ जाँच समिति निपुक्त की गई | इस समिति ने यह राय 
दी कि वर्तधान वायु कम्पनियों का प्रबन्ध व्यय बहुत प्रत्रिफ़ है। यात्री एवं माल के 
यातायात को देखत हुये कम्पनियों की सख्था भ्रथिक है । इसलिए समिति ने उनके वारय॑ 
व्यय में कमी तथा उनका पुतगंठन कर उब्को चालू रखने की प्रिफारिश वी । इसके 
साथ हो समिति ने राष्ट्र यक्रण के पक्ष में झपनो सिफारिश को । परन्तु राष्ट्रीकरण के 
लिए बह समय उपयुक्त न होने,से ५ वर्ष के लिए उसे स्थगित क्या जाय, यह भी कहा । 

बाघु यातायात के राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे इस समिति ने निम्न दलीलें दी ;-- 

( १) देश वी विभिन्न वायुवान कम्पनियों के नियन्त्रण के लिए एक कॉर्पोरेदन 
बनाया जाय, जिससे वतं मान साधनों का अधिकतम उपयोग हो भ्क्रे । यह कॉर्पोरेशन 
ध्याधारिक सिद्धान्तों के अनुसार अपनी नीति ब्यवहार में लाये, किन्तु प्रमुख नीति पर 
सरकारी नियन्जण रहे । 

(२ ) राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि छे वाघु यातायात का राष्ट्रीयकरशा प्रत्यन्त हितत- 
कर है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वामित्व की अपेक्षा राष्ट्रीयड्रत वायुवानों को सेवाएं सस्ती 
दरों पर एवं किसी भो समय उपयोग में ली जा सक्रती है । 
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द (३) सरकारो वायुयान कर्मरेशन दो स्थापना होने से उसरा हेतु वेवल 
लाभ हसाना नहीं रहेगा, जिससे जनता को सस्ते दरों पर झाशाश्य यातायाठ की 
सेवाएं सिन्न सकेंगी। वारण, प्रवध एवं नियन्तरा का वे-द्रीयकरण होने से दुहरी 
क्रियाएं नही रहेंगी एवं व्यय मे मितव्यविता होगो । 

(४) व्यक्तिगत वाबु यातायात कम्पनियों की सफलता के लिए सरकारी 
अहायता देनी होगी (जो उस समय सरकार दे रही यो). ऐसी दक्शा में इनका राष्ट्रीय 
करण करना ही झधिक वाछतीय होगा । 


बायु मार्ग कॉर्योरेशन योजना (कै ७१५३ 0200फ<च्वप४९ $ववा०)-एण 

इसके बाद रानू १६४२ में योजना झायोग न वायु यातायात प्रमण्डलों को 
मरावध्यक भाधिक सहायता तथा उसको प्रति वर्ष दी जाने वाली ४० लाख एपए की 
प्रप्रत्यक्ष सहायता, इन दोनों पहलुओं पर विचार वर यह तिरंय लिया हि वायु याता- 
यात कम्पनियों की परधिकता देश के हित में नही है । इसलिए झ योग ने एक एप्ररवेज 
कॉर्पोरेशन का तिर्माए कर उसमें वर्तमान वायु यातायात कम्पनियों के एकीडरण की 
योजना बनाई । इस योजता के झनुमार वर्तमान कम्पनियों के भश्नधारियों को उनकी 
पू'जी के बदले नवरनिमित एमरवेज कॉर्रेरेशन के अभश्ट देने का प्रस्ताव रखा । सरकार 
इस कॉर्पोरेशन पर भपना प्रबन्ध एवं नियन्त्रण रखने में सफन हो, इसलिए सरकारी 
अश सबसे अधिक परिमाण मे रहेगरे । इस कार्य के लिए तथा १३ वायुपानो के क़य 
के लिए ६५० करोड़ रुपए का प्योजन भी किया गया । 


राष्ट्रीयकरण हो गया-- 
फलस्वरूप यातायात मन्त्री एवं स्तमान वायु यातायात प्रमण्डलो के साथ 
प्रवेक बार विचार-विविमय होकर वायु यातायात राष्ट्रोयकररा प्रधितियम रून्‌ १६४३ 
बैना । इस भपषिनियम से १ भगस्त सन्‌ १६५३ को यायु-यातायात उद्योग का राष्ट्रीय- 
करण ही गया। राष्ट्रीयररण के फलस्वरूप १ प्रगस्त सन्‌ १६५३ से भान्तरिक वाघु 
सेवाशो के लिए 'इडिण्यन एभरलाइस्स कॉर्ररिशन! तथा इन्तर्राट्रीय वस्तु सेवाए' प्रदान 
करने के लिए 'एपर इण्डिया इल्टरनेशनल कॉर्योरेशन' का निर्माण हुप्रा । 
इन बैंधानिक निम््मों के निर्माण से लान-- 
(१) वापु-यातायात सम्बन्धी उ,ऊब्य सामग्री, वकेशॉप क्मता तथा ताक 
विधेषज्ञो का देश हित में मघिकत्म्‌ उपयोग होगा । 
(२) सुरक्षा वी दृष्टि से राष्ट्रीकरण निश्वित रूप में बाँछनीय हो था, वो 
भ्रद सरकारी निगमो के निर्माण से पूर्ण हो गया है । 
( ३ ) वाउु-यातायात जत-उपयोगी साधन होने से उसका विजास देश हित 
मैं एवं जन-हित में होगा ॥ 


(४ ) वतंप्ान यम्त-युग में वायु यातायात क्षेवर पे ठीव गति से साजिक 
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विकास हो रहा है, जिसका पूरंतम लाभ सरकारी मिगम अपने श्रपती- 
मित साधतों के कारण ले सकेगा। 


राष्ट्रीयक रण होने सै इण्डियन एश्रर लाइन्स कॉर्पोरेघ्नन ने देश के भान्तरिक 
वायु मार्गों पर सुविधाएं देने वाली आठ वाघु यातायात कम्पनियों कौ झपने नियल्त्रण 
एव प्रबन्ध मे ले लिया है। इसी प्रकार एपझ्नर इण्डिया इणप्टरनेशनल ने तत्वालीन वायु 
यातायात वम्पनिधों को, जो भन्तर्राट्रीय वायु भागों पर सेवाएं दे रही थी, भषिकार 
एव नियन्त्रण में लिया है। वेद्वीय सरकार को देश हित में दोनो ही नियमों को 
भादेश देने का अधिकार है। ये दोनो निगम केन्द्रोय सरकार को ग्राथिक अतुप्ान के 
साथ प्रपनी क्रियाओं को वापिक योजनाएँ देंगी तथा इनकी लेखा पुस्तकों की जाँच 
प्रोडिटर जनरल एवं कन्ट्रोलर करेगा, जिसकी रिपोर्ट ससद में रखो जायेगी । 


इन दोनो निगमो की क्रियात्रों से सामजस्थ लाने के लिए भ्रप्रेल सन्‌ १६५४५ 
में वायु यातायात परिषद्‌ की स्थापना की गई है, जो भाडे को दरें, किराया, डाक- 
शुल्क तथा वायु मार्ग सुविधाभ्रों की पूरांता एवं कार्यक्षमता के सम्बन्ध मे सरकार को 
सलाह देती है। इसके साथ ही दोनो निगमों की पृथक सलाहुकार समितियाँ है, जिनमे 
वायु यातायात के उपभोक्ताग्रो वा प्रतिनिधित्व भी है, जिससे वे प्रबन्धको के सामने 
हृष्टिकोएश रख सकेंगे । 

प्रत्येक वाघु-पातायात बम्पनी को दी जाने वालो हानि पूर्ति की राशि प्रधि- 
नियम में निश्चित सिद्धास्तों के पनुसार ६०१ करोड निश्चित की गई है। द्वानि 
पूर्ति की दाध्ि का मुगतान ३३% के बाडो में किया गया है, जो बेचान साध्य एव 
४५ बपे बाद देय है ॥ 
राष्ट्रीयकरण के बाद-- 

वायु यातायात के राष्ट्रीकरण की विभि्न क्षेत्रों से कठु श्रालोचना की गई 
थी तथा कह गया था कि राष्ट्रीकृत वायु परिवहन मे कार्यक्षमत। वी हएनि के सांथ 
ही प्राथिक हानि भी बढेगी । फलतः रेल परिवहन की भांति वायु-सेवाग्रों मे भाड़े की 
वृद्धि होगी, परन्तु कॉर्पोरेशन की ग्रत वर्षों की क्रियाओं से यह स्पट होता है कि इन 
झालोचनाग्रो मे कोई तथ्य नही था । 


राष्ट्रीयकररणा के श्रथम वर्ष में श्रवस्य ही यात्रियों की सख्या तथा माल का 
यातायात कम और डाक अधिक मेजी गई थी, परन्तु इसके बाद के वर्षों मे वायु परि- 
बहन प्रगति कर रहा है :-+ 
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१६५६ ३०,२०० बढ १,६७,६००.. (प्रनुमानित) 


इस उन्नति का भ्रमुख कारण परस्पर स्पर्धा का अन्त एव ब्यवस्पा का केन्द्रीय 
करण है, जिसमे कॉर्ॉरिशननों को भपना सगठन सुहृद प्राघार पर करना सम्मव हुप्ना 
इसी कारण कॉर्पोरेधनों ने भपने वाथुयानों में प्राथुनिकता लने के साथ ही सेब्राप्तों से 
भी पर्यात सुघार किया है, जो वायु परिवद्धन के उज्ज्वल मविप्य की झोर सरेत है । 

भारतीय वायु परिवहन के इण्डियत एप्रर लाइन्स कॉरेरिय्न ने सद्‌ १६५७ 
से बाइक्स बाइकाउ'ट विमानों से यात्रो सेवाए' देता श्रारस्भ किया । दुसरे, १ प्रगृस्त 
सन्‌ १६४५८ से कलतत्ता-प्रसम मएिपुर मार्ग पर विमान-सेवाएं आरम्म की गई तथा 
प्रवद्ूवर सन्‌ १६५८ से दिल्‍ली-कलकत्ता के वीच विमानों के रेवने वी व्यवस्था की 
गई ।९ तीसरे, एपर इण्डिया इस्टरनेशनल ने १४ प्रगसत सत्‌ १६५८ से भारत रूस 
यात्रा थी साताहिक सेवा का प्लारम्म जिया ।९ 
पंच-वर्षीव योजनाओं में-- 


पहिली योजना में वायु परिव्षन के राष्ट्रीयररणा एवं झ्राधुनिकोक्रए के लिए 
६“५ करोड़ र० का भ्रायोजन था, परन्तु वास्तविक व्यय १५०३ वरोह रुपये के सग- 
भग हुप्रा। दूसरी योजता में दोनों कॉंपरियननों पर १६ करोड़ ( [, 8. 0. ) ठया 
१४*४ बरोड़ २० (8. [. (.) का आयोजन है, जो निम्न प्रत्रार से हैः. 


हानि पूरद्धि की राधि का मुगतान ५१४ करोड़ रुपया 
बायुयानों को खरीद कक 8 
इण्डियन एम्मर लाइन्स को हानि 96० 5६.४ ५ 
इण्डियन एश्चर साइस्स के लिए कार्यालय एवं गृह व्यवस्था ०५० ,, | 
एप्र इण्डिया इन्टरनेस्ननल वकशॉँत का विस्तार हह४ ४ हा 
इण्डियन एप्रर लाइन्स के लिए साज सामग्री ० 
एप्रर इण्डिया इस्टरनेशनल के ऋणा-पत्रों का मुगतान 4 शो 
योग ३०४३ करोड़ रुपया 


१. भारतीय समाचार : १ शगप्त सन्‌ १४५४८, १७ अक्ट्वर सन्‌ १३४८। 
३. भारतीय समाचार ; १ सितम्बर सन्‌ १६४८ । 
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इसी राशि मे से इण्डियन एप्रर लाइन्स के लिए ५ वाइराउन्ट वायुयानों 
को खरीद का झ्रायोजन था, जिसमे से ४ दिसम्बर सन्‌ १६५७ तक भरा गए हैं। इसी 
प्रकार एश्र इण्डिया इस्टरनेशनल की बढ़ते हुए ट्रैफिक को माँग पूरी बरने तथा नवीन 
वायु सेवाग्रो को चालू करने के लिए टर्बोग्रोंप या जैट बाद्रुयानों के क्रय की भी व्यवस्था 
है । इस योजना के अनुमार ३ बोइड़र जेट वायुयात्रों का आदेश दिया गया है, जो प्रब 
(सन्‌ १६६०) झा गए है। इनका बेग ६०० मील प्रति घण्टा तथा १२० यात्री ले 
ज्ञाने की क्षमता है।* 
वायु परिवहन निगम-- 

इन्डियन एग्र लाइन्स कार्पोरेश्नान के पास इस समय ( जनवरी सन्‌ १६६० ) 
४७ डाकोटा, २२ विरिस्‍्ज, ६ स्काय मास्टर, ८ है रोन तथा १४ बाइकाउन्ट वाबुयान 
हैं, जो देश के प्रमुख केन्द्रों को १६,६८५ मौल वायु मार्गों से सम्बन्धित करते है । 

एम्रर इन्डिया इस्टरनेशनल के पास € सुपर को स्टेलेघन, र कॉ-स्टेलेशन तथा ९ 

डाकोटा हैं। यह नियम २३,४७३ मील वायु मार्गों दवरा विश्व के १६ देशों से सम्बन्ध 
प्रस्थावित करता है । सय्‌ १६५६ की दूसरी छम्तही में इण्डियन एश्रर लाइन्स कॉ्ती- 
रेशन के विमान प्रमुसूचित मार्गों पर १,३६,३२५,११४ क्लोमीदर उड़े श्लोर इतमे 
३, १६,६७६ यात्रियों ने यात्रा की । इसके साथ ही इस निगम ने १,४६,६१,७६१ 
माल तथा २६,८६,७०४ किलोग्राम डाक का परिवहन क्या । इसी प्रकार एप्रर 
इण्डिया इन्टरमेशनल के विमान झनुमू चत मार्गों पर ६०,६३,१५२६ मोल उड़े, नितमे 
४७,१६३ यात्री, १४,५८,५६६ किलोग्र।म माल तथा ४,३५,८०६ किलोग्राप्न ड/क का 
यातायात हुआ १९ इस्त प्रकार कार्यंशीलवा को दृष्टि से दोतो ही निगम श्रणति की ओर 
अग्रसर हो रहे है। 

दूसरी योजद! मे जाताक्र ज, दमदम तथा प्।लम हवाई भड्डो का विकास जेठ 
बायुयानों की दृष्टि से किया गया तथा इण्डियन एग्रर लाइन्स कॉर्पोरेशन ने १० 
बायकाउन्द वायुयान भाप्त किए । इसके सिवा ५ फ्रॉकर-फ् डक्षिप बायुयानों के प्रादेश 
दिए हैं। इसी प्रकार एगपर इण्डिया इन्टरनेशनल ने ५ सुपर कॉन्स्टेलेशन बायुयान तपा 
४ योईड़ जेट बागुपान खरीदे । इन वायुयानो से १६ भ्रप्रेल को प्रिटेन तथा १४ मई 
को प्रमेरिका के लिए एप्रर इण्डिया इन्टरनेशनल ने जेद सेवा का उदघाटन किया ॥3 

तीसरी योजना में नागरिक वायु परिदहन के लिए ५५ करोड €० का प्रायोजन 
है, जिसमें से २२ से २५ करोड ६० हवाई भझट्ठो के विकास एवं भाधुनिकौकरण के लिए 
तथा ३० से ३३ करोड रु० वायु परिवढन निग्मो के लिए है ।* 





१, भारत म यातायात--पी० एल० गरलपलकर ।+ 

२, भारताय समाचार + मं १५, १६६० । 

३- भारताय समाचार जून १, १६९०॥ 

$.. वर्ण १४७ घटा 0]7--७ छ9:36 00६॥98. 


अब्याय १८ 
भारत का विदेशी व्यापार 


(एस एि०म्च्डण व०००) 








“बहुत प्राचोन काल से ही भारत एक व्यापारिक देश रहा दै। न 22202 प्राकृतिक सम्पत्ति 

और उसके विस्तीर्ण सम्॒ 'ट के कारण बल्कि निवासियों की ओो कुशलता के कारण 

इसकी एशिया के धन्य देशों से अधिक मान प्राप्त था? -- पु 
--वित्तियम हन्दर 


प्राचीन काल से हो भारतवासी भरने विभिन्न प्रकार के कला कोशल के लिए संपार 
में प्रसिद रहे हैं। उपलब्ध प्रमाणों से ज्ञाठ होता है कि ३० एतान्दियों तक भारत 
पुराती दुनिया के मध्य में विश्व को प्रमुख सामुद्रिक शक्ति रहा है। इसके व्यापारिक 
राम्बन्ध न केबल एशियाई देशों से ही थे, किस्तु उस समय की ज्ञान दुनिया के सभी 
देशों से ये, जिसमें पूर्व भौर परिचम के सभी उन्नत देश सम्मिलित ये ॥ 
इसो व्यापारिक क्रिया के कारण हो भारत का नाविक शक्ति भौर भन्तरष््रीय जीवन 
में महत्त बडा । 
भारतीय व्यापार का भध्ययत हम निम्न काल खंण्टों में वरेगे :-- 
(१ ) मुस्लिम काल ( सन्‌ ११००-१७०० )। 
(३) मेंग्रेजी काल का प्रथम युग ( सत्‌ १७००-१६०० )। 
(३) श्यम महापुद्ध के पूर्व का काल ( सन्‌ १६००-१६१४ ) 
(४ ) प्रपम मद्दापुद्ध फाल ( सत्‌ १६१४-१८ )। 
५ ) महापुद्ध के पश्चात्‌ का काल [ रूत्‌ १६१८-२६ )॥ 
$ ) विश्व व्यापारिक मन्दी का काल ( सन्‌ १६२६-३४ )॥ 
७ ) डितीय महांदुद्ध के पूर्व का काल ( सन्‌ १६३५-३६ )। 
८) दिनोय महशुद्ध काल ( सन्‌ १६३६-४५ )। 
(६ ) भद्दायुद्ध के पश्चात्‌ का काल (सन्‌ १६४१-१६६१ ) 
' मुस्लिम काल में भारतीय ब्यापार-- 
मुसलमाती शासन के प्रारम्मिक वर्षों मे प्रनिश्चित राजन॑तिक स्थिति के 
कारण विदेशी व्यापार को गहरा धक्का लगा | १३वी छ्ताब्शे के झारम्भ मे प्रफगा- 
$ निस्ताव, मध्य एशिया तथा ईरान को जाने दाले उत्तर-परिषम के स्थल मार्ग मंगरोलो 
के झाहमस्य से कुछ समय के लिए प्रवरुद्ध हो यये ॥ किन्तु पुनः ब्यापार के लिए संकट 
मा»प्रा०्वि० व[, १६ के रेष्ह्‌ 
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रहित हो गये । इस समय दक्षिणी भारत से मसालो [ इलायची, लोग, काब्ी मिच॑, 
जावित्री ) और कपूर का निर्यात पश्चिमी देशो को वडी मात्रा में होता था। इसके 
अतिरिक्त भारत के मोती, अनेक प्रकार के बच, सिन्‍द के बढ़िया फर्श, 'गलीचे, हाथी 
दात प्रौर उसकी बनी चीजे, गेडे के चमडे व उससे निर्भित बस्तुए", नारियल, करतूर, 
नील, काला नमक, प्रनेक प्रकार की ओपधियोँ तथा मेवे ईरान, मिश्र और भ्ररव को 
भेजे जाते थे । इतके बदले मे प्ररव से धोडे, लोहा, सोना, चांदी, मिल्ल हे पन्ने की श्रेगर- 
ठियां, हीरा, मूँ गे, भौर मिश्री झराव (था ईराव से ऊनी वस्त, केवडा प्लौर गुलावजल दया 
मिट्टी का तेल ग्राता था।? सोनहवी घताब्री में भारत से उत्तर-पश्चिम को जाने 
वाले मुख्य मार्ग थे-- पहला, स्थल मार्ग और दुसरा, जल मार्ग । पहला लाहौर भौर 
मुलतान से पेशावर तथा कघार को जाता था। कन्धार से एक मार्ग चीन और दूघरा 
मध्य एशिया को जाता था। जल मार्ग भी दो थ्े---एक, फारस की खाड़ो होकर भ्रौर 
दूसरा, लाल सागर होकर ! भारत से भेजा जाने बाला माल पहले फारस को खाड़ी 
पर स्थिति उरमुज बन्दरगाह को मेजा जाता था, जहाँ से जहाजो पर माल लाद कर 
फारण वी खाड़ी हाव २ बसरा पहुँचता था और वछरे से दजना, फरात सर्दियों बेर मार्ग 
से ईराक के उत्तरी भाग मे पहैचता था। वहाँ से ऊंटों शोर खच्चरो भ्रादि पर लाद 
कर पहिले दमिश्क शोर फ़िर वहाँ से एशिया माईनर तथा दक्षिणी ओर १दिचमी 
यूरोप को पहुंचाया जाता था ९ 

सत्रहवी शतावदो के मध्य तक एशिया का व्यापार सुख्यतया प्रव, झारमसेनिया, 
गुजराती, मलावारी सथा बड्ाली व्यापारियों के हाथ मे था। इन सबवें भो भरव 
वालो का प्राघान्य था। १६वीं श्रोर १७वीं द्ताब्दी में भारत में सूरत, कालीकट, 
मछलीपट्ूम, सत्गांव, चिटगाँव झादि निर्यात के मुझ्य केन्द्र थे । इन स्थानों से छीट, 
कीमती सूती बस्त, कपास, रेशम, चावल, शक्कर, नील भ्रौर काली मिर्च झ्रादि का 
विदेशों को भारी मात! में निर्यात होता था ।३ सूती कपडे पूर्व में हिन्द चीव, पाईलिड, 
मलक/, जापान, बोनियो, सुमात्रा, जावा श्रादि को जाते थे । परिवम में ये वस्र ईरान, 
अफगानिस्तान, दक्षिणी ग्रोर पूर्वी अफ्रीका, यिख तथा पश्चिमी श्ररव को भेजे जाते ये । 
टैबनियर लिखता हैं कि टर्को, पोलेड भादि में दक्षिण भारत के छपे हुए कपड़ों को 
माँग बहुत थी । पश्चिमी यूरेप्प को गुगरात, कारोमण्डल तथा बंगाल की छीट भ्ौर 
रेशम का भ्रधिक निर्यात होता था। १७वो झताब्दी वा भारतीय निर्यात यह सूचित 
करता है कि यहाँ के कारीगर कितनी सफलता के साथ विदेशों के विभिन्न वर्गों के 
लोगो की आवश्यक्ताम्रो को पूर्ति करते थे । एक श्रोर शासक वर्ग और श्मीरो की झोर 
दूधरी प्लोर साधारस निम्न बर्ग के लोगो की रुचि के अनुकूल वस्तुएं तैयार करने मे 
वे बडे बुश्लल थे । संग्रहदी शताब्दी के अन्द तक भारत ससार के व्यापार का केन्द 

१. हप्णदत्त दाजपेया - भारतीय व्याप्रार का इतिद्वास ( १६४३ ), पृ० २१४७-२१५४ ६ 


2. १क्षथेशर4 * [#दे।३ 8४ घाल 7९5५ ० 537, 9. 299, 
3६. एलॉशब पावए * पृरणस्टीवड था 253, ए०, 3 ए9* 54-56. 
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रहा । करैरो लिखते हैं :--/सारे भारत का सोना, चाँदी घुम-फिर कर पन्त में भारत 
में पहुँचता है ।” 

ओर बिलियम हन्टर के झनुसार बूवे में मलाया प्रायद्वीप, परिचिम में द्वरव आय- 
द्वीप अथवा चीन के उपजाऊ राज्य की अपेक्षा भारत का ही व्यापार यूरोपीय देशो से 
झधिक होता या । इतिहास इस बात का साक्षी है कि सोलोमन राजा के जहाज मला* 
बार तट से ही बहुमूल्य माल मर कर लाते थे । प्राचीन काल के रोम साम्राज्य को 
आावदयवता की प्धिकाश वस्तुएं भारत से ही प्राप्त होती थी। इस्ती व्यापार में भाग 
लेने के उद्देश्म से ही कोलम्बस ने भमेरिका ओर वास्क्ोडिगामा ने उत्तम प्राज्ञा भनन्‍्तरीप 
(0०6 0० 60००0 प्रञ०.७) का चक्कर लगाकर भारत का पता लगाया । भारत के 
मसाले, दवाइयों, रंग, उत्तम लकड़ियाँ, सूती वस्र, जवाहरात, सोना, चाँदी ओर 
वसल्तुम्रो ने ही यूरोप वातियों को भारत की ओर झाइृष्ट किया ।# 

१५वो दाताब्दी के अन्त मे सबसे पहले पुर्तगाल वाले भारत में झाये। घीरे- 
घोरे उन्होने भारत के पदिचमो समुद्र तट पर योगा, डामन, ड्यू भ्रादि स्थानों पर 
झधिकार कर लिपा | १६वीं झताददो मे पुर्तगाल बालों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार 
करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया, पर-तु पुतंगालियो के अत्यावार के कारण भारत 
तथा पश्चिमी देशो के मुसलमान उनसे नाराज हो गए थे भौर उन्हे भारतीय समुद्र 
तट से निकालने को चेष्टा करने लगे । जनता को प्रहानुभूति खो देने से उनको शक्ति 
बहुत घट गई, जिससे पुतंगाल के ध्यापार को बड़ा घक्का लगा। पुतंगालियों की शक्ति 
को तोड़ने मे डचों था भी बड़ा हाथ था ) १६वी छताह्दी के प्रत्त तक इनका श्रभुत्त्त 
पूर्वी द्वीपो मे हो गया । डच लोग मसाले, रेशमी भौर सूत्ती वमत्र, चावल, भफीम भौर 
शोरा बाहर भेजते थे । डचो को बढती हुई व्यापारिक शक्ति को पुतंगाली, प्रंग्रेज भोर 
फ्रासीध्षी लोग सहन नही कर सक्रे; भ्रतः त्तीनो मे भंगड़े होने लगे । अंप्रेज शौर फ्रांसी- 
पस्ियों के साथ युद्ध होने से डों मे भारत मे काफो हानि उठाई | फ्रासीसियों धौर 
डचों, के परस्परिक युद्धों से इक्ललेड ने बडा लाभ उठढाया। भग्रेजों ने धीरे-धीरे भारत 
में अपना भधिकार बढामा पझ्रारस्म किया ओर ३१ दिसम्बर सन्‌ १६०० को इड्रलेड 
को रानी एलिजाबेय ने पूर्षो देशों से व्यापार करने |के लिए रायल चार्टर दिया। 
डा० सरकार का भनुमान है कि ईस्ट इन्डिया कम्पनी को स्थापना के प्रथम ६० वर्षों 
में भारत से प्रति वर्ध ग्लोसतन एक लाख पोंड ( लगभग ८० लाख रु० ) का माल 
इंड्डलेड भेजा गया। सन्‌ १६८१ में २२,३४,५१६ पोंड का माल इज्ञलेड भेजा गया। 

ईहट इन्डिया बम्पनो की नीति भारम्भ में भारतोय उद्योगों को प्रोत्साहन देने 
की थी, क्योकि उसका निर्यात व्यापार इसी बात पर निर्भर था। किन्तु थोडे समय 
बाद ही ब्रिटिश पूजीपतियों के विरोध के कारण उसे यह नीति छोड़नी । ब्विटिश पू'जी- 
पति यह चाहते ये कि कम्पनी अ्रिठिश कारखानों के लिए झावश्यक कच्चा मांल भारत 
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से निर्यात करने पर जोर दे, अतः कम्पनी ने अपनी नौति बदली और भारत से पवार 
माल की परपेक्षा प्रधिक माता में कन्या माल निर्यात किया जाने लगा, गिसकी जगह 
भारत हें।इड्डलेड के कारखानों का बना हुम्रा तेयार माल झाने लगा। इसका प्रभाव 
यह हुप्रा "क भारत ब्रौद्योगिक देश से कृषि प्रघान देश बना दिया गया | इसका घातक 
प्रभाव हमारे व्यवसायों और व्यापार दोनो पर ही पडा । श्रोमती नौल्स कै शब्दों में-- 
"भारत द्रव इड्नलेड मे हुई श्रौद्योगिक ऋण्ति के फतस्वरूप उच्चत कारखानों के लिए कच्चा 
सामान, एई, चमडा, तिलहन, रंग, जूट झादि निर्यात करने लगा और बदले मे भािि- 
काधिक मात्रा मे इड्धलेड से लोहे और सूत का तैयार माल खरीदने लगा, जबकि पत्य 
यूरोपीय देशो की क्रय झक्ति फ्रासीसी युद्धो के कारण कमजोर पड चुकी थी ।” 

सन १८६६ मे स्वेज नहर मार्य खुलने से भारत के विदेशी व्यापार में नये 
परुग का प्रारम्भ हुम्ला । भारत और यूरोप के बीच ५,००० मील की दूरी कम हो गई। 
भ्रम्य कारणो से हमारे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला $-- 

(१) भारत मे पग्रेजी राज्य की स्थापना होने से देश को शांसन-व्यवस्था के 
विचार से एक सूत्र में बोचा गया, जिससे देश के विभिन्न भागों की रानचेतिक प्रश्ञाति 
समाप्त हो गई झोौर व्यापारियों को व्यापार करने पें बडी सुविधा मिली 

( २ ) यातायात के साधतो का देश में काफी विकास हुआ । देश के प्रान्तरिक 
भागों से बन्दरगाहो तक प्राना-जाना सुगम हो गया तथा वहाँ से स्वेज नहर द्वारा 
यूरोप, अमेरिका, प्रफ़रीका, फारस, इटली, मिस्र, आ्रारिट्रवा प्रादि देशों को भाल मेजने 
वी सुविधा हो गई । यात्रा मे श्रब समय कम लगदे लगा, जिससे श्रनाज प्रादि फाफी 
मात्रा मे तिर्यात क्ये जाने लगे । 

(३ ) बम्वई झौर स्वेज नहर के बीच मे समुद्री तार से सम्बन्ध स्थापित हो 
गया ग्रौर जहाज-निर्माण उद्योग में काफ़ी प्रगति होने से व्यापारिक जहाजो बेडों का 
भी इसी समय विकास हुमा । 

फलस्वरूप भारत से कम कीमत की, किन्तु भारो वस्तुएं विदेशों को जाने 
लगी 3--गेहूँ, चावल, तिलहन, चमडा, जूद भादि | उसके बदले में सूती वस्त्र, मशीनें, 
रेलो का सामान, कौंच का सामाव झादि पहले इज्ञलेड से श्रौर फिर जमेनी, संदुक्त 
राज्य तथा जापान से प्लाने लगा । यद्यपि कहने के लिये भारत से व्यापार करने की 
सब देझो को स्वतन्त्रता थो, पर वास्तव मे इड्डलेड का भारत के विदेशी व्यापार पर 
बडा प्रभुत्व था । इसके कई कारण थे--( ६ ) भारतोय रेलो मे ब्रिटिश पूजी लगी 

थी तथा उन पर पग्रेजो का ही प्धिकरार था, जो केवल अग्रे जे व्यापारियों को ही 
परोक्ष ग्रधवा भ्रपरोक्ष रूप में उत्साहित करती थी। (२) बेकिंग तथा जहाजी 
कम्पनियां झग्रेजों के हो श्रधिकार मे थी, तथा ( ३ ) देश 9 अथ फीवि विक्षरिण॒फ करने 
का काम भी इन्ही के द्वाय में था। १६वी द्यताब्दी के अन्त तक इज्नलेंड की यह 
प्रभुना बनी रही, क्योकि हमारा ५०५७ आयात श्रोर २५%, निर्षात भव भी इड्डलेड 
में ही था | प्रमेरिक न गृहू युद्ध के समय भारत के रुई निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुई । 
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बिंटेन से झाने वाले सूतो वस्त्रों के झायात में कमी हो गई ॥ इसके झतिरिक्त भारत में 
ही शृ््यो शताब्दी के भ्रन्त मे अकाल झादि की श्रधिकता के कारण व्यापार में काफी 
कमी हुई । 
इस काल मे भारत का आयात को अपेक्षा कुल निर्यात भधिक रहा ओर प्रायः 
प्रति वर्ष कुछ न कुछ थ्षेप रहता था, जो भारत के नाम इज्ञलेड में जमा होता था । 
इसका अधिकांश भाग इण्डियन ऑफिस के खर्चे, इण्डियन सिविल सविस के नौकरों 
की पेन्शनों, ब्रिटेन को ब्याज वाली रक्‍्मो, अग्रेज व्यापारियों की जहाजी किरायों 
भोर बीमा तथा विनिमय के झनेक प्रकार के खर्चों मे काटा जाता रहा। जो थोडी 
सी रकम बाकी बचती थी उसका भुगतान सरकारी हैडियों द्वारा किया जाता रहा । 
नीचे विभिन्न वर्षों मे भारतीय आयात निर्यात तथा व्यापारिक शेय के शौकडे हैं।--* 
( लाख झायो में ) 
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इस वाल मे विदेशी व्यापार को प्रमुख विशेषताएं निम्त थी :-- 

(१) स्वेज नहर के खुल जाने एव देश में यातायात के साधनों तथा सिंचाई 
क्षेत्रों भे वृद्धि होने से भारत के भायात झौर निर्यात व्यापार मे बुद्धि हुई । 

( २ ) पहले जहाँ भारत से बहुमूल्य घातुर्ये तथा हल्के वस्च आदि निर्यात 
किये जाते थे, वहाँ केदल मारी कच्चा माल ही भधिक्र जाने लगा भौर पक्का माल 
झायाते होने लगा । 

(३) ब्यापार को दिज्ञा भारत के भनुकूल रहने लगी | 

( ४ ) आयात ओर निर्यात दोनो में हो द्विटेन का भाग भ्रधिक रहने लगा । 

(४) इस काल मे निर्यात की मुख्य वस्तुए--चावल, गेहूँ, चाय, जुट, 
तिलहन, फपास, चमड़ा झादि थी॥ भायात को मुख्य वस्तुए--सूती, ऊपी वस्त, 
मशीनें भ्रौर लोहे का स्तामान तथा कॉँच का सामान था। 


प्रथम मद्दायुद्ध के पूवे-- 
इस काल में भारत का विदेशी व्यापार काफी चमका, क्योंकि विश्व मे 


भाषिक उप्नत्ति की लहर चल पडी । सोने का उल्तादग और राष्ट्रीय दचा अच्वर्र्रीय 
कीमतों मे वृद्धि होने से समस्त विश्व में व्यापारिक कार्यो में (प्रगति हुई। यह प्रगति 


न 
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केवल मन्‌ १९०८-६ मे कुछ कमजोर पड गई, क्योंकि इस समय मानसून फेच हो 
गये तथा सुक्त राज्य अमेरिका में कई बेड़ों की स्थिति विग्रड गई। किन्तु यहू 
परिस्थिति प्रधिक काल तक न रह सकी झोर पश्चिमी देशों को प्राथिर स्थिति सुघरने 
तथा रुपये श्रोर पीड का विनिमय निश्चित हो जाने से भारतीय व्यापार को काफी 
प्रोत्याहन मिला ।# 

( करोड रुपयो में ) 





वर्ष आयात निर्यात - जोड़ 
१६००-०१ ७६००७ १०४१६ १ृष०'४३ 
१६०७-०८ ६०३५० श्ष्पा डर २५५६५ 
१६१३-१४ १५०३५ १६६"६२ ३४६*६७ 





इस काल में भारतीय विदेशी व्यापार की मुस्प विश्नेपतायें विम्त क्षी३-- 

(१ ) भारत से निर्यातो में कच्चे साल वी और ग्रायातो में तैयार माल की 
प्रधिक्ठा । 

(२ ) हमारा निर्यात व्यापार झ्रायात ब्यापार से मात्रा भोर मूल्य मे ध्रधिक 
द्ोती था, जिससे घ्यापार की वाको हमारे प्रनुदल रहेती थी । किन्तु भारत को बहुत 
दडी रबम प्रति वर्ष भ्रदृश्य झ्रायात झौर ग्रह व्यय के लिये भी छुक्ानी पहली थी । 

(३ ) भारत के कच्चे माल भ्रौर भनाज के तिर्यात में इदड्ललेड का हिस्सा 
सबसे ज्यादा रहता था । 

(४ ) इड्लेड के प्रतिरिक्त भारत का व्यायारिक सम्इस्य गैर साम्राज्य के 
देशों से क्षमशः वट रहा घा, जो योरोप महाद्वीप के इटली, जमेंदी, फ्रास प्रादि देशों से 
भी होता था | 

(४ ) इड्ठलेड के प्रभाव से मारत ने भी मुक्त व्यापार नौति को प्रपनाया, 
जिससे इड्लेंड के तैयार माल को भारत में बेचठे के लिए एक वष्टी मग्डी प्राप्त 
हो सके । 

(६ ) इप काल के पिछले वर्षोंमे विदेशी व्यापार में कुछ कमी शभाई। 
इसके प्रमुख कारण थे--महादीप मे झोद्योगिक मगड़े, वाल्वन युद्ध के भारम्भ होने से 
भारतोय माल की प्रमेरिका में माँग न होना, मानसून वा ब्रनिश्चित होना प्रौर देश 
में बेक्गि सकट होना ॥ 

( ७ ) इस काल में कच्ची रई प्रौर जूट का तिर्यात इड्डलंण्ड को बढने लगा | 

वास्वव में इस काल में जैसा कि वोरा ऐस्पटी ने लिखा है--बीसवी झताब्दी 
के पहिले १४ वर्षों में मारठीय व्यापार में दडो उत्रदि और वृद्धि हुई, जिस्तु व्यावार मे 
कोई परिवर्चन नही हुरा। यदि प्रदम मद्दायुद्ध के पूर्व भारत का भषिकाम व्यापार 


के 
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इ्नलेंड से होता था, किस्तु जापान और संयुक्त-राज्य अमेरिका का महत्त मो बडता 
जा रहा था । यही हाल मच्य योरोपीय देझ्ो का था ४?१ 


प्रथम महायुद्ध काल ( सन्‌ १६१४-२८ )-- 

प्रथम महायुद्ध के भारम्भ होने के साथ ही भारत का विदेशी व्यापार कम हो 
गया ; सब १६१३-१४ के झाघार पर झावात में ६७% झौर तिर्यात्र में ३४% को 
कमी हो गईं । दोनो में ४८०६, की कमी हुई) जहाँ सन्‌ १६१४ में कुल विदेशों 
व्यापार ४२७ करोड रुपये का था ( प्ायात १८३ करोड़ प्रोर निर्यात २४४ करोड़ ), 
बहाँ सन्‌ १६१६-२० में कुल व्यागार २२३ करोड रुपये का ही रह गया ( झायात 
६३ करोड रुपये और निर्यात १६० करोड रुप्येर )। इस काल में कच्चे माल का 
निर्याठ प्मू १६१३-१४ में ३९"६% से बडकर सद्‌ १६१६-२० में ५१*७% हो 
गया तथा इसी झवधि मे तैयार मात के झायात में ७६९५% से ७०“४% को कमी 
हो गई.)युद क्लल में व्यापार कम होने के मुख्य कारण ये-- 

(१ ) पड़ौसी देशों भयवा महाद्वीप के देशों के यातायात में युद्ध के फतस्वरूप 
बडो गड़बड़ी उत्पन्न हो गई, जिससे भारत का व्यापार इन देशों से कम हो यया । 

(२) भहायुद्ध के पूर्द भारत का व्यापार जम॑नी के साथ थड गया था, किन्तु 
युद्ध भारम्म होने के साथ झठु-देश घोषित हो जाने से हमारा ष्यापार जमेनी से प्रायः 
मष्ट ही हो गया । रुस भादि देज्ञों सै यातापात की कठिताइपों के कारण ही हमारा 
वपरापार रुक गया। 

(३) झछ़ु देश्षों से व्यापार बिल्कुल बन्द हो गया तथा मध्य यूरोप के देशों 
से पुद्ध के कारण व्यापार कठिन हो गया। 

(४ ) इहुत से देझों ने विदेशों से माल लेना बन्द कर अपने देशों मे ही 
युद्ध सामग्री उत्याइन करता प्रारम्म क्या, जिससे मारतोप माल की माँप इन देझ्नों 
में कम हो गई 

(५ ) यद्यपि युद्ध के समय भारतोय कचा सामान विदेशों को कम जाने 
सगा, रिन्‍्तु भारत परतन्त्र था भौर विदेशों से मझ्नीनें आदि मंगवाने की भी सुविधा 
महीं थी | झतः भारत इसको तैयार माल मे परिणित नहीं कर सकता था)... 

(६ ) झावात व्यापार पर पहले से भ्रषिक्त कर लगा दिया गया था, इससे 
मी भारतोय व्यापार को घक्का पहुँचा | भारत सरकार ने चाय भोर जूट पर निर्यात 
कर मी लगा दिया, जिससे इन वस्तुओं का निर्यात युद्ध काल तक के लिए कम 
हो गया ) 

(७ ) युद्ध-कास में माल से जाने के लिए जहाजों को भयंकर कमो हो थई। 
जो जहाज भारतीय समुद्रों में माल ले जाने पर नियुक्त ये प्रद वे भग्रेजों के लिए युद्ध 
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सामग्रो ले जाने लगे । वाह्टिक तथा काला सागर मे मित्र राष्ट्रो के जहाजो का भी 
जाता बम्द कर दिया गया तथा बहुत से जहाज जर्मन सेमाग्रो द्वारा नह्ट कर दिए गये । 
इस प्रकार भारतीय व्यापार का माल ले जाने के लिए जहाजो को नितास्त कमी 
पड गई । 


(८) युद्ध-काल में जहानो की वमी होने तथा सामान भेजने की प्रधिक 
मांग होने के कारण जहाजी-भाड़े मे वृद्धि हो गई तथा समुद्रो बीमे का ब्यय भी 
अधिक पडने लगा, इससे हमारा विदेशी व्यातार घट गया । 

( ६ ) बहुत से देशो मे अन्धाधुन्ध कागजी मुद्रा छापी गई | इस मुद्रा स्फीति 
का परिणाम यह हुश्रा कि भारतीय वस्तुएं वहाँ बहुत मेंहगी पड़ने लगी । 
प्रथम महायुद्ध के अन्त तक भारत के ब्यापार की दिशा-- 

पहले महायुद्ध के पूर्व भारत के निर्यात गौर प्रायात में ब्रिटेन करा बहुत बड़ा 
भाग था, जिसमें भारत कुल भायात का ४०% ब्रिटेन से मेंगवाता था। ज्ञमणः ब्रिटेन 
से भाने वाले माल का प्रतिशत घटने लगा और सन्‌ १६३६ में वह ३०% ही रह 
गया। फिर भी ब्रिटेन का हिस्सा झग्य देशो की तुलना मे श्रघिक था। इसका मुख्य 
कांरश ब्रिटेन का भारत पर झ्ाधिपत्य था। जहाँ तक भारत के निर्यात का प्रश्न था, 
सन्‌ १६१४ के पूर्व कुल निर्यात का केवल २५% ब्रिटेन को जाता घा। त्रमणः यह 
प्रतिशत बढ़ता गया भौर सन्‌ १६३६ मे ३४% हो गया । ब्रिटेन ने भारत के उद्योग 
धन्धों मे बहुत भ्रधिक पू'जी लगा रखी थी ॥ ब्रिटेन की जहाजी कम्पनियाँ, बैंक, 
बीमा कम्तनियाँ भारत वी भ्रहृवय सेवा करती थी, भ्तः ब्रिटेन को प्रति वर्ष पश्रपनी 
प्रृजी पर लाभ तथा भ्पती प्रहश॑य सेवाग्रो वा मूल्य मिलता था । इसी कारण ब्रिटेन 
को भारत से भ्रधिक निर्यात होता गया | सन्‌ १६१४ के पूर्व जमंत्री का भारत के 
भ्रायात व्यापार मे २४%, सपुक्त राज्य अ्रमेरिका का १९७९७, जापान का ०६% 
भाग था, किन्तु सन्‌ १६१४ में बड़ा परिवतंन हुप्रा । न केवल ब्रिटेन के भाग में ही 
कमी हो गई, बल्कि जम॑नी के व्यापार में ६६% वृद्धि श्रोर जापान तथा समुक्त राज्य 
के प्रत्येक के साथ व्यापार मे २६% की वृद्धि हुई | वेल्डियम का व्यापार ३६% से 
२'३% रह गया । 

नियति व्यापार को दशा में भी इसी प्रह्मर से परिवतन हुआ । इस शताब्दो 
के प्रारम्भ में इज्ललेड का भाग २६%, योरोपीय देशो का २५%, पूर्वी देशो का २४% 
भोर सपुक्त राज्य का ७% था, विन्‍्तु सन्‌ १६१३-१४ में यह भाग क्रमशः १४%, 
२६%, १७% भोर ६% ही रह गया। इस भ्रकार प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक इच्न- 
नेड ना शत, कमा: घज़्हाए गया, हित प्रन्य देशो, के स्थथ, से सणत्तिएक शफ्दल्य 

बढ़ते गये । सुदूर पुव॑ के देशों के साथ व्यापार मे हुई कमी छोटे-छोटे देशों के साथ 
व्यापार बढाकर दूर की गई | वेयक्तिक देशो के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि हुई। 
” लस्वर्ुप जमंनी, जो सन्‌ १६०० में भारत का तीसरा बडा खरोददार था, सन्‌ १६ १४ 
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में उसका स्थान दूसरा! हो गया । जापान को स्थिति भी छठे से तीसरी हो गई गौर 
चीन का स्पान दूसरे से हट कर छठा हो गया 7 


सन्‌ १६१४-१८ की भ्रवधि मे इड्ललेड का व्यापार भारत के साथ कम होता 
गया । इसत्रा मुख्य वारण उसका युद्ध में व्यस्त रहदा तथा अ्ंग्रेत सरकार द्वारा निर्यात 
व्यापार पर क डा अतिवन्ध लगाना था | इसीलिए ग्यायात व्यापार मे उसका भाग सब 
१६१३-१४ में ६४-१९ से घटकर सब्‌ (६१-१६ में ४४१९ रह गया। सम्पूर्ण 
ग्रुद्ध काल का विचार बरें तो कहा जा सकता है कि युद्ध पूर्व काल के औसत ६२"८५% 
से युद्ध/काल का प्रोस्तत ५६९५९, हो रह गया । इसो समय भारत के दाजार से हृढ 
जाने के कारण जापान झोर सयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार में वृद्धि 
हुई । पहले लोहे की मशोर्ने जो इड्नू्लण्ड से भातो थी वे इन दोनो देशो से भायात 
होने लगी । इसके भ्रतिरिक्त जापात से कांच का साधात, कागज भौर सूती ,स्म तथा 
अमेरिका से रेश भादि भी मेंगवाया जाने त्गा। इत दोनो देशो ने श्पने व्यापारिक 
संगठन स्पापित करने के भरसक प्रयत्न किये । 


निर्यात व्यापार में इक्ललेड भोर भंग्रेजो साम्राज्य के देशों के साथ वृद्धि हुई, 
फ्थोकि पुद्ध-काल में भधिकाधिक माल भारत से खरीदा गया। इस कारण हमारे 
निर्यात व्यापार मे इज्ललेंड का भाग सन्‌ १६१३-१४ में २३९४%, से बइकर सन्‌ 
१६१८-१९ में २९१२% हो गया। इक्नललेड भोर दिटिश साम्राज्य दोनों को मिलाकर 
मुद्ध पूर्व के १५"९% झोर ४१"१% भोसत से गुद्धकाल का भोसतत ३१"१% ओोर 
५१७% होगया । भारत से जमं॑नी का ध्याप्रारिक सम्बन्ध प्रायः हट सा गया । जमनी 
का फ्रान्स तथा बेल्जियम के कई भागो पर झधिकार होने से इन दोनों देशो से भी 
द्भमारा व्यापार कम हो गया । किन्तु जापान भौर संयुक्त राज्य से निर्यात व्यापार मे 
” बुद्धि हुई, जो क्रमशः ६२%, से १२-१% मोर ८६% से १३८५ हुई। इसका 
मुख्य कारण या कि ये देदा युद्ध को विभीषिक्ा से दूर ये तथा मित्र राष्ट्र होने के नाते 
वै भारत की वस्तुयें खरीदने मे समर्थ थे । इस प्रशार युद्ध काल में भारत का विदेशी 
ध्यापार बहुत ही पोडे देशों के साथ सीमित था । यद्यपि नियति व्यापार से झधिक 
प्राप्ति होती थी, किन्तु प्रायात को कोमतें बढ जाने से हमे छुकाता भो प्रधिक 
प्रड़ता था ॥ 


सन्‌ १६ १६ से सब १६२६ के वर्षों मे भारत के विदेशी व्यापार में अमैक 
उतठार-चढाव पाये । प्रथम वर्ष में भारत का व्यापारिक शेष झनुकूत रहा, हिस्तु सत्‌ 
१६२०-२१ भोर सन्‌ १६२१-२२ मे यह प्रतिकूल हो गया । युद्ध के तुरन्त बाद हो 
मुद्ध-कालीन प्रतिबन्ध हटने से जहांजो का किराया कम होने झोर युद्ध के समय जिन 
राष्ट्रो से व्यापार बन्द हो गया था वह फिर से चानू होने से यद्यवि व्यापार बढा, पर 
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यह स्थिति क्षौत्र ही समाप्त हो गई । देश के निर्यात व्यापार में निम्न कारणों से कमो 
झ्रा गई :-- 

(१ ) कृप-शक्ति के झरभाव में योरोपीय देझय विश्येप मात्रा मे भारतीय माल 
नही खरीदते थे । 

(२ ) ब्रिटेन, भ्रमेरिका भोौर जापान में भी पहले से ही इतना भारतीय माल 
खरीद लिया गया था कि उनके पास भ्रधिक्त माल खरीदने की ग्रज्ञाइश नहीं थी, 
क्योकि इन देशो के बाजार भारतीय भाल से पटे पड़े ये । 


(३ ) भारत मे लगातार वर्षा की कमो होने ( सन्‌ १६१८-२१ ) से प्रदाज 
की कमी दो गई श्रौर भ्रनाज के भाव चढ गये । प्रतः प्रनाज का निर्यात रोकता पडा । 

(४ ) जापान भी झाथिक सकट में फेप जाने से अधिक माल नहीं मंगा 
सकता था । 

(५ ) भारतीय रुपये के विदेधी मूल्य को 'बढां देने ( १ जि० ६ पेत से बढा 
कर २ शि० कर दिया गया ) से भारतीय निर्यात पर बुरा असर पडा । 

(६ ) स्वदेशी झ्रात्दोलन श्रारम्भ होने से विदेशी माल का बहिष्कार होने 
लगा, जिससे इदड्नलेड से श्राने वाले माल में कमी हो यई झौोर भारतीय उद्योगो की 
प्रगति हुई। 

इस प्रकार हमारा निर्यात व्यापार कम हुआ, किन्तु उधर प्रायात व्यापार मे 
बृद्धि होने लगी । युद्ध के कारण जो झ्रायात झका हुप्ला था, वह प्रव सुगमता से होने 
लगा । रुपये का विदेशी विनिमय बढ़ जाने से भी ग्लायात को प्रोत्साहन भिला प्रौर 
विदेशों से तैयार माल अधिकाधिक मात्रा भे भ्रायात होने लगा । सन्‌ १६२०-२१ में 
भारत के निर्यात से भायात ७६८ करोड़ रुपये का भधिक था, परन्तु घीरे-घोरे यह 
स्थिति बदली शोर सन्‌ १६२२-२३ तक निर्यात ग्रायात अपनी सामान्य स्थिति में पहुँच 
गये । योरोपीय मुद्राग्रो मे श्रव स्थिरता भा गई थी और योरोपीय देशो की प्राधिक 
स्थिति भे सुधार हो गया था, जो कि सद्‌ १६२६ ठक सनन्‍्तोष॑जनक रही। 
विश्व मन्दी का काल घन्‌ १६२६-३४-- 

सन्‌ १६२६ में विश्व-व्यूप्री मन्‍्दी आरम्भ हो गई। विभिन्न देशों ने भ्पती- 
अपनी प्राथिक सुरक्षा की दृष्टि से विदेशी ब्यापार पर प्रनेक प्रत्तार के प्रतिवन्ध 
( निर्यात प्रतिईन्ध, ऊँची दरें तथा कोटा पद्धति ) लगाना शुरू कर दिये। दुनियाँ के 
विदेशी व्यापार दी मात्रा घटने लगी । भारत #ि प्रधान देश था प्लोर कृषि पदार्षों 
का मूल्य प्रधिक्र बिरा था, प्रन: मारत के विदेशी व्यापार को विश्लेप हानि हुई । सन्‌ 
१६२६ ३० में हमारा कुल निर्यात ३१८ करोड रुपए का ही हुमा, पिछले वर्ष के 
निर्यात से यह २० करोड रुपए से कम था। जब इसी काल में झायात २४० करोड़ 
&,ये का था। यह पायातव पिछले वर्ष के भ्रायांत से १५ करोड रपये कम का था । 
सन्‌ १६३१-३२ से जब इड्ढलेड ने स्वर्णमन को छोड़ा तब सारा सोना अमेरिका, 
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फास्स भ्ादि देशों को जाने लगा । इसका प्रभाव भारत पर भो पढ़ा | भारत से सोना 
अत्यधिक मात्रा में ( चू'कि उसकी कोमत में वृद्धि हो गई थी ) विदेशों को जाने लगा, 
हिन्तु फिर भी हमारे निर्माव-आयात व्यापार मे कोई लाभ नहीं हुप्रा ) पिछले वर्ष की 
प्रपेक्षा इस वर्ये निर्यात-ब्यापार मे ६५ करोड़ रुपये को कमी हुई ॥ इसी प्रकार झायात 
व्यापार में भी ४३ करोड़ रुपए की कमी हुई | इस काल मे विदेशी व्यापार को बाकी 
३००५६ करोड़ रुपए से भारत के पक्ष में रही । निर्यात व्यापार के मूल्य में कमो होने 
का मुख्य कारण कृषि वस्तुपों को कीमतों मे कमी होना था। सच्‌ १६३२-चे रे में जब 
संयुक्त राज्य प्रमेरिका ने स्वर्णोमान पद्धति को छोड़ा तो विश्व के देझ्नों में भाधिक 
सुरक्षा झ्रान्दोल़न को एक ल्टर सो चल प्री, जिसका असर भारत पर भो पडा। 
विश्व के प्रमुख देशों मे मिलकर अपने झाषकों कई व्यापारिक सद्भठनों में बाँटा, किन्तु 
भारत झपनी वराधीनता के कारणा किसो भी सजझ्भठन में सम्मिलित होने में प्रसमयें 
रहा | फिर भी इस वर्ष भारत के प्रायात २५ करोड़ रुपए से बढ़े भोर निर्यात २५ 
फरोड रुपए से कम हुए भौर व्यापारिक शेष १*०६ करोड रुपये रहा । प्ायात मे वृद्धि 
होने का एक मात्र कारण देश मे राजनैतिक स्थिति मे सुबार तथा भारत का ब्रिदेन 
के साथ पहिला व्यापारिक ( भोटावा ) समझोता होता था। इस वर्ष संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका से हमारा व्यापार कम हुमा, किन्तु इज्ञलेंड के साथ हमारे व्यापार में वृद्धि 
हुई । 

सत्‌ १६३३-३४ में हमारे व्यापार में कुछ प्रगति हुई। नियति १३६०७ 
करोड़ से १५०९२३ करोड़ रुपये तक पहैच गया भौस भायात में १७ करोड़ रुपये को 
कमो हो गई। विश्व-मन्दों का प्रभाव सन्‌ १६३२-३३ तक रहा। सत्‌ १६३३-३४ से 
स्थिति में सुधार होने लगा | इसका मुख्य कारए यह था कि संपुक्त राज्य भमेरिका 
तथा धन्य देशो ने भपनी प्रशाथिक भन्‍्दी का सुशार करने की योजनायें कार्यान्वित की ॥ 
मिन्न-भिन्न देशों मे कच्ने माल को उत्पत्ति पर तियस्वण लगागे गये, शुद्ध के समय के 
काररा शख्तरों पर भन्‍धाधुर्घ व्यय होने लगा तथा ब्रिटिश साम्राज्य के देशो ने जो 
प्रौटावा पैकेट किया, उसमे मारत के विदेशी व्यापार को थोड़ा लाभ दुष्प्रा। सत्‌ १६३४ 
में भारत-जापानी व्यापारिक सम्बन्ध अच्छे हो गये ॥ 


द्वितीय मद्दायुद्ध के पूर्व विदेशी व्यापार की विशेषतायें-- 


(१) भारत विदेशों से मुच्यतः पक्क माल मेंगवाता था, जिसमे वद्च, लोहे 
का सामान, गत्त्र, घडियां, उमड़े का साशन, श्ीसे हा सामत, झोटरें, साइकिल, 
कपड़ा, सीने को मजोनें, बिसात-खाने का सामान, तेल, साबुन, दवाइयाँ, कागज, 
हकर, दियागलाई मुख्य था ) जैसे-जेसे झूमय+ व्यतीत होता गया, भारत में फारघाने 
स्थारित होते गये, जिससे एक्‍्क्रे माल*क्‍ा झयातद कम होता गया। सन्‌ १६२० ठके 
भारत पझ्पने कुल झायात का ८४९७ पक्का माल विदेशों से मेंगवाता था। इसके 
उपगन्‍्त सरकार ने धन्धों को सरक्षण देने हो नोति स्वीकार को | फस्वरूप चस्रों के 
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उद्योग, दियासलाई, इक्कर ठथा लोहे के घम्वे वो संरक्षण प्रात्त हुप्रा । प्रत्तु जब ये 
घ॑न्धे देश में स्वापित हो गये तौ विदेशों से पक्के माल का झ्ायात कम हो गया । 

(२ ) हितीय महापुद्ध के पूर्व भारत के विदेशों व्यापार को विशेषता यह थी 
कि भारत मुख्यतः खेदी की पैदावार तथा झोद्योगिक कच्चा माल विदेशों को निर्यात 
करता था। प्रथम मद्ादुद्ध के पू मारत अपने निर्यात का ७०% भोज्य पदार्थ और 
कच्चे माल के रूप में मेजठा था। प्रथम युद्ध के बाद पक्के माल के प्रतिशत में थोडो 
सी वृद्धि छिर मी ६४%, निर्यात सोज्य पदार्थों और कच्चे माल के रूप में ही 
होता था । यह म्थिति महायुद्ध आरम्म होने तक रही | इससे ह्यट्ट है कि मारत प्रयते 
बच्चे माल का उचित उपभोग नहीं करता था । 

( ३ ) जहाँ मारत विदेशों से बहुत प्रवार को तैयार वस्तुएं मंगवाता था 
वहाँ भारत के निर्यात कुद्ध हो मालो तक सीमित थे, जैसे --ज्वूट, कपास, प्रनाज, तिल- 
हते, घाल्लें गौर चाय ग्रादि । 

(४ ) मारत के विदेशी व्यापार का अन्तर भारत के पन्न में रहता षा, 
क्योकि भारत झधिकतर जितने रपये का माल विद्ेशो को मेजता था उससे कम रुपयो 
का माल विदेशों से मेंगचाठा था ६ 
द्वितीय मद्दायुद्ध काल में (सम १६३६-४५)-- 

सत्‌ १६३६ में जब्र द्वितोय महागुद्ध प्रारम्भ हुआ तो हमारे विदेशी व्यापार 
पर उसका गहरा घ्रमाव पडा । युद्ध के कारए कीमतें बटने लगी और भारतीय बच्चे 
मा को विदेशों में माँग बदले लगो | इससे हमारा तिर्यात वड गया। कहाँ सन्‌ 
१६६८ ३६ में केवल १६३ करोड रुपये का मात्र निर्यात किया गया वहाँ सन्‌ १६३६- 
४० में २४० करोड़ स्पय का निर्यात हुप्ना । इसो प्रदार युद्ध काव में माच की वीमतों 
में बृद्ध होने के डर से ब्यातारियो की भ्रश्निक मात्रा मे माल खरीदकर एकत्र करने की 
प्रवृत्ति से झ्ादात में वृद्धि हुई । जहाँ सन्‌ १६३८-३६ में १५२ करोड़ रुपयों का 
आयात हुआ्ला वहाँ सन्‌ १६३६-४० मे यह मगत्रा १६५ करोड झगे तक पहुँच गई। 
इस प्रहार इस दर्ध भारत को ब्यापार की दाक़ी इे८*६३ करोड रुपये रही, फिन्‍नु सन्‌ 
१६४०-४१ में यह पुनः ३० करोड रपये ही रह गईं । इसका कारण बह था -- 

( ६ ) श्ु राष्ट्रो क्न साथ हमारा ब्यापरार बन्द हो ग्रया तथा निर्यात झोर 
आपाद पर राज्य का नियस्तटा हे' गया $ किसी भी प्राइवेट व्यापार को सरकार द्वारा 
विदेश को झ्ायात या निर्यात करने के लिए आज्ञा-पत्र देने कौ पद्धति समात्त कौ गई 
(२ ) ड्हाओं की कमी ठया किराये मे वृद्धि होने से हमारे ग्रायात निर्याठ पर काफी 
प्रमाव पडा । जमेंदी को दू-दोटो ने मित्र राष्ट्रों के जहाजो को ड्रुबा कर बहूल झाविक 

हि, की, ५ ने; डद्घूग केडब नेज्ा-सप्यत्यी साफ्थात्य बे ही बप्ण के छापे ऊले 

गे, प्रस्तु नागरिक तर्क ब्याप्रार के लिये डहाजों की कमी होना स्वामाविक था। इठलो से 

शरद्ध छिइ दाने के कारण श्ुनप्यतागर ब्याग़र के लिए सुरक्षित नही रहा ॥ इस बे 
मुद्ध के कार्य छत को स्थिति नो बहुत कमजोर हो गईं। उनके जो जहाज ब्याप'द 
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(२) युद्ध काल मे भारत का व्यापार ब्रिटिदा साम्राज्य से तथा मध्य-पूर्वी 
देशों से ही प्रधिक रहा। प्रास्ट्रे लिया, कनाडा, मिस्र, ईराक तथा मध्य-पूर्व के देशों से 
भारत का बध्यापार बहुत बढ गया । सन्‌ १६४३ भोर सन्‌ १६४४ ४४ में ईरान भौर 
बहूरीन टापू से हमारे यहाँ ३१ करोड झौर ५३ करोड रुपये का मिट्टी का तेल श्राया। 
सत्‌ १६४४-४४ में समुक्त रोज्य ग्रमेरिका के साथ भारत का व्यापार ६४ करोड़ 
रुपए का थए, जबकि विटेन के साथ बेदल १०५ करोड़ रुपए का व्यापार हुए ५ 

( ३ ) युद्ध काल में भारत के विदेशी व्यापार का अत्तर भारत के पक्ष में 
रहा, जैसा निम्न तालिका से स्प४ होता है :-- 


करोड रुपयो मे 

व्याप; रिक शेष व्यापारिक शेप 
१६३८-३६ नः१७५ १६४२-४३ नए४ 
१६४०-४१ नीड२० १६४३-४४ न६र 
१६४१-४२ नीप०० १६४४-४५ न-४२ 


निर्यात नियन्त्रण-- 

युद्ध काल में भ्रायात भौद निर्यात पर सरकार का तियन्त्रण था, जो भ्रव तक 
चला प्रा रहा है। जब तक युद्ध चलता रहा, विदेशी ब्यापार पर सरकारी नियन्त्रण 
का उद्देश्य यही रहा कि युद्ध संचालन में सरकार को ग्रघिकतम सहायता मिले। 
यातायात श्रौर निर्यात दोनो पर नियस्त्रणा लगाए गये ॥ नियत पर जो नियन्त्रण ये 
उनका उद्देश्यम--(4) छात्रु राष्ट्री को माल भेजने पर रोक लगाता, (॥) कुछ चीजों को 
जो बाद्मु राष्ट्र नही थे, उतको भी मेजने से मता करना, (27) कुछ चीजें जो धरश्रु राष्ट्र 
नही थे, उनको लाइसेन्स द्वारा ही माल भेजने की स्वीकृति देना भौर कुछ देशों को 
कुछ चीजे हिना लाइसेम्स वा मुक्त लाइसेन्स (0, 6, ,,) के पअ्रस्तगंत भेजने को 
स्वीकृति देना । भा सन्‌ १६४० से विदेशों विनिमय पर सरवार का नियम्त्रण होने से 
तिर्यात पर भी तियम्त्रश हो गया ॥ जब तक निर्यात से मिलते वाले विदेशी विनिमय 
का सरकार के तियन्त्रणा सम्बन्धी नियमों के श्रनु्तार उपयोग करने का प्रभाण-पर 
पेश नही क्रिया जाता था तब तक निर्यात करने को स्वीकृति नहीं दी जाती थी। 
इसका प्रयोजन यही था कि निर्यात के कारण जो विदेशी मुद्रा प्राप्त हों उस पर 
सरकार का पूरा नियन्त्रण रह कर यह युद्ध काय॑ में उपयोगी हो सके । 
आयात मियन्त्रणु -- 

युद्ध भारम्म होने के कुछ समय पश्चात्‌ झायात पर नियन्त्रण किया गया । 
शुरू-शुरू में मिश्र राष्ट्र को छोड कर किसो भी देश से माल मंगाने को पूरी स्वतस्वता 
नहीं पी ॥ पइ्ले ऐसी वस्तुप्रो के भ्रायात पर प्रतिबन्‍्ध लगाये गये, जिनका उपभोग 
बिना कठिनाई के कमर क्या जा सकता था अ्रथवा जिनका प्रयोग देश में निर्मित 
वस्तुओं द्वारा ही किया जा सकता था भ्रथवा ऐसे देशों से श्रायात किया जाता चा, 
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जहाँ विदेशों विनिमय को समस्या इतनी वित्वट नही थी ॥ आयाठ नियन्त्रणों का मुख्य 
उद्देश्य यह थाः--(१) विदेशों से आयात में दी जाने वाली रकम का झमाव किया जा 
पके । (२) जहाजो को सख्या में किफायत की जा सक्के, जिससे युद्ध सामग्री झधिक ले 
जाई जा सके और ( ३ ) भ्रधिक से झषिक युद्ध सामग्री का उत्पादन करने में मित्र राष्ट्र 
समर्थ हो। मई सन्‌ १६४० में विदेशों विनिमय औद खास तौर से दुलंभ मुद्रा के 
संचय वो हृष्टि से आयात के लाइसेन्स देने को व्यवस्था चालू की गई | आयात लाइसेंस 
प्राप्त किए बिना विदेशों को माल का भुगतान करने पर «जिवँ बेक ने प्रतिदर्ध लगा 
दिया था। मई सन्‌ १६४० में ६८ वस्तुओ के झायात पर नियन्त्रण लगाया गया। 
बाद में यह संख्या बराबर घढती गई । जनवरो सन्‌ १६४२ तक लगभग भ्रायात की 
सब वस्तुप्रो पर नियन्त्रण लगाया गया । 


इस प्रकार युद्ध काल मे कन्ट्रोलरो की प्ाज्ञा प्राप्त किए बिना कोई भी व्यापारी 
म॑ तो कोई वस्तु विदेशों को भेज सकता था झौर न भंगवा ही सकता था । व्यक्तिगत 
व्यापारियों को जाँच-पड़ताल के बाद हो ज्ञाइसेंस दिया जाता था। तटस्थ राष्ट्रों मे 
बहुत सी फर्मों का लाम कालो सूचो मे रख दिया गया, जिन पर यह सन्देह था कि 
उनके द्वारा वस्तुयें शश्ुमे को पहुँच सकती थी, उन फर्मो से ब्यापार करने को मनाई 
थी। जंंप्ते-जेते समय व्यतोत होता गया, ये नियन्त्र्म त0था बन्धन घौर भी कठोर होते 
गये, भ्रस्तु सरकारी नियन्त्रण की क्डाई अथवा ढिलाई का सं,घा प्रभाव हमारे झ्ायात- 
निर्यात पर पडता था । जब निय-त्रण ढोला होता था तो विदेशी व्यापार की मात्रा 
बढ जाती थी प्लौर मगर नियम्त्रण कठोर होता तो मात्रा कम हो जाती थी । 


युद्धोत्तर काल (सन १६४०-६१)-- 

भारत के युद्धोत्तर विदेशी ब्यापार की विशेषता थी कि हमारा व्यापारिक 
सन्तुलन हमारे विपक्ष में रहा । इसका प्रमुख कारण खाद्यान्नो को कमो होने से खाधयाप्न 
का भ्रधिक मात्रा मे भ्रायात होता था। साथ हो, युद्ध काल में उपभोक्ता वस्तुझो का 
देश में भ्रकाल होने से सरकारी भायात नोति में उदारता भाते ही उनका सुलभ मुद्रा 
वाले देशो से भारो मात्रा मे प्राथात होने लगा । फलस्वरूप सत्‌ १६४४-४५ से सन्‌ 
१६४६-४७ के तीन वर्षों में हमारा व्यापारिक सस्तुलन क्रमशः २९६६, २५९७१ तथा 
६१९२ करोड़ रूए से हमारे विपक्ष मे या । यही स्थिति सन्‌ १६४७ भौर सत्‌ १६४८ 
में यो, जिन वर्षों में हनारा व्यापारिक शेप क्रमशः ५१" करोड़ तथा १०२९७ करोड 
रुपए से भारत के झनुकून रहा । परन्तु सन्‌ १६४६-४७ में विपक्षीय व्यापारिक सल्तु« 
लग के कारण हमारे सामने कोई गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न नही हुई । क्योकि हमारे 
पॉंड पावने को दूसरे देशो को मुद्रा में वदलने पर कोई अ्रतिबन्ध न द्वोने से उसका 
उपयोग इस विपक्षीय व्यातरारिक सन्तुलन को ठीक करमे मे कर सकते ये । परन्तु सन्‌ 
१६४८ के भारम्भ में ही स्टलिग प्रदेश के केन्द्रीय कोष ये कमी झा जाने के कारण 
यह प्रत्िबन्ध लग गया। सद्‌ १६४६ के मई के महीते तक हमारो ह्थिति झौर भो 


३०४ ] 


बिगड़ गई विदेश्ी व्यापार सम्बन्धी इस बिगडती हुई स्थिति की शोर भारत सरकार 
का घ्यान गया । उसने सम्‌ १६४६ में प्रायात के बारे में जुलाई सद्‌ १६४८ में जो 
उदार नीति स्वीकर की थी उसे रह करके भ्रब कड़ी नीति बरतने का निर्णय किया 
मई सन्‌ १६४६ में ४०० वस्तुओं के खुले साघारण लाइसेंस के बजाय थोडी वस्तुप्रों 
को खुले साधारण लाइसेंस की श्रेणी में मन्जूर किया | जून सन्‌ १६४६ मे दुलंभ मुद्रा 
प्रदेश से आयात की स्वीकृति देता स्थगित कर दिया गया । जुलाई सब्‌ १६४६ भे 
लम्दन में कामनदैल्‍थ के वित्त मन्त्रियों का सम्मेलव हुप्रा, उप्रमे दुल॑भ मुद्र। प्रदेशो से 
सन्‌ १६४८ के मुकाबले मे २५% ग्रायात मे कमो करने का निश्चय क्रिया गया प्रौपर 
भारत ने इस निश्चय को मन्जूर किया। भारत-इद्लंड के बीच प्राथिक समभोते पर 
जब धगस्त सन्‌ १६४६ मे विचार क्रिया गया तव फिर झ्रायात पर धौर अ्रधिक निय- 
न्त्रणा करने का निश्चय क्या गया | 

एक तरफ तो ग्रायात को कम करने के प्रयलल किये गये तो दूसरी श्रोर निर्यात 
को बढाने का भी सरकार ने प्रयत्न किया । सनु १६४६ की छुलाई मे निर्यात प्रवरतंक 
समिति की नियुक्ति की गई, जिसने देश के तिर्यात बढाले सम्बन्धी कई प्लिफ़ारिशं की | 
जैगे--(१) निर्यात कर हटायें जायें, (२) निर्यात माल सम्बन्धी श्रत्यधिक सह पर 
नियन्भण किया जाय, (३) तिर्यातर हाने वाले माल का देश मे उत्ादन बढाया जाय । 
सरकार ने कमेटी की प्विफारिशो के अनुसार कार्य करने का प्रयत्त क़िया। फलस्वरूप 
झ्रायात पर रोक लग गई ओर निर्यात में थोडा सुधार हुआ, पर सम्‌ १६४६ में फिर 
भी विदेशों व्यात्रार का सन्तुलन हमारे विपक्ष में हा रहा। इसके वाद हमारी स्थिति 
सुघरने लगी ग्लौर सन्‌ १६४० में कई वर्षों के बाद पहली बार विदेशों व्यापार का 
सन्तुचन हमारे पक्ष में रहा। इस सुधरती हुई स्थिति के मुरुष कारण रपये का प्रव- 
मृल्यन, निर्यात को प्रोत्साहन, निर्यात की वस्तुप्रो की बढ़ी हुई कीमतें तथा कोरिया 
युद्ध के कारण उतन्न हमारे माल को युद्ध की तैयारों की दृष्टि से बढती हुई मौग है । 
मीचे की तालिका में युद्ध के पश्चात्‌ भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति बताई 
गई है +-- 


(करोड रुपयों में) 
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युद्ध की समाप्ति के पश्चाद्‌ सन्‌ १६४६ भोर राम १६४७ के पहले सात 
महिनों मे भारत प्रकार ने नत्म नीति का पालन किया। दुल॑भ मुद्रा के बारे में भी 
सरक्षार को नौति नरम हो रहो, लेकिन झग्रस्त सद्‌ १६४७ के वाद सरकारी नोति में 
कडाई हो गई, यहाँ तक कि भारत व इज्लेड के बीच हुए समभोते ( जनवरी-ब्ुन 
सन्‌ १९४८ ) के झनुसार हमारे पौंड पावने के कोष मे से जो पौंड पावने को रकम 
खजे करते के लिए हमे मिली थी वह भी हम खर्च न कर सक्के । दुलंभ मुद्रा क्षेत्र से 
आने वाले माल के बारे मे विज्लेष वडी नोति बरतो गई । डालर क्षेत्र से कुछ माल के 
झायात को बिल्कुन्न ही रोक दिया गया । उन पूजी पदा्षों के आयात को भी स्वीकृति 
नही दी जाती थी,जो इड्ललेंड पे उउलब्य थे । परिणामस्वरूप देश में माल की तज्ली भा 
गई प्लौर झायात बहुत गिर गये । झावात सम्बन्धी इस कड़ी नीति का कारण डालर 
की कठिनाई को हल करना था, पर उसका प्रभाव महेगाई बढने में हुआ। यह वह 
समय था जेब देश के-विभाजन के फलस्वरूप देश मे बहुत गरव्यवस्या फैलो हुई थी) 
मातायात की कठिनाई के कारण उत्पादन घट रहा था पभौर नियन्त्रद्म हटाने की नीति 
का प्रयोग किया जा रहा था | इन सब बातो का सम्मिलित प्रभाव यह हुमा कि देश 
में माल की हर तरह से कमी हो गई भौर थोक कौमतो का सूल्याइन जो नय्म्बर 
सम्‌ १६४७ मे ३०२ था वह सन्‌ १६४८ की जुतचाई मे ३८६"६ हो गया। 

झायात्र मे नरम भीति बरतने वा यह उपयुक्त समय था। इस बिउरोत झवुमर 
के कारण जरा चुनु १ €४< से भारत सरकार की मायात नीति में फिर से सर्मी थ्राई । 
खुले साधारए;ः लाइसेंस के झन्तगंत झाने दान्ली चीजो को सरूया में काफ़ो वृद्धि की 
“गई भौर वहु ४०० के लगभग पहुँच गई ॥ कई चीजें जिनका भायात विहकुल बन्द था 
उनको उस शरेणी से हटा लिया गया । इस नोति से हमार झायात बहुत बढ़ गया पौर 
ड्यापार का सन्वुलन हमारे विपक्ष मे जाने लगा ॥ यद्यपि महंगाई पर इसका अच्छा 
असर हुमा, पर विदेशों विनिमय फो कठिताई हमारे सामने उपस्थित हुईं। जो परोंड 
पावना हम पहले खर्च नहों कर पांते ये वह सब खर्च हो गया भौर इसके झलावा 
जितेता हमने कमाया था उससे कही म्धिक स्टलिज्ञ भौर डालर हमने खर्च किये) 
फनत: फरवरी सब्‌ १६४६ में भारत सरकार को झायाव-निर्यात मोति में किर क्‍ठो- 
नरेता भरा गई | डाबर प्रदेश से प्रापात कम करने बी कोप्चिय को गई ! छुले साधारण 
लाइसेंस के भन्तगंत झाने वाली चोजो को भमख्या बहुत कम कर दी गईं। एक प्रगस्त 
सन्‌ १६४६ से भारत इड्लेंड के बीच में फिर भाषिक सम्रमौते मे संयोधन हुप्ा प्ौर 
इज्ललेड ने भारत वो जो डाधर का घाटा हें। रहा था उसे पुरा करने का वचन दिया ॥ 
इसके बदले में भारत झाज्ञाज्य डालर निधि का सइस्थ बने गया। सरकार ने प्ररतो 
भ्रायात नीति को फिर कड्ढा करने का निरद्यय स्या। खुले साधारण लाइसेंस के झन्त- 
गत दललुग्रो को सहया ऋइ केवल २० ही रह गई । वितम्दर सन्‌ १६४६ में जो भायात 
नीति सरफार ने घोषित को, उसके झनुसार झयाठ को ठीन श्रेशियों से बांदा गयाः- 
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(१) वे चीजें जिनके लिए साधारण लाइसेंस नही दिये जावेंगे। 

(२ ) थे चीजें जिनके लिए एक निश्चित परिणाम के भाघार पर लाइसेंस 
दिए जायेंगे । 

(३) वे चोजें शितका।प्म्य-सम्रय पर लाइसेंस दिया जा सक्रेगा, बशर्तें कि 
उतके झ्रायात वा हर समय उचित कारण बदाया जा सके । दुर्लभ मुद्दा प्रदेश से प्रायात 
बरने की स्वीकृति तभो दी जातो थो जबकि स्टलिड्ज प्रदेश मे वह था उसकी जगह 
बाम में झ्राने वाला दूसरा माल न मिले। अगर जिसी चोज की स्‍्रायात की व्यवा्यां 
किसी हिपक्षीय व्यापारिक समभौते में की जा छुत्री है तो उनको दूसरी जगहों से 
प्रायात करने की स्वीहृति दी जा सकती थी। 

(रिजवं बेक ने जनवरी सन्‌ १६४८ से भनाघिउत शभ्रायात का भुगतान करने के 
लिए विदेश को रुपया भेजने को जो शुदिषा दे रखी थी वह भी पझव वाषस ले ली 
गई । इसके बार भी जेसी-जैसी मावश्यक्ता पडगे, घलय धनग चोजो के प्राषाव के 
बारे में कुछ फेर फार होता रहा, पर मूल नोति मे कोई परिवर्तन नहीं हुपा। इस 
बीच रुपये का भी सितम्बर सन्‌ १६४६ में भ्रवमूस्यन हो चुका था भौर इसका हमारे 
विदेशी व्यापार के सन्तुलन पर ग्रनुवूल प्रभाव पड रहा था । 

भारत सरकार की निर्यात मीति पहले तो भ्तिबन्धात्मक थी, परन्तु जब/ 
बिदेशा व्यापार का सन्तुलन विगडने लगा भोर विदेशी विनिमय की तड्ढी प्रा गई तो 
भारत सरकार वी नीति निर्यात को प्रोत्साहन देने को हो! गई। वढी हुई कीमर्तें, 
बढ़ी हुई देश के प्रस्दर की माँग ध्रोर देश का विभाजन हमारे निर्यात ब्यावार मे 
बाघक हुए, परन्तु भारत सरकार ने इन सव बाघाशों के बावजुद भी सदू १६४८-४६ 
में निर्यात व्यापार को प्रोत्गाहन देने वी नीति जारी रखी | कई चीजो को नियन्धण 
से मुक्त बिया गया और वहुतो को प्रामानी से लाइसेंत मिलने वाली श्रेणी में ले लिया 
शयां । इन सबके बावजूद भी सन्‌ १६४६ के पहले ६ महीनों में हमारे निर्यात ब्यापर 
की स्थिति पहले से भो गिर गई । छुलाई सेनू |६४६ में भारत सरतार ने विर्यात् 
अ्यापार प्रवर्तक समिति की नियुक्ति की । 

सन्‌ १६४०-५१ में झायात नीति में फिर परिवतत हुप्रा । सामास्य लाइसेंपत 
प्रणाली (0 6.].. ४.) जिसके प्रमुपार पाकिस्तान से प्रायात वी अनुमति दी 
गई था, सितम्बर सन्‌ १६४६८ मे रद कर दो गईं, परन्तु भव पातविस्तात से धुना 
व्यापार लागू किया गया | उद्योगो को कच्चे माल की श्रावश्यक्तता पूरी करने के लिए * 
बहुत सी वस्तुश्नों के लिए दोघ॑कालीन प्राय नीति बनाई गई। जाद्यान्न श्रोर कच्चे 
शा० इत्यादि के लिए सामान्य लाइसेंवम २० श्रौर २१ लागू किये गये, क्योकि प्रति. 

बनघत भाषात सीति से देश को द्वानि पहुंच रहो थी । इसलिए उनप्रे सश्ोधन किया ' 
गया धौर भ्रायात के प्रति उदार नीति प्रपनाई गई। सामान्य लाइसेंस २३ में लोहा 
तथा इस्पात, तारों के रस्से, वोतुलु,के सामान, ठोवे का तार, बोतल, लिखने का 
बागज इत्यांद शामिल करके फी लाइसेंस देने का क्षेत्र बेड गया । 
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प्रायात नियन्‍्नेण जाँच समिति) की विफारियों के पनुतासुँम्रायाव नियत्तश 
में काफी सुधारे रिया गया है। जाँच समिति का मत है हि प्लायात नियन्त्रण का | 
झाषारभूत उद्देश्य हो कि उतना ही ग्रायात किया जाय जितनी विदेशी मुद्रा है । विदेशी 
मुदा विनिमय के साधनों का कृषि तथा उद्योग के लिए झौर दपभोक्ताओी को प्ाव- 
इयकता को पूरी करने के लिए प्रावश्यक वस्तुप्रो मे समान रूप से वितरण हो । विशेष 
वस्तुग्रो को कीमतों के उतार-चढाव पर वियन्त्रण रखा जाय । समिति मे मुझाव दिया 
है कि व्यावमायिक वस्तुप्रो का ४०० करोड दगए तक आयात किया जाना चाहिए, 
जो शान्ति काल का निम्नतस स्तर है ६ दिदेशी मुद्रा विनिमप के साधनों की दृष्ठि से 
समिति ने आयात को € भागों में विभाजित किया है! 
सरकार ने समिति की भाम सिफारिशों को मात्र लिया है, पसन्‍तु ४०० करोड़ 
रुपए की सीमा को स्वीकार नही किया है । [साथ ही, सरकार ने प्रपनी प्रायात नोति 
के स्‍प्राघारस्वरू्य' भायात के € नहीं, हिन्ठु सुकिधां को इृष्टि से कम भाग डिये हैं । 
, समिति को सिफारिशों के , भ्राधार पर भ्रायात लाइसेंध अ्रणाह्वी को सरल बनाया गया 
है भोर व्यर्थ समय नष्ट होने से बचने के लिए यह व्यवस्था की गई क्ि--(भ) पहले 
ज़ितमे लाइसेंस दिये गये थे भव उसके कई गुने लाइसेंस दिये जायेंगे। (ब) लाइसेंस 
पये का बिकेन्‍्द्रीयकरण किया गया है। प्रय वन्‍्दरगाह वाले गहरों से धायात लाइसेंस 
नस किया जा सकता है ( चुज्ली प्रविकारियों को व्यापक्र भविकार दिये गये हैं। (स]) 
चुड़ी भधिकारियों तथा प्रायात नियन्त्रण अधिकारियों के कार्यों में सम्बन्ध स्थापित 
हो गया है । प्रतीत में छ॒ज्ो प्रधिकारी ग्रायात लाइसेंस देने वाने अधिकारियों द्वारा 
किये गये सामान के वर्गीकरण को सर्देंव स्वीकार नहीं करते थे । इससे इस काये में 
काफी देर लग जाती थो झौर व्यापारियों को हानि होती थी। परन्तु वित्त भोर 
वाछिज्य मन्तालय के बीच उचित सम्बन्ध करने से भौर छट्ठे प्रधिकारियो की सहा- 
यता के लिए बन्दरगाह सलाहकार समिति नियुक्त करने से स्थिति काफ़ो सुघर गई 
है । इससे व्यापारियों का कार्य बहुत कुछ प्रासान हो गया है । 
आधात नोति की आलोवमा-- 
(१ ) सरकार को कोई दीर्घकालीन नीति नही है। सस्तुप्रों के वर्गकिरण, 
भायात नियन्त्रण अनुसूची झोर प्रनेक सामान्य लाइमेंसो के भन्तर्गत भाने बालो वस्तुप्रों 
४ में बार-बार परिवर्तन होता रहता है । परिवर्तन करते समय व्यापारियों के हित का 
वन नही रखा जाता | परिवतंनशोल विश्व में समय के प्रनुसार सरकार को भी 
अपनी झायात नीति घरलनी चाहिए, परन्तु इस कारण सरकार की प्रभाव-नीति में 
किसी प्रकार की प्रनिक्चितता झोर दुर्बलता नहीं ग्रानी चाहिए । प्रकार ने लाइसेंस 
की प्रवधि ६ महोने से इदाकर एक दर्य कर दो है; साथ ही, सरकार ने कुछ भायात- 
कर्ताओं के लाइसेंस को निर्धारित भत्रषि को बढाया है, परन्तु इसते स्थायी भ्रायात 
नीति का जन्य न हो सका | वास्तव में उपमोक्तामों घोर उत्पादकों के हितों को तभी 
उक्षा की जा सकती है जय भायात दीति स्थायो हो। 


इवद ) 

( २ ) झ्रायात नोति देश के उपलब्ध विनिमय साधतों के आधार पर हिट 
रित की जाती है। इसके निर्धारण मे देश के आधथिक और झीदोणिक-पिक्प्त के प्राघार 
प्र विचार मही किया जाता। आय धौर मुगतान में भ्स्तुलत स्थापित करने की 
नकारात्मक नीति उपयुक्त नही है । वास्तव में ऐसो ठोस नोति की झावश्यकता है जो 
उद्योग की भ्रावश्यकताप्रो का विदेशो से प्राप्त होने वाली मशीनों इत्यादि से उचित 
सम्बन्ध स्थापित करे भ्रौर झिसका उद्देश्य भारतीय उद्योग के लिए भ्रधिक मशीनें भौर 
बच्चा माल प्राप्त करता हो । 

(३ ) भावेदन पन्नों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए, कार्य की विधि को 
अ्रधिक सरल बनाते के लिए और प्रायात नियन्त्रण अनुसूची का अभ्रधिक वैज्ञानिक ढड्ढ 
से वर्गीकरण करने के लिए झभी काफी सस्मावना है। जो झ्ायात साइसेस झांवात्त- 
कर्ता हारा स्वय माल खर्चे में लाने के लिए दिये छाते हैं, उतका दुम्प्रयोग क्रिया जाता 
है । प्रायातकर्त्ता सामान को स्वयं खर्च भे नही लाता, परन्तु बाजार में बेच देता है 
नये प्रायातकर्त्ताप्नो को लाइसेंस दिये जाते हैं, उनका उचित उपयोग नहीं होता । यद्यपि 
इन तीन प्रकार के भायातकर्त्तात्रों के हितो को रक्षा करने के निमित्त लाइसेंत प्रणाली 
में सुघार किया गया है, परन्तु इस दिशा में भ्रभी वहुत सुधार करने वी श्रावध्यक्तता है। 

(४ ) कच्चे माल का झायात कर सकने वाले दास्तविक श्रायातकर्त्ताप्रो का 
कार्य मरल करने के लिए इन्हे लाइसेंध देने की श्रावश्यकता है प्लोर प्रायात व्यापार 
में प्रतियोगिता की भावता बनाये रखने के लिए नये आयातकर्त्ताओों के लिए विदेशी 
माल का कोटा निविचत कर देना चाहिए । वास्तव मे पुराने भायावकर्त्ता प्रो को लाइसेंस 
दिया जाना चाहिए, क्योकि उतको इसका झनुभव है और इस कार्य को करने के लिए 
उपपुक्त सद्ठठन भी है, परन्तु इस वात का ध्यान रखता चाहिए कि तीनो प्रकार के 
आयातकर्त्ताशों के हित परस्पर न टकरएं झ्ौर उनमे उचित सन्तुलन स्थापित हो । 
निर्यात नीति-- 

कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कई चीजें जितका निर्यात मना था, ल!इमेन्स 
के बाद निर्यात होने वाली वस्तुग्रो की श्रेणी में श्रा गई । खुले साधारण लाइमेस्स के 
अन्तर्गत, जो बिना घाइसेन्स के सब देशों को विर्यात की सुविधा देश है, चीजो की 
सख्या बढ गई । लाइसेंस देने को पद्धति को पहले से सरल बनाने का प्रयत्न किया गया 

और व्यापार मन्‍्तालय से ही निर्यात लाइस्रेस्स मिलने की व्यवस्था वी गई | पहले जो 
खाद्य पदार्थ के लाइसेंस खाद्य मन्‍्त्रालय से मिलते थे वे अब व्यापार मन्त्रालय से मिलने 
सगे जो कर तिर्यात मे वाघक थे उन्हे कम दिया गया या हटाया गया । कोरिया के 
युद्ध के कारण श्रागामी युद्ध की तंयारी की दृष्टि से दुनियाँ के देशो ने बच्चे माल का 
सचय करना शुरू किया, उसका भी नियत पर झसर पडा । इन सब कारणों का 
सम्मिलित प्रभाव यह हुम्रा हि इसारे निर्यात व्यापार मे वृद्धि हुई और सद्‌ १६४० ५१ 
में गत महायुद्ध के वाद पहली वार व्यापार का सन्दुलन हमारे पक्ष में हुआ, हिन्तु सम 
१६५१-४२ में यह फिर उल्दा हो यया । इस वर्ष हमने ७६३ करोड़ झ्वए का माल 


[ ३०६- 


निर्यात क्या। झोर ८५० करोड़ रुपये का भायात दिया, इस वर्ष हमें ८७ करोड़ द० 
का घाला पा ६5७... -| 

समर १६४२ में देश से प्रधिक निर्यात व्याप्रर हो सके, इसके लिए निर्यात कर 
में कमी कर दो गई। ठाड पर प्रढि दस निर्यात वर घटाकर २७५ रुपये भौर घोरों पर 
क्षेबल १७५ ४० कर दिया गया । इस्नो श्रकार मृगफल्ली के तेल, जीरा, उच्चे ऊत पर 
से तो निर्यात कर बिल्कुल हो हदा दिया गया ठथा भलमसी के तेब झौर ठम्बाकू पर 
निर्यात कर में यह कमी की गई | बंगाली देशी कपास पर यह कर ४०० रु० प्रति 
ग्रॉठ से घटाकर २०० रु० कर दिया गया झौर अन्त में यह कमी १२५ ₹० तक हो 
गई | तैयार कपड़े पर है जनवरी सद्‌ १६४३ से मूल्य के भनुमार यह कर २५% से 
घटाकर १०% कर दिया गया । 

निर्यात व्यप्रार,को दृद्धि के लिए लाइमेन्स प्रणाली में ढिलाई बरतना 
प्रारम्भ किया गया । पहले जिन वस्तुप्रों के निर्याठ के लिए विशेष प्रमाप नियत था 
भव प्रधिक्तर झुने ल्लाइप्रेन्स मे भरा गई ॥ भस्तु सूती दस्त, छूट के वस्न, सूती सूत पौर 
कथा ऊत भादि भपरिमित मात्रा में निर्यात तियै जाते लगे। इस प्रकार भत्र ६०% 
दस्तुप्रो के निर्यात पर दोलापन हो गया | 

इसके प्रतिरिकत इस बात की भी कोशिश होते लगी कि देशी निर्मित माल भी 
अधिक मात्रा में निर्यात किया जाये | विजली के पसे, मीनाकारी के सामान, भल्पु- 
मीनियम के बर्तंस, दवाइयाँ, साबुन, कंपडे धोने का सोडा, हाथ का बता कांगज, 
प्लाइबुड फी पेटियाँ, फर्नीचर, घड़ियो भादि के निर्यात पर किसी प्रतार का नियन्त्रण 
नही है । ऐसी वस्तुप्ों का निर्यात भी किया जा सक्तता था जिममें विदेशी झायात की 
हुई मशोनें लगाई गई हैं | दायर व व्यूव के भतावा प्न्य प्रशार के रचड़ के सामान 

एप भी छूट दो गई। 

भारत सरकार ने सन्‌ १६४६ से गोरबाला निर्यात प्रोत्ताहत समिति फी 
रुथापता को और उप्तको निम्य सिफारिशों को कार्यान्वित क्रिया :-- 

( १ ) जूट तथा प्रन्‍्य वल्तुप्रों के ढट्टं को रोफ़ दिया, जिठको प्रवृत्ति जुए मे 
गतिज्ञौल होती थी ॥ 

६ ३) निर्यात निमन्धणों में, दिशेषकुर निर्मित वस्तु प्रो से सम्बन्धित उद्रता 
कर दी गई मोर लाइयेन्धों का तरीफा सरल कर दिया गया। कोटे की समाति तक 
नियत कोटे के भीतर स्वृतन्वतापूर्दक वस्तुप्रो का निर्याठ होता था ६ 

( ३) निर्षात की जाने वाली वस्तुप्रों के निर्माण के दिए नियन्त्रित कचा 
माल, पैकिंग वा सामान गौर यातायात की सुविधाएं दी भरई थी | 

(४ ) इस घात का विश्वास ऐलाने के लिए प्रदन्ध किए गये थे फि भारतीय 


इस्तुप्रों मे कोई शिकायत न हो और यदि कोई हुई तो उस पर तत्ताल वार्यवाही की 
जायगी । 


३१० ] हि 
(५ ) यदि भ्रावश्यकता हुई त्तौ सरकार निर्या है गये वा सेन सती । 






बची टे त ९ के भ्राधार -ह ऊर्दे। 
निर्यात होने वाली वस्तुप्रो पर प्रात्तोय बिक्री टैक्स भी नहीं वकपिल्- नेम ५ 


सरकार ने निर्यात नियन्त्रण नौति के विषय में राग देने के लिए परामशेंदाता 
कौंसिल की स्थापना की | प्रत्येक ६ मास के बाद निर्यात नीति का घिहावलोकन क्रिया 
जाता है ओर प्रचलित प्रवस्याओ्रों के अनुप्तार वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाई जाती 
है था प्रोत्साहन दिया जाता है। घरेलू खपत के लिए आवश्यक कच्चे मालों के निर्यात 
पर रोक लगा दो गई है। 


निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार काफी प्रयलशील है। इस 
हेतु विदेशों को व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल भेजना झौर निर्यात बढाने वाली योजवामों 
को कार्यास्वित करना, ये विशेष है। साथ ही, तियात व्यापार बढ़ाने के लिए ह्ठेट 
ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना भी की है भौर विदेशों जहाजी कम्पनियों की विवेजात्मक' 
भाड़ा नीति की कठिनाइयाँ दवूर करने के लिए भो प्रयत्त किए गए हैं। * 


पंच-बर्षीय योजना में-- 


पिछले कुछ वर्षों मे भारत के विदेशी व्यापार की प्रवत्ति पर विचार करके 
उपयुक्त व्यापार नीति निर्घारित करने के लिए पहिली योजना मे पाँच सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन क्या गया है :--(१) योजना से निर्धारित उत्पादन उपभोग के लक्चधो को 
पूरा विया जाय । (२) निर्यात का उच्च स्तर रखा जाय । (३) निर्यात व्यापार को जो 
घाटा हो उप्तको देश के विदेशी मुद्रा विनिमय के साधनों से पूरा किया छा सके । (४) 
निर्यात और श्रायात को सरकार की वित्त तथा मूल्य सम्बन्धी नीति के प्नुरूप किया 
जाय ॥ भौर (५) निश्चित व्यापार की नीति तिर्धारित की जाय । पंच-वर्षीय योजना की 
झवधि में भारत के व्यापार पर दो बातों का प्रभाव पड़ेगा ३-(प्र) कृषि सम्बन्धी 
कच्चे माल तथा भन्‍्य वस्तुप्रो के उत्पादन में बृद्धि ओर (ब) उत्पादन के लक्ष्य को 
पूरा करने के लिए बडी-बडो मशीनों भोर शोधित कच्चे माल की प्रावश्यकता । 


बज 


विदेशी व्यापार की वर्तमान दशा-- 


झाजकल भारत का व्यापार विशेष रूप से सीलोन, इटली, नीदरलेड, कनाडा, 

* मिस्र, पाकिस्तान, जापान, आस्ट्रेलिया, पश्चिमी जमंनो, वर्मा, प्रमेरिका तथा ब्रिदेन 

इन बारह देशो के साथ है । यह इस बात को संक्रेत करता है कि विभाजन के पश्चांतु 

हमारे विदेशी व्यापार का ढाँचा काफ़ी बदल गया है। फिर भी हमारे विदेशी व्यापार 

के परिमाए में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नही हुई है, तथापि हमारे विदेज्ञी व्यापार के 
मूल्य, स्वरूप एवं दिद्या में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । 
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सन्‌ १६०४-४६ के बाद मारत का व्यापार संतुलन 








ग (करोड रुपये) 

बे भायाठ (कुल) बुल निर्यात ब्याप्रारिक सतुनन 
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भारंत के खामने एक म्यद्ग॒र समस्या यह रही है हि मारत में खाद्यान्न की 
कमी हो गई, जिसको पूरा करते के लिए भारत सरकार को प्रटि वर्ष विदेशों पे 
अझधिकाधिक मात्रा मे प्रताज मेँंगवाना पड़ता है । 

युद्ध के पश्चात से भारत में ब्यावारिक सम्बसन्धों से श्रमणः बहुन ही परिवर्तन 
होता जा रहा हैं। यददि विदेन का स्थान ध्व भी बहुत्र ऊँचा है, परन्तु संगुक्त राजद 
प्रमेरिका उसके बराबर पहुँचे गया है। प्रास्द्रें तिया, सट्टा, पराडिस्तान, कनाडा पौर 
मिस्र का भी हमारे विदेशों व्यापार में भ्रच्छा सपात वन गया है । युदध-काउ में भारठ 
का भध्य पूर्व के देशों से जो नया व्यापारिक सम्बन्ध दुप्रा है उसमें वन्नति दी प्रघिक 
सम्भावना है। मुद्ृसूर्द से भारत के व्यागर वा भविष्य भी उज्ज्दत है| पुद्ध के 
उपरांत हपारे विदेशों ब्याशार में एक उन्लेखतीय परिवर्तन यह हुप्ता कि जहां पहले 
>मारत के विदेशी व्यापार में व्रिटिश साआामज्य के देशों का भाग अधिक रहता था बढ़ी 
वह प्रव्य देशों के लगभग वरावर पहुँच गया है । 


मारत के विदेशों वर्तमान ब्याप्राएक्ली विशेषताएँ-- ४९३ 

(९) मविकांस बारठीय व्याग्र समुद्र के द्वायय द्वोता है। इसका सुस्य 
वारण यह है कि भारत के पड़ौसी देश प्रफमानिस्दान, ठिव्यत, मब्य-एशिया बहुव 
पिद्ड़े हुए हैं । इलकम्ता, मदाठ, विजयापटम, कोदीद, काप्डजा भौर उम्दई भाए्द के 
मुह्य ध्यापारिक प्रदेश द्वार है ६ 
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(२) हमारे निर्यात व्यापार में तैयार माल का स्थाव बंढता जा रहा है। 
देश के विभाजन से इस अृत्ति को प्रोत्साहन मिला है। इसका मुख्य कारण देश में 
भोद्योगिक उन्नति होना है | 

( ३) हमारे विदेशी व्यापार मे युद्ध के बाद के वर्षों में जहाँ तक झायाव 
का साबरष है, कामनर्वल्य राष्ट्र ग्रोर इड्लेड का भो ग्नुपातिक भाग कम हुग्रा है 
तथा कामनवैल्य के बाहर के देदो में, विशेषकर प्रमेरिका का महत्व बढ रहा है। 
इसी प्रकार निर्यात के सम्बन्ध में भी कामनवैल्य राष्ट्र का महृत्त्व घट रहा है। 

(४) भारत के विदेशी व्यापार का संतुनन बहुत समय तक भारत के पक्ष में 
था, किन्तु गत वर्षों से वहू भारत के विपक्ष में है । इसका प्रमुख कारण देश में ग्राविक 
विकाप्त के लिए भ्रावश्यक सामग्री का आयात अधिक मात्रा में होता है, जैसे--लोहा 
एवं इस्पात, यन्त्र सामग्री ब्रांदि। ः 

इस स्थिति के कारण देश वो भावात नोति को गत कुछ वर्षों में एक विशेष 
रूप दिया गया है, जिसमे देशों वस्तुग्रो के उत्पादन को प्रोत्माहन मिले । गत बर्षों के 
भायात के विश्लेपणा से स्पष्ट होगा कि ऐसी वस्तुमो के झ्रायाव में कटौती 
को गई या रुकावट लगाई गई है जिन्हें त॑बार करने मे देशो कृषि एवं उद्योग उत्त रोत्तर 
समर्थ होते जा रहे है | साथ ही, यह प्रयत्न भी किया गया है कि उद्योगों में यथा- 
सम्भव विदेश स झ)५ात किए गए बच्चे माल की जगह देशी बच्चे माल वा प्रयोग 
किया जाय । इस प्रकार हमारे झ्रान्तरिक ग्रौर विदेशी व्यापार वी ग्रावश्यकशराग्रों में 
सम्तुलन कायम रखने के लिए देश मे सद्‌ १६४७ के प्रारम्भ मे पचपुत्री भागदोजन 
का क्रीगरोश किया यया है $ 
पंचसूत्री आन्वोलन-- 

(१) आयात में अधिकतस कटोती--भायात में यथासम्मव प्रधिकृतम 
कटौती की जा रही है, इससे अ्ल्पावधि में कुछ कठिनाइयाँ निश्चय ही उर्पास्थत होगो 
और क्ही-कही भाषातो के मृत्य मे वृद्धि होगी ॥ सरकार इस दिद्या मे काफी सतर्क है 
और व्यावक छुप से मूल्य स्तर को यथामम्भव स्थिर रखने के लिए प्रयलशील है । 
भ्राषात्त निपन्‍्तरो से देशो उसादन के वित्वास को प्रोत्साहन मिलेगा। इज्लोनीयररिंग 
बस्तुप्रो, रखायद, दवाइयों, उपभोक्ता एवं उत्पादद वस्तुओं झोर मध्यम तथा भारी 
मशीनों के उत्पादन के सम्बन्ध में इस बात का विशेष घ्यात रखा जायया। 

(२) देशी उत्पादन को प्रोत्साहन देकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त 
करना--इस हेतु यधासम्भव (प्र) अधिक पालियो मे काम करने पर, (प्रा) उपकरणों 
की वतंमान क्षमता तक उत्पादन करने में बढावा देने पर, (इ) बतंमान उपकरणों को 

भाघुनिक्तम अवस्षा में लाने के प्रयत्त पर, (ई) देशी भौर विदेशी कच्ची मालो, 
> स्ंयिक समीक्षा - नवम्बर ४, ६६४७ पृष्ठ उ, ध्य मतुभाई शाह के विदेशी व्यापार” 
पर आधारित । 
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उपर रखों, पृ जोयठ क्र इसतादक वस्तुप्रों बा प्रधिकृताम उपयोग करने पर देशो 
डल्ादत बड़ाने कॉपर रणा दी जा रही है) उपक्रमी ऐसी बस्लुप्रों के झलादन डी दिला 
में मरगे बह रहे है जिनका उत्ताइन पहित्रे कमी वहीं हुप्रा घा) उद्योग, व्यप्ाद, 
डप्मोक्ता झौर सार के सहयोग तब निरत्तर साउघानी के कारण ऐसी वस्तुप्रों 
की किस्म में मी सुवार हो रहा है | प्रनेश विराम समितियाँ, भारतीय प्रमाए संस्था, 
विल्म निर्माण योजना, निर्याठ प्रोत्पाइन समिति और इत्याइन से सुम्बन्दित मी 
संत्याएं बस्तुप्रों के छुग्पों पर प्रधित ध्यान दे रही है और उनके द्रयाप विर्धारित 
किए जा रहे हैं । 

(३) विर्मातों क॑ प्रोत्याहन -गह एक प्रत्यक्ष कदम है, 2 इ्यसे 
विदेशी सुद्रा का अर्जत होता है । इसके विय्दीत प्रन्य चार उत्ायों से विदेशों विनिमय 
की बचत होती है। निर्यात को प्रीत्साइन देने के लिए देश में १४ निर्याव ओत्याइद 
समितियाँ काम कर रही हैं । ये समितियाँ धपने प्रतिनिषि मस्डल विदेशों में मेजदी हैं 
ठया विदेशों बाजारों का सर्वेक्षण वर नए बाजारों को लोद करती हैं। निर्यात 
प्ौत्सा हद के लिए सन्‌ (६५७ में एक विदेशी व्यापार दोर्ड को स्थापना भी की गई है, 
जो विर्याठ को प्रोत्साहन देने काले उपायों पर अपता प्रवतठ केन्द्रित करठा है तथा 
प्रत्य आवश्यक कार्यदाही करता है । इसके साथ हो विर्याव को प्रोत्माहद देने के 
लिए राजकोयोय उपाय मी श्रपनाये जा रहे है, जैये--नि्मित बस्तृप्रों के झागाव 
डिए गये द्विस्‍्वों पर ली गई चुड्ो को बावियों ॥ ऐसो डुद्धियों का सम्दन्ध उन्हों 
वल्लुप्रों से हैं किस्हे मेंगाने वे बाद पुदः नियत करना पड़ता है। इसके प्रिरिक्त 
दुछ वस्तुप्रों के सम्बन्ध में उत्तादन कर बापिस करने की व्यवस्था को गई है, यदि 
इन वस्तुप्रों का निर्यात हो ॥ विर्याठ को प्रोत्माइन देते के लिए एक लियति जोखिम 
हा वियम की स्थापता की गई है तया विदेशों से व्यापारिक समझौते भी दिए जा 
स्हेहं। 

(४) मशीनों और उपकरणों के ग्राय्राव के सम्बन्ध में स्थग्रित 
भुगतान का आधार -- इपका सम्दस्ध मश्नोनों के पुर्जे श्लोर संहये कच्चे सालों के 
प्रायाठ से मी है। यह योजना भव काफ़ी ध्याठि प्राप्त कर छुझो है भोर सब १६५४७ 
के भ्रारम्म से ही ५ से ७ वर्ष की प्रदति के स्थगित मुगदान समकोठे त्ञागू हो छुके 
हैं। इसके प्रन्तगंठ ३१ भ्रगस्‍्त सद्‌ १६५७ ठक ५६०२७ करोड़ २० की १३६७ स्थगित 
खुगतान योबजाप्रा प्र स्दीढ़ठि दी गई है ॥ 

(३ ) प्रावश्यक विदेशों ऋण की व्यवस्था--प्रमी तक मारठ मे ऋण के 
साधत निम्त रोदि से आत किए जा रहे है+- 

(धं) योजना बनाम योजना के प्राधार प९ लिखा-यड़ो द्वारा, 

(आग) विपकीण समझोतों हाय, 

(६ ) विभिन्न देझों से राजद व्यापार नियय के साध्यम से पारस्परिक सास 

समझोर्तों द्वारा, 

(६) विभिन्न विदेशा नौकरी झौर साख संस्थाप्ों द्वारा दिए मए ऋण 


मुगतान सन्तुलद को स्थिति को ठोक करने के लिए यह पंच-यूत्री शायंक्रम 
बहुत ही व्यापक, सामंजस्थपूर्ण एवं पत्रोइ़त नीति के परिचायक हैं, जो निददय ही 
भारत के दिदेशी व्यापार को नींद को सुदृढ करेंगे ॥ 





बेड ] 


राज्ञकीय व्यापार निगम-- 


देथ के विदेशी व्यापार मे राज्य द्वारा हिस्सा लेने के लिए मई सन्‌ १६१६ में 
राज्य व्यापार निगम्त की स्थापना एक निजी लिमिटेड कम्पनी के छप्र मे की गई है। 
इमत्त भरमुख उद्देश्य ऐमी दस्तुओ्रो के भारत से निर्षाव भौर भारत में झायात को 
सगठित करना है जिनके सम्बन्ध मे समय समय पर निगम सिश्चित करे और इन 
उद्देश्यों की पूति के लिए भ्रन्य सभी काये करना है, किन्तु तिगम का प्रमुख काये 
व्यापार सम्बन्धी कठिताइयो भौर समस्याग्रो को छुलभाना है, जिप्तसे श्रनिवाय प्रायात 
की वस्तुएं मितव्ययिता के साथ मिल सके शोर भारत के निर्यादों का क्षेत्र खढ़ सके । 
इस निगम के प्रादेशिक का्यलिय पलकत्ता, वम्बई, मद्रास, कालीमादा, सछलौपट्रम, 
विज्ञासापट्टम, काडला, भावनगर तथा नागपुर मे हैं। इस निगम की निर्यात की प्रमुख 
वस्तुप्रो मे कास्टिक सोडा, सोडा एश, जिप्सम, प्रमोनियम सत्फेद, वच्चा रेशप, मशीन, 
चाल, सीमेंट, कॉफी, चाय, तम्बाकू, चटाई, हाथ करघा एवं हाथ के बने सामान, 
जूते, पटसन, लोहा शोर मेगनीज की घातुए हैं। अ्रधित्राश निर्यात व्यवसाय रूस, 
जेकीसलोवाकिया, पूर्वी जमंती, प्रमरीका, इृष्नलेड, चीन भौर जापान के साथ तथा 
श्रायातों के क्षेत्र मे इज्ञल्ेंड, प्रमरीका, यूगोसलाविया, जापान भौर पाविस्तान से सोदे 
किए हैं। निगम को सन्‌ १६५८-५६ मे २३६ करोड रु० का लाभ हुप्रा, जो इसको 
सफलता का परिचायक है ।* 
निर्यात जोखिम बीमा मिगम-- 

इस निगम की स्थापना जुलाई सन्‌ १६५७ मे पूरांतः सरकारी स्वामित्त्व मे की 
गई तथा इमने ग्रपता कार्य प्रवदूवर सम्‌ १६४७ में प्रारम्भ क्ियां। यह निगम उस 
माल का बीमा करता है जो माल भारत से विदेशों को उघार भेजा जाता है भ्रौर भ्रन्य 
बीमा क्म्पनियाँ जिसका बीमा मही करती | इस निग्रम ने भ्पने दूसरे वर्ष मे &८घ७ 
करोड रु० देनदारी के ३०२ बीमे जारी किए, जशकि पहिले वर्ष मे ७"५२ करोड़ रु० 
के १४६ बीमे दिए ये । बीमित निर्यातको मे इसी वर्ष १३९७६ करोड रु० के निर्यात 
घोषित किए, जहाँ गत वर्ष में २२१ करोड रु० के घोषित किए थे । इत निर्यातों मे 
“साख-प्राघार पर'” ७-३५ करोड रु० के निर्यात है, जबकि पिछने वप॑ केवल १९३० 
करोड़ रु० के ही थे । बीमित निर्यातो में ६७ वस्तुयें €४ देशो को निर्यात की गई ।॥* 


निर्यात प्रोत्घाहन समिति--३ 

निर्यात प्रौत्साहन के सभी विपयो का विस्तृत भ्रष्ययन करने के लिए फरवरी 
सन्‌ १६४५७ में एक निर्यात प्रोत्साहन समिति नियुक्त की गई थी, ४ र्पोर्ट 
प्रगस्त सन्‌ १६५७ में प्रस्तुत हुई । इसमे नीति विषयक निम्न बातों की सिफारिश 
की गई ;-- 

(१) सभी क्षेत्रों में उसादन ( विशेषतः कृषि ) में निरन्तर बुद्धि होनी 
चाहिए । 

(३) सृल्यों को प्रतिस्पर्धात्मक स्तरों पद कायम रखा जाय ॥ 

(३ ) घरेछू उपभोग रोक क्र भी निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाय । 


* संपदा, मई सन्‌ १६६०। 
2. एठछच ७३) ता पुए2त6 ८ [905५७ ७9, ४8६०४ ]960 
3, वजठ4 4958, 9 356-357. 


[ ३१४ 


(४ ) निर्यात एवं निर्षात बाजारों में विविधता लाई जाय । 

(५ ) निर्यात डिये जाने वाले पदायों के नये उपयोग पत्ता लगाना भोर इस 
नये उपयोगों के प्नुकूल ही प्रान्तरिक उत्पादन का संगठत करना 

उारोकत उपायों के द्वारा, बमेटो का यह मत है कि भारत के निर्यात काफो बढ़ 
जायेंगे श्रौर द्वितौव योजना वी रामासि पर ६१५ करोड़ रु० का जो लद्धप रखा गया है 
उसकी पूति तो होगी हो, लेझिन निर्यात इसमे भी भ्रघिक ७०० ७५० करोड़ स्पया 
प्रत्ति वर्ष हो मकते हैं। निर्यात को प्रेरणा देने के लिए वमेटी ने यह सिफारिश की थी 
कि निर्यात कर ने वेवल कम 5से जायें, भपितु उनमें बार-बार परिवतंन भी नहीं होना 
चाहिए । प्रत्य स्िफारियों तिम्त थीः-- 

( १) एशाको एजेस्मी प्राइवेट या पहितक के द्वारा निर्यातों को संग्रठित 
किया जाय। 

(२) भारत शा बन्दरगाहू से बल्दस्याह का व्यापार (गगतर76906 
पृफ06) प्रोत्साहित करना चाहिए । 

(३ ) रिजय बेक एवं स्टेद के व्यापारिक देंकों के द्वारा निर्यात साथ 
सम्बन्धी भषिक सुविधायें प्रदान करें 

(४ ) विदेशों से व्यापार समझीने बिये जायें प्रौर ऐसो ध्यवस्था बराई 
जाय कि कुछ में भुगतान रुपयों मे मो सम्मव हो। 

(५ ) भारतीय व्यापार कमिशतरों धोर भत्य व्यापार भपिकारियों के लिए, 
जिनवो नियुक्ति विदेशों में वी ज/य, व्यापार सम्दन्यी विशेष ग्रश्िक्षा दी जाय। 

(६ ) विदेशों में भारतीय माल वा प्रधिक प्रच्छा विज्ञापन भौर प्रचार करना 
चाहिए। सरकार विदेशी व्यापार वो एक साम्ाहिक पश्षित्रा निकाले भोर कोई प्राइवेट 
संस्था भारतीय प्रयातकों एवं निर्यावकों को विश्तृव एवं तिथि तक पूरे ढाइरेव्टरों का 
प्रकाशन करे | 

(७ ) भारतीय व्यापार मे भारतीय जहाजी कम्पनियाँ अ्रधिकाधिक भाग लें, 
हाकि प्रप्रस्यक्ष निर्यातों थे वृद्धि हो ॥ 

(८ ) निर्यात वस्लुश्रो की विस्स का प्रमावपूर्ण वियस्त्रण हो । 

(६ ) निर्यातत्रों के लिए प्रनिवायेँ २जिस्ट्रो की व्यवस्था को जाय, ताकि 
उनकी प्रद्वितकारी प्रवृत्तियाँ बन्द हू जःयें । 

इन सिफारिशों के भवुसार जून सन्‌ १६५७ मे विदेशी व्यापार-समा वा निर्माण 
हुप़ा । इसको शास्त्रीय झमिरर्ता के रूप में निर्यातकु सम्बद्ध क निदेशालय की स्थापना 
भी क्ून सन्‌ १६५७ में की गई | इसके कार्यलिय मद्रास, वलऊत्ता तथा बअम्बई में हैं ॥ 
इनके प्रमुख कार्य विम्त हैं :-- 

(१) प्रपमे-पपने कार्यक्षेत्र में नियवि-सम्दद्ध'क परिषदों की निर्यात-सम्बद्ध/न 

ब्िपामों मे प्रशासत्रीय सहायता देना एवं उनमे सामञ्स्य लाना, 

(२) विशेष उस्लुप्रों के लिर्यात बढ़ाते के लिए ठोस कदम उठाना तथा 

निर्यातरों को उनके लक्ष्यों की पूर्ि में सहायता देना, दया 

(३) दिदेकी व्यापार को प्रश्मासक्रीय एवं कार्य-पद्धति सम्बन्धी कठिनाइयों 

में सहायठा देना ३ हु 
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इसके अलावा निर्यात सम्वद्धन के विभिन्न उद्योगों के लिए निर्यात सम्बद्ध'न 
वरियदों को स्थापना की गई है । ऐसी १६ परिपदें देश में कार्य कर रहो है। ये 
ऋ्रमकाः वस्त उद्योग, सपोर्ट उद्योग, प्तिल्क एव रेयन वज्ध, प्वाध्दिक एवं लायदोलियम, 
कश्यू एवं काली मिच, तम्बाकू, रसायन एवं रसायनिक द्रव्य, लाख, चमडा, इस्लीनियर्स 
सामान तथा प्रश्नक उद्योग के लिए है । 

प्रयस्त सन्‌ १६५६ मे निर्यात सवद्धक सलाहकार सभा का पुनंगंझत किया 
गया है, जिससे व्यापार एवं सम्बन्धित हितों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसकी 
स्थायी सभा का निर्माए/ २६ अगस्त सन्‌ १६५६ को क्या गया, जो भारत सरकार 
को निर्यात सम्बन्धी र॒मस्याग्रो पर सलाह देती है। इन परिषदों को चालू वित्तीय वधे 
मैं १३:६७ लाख रुू० सहायता की व्यवस्था है ।* 

प्रदर्शत निदेशालय भारतीय वस्तुओं का दृश्य (५578)) प्रचार करता है । 
इसने सन्‌ १६५६ में इटलो, दोकियों श्रन्तर्राषट्रीय मेला, कैमांडा के राष्ट्रीय प्रद्शनों 
झादि में भाग लिया। इसके सिवा सेगाँव, ब्रुडापेस्ट, बगदाद प्रादि विदेशी शहूरों में 
भारतीय प्रदर्ंनो का प्रायोजन जिया । साथ ही, भारतीय वस्तुप्रो के प्रचार द्वारा 
निर्यात बढाने के लिए भारत सरकार के प्रदर्शन वक्ष फ्रकक्‍्फट, न्यूवाकं, काहिरा, 
बणदाद, कोतम्बो, जहा, बेकाक, जकाता और तेहरान में है तथा रमुन में भी सोला 
गया है।* इस वर्ष २८ भ्रगसस्‍्त से २ सितम्बर सन्‌ १६६० तक फ्रॉकफर्ट (जनों) के 
झतरंद्रीय मेले में भाग लेने का निश्चय किया गयां है ॥ 

भारत सरकार विदेशों मे ब्यापारिक शिट्र मण्डल भी भेजती है॥ इस प्रकार 
का एक शिप्ट मण्डल सितम्बर भ्रक्‍्ट्ूवर सन्‌ १६९५६ में इटली, फ्रान्स, स्विटमरल॑ण्ड, 
बेल्जियम और प० जमेनी को गया था। इसको रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गत कुछ वर्षो 
में भारत में पश्चिम यूरोपीय देशो ( इद्धलेड छोड कर ) से प्रायात मे बुद्धि हुई है, 
परन्तु निर्यात में कोई विश्येप कमी या प्रधिकता नहीं ॥ उन्तका कथन है कि पश्चिम 
यूरोप मे बहुत से बच्चे साच की छूपत है, जो भारत से निर्षात दो सकता है । हिन्‍्तु इस 
सम्बन्ध में ठोस प्रयति तभी हो सकती है जबकि उन देशों के भोर भारत के ब्यापा- 
रियो के आपसो सम्बन्ध हढ हो । साथ ही, यदि पश्चिमी यूरोप्र के उपभोक्ताग्रो की 
प्रावदयक्रतानुसार माल वने और उन्हे उपपुक्त दामों पर दिया जाय। भतः थिष्ट 
मण्डल का मत है कि भारतीय साल की किस्म पर नियन्त्रण रखा जावे, पैकिन्न भ्च्छा 
ही तथा ध्यापारिक झगडो के सन्‍्तोष जवक हल को व्यवस्था हो ॥३ 

इन विविध प्रयत्नो के कारण हमारे निर्यात स्तर में खुधार हुप्ता है। फल- 
स्वरूप सन्‌ १६१६ में कुल विर्योत ६२६ करोड़ रु० के हुए, जो सन्‌ १६५८ की श्रपेक्षा 
१०९ भ्रषिक है ।* श्रायात में विकासशील उद्योग तथा निर्यातक उद्योगों को क्च 
माल पादि के आयातो में भ्रधिक्त सुविधा दी जा रही है, जो वास्तय में विकासशील 
एवं नियोजित झ्माथिक नीति के अनुरूप है ॥ इससे निशचय ही हमारे गुगतान संगठन 
की स्थिति में सुघार होगा ॥ 
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